द्वितीय संस्करण की भूमिका 


पुस्तक का नवीन पूर्णतया संशोधित एवं परिरवर्द्धित संस्करण प्रस्तुत करते हुए क्‍ 
हमें अत्यन्त हर्ष है । पुस्तक के प्रथम संस्करण का अध्यापक-अध्येयता समाज ने समुचित 


स्वागत किया जिससे एके:वर्ष के अन्दर ही. द्वितीय संस्करण की आवश्यकता पड़ी । _ । 


पुस्तक की लोकप्रियता को देखते हुए इसे और ,भी अधिक आधुनिक एवं दिनाप्त (प9- 
(0-02(०) बनाने के प्रयास किए गए हैं । पुस्तक में आद्योपान्त यह प्रयास किया गया... 
है कि भाषा बोधगम्य एवं सरल बनी रहे। आशा है पुस्तक का प्रस्तुत संस्करण 
विद्यायियों और सामान्य पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा । 
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भारतोय कृषि तथा इसकी मुख्य समस्याएं 
कृषि उत्पादकता 


(॥तंबण 282८प्रॉपपएड गत 46 वात 276]07॥5 : 
870परफब। २०0८४ ए६9) 





भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कृषि का सहत्त्त--कृषि भारतीय अर्थ-व्यवस्था की 
रीढ़ है। इसीलिए जाव रसल ने एक स्थान पर लिखा हैं कि “थदि भारतीय अर्थ- 
व्यवस्था में सुधार करना है तो वहाँ की कृषि की उन्नति करनी चाहिए ।” स्वर्गीय 
 प्रधानमन्त्री श्रो जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में “कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देने 
की जरूरत है । यदि कृषि असफल रहती है तो सरकार और राष्ट्र दोनों असफल रहते 
हैं ।” निम्नलिखित विवरण से भारतीय कृषि का महत्त्व स्पष्ट हो जायगा-- 

. _(]) राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्ोत--राष्ट्रीय आय में कृषि व उससे सम्बद्ध 

व्यवसायों, जैसे पशुपालन, वानिकी (?07९४४५9) आदि का हिस्सा लगभग 4% है। 
कोई भी दूसरा ऐसा व्यवसाय नहीं है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय का इतना बड़ा भाग 
उत्पन्न होता है । संसार के अन्य उन्नतिशोल देशों की राष्ट्रीय आय में कृषि के अनुपात 
का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि अधिक उन्नतिशील देशों की राष्ट्रीय आय में 
कृषि का भाग बहुत कम है। उदाहरणार्थ अमेरिका की राष्ट्रीय आय में कृषि का 
भाग 5%, कताडा में 7% तथा आस्ट्रेलिया में ।3% है, जबकि भारत में यह लगभग 
. 42% से भी अधिक है । 

(2) कृषि जीविका का स्रोत--भारत में कृषि जीविका का प्रमुख ज्रोत है । 
प्रति दस में लगभग सात व्यक्ति अर्थात्‌ 67% क्रषि पर निर्भर है, जबकि इज्जुलेण्ड 
अमेरिका, कनाडा इत्यादि देशों में कुल जनसंख्या का 20% से भी कम भाग कृषि पर 
निभर है। अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारत में कृषि पर निर्भर रहने वाली 
जनसंख्या का अनुपात स्थिर-सा है, परन्तु इज्धुलंड व अमेरिका जैसे विकसित देशों में 
वह घट रहा है, भर्थात्‌ लोग कृषि से अन्य उद्योगों में जा रहे हैं द ल। 

._(3) क॒बि विभिन्न उद्योगों के कच्चे माल का प्रसुख त्रोत--भारन में कृषि _ 
के महत्त्व का कारण यह है कि इससे छोटे-बड़े सभी उद्योगों के लिए कच्चे माल की . 


के 


पति होती है। सूती वस्त्र, चीनी, जूट तथा बागात उद्योग, ये सब कच्चे माल के लिए 
सीधे कृषि पर निर्भर हैं। बहुत से कुटीर व लघु उद्योग भी इससे चलते हैं । 
(5) अत्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र सें कृषि का महत्व--भारत से निर्यात की 


जाने वाली वस्तुएं, जैसे चाय, तम्बाकू, तिलहत, मसाले आदि क्ृषि बस्तुएँ ही हैं। 


(६ 
हे 


5 .... भारतीय क्रषि तथा इसकी मुख्य समस्याएँ : कृषि उत्पादकता 


भारत के निर्यात के मुल्य का लगभग 48% प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कृषि से ही प्राप्त 


होता है। आज के युग में निर्यात का भारत जैसे विकासशील किसी भी देश में बह़त 


ही महत््ववृण स्थान है । 


(5) सरकारी आय-व्ययक की कृषि पर निर्भरता--अपने देश में केन्द्रीय ओर । 
राज्य सरकारों के बजट बहुत कुछ कृषि पर निर्भर करते हैं, क्योंकि देश की अधिकांश 
जनता की आय प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कृषि से सम्बन्धित रहती है। अतः कर 
आदि के रूप में उसको देय-क्षमता कृषि की स्थिति से प्रभावित होती है । यही कारण 
है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का आय-व्ययक (बजट) कृषि की स्थिति का अब- 


लोकन करके ही विधान सभाओं और लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है । 


(6) खाद्यान्न एवं कच्चे माल की आ्राप्ति--खाद्य पदार्थ किसी भी. देश की 
जनता की प्राथमिक बावश्यकता होती है। इसकी सम्पूर्ण आवश्यकता के 90% से. 
95% तक की पूर्ति कृषि से होतों है, अन्यथा आयात में अधिक विदेशी विनिमय करना 


पड़ता । जाशा है, अब सम्पुण आवश्यकता की पूर्ति देश में ही हो जाएगी 


(7/ आथिक विकास के लिए महत््व--कृषि विकास आथिक विकास की. 


कंजी है। प्रो० काल्डोर ने अपनी पुस्तक “आथिक विकास की विशेषताएँ! में लिखा 


है कि कृषि-प्रगति, औद्योगिक प्रगति के लिये एक आवश्यक पूर्व शर्त है | इज्धलैण्ड में . 


सर्वप्रथम कृषि-क्रान्ति हुई, उसके बाद औद्योगिक क्रान्ति आई। प्रो० फिशर ने अपनी _ 
पुस्तक आशिक प्रगति और सामाजिक सुरक्षा” में इस तथ्य पर जोर दिया है कि | 
आथिक विकास की किसी भी योजना में कृषि विकास को प्रथम स्थान मिलना 


चाहिए। 


. आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दौरान कृषि एवं उद्योग के बीच अस्तर्सस्वच्ध । 


काफी घनिष्ठ हो गया है । यह अन्तर्संम्बन्ध और आत्म-निर्भरता निम्न बातों से स्पष्ट | 
होती है-- क) कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र और इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र से कृषि 
क्षेत्र को कच्चे माल तथा अन्य आगतों की पूर्ति; (ख) ग्रामीण जनसंख्या के लिये । 
आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं जैसे--कपड़ा, फर्नीचर आदि की पूति; (ग) औद्योगिक 








क्षेत्र को मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति; [घ) सामाजिक उपरिसेवाओं जैसे मशीनों, तदी- 
. घाटी परियोजनाओं, सड़कों आदि के विकास के लिए ओद्योगिक क्षेत्र हवरा आवश्यक ! 


(8) उपभोग: में कृषि पदार्थों का महत्त्व--भारत में कुल घरेलू उपभोग का. स 





.._ पदार्थ अथवा उनके द्वारा निर्मित वस्तुएं ही होती हैं। 


लगभग 60% ओर घरेलू वस्तु उपभोग का 85% प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि 


। 
। 


_ भारतीय कृषि तथा इसको मुख्य समस्याएँ - कृषि उत्पादकता | 


अन्य सहत्व 
(अ) आर्थिक नियोजन में कृषि का महत्त्वपूण स्थान है, क्योंकि इसका प्रभाव _ 
: उद्योग-धन्धों व वाणिज्य, व्यापार तथा यातायात के साधनों पर पड़ता है। 
(ब) भारत क्ृषषि-प्रधान देश होने के कारण देश में वस्तुओं का मुल्य-स्तर 
विशेष रूप से कृषि उद्योगों से प्रभावित होता है । 
(स) कृषि भारत की परिवहत-व्यवस्था का मुख्य अवलम्बन है, क्योंकि रेलवे, 
सड़क यातायात का अधिकांश व्यापार कृषि वस्तुओं को लाने ले जाने से ही प्राप्त होता 


है।. 

द . [द) भारतीय अर्थ-व्यवस्था कृषि-प्रधान होने के कारण सदेव से त्रिकेन्द्रित: 

रही है । 

रा भारतीय अथ॑-व्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थान होने के कारण ही डा० 

बी० के० आर० वी० राव ने कहा, “यदि पञ्जवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास के 

पहाड़ को लाँघना है तो ऋषि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है ।” 
वास्तव में कृषि हमारे देश में केवल जीविकोपार्जन का साधन ही नहीं बल्कि 

अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ है। राष्ट्र की समृद्धि, योजनाओं की सफलता, राजनैतिक स्थि- 

. रता सभी कृषि के विकास पर निर्भर हैं। 


भारत में क्रषि को प्रमख विशेषताएँ 


!, आजीविका का प्रमुख स्रोत-- भारत में कृषि लोगों की आजीविका का 
प्रमुख स्रोत है। सन्‌ !97] की जनगणना के अनुसार कार्यशील जनसंख्या का 69५८ 
: भाग कृषि से आजी विका प्राप्त करता है । 

.... 2, अदश्य बेरोजगारी--भारतीय कृषि अर्थ-व्यवस्था की एक विशेषता यह 
है कि यहाँ अदृश्य बेरोजगारी ग्रम्भीर रूप से विद्यमान है। इसका कारण यह है कि 
यहाँ कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग आश्रित हैं। 

5. श्रप्त प्रधान कषि--भारतीय क्रषि श्रम-प्रधान है, क्योंकि एक तो यहाँ 
खेतों का आकार छोटा होने और कृषकों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने से पूंजीगत 
. साधनों और कृषि उपकरणों का अधिक प्रयोग संभव नहों है और दूसरी ओर जन- 

संख्या की अधिकता के कारण श्रम सरलता से कम मजदूरी पर उपलब्ध हो जाता है । 
द 4. भारतीय कृषि मानसुन का जुआ- भारतीय कृषि मानसून का जुआ है । 
इसका तात्पर्य यह है कि क्षषि क्षेत्र का उत्पादन मानसून पर आश्रित रहता है । यदि 
. वर्षा अच्छी हो जाती है तो कृषि में समृद्धि होती है और यदि वर्षा पर्यात्त नहीं होती 
. तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । द 
द 5. कृषि जोतों का छोटा आकार--भारत में ओसत कृषि जोत न केवल बहुत 
छोटी हैं, बल्कि छोदे-छोटे टुकड़ों में बंटी हैं। खेतों का आकार छोटा होने से श्रम और . 
. पशु-शक्ति का भारी अपव्यय होता है और कृषि की आधुनिक प्रणाली का उपयोग नहीं 
हो पाता है 
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6. मिम्त कृषि उत्पादकता--भारतीय कृषि की एक विशेषता यह भी है कि 
उत्पादकता का स्तर बहुत नीचा है। प्रति हेक्ठेयर उत्पादकता और प्रति श्रमिक 

उत्पादकता दोनों ही बहुत कम हैँ । 

7, उत्पादन की परम्परागत तकवीक--भारत में कृषि तकनीक परम्परागत - 
है। अतीतकाल से भारतीय कृषक जिन रीतियों का प्रयोग करते आ रहे हैं उनमें 
योजना अवधि के प्रथम 5 वर्ष तक विशेष परिवर्तन नहीं हुए थे । 7964-65 से गेहे 
का उत्पादन करने वाले प्रदेशों में, जिनमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर- 
प्रदेश उल्लेखनीय हैं, कृषि विधियों में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। परन्तु जब हम 
कृषि के स्वरूप को समग्र रूप से देखते हैं तो आज भी कृषि तकनीक परम्परागत ही 

दृष्टिगोचर होती है । द द 

8. आबंटन कुशलता--प्राय: यह समझा जाता है कि भारत में न केवल कृषि 
विधियाँ परम्परागत हैं बल्कि भारतीय कृषक आबंटन कुशलता पर कोई ध्यान नहीं 
देता । परन्तु डब्ल्यु० डी० हापर ने इस धारणा का विरोध किया है। उत्तर-प्रदेश के 
जोनपुर जिले के सेनापुर गाँव के अपने अध्ययन के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर 
पहुँचे हैं कि यद्यपि सेनापुर गाँव गरीब है, परच्तु उपलब्ध तकनीकी साधनों के भोतर 
आबंटन कुशलता का स्तर ऊंचा है । 

9. खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता--कृषि फसलों की दृष्टि से भारतीय कृषि में _ 
खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रही है । देश के कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 75% भाग में 
खाद्यान्न फसलों तथा 25:2८ भाग में व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। 

0., सहाजनोी पूंजी और ग्रामीण ऋणग्रस्तता--भारतीय कृषि पर महाजनी 
_पूँजी का नियन्त्रण और ऋणग्रस्तता छोटे कृषकों के जीवन का सामान्य लक्षण है । 
ऋणग्रस्तता से सम्बद्ध एक महत्त्वपृूण तथ्य यह है कि ऋण का सापेक्ष भाग छोटे 
किसानों पर अधिक है । आज भी एक-तिहाई कृषि-साख महाजन तथा साहुकार देते 
हैं। इस वर्ग को अनुचित कार्यवाहियाँ सर्वविदित हैं। अमित भादुड़ी के अनुसार तो . 
पश्चिमी बंगाल में अध॑-सामन्ती व्यवस्था का आधार भी महाजनी शोषण है। 

. - ]], कृषि क्षेत्र में विविधवा--भारत एक विशाल देश है। भौगोलिक दृष्टि से 
इस देश में मिट्टी, वर्षा, तापमान, सतहीं पानी की उपलब्धि की दृष्टि से अन्तर इतने 
. अधिक हैं कि एक ही राज्य के कुछ जिलों के लिये उपयुक्त कार्यक्रम अन्य जिलों की _ 

दृष्टि से बिल्कल अनुपपुक्त हो सकता है। 

भारत के कृषिक्षेत्र में विभिन्न विविधताओं के बीच यदि कोई समानता है 
वह यही है कि देश के सभी राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र में [960-6व के मूल्यों के आधार 
पर !5 २० मासिक से कम आय वाले लोगों का प्रतिशत बढ़ रहा है। 


भारत में कृषि उत्पादकता 
(4877०पॉफयों ?0क्‍प८४साए वा [्ता4 ) 


.. भारत में कृषि उत्पादकता के सम्बन्ध में फोर्ड फाउन्डेशन दल ने अपने प्रति- 
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बेदन में लिखा है, भारतीय कृषि के उच्चतम उत्पादकता की किसी देश की उच्चतम 
उत्पादकता से तुलना की जा. सकती है लेकिन भारत की भौसत उत्पादकता बहुत 
कम है। 7 
कृषि क्षेत्र में उत्पादकता की समस्या पर दो पहलुओं से विचार किया जा 

सकता है--(अ] प्रति हेक्टर उत्पादकता (भूमि उत्पादकता) और (ब) प्रति-श्रमिक 

उत्पादकता (श्रम उत्पादकता) ॥ सामान्यतया कृषि क्षेत्र में उत्पादकता से तात्पर्य प्रति 
हेक्टर उत्पादन की मात्रा से होता है । भारतीय कृषि में उत्पादकता का स्तर दोनों ही 

दृष्टियों से नीचा है । जैसा कि निम्त आँकड़ों से स्पष्ट है 


प्रति हेक्टेयर उत्पादिता विभिन्‍न देशों में 7979 
गा (किलोग्राम प्रति हेवटेयर) 





 बस्तु उत्पादिता वस्तु उत्पादिता 
गेहे गन्ता 
... फ्रांस 3760 ... अमेरिका 84976 
इटली _ 2682 आस्ट लिया 82069 
अमेरिका. 2039 . चीन... 69950 
भारत 4]0 भारत ... 52903 
चावल... मृंगफली द 
. जापान 5503 अमेरिका 2763 
अमेरिका 5244 . जापान 730 
चीन .. 3394 ' चीन क्‍ ]27] 
भारत 667 द भारत . 757 





सत्रोत--- 07379 #8ए८णॉंण्ढ ख0 फेज, 47फ्र, धरठंप्ततत, 


. सम्पूर्ण भारत के लिए, मुल्य की दृष्टि से, भूमि उत्पादकता ,037 रुपये. 
प्रति हेक्टयर है । लेकिन क्षेत्रीय दृष्टि से सम्पूर्ण भारत में कृषि उत्पादकता में समानता 
नहीं है। जिस स्थानों पर भूमि उपजाऊ है तथा अन्य सुविधायें, जैसे सिंचाई आदि 
उपलब्ध हैं तथा जहाँ तकद फसल अधिक होती है वहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन का 
मुल्य अधिक है, जैसे--केरल में 2,7!6 रुपये, पंजाब !,859 रुपये, उत्तर प्रदेश 444 . 
रुपये, हरियाणा ,467 रुपये, मध्यप्रदेश 539 व राजस्थात 46] रुपये । द 

भारतीय कृषि में अन्य देशों की तुलना में श्रम उत्पादकता (7,809007 970- 
१०८४४7४9) कम है जो डालरों में 62 डालर है जबकि कनाडा में 8,26, अम- 


निमत उत्पादकता के कारण ही भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है तथा यही कारण 
भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का भी है। 
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_रीका में 2,408, जापान में 2,265, ब्रिटेन में 2,057 है। भूमि उत्पादकता की 
भाँति श्रम उत्पादकता भी देश के विभिन्‍न साथों में समान नहीं है। जसे--यह संपूर्ण 
भारत के लिए, ,23 रुपये है। किन्तु पंजाब में 895 रु०, हरियाणा में 2,922 
रु०, गुजरात में !,457 ०, उ० प्र० में ! ,236 ₹०, राज० में ! !29 र०, महाराष्ट्र 
में 949 ६० , म० प्र० में 856 रु० और बिहार में 755 रु० है। द 


भारत में निम्न कृषि उत्पादकता के कारण 


यद्यपि योजना काल में कृषि उत्पादकता में कुछ सुधार हुआ है फिर भी भारत 
में करषि उत्पादकता अभी कम है। भारत में कृषि उत्पादकता के कम होने के कारणों 
को निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययच किया जा सकता है जैसा कि आगे चार्ट में 
दर्शाया गया है--- क्‍ 


भारत में निम्न कृषि उत्पादकता के कारण 


ह 
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प्राकृतिक. सामान्य कारण संस्थानात्मक कारण प्राविधिक 
कारण | । कारण 
.. 7) कृषि पर जनसंख्या का () जोत का | 
अत्यधिक दबाव आकार हम 
(7) उत्पादन की. 
(8) सामाजिक वातावरण (४) भू पट्टंदारी पिछड़ी तकतीक 
(४) भारतीय कृषकों की का ठाँचा. (४) अपर्याप्त सिंचाई 
. ऋणग्रस्तता सुविधाएं 
(४४) दोषपूर्ण कृषि ._ . (पा) फसलों की 
बाजार व्यवस्था ०5 5 असुरक्षा . 


. प्राकृतिक कारण 


जेसा कि हम ऊपर अध्ययन कर चुके हैं भारतीय कृषि मानसून का जुआ है । 
यहाँ वर्षा काफी अनिश्चित रहती है। वर्षा कम होने से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो 

. जाती है और वर्षा अधिक होने से फसले नष्ट हो जाती हैं । इस प्रकार कृषि उत्पादन 

. में उच्चावचन का प्रमुख कारण भारतीय कृषि की प्रकृति पर अधिक निर्भरता है। 


2. सामान्य कारण 


(४) कृषि पर ज॑नसंख्या का अत्यधिक दबाब--भारत की लगभग 67% 
- जनसंख्या अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, परन्तु इस 67% कृषि जन- 
संख्या द्वारा कुल राष्ट्रीय आय का 40%, उत्पन्न किया जाता है । इसका कारण यह 

है कि कृषि पर जावश्यकता से अधिक लोग आश्रित हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली के 
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कारण बहुत से श्रप्तक एक ही खेत प्र काम करते हैं, जो ऊपर से देखने पर तो 
कार्यरत लगते हैं किन्तु वास्तव में बकार होते हैं। वे अदृश्य रूप से बेकार रहते हैं, 
क्योंकि उनके द्वारा सम्पूर्ण उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो पाती है। उदाहरण के लिए 
सान लीजिए 5 व्यक्तियों का एक कृषक परिवार भूमि के एक टुकड़े पर कार्य कर 
रहा हैं और उससे 30 क्विटल गेहूँ उत्पन्त होता है। परन्तु यदि 5 व्यक्ति की 
अपेक्षा 3 व्यक्ति ही इस भूमि के ठुकड़े को जोतते हैं, तो भी 30 क्विटल गेहूँ उत्पन्न 
होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पहली परिस्थिति में यह प्रतीत होता था कि 5 
व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है, परन्तु वास्तविक परिस्थिति यह है कि केवल 3 
व्यक्तियों के लिए ही रोजगार प्राप्त है। प्रो० नवर्स ने इस स्थिति को अदृश्य बेरोजगारी 
या अतिरिक्त श्रम का नाम दिया है । जब तक भारतीय कृषि से जनसंख्या के अत्यधिक 
दबाव को कम नहीं किया जायगा, तब तक श्रम उत्पादिता में वृद्धि की सम्भावना... 
नहीं है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होने का तात्पर्य यह हुआ कि एक 
निश्चित भूमि की मात्रा पर आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं, जो सम्पूर्ण 
उपाजित सम्पत्ति खा जाते हैं और बचत कुछ भी नहीं होती जिसका विनियोग कृषि के 
आगे के विकास के लिए जा सके । हे 
द (४) सामाजिक वातावरण--भारतोय गाँव का सामाजिक वातावरण कृषि 
विकास में बाधक है। भारतीय कृषक अशिक्षित, अज्ञानी, अच्धविश्वासी, रूढ़िवादी 
एवं भाग्यवादी द्वोने के कारण खेती के पुराने तरीकों से ही पूर्णतया सन्तुष्ठ है और 
आध्थिक प्रगति का विचार उसे प्रेरित नहों करता । ग्रामीण क्षेत्रों में जाति-प्रथा और 
संयुक्त परिवार प्रणाली को अधिक विद्यमानता के कारण कृषकों में उस प्रेरणा का 
अभाव है जिससे उत्पादकता वृद्धि को प्रोत्साहन मिल सके, अतः जब तक पिछड़ेपनत को 
. स्थायी रखने वाला वर्तमान वातावरण परिवर्तित नहीं हो जाता तब तक कृषि की. 
प्रगति की कोई संभावना नहीं है । 
यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि इसी दोषपूर्ण सामाजिक वातावरण के 
कारण भारत में कृषि उत्पादकता कम है। डब्ल्पू डेविड हापर सेनापुर गाँव के अध्य- 
 यन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारतीय कृषक अपने भौतिक स्रोतों 
का कुशलता के साथ पूरा-पूरा उपयोग करते हैं। जी० एस० सहोदा भी भारतीय क्ृषि 
में साधनों के आबंटन के विश्लेषण द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस दावे का 
समथन कर पाना कठिन है कि भारतीय कृषक रूढ़ियों से ग्रस्त हैं और उनका आचरण 
. विवेकपूर्ण एवं मितव्ययी नहीं है अथवा श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है अथवा 
किसी भी प्रकार की पंजी की सीमांत उत्पादकता अधिक है ।' 
(77) भारतीय कषकों की ऋणपग्रस्तता--भारतीय कृषक ऋण के बोझ से लदे ._ 

हैं । महाजनों को शोषण-तीति के कारण “भारतीय कृषक ऋण में जन्म लेता है, ऋण 
में जीवन व्यतीत करता है और ऋण में ही प्राण त्याग देता है ।' अतः भारतीय कृषकों 
' के सामने वित्तीय कठिनाइयाँ हैं और वे भूमि-सुधार आदि में पर्याप्त प्‌ जी लगाने में 
. असमर्थ हैं । इसके कारण भी हमारी कृषि की उपज कम है।. 
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(४) दोषपुर्ण कषि बाजार व्यवस्था--भारत में कृषि-बस्तुओं के क्रय-विक्रय 
के लिए सुसंगठित और सुव्यवस्थित बाजार का अभाव रहा है। अतः वे अपनी कृषि से 
उत्पादित वस्तुओं की बिक्री उचित मूल्य पर नहीं कर पाते । इस दोषपुर्ण कषि-बाजार 
व्यवस्था के कारण कृषकों को अपने परिश्रमों का उचित पुरस्कार नहीं मिल पाता । 
अपने यहाँ उपजों के वैज्ञानिक वर्गीकरण का अभाव है, एवं प्रामाणिक नाप-तौल की 
व्यवस्था नहीं है । किसान और उपभोक्ता के बीच अनेक मध्यस्थ हैं जो किसानों का 
शोषण करते हैं। इन सबका प्रभाव कृषि पर बुरा पड़ता है। क्षि उत्पादन से जो 
बचत कृषि और कृषकों के लाभ के लिए होनी चाहिए वह कृषकों हारा उत्पादक 
 वस्तुएँ सस्ते भाव पर खरीद कर साहुकार, महाजन ओर मध्यस्थ खा जाते हैं। अत: 
कृषि एवं कृषकों की स्थिति सुधारने के लिए बचत नहीं हो पाती है । 


3, संस्थानात्मक कारण 


(0) जोत का आकार--भारत में औसत जोतें व केवल बहुत छोटी हैं, बल्कि - 
छोटे-छोटे टुकड़ों में बंदी हुई हैं। निम्त आँकड़ों से विदित होता है कि अन्य देशों की 
तुलना में भारत में जोत का औसत आकार कितना छोटा है--- 


कुछ चने हुए देशों में जोत का औतत आकार 








क्‍ | क्‍ 
देओ द जोत का औसत | बस । जोत का औसत 
५ आकार ् े आकार 
अमेरिका [45 .... बेलजियम ४ हा 
इंग्लैण्ड 20 - भारत 0 की 


फ्रांस क्‍ 20 चीन हल, 





भूमि का आकार तो छोटा है ही, बेती का आकार भी छोटा है, जिसका. 

. भारतीय कृषि की उत्पादिता पर बहुत ही बुरे प्रभाव पड़ते हैं। इससे समस्त श्रम 

और पशुशक्ति का भारी अपव्यय होता है। कृषि की आधुनिक प्रणाली का उपयोग नहीं 

. हो सकता। पिंचाई में कठिनाई होती है व किसानों में झगड़े और मुकदमेबाजी की 

. दृष्प्रवृत्तियाँ पैदा होती हैं । बहुत-सी भुमि, अति छोटे ट्रुकड़े होने के कारण परती रह 
जाती है।.. 

(४) भू पदठेदारी का ढाँचा (ऐिबा/९०० ० ४०० "०घए7००)--कृषि की. 
कम उत्पादिता का एक महृत्वपू्ण कारण जमीन जोतने वालों के लिए उचित प्रोत्सा- 
. हन का अभाव रहा है । यद्यपि अब जमींदारी प्रथा का अन्त किया जा चुका है भर 
. विभिन्न राज्यों में काश्तकारी विधान (7७४७7०प ?,6छ873४48०7) लागू हो चुका है, 
. फिर भी स्थिति संतोषजनक नहीं है, क्योंकि काश्तकार भूमि का स्वामी नहीं है और. 
पा 80६ न पर खेती करने के बदले उसे भारी लगान देना पड़ता हैं। परिणामतः किसान 
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कृषि उत्पादिता में कोई विशेष रुचि नहीं लेता है । जमींदारी, मालगुजारी, रैयतवारी 
की समाप्ति के पूर्व तो स्थिति और भी बुरी थी 


4. प्राविधिक कारण 


(४) उत्पादन की पिछड़ी तकनीक या प्रविधि--[अ) निर्धत व परम्परावादी 
होने के कारण भारतीय कृषक उत्पादन की पुरानी और अक्षम विधियों का प्रयोग 
करते चले आ रहे हैं। (ब) उत्पादन में वृद्धि के लिए उपयुक्त और पर्यावत खाद आव- 
श्यक है, परन्तु भारत में गोबर की खाद और उर्वरक दोनों की ही बहुत कमो है। 
(स) कषि उत्पादिता में वृद्धि के लिये अच्छी किस्म के बीज आवश्यक हैं, परन्तु भार- 
तीय किसान बीजों की किस्म के बारे में उदासीन रहे हैं। कृषि विभाग और बीज- 
गुणन फार्म (5०९४ (एाक्वएमट४४णा. शिक्रषाप्राड ) सुधर बीज के प्रयोग को लोकप्रिय 
बनाते की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उपयुक्त मात्रा में अच्छी खाद की 
उपलब्धि की भी सुविधाएँ बढ़ाई जा रही हैं। परम्परागत क्षि-प्रणाली के दोषों को 

करने के भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। स्पष्ट है कि भारत भें कृषि की कम उत्पा- 
दिता का एक महत्त्वपूर्ण कारण उत्पादन की पिछड़ी तकनीक है। 
क्‍ आयर तथा हेडी को जाँच के अनुसार अमरीका में 939 से 96] के मध्य. 
मबका के प्रति हेक्टर के उत्पादन में जो वृद्धि हुई, उसमें 36% संकरण किस्मों के बीजों 
के प्रयोग, 8 प्रतिशत उर्बरकों के प्रयोग, !8 प्रतिशत क्षेत्रीय विशिष्टीकरण तथा 
5 प्रतिशत दूसरे कारणों से हुई थी । इस प्रकार की जाँचों से प्रभावित होकर भारत 


में भी उर्वरकों और अधिक उपज देते वाले बीजों के अधिक्राधिक प्रयोग पर जोर. 


देकर हरित क्रांति का प्रयास किया गया है जिसमें केवल आंशिक सफलता ही मिली 
है। 

(४) अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ -कृषि के पिछड़ेपन का एक मूल कारण यह 
है कि हमारे देश के अधिकांश कृषकों को वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है और कृत्रिम 
सिंचाई सुविधाएँ बहुत ही कम उपलब्ध हैं। कुल खेत्ती योग्य भूमि के केवल 22% में 
ही सिंचाई होती है। इसलिए भारतीय कृषि को वर्षा का जुआ कहते हैं। यदि वर्षा 
हो जाय, तो अच्छी फसल उत्पन्न हो जाती है अन्यथा नहीं । यही नहीं, सिंचाई की 
अपर्याप्त सुविधाओं के कारण भारत में केवल इकहरी फसल ही पैदा की जाती है। 
परिणामतः प्रति एकड़ तथा प्रति श्रमिक उत्पादिता का स्तर बहुत कम है। द 
.... (४7) फसलों की असुरक्षा--यद्यपि नियोजन काल में फसलों की सुरक्षा की 
ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है, लेकिन अभी भी फसलों को पूर्ण सुरक्षा नहीं हो पाती . 
और अनेक प्रकार की बीमारियों से उनकी क्षति होती है, अतः: कृषि को उत्पादकता 
कम रह जाती है | एक अनुमान के अनुसार फसलों की असुरक्षा के कारण भारत में. 
लगभग 5% की हानि होती है । रा 
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कृषि उत्पादकता को बढ़ाने अथवा कृषि विकास हेतु सुझाव 
जब तक भारतीय कृषि की उपर्यक्त समस्याओं का समाधान नहीं किया 
जायगा तब तक भारतीय कृषि का विकास सम्भव नहीं है। भारतीय कृषि की पिछड़ी 
हुई अवस्था के जिन कारणों का ऊपर उल्लेख किया गया है उन्हें दूर करने से ही 
भारतीय कृषि का स्थायी सुधार व विकास सम्भव है । इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव 
इस प्रकार है :-- द द 
() संस्थानात्मक उपाय--व्यावसायिक ढाँचे में इस प्रकार का परिवर्तन 
किया जाता चाहिये कि केवल 50%, लोग हो कृषि पर निर्भर रह जाये । इस हेतु 
हमें ग्रामीण जनसंख्या के लिये वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी 
चाहिए । इसी प्रकार भूमि-उपविभाजन और अपबण्डन की समस्या में चक्रनन्‍दी और 
सहकारी खेती का निर्माण अन्तिम समाधान सिद्ध हो सकता है। भू-पट्टेदारी को 
समस्या का समाधान काश्तकारी विधान को प्रभावशाली ढंग से लागू करके तथा 
सहकारी खेती का निर्माण केरके किया जा सकता है। हक 
(2) तकनीकी उपाय--कृषि उत्पादिता में वृद्धि करते के लिए सघन कृषि 
प्रणाली अपनायों जानी चाहिये । भारतोय सरकार ने इस बात का अहसास करते हुए 
पहले ही सप्रन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम को प्रारम्भ कर दिया है। बढ़िया किस्म के उप- 
करणों का प्रयोग, उर्वरक का उपयोग, उन्नत बीजों का प्रयोग तथा कीटनाशकों का 
उपयोग बढ़ाकर एवं सिंचाई सुविधाएँ प्रदात करके कृषि की उत्पादिता में वृद्धि करना 
इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं :-- का 
(3) श्रेष्ठतर तकनोकों और उस्नत औजारों का अपनाना-- उत्पादिता वृद्धि द 
के लिये श्रेष्ठतर तकनीकों ओर उन्नत औजारों को अपताया जाना जरूरी है । परल्तु 
भारत में किसानों के संकुचित दृष्टिकोण, निर्धनता व अशिक्षा आदि के कारण उन्नत 
और आधुनिक फार्म-मशीनरी का अधिक उपयोग नहीं हो रहा है, फिर भी विगत 
वर्षों में कुछ उद्यमी कृषकों ने इस दिशा में कुछ प्रगति की है। ० 
..._ (४) उन्नत बीजों का उपयोग--उन्नत बीजों के द्वारा उत्पादन को बहुत 
अधिक बढ़ाया जा सकता है । हर्ष की बात यह है कि भारत में कृषि विभाग, इण्डि- 
यन कौंसिल ऑफ एग्रोकल्चर रिसर्च, नेशनल सीड्ज कारपोरेशन आदि अनेक 
संस्थाओं ने उन्नत बीजों के विकास और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिये बहुत प्रयत्न 
किए हैं। कुछ उन्नत किस्मों के नाम इस प्रकार हैं--सोनारा 64, लर्मा रोजो, शर्बती 
: सोनारा, सोनालिक-सफैद लर्मा, पी० बी० 8, ताई चुंग नेटिव आदि। भारतवर्ष 
भे उन्नत बोजों के अस्तर्गत ऋषि क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हो रहो है और लोकप्रिय बसाने का _ 
भारतोय लक्ष्य बहुत ही उच्चाकांक्षी है।......््ऱ हर . 
... () बहुद्देशोय फसलों का कार्यक्र-कषि उत्पादिता में बुद्धि के लिए बहू- 
. द्वेश्यीय फसल कार्यक्रम को बोर भी ध्यात दिया जा रहा है। _ १ आ ५८ 
4 57 हर) उरवरक-टपभोग-स्तर बढ़ान(--भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए 
.. रासायनिक खाद का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। उर्वरक-उपभोग स्तर के बढ़ जाने से 
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कृषि उत्पादन और उत्पादिता की दर बढ़ेगी । भारतवर्ष में उर्वरक उपभोग का स्तर 
बहुत कम है। परन्तु सरकार किसानों का ध्यान इसके महृत््व्की ओर आकर्षित कर 
रही हैं और किसानों को इच्छित मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करने का प्रबन्ध भी कर 
रही है । 

(०) कीटनाशक दवाइयों का उपभोग स्तर बढ़ादा--कुल कृषि उत्पादन का 
लगभग 20% भाग भारत में कीटाणओं के कारण नष्ट हो जाता है। इससे उत्पादिता 
कम हो जातो है। भारतवर्ष में कीटनाशक दवाइयों के उपभोग की अभी शुरुआत ही 
हुई है। | 

(3) सिचाई के साधनों का विकास एवं विस्तार--चूंकि भारतीय कृषि मान- 
सून पर अधिकांशत: आधारित है और मानसून अनिश्चित है। अपने प्रगाढ़ प्रयत्न से हम _ 
कृषि को मानसून के हाथ का जुआ बचे नहीं रहने दे सकते हैं। अतः सिंचाई के साधनों 
. को बढ़ाने का प्रयत्न करता आवश्यक है। उनमें सिंचाई की छोटी, बड़ी और मध्यम 
. तीनों ही श्रेणियों के साधनों का विकास किया जाना चाहिये और इनका पूरे देश में 

आवश्यकतानुसार विस्तार एवं विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए । इनके विकास में 

छोटी सिंचाई योजनाओं को अधिक महत्ता दी जाती चाहिए क्योंकि, ये कम लागत में 
ही तैयार हो जाती हैं ओर शीघ्र लाभ -देने लगती हैं। शासत इस सम्बन्ध में स्वतन्त्रता . 
के प्राप्ति के बाद से ही सतक है और प्रत्येक प्रकार के सिंचाई साधनों का विकास कर 
: रहा है | परन्तु इस समय लघु और मध्यम श्रेणी की सिचाई प्रायोजनाओं की अधिक 
आवश्यकता है ओर शासन भी इससे अवगत हैं । अतः वह इस दिशा में अधिक प्रयत्न 
कर रहा है। 

(4) साख की सुविधाओं में सुधार--कृषकों के पास प्रंजी का अत्यधिक 
अभाव है। इन्हें दीर्घधकालीन, मध्यकालीन एवं अल्पकालीन साख की आवश्यकता 
पड़ती है। साहुकारों ओर महाजतों से प्राप्त साख द्वारा किसानों का शोषण अधिक 
होता है, लाम कम । अत: साख को सुविधा में आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए। 
इसके लिए सहकारों साख-सुविधा, भूमिबंधक बैद्धु एवं वाणिज्य बैल्धों द्वारा साथ _ 
सुविधा का विस्तार किया जाना चाहिए । तकावी की सुविधाओं में सुधार किया जाना. 
चाहिए । | 
शासन इस संदर्भ में प्रयत्नशील है । उपयुक्त साख संस्थानों का. विस्तार किया. 
जा रहा है। रिजर्व बेड्ूू एवं स्टेट बेड: इस विशा में प्रयत्नशील हैं । राष्ट्रीयक्ृत 
वाणिज्य बैड भो ग्रामांचलों में अपनी शाखाएं खोलकर क्ृषि-साख का विस्तार करने 
. का प्रयत्न कर रहे हैं । द 
. (5) कृषि-विपणन की व्यवस्था का विकास--कषकों को उनके द्वारा उत्पा- 
द्वित वस्तुओं का उचित मुल्य प्राप्त होता आवश्यक है, तभी उनको स्थिति में सुधार _ 
हो सकता है और क्षषि-उत्पादन बढ़ाने में उन्हें प्रोत्साहन मिल सकता है । इसके लिए 
अधिकाधिक विपणन समितियाँ एवं मंडियाँ स्थापित की जानों चाहिए । ग्रामीण 
_क्रषि मंडियों तक यातायात के साधनों एवं सागों का विकास किया जाना चाहिए । 
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ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के अन्न-भण्डार को सुरक्षित रखने के लिए भण्डारागार 

स्थापित किये जायें और सुल्यों में स्थायित्व रखने का प्रयत्न किया जांना चाहिए । 
शासत इस दिशा में भी श्रयत्वशील है। वह कृषि-मण्डियों, विपणन समितियों एवं 
भण्डारागार की सुविधाओं में वृद्धि करने का प्रयत्न कर रहा है। किन्तु इस क्षेत्र में 
अब भी पर्याप्त विकास की आवश्यकता है। द 

(6) पशुओं की स्थिति में सुधार--पशुधन कृषि की महत्त्वपूर्ण पंजी है । 
किन्तु हमारे देश में इसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। अतः इसमें सुधार करने का 
प्रयत्न हमें इनके लिए चारा, चिकित्सा एवं नसल-सुधार की व्यवस्था करके करना 
चाहिए | 

(7) किसानों के व्यापक शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था--क्ृषि की स्थिति 
सुधारने के लिए कृषकों एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता की विचारधाराओं में आमुल परि- 
वर्तत लाने क्री आवश्यकता है और भाग्यवाद, रुढ़िवादिता एवं अंधविश्वास को 
पमाप्त करना अत्यावश्यक है। ऐसा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अत्यधिक 
असार करना आवश्यक है। कृषि की नई एवं आधुनिक प्रणालियों से हमारे किसान 
अनभिन्न हैं । कृषि की नई रीतियों का प्रशिक्षण दिया जाता चाहिए, योग्य एवं शिक्षित 
_ भारतीय कृषकों को विदेशों में प्रशिक्षण हेतु भेज़ा जाना चाहिए । 

(8) फसल बीसा योजना---ज्ञात ही है कि भारतीय कृषि अतिवृष्टि, अना- 
वृष्टि, बाढ़ और अन्य कई आपत्तियों के कारण अनिश्चित-सी रहती. है। अतः कृषकों 
की स्थिति भी इस संदर्भ में अनिश्चित रहती है, जिसका प्रभाव कृषि और कृषक दोनों 
पर ही बुरा पड़ता है। अत: कृषि फसलों के लिए बीमा का कार्यक्रम किया जाना 
चाहिए, ताकि किसी देवी प्रकोप के बाद किसान, कृषि की अगली फसल के लिए 
विनियोग करने के योग्य रह सके । इस कार्यक्रम को कृषकों और शासन के सम्मिलित 
योगदान से चलाया जाना चाहिये । इस संदर्भ में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। 
जाशा है विस्तार तीव्रता से होगा । के दम 

..._ (9) कृषि-अनुसंघान विस्तार--भारतीय कृषि प्रणाली में अनेक प्रकार के 

अनुसंधानों का पर्यक्त क्षेत्र है । अतः इसमें अनुसंधान का विस्तार किया जाना चाहिए 
ओर किये गये अनुसंघानों को व्यावहारिक रूप से उपयोगी बनाया जाना चाहिए।... 
इससे कृषि में सर्वाज्जीण सुधार हो सकता है। इस दिशा में भी प्रयत्त तीत्र गति से. . 
आगे बढ़ रहा है। कई कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित किये जा चुके हैं।.. 
द गे ..._ (0) भुमि-कृटाव पर रोक--वुक्षारोपण, बाँध और भेड़ों का निर्माण करके 
जल को रोकना अत्यावश्यक है; सूखी खेती भी इसमें उपयोगी सिद्ध हो सकती 
... (१!) सहकारी आन्दोलन _ का उपयोग्री ढंग से विस्तार-...४ रत, जो कि 
गाँवों का देश है और जहाँ पर 70% लोग कृषक हैं तथा उनमें से अधिकांश की 
आधिक स्थिति दयनीय है, वहाँ सहकारिता की महत्ता के सम्बन्ध में कितना भी कहा. 
जाय कम है। किन्तु अभी तक इस क्षेत्र में जो भी विस्तार हुआ है, वह अनेक हृष्टि- 
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कोणों से दोषपूर्ण रहा है। अतः इसका विकास सही ढंग पर तीज गति से किया जाना... 
आवश्यक है। 

(!2) बंजर भूमि का सुधार एवं उपयोग--एक ओर हमारे यहाँ कृषि पर 
अत्यधिक भार है तथा बहुत से लोग भूमिहीन हैं, वहीं दूसरी ओर हजारों एकड़ बंजर 
भूमि पड़ी है। हमें चाहिये कि इसे कृषि योग्य बनाने का प्रयत्न करें। इससे कृषि 
उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार की मात्रा में वद्धि होगी और कृषि पर भार कम हो जायगा । 
केन्द्रीय ट्रेव्टर संस्था इस सम्बन्ध में प्रयत्नशील है, राज्यों में भी ट्रेक्टर संगठन सक्रिय 
हो रहा है। 

उपसंहार--उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि कृषि भारत की अथ-व्यवस्था 
में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। फिर भी इसकी स्थिति ठीक नहीं है। गत बीस 
. वर्षो के प्रयत्तों के बावजुद भी हमारी कृषि अभी तक समस्याओं से लदी पड़ी है। 
. किन्तु यदि वास्तव में हम अपनी अर्थ-व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो पहले कृषि 
की स्थिति सुधारनी होगी इस दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तनों की आवश्यकता है। किन्तु 
जो भी परिवर्तन लाये जाये वे दीर्घकाल को ध्यान में रखते हुए लाये जाने चाहिये, 
ताकि कृषि में मौलिक सुधार हो सकें। विकास के लिए किये जा रहे प्रयत्तों में 
जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है। जब तक जनता, विशेषकर कृषकों के _ 
मस्तिष्क में कृषि के संदर्भ में मौलिक विचार-परिवर्तव नहीं होते, कृषि की स्थिति 
सुधारनता आसान कार्य नहीं होगा । किन्तु इस संदर्भ में जो भी कार्य किये जायें वे 
. व्यावहारिक एवं वास्तविक होने चाहिए । 

कृषि सरचना सें सुधार के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग के सुझाव--राष्ट्रीय 
कृषि आयोग ने अपना प्रतिवेदन मार्च' 976 में संसद को प्रस्तुत किया जिसमें देश 
की कृषि संरचना की वर्तमान स्थिति का अध्ययन भावी प्रगति का अनुमान और कृषि 
संरचना में सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्व- 
लिखित हैं :-- 

(६) कषि विकास की ऐसी नीति निर्धारित की जानी चाहिए जिससे कृषि _ 

त्पादनों फी माँग और पूति के मध्य सच्तुलन आ सके और कषि उत्पादनों के वित- 

रण की न्याय पूर्ण व्यवस्था स्थापित हो सके । 
द (४) कषि विकास में प्राथमिकताएं निर्धारित करने और सरकारी सहायता 
प्रदात करने की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 

(४४) कषि में विनियोग नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे कृषि के विभिन्न क्षेत्रों 
को पर्याप्त वित्त उपलब्ध हो सके और कषि में अधिकतम रोजगार उपलब्ध करते हुए 
. अधिकतम उत्पादन संभव हो सके । कर, 

(४ए) कषि के लिए आधारभूत आर्थिक संरचना के विकास को दृष्टि से क्षेत्रीय 
हृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए । ० 

(४) फसल उत्पादन, पशुधन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन और वनों के सम्बन्ध 
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विकास की समन्वित नीति अयनायी जानी चाहिए जिससे सभी क्षेत्रों में साथ-साथ 
विकास हो सके ! 

(४४) कृषि क्षेत्र में सेवाओं और वस्तुओं की पूति के लिए संगठित कार्यक्रम 
अपनाया जाना चाहिए। 

(४४) श्रम अतिरेक वाले क्षेत्रों में कषि में मशीनों के प्रयोग पर उचित 
विन्‍्त्र०ण रखा जाना चाहिए जिससे अधिक रोजगार के उद्देश्य को प्राप्त किया जा 
सके | 

(ण) कषि जोतों में स्वामित्व जोतों के साथ ही कार्यात्मक जोतों को सीमा 
का भी निर्धारण किया जाना चाहिए । 

भारतीय कृषि का भविष्य विस्तृत खेती की तुलना में गहन कृषि पर अधिक 
निर्भर हैं--कषि दो प्रकार से की जा सकती है प्रथम विस्तृत खेती और द्वितीय गहन 
खेती । जब कषि क्षेत्र में वद्धि करके कषि के उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो इसे 
विस्तृत खेती तकतीक कहते .है । इसके विपरीत जब एक निश्चित भमि क्षेत्र में श्रम 
पूंजी तथा अन्य उपकरणों के प्रयोग को बढ़ाकर कषि उत्पादन में वृद्धि की जाती है 
तो इसे गहन खेती तकनीक कहते हैं । 

अब हम यह देखने का प्रयत्त करेंगे कि भारतीय कृषि का भविष्य विस्तृत 
खेती पर निर्भर करता है अथवा गहन खेती पर । जहाँ तक विस्तृत खेती का प्रश्न है 
इसके लिए कृषि में प्रयुक्त भूमि के क्षेत्र में वृद्धि करती होगी। इस सम्बन्ध में निष्कर्ष 
निकालने से पूर्व देश में भूमि उपयोग के निम्त आऔँकड़ों का अध्ययन करता उपयोगी 
होगा । 


978-79 में भूमि का प्रयोग 





(करोड हेक्टेयर में) 





, वन (70765) - 6"7] 
... 2. खेती के लिए अनुपलब्ध नयी भूमि (]९०६ 8एश्योॉब०९ 0ट्पात्तरक पता ) 3.9. 
2. अन्य बिना खेती की गयी भूमि ऊपर भूमि को छोड़़र......... 329 
. [एाव्णपंरबपंगा ॥.8घत व्ूटपतांगड शि0ए ब्गको) 
4. ऊप्तर भूमि ( 70७ 7,870) हल . &#&'98 


5. कुल फलग्री क्षेत्र (१३९६४ 37९७ 509७7) है 7-55 
है द क्‍ द 3283 

द उपयुक्त सारणी के अंकों से पता चलता है कि फसली क्षेत्र में वृद्धि की सम्भा- 
बनाएं कम ही हैं। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि परती और बंजर भमि को खेती 
. योग्य बनाया जा सकता है या नहीं । इस सम्बन्ध में किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों से 
. यह निष्कर्ष निकलता है कि परती भूमि में कमी करके या बंजर भमि को खेती योग्य 





बना कर कइषित क्षेत्र में इस समग्र बहुत अधिक वृद्धि की प्रत्याशा नहीं की जा सकती । 





.. अधिकांश परती भमि या तो कम वर्षा वाले प्रदेशों में उपलब्ध हैं या पहाड़ी प्रदेशों में 
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जहाँ कुछ मात्रा में प्रती भूमि रखता अनिवार्य है। इसी प्रकार बंजर भूमि को कृषि 
योग्य बनाने पर होने वाली भारी लागत के कारण ऐसी बहुत अधिक भूमि को सुधारना 
संभव नहीं है। खाद्य और कृषि मंत्रालय की बंजर भृमि सर्वेक्षण और भूमि-सुधार 
समिति द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण से पता चलता है क्लि लगभग केवल 20 लाख 
एकड़ बंजर भूमि को ही कृषि योग्य बनाया जा सकता है। साथ ही भूमि के अन्य 
उपयोगों में कोई कमो होने की सम्भावना नहीं है, बल्कि सड़कों, भवनों और औद्योगिक _ 
केन्द्रों के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होगी। वन क्षेत्र को भी कम करना उपयुक्त 
नहीं होगा । यही नहीं जनसंख्या बुद्धि के कारण भी विस्तृत खेती द्वारा विकास की 
संभावनाएँ अधिक नहीं है । अत: असंदिग्ध रूप में यह निष्कर्ष निकलता है कि कृषित 
क्षेत्र में वृद्धि करने का अवसर अत्यन्त सीमित है। अतः वर्तमान कृषि योग्य क्षेत्र में 
ही गहन खेती करने और प्रति हेक्टेयर उत्मादकता में वृद्धि करने का सहारा लेना 
पड़ेगा । धन्य शब्दों में वर्तमान कृषि क्षेत्र में ही श्रेष्ठ बीजों, रासायनिक खादों, अच्छे 
. उपकरणों इत्यादि का प्रयोग किया जाय तो कृषि उत्पादन क्राफी बढ़ सकता है । यहाँ 
यह उल्लेखनीय है क्रि गहत कृषि के लिए अधिक पँजी की आवश्यकता होगी । अतः 
देश में गहन कृषि विकास करने के लिए यहु आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त 
मात्रा में प्‌ जी उपलब्ध की जाय । 
कृषि उतद्यादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न 
कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं 
में काफो प्रयत्न किये हैं जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है--- 
(7) सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लघु मध्यम व बड़ी योजनाएँ क्रिया- 
न्वित की हैं जिनमें भाखड़ा नॉंगल बाँध जेसी योजनाएँ भी सम्मिलित हैं । 


(7) उन्नत बीज उपलब्ध करने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम व बड़े-बड़े फा्मों 
की स्थापना की गई है। 
..._ (5) फसलों को कीटाणुओं व रोगों से बचाने के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्रालय 


ने अलग से एक 'सैल” की स्थापना की है जो आवश्यकता के समय देलीकॉप्टर व... 


हवाई जहाज से कीटनाशक दवाइयों को छिड़कवाता है । 
(+९) भिन्न-भिन्न स्थानों पर रासायनिक खाद बनाने के कारखाने भारतीय _ 
खाद्य निगम व अन्य संस्थाओं ने स्थापित किये हैं । हे 
(५) कृषकों को नवीन तकनीकों को समझाने व उनको व उनको कार्य में लाने 
के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की है । 
हा (५3) एक कृषक के छोटे-छोटे व बिखरे हुए खेतों को एक स्थान पर करने के 
. लिए चकबन्‍्दी कार्यक्रम लागू किये गये हैं। द 
..... (शगं) ग्रामीण साख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए बैद्धों को ग्रामीण शाखाए 
खोलने के लिए विवश किया है | के 
कक (ात) कृषि के मूल्यों में स्थायित्व लाते के लिए राष्ट्रीय कृषि जायोग की 
. स्थापता की गई है जो इस सम्बन्ध में समय-समय पर सरकार को शुझाव देता है । 
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(४४) सहकारी खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्त किये जा रहे हैं । 
(») कृषि अनुसंधान एवं विकास हेतु कई विश्वविद्यालय खोले गये हैं । 
.. [ज्व) विपणन सुविधाएँ देने के लिए लगभग 3,000 बाजारों को वियमित 
बाजारों में बदल दिया गया है । 
(5) जोतों को अधिक छोटे होने से रोकने के लिए सम्बन्धित कालृनों में 
परिवर्तन किये गये हैं । 
कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपयक्त प्रयत्नों 
का सामूहिक प्रभाव यह हुआ कि भारत में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है जैसा कि 
निम्त सारणी से स्पष्ट है--- क्‍ 
कृषि उत्पादिता के सुचकांक 
(आधार 959-60 से 96-62 «5 00) 
फसलें. 950-5।. 960-6[ 97]-72 . 980-8] 


4. खाद्यान्न 79.व 02,0 2 38,व 





गेहूँ 83.6 0.6 64.7 83.! 
दालें 97.7 ]08,7 ]0,6 [03.7 
2 तिलहन 03. 04.8 ]].0 8.2 
3, कपास 84.7 9,5 49,9 52,8 
4. जूट 90.9 98,0 04.6 04,5 
5, गन्ना 90.8 04.6 07.3 ]29.,9 


सारणी से स्पष्ट है यदि असामान्य वर्षों को छोड़ दिया जाय तो आ्थिक 
नियोजन के तीस वर्षों में कृषि उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि हुई है। परन्तु खाद्यान्नों 
में उत्पादिता अन्य उत्पादों की तुलना में अधिक बढ़ी है। इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है 
. कि खाद्यान्नों में जहाँ गेहूँ और चावल की प्रति हैक्टर पैदावर में पर्याप्त वृद्धि हुई है 
वहाँ ज्वार, मक्का तथा बाजरा की प्रति हैक्टर पैदावार में थोड़ा सुधार हो सका है । 
दालों को उत्पादिता बिल्कुल नहीं बढ़ी है । द 


परीक्षा प्रश्न द 
!, कृषि-उद्योग के महत्व की विवेचना कीजिये ओर उसकी प्रमुख विशेषताओं 

का विवरण दीजिये । द 
अथवा 

भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं कौन-सी हैं ? वे किस प्रकार देश की 
ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करती हैं ? 
रा द .... अथवा 

. भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कृषि के स्थान की विवेचना कीजिये और इस वक्तव्य 
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की समीक्षा कीजिये-- देश के योजनाबद्ध आथिक विकास की किसी भी योजना में 
कृषि के पुतर्सगठन और सुधार का आधारभूत महत्व है ।” 

2, देश में कृषि-उत्पादकता कम क्‍यों है ? इसकी उन्नति के लिये अल्पकालीन 
और दीर्घकालीत उपाय बताइये । 

अथवा 

आप कृषि भूमि की उत्पादकता वृद्धि के लिये अपने प्रान्त में कित उपायों का 
सुझाव देंगे ? अभी तक इस दिशा में क्या प्रगति रही है ? 

अथवा 

भारतीय कृषि उत्पादकता वृद्धि के क्षेत्र का वर्तमाव फसल पद्धति में उपयुक्त 
परिवर्तनों को ध्यात में रखते हुए परीक्षण कीजिये । 

अथवा ह 
भारत में प्रमुख फसलों के प्रति एकड़ उत्पादन की विश्व के प्रगतिशील देशों 
से तुलना कीजिये और भारत में अत्यधिक कम उत्पादन के कारण बताइये । 

[संकेत--क्षि उत्पादकता के कमर होने के कारण दीजिये तथा कृषि विकास 
के लिए सुझाव दीजिए ।] द 

3, “भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन एवं विकास की मुख्य समस्या कृषि 
पुनर्गठन है ।” विस्तारपूर्वक समझाइये । 

[संकेव--संक्षेप में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की विवेचना 
कीजिये जिससे यह स्पष्ट होगा कि भारतीय नियोजन तभी सफल होगा। इससे बाद 
कृषि के पुनर्गठन के लिए सुझाव दीजिये ।] 

.. 4. “आर्थिक विकास की क॒ंजी कृषि विकास में निहित है ।” इस कथन की 
विवेचना कीजिये | देश के कषि विकास के प्रोत्साहन के लिए उपाय बताइये । ु 

[संकेत--इसमें कषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्व बताना है ।] 


!' 


योजनाकाल में कृषि विकास (कृषि नियोजन) 
व हरित क्रारि 


( 76एश०एए९7६ ० 288पं८प्रॉ(प8 वच्शंपड फ8 शा एल०एवे. 400 
(376९8 रि९ए०परा०फ ) 


या 
राज्य एवं कृषि 
( 80208 27रते 3870प४प्रा& ) 
तनमन नमन नमन ++नननन-न++ नल ++ननथ3>3333........०००.९................. 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ देश के सुव्यवस्थित आर्थिक विकास के लिए सर- 
कार ने [| अप्रेल !95! से पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात किया । 2?" 
क्षि-नियोजन आथिक नियोजन का ही एक भाग है जिसका सम्बन्ध केवल 
कृषि क्षेत्र सें नियोजित विकास से है। कषि नियोजन का तात्पर्य देश की कषि 
व्यवस्था को सुदुढ़ व सन्तुलित करना, देश सें उपलब्ध भूमि एवं संसाधनों का सर्वोत्तम 
. ढेंग से उपयोग करना और खाद्यान्नों को उत्पादकता सें वद्धि करना है। संक्षेप में 
. कषि नियोजन के निम्नलिखित उद्देश्य कहे जा सकते हैं-- 

() देश में उपलब्ध भूमि का पूर्ण एवं अनुकूलतम विदोहन करना । (2 द 
कृषकों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना। (3) तीब्र औौद्योगीकरण । (4) राष्ट्रीय 
आय में प्रतिवर्ष वृद्धि करना । (5) रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। (6) आधिक 
असमानता को दूर करना। (7) बाद्यान्त के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना । 
(9) प्रादेशिक असन्तुलन दूर करना । (9) क॒षि उत्पादन में घट-बढ़ एवं विदेशी 

सहायता की अनिश्चितता से राष्ट्र को सुरक्षित रखना । (!0) जनशक्ति नियोजन 
को बढ़ावा देना 


अब हम विभिन्‍्त पंचवर्षीय योजनाओं में कषि की स्थिति का अध्ययन 
करेंगे-- 


..._ 3. प्रथम योजना काल में कृषि (95-56) 
चूंकि प्रथम योजना के आरम्भ के समय कषि की दशा बहत खराब थी तथा 





योजनाकाल में कृषि विकास (क्रषि नियोजन) व हरित क्रान्ति !9 


देश अन्न संकट और अनिवार्य वस्तुओं के अभाव से ग्रस्त था इसलिए योजना आयोग ने 
कृषि को उच्चतम प्राथमिकता दी। इस सम्बन्ध में आयोग ने उल्लेख किया, “इन्हीं 
पाँच वर्षों की अवधि के लिए हमारे विचार में कषि जिसमें सिचाई और संचालन शक्ति 
भी शामिल है को उच्चतम प्राथमिकता मिलनी चाहिए । हम यह विश्वास रखते हैं 
कि खाद्य पदार्थों और उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल के उत्पादन में भारी वृद्धि 
किये बिना, औद्योगिक विकास की ऊंची दर को कायम रखना असम्भव होगा ।” 

प्रथम योजना पर वास्तविक व्यय 93 करोड़ रुपये हुआ, कृषि तथा सामु- 
दायिक विकास, सिंचाई एवं बिजली पर कुल व्यय 60! करोड़ रुपये हुआ जो कि कुल 
बनस्‍्तविक व्यय का 3! प्रतिशत था 

इस योजना में कषि की प्रगति सन्‍्तोषजनक रही जो तालिका से स्पष्ट हैं :--- 


धथम थधोजना में कि 


व मे सनक 8 > ल  क  प कक 7 
इकाई [955-5] 955-56 ... 4955-56 

.. मंद सी० टन (लक्ष्य) (वास्तविक उत्पादन) 
खाद्यान्त मी० टन 52. 85.8 55.8 
तिलहन आप 5.5 5.6 
गन्ना 5 अत .. 5.3 6.0 
कपास मि० गाँठ 2.9 4.2 4.0 
पटसन 05 की 5.4 . 4.2 


'//20%ल्‍ राम “0० । ० मिरकक,. जल ॥+--तमवयातीम-५३० : 22इमाककट “० “0; ६-९. "मेवे अतर५+-++५५न कक असिक++++कक-+० + 74 - काने कक. कील 33५०080.... 3२-२५. लेक न जरा 'पशक्‍वपदार4ाक भारद्रीदकाललापडाअमफर पटक, 


2, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि (956-6व) 


द्वितीय पदञ्चवर्षीय योजना का उद्देश्य प्रथम योजना के कार्य को आगे बढ़ाना 

और ओऔद्योगीकरण की नींव डालना था | योजना आयोग ने तर्क दिया कि चूँकि प्रथम 
योजना में कषि को सबल बनाया जा चुका है इसलिये द्वितीय योजना में उद्योगों पर 
अत्यधिक बल दिया जाना चाहिए। द 
इसमें लोक क्षेत्र में 4672 करोड़ रुपये व्यय किये गये जिसमें से कषि तथा 

' सामुदायिक विकास पर 549 करोड़ रुपये तथा घिचाई व बिद्युत पर 882 करोड़ 
रुपये खर्च किया गया जो कि सम्पूर्ण धन का 30.6 प्रतिशत है। इस योजना के... 
संशोधित लक्ष्यों एवं प्रगति का विवरण तालिका से स्पष्ट है । 

द्वितीय योजना में कार्य 





मंद इकाई. संशोधित लक्ष्य 960-6] 
. खाद्य'ल् मी० टन 8.8 ः 82.0 . 
तिलहत गो ् ॥ 7.7 | । 7.0 न्‍ 
गन्ता 9. हहें | आग आज 8. 0 दि 30% 3 पक 
कपास मि० गाँठे 2 वि है गज अल या 


पट्सन .. ... , कऋ#ऋ - 55 ५ आय मी 
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इस योजना काल में कुषि के विकास से सम्बन्धित एक उल्लेखनीय बात यह 
है कि सामुदायिक विक्रास परियोजताओं को तेजी से बढ़ाया गया ओर कुषि साख तथा 
सहकारिता के क्षेत्र में समुचित प्रगति हुई । 

कृषि क्षेत्र में द्वितीय योजना काल में हुई धीमी प्रगति के कारण भारतीय 
अर्थव्यवस्था में कई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गयीं । इनमें सबसे महत्वपूर्ण देश में कीमत 
स्तर का बढ़ना था । दूसरे खाद्यान्नों का आयात प्रथम योजना में कम हो गया 
था फिर बढ़ गया और मशीनरी तथा ओऔद्योगिक कच्चे माल के लिए आवश्यक विदेशी 
मुद्रा का प्रयोग खाद्यान्न आयात के लिए किया जाने लगा । अतः द्वितीय बोजना की 
क्षीण सफलता का एक महत्त्वपूर्ण कारण कृषि क्षेत्र में लक्ष्यों की प्राप्ति न होना था। 


3. तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि (!96-66) 


खाद्यात्रों में स्वावलम्बिता और उद्योग एवं व्यापार की आवश्यकताओं को 
पूरा करने के लिए अधिक क्ृषि उत्पादन के लक्ष्य को तृतीय योजना के पाँच मूल उद्देश्यों 
में से एक माना गया । इसमें कृषि उत्पादन की दर 3: से बढ़ाकर 6६ करनी थी । 
इस योजता में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 8573 करोड़ रुपए व्यय किए गए जिसमें से 
कृषि व सामुदाधिक विकास के लिए 089 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी थी । 
तीसरी योजना में कृषि उत्पादन लक्ष्य तथा उपज्ब्धियाँ निमत तालिका के अनुसार 
हैं ३३ 


तीसरी योजना में कषि दल 
मद इकाई ]965-66 )965-6 6 


न (लक्ष्य) उत्पादन 
खाद्यान्न मे० टन. 00:00. 5 20) 
तिलहन के 2-00 6"4 
गन्ना बी प पल पट 0:00. 2-8 
कपास. मि० गाँठें 7-0 द 48 
पटसन लि जड 8*2 द काठ 





झ शतक ने प्रकृतक बनेसख्थत के झण विस बल शत के 

सका । मय के ३० का क्‍ 
4, वार्षिक योजनायें और कृषि (966-69) 

)966-67 में चौथी योजना को स्थगित कर 966-67 से 968-69 के 

दोरान तीन वाषिक योजनाएं तैयार की गईं। उनमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता 

दी गई। तीनों योजनाओं में कुल मिलाकर 623 करोड़ रुपए क्ृषि पर ब्यय किए 


गए जो कि कुल खर्च का 24% था। इसमें कृषि तथा सामुदायिक विकास पर !66 
क्‍ करोड़ रुपए व्यय किए गए । 


योजनाकाल में कृषि विकास (कृषि नियोजन, व हरित क्रान्ति 90 


तीघरी योजना, तीन पंचवर्षीय योजनाओं ओर चोथी योजना में 
कृषि से सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए व्यय व्यवस्था 
(करोड़ रुपये) 





कार्यक्रम व तीसरी योजना वाधिक योजतायें चौथी योजना 
(!96!-63]) (966-69) (969-74]) 


७७७७॥७७७७७७७७७७७७॥७७७७॥७७७॥७७७७॥/७शशए"शशआआआशश/श/शआशशशआ॥॥॥//॥॥श/श/श७७७७७॥७ए््एशएशएशएल्‍शएएरए७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७४७७७७७७७७७७७७७/७७७॥/७/७७७॥७७॥७॥/७७एशशशरएशशशाशेशाााा- | 


कृषि उत्पादन अनुसंधान व शिक्षा 903 252 5]0 





लघु सिंचाई... 270 94. 476 
भूमि संरक्षण 77 88 आओ 
विकास क्षेत्र ४ )3 29 
पशुपालन 4.3 34% 9] 
डेयरी एवं दूध आपूर्ति 34. 26 45 
मछली पालन 23 37 84. 
वन * #क6ठ 44. 92 
भण्डारण, विपणन और जमा 97 5 65 
खाद्य पदार्थ और सहायक खाद्य पदार्थ द द द 
की तैयारी जरा न-+-+ 9 
वित्तीय संस्थाओं को केन्द्र की 

सहायता (कृषि क्षेत्र) ज+- 40 263 
कृषि जिन्‍्सों के समीकरण भण्डार न्‍्न- 40 25 
सहका रिता 76 64 5] 
सामुदायिक विकास एवं पचायतें. , 228 99 6 

योग 089 ]66 297 





चौथी योजना (969-74) 


इस योजना में भी कृषि के विकास के लिए पर्याप्त धन रखा गया। इसमें पहले 
सरकारी क्षेत्र में कृषि विकास तथा सम्बन्धित कार्यक्रमों पर 22!7 करोड़ रुपए और 
7800 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र में भी व्यय का प्रावधान था। परन्तु संशोधन के 
पश्चात कृषि विकास तथा ब॑ बाढ़ नियंत्रण पर क्रमश: 2728 करोड़ रुपए तथा !086 
करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया । 

कृषि क्षेत्र में चौथी योजना के दो मुख्य उद्देश्य थे--प्रथमतः अगले वर्षों में 
कृषि उत्पादन में प्रतिवर्ष लगभग 5% निरन्तर वृद्धि करना, और दूसरे छोटे कृषकों 
ओर वारानी इलाकों के कृषकों को विकास कार्यों का अधिकाधिक लाभ पहुँचाना। 
इस' योजना के उत्पादन के लक्ष्य अग्रांकित तालिका के अनुसार थे । द 
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चोथी योजना (संशोधित) में कृषि पर व्यय 














ह करोड़ रुपए 
विकास मद प्रस्तावित व्यय वास्तविक ब्यय 
क्रषि कार्यक्रम ०494. ]  987*5 
संबंधित कार्यक्रम द 
सहकारिता 78.6 मे 94.9-9 
सामुदायिक विकास एवं 
पंचायत ]5*5 ]6.9 
योग ०728.7 . 9953-38 





चौथी योजना में उत्पादन के सुख्य लक्ष्य और उपलब्धियाँ 











मद इकाई 968-69 का चतुर्थ योजता का वास्तविक 
स्तर लक्ष्य ([973-74) (973-74) 
खाद्यान्न लाख टन .. 980 9290 036 
तिलहन॒ ,, ,, 85 05 87 
गन्ना जी 20 50 ]40 
रूई लाख गाँठ 60 .. 80 69... 
पटसन  ,, ,, 62 74 62 





चोथी योजना में भी कृषि का विकास लक्ष्य के अनुरूप न हो सका क्योंकि 
कृषि विकास की दर लगभग 2:8% थीजबकि लक्ष्य 5:6% रखा गया था। इस 
. योजना में कृषि में विफलता के मुख्य कारण थे - सिंचाई सुविधाओं का अभाव उर्वरक 
तथा अच्छे किस्म के बीज की कमी और भूमि सुधार कार्यक्रमों का दोषपूर्ण 

. क्रियान्वयन । 


पाँचवीं योजना में कृषि (974-79) 


संशोधित पाँचवीं योजना में कृषि विकास एवं सिंचाई के लिए जानकारी 

क्षेत्र में 8084 करोड़ रुपए का वित्त प्रबन्ध किया गया जो कि योजना परिव्यय का 

20-5 प्रतिशत था। चाहे भले ही मौद्रिक रूप में, कृषि एवं सिंचाई पर परिव्यय को 

. योजना प्राहूप के 74]] करोड़ रुपए से बढ़ाकर संशोधित योजना में 8084 करोड़ 

रुपए कर दिया गया । परन्तु यदि कोमतों की वृद्धि के लिए समायोजन किया जाए तो 

द पका रूप में संशोधित योजना का परिव्यय योजना प्रारूप में लक्षित व्यय से कम 
. बैठता हैं। 
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पॉचवों योजना में कृषि के उत्पादन का लक्ष्य और पूरति 








. मद इकाई .. लक्ष्य उत्पादन 
द का (977-78) 
खाद्यान्न मि० टन । )33 ]95 
तिलहन का 2 8-9 
गन्ना | रे ]73 8] 
कपास द मि० गाँठे 9 7] 
पटसन कर 77 सा 
उर्वरक मि० टन 5*0 कुछ 





इस प्रकार इस योजना में लक्ष्य के अनुरूप ही उत्पादन हुआ । 


छठी योजना में कृषि (980-85) 


छठी पंचवर्षीय योजना (980-85)] में कृषि और ग्रामीण विकास को उच्च- 
प्राथमिकता दी गयी है और कृषि उत्पादन बढ़ाने गाँवों में रोजगार तथा आय के 
अवसरों में वृद्धि करने एवं आत्म निर्भरता प्राप्त करने से लिए, कृषि का आधुनिकी- 
करण करने के प्रमुख उद्देश्य रखे गये हैं। विभिन्न विकास कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य 
से छठी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए 
2,539 करोड़ रुपये तथा विचाई ओर बाढ़ नियंत्रण के लिए 2,60 करोड़ रुपये 
निर्धारित किया गया है। इन दो क्षेत्रों पर कुल सरकारी व्यय 24699 करोड़ रुपये 
पाँचवीं योजना में रखे गये परिव्यय 8650 करोड़ रुपये से 86 प्रतिशत अधिक है । 


इस योजना में कृषि कार्यक्रमों के लक्ष्य निर्धारित करते समय निम्नलिखित 
उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है--!. पहले प्राप्त हो चुके लाभों को समेकित 
. करना, 2. भू-सुधारों के कार्यान्वयन भौर लाभ-ग्राहियों के लिए संस्थान-निर्माण की 
. गति को तेज करना, 3. उत्पादन, संरक्षण, विपणन और वितरण की आवश्यकताओं पर 
एकीकृत रूप में ध्यान देकर उत्पादकों और उपभोक्ताओं--दोनों ही के हितों की रक्षा 
करना, 4. परिस्थितिकी (४८008) मितव्ययता, उर्जा संरक्षण और रोजगार निर्माण 
के आधार पर भूमि जल-उपयोग के वैज्ञानिक स्वरूप को बढ़ावा देता, 5. नयी टेक- 
नालाजी के लाभों का ओर अधिक किसानों फसल पद्धतियों और क्षेत्रों तक विस्तार 
करना; और नकद एवं गेर नकद आदातों द्वारा फार्म प्रबन्ध की कुशबता को बढ़ावा 
देता, और 6. प्रभावी राष्ट्रीय. खाद्य सुरक्षा पद्धति (ि०प्रंणाबी 7००4 8०८एसं(ए 


. 59827 ) का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में आय तथा रोजगार सूजन के उत्प्रेरक के रूप 
में करना । . 





24. योजनाकाल में कृषि विकास (कृषि तियोजत) व हरित क्रान्ति 
इस योजना का उत्पादन लक्ष्य एवं प्रगति नीचे सारिणी में दर्शायी गयी हैं-- 


छठीं घोजना (980-85) उत्पादन लक्ष्य एवं प्रगति 





छठीं- 


मद इकाई 98:-82 982-88 7 9893-84 

लक्ष्य अनुमानित लक्ष्य योजना 

उपलब्धि 98 4«>8 5 

लक्ष्य 

खाद्यान्न दस लाख टन :33.] 389.0-!4.5 26,6 42.0 ]59.6 
, चावल का 53.6 56.5-58.0. 48.6 37.0 53.0 
, गेहूँ है 37.8 3९.5-899.0 4.5 4.,.0... 54.0 
मोटा अनाज 30.3 34.0 24.5 34,0 32. 
दाल 2 ].4 3.0-8.5. 2.0 3.0 4.5. 
गन्ना ५; 83.6 80.0-85.0 77.4 80.0-85.0 235.0 
लिलहन है [9] ॥|.8-2.0 व.0 42.5 3.0 
कपास दस लाख गाँठ 7.8. 8.2-6.3 7.5 8,2-8.5 9.5 
पाट अं 8.4  8.-8,4 6.6. 8.2-8.5 9] 











]982-83 में क्रषि उत्पादव में आई गिरावट का कारण देश के बड़े भाग में 
पड़े भयंकर सूखे और अच्य क्षेत्रों में आई बाढ़ और समुद्री तुफानों के कारण खरीफ 
उत्पादन में आई तीत्र गिरावट थी। 982-83 के दौरान करीब 26.6 लाख टन 
के अनाज का समग्र उत्पादन !98-82 के दोरान हुए 33.3 लाख टन के रिकार्ड 
उत्पादन की तुलना में लगभग 50 लाख टन कम था । ' द 

अनाज से भिन्न अधिकांश प्रमुख फसलों का उत्पादन भी !982-83 के दौरान 
काफी कम था । तिलहनों के !8.0 लाख ठन के उत्पादन में 98-82 के ]2.] 
लाख की तुलना में 3%; की गिरावट पाई गई। पटसन (मेस्ता सहित) के 6.6 लाख 
गांठों के उत्पादन में !4% की तीज गिरावट आई। 982-83 के दौरान कपास 
. का 7.5 लाख गाँठों का उत्पादन 98-82 की 7.8 लाख गाँठों की तुलवा में कम 
था । किन्तु अद्यतन अधिकारिक अनुमानों के अनुसार गन्‍्ते का !83.6 लाख टन का 
उत्पादन पिछले मौसम के !77.4 लाख टन के उत्पादन की तुलना में कुछ अधिक 
था। द 
योजना काल में कृषि विकास के लिए किये गये प्रयत्न 

.. विभिन्न पंचवर्षोय योजनाओं में देश में कृषि विकास हेतु अनेक प्रयत्न किये 
गये हैं। इनका विस्तृत विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है--- 
_], गहन कृषि जिला कार्यक्रम--सर्वप्रथम !960-6। में आन्ध्र प्रदेश, बिहार, 
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राजस्थान, कर्ताटक, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के कुल 7 जिलों में तथा 
इसके बाद इसकी सफलता को देखकर ।963 में 9 और जिलों में गहन कृषि विकास 
कार्यक्रम लागू किया गया । वर्तमान समय में यह कार्यक्रम देश के प्रत्येक जिलों में 
चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है । 

2. सिंचाई योजनाओं का विस्तार--हरित क्रान्ति के उद्देश्यों को पूरा करने 
के लिए लघु एवं वृहद विचाई योजनाओं के विकास पर पर्याप्त ध्यात दिया गया। 
950-5 में देश का कुल सिचित क्षेत्र 23 मि० हेक्टेयर था, जो बढ़कर ! 982-83 
570 मि० हेक्टयर हो गया । द 

3. बहु-फसल कार्यक्रम--इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि 
करना तथा छोटे कृषकों की आय बढ़ाने में सहायता करना हैं। इस कार्यक्रम की शुरु- 
आत सर्वप्रथम 97!-72 से की गयी जिसमें 55 आजमाइशी बहु-फसली परियोजनाओं 
को स्वीकृति प्रदात की गयी । सत्र 975-76 7! मि० हेक्टेयर क्षेत्र बहु-फसल कार्य- 
क्रम के अन्तर्गत था जो बढ़कर 980-8] में ।83 मि० हेक्टेयर हो गया था। छठों 
योजना के अन्त तक इससे 200 मि० हेक्टेयर तक हो जाने का अनुमान है । 

4. उन्नत बीजों की व्यवस्था--कुषि उत्पादन में वुद्धि हेतु उन्नत बीजों का 
उपयोग प्रमुख रूप से गेहू, चावल, ज्वार एवं बाजरा आदि फसलों के उत्पादन के लिए 
किया गया । इसके लिए 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पू जी से !963 में राष्ट्रीय बीज 
निगम की स्थापना की गई । चतुर्थ पंचववर्षीय योजना में कृषि अनुसन्धान परिषद, 
राष्ट्रीय बीज निगम तथा कषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से उन्नत बीजों के उत्पादन 
में वद्धि की व्यवस्था की गई | इस योजना के अन्त तक्र देश में ।000 टन बीज 
उत्पादित करने वाली 250 से भी अधिक इकाइयाँ स्थापित की गईं | सन [982-83 
के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम की आच्तर्राज्यीय विपणन के लिए अनाज, दालों, तिल- 
हनत, चारा, रेशा और सब्जियों के बीजों का 4.84 लाख क्विटल उत्पादन हुआ था । 

5. रासायनिक उर्वेरक--हरित क्रान्ति की सफलता हेतु रासायनिक उर्वरकों 
के अधिकाधिक उपयोग पर जोर दिया गया है । फलतः इसके उत्पादन एवं उपयोग 
में निरन्तर वद्धि हुई है। 7982-83 में 65.00 लाख टन उर्वरक की खपत हुई जो 
पिछले वर्ष से 4.9 प्रतिशत अधिक है । !983-84 में लगभग 72 लाख टन उर्वरक 
की खपत होने का अनुमान है । 

6, कबि यंत्रों का उपयोग--इस योजना के अन्तर्गत देश में ट्रेक्टर, हावस्‍्टर 
कम्बाइण्डडिल, काटन पिकर, गद्ना हार्वेस्टर, श्रसर तथा पम्पिगसेट आदि यंत्रों का 
उपयोग बढ़ाने की व्यवस्था को गयी है । किन्तु इस योजना म॑ इस बात पर पर्यातत 
ध्यान रखा गया है कि इन यंत्रों के उपयोग का रोजगार पर श्रतिकूल प्रभाव न पड़े। 
इन कषि-संयंत्रों का उपथोग केवल उन्हीं कार्यों में होता चाहिए जहाँ पर मानवीय . 
श्रम इनके निष्पादन में अक्षम हो । 

7. राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना--यह योजना देश में सर्वप्रथम 969 में प्रारम्भ 
की गई । इस योजना में कषकों को अच्छी उपज प्राप्त करने सम्बन्धी आधुनिक तकतीकों 
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को प्रदर्शन के माध्यम से समझाया जाता है। इस योजना से महत्त्वपूर्ण लाभ यह है 
कि कृषि क्षेत्र की नवीनतम खोज अथवा अनुसस्घान की जानकारी क॒षक को शो्र हो 
जाती है। 

8. कीटनाशक औषधियों का उपयोग--सच्र्‌ 958-69 में फसल सुरक्षा कार्य- 
क्रम 56 मिलियन हेक्टेयर भूमि में प्रारम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत !7 केन्द्रीय 
पौध सरंक्षक केन्द्र चालू किये गये जो फसलों को कीड़े-मकोड़ों से सुरक्षित रखने हेतु 
उत्तम तकनीक प्रदान करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में केवल 00 
टन कीटनाशक औषधियों का उपयोग किया गया था जो बढ़कर !982-83 में 
43000 टन हो गया। इसके !983-84 में 72,000 टन हो जाने की सम्भावना है । 

9. कृषि विपणन--सरकार ने कृषि विपणन में सुधार के लिए अनेक महत्त्व- 
पूर्ण प्रयास किये हूँ ॥ विषणन तथा निरीक्षण निदेशालय, केन्द्र और राज्य सरकारों को 
कृषि विपणन की तकनीकों के सम्बन्ध में परामर्श दिया करता है। इसके अतिरिक्त 
इस क्षेत्र में सहकारी विषणन समितियाँ महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। 960-6 में 
- प्राथमिक कृषि विपणन समितियों की संख्या 308 थी जबकि वर्तमान में इनकी संख्या 
बढ़कर 3592 हो गई है । ः क्‍ 

0, कृषि वित्त--भारत में कृषक के सामने वित्त की समस्या सदैव बनी 
रहती है । योजना काल में इस समस्या को हल करने के सराहनीय प्रयास किये गये 
हैं। अल्प एवं मध्यकालोन साख की व्यवस्था प्राथमिक कृषि साख समितियों द्वारा की 
जातो है। दीर्घकालीन साख की व्यवस्था भूमि विकास बेंकों द्वारा की जाती है।. 

कृषि पुनवित्त निगम ( 8870 ) भी कृषि साख प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभा रहा है , यह कृषि के लिए भूमि विकास बेंक, राज्य सहकारी बेंक, 
तथा अनुसूचित व्यापारिक बेंकों की दीर्घकालीन साख की माँग की पूति करता है । 

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि साख सुविधाओं को बुद्धि की दृष्टि से 
व्यापारिक बंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलने को प्रोत्ताहित किया जा 
रहा है तथा कृषि साख की शर्तों को और अधिक उदार बनाया जा रहा है। द 
(4. भूत्रि-सुधार -- कृषि की प्रमुख समस्या भूमि सुधार की है। इस दिशा में 
जो प्रगति हुई है वह संतोषजनक नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश के 40% क्षेत्र 
पर जमींदारों, जागीरदारों, ताल्लुकेदारों आदि का आधिपत्य था। इन्हें समाप्त करके 
लगभग 2 करोड़ कृषकों को भूमि का स्वामित्व सौंप दिया गया है। कृषकों के काश्त- 
कारी अधिकार सुरक्षित करने हेतु तथा लगानों के नियमन की वैधानिक व्यवस्था की 
गई है। देश में भू जोतों की सीमा-बन्दी के कारगर प्रयास किये जा रहे हैं। सभी 
राज्यों द्वारा भू-जोतों की चकबन्‍्दों सम्बन्धी काबुन पास करके चकबन्‍्दी के प्रयास 
किये गये हैं तथा जोतों के विभाजित होने पर रोक लगा दी गई है । 
2. मुल्य स्थायित्व की व्यवस्था--भारत सरकार कृषि मुल्य आयोग के 
सुन्नावानुसार प्रतिवर्ष कृषि उपज का मुल्य निर्धारित करती है तथा इस व्यवस्था को 
. कार्यानिित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपज खरीदने की प्रक्रिया प्रारंभ 
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की जा चुकी है जिससे उस निर्धारित मुल्य पर यदि दूसरे व्यक्ति उपजन खरीदें तो 
खाद्य निगम द्वारा उपज खरीदकर काश्तकारों को विपणन सम्बन्धी समस्याओं से 
बचाया जा सके । इस व्यवस्था से जहाँ एक ओर कषि-उपनों के मूल्य में स्थायित्व 
बना रहता है वहीं दूसरी ओर कषकों को उतकी फसल का उचित मूल्य भी प्राप्त हो 
जाता है। 


3., फसल बीसा योजना--जन रल इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया तथा 
राज्य सरकारों द्वारा सम्मिलित रूप से पाइलेट योजना के रूप में स्वैच्छिक आधार पर 
फसल बीमा योजना 979 में आरम्भ की गयी है । वर्तमान समय तक यह !0 
राज्यों में क्रियाशील हो चुकी है । फसलों की बीमा के सम्बन्ध में वर्ष 983-84 के 
लिए भौतिक लक्ष्य //50 लाख हेक्टेयर तथा !984-85 के लिए 2*0 लाख हंक्टेयर 
निर्धारित किया गया है । 


4, कृषि व ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बेंक--रिजर्व बैद्धु आफ इण्डिया 
द्वारा गठित कमेटी (03#7087२0) की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार ने कषि 
एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बेंक (१९७४४२॥)) के गठत का निश्चय किया 
इससे सम्बन्धित बिल संसद ने 4 दिसम्बर 98] को पारित कर दिया है। इस 
बेंक ने ! जुलाई 982 से अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इसकी आरम्भिक दत्त 
पूंजी !00 करोड़ रुपये है । यह बेंक न केवल एक पुनवित्त प्रदाव करने वाली संस्या 
है बल्कि यह सम्पूर्ण ग्रामीण साख-व्यवस्था की मार्गदर्शक है । कृषि पुनवित्त व विकास 
निगम को राष्ट्रीय बेंक में मिला दिया गया व इसके अतिरिक्त रिजर्व बेंक आफ इंडिया 
के कृषि साख विभाग, ग्रामीण आयोजन व नियंत्रण सेल के अधिकांश कार्य भी इस 
बेंक को सौंप दिये गये हैं । 

5, शुष्क भूमि कृषि विकास--969 के कांग्रेस क बम्बई अधिवेशन में 
शुष्क भूमि-कषि प्रणाली को लागू करने का निश्चय किया गया। इसके लिए सन्‌ 
970-77 में केन्द्र प्रवतित समेकित बारानी-कुषि विकास योजना प्रारम्भ की गई । 
इस योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ के अनुसंधान केन्द्रों के सहयोग 
से 2 राज्यों में 24 परियोजनाएं प्रारम्भ की गईं । इन परियोजनाओं के अन्तर्गत 
बारानी खेती की नवीनतम तकलीकों के द्वारा सूखारोधक ओर शीघ्र उगने वाली 
प्रकाश-अग्राही किस्म की खेती की जाती है । 7978-79 तक यह॒योजना केन्द्र द्वारा 
प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में चलायो गयी और इसके पश्चात्‌ राज्य क्षेत्रों में अन्तरित 
कर दिया गया । 


6, कषि अनुसंधान व शिक्षा---]973 में भारत में कषि अनुसंधान व शिक्षा 
विभाग स्थापित किया गया । यह कृषि, पशुपालन व मत्स्य-पालन के क्षेत्र में अनु- 
संधान व विस्तार शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों को समन्वित करता है। इसके अति- 
रिक्त यह विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, खाद्य एवं कृषि संगठन तथा सम्बन्धित क्षेत्रों 
में कार्यरत अन्य संगठनों अच्तर्राष्ट्रीय अणुशंक्ति एजेन्सी तथा खाद्य कषि संगठन के. 
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मध्य राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ताह्मेल बैठाने बाली एक के रूप में काय 
करता हे । 


कुषि शिक्षा के क्षेत्र में मारतीय कुपि अनुसंधान परिषद्‌ अत्यन्त अहं भुमिका 
अदा करती है। सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में जो अस्तित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
का है, कवि क्षेत्र में वही अल्तित्व कषि अनुसंधान परिषद्‌ का है। इस परिषद्‌ ने 
कषपकों व अन्यों को व्यावहारिक शिक्षा देने के उद्देश्य प्रत्येक राज्य में एक कृषि विश्व- 
विद्यालय तथा देश के विभिन्न भागों में कषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए हैं । 98] 
में इस तरह के 38 केन्द्र क्रियाशील थे व इत केन्द्रों में शिक्षा देने वालों को प्रशिक्षित 
करने हेतु 7 प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र थे । द 

47, कृषि उद्योग तिगल--राजकोय उपक्रमों के रूप में 7 राज्यों में केन्द्र व 
राज्यों की समान भागीदारों के आधार पर कृषि उद्योग निग्रमों की स्थापना की गयी । 
इन निगमों का उद्देश्य अपने-अपने राज्यों में कृषि की अवस्थानुसार सुधरे हुए औजार, 
मशीन आदि के निर्माण वितरण व उनके प्रयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्त करना 
है। /979-80 से यह योजना राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दी ग्रयी तथा इस वर्ष 
केन्द्र सरकार ने कोई भी अतिरिक्त अंश प॑जी इसमें वहीं लगायी । 

38, जल व भू-संरक्षण---जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति जैसे पहलुओं के. 
आधार पर सम्पूर्ण भारत को 0 भू-संरक्षण क्षेत्रों में विभक्त किया गया है तथा इन 
क्षेत्रां की मुख्य समस्याओं आर प्रबन्ध सम्बन्धी अमुख कार्यों का पता लगाया गया है। 
भूमि तथा जल संरक्षण कार्यक्रमों का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य देश के भू-साधनों को रक्षा 
करना, भूमि के कटाव और भूमि को शक्ति को घटने से रोकना तथा समस्या प्रधान 
जमीनों को फिर से उपजाऊ बताना है। ये कार्यक्रम केन्द्र तथा राज्य स्तर पर ओर 
केद्ध प्रायोजित योजनाओं के अन्तगंत चलाए जाते हैं। 980-8 के अन्त तक लग- 
भग 244 करोड़ हेक्टेयर भूमि में मिट्ठी संरक्षण उपाय किये गये, जिन पर 744 
क्रोड़े रुपये व्यय हुए ।.. 

9. स्थानीय खादों का उपयोग--रासायनिक उर्वरकों के साथ ही साथ 
स्थानीय खाद सामग्री के उपयोग के कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया है। गाँवों में 
कम्पोस्ट बनाने, शहरों में कम्पोस्ट बनाने, हरी खाद बनाने , मल और कचरे के उपयोग 
जैसे कार्यक्रम सरकारी स्तर पर चलाए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय बायोगैस 
विकास परियोजना गठित कर बायोगैस का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया हैं। इसके 
लिए 50 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है, और छठीं योजना की शेष अवधि में 
बायोगैस के 4 लाख संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 98-82 के दौरान 
. 35000 बायोगेत संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है । 

.. 20. राष्ट्रीय कृषि आयोग--राष्ट्रीय कषि आयोग की स्थापना !970 में 
को गई थी। 3! जनवरी 976 को इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें 
फसल पैदावार, भूमि एवं जल विकास, मत्स्य पालन पशुपालन, वन, कृषि अनुसंधान 
शिक्षा ओर प्रशिक्षण, सहायक सेवा संगठन, रोजगार, श्रमशक्ति आदि पर अपने सुझाव 
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प्रस्तुत किये हैं । कृषि एवं सहकारिता विभाग में स्थापित एक करार्यात्वयत कक्ष आयोग 
की सिफारिशों को क्रियान्वित कराता है। 

2], कृषि सेवा केस्द्र--क॒षि सेवा केन्द्रों की योजना सर्वप्रथम 97! में लागू 
की गई | इस योजना के प्रमुख दो उद्देश्य है--प्रथम प्रशिक्षित उद्यमियों को रोजगार 
देना तथा द्वितीय कपकों को उनके गाँवों में ही उचित मूल्यों पर कृषि के काम आने 
वाली वस्तएँ उपलब्ध कराना । मार्च 798! तक 3205 कषि सेवा केन्द्र खोले गये । 


योजना-काल में कृषि विकास का मुल्यांकन 


यद्यपि योजना-काल में कषि विकास में प्रगति हुई है, परन्त फिर भी इस क्षेत्र 
में जो प्रगति हुई है इसे सराहतीय नहीं कहा जा सकता | संक्षेप में कषि-क्षेत्र में अस- 
फलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :-- 

. दोषपुर्ण माथिक नियोजन--यदह्यपि विशिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कपि 
उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य निश्चित किये गये हैं परन्त कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जो 
कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं उनमें कोई समन्वय नहीं होता है। डॉ० गाडगिल ॥7 
वर्ष पूर्व कहा था कि 'मिरा विचार यह है कि जिसे वास्तव में आथिक नियोजन कहा 
जा सकता हैं, भारत में व्यवहार में बहुत थोड़ा है और कषि में तो यद्र और भी कम _ 
है ।” डॉ० गाडगिल का यह कथन आज भी सत्य है। कषि क्षेत्र में नियोजन के अभाव 
का मुख्य कारण यह है कि सरकार की नीति में स्थिरता नहीं है। उदाहरणार्थ, गेहेँ 
के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के कुछ समय बाद उसे समाप्त कर देना सर- 
कारी नीति में अव्यवस्था का प्रमाण है । 

. 2. दोषपूर्ण भूमि-सुधार--भारतवर्ष में भूमि-सुधार सम्बन्धी किये गये अनेक 
उपायों द्वारा देश में एक न्यायपूर्ण और गतिशील भूमि व्यवस्था के निर्माण का प्रयत्न 
किया जा रहा है। परन्तु आशातोीत सफलता नहीं मिली है । परिणामतः ग्रामीण 
क्षेत्र में जो संस्थागत सुधार होने चाहिए थे वे 30 वर्षों के नियोजन द्वारा भी सम्पन्न 
नहीं हो सके । जापान तथा यूरोप के देशों में जहाँ भूमि पर जनसंख्या का भार अधिक _ 
होने के बावजूद भो कृषि उत्पादकता अधिक है, वहाँ कृषि में तकनीकी सुधारों से 
पहले भभि-सुधारों को लागू किया गया था । 

3. पंजीवादी कृषि का विकास--सरकार की नवीन कृषि तीति से पंजीवादी 
कृषि का विकास हो रहा है, क्योंकि अधिक उपजाऊ किस्म के बीजों से अधिक उत्पा- 
दत प्राप्त करने के लिए उर्वरकों और पिचाई पर भारो विनियोग करना पड़ता है जो 
छोटे व मध्यम श्रेणी के किसानों के सामर्थ्य से परे है। भारतवर्ष में 2% बड़े 
किसानों के पास कुल भूमि का 50% है ओर ये ही !2% बड़े किसान नलकूप 

म्पिग सेट, उर्वरक और भारी मशीनरी के रूप में भारी विनियोग कर रहे हैं । 
परिणामत: नवीत कृषि विधि से निर्धन किसानों को लाभ नहों हुआ है, बल्कि इसके 
कारण ग्रामीण जनसंड्या के उच्चतम 0% भाग के हाथ में सम्पत्ति का संकेन्द्रण 


हुआ है । 





39 क्‍ . योजना-काल में कृषि-विकास व हरित क्रान्ति 


. £ ग्रामोण ऋणग्रस्तता--भारतीय कषि व्यवस्था में ग्रामीण ऋणग्रस्तता विष 
को भाँति व्याप्त है। भारत में ऋण सम्बन्धी अधिनियम ग्रामीण ऋणग्रस्तता की 
व्यापक बीमारी के लिए प्राथमिक चिकित्सा के रूप में ही कार्य कर सके हैं । 

5, सिंचाई की अपर्याप्त व्यवस्था--यद्ययि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में 
सिंचाई कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है, परन्तु सिंचाई की व्यवस्था दोषपूर्ण 
है। सिंचाई के कार्यक्रम में पूर्ण समन्वय नहीं है। अत्यन्त सोचनीय बात यह है कि 
तिचाई को सुविधाओं का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सिंचाई 
को लागत में निरन्तर वृद्धि के कारण छोटा किसान सिंचाई की व्यवस्था का लाभ 
उठाने में असमर्थ है । 

6. लक्ष्यों से तुलता--यदि हम अपनी उपलब्धियों की तुलना लक्ष्यों से करें 
तो हमें विदित होगा कि पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं के अतिरिक्त अन्य सभी योज- 
नाओं में हमारी कृषि उत्पादन की उपलब्धियाँ निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कम 
रही हैं। अनेक बार तो निर्धारित लक्ष्य तथा वास्तविक उपलब्धि में ताल-मेल बिठाना 
भी युक्तिसंगत प्रतीत नहों होता । उदाहरणार्थ--चतुर्थ योजना में कृषि उत्पादन में 
5% वाषिक वृद्धि लाने को व्यवस्था की गई जबकि वास्तविक उपलब्धि केवल 
2'8% वाषिक ही रही । पंचम योजना के अन्त तक कषि की वा्षिक वृद्धि दर केवल 
2% आँको गई है। भारत की तुलना में थाईलैण्ड (49), दक्षिण कोरिया (4*), 
तुर्की (3-6) तथा मिस्र (30) आदि देशों में वृद्धि की दर अधिक है। 

7. आवश्यकताओं से तुलना--30 वर्षों के नियोजन के उपरान्त भी कृषि 
क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। भारत में अभी तक विशेष रूप से !975 के अन्त 
तक खाद्यान्न अभाव की ग्रम्भीर समस्या बनो थी। खाद्यान्ष की तरह दूसरे कुषिजन्य 
पदार्थों की भी कमी की अवस्था बनी रहती है और यदा-कदा हमें आयात का सहारा 
लेना होता है | दालों के अभाव की समस्‍या ने तो गस्भीर रूप धारण कर लिया है । 
संक्षेप में, भारत में कृषि का उत्पादन आवश्यकता से कम है । द 

. निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि योजना-काल में कषि क्षेत्र में यद्यपि 
उत्साहजनक प्रगति हुई है । किन्तु हमें अभी बहुत आगे जाना है । हर्ष की बात है कि 
सरकार और योजना आयोग ने कृषि और ग्राम विकास को योजना का केन्द्र बिन्दु 
बनाने का फेसला किया है। द 


हरित क्रान्ति 

क्‍ (छश्शा रे०ए०णप्त॑ं0०) क्‍ 
क्रान्ति शब्द में दो बातें सम्मिलित की जाती हैं--(+) किसी घटना में तीत् 
परिवर्तन होना, यह परिवर्तन इतना तीब् होता है कि इसका स्पष्ट आभास होता है । 
(४) दोर्घकाल तक इस परिवर्तन के प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि 
इसके द्वारा कुछ मोलिक परिवर्तत आते हैं। जब हम क्रान्ति शब्द के साथ 'हरित' 
शब्द को जोड़कर 'हरित-क्रान्ति' उपसर्ग का शब्द निर्माण करते हैं तो इसका अर्थ 
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होता है--(क) कृषि उत्पादन में सुस्पष्ट सुधार तथा (ख) एक लम्बी अवधि तक 
ऊंचे कषि उत्पादन के स्तर का बने रहना ।. 

. भारत में ।966-67 में हरित क्रान्ति का शुभारम्भ हुआ । 

. संक्षेप में, सन्त 966-67 व 968-69 के वर्षों में कृषि उत्पादन में जो 
आश्चर्यजनक वृद्धि हुईं है उसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। !966-77 में खाद्यान्नों 
का उत्पादन 75 मिलियत टन था, जो !967-68 में बढ़कर 96 मिलियन ठन हो 
गया । एक वर्ष में ही खाद्यान्नों के उत्पादन में 25 प्रतिशत वृद्धि निश्चय ही प्रशंसनीय 
है, भारत के इतिहास में कृषकों को पहले कभी भी इतना अधिक उत्पादन नहीं 
मिला था। 

हरित क्लान्ति के तत्व अथवा हरित क़ान्ति के लिए उत्तरदायी घटक--हरित 
क्रान्ति के लिए उत्तरदायी घटक प्रमुख रूप से निम्नलिखित हैं-- 

(।) भारी उपजदायी बीजों का प्रयोग (2) उर्वरकों के प्रयोग पर अधिक जोर 
(3) आधुनिक उपकरण एवं संयल्त्र (4) कीटनाशक औषधियों का प्रयोग (5) सिंचाई 
सुविधाओं में विस्तार (6) भूमि सुधार (7) मूल्य उत्प्रेरण (8) बहुफसली कार्यक्रम 
(9) विधायन, विपणन, एवं संग्रहण की सुविधाओं में वृद्धि (0) पर्याप्त कुषि साख 
(]) सघन क॒षि जिला कार्यक्रम । 

उपर्यक्त सभी बिन्दुओं का विस्तार पूर्वक वर्णन पूर्व में इसी अध्याय के थोजना- 
काल सें कषि विकास के लिए किए गए प्रयत्न” नामक शीर्षक में किया जा चुका है। 
अतः यहाँ पुनः विन्दुवार वर्णन नहीं कर रहे हैं । 

हरित क्वान्ति की उपलब्धियाँ या लाभ--हरित क्रान्ति के मुख्य लाभ निम्त- 
लिखित हँ-- 

. कृषि उत्पादन में बद्धि--हरित क्रान्ति का प्रत्यक्ष प्रभाव बढ़े हुए कषि 
उत्पादन से परिलक्षित होता है । कषि उत्पादन का सूचकांक जो कि 965-66 में 
80-8 था 982-83 में 46 हो गया है। द 

द 2. कषकों के दृष्टिकोण में परिवर्तत--नवीन कषि विधि को लागू करने से 
भारत में कषि का परम्परागत स्वरूप बदला है और किसान नयी तकनीक को अपनाने 
लगे हैं। लेजिन्स्की का मत है “तकनीकी सुधारों के सम्बन्ध में सबसे उत्साहवर्धक 
बात यह नहीं है कि इनसे कृषि उ।पादन बढ़ा है, बल्कि अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है 
कि किसान अब जोखिम उठाने के लिए तत्पर हैं और वे इन्पुटों का उपयोग बढ़ा रहे 
हैं। संक्षेप में नवीन कृषि विकास विधि के प्रभाववश आधुनिकोकरण की प्रक्किया को 
गति मिली है। 
3, श्रम की माँग सें वद्धि--तवीन विधि भूमि की बचत कराने वाली और 
श्रम का अधिक उपयोग करने वाली है जिससे देश में रोजगार में वृद्धि होगी । औजारों 
और उर्वरकों का उत्पादन करने में अधिक श्रम लगाया जायेगा तथा ट्रेक्टरों और 
कषियत यंत्रों की मरम्मत के लिए कुशल कारीगरों की माँग में वृद्धि होगी । 
4. कृषि बचतों में वद्धि--हरित क्रान्ति के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई है 
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जिससे कृषकों के बचतों की मात्रा में उल्लेखतीय प्रगति हुई। इस कृषि अतिरेक को 
देश के विकास के लिए काम में लाया जा सकता है! 

5. विश्वास--भारत में हरित क्रान्ति से मुख्य लाभ यह हुआ है कि कृषक, 
सरकार, व जनता सन्नी में यह विश्वास जागृत हो बया है कि भारत कृषि पदार्थों के 
क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं हो सकता है बल्कि आवश्यकता पड़ते पर निर्यात भी 
कर सकता है। द 

6. आयात प्रतिस्थापना तथा निर्यात सम्बद्ध न में सहायक--हरित क्रान्ति 
के कारण कृषि जन्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि होने से इनके आयात पर व्यय होने 
वाली विदेशी मुद्रा की तो बचत होगी ही, साथ ही साथ आधिक्य को निर्यात करके 
विदेशी मुद्रा अजित की जा सकेगी । 


हरित क्रान्ति कितनी हरी रही है 
अथवा 
क्या हम हरित क्रान्ति लाने में सफल हुए हैं ? 


उपयुक्त सम्पूर्ण विवरण से स्पष्ट है 'कृषि विकास! का नया उपक्रम सन्त 
966-67 में शुरू किया गया । इसके द्वारा केसानों में नई गतिशोलता पैदा की जा 
रही है : (क) उन्नत बीजों, विशेषकर अधिक पैदावार देने वाले बीजों का उत्पादन _ 
बढ़ाया जा रहा है। (ख) किसानों को कृषि उपज और ऋण देने की स्थिति में उल्लेख- 
नीय सुधार हुआ है। (ग) नई वैज्ञानिक तकनीकें किसानों तक पहुँचाई जा रही हैं। 
(घ) फसल संग्रह परिवहन और अनाज की बिक्री की समस्याओं पर ध्यान दिया जा 
रहा है। ऐसी सम्भावना है कि इन सब कार्यक्रमों का सामुहिक परिणाम कृषि में 
हरित क्रान्ति ला देगा । ः 

उपयुक्त चारों प्रयत्व एक-दूसरे पर निर्भर हैं, अतः हरित क्रान्ति के लिए ये 
सभी आवश्यक हैं। इस क्रान्ति के फलस्वरूप कृषि की स्थिति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन . 
अवश्य ही हुए हैं, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में उल्लेखनीय प्रगति हुई है । 

.. उपर्युक्त विवरण से यह सत्य प्रतीत होता है. कि हरित क्रान्ति! प्रारम्भ हो गई 
है ओर कृषि विकास की ब्यूह रचना उचित दिशाओं में चल रही है । किन्तु निम्तां- 
कित कारणों से यह क्रान्ति पूर्ण सन्‍्तोषप्रद नहीं रही है :-- जब 

3. पूंजीवादी कृषि का विकास--नई क्रषि उत्पादन-विधि के कारण भारत में 
पूंजीवादी कृषि का विकास हो रहा है क्योंकि अधिक उपजाऊ किस्म के बीजों से अधिक 
उत्पादन प्राप्त करने के लिये उर्वरकों और सिंचाई पर भारी विनियोग करता पड़ता 
है जो छोटे व मध्यम श्रेणी के किसानों के सामर्थ्य से परे हैं। भारतवर्ष में |2% बड़े 


किसानों के पास कुल भूमि का 50% है और ये ही 2 % बडे किसान नलकूप, 
. पश्पिग सेट, उर्वरक और भारी मशीनरी के रूप में भारी विनियोग कर रहे हैं । 
परिणामतः तवीन कृषि विधि से निर्धन किसानों को लाभ हुआ है, बल्कि इसके कारण 
प्रामोण जनसंख्या के उच्चतम 0%, भाग के हाथ में सम्पत्ति का संकेन्द्रण हुआ है । 
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अशोक रुद्र, माजिद और तालिब ने पंजीवादी खेती का विश्लेषण करने के लिये 
पंजाब के बड़े किसानों का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि नई कृषि- 
उत्पांदन-विधि के कारण पूंजीवादी खेती का विकास हुआ है । 

श्री० जी० आर० सनी ने फिरोजपुर और मुजफ्फरपुर में हरित क्रान्ति के 
प्रभावों का अध्ययत किया है और इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि दोनों जिलों में हरित 
क्रान्ति से धती और निर्धन किसानों के बीच खाई बढ़ी है । 

2. क्षेत्रीय असमानताओं में वद्धि--भारत में हरित क्रान्ति से क्षेत्रीय असमान- 
ताओं में बृद्धि हुई है । अधिक उपज देने वाले बीजों और उर्वरकों के प्रयोग से केवल 
गेहू की प्रति हेक्टेयर उपज में तो वृद्धि हुई है, अन्य किसी फसल पर इस योजना का 
कोई प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं होता । अतः गेहूँ का उत्पादन करने वाले: 
क्षेत्रों में और विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े किसानों 
की सम्पन्नता बढ़ने से कृषि में भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज हो चली है, जबकि 
देश के अन्य सभी भागों में कृषि का स्वरूप परम्परागत बना. हुआ है । अतः कहा 
जाता है कि “हरित क्रास्ति से निर्धनता के सागर सें सम्पन्नता के द्वीप बन गये हैं।” 

3. संस्थागत सुधारों की उपेक्षा--ऐसा प्रतीत होता है कि नई उत्पादन- 
विधि एकमात्र बल तकनीकी परिवर्तनों पर है। इसमें संस्थागत सुधारों जैसे भूमि 
सुधारों को किसी समय काफी जोरों से चर्चा थी, क्या आज उनको लागू करने की 
आवश्यकता नहीं रह गई है ? यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जब तक देश के 
अधिकांश भागों में काश्तकारी प्रथा एवं बटाई-प्रथा (38976-८०.०.४०४) विद्यमान 
है तब तक नीति को व्यापक क्षेत्रों में क्रियाशील नहीं किया जा सकता। अतः कृषि- 
क्षेत्र में विनियोग को प्रोत्साहन देने के लिए भूमि सुधार के उपाय अति शीकघ्रता से 
अपनाए जाने चाहिए । 

यदि बिना संस्थागत परिवर्तन के कृषि क्षेत्र में तकनीकी उपायों को बाँधने का 
प्रयत्न किया जाता है तो इससे परम्परागत कृषि का स्वरूप बदलकर आधुनिक नहीं 
हो जाता । श्री के० एन० राज का तो मत है कि इससे कृषि क्षेत्र में द्विविधता पैदा 
हो जाती है अर्थात्‌ एक ओर तो बड़ी संख्या में छोटे #िसान' परम्परागत ढंग से खेती 
करते हैं और दूसरी ओर कहीं-कहीं आधुनिक यंत्रीकृत खेती होती है । इम प्रकार देश 

अन्तक्षेत्र कृषि व्यवस्था का विकास होता है । 

4. विभिन्न एजेन्सियों में ताल-मेल सें कमी---नवीन कृषि विधि में व्यापक 
आयोजन का अभाव है। इसमें सिचाई से भी ज्यादा बल उर्वरकों पर दिया गया है। 
श्री आर० एस० साबले के फार्म-प्रबन्ध अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता 
. है कि कृषि विकास में सर्वोच्च स्थान सिंचाई का है। कहने का तात्पर्य यह है कि 
उर्वरक के साथ-साथ सहयोगी तत्त्वों जैसे समय पर ऋण व बीज का उपलब्ध होना 
.. तथा सिंचाई संस्थापकों की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। श्री बी० एस० 

व्यास ने नई उत्पादन विधि के असन्तोषजनक कार्यान्वयन के बहुत से कारण बताए है 
जैसे राजकीय व्यवस्थाओं--कृषि-विभागों, पंचायतों एवं सहकारी समितियों में तालमेल 


स 
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को कमी, बिस्तार सेवाओं द्वारा सुक्ष्म तकनीक के अनुकूल कार्य न कर पाता एवं 
सहकारी समितियों द्वारा यथोचित समय पर कृषि-आदानों, विशेषकर उर्वरकों को 
वितरित न कर सकता और साथ हो उधार क्रियाओं की व्यवस्था करने में असफल 
होना । 

5. कृषि-अमिक की वास्तविक मजदूरी में कमी--भारत सरकार द्वारा हाल 
ही में दो जिलों फिरोजपुर (पंजाब) ओर मुजफ्फरपुर (उत्तर प्रदेश) में किये गये फार्म 
मैनेजमेन्ट सर्वेक्षणों से भी ऐसे ही निष्कर्ष निकलते हैं । फिरोजपुर में 956-57 में 
पुरुष कृषि श्रमिक को दैनिक मजदूरी 2.46 रुपये थी जो तत्कालीर गेहूँ के मूल्य के 
आधार पर 7.3 किलो के बराबर थी । परन्तु 967-68 में यद्यपि मजदूरी की दर 
बढ़कर 35.55 रुपये हो गई, परन्तु तत्कालीन कोमतों पर गेहूँ के रूप में यहु मजदूरी 
गिरकर 6 कि० ग्रा० ही रह गई | पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में भी नकद मजदूरी में वृद्धि 
4.8% प्रति वर्ष की दर से हुई परन्तु उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक (कृषि श्रमिकों के लिए) 
में वृद्धि की दर से 47% थी । इस प्रकार इस क्षेत्र में भी वास्तविक मजदूरी दर 
प्राय: स्थिर ही बनो रही । अर्थशास्त्री प्रणव वर्धन ने भी कृषि श्रमिकों पर हरित 
क्रांति के प्रभाव का अध्ययन किया । श्री वर्धत के अनुसार पंजाब और हरियाणा के 
जिलों में दैनिक आकस्मिक पुरुष श्रम की मजदूरो में ।967-68 में !960-6! की 
अपेक्षा 89% की वृद्धि हुई | परन्तु इसी अवधि में कृषि श्रमिकों द्वारा उपभोग को 
जाने वाली वस्तुओं को कोमत में 93% की वृद्धि हुई। इस प्रकार पुरुष कृषि श्रमिक 
की वास्तविक औसत दर में कमी हुई है । स्पष्टत: हरित क्रांति का लाभ कृषि श्रमिकों 
को प्राप्त नहीं हुआ है। मार्टिन ऐवेल का कथन है कि हरित क्रांति एक बड़ी सीमा 
तक कृषि श्रमिकों के अथक परिश्रम का फल है, परन्तु यह उत्षके हाथों से निकलकर 
बड़े किसानों के गोदामों में चली गयी है । 

6. ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में बुद्ध-हरित क्रान्ति के अन्तर्गत गहन 
कृषि विकास कार्यक्रमों को अपनाया गया है और गहन कृषि के परिणाम स्वरूप 
पंजीकरण में तेजी से वृद्धि हुई है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि हुई है । 
हरित क्रान्ति के कारण पूंजोवादोी कृषि प्रणाली को बल मिला है जिससे यंत्रों के बढ़ते 
. हुए प्रयोग से मातव श्रम को माँग घट रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार 
को व्यवस्था न होने पर तिराशा को जन्म मिलेगा तथा उसके दूरगामी परिणाम बहुत 
. बुरे होंगे । कुषि यंत्रीकरण की गति को नियंत्रित किया जाना चाहिए। 

7. ग्रामीण जनसंख्या का शहरों में पलायन--ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई 
बेरोजगारों के फलस्वरूप ग्रामोण जनसंख्या शहरों की ओर जा रहो है, जहाँ पहले से 
ही अधिक भोड़ है। इस अतिरिक्त जनसंख्या के शहरों में जाने से वहाँ स्थानीय याता- 
यात, आवास एवं जनस्वास्थ्य की समस्याएँ अधिक विकट होंगी जिनके सामाजिक 
परिणाम बहुत बुरे होंगे ॥|ः द की 
...._ 5. अन्य समस्याएँ--हरित क्रान्तिसे कृषि पदार्थों के मूल्यों में गिरावट, 
 कुंषि फार्मों की व्यवस्था, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को सरल दृष्टिकोण से लेना, कृषि 
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उपजों के संग्रहण की व्यवस्था, आदि के सम्बन्ध में अनेक नई समस्याएं उत्पन्न हो 
रही हैं जिनके तुरत्त हल की आवश्यकता है । जोत की अधिकतम सीमा 7-!8 एकड़ 
निर्धारित करना हरित क्रान्ति पर एक भारी कुठाराघात सिद्ध होगा । 


हरित क्रान्ति की सफलता हेतु सुझाव _ 

देश में हो रही हरित क्रान्ति की गति को, इसके बुरे प्रभावों को देखकर, 
कम करने या समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आज आवश्यकता इस बात 
की है कि नवीन कृषि नीति तथा देश की अर्थव्यवस्था में इस तरह के परिवर्तन किये 
जाय, जिससे हरित क्रांति के बुरे प्रभावों को कम किया जा सके तथा देश के सभी 
वर्गों को इसके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके । हरित क्रान्ति को अधिक सफल 
बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं--- 

. हरित क्रान्ति का विस्तार--हरित क्रान्ति तभी क्रान्ति कही जायेगी जब 
कि इसके फल सभी को प्राप्त हों तथा सभी प्रांतों तथा सभी फसलों में यह सफल हो । 
यदि केवल धनी किसान ही इससे लाभान्वित होंगे तो इससे आय की असमानता में 
वृद्धि होगी । अतः निर्धन किन्तु प्रगतिशील किसानों (जो बहुसंख्यक हैं) को अधिका- 
घधिक इस नीति को अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए । 

2. संस्थाओं सें समन्‍्वय--कुषि उत्पादन से सम्बन्धित सरकारी विभागों, 
पंचायतों, सहकारी समितियों व अन्य इसी प्रकार की संस्थाओं में समन्वय होना 
चाहिए और इन्हें नवीन कृषि नीति की सफलता के लिए उत्तरदायी ठहराना चाहिए । 

3. उर्वरकों का यथोचित वितरण--चूंकि अधिक उपज वाले बीजों की खेती 
के लिए उर्वरक और अच्छी सिचाई व्यवस्था का होना सबसे अधिक महत्त्व रखता है । 
इसलिए यह आवश्यक है कि उर्वरकों के यथोचित वितरण की व्यवस्था की जाय तथा 
इनके प्रयोग के सम्बन्ध में कषकों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही, सिंचाई 
व्यवस्था का समुचित विस्तार होना चाहिए । 

4. सिट्टी का पर्यवेक्षण--चूँकि भारत की मिट्टी में बहुत अधिक विविधता 
पाई जाती है, इसलिए कृषि वैज्ञानिकों को मिट्टी का पर्यवेक्षण करता चाहिए और 
उपयुक्त क्षेत्र के लिए उपयुक्त बीजों के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए । 

5, जमीन की न्यूनतम सीमा-- जिस तरह किसी व्यक्ति के पास अधिकतम 
जमीन की सीमा निर्धारित कर दी गई है, उसी प्रकार इसकी न्यूनतम सीमा भी 
निर्धारित की जानी चाहिए। न्यूनतम सीमा से कम भूमि को या तो खरीद लेना 

चाहिए या किसी बड़े टुकड़े के साथ जोड़ देना चाहिए । 
6. फसल बीमा--कृषकों के लिए फसल बीमा योजना शीत्रता एवं व्यापकता 
से लागू की जानी चाहिए । 

7. कम ब्याज-दर--कम ब्याज दर पर उचित मात्रा में उचित समय पर 
ऋण दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। 

8. न्यूनतम भुल्यों की गारण्टी--हरित क्रान्ति के परिणामस्वरूप कुल उत्पादन " 
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में वृद्धि होने पर मुल्य ग्रिरना स्वाभाविक है। मुल्य में कमी के कारण कृषक को हानि 
हो सकती है। इस संभावित हानि से सुरक्षा दिलाने के लिए कृषि जन्य पदार्थों के मूल्यों 
में स्थिरता लाता तथा ब्यूनतम स्तर के सुल्यों के कम होने पर सरकार द्वारा खरीद 
की गारण्टी आवश्यक है। अतः कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार परमावश्यक है । 

9. लालफोताशाही का उन्पुलन--कषि नीति सम्बन्धी निर्णयों को अविलस्ब 
कार्यान्वित करने के लिए ग्राम पंचायतों, सहकारी संस्थाओं व सरकारी विभागों 
आदि में समत्वय स्थापित करके लालफोताशाही को कम से कम किया जाना चाहिए । 

0. ग्रामोण-रोजगार अबषसरों में बुद्धि--हरित क्रान्ति से कुछ श्रमिकों के 
बेरोजगार हो जाने की संभावना है। अतः: इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि ग्रामीण 
क्षेत्रों में बिजली पहुँचाने की व्यवस्था की जाय जिसके वहाँ ग्रामीण उद्योग धन्धे पुन 
स्थापित हो सके और बैकार श्रमिकों को काम मिल सके । 

... ३, मोद्रिक तथा राजकोषीय नीतियाँ--हरित क्रान्ति को अधिक गति देने, 
तथा इसके लाभों को समाज के सभी वर्गों को समात रूप से उपलब्ध कराने हेतु 
उचित मोद्रिक एवं राजकोषीय नीतियाँ अपनायी जानी चाहिए । 

2. प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहन--प्रगतिशील किसानों को उत्साहित 
करने के लिए उन्हें हर सम्भव सहायता व मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए । 
फसल प्रतियोगिताओं द्वारा उन्हें और अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया 
जाना चाहिए। 

3, असमानताओं को दूर करने के प्रवत्व--हरित क्रांन्ति के फलस्वरूप बढ़ | 
रही असमानताओं को दूर करते के लिए नवीन कृषि नीति के अन्तर्गत 'छोटे कृषकों 
खेतिहर मजदूरों को लाभ पहुँचाने के लिए विशेष कार्यक्रम अपनाने चाहिए । देश की 
. कर प्रणाली में आवश्यक परिवतंनों द्वारा बड़े तथा धनी कृषकों से प्रगतिशील दर से 
कर वसूल करना चाहिए तथा सार्वजनिक व्यय का अधिकांश लाभ कमजोर एवं 
निघन कृषकों को प्रदान किया जाना चाहिए । 


परीक्षा प्रश्न 


, भारतीय योजनाओं में कृषि-विक्रास के लिए किये गए प्रयत्नों की संक्षिप्त 

व्याख्या कीजिए । क्या ये प्रयत्त कृषि की समस्याओं के समाधान में सफल रहे हैं ? 
द अथवा 
“भारतीय कृषि वर्षा के साथ एक जुआ है ।” क्या यहु कथन अभी भी सत्य 
. है ? योजता-काल में भारत सरकार ने कृषि विकास के लिए जो कदम उठाए हैं उनकी 
समीक्षा कीजिए । 

[संकेत--इसमें भारतीय क्षि का पंचवर्षीय योजनाओं में विकास का बर्णव 
करना है ।] 

द 2. हरित क्रांति से क्या आशय है ? यह किस प्रकार सम्भव हुई और इसके 

क्या परिणाम रहे हैं ? है 
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अथवा 
भारत में हरित क्रांति पर एक विवेचनात्मक लेख लिखिए । 
अथवबा 
कया आप इस विचार से सहमत हैं-- भारत में हरित क्रान्ति आ चुकी है 
लेकिन पूर्ण नहीं है ।” यदि हाँ तो इसके पूर्ण करने के लिए सुझाव दीजिए । 
[संकेत--इसमें हरित क्रान्ति से आशय, समस्याएँ व समाधान देना है । ] 
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भूमि-व्यवस्था एवं भूमि-सुधार 
(800 ९४००९ बाते [2700 ॥२९(०7४75 ) 


नमन निमिमिनिनिनिलभनिनिलिमिभिकन न लकिलकक लक नल क अल जन 3... नाश 


भूमि व्यवस्था तथा भूमि सुधार का अर्थें--भूमि व्यवस्था से तात्पर्य उस 
व्यवस्था से है, जिसमें किसानों के भूमि संबंधी अधिकारों एवं उत्तरदायित्त्वों की व्यव- 
स्था होती है । अधिक स्पष्ट शब्दों में, भूमि व्यवस्था से आशय (3) भूमि के स्वामी 
(४) भूमि को जोतने वाले का भूमि के प्रति कर्तव्य, अधिकार एवं दायित्व तथा (0) 
माल गुजारी देने के लिये राज्य से सम्बन्ध की व्याख्या से है। इस श्रकार हम कह 
सकते हैं कि भूमि व्यवस्था से अर्थ उस व्यवस्था से है, जिसके अनुसार भूमि का 
स्वामित्व एवं दायित्व निर्धारित किये जाते है । द 
एक आदर्श भूमि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें निम्न गुण हों--(१) 
भूमि में जोतने वाले का स्वामित्व होना चाहिए (59) लगान उचित मात्रा में लिया 
जाना चाहिए। ($9) भूमि के हस्तान्तरण की स्वतन्त्र व्यवस्था होनी चाहिए (४४) 
. जोतों की सीमा निर्धारित होनी चाहिए । | 
स्वतस्त्रता-प्राप्ति के समय भारत में प्रचलित भूमि व्यवस्था--स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति के पूर्व भारत में भूमि-व्यवस्था या भू-स्वामित्व प्रणाली की निम्न तोन प्रथायें 
. प्रचलित थीं-- द शक 
!. रेघतवाड़ी प्रथा (९००४7 593९0) --इस प्रथा को थामस सुनरो ने 
सर्वप्रथम सन्‌ !792 ई० में मद्रास में लागू किया जो धीरे-धीरे बम्बई, बरार, कुर्ग 
मध्य प्रदेश तथा असम में प्रचलित हुई । इस प्रथा की निम्नलिखित विशेषतायें हैं-- 
($) इसमें किसान का सम्बन्ध सीधे सरकार से होता है तथा बीच में कोई मध्यस्थ 
नहीं होता (8) जब तक भू-स्वामी सरकार को नियमित रूप से लगान देता रहता है 
तब तक वह भूमि का स्वामी बना रहता है, परन्तु लगान न देने की स्थिति में भूमि 
.. पर राज्य का स्वामित्व हो जाता है। (४४) भूस्वामी को स्वेच्छा से कोई भी भूमि 
. छोड़ने का या खरीदने का अधिकार होता है। (3४) बन्दोबस्त लगभग 20 या 90 
वर्ष के लिये किया जाता है । द 


हक कि 2, सहलवाड़ी प्रथा (वर 9950670 )--यहू्‌ प्रथा सन्‌ 833 के 
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'रेग्यूलेशन ऐक्ट” के अनुसार सर्वप्रथम आगरा व अवध में शुरू की गई । इसके पश्चात्‌ 
पञ्चाब व मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी लागू को गयी। इस प्रथा की निम्नलिखित 
विशेषतायें हैं-- (3) इसके अन्‍्तर्गत गाँव की समस्त भूमि पर गाँव के किसानों का 
संयुक्त अधिकार रहता है। “'महाल' शब्द का अर्थ है गाँव। (४) प्रत्येक गाँव का 
एक नम्बरदार होता है जो मालगुजारी को सरकारी कोष में जमा करता है। (+7) 
इस प्रथा में गाँव की बेकार बंजर भूमि, कुएं, वृक्ष आदि सभी किसानों की संयुक्त 
सम्पत्ति होती है । (४ए) इसके अन्तर्गत पहले से चले आये अधिकारों को ही प्रमाण 
सानकर बंटवारा होता है (४) यदि कोई किसान अपनी भूमि छोड़ता है तो वह 
संपूर्ण गाँव वालों की हो जाती है । 

3. जमोंदारो प्रथा (22077027 $ए8/27)---जमींदारी प्रथा ब्रिटिश राज्य 
की देन है | इसके अन्तर्गत स्थायी बन्दोबस्त वाली जमींदारी तथा अस्थायी बन्दोबस्त 
वाली जमींदारी प्रथा जैसी दो श्रेणियाँ थीं । स्थायी बन्दोबस्त वाली प्रथा में भूमि पर 
जमींदारों का पूरा अधिकार होता था और इसमें लगान की मात्रा हमेशा के लिए एक 
ही बार निश्चित कर दी जाती थी। स्थायी बन्दोबस्त की जमींदारी प्रथा मुख्यतः: 
पश्चिम बद्धाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, भद्रास व उत्तर प्रदेश के कुछ 
भागों में प्रचलित थी । अस्थायी बन्दोबस्त में सरकार का हिस्सा अस्थायी रूप से किसी 
निश्चित समय के लिये निर्धारित किया जाता था। यह प्रथा बद्धाल, उड़ीसा, बम्बई 
उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के कुछ भागों में प्रचलित थी। 

निम्न तालिका से 94 7-48 में इन तीनों प्रकार की भूमि-व्यवस्था के अन्त- 
गंत भूमि का विभाजन स्पष्ट हो जाता है। 














क्षेत्र ( लाख कुल योग का | प्रमुख राज्य जहाँ 

आलम जे हर में ) + भतिणत यह प्रचलित थी 

रैयतवारी द | 6.2 . 38 मद्रास, बम्बई 

द द (महाराष्ट्र व गुज- 

आड़ रात) असम, केरल 

 जमींदारी (स्थायी... .. 3.84 24 बद्भाल, बिहार और 
बन्दोबस्त) उड़ीसा... 
जमींदारी तथा महालवारी 6.6 38 मध्य प्रदेश, उत्तर: 


(अस्थायी बन्दोबस्त) हे प्रदेश और पतञ्चाब 


क्‍ भूमि सुधार का अर्थ उद्देश्य एवं महत्त्व 

(५6४णााहड, 00]0९ए५ए९४ बाते [रए0०7:87686 रस 4,87व 'रेर०घया) 

अर्थ--भूमि-सुधार, भूमि व्यवस्था की अपेक्षा अधिक व्यापक शब्द हैं। 
सामान्यतः भूमि सुधार के अन्तर्गत (अ) भध्यस्थ वर्ग की समाप्ति, (ब) असामी कानून 
में सुधार, (स) जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, (द) क्षषि का पुन्संगठन 
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सम्मिलित किये जाते हैं। इस प्रकार भूमि-सुधार का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। संक्षेप 
में, भूमि-सुधार का तात्पर्य कृषि के ढाँचे तथा संगठन में प्रगतिशील परिवर्तन करने से 
है। ओफेसर गुन्नार मिरडल के अनुसार, “भुमि-सुधार व्यक्ति और भूमि के सम्बन्धों 
में नियोजन और संस्थागत पुनर्संगठन है ।” 

भूमि सुधार के उद्देश्य--धूमि-सुधार निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया 
जाता है-- द 

!, कृषि उत्पादन सें वृद्धि--भुमि-सुधार का श्रमुख उद्देश्य क्षि उत्पादन को 
बढ़ाने के लिए उन बाधाओं को दूर करना है जो कृषि के ढाँचे में प्राचीन काल से चली 
आ रही हैं। इनके द्वारा ऐसी स्थिति का निर्माण होता चाहिए जिससे कि कृषि अर्थ- 
व्यवस्था में शीघ्रातिशीघ्र कुशलता और उत्पादकता के ऊंचे स्तर को प्राप्त किया जा सके । 

2. सामाजिक न्‍्याय--भूमि-सुधार का दूसरा उद्देश्य जो कि पहले उद्देश्य से 
घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है, यह है कि कृषि पद्धति में विद्यमान शोषण तथा सामा- 
जिक अन्याय के सभी तत्त्वों को समाप्त किया जाय ताकि किसान को सुरक्षा प्राप्त हो 
सके और ग्रामीण जनसंख्या के सभी वर्गों को एक समान प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त हो 
सके । 

3. राजनौतिक उद्देश्य--भूमि-सुधार का तृतीय उद्देश्य राजनीतिक है जिसके 
अन्तर्गत ग्रामीण जन समूह को अपने पक्ष में करने के लिए इस प्रकार की योजनाएँ 
बनाई जाती हैं और कार्य रूप में परिणित की जाती हैं । द 

विकासशील भारतीय अर्थ-व्यवस्था सें भूमि-सुधारों का महत्त्व ([779ण787086 
्ज [.800 र९(००छ5 9 ४76 06ए००एॉए४ ंगतंब0 4००7०7५) भारत जैसे अद्धं 
विकसित देश के आर्थिक विकास में भूमि सुधारों का विशेष महत्त्व है। क्‍योंकि अभी _ 
तक हमारी भूमि-अधिकार-व्यवस्था, देश के पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण रही है 
संक्षप में भूमि-सुधार कार्यक्रमों का महत्त्व तिम्नलिखित है :-- 

. कृषि उद्योगों पर .महत््व--भारत जैसे क्ृषि प्रधान देश में, देश का 
आर्थिक विकास कृषि-विकास पर निर्भर करता है ओर कृषि की तभी उन्नति हो सकती 
है और उत्पादन से तभी पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है जब भूमि-व्यवस्था इसके अनुकूल 
हो।. द द 
भूमि-सुधारों का मुख्य उद्देश्य, भुमि-व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तत करके, ऋषि 
उत्पादन को अधिकतम करना है। कृषि-उत्पादन मुख्यतया दो प्रकार के तत्त्वों पर 
निर्भर करता है--तकतीकी और संस्थात्मक । द 

तकनीकी तत्त्वों में अच्छे बीज, उर्वरक तथा अच्छे औजार आदि का समावेश 

किया जाता है, जिससे उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती है, भले ही किसी प्रकार 
का भूमि-सुधार लागुन किया जाय॥।_ 

. संस्थात्मक सुधारों के अन्तर्गत भु-स्वामित्व का कृषकों के हित में पुनवितरण 

- असामोी कानूनों में सुधार, मध्यस्थ वर्ग को समाप्ति व कृषि का पुनर्सगठन आदि आते 
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वस्तुत: कृषि विकास के लिए तकनीकी और संस्थात्मक दोनों सुधारों को एक 
साथ अपनाया जाता चाहिए । क्योंक्रि जब तक संस्थात्मक परिवर्तन नहीं होंगे, तब तक 
तकनीकी सुविधाओं का समुचित प्रयोग नहीं हो सकेगा । अतः तकनीकी परिवर्तन तभी 
अधिक प्रभावशाली सिद्ध होंगे, जब भूमि-व्यवस्था ठीक ढड़ की होगी। भूमि-सुधार 
संस्थात्मक परिवर्तन का ही प्रतीक है। अतः: कृषि विकास तथा फलस्वरूप आर्थिक 
विकास के लिए भूमि-सुधार आवश्यक है । द 

2. सामाजिक क्षेत्र में महत््व--आथिक विकास के साथ-साथ सामाजिक _ 
न्याय स्थापित करने में भी भूमि-सुधार का महत्त्वपूर्ण स्थान है। क्‍योंकि भूमि-सुधार 
आय तथा सम्पत्ति के समान वितरण में ही सहायक होते हैं। जहाँ भूमि के अधिकतर 
भाग के स्वामी बड़े-बड़े जमींदार हो, और बहुत से असामियों (०7००४) द्वारा 
खेती की जाती हो, वहाँ का सामाजिक ढाँचा न्‍्यायोचित नहीं हो सकता । हमारे देश 
में अनुत्पादक जमींदारों से भुमि-अधिकारों को छुड़ाकर वास्तविक कृषकों को स्थायी _ 
अधिकार प्रदान करना, अमीर वर्ग से अतिरिक्त भूमि लेकर भूमिहीनों में वितरित 
करना, जमींदारों का उन्मूलन किया जाना इत्यादि ऐसे सुधार हैं, जिन्हें सामाजिक 
न्याय की स्थापना करने की दिशा में उचित कदम कहा जा सकता है| द 

3. अन्य महत्त्व-- (अ) भूमि-व्यवस्था का आथिक महत्त्व भी है, क्योंकि भूमि 
का लगान राज्य सरकारों की आय का एक प्रमुख साधन है। (ब) भूमिं-सुधार कार्य- 
क्रमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि भी होती है, क्योंकि चकबन्दी, भूमि का 

: पुनवितरण, वैज्ञानिक ढद्भ पर जोतों का सज्जंठत इत्यादि ऐसे कार्य हैं, जिनकी कृषि- 

. क्रियाओं का जन्म होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं । 
द द भूमि-सुधार के महत्त्व पर जोर देते हुए डॉ राधा कमल मुखर्जी ने अपनी द 
पुस्तक ॥,870व ए7०४९708 ० [7648 ” में लिखा था कि “वैज्ञानिक कृषि अथवा 
सहकारिता को हम कितना ही अपना लें, पूर्ण सफलता हमें तब तक नहीं मिलेगी जब 
तक हम भूमि व्यवस्था में वांछित सुधार नहीं कर देते ।” 

प्रो० सैम्युलसन के मतानुसार--सफल भूमि सुधार के कार्यक्रमों ने अनेक 
देशों में (साहित्यिक भाषा में) मिट्टी को सोने में बदल दिया है । 


. स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भारत में भूमि सुधार 
([,80व छे९0078 7 8 400४ ॥9त09९70९7०४) 


अभी तक भारतवर्ष में भूमि-सुधार के जो कार्य किये गये थे । उनका वर्णन 

निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है--() मध्यस्थों एवं जमींदारों का 
उन्मूलन (8४० प्त0फ ० [राशयांपबातं९ 8 200. 22फांग्र08०8) (४) काश्तकारी 
व्यवस्था में सुधार ([रि्णा 4६ ७४४०८ए 598७७) (7) जोतों की अधिकतम 
सीमा निर्धारण. (ए््ला्8 ० पघणकाएुऊ) (ईए) कृषि का पुनर्संगठन--(अ) 
चकबन्‍्दी (ब) सहकारी खेती (स) भूदात (०) भू अभिलेखों को आधुनिक बनाना। 
], सध्यस्थ वर्ग की समाप्ति--भारत जब स्वतन्त्र हुआ तो जमींदार, जागीरदार 
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व ईमानवार आदि कई प्रकार के मध्यस्थ वर्ग पूरे देश के लगभग 40% क्षेत्र में फैले 
हुए थे । भारत के विभिन्न राज्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों में अधिनियम पारित करके 
मध्यस्थों को समाप्त कर दिया है। लगभग 2 करोड़ से अधिक किसानों का अब 
सरकार से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया है। इसके अतिरिक्त, निजी वन-द्षेत्र व 
कृषि योग्य बंजर भूमि भी सरकार को मिली है। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के 
लिए जो कानूत पारित किए गए हैं उनकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं--(४) जमींदारों 
से उनकी भूमि लेते के बदले उन्हें मुआवजा दिया गया है। केवल जम्मू-काश्मीर में, 
जहां कि भारतीय संविधान लागू नहीं था, बिना मुआवजा दिये ही मध्यस्थों के 
अधिकारों का उन्मूलन किया गया | इस मुआवजे का आधार तथा दर भिन्न-भिन्न 
राज्यों में भिन्न-भिन्न थी। उदाहरण के लिये, मुआवजे का आधार उत्तर प्रदेश में 
शुद्ध सम्पत्ति हैं, जबकि असम, मध्य प्रदेश व राजस्थान में शुद्ध आय है। मुआवजे 
की राशि उत्तर प्रदेश में शुद्ध सम्पत्ति की 8 गुनी ओर राजस्थान में शुद्ध आय की. 
7? गुती है। इसके अतिरिक्त, राज्य के सभी जमींदारों को समान दर से मुआवजा 
नहीं दिया गया। ज्यों-ज्यों आय बढ़ती जाती है त्यों-त्यों मुआवजे की दर घटती 
जाती है । शी , ' ह 
द (४) मुआवजे की यह धनराशि कुछ तो नकद और कुछ बांडों के रूप में दी 
गई। छोटे जमींदारों को प्राय: नकद क्षतिपूर्ति मिली है। द 
(मा) जमींदारों को व्यक्तिगत कृषि करने के लिए भूमि रखने की अनुमति दी 
गई है, परन्तु अधिकतम भूमि की सीमा निश्चित कर दी गई है। 
(77) जमींदारी उन्मुलन के बाद, काश्तकार या असामोी ही सरकार का प्रत्यक्ष 
रूप से लगान देने के लिए जिम्मेदार हो गया है। 
(४) भविष्य में जमींदारियाँ फिर से विकसित न हो जाये इस हेतु काश्तकार 
के लिए अपनी भूमि पर स्वयं ही कृषि करता अनिवार्य हो गया है । 
कठिनाइयाँ--जमींदारी उन्मूलन का विरोध हजारों व्यक्तियों ने किया और 
जब तक जमींदारी उन्मूलन नहीं हो गया था तब तक जमींदारों ने अनेक बाधायें 
डालीं, जैसे--(अ) कानूनी आधार पर उनका विरोध किया, (ब) अधिक क्षतिपूर्त 
की माँग की. (स) हर प्रकार का दबाव डालकर असामियों से भूमि खाली कराने का 
प्रयत्न किया, भूमि का बंटवारा कर लिया, सहकारी कृषि का. प्रयास किया । इसके 
अतिरिक्त सरकार के सामने भी बहुत-सी व्यावहारिक कठिताइयाँ आयीं, जैसे-- भूमि 
के स्वामित्व सम्बन्धी आँकड़ों का अभाव, जमींदारों के मुआवजों का धन निश्चित 
करना, भूमि की सारी पैमाइश का हिसाब फिर से तैयार करना, काश्तकारों के नाम 
भर उनकी भूमि आदि का विवरण रखना । परन्तु अब तो इन सब कठिनाइयों का 
समाधान हो चुका है ओर लगभग हर जगह मध्यस्थों को समाप्त किया जा चुका है, 
कैवल घामिक तथा दातव्य संस्थाओं के पास हो थोड़े अधिकार रह गये हैं । मुआवजे 
के रूप में अब तक 46। करोड़ रुपये में से 320 करोड़ रुपये नकद या बांडों के रूप. 
मेंदियेजा चुके हैं।.. है क्‍ 
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जमींदारी उन्मूलन के प्रभाव 
जमींदारी उन्मूलन के निम्नलिखित लाभकारी प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों पर 
पड़े हैं-- क्‍ 


]. शोषण का अन्त--जमींदारों द्वारा काश्तकारों का जो शोषण किया जाता 
था उसका अन्त जमींदारी उन्मूलन से हो गया है । 


2. उत्पादन सें वृद्धि - जमींदारी उन्मूलन प्रथा से करोड़ों काश्तकारों को 
भूमि का स्वामित्व प्राप्त हुआ है जिससे वे अब कृषि भूमि में स्थाई सुधार करने लगे 
हैं। भूमि का स्वामित्व मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहित 
करता है । 


3. सरकारी आय में वद्धि--जमींदारी उन्मूलन से सरकारी आय में भी वृद्धि 
हुई है क्योंकि पहले जो आय मध्यस्थों द्वारा हड़प ली जाती थी वह अब सरकार को 
प्राप्त होने लगी । 


4, सामनन्‍्तवाद का अन्त--जमींदारों के अन्त से सामन्तवाद का अन्त हो गया 
है। अब कृषक स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य कर सकते हैं और ग्रामीण जनता भी लोकतस्त्रा- 
त्मक समाजवाद की प्रसासन व्यवस्था में उचित भाग ले सकती है। 


5. कृषकों का सरकार से सीधा सम्बन्ध--जमींदारी उन्मूलन से कृषकों का 
सरकार से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया है जिससे उन्हें सरकारी सहायता मिलने में 
आसाती रहती है । 


6, कार्यक्रमों के क्षियान्वयन में सहायता--जमींदारी प्रथा समाप्त होने से 
भूमि सुधार के अन्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आसान हो गया है। चकबन्दी, सह- 
कारी खेती, अधिकतम जोत नियम आदि को अब आसानी से लागू किया जा सकता 
है। | 

द निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि जमींदारी उन्मूलन सच्नियमों में 
कुछ दुर्बलतायें होने के बावजूद कुल मिलाकर इस कार्य ने क्रान्तिकारी परिवर्तन ला 
दिया है। परन्तु, जैसे स्वर्गीय प॑ं० जबाहुर लाल नेहरू मे कहा था, “यह तो केवल 

विकास के मार्ग की एक बड़ी बाधा को हठाना है, यह एक प्रारम्भिक कदम था। 
. अब जब सब बाधघाएं दूर हो गई हैं, हमें देश में आदर्श भूमि व्यवस्था स्थापित करने 
के लिए संयुक्त ग्राम व्यवस्था व सहकारी क॒षि को शीत्र एवं बड़े पैमाने पर कार्यान्वित 
करना चाहिए । कार्य को सम्पन्न करने के लिए कषकों को विभिन्न प्रकार की रियायतें 
तथा आकर्षण के अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए । 


(7) काश्तकारी व्यवस्था सें सुधार--भू-सुधार का एक पहलू उन किसानों 
से सम्बन्धित है जो पट्ट पर जमीन लेकर खेंती करते हैं। इनकी स्थिति बहुत कमजोर 
होती है और इनका शोषण किया जाता है। काश्तकारी सुधार के कार्य-क्रमों को 
निमत 4 भागों में बाँदा जा सकता है--- 
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() लगान का नियमन : लगाने के नियमन का सैद्धांतिक विश्लेषण--भूमि का 
' बढ़ता हुआ लगान इस बात का संकेतक है कि भूमि की पू्ति के तुलना में भूमि की माँग 
अधिक है। प्रोफेसर खुसरो के मतानुसार जब लगान अत्याधक उँचे हो जाते हैं तो 
कई बार काश्तकार अपनी जोत का आकार अनुकूलतम जोत से कम कर देता है और 
कई बार तो वह अपने जोत के आकार को न्यूनतम साध्य आकार से भी कम कर देता 
है, अत: खुसरों का मत है कि इस समस्या के समाधान के लिए लगाते का नियमन 
आवश्यक है । परन्तु यदि केवल लगान का नियमन ही किया जाता है तो इससे भूमि 
के माँग और पूवि का अन्तर और भी बढ़ सकता है | अतः इस समस्या के समाधान के 
लिए भूमि को स्यूनतम और अधिकतम सीमा का निर्धारण बहुत आवश्यक है। इन दोनों 
उपायों का संयुक्त प्रभाव यह होगा कि माँग और पूति के मध्य अन्तर कम हो जायेगा, 
ओर लगान नीचे स्तर में होंगे और काश्तकार आथिक दृष्टि से वांछनीय न्यूनतम भूमि 
को प्राप्त कर सकेगा । इसी तथ्य को नीचे रेखाचित्र से स्पष्ट किया गया है-- 


आभि की माँग खोर पूर्ति काउसंवुलन 





“कि की पूर्ति और आँग 


द यदि माँग और पूर्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाय तो समय बीतने के साथ- 
. साथ भूमि के माँग में वृद्धि उसकी पूतति से कहीं अधिक होने के कारण लगान में 
निरन्तर वृद्धि होती जायेगी जैसा कि टूटी हुई रेखा के दाहिने भाग में. 37' और 7)7' 
वक़ों को आपस में काटने वाले बिन्दुओं से स्पष्ट है। यदि लगान का स्तर 0, 
पर स्थिर कर दिया जाय जो कि स्वतन्त्र प्रणाली के द्वारा निर्धारित लगान से कम 
हैं तो माँग और पूर्ति का अन्तर चित्र में &8 है। यदि हम बायें भाग में देखें जिसमें 
१5 छोटे काश्तकारों की ओर ०॥६ बड़े काश्तकारों की माँग को प्रदर्शित करता है तो 
.. जब लगान 08, है तो छोटे काश्वकार 05 भूमि पट्टे पर लेने को तैयार हैं जो कि 
न्यूनतम कुशल आकार या न्यूनतम सीमा से 57 के बराबर कम है। अब यदि लगान 
002, से कम करके 07२, के बराबर कर दिया और भुमि की उच्चतम सीमा के 
. निर्धारण द्वारा भू-स्वामियों के भूमि वापस लेने के अधिकार को सीमित कर दिया 

. जाय तो भूमि की पूर्ति के माँग से कम होने पर रोक लग सकती है इसी प्रकार सीमा 
निर्धारण के द्वारा भूमि की मांग को 08 तक बढ़ाने से रोका जा सकता है स्पष्टतः 
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लगान नियमन -(मूल्य तियन्त्रण) तथा भूमि की सीमा निर्धारण (राशिनी) द्वारा 
काश्तकारों का शोषण भी रोका जा सकंता है और उनकी जोत भी अलग कर जोत 
की तुलना में थोड़ी बढ़ सकती है । 


इस दिशा में पारित कानून तथा उनका कार्यान्वयन 


स्वतन्त्रता से पूणं कषक अपने उत्पादत का लगभग 50% भाग लगान के रूप 
में देते थे जो बहुत अधिक था। प्रथम योजना में इस बात पर बल दिया गया था कि 
भूमि का लगान उत्पादन के 20 या 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। अतः 
प्रत्येक राज्य में लगान के निर्धारण के सम्बन्ध में नियम पास कर दिये गये हैं। देश 
के सब राज़्यों में लगन कम करने के उद्देश्य से कानून बनाये गये हैं। लेकिन 
लगान की दर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग तय की गई हैं जैसे पश्चञाब में यह फसल 
का 3 भाग, केरल में ३ से 3, कर्नाटक, उड़ीसा, मणिपुर आदि में $ से 3 तय की 
गई हैं। 

(7) भुमि के पढ्ठे की सुरक्षा-भूमि के पट्टे की सुरक्षा से आशय यह है कि 
 असामियों के भूमि सम्बन्धी अधिकार स्थायी होने चाहिए । जिससे कि उन्हें साधारण 
बहाने पर छीता न जा सके । 

काश्तकारी अथवा पदटेदारी की सुरक्षा से सम्बन्धित अधिनियमों को बनाते 
समय तीन आधारभूत उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है--(अ) बड़े पैमाने पर 
किसानों की बेदखली न हो, (ब) भू-स्वामी को केवल स्वयं खेती करते के लिए ही 
भूमि पुनः प्राप्त करते समंय किसान के पास नियत न्यूनतम भूमि रहने दी जाय । 

सभी राज्यों में कानून बनाये गये हैं जिनसे काश्तकारों को पट्टे की सुरक्षा 

प्रदान की गई है। काश्तकारों को उनके पट्टे से बेदखल नहीं किया जा सकता। 
कुछ एक विशेष परिस्थिति स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दो गई है, केवल इनके अन्त- 
गत ही काश्तकारों को भूमि से अलग किया जा सकता है। 
(ल्‍9) घुआवजे की व्यवस्था--यदि कोई काश्तकार किसी पटूटे की भूमि पर 
किसी तरह का स्थायी सुधार करता है, जैसे कुएं का प्रवन्ध कृषि प्रसाधन का प्रबन्ध 
आदि और उसे वहाँ से हटा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किये गये 
: सुधारों के बदले में काश्तकार को पूरा मुआवजा दिया जाता है। 

($ए) काश्तकारों के लिये स्वामित्व अधिकार (788४६ ०ई ०छप्रश्ञहाए 0 
पु७४४४४)--हिंतीय योजना में यह कहा गया था कि पुनर्ग्रण न किए जाने वाले 
क्षेत्रों में काशतकारों को मालिक बना दिया जाय | यह कार्य तीन प्रकार से किया 
गया है--(अ) गुजरात महाराष्ट्र, सध्य प्रदेश व राजस्थान में काश्तकारों को स्वामी 
घोषित कर दिया गया और काश्तकारों से भूमि स्वामियों को उचित किश्तों में क्षति- 
'पूति कराने की व्यवस्था की गई । (ब) दिल्‍ली में सरकार ने स्वयं क्षतिपूति करके 
स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर लिये और काश्तकारों को स्वामित्व प्रदान करके उनसे 
. उचित किश्तों पर क्षतिपृति राशि वसूल करने की व्यवस्था की । (स) केरल और 
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उत्तर प्रदेश में सरकार ने स्वयं भूस्वामियों के अधिकार प्राप्त कर लिये और काश्त- 
कारों से सीधा सम्बन्ध स्थापित कर लिया है। काश्तकारों को छूट दी गयी कि या 
तो वे ससकार को उचित लगान देकर ऐसे ही चलते रहें अथवा निर्धारित क्षतिपूर्ति 
की राशि देकर पूरे स्वामी बन जायें। ह 

.. अब तक लगभग 40 लाख काश्तकारों, उप-काश्तकारों व बठाईदारों को 37 
लाख हेक्टेयर भूमि में स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो चुका है। 

(॥4 ) जोतों की अधिकतप्र सीमा का निर्धारण--इसका आशय किसी किसान 
परिवार द्वारा अपने कब्जे में रखी जाने वाली भूमि की अधिकतम मात्रा निर्धारित 
करना है। उस सीमा से अधिक भूमि का सरकार अधिग्रहण कर लेती है तथा इस 
भूमि को भूमिहीन किसानों में बाँट दिया जाता है । 

सीमा कानूनों की प्रगति --सीमा कानूनों को दो स्पष्ट चरणों में पास किया 
तथा क्रियान्वित किया गया है। (अ) पहला चरण जो कि 972 तक की समयावध्ति 
से सम्बन्धित है तथा (ब) बाद का चरण जो कि 972 के बाद केन्द्र द्वारा तैयार 
#९४४००७) 507०6 ४76४! से सम्बन्धित है जिनकी कि सभी राज्यों ते समान रूप 
से स्वीकार किया है। सीमा कानून से सम्बन्धित प्रमुख बातें निम्न हैं-- ($) सीमा का 
स्तर; (४) सीमा के क्रियान्वयन की इकाई; (४7) सीमा से स्वीकृत छूट (7ए) अधि- 
शेष भूमि का वितरण । ्ि 

.._ (३) सोमा का स्तर--जिन क्षेत्रों में पानी की नियमित पूति उपलब्ध है और 
वर्ष में कम से कम दो फसलों का उत्पादत किया जाता है, वहाँ भूमि की उत्पा- 
दकता तथा अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम सीमा 0 से 8 एकड़ के 
बीच निर्धारित की गई है। जहाँ सिंचाई निजी साधनों द्वारा होती है वहाँ सीमा 


. निर्धारण के लिए !:25 एकड़ भूमि को सार्वजनिक साधनों द्वारा सिचित क्षेत्र के एक 


एकड़ के बराबर मानने की व्यवस्था की गई है। लेकिन ऊपरी सीमा दोनों के लिए 


.8 एकड़ ही होगी । जिन भूमि क्षेत्रों में केवल एक फसल के लिए सिंचाई की सुविधा 
.. है, उनके लिए ऊपरी सीमा !7 एकड़ निश्चित की गई है। शेष सब प्रकार की भूमि 
के लिए निर्धारित सीमा 54 एकड़ है । 


(४) सीमा के कियान्वयन की इकाई--उच्चतम सीमा निर्धारण करने के लिए 
परिवार को आधार बनाया गया हैं। परिवार का आशय पति, पत्नी और नाबालिक 


.. बच्चों से है। ु के 


(77) सीसा चले स्वीकृत छूट---छूट दी गई भूमि में मुख्य उल्लेखनीय हैं: 
बागान क्षेत्र, पशु प्रजनन फार्म, सहकारी फार्म, धर्मार्थ संस्थाओं की भूमि आदि । 
(४०) अधिशेष भूमि का वितरण--सीमा से अधिक भूमि का सरकार अधि- 


ग्रहण कर लेगी तथा इसे भुमिहीन किसानों में बाँट देगी। इस कानून के अन्तर्गत 


छः 


द दिसम्बर 982 तक विभिन्न राज्यों में । 068 लाख हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त घोषित 
. की गई, जिसमें से 0:80 लाख हेक्टेयर भूमि राज्यों ने अपने अधिकार में ली तथा 
.. 7'84 लाख हेक्टेयर भूमि वितरित की गईं। अतिरिक्त भूमि के वितरण से 4:3 
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लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं, जिनमें से 7*8 लाख व्यक्ति अनुसूचित जातियों व अनु 
सूचित जन जातियों के हैं 


अधिकतम जोत सीमा के पक्ष में तके 
द (!) समाजवादी अर्थव्यवस्था सें सहायक--यह नियम केन्द्रीयकरण की 
प्रवृत्ति को हतोत्साहित करते हैं और समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की स्थापना में सहायता 
देते हैं तथा राजनीतिक जागुति की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं । 
(2) कृषि आय का सप्ान वितरण--इससे क्रषि आय का समान वितरण 
करने में सुविधा होगी । 
(3) सहकारी कृषि--बड़ो जोतों की समाप्ति से समानता आयेगी तथा सह- 
बारी कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा । 
(4) रोजगार में वुद्धि--अधिकतम जोत निर्धारण से जोत लघु एवं मध्यम 
आकार की रह जायेगी, जिससे रोजगार में वृद्धि होगी । 
..._ (5) चकबन्दी को प्रोत्साहन--अधिकतम जोत निर्धारण के नियमों के कारण 
जोतों का आकार छोटा हो जाता है जिससे चकबन्‍्दी कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिलता है। 
.. (6) गहन खेती को प्रोत्साहन--अधिकतम जोत निर्धारण से गहन खेती को 
: प्रोत्साहन मिलेगा ओर क्ृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी । 
(7) भूमि के असमान वितरण में कप्ती--अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से 
भूमि वितरण की विषमताएँ दूर हो जायेंगी । 


अधिकतम जोत सीमा के विवक्ष में तक 


अधिकतम जोत सीमा निर्धारण के विपक्ष में निम्नलिखित आपत्तियाँ उठाई 
जाती हैं-- 

()बड़ पेमाने पर कृषि करने के लाभों से वंचित होना--अधिकतम जोत 
निर्धारण अधिनियम बड़े खेतों को छोटे-छोटे खेतों में बदल देता है जिसके कारण 
समाज बड़े पैमाने पर कृषि करने के लाभों से वंचित रहता है। 

यह आपत्ति उचित नहीं है क्योंकि खेत प्रबन्धन के अध्ययनों से यह बात स्पष्ट 
हो चुकी हैं कि छोटे खेतों की उत्पादकता बड़े खेतों की उत्पादकता की तुलना में 
अधिक होती है। साथ ही बड़े पैमाने पर कृषि करने से प्राप्त होने वाले लाभों को 
चकबन्दी व सह॒कारी खेतों जैसे उपायों को अपना कर प्राप्त किया जा सकता है । 

(2) कृषि एवं गेर कृषि आय में विधमताएँ--यदि शहरी भूमि पर सम्पत्ति . 
की अधिकतम सोमा निर्धारित नहीं की जाती तो कृषि जोत की अधिकतम सीमा 
. निर्धारित कर देने से क्रषि तथा गैर कृषि क्षेत्र में विषमताएं बढ़ जायेंगी । 

आजकल जबकि शहरी भूमि और सम्पत्ति की मात्रा को सोमित करने के 
लिए सरकार आवश्यक कदम उठा रही है, यह आपत्ति भी निरर्थक है। 

(3) सीमा निर्धारण में कठिताई--भुमियों को उर्वराशक्ति तथा उन पर 
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सिंचाई सुविधाएँ भिन्न-भिन्न हैं। साथ ही भूमियों की विभिन्न श्रेणियाँ भी हैं। अतः 
एक व्यावहारिक कठिनाई सामने आती है कि सभी क्षेत्रों में कृषि भूमि की एक सी 
अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है । 

यह कोई विशेष आपत्ति नहीं है । विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं, उर्वरा- 
शक्ति तथा कृषि उपज के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कृषि जोतों की उच्चतम सीमा 
निर्धारित की जा सकती है और वर्तमान समय में ऐसा किया भी गया है। * 

(4) विपणन योग्य अतिरेक की कप्ती--अधिकतम जोत अधिनियम लागु होने 
से खेत छोटे-छोटे हो जायेंगे जिससे किसानों के पास विषणन योग्य अतिरेक कम हो 
जायेगा । 

वह तर्क कुछ सीमा तक उचित प्रतीत होता है क्योंकि पहले जो कृषिहीन 
किसान बाजार से क्रय करके खाद्य पदार्थ खाते ये वे अब स्वयं उत्पादित करके अपने 
पास रख लेंगे । इससे विपणन योग्य अतिरेक में कमी हो जायेगी । 

(5) भूमिहीन किसानों की समस्या का समाधान न होना--भारत में भूमि- 
हीन किसानों की संख्या इतनी बड़ी है कि अधिकतम जोत निर्धारण से मिलने वाली 
अतिरेक भूमि से इनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता । 

यद्यपि यह सत्य है कि अधिकतम जोत निर्धारण से भूमिहीन किसानों की 
समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो सकता लेकिन अधिकतम जोत अधिनियमों से कुछ 
भूमिहीन कृषकों की समस्या तो अवश्य हल होगी और इससे आ्िक विषमताएं कम 
करने में सहायता मिलेगी ! मे 

(6) विपक्ष में अन्य तक--(7) भारत में भूमि का अभाव है अतः इस प्रकार 
के नियमों से कोई विशेष लाभ नहीं होता । (४) बड़ी जोतों को छोटी-छोटी जोतों 
में बाँटने का कार्य सरल नहीं है । (77) क्षतिपूर्ति की एक बहुत बड़ी राशि देनी होगी 
जिसकी व्यवस्था करने में सरकार को कठिनाई होगी। (४7४) जोत की अधिकतम 
सीमा निम्न स्तर पर रखने से बहुत छोटे खेत हो सकते हैं जो आधुनिक प्रकार से खेती 

करते में कठिनाई प्रस्तुत कर सकते हैं। द 
...._ यह सभी तर्क ऐसे हैं जिनमें कोई विशेष वजन नहीं है और उत्त पर विजय 
प्रात्तकी जा कती है।.... द द 

(!५) कृषि का पुनसंगठन--इसके अन्तर्गत जो कार्य किये गये हैं वे संक्षेप 

में इस प्रकार हैं द रे 

..._ (अ) चकबन्दी--भारतवर्ष में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर _ 
प्रदेश व दिल्‍ली आदि राज्यों में चकबन्‍्दी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है । 
द (ब) सहकारी खेती--भारतीय कांग्रेस के !959 के नागपुर अधिवेशन में 
सहकारी कृषि सम्बन्धी प्रस्ताव पास किये गये थे । हल 





..._. इसके अस्तर्गत किए गए कार्यों (चकबन्दी, सहकारी खेती और भुदान 
. आन्दोलन) की विस्तृत चर्चा पृथक्‌ अध्यायों में की गई। क 3 
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उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में सहकारी खेती की दिशा में उल्लेख- 
नीय प्रगति हुई ओर इन राज्यों में सहकारी खेती सलाहकार परिषदें स्थापित की 
गयी हैं । 

से) भृदान--यह एक ऐच्छिक भू-सुधार कार्यक्रम है और इसके जन्मदाता 
आचार्य बिनोबा भावे हैं। यहाँ भूदान से आशय, स्वेच्छा से भूमि के दान से है।” 
इसका उद्देश्य बताते हुए आचार्य विनोबा भावे ने एक बार कहा कि “बह न्याय तथा 
समानता पर आधारित है क्रि भूमि में सभी का अधिकार है। इसलिये हम भेंट में 
भूमि की भीख नहीं माँगते बल्कि उस भाग की माँग करते हैं जिसमें निर्धनों का न्‍्याय- 
यूर्ण हुक है ।'' 

भूदान आन्दोलन के उद्देश्य एवं गुण--आचार्य भावे ने समय-समय पर अपने 
भाषणों में भूदात आन्दोलन के उद्देश्यों एवं गुणों पर प्रकाश डाला है जो निम्नलिखित 
बिन्दुओं से स्पष्ट है--- 

() आथिक विषमता को अहिसक ढंग से दूर करता (४) सध्यस्थों की समाप्ति 
में सहायता करना (३४) कृषि योग्य बंजर भूमि को अधिक उपयोगी बनाना (3४) 
भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध करा के ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के हल में योग 
देना (५) स्वालम्बन, सेवा भावना, एवं नैतिकता पर आधारित सर्वोदय समाज की 
रचना करना (शा) भूमि के पुनवितरण के पश्चात छोटे-बड़े खेतों की उन्नति के लिए 
सहकारी समितियों की स्थापना को बढ़ावा मिलना (एप ) भूमि पाने वालों को आय- 
वृद्धि का अवसर प्रदान कराकर उनका जीवन-स्तर ऊँचा उठाना (रात) छोटे-बड़े का 
भेदभाव दूर कर, समाज में त्याग की भावना जाग्रत करना । 

भुदान आन्‍न्दोलन को कसियाँ--भारत में भूदान आन्दोलन की विगत वर्षों में 
_ जो प्रगति हुई है तथा लोगों ने जिस प्रकार की अकृषियोग्य भूमि को अपने निहित 
स्वार्थवश दान में दिया है व भाई-भतीजे वाद के आधार पर जिस प्रकार भूमि का 
वितरण किया है उससे इस आन्दोलन की प्रगति में लोगों को शंका होने लगी है। . 
इस आन्दोलन की प्रमुख कमिरयाँ निम्नलिखित हैं--- 
द () भूदान में प्राप्त भुमि ऊपर व बंजर होती है, पूर्णतः: कृषि के लिये अयोग्य 
होती है अतः देश की कृषि समस्याओं को हल करते में यह आन्दोलन अधिक सहायक 
नहीं हो सका है । द 

(7) इस कार्यक्रम के माध्यम से भुमिहीनों को भूमि के छोटे-छोटे ठुकड़े तो 

मिल जाते हैं किन्तु कृषि कार्य हेतु उतके पास कृषि औजारों का अभाव रहता है । 
(7) भूदान में पर्यात्त भुमि न मिलने के कारण इसका वित्तरण छोटे-छोटे 
_ ठुकड़ों में ही सम्भव हो पाता है। इस प्रकार भूमि का उपविभाजन व अपखण्डन 
बढ़ता है। 

(77) भुदान आन्दोलन में प्रचार की कमी है। 

(०) भूदान में प्राप्त भूमि का वितरण बड़ा ही दोषधूर्ण है। इसमें व्यक्तिगत 
स्वार्थों की पूर्ति को उच्च प्राथमिकता दी जाती है।... 
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प्गति--इस भूदान आन्दोलन की शुरुआत 8 अप्रैल 95] तैलंगाना 
( आत्य्र-प्रदेश ) के पोचमपलली नामक गाँव में हुईं थी। इसी समय क्षाचार्य भावे के 
उसाव पर एक कृषक श्री रामचन्द्र रेड्डी ने 70 एकड़ भूमि इस प्रकौर के हरिजनों 
को देने को घोषणा की । अल्तिम रूप में उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार क्ितोबोःजी को 
लगभग 45 लाख एकड़ भूमि तथा 40,000 ग्राम दान में मिल चुके हैं। ईसमें से 
लगभग :८ लाख एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है | ४ 
(९) भू-अभिलेखों को आधुनिक बवाता--भू-अभिलेखों का आधुनिकोकरण न 
केवल भूमि सम्बन्धी सुधारों को लागू करने के लिए आवश्यक है बल्कि कृषिं-ऋण के 
लिए भी है। जिसका मिलता भूमि सम्बन्धी हुक पर बहुत अधिक निर्भर हीता*है । 
भू-अभिलेखों की स्थिति हर राज्य में अलग है । कुछ राज्यों में तो ये अभिलेख काफी 
संख्या में अद्यतन हैं, पर अन्यों में, विशेषत: पूर्वी प्रदेश में जहाँ जमोंदारी प्रथा पुरानी 
है । अभिलेखों में दी हुई प्रविष्टियों का वास्तविकता से कम हो सम्बन्ध है। अतः 
सारे देश में भू-अभिलेखों के संकलन और संशोधन का एक कार्यक्रम व्यवस्थित ढंग 
से शुरू किया गया है ताकि स्वामित्व और आसामियों, बटाईदारों और अन्य धारकों 
के अधिकारों के बारे में अद्यतन स्थिति स्पष्ट हो जाए। काम तो काफी हो चुका है, 
पर अभी बहुत कुछ करना शेष है। 
भूमि-सुधार-नोति का एक लक्ष्य यह रहा है कि ग्रामीण समुदाय के अधिक 
निर्धन वर्गों के वास भूमि ( होमस्टेड ) काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान 
कर दिए जाएं । सभी राज्यों में वास भूमि काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार दे 
दिए गये हैं और पटूटे सुरक्षित कर दिए गये हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के 
अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन कामगारों, और कारीगरों को लगभग 78 लाख 
मकान बताने की जगह बाँटी गई है। अब 


भूमि-सुधार का मूल्यांकन _ 
(सए्बोपनधंणा ० [,4790 हि ०78) द 
भूमि-सुधार का मूल्यांकन हम दो शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं, () भूमि 
युधारों का अभाव (४) भूमि सुधार नीति की कमियाँ । 
आज . भुमि-सुधारों का प्रभाव 
भारतवर्ष में भूमि-सुधारों का उद्देश्य आथिक कुशलता में वृद्धि और सामा- 
जिक न्याय रहा है। अत: हम देखने का प्रयत्त करेंगे कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में 
हम कहाँ तक सफल रहे हैं । द सा 
. [अ) धरुपि-सुधारों का आर्थिक उशलता पर प्रभाव--भूमि-सुधारों के आथिक 
अं लता पर पड़ते वाले प्रभावों को कृषि पदार्थों के उत्पादन में हुई वृद्धि के रूप में 
प्रकट किया जा सकता है। भुमि-सुधारों के आर्थिक ऊशलता पर प्रमुख रूप से तिम्त- 
लिखित प्रभाव पड़े हैं. क्‍ द कक 
. (#) प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में भूमि-सुधारों का कोई विशेष 
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लाभ प्राप्त नहीं हो सका । क्योंकि इनमें कई वैज्ञानिक कमियाँ रह गई थीं। विगत 
वर्षों में इन कमियों को दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं । 

(8) प्रथम 3 योजनाओं में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार केवल 
भूमि-सुधारों तथा अन्य संस्थागत परिवर्तनों पर ही निर्भर रही। फलतः तकनीकी 
विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । सन !966-67 के बाद हो सरकार ते 
तकनीकी विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न की हैं । 

(४) तृतीय योजना के अन्त तक कृषि उत्पादन में प्राय: गतिहीनता की 
स्थिति बनी रही । कृषि की नई तकनीक के आविर्भाव के बाद ही कृषि उत्पादन 
ओर क्ृषि उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि सम्भव हो सकी है। लेकिन नई तकनीक की 
सफलता के लिए भी संस्थागत ढाँचे में पर्याप्त और उपयुक्त सुधार होना आवश्यक हैं 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि भूमि-सुधारों ने कृषि उत्पादकता 
को बढ़ाने में कोई सहयोग नहीं दिया है अथवा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए केवल 

संस्थागत परिवर्तेत ही उत्तरदायी रहे हैं । 
द ब) भूमि-सुधघारों का सामाजिक न्याय पर प्रभाव--भूमि-सुधारों को लागू 
करने के बाद भारत में जिस प्रकार की कृषि संरचना का विकास हुआ है। उससे | 
सामाजिक न्याय के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब हम भूमि-सुधारों 
के सामाजिक न्याय से सम्बन्धित पहलू पर विचार करेंगे--- 

($) कृषि संरचना संक्रांति काल की अवस्था में है--भारतीय क॒षि संक्रान्ति 
काल की अवस्था से गुजर रही है जिसकी प्रमुख विशेषतायें इस प्रकार हैं--(क) 
प्रमुख रूप से अर्द्धं-सामन्त उन्मुख कषि में बड़े पैमाने पर भूमि को पढ्टे पर दिया जा 
रहा है: (ख) खेती का प्रयोग व्यापारिक खेती तथा, बाज़ार उन्मुख्व कृषि के लिए 
किया जा रहा है । 

(४) बड़े भु-स्वासियों के पास भूमि का संकेद्रण-- 38श0८णेंधएन्क (९0875 
६०००० ]970-7। के अनुसार, भारत में बड़े भू-स्वामियों के पास कुल जोतों का 
4% भाग उपलब्ध है, लेकिन वे लगभग 30,5% क्षेत्र पर खेती करते हैं कि भूमि का 
. केन्द्रीयकररण चन्द बड़े भू-स्वामियों के हाथों में है। थें भूस्वामी भूमि को पढ्टे पर 
देकर खेती कराते हैं । | 

(४) छोटे किसानों का बना रहना--छोटे किसानों की संख्या में निरन्तर 
वृद्धि होती जा रही है। छोटे किसान कृषि क्षेत्र की बड़ी मात्रा में खेतिहर मजदूरों की 
पूर्ति करते हैं। छोटे और सीमान्त किसान मध्यम वर्ग के किसानों के साथ मिल कर 
भारतोय कृषि को छोटे किसान -मालिक अर्थव्यवस्था का रूप प्रदान करते हैं । 

(४7) बढ़ती हुई भूमिहीन कृषि मजदूरों को संख्या--विभिन्न आर्थिक और 
गैर आर्थिक प्रभावों के परिणाम स्वरूप छोटे किसानों की भूमि से बेदखली के कारण 
भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। भूमि-सुधारों को लागू 
करने के बाद-अद्ध -सामन्‍्त काश्तकारों तथा बटाईदारों की भूमि से बेदखली के 
. कारण भी भूमिहीन किसानों को संख्या बढ़ी है। इन किसानों के पास अपनी निजी 
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भूमि न होने के कारण ये खेतों प्र मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य हो 
गये हैं । द 

(४) आधुनिक उपक्रमियों का उद्गस--गत दो दशकों में कृषि क्षेत्र में आधु- 
निक उपक्रमियों का विकास हुआ है जिनके पास बड़ी मात्रा में भूमि है जिस पर वे 
किराए के मजदूरों तथा नई उत्पादन विधियों की सहायता से कृषि करते हैं । 


[, भूमि सुधार नौति की कमियाँ और आलोचनाएँ 
भारत में भूमि-पुधार नीति की मुख्य कमियाँ और आलोचनाएँ निम्नलिखित 


व 
दोषपुर्ण काश्तकारी कानून--यद्यपि काश्तकारी सुधारों के क्षेत्र में 
काफी प्रगति हुई है लेकिन अब भी काश्तकारी कानूत में निम्नलिखित दोष विद्यमान 


हैं-*- | 

(3) बदटाईदार की उपेक्षा--शब्द 'काश्तकार' की परिभात्रा में सामान्यतया 
बटाई दार को सम्मिलित नहीं किया जाता फलत; वे काश्तकारी कानुन का संरक्षण 
प्राप्त नहीं कर पाते। 

(४) सामन्तवादी प्रणाली के चिह्नू--अब भी देश के कई भागों में विभिन्न 
आधारों पर काश्तकारों की बेदखबली की जाती है इनमें लगान का भुगतान न करना, 
. समय पर उपज का हिस्सा न देना, निजी खेती के लिए भूमि का स्वामित्व आदि. 
प्रमुख है। इससे सामन्तवादी प्रणाली के प्रभाव में कोई कमी नहों हुई है । 

(0) दखलकारी का अधिकार (0८८एएथ्ाटए -ा80४0--एक काश्तकार 
को दखलकारी का अधिकार उसी अवस्था में प्राप्त होता है जबकि वह सिद्ध कर दे 
कि वह 2 वर्षोंसे निरन्तर एक ही भूमि पर खेतो कर रहा है। लेकिन भारतीय 
प्रामोण अर्थ-व्यवस्था के सन्दर्भ में जहाँ कि जमींदारों का प्रभाव अभी भी बना हुआ 
है । इस बात को सिद्ध करना बहुत कठिन है-। 

(४४) घुआवजों की ऊंची दर--काश्तकारी का प्रमुख उद्देश्य काश्तकार को 

उस भूप्ति को स्वामी बनाना था जिसपर कि वह खेतो कर रहा था लेकिन अधिकांश 
. काश्तकारों को यह अधिकार प्राप्त नहीं हो सका है कारण यह है कि वे मुआवजों की 
ऊंची दरों का भुगतान करने में असमर्थ हैं। - 
द (५) भू-स्वामित्व प्राप्त करने के अवसर खो देना--एम० एल० दाँतवाला 
तथा सी० एच० शाह ने बम्बई काश्तकारी तया कृषि भूमि कानून 948 के कार्या- 
न्वयन का अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र के दो जिलों तथा गुजरात के एक जिले के 
36 गाँवों का सर्वेक्षण किया । इस सर्वेक्षण के उपरान्त उन्होंने निम्मलिखित कारण 
. बताएं हैं जिनकी वजह से संबद्ध काश्तकार ने भृ-स्वामित्व प्राप्त करने के अवसर खो 
दिये हैं-- 

. उसका नाम उस गाँव के अभिलेखों में सम्मिलित नहीं 

2. उसको भूमि कानून के द्वारा दी गई "छूट के अन्तर्गत आती है, या 
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3. उसके किसी अपराध, दोष या लगान के भुगतान करने के कारण प हले ही 
उसकी काश्तकारी समाप्त कर दी गई है, या 

4. वह अपनी इच्छा से अपने अधिकारों के भू-स्वामी को समपित कर चुका 
है, या 

3. भू-स्वामी निजी काश्त या क्वांष इतर कायों के लिए पहले ही भूमि वापस 
ले चुका है, या 

6. सुनवाई के समय न्यायालय में नहीं जाता है, या 

7. उसका काश्तकारी अधिकार प्रमाणित नहीं हो सका और इसलिए उसका 
मामला छोड़ दिया गया है, या 

3. वह भूमि खरीदने में अपनी असमर्थता प्रकट करता है, या 

9. वह भूमि के विक्री मूल्य की किश्तें समय पर जमा करने में असमर्थ रहता 
है । 

(४) बड़ी मात्रा में बेदखली--बहुत बड़ी संख्या में काश्तकारों को भूमि से 
बेदखली कर दिया गया । इस बेदखली के प्रमुख कारणों में से एक यह था कि कानुन 
बताने और उसे लागु एवं क्रियाशील करने के बीच समय-अन्तराल बहुत ज्यादा था। 
_बैदखली () बड़े काश्तकारों को अपेक्षा छोटे काश्तकारों में (2) अधिक उन्नत प्रदेशों 
की अपेक्षा कम खुशहाल प्रदेशों में तथा (3) सामाजिक रूप से अधिक जाग्रत क्षेत्रों की 
अपेक्षा कम जाग्रत क्षेत्रों में अधिक थी | 

डा० खुसरो के हैदराबाद' में जागीरदारी उन्मूलन और भूमि-सुधारों के 
_ आधिक और सामाजिक प्रभाव (958) के अध्ययन से यह विदित हुआ है कि 
काश्तकारों की बेदखली बहुत बड़े पैमाने पर की गई है । उक्त अध्ययन से प्राप्त होने 
वाले परिणाम तालिका में दिय्रे गये हैं-- 

हैदराबाद सें काश्त सम्बन्धी अध्ययन 

प्रति 700 सुरक्षित काश्तकारों में से 


(!) वे, जो अभी तक भी सुरक्षित काश्तकार हैं 45*5 
(2) वे, जो भूमि खरीद कर स्वामी बन गये 2*4 
(3) वे, जिन्हें कानूनी ढंग से बेदबल कर दिया गया 2*6 
(4) वे, जिन्हें गैर-कानूनी ढंग से बेदबल कर दिया गया... 22- 
.._ (5) वे, जिन्होंने भूमि का स्वैच्छिक समर्पण किया 7*5 





... उक्त अध्ययन के परिणाम अत्यन्त निराशापूर्ण हैं । 42 प्रतिशत काश्तकारों 
को भरु-स्वामी वर्ग के हाथों उत्पीड़ित होना पड़ा तथा इस वर्ग ने काश्तकारों को अपने 
काश्तकारी अधिकार समपित करते के लिए वैध-अवैध सभी उपायों से बाध्य कर दिया । 
कुल परिणाम यह हुआ कि फसल सहभाजन करने वाले काश्तकार इस निश्चित में 
पहुँच गये कि उनका शोषण उसी प्रकार से होता रहा जिस प्रकार तथाकथित स्वे- द 
च्छिक समर्पण दबाव के परिणामस्वरूप हुए हैं अतः सामाजिक न्याय का लक्ष्य प्रात 
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करने को दृष्टि से काश्तकारी अधिकार लोटाने की व्यवस्था करना सर्वथा वांछनीय 
होगा । 

प्रायः इस अश्त पर विचार किया जाता है कि क्‍या कुशल साधनों के प्रयोग 
की दृष्टि से कुछ तरह को काश्तकारी, विशेष कर फसल सहभाजन प्रणाली, अनुकूल- 
तम से लीचे है अथवा नहीं। प्रोफेतर खुसरों का मत है कि इस प्रकार की कृषि 
प्रणाली के कुशलता सम्बन्धी परिणाम अत्यन्त गस्‍्भीर हैं । खुसरो ने यह स्पष्ट किया 
है कि जहाँ भू-स्वामी लागत का बंटवारा नहीं करते हैं वहाँ प्रत्येक हेक्टेयर पर, भू- 
स्वामी कृषकों की तुलना में काश्तकार कृषकों के प्रति हेक्टेयर विनियोग की मात्रा 
कम है ओर इसलिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी पर्याध्ष कम है उन्होंने यह दर्शाया है कि 
यदि वह उन्नत आदतों का उपयोग करता है तो उसे इनका उपयोग न करने पर होने 
वाले लाभ की तुलना में कम लाभ होगा इसलिए उसे उन्नत विधियों का प्रयोग करने 
का कोई उत्साह नहीं होगा इसी तथ्य को नीचे रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट किया 
गया है--- 


कषक भूस्णमियों ओर काइतकारों की प्राजियों 
ग-कृषक मूखानी. ख-मआश्तमार 





६8 £92 कु गे 6 डी 9 छा 
आगत प्रयोग आगत प्रजोग 


. रेखाचित्र में 5? सीमान्त सकल उत्पादन वक्र है और 00 प्रति इकाई आगत 
समूह लागत है। स्वामी कृषक 0२ आगतों का प्रयोग करेगा, जहाँ प्रति इकाई 
आगत समूह लागत और सीमान्त सकल उत्पादन बराबर है परन्तु काश्तकार कृषक 
०5 आगतों का ही उपयोग करेगा चूँकि यदि वह एक निश्चित प्रतिशत ( मान लो 
25% ) उपज का भाग लागत के रूप में भू-स्वामी को देता है तो वह उस सीमा तक 
. आगतों का प्रयोग करेगा जहाँ प्रति इकाई आगत-समृुह लागत उसके लगान देने के 
बाद सीमान्त शुद्ध उत्पादन के बराबर होगी (१७ वक़्) । यहाँ भू-स्वामी कृषक का 
लाभ 00 है जबकि काश्तकार का लाभ ५ है और अब यदि उन्नत विधियों का 
. उपयोग किया जाय और इससे लागत में 50 प्रति इकाई के बराबर वृद्धि हो जाय 
तथा सीमान्त सकल उत्पादन वक्र 5'?' हो जाय तो भू-स्वामो का लाभ 50'& होगा 
. जो कि पहले प्राप्त होने वाले लाभ से अधिक है, लेकिन काश्तकार का लाभ ७0'72. 
. है जो कि पहले से कम है । 
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2. एकरूपता का अन्ाव--भूमि-सुधार कार्यों का दायित्व राज्य सरकारों पर 
छोड़ दिया गया है । विभिन्न राज्यों में अधिनियम बनाए गए हैं उनमें काफी भिन्नता 
है जैसा कि निम्नलिखित बिन्दुओं से स्पष्ट है 

(7) विविध अकार की छुें--अनेक़ राज्यों में कुछ छूटें दी गई हैं जिनका 
अनुचित लाभ उठाकर जमींदारियों और अनावश्यक रूप से बड़ी जोतें अब भी बनी _ 
हुई हैं। उदाहरण के लिए, ट्रस्टों के द्वारा अब भी दूसरों से काश्त कराई जाने के 
कारण भू-स्वामित्व अन्य व्यक्तियों के हाथों में ज्यों का त्यों बना हुआ है । 

(7) जोत की सीमा--जोत की सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग 
सिद्धान्तों पर निर्धारित की गई हैं। अतः अतिरिक्त भूमि कम उपलब्ध हो पाई है । 

(777) समन्वय का अभाव--विभिन्न कानूनों में समन्वय का अभाव प्रशासनिक 
समस्याएं उत्पन्न कर देता है तथा विभिन्न कार्यों में ताल-मेल भी नहीं बैठ पाता । 
परिणाम स्वरूप भूमि-सुधार कार्यक्रम न तो प्रभावी और न शीघ्रगामी हो पाते हैं। 

(7४) खुद काश्तकार का अधिकार--जमींदारी उन्मूलन कानून में कहीं-कहीं 
यह व्यवस्था की गईं थी कि यदि भूस्वामी चाहे तो खुद काश्त के लिए काश्तकारों से 
अपनी जमीन ले सकता है । अतः बड़ी संख्या में काश्तकारों को खेतों से बेदखबल कर 
दिया गया। द । 

(४) चकबन्दी कानून की कमियाँ--किन्हीं-किन्हों राज्यों में चकबन्दी को 
स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया है। अतः वहाँ चकबन्दी हो ही नहीं पाई है । उत्तर प्रदेश 
में चार खेतों का एक चक बनाया जाने की छूट के कारण चकों को वृत्ताकार बनाकर 
कठिनाइयाँ पैदा कर दी गई हैं । 

3. प्रभावशाली क्रियान्वयन का अभाव--देश में भूमि-सुधार सम्बन्धी अधि- 
नियम तो बहुत अधिक पारित किये गये हैं लेकिन उनके प्रभावशाली क्रियान्वयन का 
अभाव रहा है। प्रो० गुन्तार मिरडल ने लिखा है, “भूमि-सुधार कानून जिस ढंग से 
कार्यान्वित किये गये हैं। उससे सामान्यतः उनकी (कानूनों की) भावनाओं और अभि- 
प्राय को हताश होना पड़ा है ।”” 
इसी प्रकार लेडजिन्स्की का यह निष्कर्ष है कि “भूमि-सुधार के लिए वास्तव 

में जितने कानून बनाए गए, चाहे उनका सम्बन्ध लगानों को नियमित करने, सुरक्षा 
ओर कब्जे का स्थायित्व अथवा अधिकतम सीसा का आरोपण और भृमिहीनों के लिए 
फालतू भूमि का बन्दोबस्त ही क्‍यों न रहा हो, फिर भी उनका देश भर, में कार्यान्वयन 
न हो पाया । यह तथ्य बम्बई और हैदराबाद के कातृनों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित 
दो रिपोर्टों के अधिकांश भाग में वणित है, एक रिपोर्ट बी० एम० दांडेकर और सौ० 
जे० खुदानपुर तथा दूसरी रिपोर्ट ए० एन० खुसुरू ने तैयार की थी । द 

प्रभावशाली क्रियान्वयन के अभाव के कई कारण हैं-- द 

6.) कानूनों अड़्चनें--भूमि-सुधार कानून अत्यन्त जटिल रहे हैं और बड़े-बड़े 
जमींदारों द्वारा उन कानूनों में हमेशा कुछ न कुछ ऐसी कमियाँ निकाल ली गई हैं 
जिससे वे कानून के प्रभाव से बच सके। 
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(४) प्रशासनिक अकुशलता एवं श्रष्टाचार--प्रशासनिक मशीनरी में भ्रष्टा- 
चार के कारण भी भूमि सम्बन्धी रिकार्ड में परिवर्तत किए गए। 

($0) भु-स्वामियों का राजनीतिक सत्ता में प्रभाव--भू-स्वामियों का देश की 
राजनीतिक सत्ता में सदैव महत्वपूर्ण स्थान रहा है जिसके कारण भूमि-स्वामियों के 
द्वितों के समर्थकों ने राज्य में भूमि-सुधारों को लागू नहीं होने दिया । 

(४४) भूमि के नवीनतम रिकार्डों का अभाव--भुमि-सुधारों को लागू करते 
के लिए नवीनतम रिकार्ड व आँकड़ों की आवश्यकता होती है । किन्तु देश में इनका 
सदेव अभाव रहा है। इस कारण भी इनको प्रगति धीमी रही । 

(५) छोटे किसानों की निष्कियता--जब सरकार किसी कार्य के प्रति उदा- 
सीन हो तो कार्य से सम्बद्ध वर्ग का यह दायित्व होता है कि वह सरकार पर जोर 
डाले ओर सरकार को उचित काम करते के लिए बाध्य करे। किन्तु ऐसा तभी हो 
सकता है जब कि वर्ग उचित रूप से संगठित हो । भारत में छोटे किसानों के इस तरह 
के संगठन का अभाव रहा है। जिसके कारण भू-सुधार कार्यक्रम के मार्ग में अनेक 
बाधाएं आती हैं -- द 

(४९) कार्यक्रम की सुलभूत कमियाँ---भूमि-सुधार कार्यक्रम में ही अनेक मूल- 
भूत कमियाँ है जिनमें प्रमुख निम्नलिखित है--(अ) विभिन्न उपायों के लागू करने में 
एक एकीकृत नींव का अभाव, प्रत्येक राज्य अपनी-अपनी डफली अपना-अपना राग 
अलाप रहा है इससे कार्यक्रम में शिथिलता भा जाती है। (ब) विभिन्न राज्यों में पाये 
जाने वाले भु-सुधार सम्बन्धी कानूनों में विविधता तथा जठिलता; (स) कार्यक्रम की 
सफलता के लिये अनिवार्य है कि पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध हो किन्तु ये अभी तक 
उपलब्ध नहीं है । 

4. भूमि सम्बन्धी प्रलेखों की अपूर्णता--भूमि-सुधार की धीमी प्रगति का 
एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी है कि भूमि सम्बन्धी आँकड़े और प्रलेख पूर्ण रूप से उप- 
. लब्ध नहीं हैं जिससे स्वामित्व के निर्धारण में कठिनाई होती है । 2 
5. घूमि के वितरण के परिवर्तत का अभाव--कई वर्षों के भुमि-सुधार 
कार्यक्रमों के उपरान्त भी भूमि के स्वामित्व में विशेष परिवर्तत नहीं आया है । सीमा 
. निर्धारण के अधिनियमों के क्रियान्वित न किये जाने से स्वामित्व की स्थिति पहले जैसे 
दी बनी है। कार्यशील जोतों के वितरण में भी विशेष अन्तर नहीं आया है। एक 
दशाब्दी से अधिक हो जाने पर भी भारत में भू-जातों का वितरण काफी असमान है। 
यह इस बात का सूचक है कि भूमि-सुधार जोतों के वितरण को परिवतित करने में 
असमर्थ रहे हैं । 

6. सुसम्बद्ध नोति का अन्नाव--भू-सुधार सम्बन्धी सभो पहलुओं को एक साथ 
तो लिया गया परन्तु उन सबको एक-दूसरे का परि-पूरक मानकर न तो उन पर 
.. विचार विमर्श किया गया और न उस हृष्टि से उनके कार्याव्वयन का प्रयास किया 

. गया । एक सु-सम्बद्ध नीति अपनाने से लागत भी कम बैठती, कमियों का पता लगाना 
. सरल होता तथा भू-सुधार कार्यक्रम को लागू करना सरल रहता है। 
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7, अन्यदोष---(अ] प्रोग्राम सुल्यांकन संस्था (08726 ऑिएकप४०७ 
(209770/०९) द्वारा भू-सुधार के दो दोषपूर्ण प्रभावों का पता चलता है--प्रथम, 
पुराने भूमि-स्वामियों, जमींदारों द्वारा पुनः काश्त के बहाने भूमियों पर फिर काश्त 
अधिकार प्राप्त कर लिया गया, परन्तु फिर भी वे भूमि पर सुधार करने के उपायों के 
सम्बन्ध में उदासीन रहे । द्वितीय, उन्होंने अपने वित्तीय साधनों को व्यापार और 
बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना-चाँदी आदि खरीदने में लगा दिया। इन दोनों कारणों ने 
विनियोग और उत्पादन पर कुप्रभाव डाला है । 

(ब) भूमि-सुधार सम्बन्धी नीति ने भू-स्वामियों में अनिश्चितता की भावना 
पैदा कर दी है, क्योंकि भूमि-सुधार सम्बन्धी कानूनों को जल्दी-जल्दी परिवर्तत किया 
जाता है कि उनके प्रभाव के अध्ययन करने का अवसर नहीं मिलता | 

(स) भूमि-सुधार सम्बन्धी नीति देश के लिए काफी महंगी पड़ी, क्योंकि राज्य 
सरकारों को कई सौ करोड़ रुपये मुआवजों के रूप में देने पड़े । द 

(द) भूमि-सुधार के फलस्वरूप मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है जिसमें 
बहुत अधिक समय और धन का अपव्यय होता है । 

(य) राज्य सरकारों को भू-विधान बनाने का अधिकार संविदा की कार्यविधि 
है । इस कारण लगान के नियमन ओर जोत की अधिकतम सीमा के निर्धारण में बहुत 
भिन्नता पायी जाती है। 

. (र) भुमि-सुधार अधिनियम जोतों पर अधिकतम सीमा लागू करने में असफल 
रहे हैं । 

(ल) सहकारी कृषि समितियाँ भी बड़े भू-स्वामियों द्वारा बनायी गयी हैं और 

सहकारी सुविधाओं व साधनों का अनुचित लाभ उठाया गया है। ऐसी सहकारी कृषि- 

समितियाँ नगण्य हैं जो भूमिहीन मजदूरों या अनाथिक जोतों के स्वामियों ढ्ारा उन्हीं 

के लाभ के लिए बनी हों । 


भुभि-सुधार कार्यक्रम की सफलता के लिए सुझाव 


], कानत्री विधियों को सरल बनाना--भूमि-सुधार कानूनों की कानूनी 
विधियों को सरल बनाना चाहिए ताकि कानुत अपना कार्य बिना किसी गतिरोध से 
कर सके । 

2, कार्यक्रमानुसार क्रियास्वयन भूमि-सुधार कार्यक्रमों को सफल बनाने के 
लिए एक निर्धारित कार्यक्रमानुसार क्रियान्वयन किया जाना चाहिए । 

3. काननों का प्रचार--भूमि-सुधार कानूनों का क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार 
पत्रों और आकाशवाणी के प्राध्यम से प्रचार किया जाना चाहिए ताकि जनता इन 
कानूनों को समझकर उससे लाभान्वित हो सके। 

4, भूमि-सुधार अदालतों की स्थापना--भुमि-सुधार अदालतें स्थापित को 
जानी चाहिए । इसके लिए गरीबों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए । 

5, वित्तीय व्यवस्था का प्रबन्ध--जिन नए कृषकों को भूमि दी जाय उन्हें 
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वित्तीय व्यवस्था भी उपलब्ध की जानी चाहिए ताकि वे उस भूमि का समुचित उपयोग 
क्र सके | 

6. खेतिहर श्रप्तिकों व बट।ई वालों के संघ की स्थापनता--इन खेतिहर श्रमिकों 
व बटाईवालों के संगठन बनाए जायें तथा उनके प्रतिनिधियों को भूमि-सुधार कार्यक्रमों 
के क्रियान्वयन में सम्मिलित किया जाय । 

7. कुशल प्रशासनिक सशीनरी की स्थापना--राज्य जिला, व तहसील स्तर 
पर कुशल प्रशासनिक मशीनरी की स्थापना की जानी चाहिए लेकिन इसमें पटवारी 
को भूमिका को नियंत्रित रखा जाना चाहिए। 

नवीन रिकार्ड तेयार करना--भूमि के सम्बन्ध में नवीन रिकार्ड तैयार 
किया जाना चाहिए ताकि स्वामित्व के प्रश्न पर मतभेद न हो सके । 

. 9. अन्य सुझाव--(() भूमि-सुधारों के सम्बन्ध में जो काफी अनिश्चितता 
व्याप्त है उसे समाप्त किया जाता चाहिए । (४) कृषकों को भूमि-व्यवस्था में रुचि लेने 
के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए । (7४) रोजगार के वैकल्पिक साधन ढूंढे जायें 
जिससे अतिरिक्त जनसंख्या की आर्थिक दशा »ें सुधार हो । (४४) भूमि संरक्षण की 
ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए (९) दायित्वों और अधिकारियों में समन्वय होना 
चाहिए जिनके लिए कृषि कार्य-कलापों का एक न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाना 
चाहिए। (४४) भुमि-सुधार में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सहकारी कृषि के 
लिए भूमि भी एक न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध हो सके । (एग) 20 सूत्रीय कार्यक्रम 
को सच्चाई व ईमानदारी से कार्यान्विन करने का प्रयास किया जाना चाहिए । 


भुमि-सुधार समीक्षा समिति के सुझाव 
द केन्द्रीय सरकार ने जून 978 में योजना आयोग के सदस्य श्री राजकृष्ण की 
अध्यक्षता में एक भूमि-सुधार समीक्षा समिति की नियुक्ति की जिससे यह कहा गया 
. कि वह देश में भूमि-सुधारों पर अमल की प्रगति की समीक्षा करे और इस सम्बन्ध 
में सुझाव दे । इस समिति ने अपना प्रतिवेदन नवम्बर 978 में प्रस्तुत किया जिसमें 
निम्नलिखित सुझाव दिए गए-- 

. _. राज्यों द्वारा पारित सभी भुमि-सुधार कानूनों को, जिन पर राष्ट्रपति की 
स्वीकृति मिल चुकी है, संविधान की 9वीं अनुसुची में शामिल किया जाना चाहिए 
जिससे कि भूमि-सुधारों को किसी भी अदालत में चुनोती व दी जा सके । 

द 2. राज्यों को अपने भूमि-सुधार कानून तुरन्त संशोधित करने चाहिए जिससे 
कि इससे सम्बन्धित मामले मालग्रुजारी विभाग द्वारा निपटाए जा सके । 

. 3. भूमि सुधारों को चुनौती देने वाली 2755 रिट याचिकाएँ उच्च न्‍्याया- 
लय में लस्बित पड़ी हैं अत: इस कार्य करे लिए न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की 
जानी चाहिए तथा यह कार्य एक या दो न्यायाधीशों को सौंप देना चाहिए । 

4. राज्यों के मालगुजारी विभाग की मशीनरी का विस्तार किया जाना 
. चाहिए जिससे कि विचाराधीन मामलों का तुरन्त निपटारा किया जा सके । 
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5. यह समिति थोड़े-थोड़े अन्तर से भूमि-सुधार के विभिन्न पहलुओं पर अलग- 
अलग रिपोर्ट देगी जिससे कि सम्बद्ध सरकारें उन पर विचार कर प्रमुख विषयों पर 
तुरंत कार्यवाही कर सके । 

6. सभी राज्णों के मालगुजारी अधिकारियों को भूमि-सुधार मामलों के 
निपटारे के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम अपनाना चाहिए जिससे इन अधिकारियों के 
निर्णय के विरुद्ध एक अपील व एक रिवीजन की व्यवस्था होनी चाहिए | 

इस रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय मन्त्रिमंडल ते निर्णय लिया है कि भुमि- 
सुधार सम्बन्धी कानूनों को संविधान की 9वीं सूची में सम्मिलित कर लिया जाय । 


छठों पंचवर्षीय योजना 980-85 में भूमि सुधार कार्यक्रम 


इस योजना में भूमि-सुधार नीति के निम्नलिखित तत्त्व हैं-- 

. जिन राज्यों में काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार देने की कानूनी 
व्यवस्था नहीं की गई है वहाँ यह एक वर्ष की अवधि, अर्थात्‌ |98]-82 तक यह 
अवश्य प्रदान की जाय । 

. 2, भूमि के रिकार्ड तैयार करने व उन्हें नवीनतम करने का कार्य 5 वर्षों की 
अवधि में [984-85 तक अवश्य पूरा कर लिया जाय | प्रत्येक काश्तकार को एक 
पास बुक दे दी जाय जिसमें भूमि के सम्बन्ध में उसका स्टेटस|टाइटल, भूमि का 
वितरण (क्षेत्रफल, वर्ग आदि) स्पष्ट रूप से लिख दिए जाएँ। 

3. सीलिग के ऊपर की भूमि सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेते तथा उसे 
वितरित करने की व्यवस्था 2 वर्ष के अन्दर अर्थात्‌ 4982-83 तक अवश्य की जाय । 
अतिरिक्त भूमि के आबंटन में अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को प्राथमिकता 
दो जाय । 

4. चकबन्दी का काम कुछ चरणों में 0 वर्ष में पूरा कर लिया जाय। 
सिंचाई के कांड क्षेत्रों में यह 3 से 5 वर्षों में पूरा किया जाय । एक न्यूनतम सीमा 
से नीचे पुन: अपखण्डन न होने दिया जाय । 

5. सभी भूमि-सुधार कानूनों को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल किया 
जाय । 

6, भुमिहीनों को रिहायशी भूखण्ड देने का कार्यक्रम पुरा किया जाय । 


विभिन्न राज्यों में भुमि-सुधार अधिनियम 

], उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्युलन--उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन में 

अग्रणी प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने 8 अगस्त 947 को एक प्रस्ताव 
पास किया कि जमींदारी का उन्मूलन कर दिया जाय और इस कार्य के लिए एक 
समिति पं० गोविन्द वल्लभ पन्‍त की अध्यक्षता में बना दी गई जिसने रिपोर्ट अगस्त 
948 में दे दी । इस समिति की सिफारिशों के आधार पर एक विधेयक 7 जुलाई 
]949 को प्रस्तुत किया गया जो 6 जनवरी 95] को पास हो गया । 24 जनवरी _ 
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95 को राष्ट्रपति ने इस अधिनियम पर अपनी सहमति दे दी और 26 जनवरी 
95] ई० को यह उत्तर प्रदेश गजट (असावारण) में प्रकाशित किया गया और 
इसी दित से यह अधिनियम भूमि-कानूत का भाग बन गया । लेकिन उत्तर प्रदेश के 
कुछ जमींदारों ने न्यायालय की शरण ले ली। अन्त में 5 मई 952 को सर्वोच्च 
न्यायालय ने इस अधिनियम को वैध घोषित कर दिया जिसके फलसल्वरूप राज्य सर- 
कार ने । जुलाई 952 से राज्य की कृषि जमोंदारियों की भुमियों का स्वामित्व 
अपने हाथ में ले लिया । 

उत्तर प्रदेश में 30 जून, 952 को जमींदारों के पास 4.3 करोड़ एकड़ 
भूमि थी जिनमें से 3:9 करोड़ एकड़ भूमि ही सरकार द्वारा लेने का निश्चय किया 
गया । क्षतिपूर्ति की मात्रा शुद्ध आय का 8 गुना रखी गयी । जमींदारों की कुल संख्या 
20 लाख आँकी गयी जिसमें से 90% जमींदार केवल नाम मात्र के ही जमींदार थे 
ओर वे 25 रुपये वाषिक से भी कम लगान देते थे। केवल 30,000 जमींदार (अर्थात्‌ 
कुल जमींदारों की संख्या का !.5 प्रतिशत) ही 250 रुपये वाधषिक से अधिक लगान 
देते थे । इस 30,000 की संख्या में 5,000 जमोंदार ,000 रुपये तक लगान देते 
थे तथा 400 ऐसे थे जो 70,000 रुपये से अधिक लगान देते थे । कुल क्षतिपूर्ति 50 
करोड़ आँकी गई थी। 

इस अधिनियम ने 4 प्रकार के कृषकों को जन्म दिया--- 

(!) भूमिधर--जमींदारी उन्मुलन के समय भुमिधरों के अधिकार केवल 
जमींदारों को उतकी सीर व खुद-काश्त भूमि पर दिये गये थे किन्तु अन्य प्रकार के 
काश्तकारों के लिए यह व्यवस्था को गई थी कि कोई भी सीरदार अपनी भूमि के 
लगान का !0 गुता जमा करके भूमिधरो अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं। भूमि- 
धर की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं--(7) भुमिधर को अपनी भूमि पर स्थायी 
अधिकार प्राप्त है; (४) भूमिधर अपनी भूमि का उपयोग कृषि के अतिरिक्त अन्य 
किसी कार्य के लिए भी कर सकता है (४४) भूमिधर अपनी भूमि का मालिक है, 
उसको इसे बेचने, रहत रखने व अन्य किसी को हस्तान्तरित करने का पूरा अधिकार 
है। (४०) भुमिधर का लगान सीरदार के लगान से आधा होता है । 

(2) सीरदार--जों काश्तकार !0 गुता जमा न करना चाहें वे सीरदार 
कहलायेंगे और वे सरकार को वही लगान देगें जो वे जमींदार को देते थे । / 

(3) अधिवासी--वे कास्तकार जो उप-किसान के रूप में कार्य करते थे 
. अधिवासी कहलायेंगे। इनका अपनी खेती की जमीनों को 5 वर्ष तक रखने का 
_ अधिकार दिया गया । इसके पश्चात 5 गुता लगान जमा कराकर सीरदार बन सकते 

थे। 

..._ (4) आसामी--यह वे व्यक्ति थे जो वन, भुमि, रहन भूमि व बगीचों की 
भूमि आदि पर खेती करते थे । इनके अधिकार स्थायी नहीं होते थे । 
..... 2. सध्य प्रदेश जमोंदारी उन्मुलन एवं भूमि सुधार अधिनियम--नतवम्बर 
. 956 में मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश के चार अंग थे--महाकोशल, मध्य 
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भारत, विस्ध्य प्रदेश और भोपाल । (3) महाकोशल क्षेत्र में 3! मार्च 95 को 
राज्य शासन द्वारा 43 हजार ग्रामों के स्वामित्व पर अधिकार कर लिया गया तथा 
इनके द्वारा राज्य एवं कृषकों के बीच मध्यस्थ का कार्य करने वाले विभिन्न जमींदारों 
के मालगुजारी के एवं अन्य अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। (४) जून सत्र 
95 में तत्कालीन मध्य भारत का राज्य शासन विधान सभा द्वारा मध्य भारत 
जमींदारी समाप्ति विधान स्वीकृत किया गया | (8) सत््‌्‌ 952 में तत्कालीन विध्य 
प्रदेश विधान सभा द्वारा विच्ध्य प्रदेश जमींदारी उन्युलन व भूमि सुधार विधेयक 
स्वीकृत किया गया जिसे सन्‌ 953 में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। (3४) 
भोपाल क्षेत्र में भी 95] में जमींदारी उन्मूलन अधितियम लागू किया गया और 
जिन जमींदारों ने क्षतिपूर्ति (मुआवजा) लेता स्वीकार नहीं किया उन्हें वाषिक रकम 
दिया जाना निश्चित किया गया । 

 सवम्बर 956 में नए मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात्‌ भूमि कानूनों को एक- 
त्रित तथा संशोधित करने का कार्य हाथ में लिया और मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 
]956 बनाई गई । इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। 

(अ) व्यवस्था--अब काश्तकार भू-स्वामी कहलायेंगे और उनके पास जो भूमि 
होगी उसके वे वास्तविक स्वामी होंगे । 

(ब) काश्तकारों के अधिकार--जमीन को जोतने वाले काश्तकार जो अभी 
तक उपकाश्तकार अथवा शिकमी पदट्ठेदारी कहलाते थे वे अब इस नई व्यवस्था के 
अन्तर्गत मौसमी काश्तकार कहलायेंगे। ये काश्तकार जिन भू-स्वामियों की जमीन 
जोतते हैं उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी मौसमी काश्तकारी से अपनी 
व्यक्तिगत खेती के लिए 25 एकड़ तक असिचित भूमि ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह 
रहेगी कि मौसमी काश्तकार के पास कम से कम !0 एकड़ असिचित भूमि बचनी 
चाहिए । क्‍ 

(स) अत्यधिक लगान वसूली पर प्रतिबन्ध--मौसमी काश्तकार द्वारा दिए 
जाने वाला अधिकतम लगात सिचित भूमि के लिए भू-राजस्व के चौगुने से अधिक 
नहीं हो सकता । 

(द) सिचाई के अधिकार--मध्यस्थों को समाप्ति के दिन जिन तालाबों से 
ग्रामवासी सिंचाई अथवा अत्य प्रकार कार्य करते रहे वे तालाब भूतपूर्व मालिक को 
मुआवजा देने के पश्चात्‌ राज्य सरकार के अधिकार में आ जाएँगे । फिर ग्रामवासियों 
को अधिकार होगा कि वे इस तालाब का प्रयोग कर सकगे। 

मध्य प्रदेश के 96 के भूमि कानून के अधीन एक धारा के अनुसार !2 
' मासी काम में आने वाली जमीन 25 एकड़ से अधिक रखने का अधिकार न होगा 
मध्य प्रदेश भूमि की चकबन्दी ऐच्छिक ढंग से की गई है । | 

राज्य में सहकारी कृषि पर अधिक ध्यान दिया गया है। सहकारो कृषि समि- 
तियों में से सबसे अधिक उन्नति कृषि समितियों (#0777ं०४ 5006४8४४) की हुई है । 

अन्य सुधार--तीसरी योजना में भूमि सुधार के हेतु ग्राम पंचायत, जनपद 
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सभा एवं जिला परिषदों पर अधिक ध्यान दिया गया है। भूदात आन्दोलन में लगभग 
. 6 एकड़ भूमि तथा 00 ग्राम दान में मिल चुके हैं जिनमें से कुछ भूमिहीत किसानों 
को वितरित की जा चुकी है। 


परीक्षा प्रश्त 


. भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में प्रस्तावित भूमि-सुधार के कार्यक्रमों का 
संक्षेप में वर्णत कीजिए । वे अब तक- किस सीमा तक लागू किये जा चुके हैं ? 
अथवा 
भूमि-सुधार प्रयासों की समीक्षा कीजिए और बताइए कि इनका ग्रामीण जीवन 
पर क्या प्रभाव पड़ा है? 
अथवा 
भारत में भूमि-सुधार के क्‍या उद्देश्य हैं? अभी तक जो भूमि-सुधार हुए हैं 
उतसे आपकी राय में इन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक होती है ? 
अथवा 
स्वाधीनता के पश्चात्‌ भारत भूमि-सुधार तीति की आलोचनात्मक व्याख्या 
कीजिए 
[संक्रेत--सर्वप्रथम भूमि-सुधार का अर्थ और महत्त्व संक्षेप में लिखिए । इसके 
बाद पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत भूमि-सुधार कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए । 
अन्त में भूमि-सुधार के दोषों को दूर करने के लिए सुझाव दीजिए ।] 
2. भारतीय कृषि के विकास के संस्थागत परिवर्तनों की ;आवश्यकता सम- 
झाइए । इसी सन्दर्भ में भूमि-सुधार अधिनियमों का सूल्यांकन कीजिए । 


है 


भारत में कृषि जोत-भूमि का उपविभाजन 
एवं अ्रपखण्डन 


(887८परपपाक! ल०0व085, 5प०-फिएंगं०्छ बापे फिब8067/8४00 0 
लतगतवापइ5 बंत 7762) 
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कृषि जोत का तात्पर्य भूमि की उस सीमा से है, जिस पर एक कृषक वास्तव 
में खेती करता है। परन्तु किसी को भूमिधर, भू-स्वामी मोल्सी, काश्तकार अथवा 
पट॒ठेदार के रूप में जितनी भूमि पर स्थायी और पैतृक अधिकार मिले हों उसे 'भू- 
स्वामियों की जोत' (780४६ ४०00675 ४0058) कहते हैं। वह स्वयं जिस भूमि 
पर खेती करता है वहु जोत कहलाती है । 


कृषि जोत की विभिन्‍न घारणाएँ (07स्‍6686 ००८९ ्॑ /8४0०णेपल्‍चरों 
ल०गताए8४)--क#षि जोत के सम्बन्ध में निम्नलिखित घारणाओं का उल्लेख किया 
जाता है--()) आर्थिक जोत या लाभकारी जोत (8०070%7० ज्लण०:०४) (2) 
पारिवारिक जोत (7४००९ पल०978) (3) बुनियादी जोत (8380 कस्लणकण्ष्ट) 
(4) अनुकूलतम या इष्टतम जोत (090णए० मसण॑कपड्ठ) (5) क्रियात्मक जोत 
(0०ए०2४०००)! ०0708) । 


, आथिक जोत--आशथिक जोत के सम्बन्ध में विभिन्न अरथशास्त्रियों ने विभिन्‍न 
मत व्यक्त किये हैं। जैसे कीटिग्स (£००७५७४४७) के मतानुसार, “आथिक जोत वह 
है जो एक ब्यक्ति को आवश्यक व्यय निकालने के पश्चात उसे तथा उसके परिवार 
को उचित सुविधा सहित पर्याप्त उत्पादन का अवसर प्रदान करती है ।” कीटिग्स का 

विचार है 40 एकड़ से 50 एकड़ तक. अच्छी भूमि, जिसकी सिंचाई के लिए, कम से 
कम एक कुएँ की ब्यवस्था हो, को आथिक जोत कहा जा सकता है | 

डा० मान का विचार है कि एक आ्थिक जोत वह है जो एक परिवार को 
न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान कर सके । 

. इस सम्बन्ध में स्टेनले जेवन्स (5087०97 ०४००७) के अनुसार आधथिक 
जोत वह है जो एक कृषक को न केवल न्यूनतम स्तर अथवा उचित स्तर प्रदान करती 
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हैं, अपितु रहन-सहन का उच्च स्तर प्रदान करती है |” उनके अनुसार आर्थिक जोत 
की सीमा 20 एकड़ से 30 एकड़ तक की होती है । 

कृषि सुधार समिति ने आथिक जोत की जो विशेषताएं बताई हैं वे इस 
प्रकार हैं--([!) किसान को रहन-सहन का उचित स्तर प्रदान करती हैं। (४) एक 
सामान्य आकार के परिवार को सम्पूर्ण बर्ष के लिए रोजगार प्रदाव करती हैं । ($7) 
सस्बन्धित प्रदेश की कृषि ब्यवस्था को बल देती है ! 

उपर्यक्त परिभाषाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आथिक जोत एक 
कृषक द्वारा जोती गयी भूमि का वह क्षेत्र है जिस पर एक औसत आकार के परिवार 
का श्रम व पूँजी का सर्वोत्तम उपयोग हो सके तथा इसका शुद्ध उत्पादन कृषक के 
परिवार को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान कर सके । 

2, पारिवारिक जोत--पारिवारिक जोत का आशय उस जोत से है जिससे 
किसान के कम से कम इतनी पैदावार अवश्य प्राप्त हो सके जिससे उसे प्रतिवर्ष 600 
रुपये की कुल वाधिक औय प्राप्त हो सके और उसे मजदूरी एवं आवश्यक खर्चों को 
निकालकर !200 रुपये की शुद्ध वाषिक आय प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जोत 
का क्षेत्रल एक हल इकाई से कम न हों। इस प्रकार की जोत का आधार आय 
मात्री गई । यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आथिक जोत ओर पारिवारिक जोत 
को एक दूसरे का पर्यायवाची माना जाता है। 

बुनियादी जोत---क्षि सुधार समिति के अनुसार, “बुनियादी जोत से 

अभिप्राय क्षि के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र से है।”” दूसरे शब्दों में बुनियादी जोत 
के अन्तर्गत भूमि का केवल उतन्श ही क्षेत्र आता है जिससे जीवन निर्वाह सम्बन 
आवश्यकताओं की पूति की जा सके । आथिक जोत की अपेक्षा यह जोत छोटी होती 
है । योजता आयोग के अनुसार, तीन बुनियादी जोतों को मिलाकर एक आर्थिक जोत 
के रूप में माना जा सकता है 
द 4. अनुकूलतम जोत--यह जोत की वह सीमा कही जा सकती है जिस पर 

कृषक को अपने साधनों-अश्रम व पूँजी को सर्वाधिक कुशल ढंग से प्रयोग करने का 
उचित अवसर प्राप्त हो ताकि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके । इसे आदर्श जोत 
भी कहा जा सकता है क्योंकि उस जोत पर ही एक निश्चित कृषि पद्धति के अन्तर्गत 
श्रम एवं पूँजो का सबसे कुशल प्रयोग सम्भव हो सकता है। भारत में इस जोत का 
आकार आध्थिक जोत के आकार का तीन गुना से अधिक माना जाता है । 

5. क्रियात्मक जोत--कषि संगणना (970-7!) के अनुसार--““क्रियात्मक 
जोत को उस समस्त भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है जो पूर्णतः या आंशिक 
. रूप से कृषि के उत्पादन कार्य में प्रयुक्त होती है और एक व्यक्ति के द्वारा अकेले या. 
अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर (स्वामित्व, कानूनी स्थिति, आकार एवं स्थानीयकरण 
को दृष्टि में रखे बिना) एक तकनीकी इकाई के रूप में प्रयुक्त होती है।”” एक तक- 

. नीकी इकाई से अभिप्राय ऐसी इकाई से है जो एक प्रबन्ध के अन्तर्गत हो तथा जिसके 
.. एक ही उत्पादन के साधन (38708 7768॥3 ० ?7०१४८४००) हों । 
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आर्थिक जोत को निर्धारित करने वाले घटक---[?8८०0075 #€570पड्न०0]6 (07 
दा क्ययंसंशड ४८०07०फांट 500598)--आ्थिक जोत के आकार को स्थान-स्थान 
और प्रदेश-प्रदेश के साथ विभिन्न घटक प्रभावित करते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख निम्न 
हैं-- 

, भूमि की उर्वरा शक्ति--जो भूमि अधिक उपजाऊ होती है उनसे अपेक्षा- 
कृत अधिक आय व उन पर रोजगार के अधिक साधन उपलब्ध हो सकते हैं। अतः 
जिन क्षेत्रों में भूमि कम उपजाऊ है। वहाँ जोत की इकाई अपेक्षाकृत अधिक होगी । 

2. कषि पद्धति---खेती करने का तरीका कृषि जोंत के आकार को निर्धारित 
करता है। यदि खेती पुराने ढंग से की जाती है तो आथिक जोत का आकार छोटा 
होगा । इसके विपरीत यदि खेती आधुनिक साधनों ट्रेव्टरों, मशीनों आदि से की जाती 
है तो आथिक जोत का आकार बड़ा होगा । 


वर्षा व सिंचाई की सुविधाएँं--जिन भागों में सिंचाई तथा वर्षा की पर्याप्त 
सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, आर्थिक जोत छोटो होती है। इसके विपरोत अनिश्चित 
वर्षा या सिंचाई की अपर्यात्त सुविधाएँ होने पर आथिक जोत का आकार बड़ा होता 

हैँ । 
... *. फसलों की प्रकृति--आथिक जोत के आकार को फसलों की प्रकृति द्वारा 
भी प्रभावित किया जाता है। यदि फसलें जैसे सब्जी, फल आदि की हैं तो आर्थिक 
जोत का आकार छोटा होगा लेकिन चावल, गेहूँ आदि के लिए आर्थिक जोत का 
आकार बड़ा होगा । 

5, बाजार की समीपता--कृषि जोत से बाजार की दूरी भी आथिक जोत के 
निर्धारण में एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। उदाहरणार्थ, जो क्षेत्र किसी बड़े शहर के तिकट 
होते हैं वहाँ पर भूमि की थोड़ी मात्रा भी आर्थिक जोत हो सकती है अपेक्षाकृत उन 
क्षेत्रों के जो शहर से वहुत दूर हैं तथा वहाँ से आने-जाने के पर्याप्त साधन भी नहीं हैं । 


6, वित्तीय सुविधाएँ --आथिक जोत के आकार को निर्धारित करने वाले 
घटकों में वित्तीय सुविधाएँ भी आती हैं। यदि किसी स्थान पर कुंषकों की पर्यात 
मात्रा में वित्तीय सुविधाएं मिल जाती हैं, तो वहाँ पर आर्थिक जोत का आकार छोटा 

हो सकता है । लेकिन इसकी विपरीत स्थिति में आर्थिक जोत बड़ी ही होगी । 


7. कृषकों की शिक्षा एवं कार्य कुशलता--जिन क्षेत्रों के कृषक शिक्षित होते 
हैं तथा उनकी कार्य कुशलता का स्तर अपेक्षाकृत अधिक होता है उन क्षेत्रों में भूमि 
की थोड़ी मात्रा भी आर्थिक जोत हो सकती है अपेक्षाक्नत उन क्षेत्रों के जहाँ के कृषक _ 
. अशिक्षित हैं तथा जिनकी कार्य कुशलता कम है । 

8, अन्य कारक---उपर्यक्त तत्त्वों के अतिरिक्त कृषि पदार्थों का कीमत स्तर 
कृषि का उद्देश्य, कृषि की सामाजिक दशा इत्यादि आथिक जोत को प्रभावित करती 


हैँ । 


का 
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भारत में कृषि जोत 

भारत की प्रथम कृषि-संगणना !970-7 के अनुसार देश में कुल कार्यशील 
जोते 785 करोड़ थी जो 62 करोड़ हेक्टेयर भूमि में थी। इनमें से आधी जोतें 
एक हेक्टेयर से कम की थीं जिन्हें सीमान्त जोतें कहा जा सकता है। दितीय कृषिगत 
संगणना 976-77 की अवधि के लिए की गई थी। उसके परिणाम भी उपलब्ध हो 
गये हैं। दोनों में भू-जोतों का तुलवात्वक वितरण निम्न बालिका में दिया गया है-- 


970-7। व 976-77 में कार्यशील भु-जोतों का आकार 


के अनुसार वितरण 
भू जोतों का आकार... 970-7॥4. [96-77 
हेक्टेयर में कुल जोतों कुल क्षेत्रकल कुल जोतों कुल क्षेत्रफल 
द का प्रतिशत का प्रतिशत का प्रतिशत का प्रतिशत 
(सीमान्त) !'0 हेक्टेयर से कम 50*9 9-0 54"6. ,0-7 
(लघु) 0-20 हेक्टेयर 8-9 [-9 8:0 कप 
(अर्डें-मध्यम) 2:0-4:0 हेक्टेयर 5*0 8"5 4*3 9.9 
(मध्यम) 470-0-0 हेक्टेयर !“3 2977 80-] 30-4 
(बडी) 0'0 व अधिक हेक्टेयर 39 30-9 9-0 26"3 
कुल ।00:0. 00-0 00*0 ]00*0 


तालिका से स्पष्ट हैं एक हेक्टथर तक की जोतों की संख्या कुल कार्यशील 
जोतों की 55% थी लेकिन उनके पास भूमि के कुल क्षेत्र का % ही है जबकि 
0 हेक्टेयर या अधिक की जोतें कुल जोतों का 3% है लेकित उनके पास कुल क्षेत्र- 
फल का 26% भाग है इस प्रकार भारत में भूमि के वितरण में काफी असमानत्ता 
है आज भी भारत में छोटे किसानों की संख्या अधिक है लेकिन उनके पास कुल कृषित 
भूमि का अंश वहुत कम है यदि हम अपने देश के खेतों के आकार की तुलना अन्य 
देशों के खेतों के आकार से करें तो हमें ज्ञात होगा कि हमारे देश के खेतों का आकार 
कई देशों की तुलना में बहुत कस है। जहाँ भारत में खेतों का औसत आकार 2:30 
हेक्टेयर था (970-7! में) बह्ढी कनाडा में यह 87:54 हेक्टेयर (97) ओर 
संयुक्त राज्य अमेरिका 27 6 हेक्टेयर (960] में था । 


भूमि का उपविभाजन एवं अपखंडन 
... अर्थ :--जोतों के उपविभाजन का अभिप्राय जोत के कुल आकार में होने 
वाली कमी से है। इसके विपरीत जोतों के अपखण्डन का अभिप्राय एक जोत 
द्रुकड़ों का दुरस्थ स्थानों या क्षेत्रों में छिटकने व व्खिरने से है । 
....॑.॑/ भारत में प्रभावपूर्ण कृषिगत नियोजन व्‌ उत्पादन बाढ़ने के मार्ग में सबसे 
... गंभीर बाघा भृ-जोतों का अत्यधिक छोटे टुकड़ों में बिखरा होना है। राष्ट्रीय सेम्पिल 
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हिस्सा अलग कर लेता है। प्रो० किल्‍ले के अनुसार, “जब बंठवारे का निश्चय हो 
जाता है तो प्रत्येक्र व्यक्ति यही चाहता है कि समानाधिकरार के कारण सारी सम्पत्ति में 
उसको समात रूप से भाग मिले--चाहे वह खेत हो या मकान या बाग था पेड । जहाँ 
प्रत्यक्ष विभाजन नहीं होता वहाँ अप्रत्यक्ष विभाजन पाया जाता है।'' 


($९) कुदीर उद्योगों का पतत--हमारे देश में कई प्रकार के कुटीर उद्योग 
विकसित थे । किन्तु ब्रिटिश सरकार की स्व॒तन्त्र व्यापार नीति और कुटीर उद्योगों की 
उपेक्षा के कारण लघु तथा कुटीर उद्योगों का अन्त होता चला गया जिससे इन उद्योगों 
में लगा हुआ जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खेती पर आश्रित हो गया । परिणाम- 
स्वरूप क्ृषि-भूमि की माँग बढ़ने में कषि-नोतों के उप-विभाजन और अपखण्डन की 
समस्या उग्र हो गई । 

(४) कृषकों की ऋणग्रस्तता--भा रत्तीय कृषक विभिन्न उहं श्यों से अपनी भूमि 
को बन्धक रखकर महाजनों से ऋण लेते हैं, किन्तु ऋण को निर्धारित समय पर अदा 
नहीं करते के कारण, इन्हें बाध्य होकर अपनी भूमि का एक हिस्सा महाजनों के हाथ 
बेचना पड़ता है जिससे भूमि का उप-विभाजन होता है । भूमि हस्तान्तरण पर कानूनी 
प्रतिबन्ध लगाये जाने पर अब यह समस्या इतनी जटिल नहीं रह गई है । 

(सं) भ-सम्पत्ति से विशेष प्रेम--साधारणतः भारतीयों का भू-सम्पत्ति से 
विशेष लगाव होता है । वह भूमि को जीविका का साधन हो नहीं समझता, बल्कि 
प्रतिष्ठा, सम्मान और सम्पन्नता का आधार भी मानता है। फलस्वरूप, प्रत्येक व्यक्ति 
पैतृक भूमि में हिस्सा पाने के लिये लालायित रहता है, चाहे उसका हिस्सा क्रितना भी 
कम क्यों न हो । पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त भू-सम्पत्ति के प्रति किसान की 
इस अनुरक्ति से भु-सुधार एवं चकबन्दी जैसे कार्यक्रमों में न केवल रुकावट होती है, 
बल्कि भू-विभाजन बढ़ता ही जाता है। द द 

(शत) औद्योगीकरण की मंद प्रगति--भारत में जनसंख्या की वृद्धि की तुलना 
में आधुनिक उद्योगों के संगठित विकास की प्रगति मंद है जिससे रोजगार के अवसर 
मनन्‍्द गति से बढ़ रहें हैं। फलत: कृषि पर जनसंख्या का भार बढ़ता ही जाता है और 
उप-विभाजन तथा अपखण्डन की समस्या बनी हुई है। द 


(शा) अन्य कारण--भारत में कृषि जोतों के उप-विभाजन और अपखण्डन के 
. कुछ अन्य कारण इस प्रकार हैं :--(अ) क्षकों की अज्ञानता एवं अशिक्षा, (ब) खेतों 
में चकबन्दी का न होना, (स) कृषि की दोषपूर्ण पद्धति, (द) भरू-स्वामी हारा अपनी 
भूमि को कई व्यक्तियों को 'बटठाई' पर उठा देना, (य) नवाबों एवं जमींदारों द्वारा 
. प्रसन्न होकर अपने नौकरों को भूमि के टुकड़े इनाम में देने की आदत आदि । 


भमि के उप-विभाजन व अपखंडन के आ्िक प्रभाव 


... उप-विभाजन एवं अपखण्डन के दोष---डा० सान के शब्दों में “भू-विभाजन 
.. ओर अपखण्डन साहस और परिश्रम को नष्ट करता है, श्रम की अपार बरबादी करता 
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है । बाड़े बनाते के कारण भूमि की अत्यधिक हानि की ओर प्रवृत्ति होती है ।” निम्न 
हानियाँ उनके मत का प्रबल समर्थन करती हैं-. द 

4. भूमि का दुरुषधोग--खंत छोटे-छोटे ट्रुकड़ों में उप-विभाजित होचे से, खेतों 
के बीच में मेड एवं रास्ते बताने से बहुत-सी जमीन, जिसमें खेती होनी चाहिये, व्यर्थ 
ही पड़ी रहती है 

४. असम व समय का अपव्यय--खेतों के एक जगह न होकर अनेक स्थानों पर 
बिखरे होते के कारण किसानों को कृषि-कार्य के लिए इन सभी टुकड़ों तक स्वयं 
तथा बैल व औजारों को ले जाना पड़ता है, जिसमें उनके श्रम तथा समय का अप- 
व्यय होता है और प्रति हेक्टेयर लागत बढ़ जाती है। प्रो० बी० पी० मिश्र के 
मतानुसार 300 मीटर की दूरी पर खेत होने पर लागत में निम्न प्रकार से वृद्धि 


होती है :--- 





काय॑ | लागत में वृद्धि 
. जुताई हेतु श्रम का आवागमन... 5.30 प्रतिशत 
2. खाद का परित्रहदन व्यय द 20.35 !” 
3. फसल का परिवहत व्यय 2००० लक 
40.97 7 





इसके अतिरिक्त चौकीदारी व अन्य व्यवस्था सम्बन्धी व्यय बढ़ने के कारण 
लागत में काफी वृद्धि हो जाती है। 

3. अलाघ्नप्रद व्यवसाय--सर जान रसल का कथन है कि “िंतों का अप- 
खण्डन सबसे अधिक हानिप्रद समस्या है । इसके परिणामस्वरूप भूमि एक अलाभकारी 
व्यवसाय अथवा जीवन-यापन का ढझा्लु मात्र बत गया है ।” निरन्तर उप-विभाजन के 
कारण खेत छोटा होते-होते इतना अनाथिक हो जाता है कि कृषक को परिवार का 
निर्वाह करना कठिन हो जाता है 

अदालती झणड़ों को श्ोत्साहन--खेतों के छोटे-छोटे टुकड़े होने से किसानों 
के बीच चोहही, रास्ता, मेंड आदि के लिए प्राय: झगड़े हुआ करते हैं ओर गाँवों में 
मुकदमेबाजी को अनावश्यक प्रोत्साहन मिलता है । 

स्थायी सुधारों को असमस्माव्यता--क्षषि में स्थायी सुधार नहीं किये जा 
सकते । क्योंकि पहले से ही खेतों का आकार इतना छोटा है कि कभी-कभी पुराने हल 
भी भूमि में सरलता से नहीं घुमाये जा सकते । ऐसी स्थिति में आधुनिक ढज्ल के कृषि 
यन्त्र, मशीनें, टेक्टर, विनोवर आदि कार्य में नहीं लाये जा सकते । 

6. सिचाई में असुविधा--खेतों का छोठे-छोटे ट्रुकड़ों में बंटे होने से उनकी 
सिचाई के लिए न तो कृषक प्रत्येक टुकड़े में कुआँ खुदवा सकता है. और न प्रत्येक 
टुकड़े के पास से होकर ताली निकलवा सकता है, जिससे खेतों को पर्याप्त सिचाई की 
सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती । प्रो० जथार ओर बेरी के शब्दों में “जब भूमि का 
अत्यधिक विभाजन हो जाता है तब पर्याप्त जल उपलब्ध होते हुए भी प्रायः सिंचाई 
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करना असम्भव हो जाता है ।” डा० कँप के अनुसार छोटे खेतों में सिचाई कार्य में 
कृषक को बहुत घाटा होता है । | 

7. अन्य दोष--($) खेतों का आकार छोटा होने से किसान उचित ढ्भ से 
उनकी देखभाल नहीं कर पाता । ($:) छोटे-छोटे खेतों पर लागत व्यय अधिक होने के 
कारण लाभ कम मिलता है। (४४) खेतों के अपखण्डत के कारण इन पर गहन कृषि 
. भी मुश्किल से हो पाती है । 

उप-विशभ्ाजन एवं अपखण्डन के लाध--यद्यपि भूमि का अत्यधिक उप-विभा- 
जन व अपखण्डन अनेक दृष्टिकोणों से दोषपूर्ण व अवांछनोय है, किन्तु कुछ विद्वानों 
निम्न लाभों के आधार पर इनका समर्थत किया है--- द 

(|) प्रत्येक व्यक्ति को भूमि का कुछ-न-कुछ भाग मिल जाता है, जो न्याय- 
सद्भुत है । 

(४) सब के पास भूमि होने से सबकी रुचि कृषि में बनो रहतो 

(४४) अलग-अलग खेतों पर अलग-अलग फसलें बोई जा सकतो हैं ओर यदि 
एक खेत में एक फसल खराब भी हो जाय तो दूसरे खेत में दुसरी फसल में लाभ उठाया 
जा सकता है। 

(४४) छोटे-छोटे खेतों पर गहन खेती लाभदायक रहती है । 

(५) भूमि का कुछ लोगों के पास केन्द्रोयकरण नहीं होने पाता । 

(४) फसलों की अदल-बदल ((7०9-7०:20०४) की जा सकतो है । 

(५४) छोटे-छोटे खेत सभी को कुछ-व-कुछ काम प्रदान करते हैं । 

(शांत) विभिन्न खेतों से विभिन्न फसलें पैदा करके कृषक स्वावलस्बोी बन 
सकता है। 

(75) विभिन्न उर्वरताओं वाले खेतों में विभिन्न फसलें बोई जा सकतो हैं । 

(5) यदि परिस्थितिवश किसी समय बाजार में एक फसल का मूल्य घट जाय 
तब किसान को बहुत हानि नहीं सहनी पड़तो है, क्योंकि एक फसल की ह्वाति वह 
अन्य फसलों से पूरी कर लेता है। 

.... (>54) भूमि का समान वितरण होता है और कृषकों के एक ऐसे वर्ग का 

निर्माण होता है, जो कि समाज ओर राज्य को स्थिरता प्रदान करता है। 

यद्यपि भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े अनेक दृष्टिकोणों से लाभदायक हैं, परन्तु 
यह स्वीकार करना होगा कि कृषि के संगठन को कुशलता की दृष्टि से अनुपयुक्त ओर 
. हानिप्रद हैं। प्रगतिशील कृषि के लिए खेतों का उप-विभाजन तथा अपखण्डन रोकता 

अत्यन्त आवश्यक है, तभी भारतोय कृषि एक लाभदायक व्यवसाय बन सकेगी । 


कृषि-जोतों के उप-विभाजन एवं अपखण्डन के उपचार 


क्‍ प-विभाजन तथा अपखण्डल के दोषों को दूर करने के लिए सामान्यतः निस्‍्त 
सुझाव दिये जाते हैं-- 


(7) आर्थिक जोतों का निर्माण (ट्बएंणा रण डिट्णर०प्ांठ छ0०%785)-- 
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आथिक दृष्टि से उचित आकार वाले खेत को आर्थिक जोत कहा जाता है । कोटिंग 
के अनुसार “आर्थिक जोत वह है जो एक व्यक्ति को आवश्यक व्यय घटाने के बाद 
उसके और उसके परिवार को उचित सुविधाओं सहित भरण-पोषण के लिए पर्याप्त 
उत्पादन करने का अवसर दें |” किन्तु डा० सान के अनुसार “आर्थिक जोत उसे कहते 
हैं जिस पर खेती करके एक औसत परिवार सन्तोषजनक नसूनतम जीवन-स्तर प्राप्त 
कर सके ।” 

इन परिभाषाओं में न्यूनतम स्तर” और “उचित सुविधायें' अस्पष्ट घारणायें 
हैं। वास्तव में आथिक जोत से हमारा अभिप्राय उस जोत से है जो कृषक को अपनो 
साधन इकाइयों का सबसे कुशल ढद्णु से प्रयोग करने का उचित अवसर प्रदान करे | 
अर्थात्‌ आ्थिक दृष्टि से जोत का सर्वोत्तम आकार वह होता है जिस पर खेती करने 
की लागत कम हो । 

भारत में प्रथम पंचवर्षोष योजना के अन्तर्गत योजना आयोग ने आर्थिक जोत 
के स्थान पर पारिवारिक जोत'” का विचार प्रस्तुत किया है। इस पारिवारिक जोत 
की परिभाषा करते हुए कहा यया है कि “पारिवारिक जोत वह क्षेत्रफल है जो स्था- 
नीय दशाओं के अनुसार कृषि की वर्तमान प्रविधि के अन्तर्गत कृषि काल में उपलब्ध 
सहयोग सहित कार्य करते हुए ओसत परिवार के जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त ही । 
यह एक हल इकाई” या एक कार्य इकाई' के बराबर होती है ।” इस प्रकार आशिक 
जोत ओर पारिवारिक जोत में विशेष अन्तर नहीं है । 

परन्तु आथिक जोत का आकार क्या हो, इस सम्बन्ध में सभी विद्वानों के मत 
अलग-अलग हूँ । डा० कीरटिंग के अनुसार आथिक जोत का आकार 40 एकड़ से 50 
एकड़ तक होना चाहिये । स्टेनले जेबन्स के अनुसार आशथिक जोत का आकार लगभग 
30 एकड़ होना चाहिए | प्रो० डाबिंग का मत है कि आर्थिक जोत का आकार केवल 
0 एकड़ तक ही होता है । इसी प्रकार डा० स्टेम्प ने आथिक जोत का आकार केवल 
! एकड़ अच्छी तरह से जोती हुई भूमि को माना है। 

. श्री ईस्ट के अनुसार आशिक जोत के लिए प्रति व्यक्ति 22 एकड़ भूमि चाहिए । 
परन्तु श्री स्टनलो जेबन्स का मत है कि “आथिक जोत का आकार 30 एकड़ भूमि 
होना चाहिये ।” डे. 

भारत के सन्दर्भ सें प्रो० डालिड्भः का मत अधिक सही प्रतीत होता है। इसका 
कारण यह है कि देश के अनेक उपजाऊ भागों में 5 एकड़ भूमि पर एक परिवार का 
जीवन निर्वाह सरलता से हो सकता है। इसके साथ ही जहाँ पर भूमि कम उपजाऊ 
है और सघन क्ृषि पद्धति की >जड़ें नहीं जम पाई हैं, वहाँ एक परिवार के निर्वाह के 
लिए 0 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी । उप-विभाजन व अपखण्डन के दोषों 
को दूर करने के लिये आवश्यक है कि आर्थिक इकाइयों का निर्माण किया जाय । 
आध्िक जोत स्थापित करने के लिये निम्न उपाय अपनाये जा सकते हैं--- है 
(अ) जोतों की अधिकतम सौसा निर्धारण--इस व्यवस्था के अन्तर्गत जिन 
व्यक्तियों के पास निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक भूमि होती है वह सरकार के 
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पास आ जाती है। इस भूमि को सरकार उन कृषकों को दे देती है जिनके खेत अना- 
थिक होते हैं। इससे अनाथिक जोतें आर्थिक बन जाती हैं । 

(व) बवेकल्पिक रोजगार की व्यवस्था--जित कृषकों के पास बहुत ही छोटी 
जोतें हैं, उन्हें अपनी भूमि छोड़ने के लिये और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य धन्धे अपनाने के 
लिये प्रेरित किया जाना चाहिये । इससे छोटी-छोटी जोतों को मिलाकर आशिक जोतें 
बताने में सहायता मिलेगी । 

(स) उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तत--वर्तमाव उत्तराधिकार प्रणाली 
के अनुसार पिता की सम्पत्ति में पुत्र-पुत्रियों को समात हिस्सा मिलता है। इस संबंध 
में यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि भू-सम्पत्ति तो केवल बड़े लड़के को ही मिले, 
किन्तु वह इस सम्पत्ति की आय में से आनुपातिक हिस्सा अपने भाइयों को भी दे । 

(द) विभाजन की न्यूनतम सीसा निर्धारण--सरकार को अधिनियम बना कर 
भूमि के विभाजन की एक ऐसी उचित सीमा निर्धारित कर देनी चाहिये, जिससे 
अधिक भूमि का विभाजन न हो सके । 

(य) चकबन्दी--चकबन्दी से आशय कई छोटे-छोटे खेतों को, पुनर्व्यवस्था 
द्वारा एक बड़े चक या खेत में परिणत करना, अर्थात्‌ अलाभकारी जोतों को लाभकारी 
जोतों में परिणत करना है। इस प्रकार चंकबन्दी के द्वारा किसान को कई बिखरे हुए 
टुकड़ों के स्थात पर, एक ही जगह में सारी भूमि प्राप्त हो जाती है। चकबन्‍्दी के दो 

तरीके हैं--प्रथम, किसानों में परस्पर स्वेच्छाएर्ण सहयोग की भावना के आधार पर 
और द्वितीय, कानून द्वारा चक्बन्दी को अनिवार्य बनाकर । सहयोग द्वारा चकबनन्‍्दी का 
कार्य शीघ्रतापूर्वक नहीं हो पाता । इसलिये, कानून द्वारा चकबन्दी को अनिवार्य बनाना 
ही उत्तम तरीका होता है। परन्तु चकबनन्‍्दी एक अस्थायी उपचार है। क्योंकि, यदि . 
भूमि-विभाजन या अपसण्डन को बढ़ावा देने वाले कारण भविष्य में बने रहे तो एक 
दित जोतें पुनः अनाथिक हो जायेंगी । अत: चकबन्दी के साथ-साथ अन्य उपायों को 
भी काम में लाना चाहिये । 
.... (7) भूमि का राष्ट्रीयकरण--कुछ विद्वानों का मत है कि जोतों के उप- 
विभाजन ओर अपखण्डन के दोषों को दूर करने का एक उपाय देश की सम्पूर्ण भूमि 
: का राष्ट्रीयकरण करके सहकारो कृषि व्यवस्था प्रचलित की जानी चाहिये । रूप तथा 
चीन में इसके द्वारा कृषि उपज में बहुत अधिक वृद्धि हुई है । परन्तु भारत के लिये यह 
सुझाव व्यावहारिक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि भारतीय कृषकों में भूमि के प्रति गहरा 
प्रेम है, जिससे भूमि को लेने पर विद्रोह भड़कने की सम्भावना है । 
द (0) सहक्षारी खेतो एवं सहकारी ग्राम व्यवस्था--सहकारी खेती द्वारा भी. 
उपविभाजन तथा अपखण्डन की समस्या दूर की जा सकती है । इस व्यवस्था के अन्त- 
ग्रंत जिन किसानों के पास छोटे या मध्यम आकार के खेत हैं वे सहकारी कृषि समिति 
.. बनाकर सहकारी ढंग प्र कृषि कर सकते हैं । इससे, इन खेतों के छोटे आकार समाप्त 
. हो जायेंगे ओर बड़े पैमाने को कृषि के लाभ प्राप्त हो सकेंगे । हमारे देश के कुछ भागों 
में इस प्रकार की व्यवस्था कायम करने का प्रयास किया गया है। सम्भवतः इसी लिए 
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पंचवर्षीय योजनाओं में भी सहकारी कृषि व्यवस्था को भारतीय कृषि व्यवस्था का 
अन्तिम उद्देश्य माना गया है। 

योजना आयोग ने उप-विभाजन एवं अपखण्डन से मुक्ति पाने के लिये अन्तिम 
लक्ष्य सहकारी ग्राम प्रबन्ध' रखा है। सहकारो ग्राम-प्रबन्ध की निम्त विशेषतायें 
होंगी-- 

(अ) समस्त गाँव को एक इकाई माना जायगा । (ब) भूमि पर स्वामित्व तो 
व्यक्ति विशेष का ही होगा, किन्तु क्षि-कार्य सामूहिक रूप से किया जायगा। (स) 
लाभ को भूमि स्वामित्व के अनुपात में बाँट दिया जायेगा। ([द) गाँव की समस्त 
भुमि को बड़े-बड़े हिस्सों या निश्चित ब्लाकों में बाँटा जायेगा, ताकि बड़े पैमाने की कृषि 
के लाभ प्राप्त हो सके | * 

(४०) अन्य सुझाव--खेतों के उपविभाजन और अपखण्डन की समस्या को दूर 
करने के लिये कुछ अन्य उपाय भो किये जाने चाहिये जैसे (अ) बड़े पैमाने के उद्योगों 
का विकास किया जाना चाहिए और कुटीर उद्योगों को पुर्नॉबित किया जाय । (ब) 
जनसंख्या-वृद्धिपर रोक लगाने के लिये प्रभावशाली कदम उठाये जाने चाहिये (स) 
शिक्षा का प्रसार करना चाहिये, जिससे लोग उन्नत खेती के महत्व को समझने लगें । 
(द) बंजर व व्यर्थ भूमियों को कृषि योग्य बनाना चाहिये, जिससे क्ृृषि क्षेत्रों का 
विस्तार हो सके । 

सरकार द्वारा उठाये गये करम---भारतवर्ष में भूमि के उप-विभाजन व अप- 
खंडन की समस्या को दूर करने के तिम्त उपाय किये गये हैं :--- 

() अधिकतम जोत सीमा निर्धारण--पञ्ञाब को छोड़कर भारत के अन्य 
सभी राज्यों में, वहाँ की स्थानीय दशाओं को ध्यान में रखते हुए भूमि की अधिकतम 
सीमा निर्धारित करने वाले अधिनियम पारित हो चुके हैं। ये अधिनियम निर्धारित 
करतेहैँ कि कितनी अधिकतम भूमि कोई रख सकता है। साथ ही, ये अधिनियम 
भविष्य में भूमि प्राप्त करने पर भी रोक लगाते हैं। इस व्यवस्था को लागू करने के 
कारण राज्य सरकारों को बड़ी मात्रा में भूमि प्राप्त हुई । 

(2) भावी उप-विभाजन एवं अपखण्डन पर रोक--भविष्य में भूमि के और 
अधिक उप-विभाजन और अपखण्डन न हो सकें, इसके लिए विभिन्न राज्य सरकारों 
द्वारा ऐसी न्यूनतम सीमाये निर्धारित कर दी गई हैं, जिसके नीचे भूमि का उप-विभा- 
जन नहीं हो सकता । कुछ राज्यों में निर्धारित न्यूनतम क्षेत्र इस प्रकार हैं-- असम--- 
5 बीघा, उत्तर प्रदेश---3 एकड़, मध्य प्रदेश--5 एकड़ सिंचित क्षेत्र, एवं !5 एकड 
असिचित क्षेत्र । 

(3) सहकारो कृषि एवं सहकारी ग्राम प्रबन्ध--सरकार ने कृषि के विकास 
में सहकारी कृषि के महत्त्व को स्वीकार करते हुए पंचवर्षोय योजनाओं के अन्तर्गत 
सहकारी कृषि के विकास की व्यवस्था की है । पहली योजना की अवधि में प्रायः सभी 
राज्यों में सहकारी कृषि के लिये आवश्यक नियंम बनाये गये । दूसरी योजना में सह- 
कारी कृषि के विकास के लिये एक उचित एवं ठोस नींव रखने की चेष्टा की गई । 
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तृतीय योजना के अन्त तक 5,500 कृषि समितियाँ बनी हैं । चतुर्थ पंचवर्षोय योजना 
में ।0 हजार और सहकारी कृषि समितियों के बनाये जाते का लक्ष्य निर्धारित किया 
गया है । अन्ततोगत्वा एक समय आने वाला है, जबक्रि सम्पूर्ण भूमि और ग्राम प्रबन्ध 
सहकारी समितियों में हाथ में आ जायगा । 

(4) भूमि की चकबन्दी--भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तगत 
चकबन्दी को व्यवस्था पर पर्याप्त जोर दिया हैं। 960-6! के अन्त तक लगभग 
].50 करोड हेक्टेयर क्षेत्र में चकबन्दी की गई थी। अब तक 4.5 करोड़ हेक्टेयर 
भूमि में चकबन्दी की जा चुकी है जो चकबन्दी के लायक कुल भूमि का लगभग 7/4 
भाग है ।? 

परीक्षा प्रश्न 

!, भारत में जोत उप-विभाजन ओर विखण्डन के परिणामों का विवेचन 

कीजिए । इस समस्या को हल करने में जोतों की चकबन्दी से क्‍या मदद मिल सकती 


है ? 
द [संकेत--इसमें उपविभाजन व विखण्डन के गरण-दोष देकर चकबन्दी के गुण 
देना है ।] 

- 2, भारत में अलाभकारी कृषि जोत की समस्या की विवेचता कोणिए । इसके 
उपचार के लिये क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ? 


[ संकेत--इसमें उपविभाजन के दोष देकर चकबन्दी के गुणों का वर्णन करना 
है ||] द 

3. भारत के खेतों के उपविभाजन एवं अपखण्डन से क्ृषि प्रगति को कैसे 
बाधा पहुँचती है ? इन कठिनाइयों पर केसे विजय प्राप्त हो सकती है ? 

[संक्रेत---इसमें उपविभाजन एवं अपखण्डन के दोष देना है तथा उसे दूर करने 
के उपाय बताना है ।| ० 

4. भारत में कृषि जोतों के विभाजन और अपखण्डन के वया कारण हैं ? 
जोतों को चकबन्दी ओर सहकारी खेती इस समस्या को कहाँ तक हल कर सकती है ? 

... [संकेत-- इसमें उपविभाजन व अपखण्डन के कारण दीजिए तथा चकबन्दी व 
सहकारी खेती का वर्णन कीजिए ।] 

5. भारत में कृषि जोतों के उपविभाजन एवं विखण्डन के दुष्परिणामों तथा 
कारणों पर प्रकाश डालिए | इस समस्या को हल करने के लिए क्‍या उपाय किये गये 
हैँ ! द 

[संकेत--इसमें उपविभाजन के दोष व चकबन्‍्दी का वर्णन कीजिए ।] 
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. . भारत में सहकारी कृषि व भूमि की चकबन्‍्दी का विस्तृत विवरण पृथक अध्यायों 
में दिया गया है । है 


ठु 
कृषि,जोतों की चकबन्दी 


- [एठफगुतिब्रपंठक ० ठैडएंटजोप्पाबों तिएणीतफ्॒85) 





चकबन्दी के आशय---खेतों को चकबन्दी से हुमारा अभिप्राय खेतों के उस पुन- 
स्संगठन से है जिससे भूमि के बहुत छोटे-छोटे अथवा ब्रिखरे हुए टुकड़ों को एक स्थान 
पर एकत्रित किया जा सके । स्क्रिटलेंड के अनुसार, “चकबन्दी वह प्रक्रिया है जिसके 
द्वारा स्वामित्वधारों काश्तकारों को इस ब्रात के लिए मनाया अथवा बाध्य किया जाता 
. है कि वे इधर-उधर बिखरे हुए टुकड़ों को त्याग कर उनके बदले में उसी किस्म के 
.. उतने ही आकार के एक या दो चक (खेत) ले लें। इस तरह का विनिमय यूरोप के 
सभी देशों में पिछली तीन शताब्दियों में चालू हुआ है ।” 


चकबन्दी को प्रणालियाँ 

भारत में चकबन्दी के निम्न दो ढज्भ प्रयोग किये गये हैं :-- 

. ऐच्छिक चकबन्दी--इस पद्धति के अच्तर्गत गाँव के कुछ अथवा समस्त 
किसान स्वेच्छापूर्वक अपने छोटे-छोटे बिखरे हुए खेतों का आदान-प्रदान करते के लिए 
तैयार हो जाते हैं। ऐच्छिक ढंग पर चकबन्दी के लिए भारत में सर्वप्रथम प्रयास सह- 
कारी समितियों द्वारा सन्‌ !920 में किया गया था। सहकारी चकबन्दी समितियों 
. का उद्देश्य छोटे-छोटे और बिबरे हुए खेतों के स्थान पर किसान को एक चक में बड़ा 
खेत प्रदान करना है । परन्तु भारत में ($) कृषकों की अशिक्षा ओर अज्ञानता, (४) 
पैतृक भुमि के प्रति प्रेम, (४7) सिंचाई के साधनों की तुलनात्मक अनुकूलता, (3०) 
भूमि सम्बन्धी अधिकारों को विभिन्नता ओर उनके छोने जाने की आशंका व (४ 
प्रशिक्षित कर्मचारियों की कर्मा के कारण वहु ढंग अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ है । जैसे 
कि श्री कीटिग्ज ने कहा है, भारत जेसे देश के लिये जहाँ किसानों में 'घोर अन्ञानता 
है यह आशा करना कि वे उदारता एवम्‌ बुद्धिमत्ता से अपनी जड़ता छोड़कर चकबन्दी 
के लिये तैयार होंगे, केवल हुठ है।” द 


2. अनिवार्य चकबन्दी ((४0790507ए7 (४००5०!648००)--अनिवार्य चक- 
बन्दी दो प्रकार को होती है-- क्‍ 
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. लोगों का विचार है कि चकबनन्‍्दी को आंशिक हूप से अनिवार्य कर देता चाहिए । 
आंशिक अनिवार्य चकबन्दी के विषय में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में !928 में एक अधि- 
नियम पारित किया गया था। !997 में पंजाब में भी, पंजाब चकबन्दी अधिनियम 
पास किया गया था । इन अधिनियमों के अनुसार 2/3 व्यक्तियों को चकबन्दी के लिए 
बाध्य किया जा सकता हैं । 

आंशिक अनिवार्य चकबच्दी की सफलता भी केवल पंजाब, मध्यप्रदेश और 
उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रही 

(ब) पुर्ण अनिवार्य चकबन्दी--जब कानून की सहायता से अनिवार्य रूप में 
चकबन्दी की जाती है तो उसे अनिवार्य चकबन्दी कहते हैं। इस प्रकार की चकबन्‍्दी 
का कार्य सर्वप्रथम बस्बई में 947 में शुरू किया गया। पंजाब में !948, उड़ीसा 
में ।95, उत्तर प्रदेश में ।953 में चकबन्दी अधिनियम पारित किए गए ।। देश के 
अधिकतम राज्यों में अनिवार्य चकबन्दी के लिये कानतुत बनाए गए हैं । 

. 3. चअकबन्दी की प्रक्रित--चकबन्दी अधिकारी ग्राम सलाहकार समिति अथवा 
ग्राम पंचायत से मिलकर चकबन्दी की योजना तैयार करते हैं समिति के बनने के बाद 
भूमि के रिकार्ड में भावश्यक संशोधन करके सही बनाया जाता है और चकबन्दी की 
स्कीम का प्रारम्भिक रूप तैयार किया जाता है चकबन्दी अधिकारी योजना तैयार करके 
ओर उस पर कृषकों से स्वीकृत प्राप्त करके समझौता, कमिश्नर को देते हैं जिस पर 
वह अपनी स्वीकृत दे देता है । 

4. चकबन्दी के लिए भूमि का सुल्यांकन करना--चकबन्दी के भूमि के मूल्यां- 
कन में मिट्टी की किस्म, भूमि की उत्पादकता, भू-खण्ड को गाँव से दूरी, सिंचाई की 
सुविधाएं आदि बातों की ध्यान में रखा जाता है मृल्यांकन के लिए भूमि का बाजार 
मुल्य अथवा लगात भूमि अथवा - उत्पादकता को आधार बनाया जाता है यदि किसी 
को उसकी भूमि के मूल्य से कम मूल्य की भूमि दी जाती है तो क्षत्तिपुति आवश्यक हो 
जाती है । 

भविष्य में होने वाले अपखण्डन पर रोक--तमिलनाडु, केरल, जस्स 
काश्मीर, व हिमांचल प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों में भविष्य में होने वाले अपखंडन 
की रोक के लिए आवश्यक कानृत बनाये गये हैं । 

6. चकबन्दी को लागत--चकबन्दो की लागत विशेष कर्मचारियों पुनर्सवेक्षण 
एवं माप पर किये गये व्यय पर निर्भर करती है । इसमें चकबन्दी के वास्तविक काम 
पर होने वाला व्यय भी शामिल होता है । महाराष्ट्र व गुजरात में सम्पूर्ण लागत पूर्ण- 
तया राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है अन्य राज्यों में यह भृू-स्वामियों से 
. मालग्रुजारी के साथ वसूल किया जाता है । 
योजनाकाल में चकबन्दी कार्यक्रम 
द विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत चकबन्दी कार्यक्रमों को काफी महत्त्व 

प्रदान किया गया है जेसा कि आगे विवरण से स्पष्ट हो जाएगा-- 
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, प्रथम पंचवर्षोय योजना--इस योजना में पंजाब, मध्य प्रदेश, और बम्बई 
में, चकबन्दी के अनुभवों के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि देश में चकबन्दी 
कार्यक्रमों को व्यापक पैमाने पर लागू किया जाय | 


2. द्वितीय पंचवर्षीय योजना---इस योजना में चकबन्दी को राष्ट्रीय विस्तार 
सेवा के कार्यों की सूची में शामिल करने का सुझाव रखा गया । 


3. तृती4 पंचवर्षीय योजना--इस योजना में यह विचार व्यक्त किया गया 
कि प्रशिक्षित लोगों की सेवाओं के अभाव में इस कार्यक्रम को केवल उन्हीं क्षेत्रों तक 
सीमित रखना चाहिए जहाँ या तो सिंचाई की सुविधाएँ विद्यमान हैं या भविष्य में 
इनके विकसित होने की सम्भावनाएं हैं । द 

4. चतुर्थ पंचवर्षोय योजना--इसमें चकबन्दी कार्यक्रम की पंजाब, हरियाणा 
ओर उत्तर प्रदेश राज्यों में सफलता को स्वीकार किया गया तथा अन्य राज्यों में इसे 
तेजी से अपनाने का सुझाव रखा गया । 

5, पंचम पंचवर्षोश्य घयोजना---इस योजना में कहा गया कि छोटे धारकों की 
भूमि, अतिरेक भूमि, तथा नये अधिन्यासियों को वितरित करने के लिए सरकार के 
पास उपलब्ध अधिशेष भूमि की चकबन्दी करके उसे सघन ब्लाकों में परिणित किया 
जाना चाहिए ताकि सिंचाई परियोजना में सार्वजनिक विनियोग तथा अल्प सुविधा 
प्राप्त लोगों के लाभ के लिये भूमि का विशेष रूप से विकास हो सके । 


6. षष्ठम पंचवर्षीय योजना--इस योजना में इस बात पर जोर दिया गया है 
कि भविष्य में चकबन्दी को एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया जाएगा और 
सिचित क्षेत्रों में इसे विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाएगी । परन्तु इस योजना में इस 
बात से सतर्क रहने के लिए कहां गया है कि जोतों की चकबन्दी के नाम पर काश्त- 
कारों तथा बटाईदारों के हितों पर कोई आघात नहीं पहुँचना चाहिए । 


... चकबन्दी कार्यक्रम की उपलब्धियाँ या प्रगति 

चूंकि सभी राज्यों ने चकबन्दी कार्यक्रमों को एक समान तत्परता से नहीं 
अपनाया है इसलिए इस कार्यक्रम की प्रगति विभिन्न राज्यों में असमान रही है--(अ) 
पंजाब, हरियाणा ओर उत्तर प्रदेश में चक्रबन्दी कार्यक्रम पूरा कर लिया गया है; (ब) 
महाराष्ट्र और हिमालय प्रदेश में इस दिशा में काफी प्रगति हुई है; (स) मध्यप्रदेश, 
गुजरात और कर्नाटक राज्यों में भी कुछ काम हुआ है, जब कि आन प्रदेश, बिहार 
और जम्मू-काश्मीर में यहू परीक्षण के दोर से गुजर रहा है; (द) असम, उड़ीसा और 
पश्चिम बंगाल में इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो सकी है, यद्यपि इन राज्यों में भी 
इसे लागू करने के लिए वैधानिक व्यवस्था विद्यमान है । 


950-6! के अन्त तक लगभग !"20 करोड़ हेक्टेयर. क्षेत्र में चकबन्‍्दी की 


गई थी। अब तक 4“5 करोड़ हेक्टेयर भूमि में चकबन्दी की जा चुकी है जो चकबन्‍्दी 
. के लायक कुल भूमि का लगभग /4 भाग है। द 
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चकबन्‍न्दी के कार्य की आलोचनात्मक समोक्षा 

चकबन्दी कार्यक्रम की जो भी प्रगति हुई हो वह सन्तोषजनक नहीं है। यों तो 
इसके कारण बहुत से हैं, किन्तु मुख्य कारण यह है कि यह कार्यक्रम सभी राज्यों में 
अनिवार्य नहीं रहा है । दूसरा, कई क्षेत्रों में चकबन्दी के बाद भो कृषक एक से अधिक 
खेत के अलग-अलग टुकड़े प्राप्त करते हैं। तीसरा, वितरित की जाने वाली भूमि को 
विऋसित किये जाने की व्यवस्था नहीं की गई । अतः बंटवारे में बड़ी कठिनाई होती 
है । चौथा, चकबन्‍्दी के साथ या उसके बाद भूमि के विक्रास के अन्य कार्य नहीं किये 
गये । केवल चकबन्‍्दी ही कृषकों अथवा कृषि के विकास के लिए पर्यात नहीं है। आब- 
श्यकता तो इस बात की है कि व्यवस्था ऐसी की जाय॑ कि चकबंदी के होते ही किसानों 
को अपने छोटे-छोटे बेतों को विकसित करने एवम्‌ उन पर अपने उत्पादन बढ़ाने का 
अवसर मिले । 


चकबन्दी में कठिनाइयाँ 


द भारत में भूमि की चकबन्दी के कार्य में बहुत-सी कठिनाइयों का सामता करना 
पड़ता है जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं :-- 

.._], भ्मि का सुल्यांकन--चकबन्दी में भूमि के मुल्यांकव का कार्य अत्यन्त 
आवश्यक है, ताकि क्षतिपृति का अनुमान लगाया जा सके। इसके लिए कई बातों 
जैसे भूमि की उर्वरा शक्ति का, सिंचाई आदि को सुविधाओं और गाँव से दूरी आदि 
की ओर ध्यान देना पड़ता है। साथ ही जिन व्यक्तियों के पास अच्छी भूमि है उसे वे 

छोड़ना नहीं चाहते । 

“ 2, भमि-अधिकार सम्बन्धी दोषयुक्त अभिलेख--अभी तक देश के कई क्षेत्रों 
में भूमि-अधिकार सम्बन्धी अभिलेख अपूर्ण हैं तथा कर्ईक्षेत्रों में वे दोषपुूर्ण हैं। अत 
. सही सूचना एकत्रित करने में बहुत समय लगता है, जिससे चकबन्‍दी के कार्य में बाधा 

पहुँचती है । 
प 3, प्रशिक्षित कर्मचारियों का अधाव--भारत में प्रशिक्षित कर्मचारियों का 
अभाव है, जिससे कारण चकबन्दी ठीक नहीं हो पाती और किसानों में अत्यधिक 
असंतोष उत्पन्त हो जाता है, जिध्के फलस्वरूप आगे के क्षेत्र में चक्रबन्दी का विरोध - 
होना आरम्भ हो जाता है । 
क्‍ 4. किसानों की निरक्षरता व अज्ञानता--भारत में अधिकांश किसान अभी 

अशिक्षित एवं रुढ़िवादी हैं, जिसके फलस्वरूप वे चकबन्दी के लाभों को ठीक तरह 
नहीं समझ पाते । वे प्रत्येक नये सुधार का विरोध करते हैं। उतका अपने बाप-दादों 
. की भुमि में अत्यधिक स्नेह है और वे किसी लाभ के लिए उसे त्यागने को तैयार नहीं 


होते।. | 
5. वित्त का अभाव---चकबन्दी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्थान्वित करने द 
के घ लिए पर्यात वित्त का अभाव है जिसके कारण चकबन्‍्दी कार्य में शिधिलता आ जाती 
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चकबन्दी के गुण 

शाही कृषि कमीशन के शब्दों में “भारतीय कृषकों को भूमि के उपविभाजन 
और अपखण्डन की समस्या से छुटकारा दिलाने का एकमात्र साधन चकबन्दी ही है ।” 
संक्षेप में चकबन्दी के निस्तनलिखित लाभ हैं-- 

!. वैज्ञानिक कृषि--इससे खेती का आकार बढ़ जाने से वैज्ञानिक कृषि की 
सम्भावना प्रबल हो जाती है । द 

2, भूमि अपव्यय की बचत--भिन्न-भिन्न स्थानों के खेतों में बाउन्डी लगानी 
पड़ती है जिसमें भुमि का खासा अच्छा हिस्सा निकल जाता है लेकिन जब सभी खेत 
एक चक होते हैं तो कम भूमि की बाउन्ड्ी में निकलती है । इस प्रकार भूमि का अप- 
व्यय होने से बचत होती हैं 

. 3. भूमि की उचित व्यवस्था--छोटे-छोटे खेतों की रखवाली करना कठिन 
होता है लेकिन जब सभी खेत एक चक के रूप में हो जाते हैं तो उसकी उचित देख- 
भाल की जा सकती है । 

4. पारस्परिक विवादों सें कमो---चकबन्दी से पारस्परिक झगड़े समाप्त होकर 
प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ती है । 

क्‍ 5, रहन-सहन में सुधार--चकबन्‍्दी से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है फलत 
कृषकों की आय बढ़तो है ओर उनके जोवन-स्तर में सुधार होता है । 

6. पूंजीगत उपकरणों का पुर्ण उपयोग--चकबन्दी के कारण कृषकों के द्वारा 
अपने पूंजीगत उपकरणों हल, बेल, यंत्र आदि का पूरा-पुरा उपयोग किया जा सकता 
है द 
/. श्रप्त एवं अन्य साधनों को बचत--चकबन्दी के कारण एक खेत से दूसरे 
खेत पर जाने में नष्ट होने वाला श्रम ओर घन बच जाता है। 

8. गाँव में सडकों, नहरों तथा अन्य सुविधाओं का विकास करना सरल हो 
जाता है। 


पंजाब व उत्तर प्रदेश में चकबन्दी से प्राप्त आथिक लाभ 


खाद्य व कृषि संगठन (?80) ने लखनऊ विश्वविद्यालय के ग्रामीण प्रशासन 
पर अनुसंधान व श्रशिक्षण केन्द्र के साथ पंजाब के तीन जिलों--(होशियारपुर 
लुधियाना व फिरोजपुर) तथा उत्तर प्रदेश के तीन जिलों (झाँसी, देवरिया व 
मुजफ्फर नगर) में चकबच्दी के प्रभावों का विश्लेषण व अध्ययन किया है इस अध्ययन 
से यह सिद्ध होता है यंह कार्यक्रम अत्यधिक उपयोगी है इतके प्रमुख लाभ निम्नलिखित 
रहे हैं । 

... (४) कृषि के लिए नयी भृमि प्राप्त हुई है क्‍योंकि खेतों की मेड़े व सीमाएँ 

बदलने से काश्त के लायक अतिरिक्त भूमि निकली है। 

(9) कसलों के प्रारूप में परिवर्तत आया है। व्यापारिक फसलों या तकद 
फसलों का विस्तार किया गया है जिससे किसानों की आमदनी बढ़ी है। 
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(+9) निजी तौर पर सिंचाई का तेजी से विस्तार किया गया है, कृषिगत 
इल्पुटों का अधिक उपयोग करने से उत्पादव व उत्पादकता बढ़ी है जिसके लागत में 
कभी आयी है । 

(९) चकबन्दी से फसलों की बटाईदारी की प्रथा में कमी आई है क्योंकि 
अब भृ-स्वामी स्वयं काश्त में अधिक भाग लेने लगे हैं जबकि पहले बटाई के आधार 
पर काश्त करवाते थे। क्‍ 

(४) इससे गाँवों में सहयोग का वातावरण उत्पन्न हुआ है और मुकद्मेबाजी में 
कमी हुई है ? द द 


परीक्षा प्रश्न 


!, चकबस्दी से आप क्या समझते हैं ? हमारे देश में कृषि जोतों की चकबन्‍्दी 
कार्यक्रम कहाँ तक सफल हुए हैं ? 

2, चकबन्दी की विभिन्न प्रणालियों को बताइए । भारत के सन्दर्भ में कौन- 
सी प्रणाली अधिक उपयुक्त होगी ? 

3. हमारे देश में चकबन्दी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में किन-किन कठिनाइयों 
का सामना करता पड़ रहा है ? 

4. “भू-विभाजन और अपखण्डन साहस व परिश्रम को नष्ट करता है, श्रम 
की अपार बरबादी होतीं है । बाड़े बनाने के कारण भूमि की अत्यधिक हानि की मोर 
प्रवृत्ति होती है ।--डा० माने । । 

“अलग-अलग मिट्टी वाले क्षेत्रों में भुमि की जोत आवश्यक है, ताकि मौसमों 
की अनिश्चितता के विपरीत एक निश्चित मात्रा में सुरक्षा वा बीमा मिल सके ।-- 
डा० मुकर्जी । 

इन दो वक्तव्यों का सन्तुलन कीजिए और भारत में भूमि की चकबन्दी के 

अन्तर्गत सम्पन्न कार्य तथा आवश्यकता बताइये। 
हर [संकेत : उत्तर के प्रथम भाग में भू-विभाजन व अपंखण्डन का अर्थ, हानियाँ 
व लाभ बताइये,व दूसरे भाग में चकबन्दी की आवश्यकता, चकबन्‍्दी की विभिन्‍त 
. प्रणालियों व भारत में चकबन्दी की प्रगति का आलोचनात्मक मुल्यांकन कीजिए ।] 
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परिभाषा--विभिन्‍्न देशों में सहकारी कृषि के अलग-अलग रूप अपनाये गये 
हैं, जिनके कारण सहकारी कृषि की कोई स्पष्ट परिभाषा देता कठिन है। जर्मनी के 
अर्थशास्त्री डा० ओठो शिलर ने सहकारी कृषि की परिभाषा देते हुए लिखा है--- 
“आधुनिक साहित्य में सहकारी कृषि का अर्थ, खेतों के ऐसे प्रबन्ध से लगाया जाता है 
जिसमें भूमि पर किसानों का संयुक्त स्वामित्व होता है। अन्य शब्दों में, भूमि की कृषि 
में सहकारिता के सिद्धान्तों का प्रयोग ही सहकारी कृषि कहलाता है ।* 
सहकारी कृषि की निज्लिगप्पा ससिति के अनुसार “सहकारी कृषि समिति 
कृषकों का एक ऐच्छिक संगठन है, जिससे मानव शक्ति व भूमि जैसे साधन एकत्रित 
किये जाते हैं, ताकि उनका अधिकंतम प्रयोग हो सके । इस संगठन में अधिकांश 
सदस्य कृषि कार्यों में हिस्सा बंटाते हैं, ताकि कृषि-उत्पादन, रोजगार एवं आय बढ़ 
सके । 
भारतीय घोजना आयोग के शब्दों में सहकारी कृषि अनिवार्य रूप से एक ऐसी 
व्यवस्था है जिससे भुमि को इकट्ठा करके संयुक्त प्रबन्ध द्वारा कृषि कार्य किया जाता 


है || 8 । 

इस प्रकार सहकारी कृषि का सामान्य अर्थ उस व्यवस्था से है जिससे प्रत्येक 
व्यक्ति का अपनी भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व बना रहता है, किन्तु खेती संयुक्त रूप 
से की जाती है। समस्त व्यय एक सम्मिलित कोष में से किये जाते हैं और कुल 
आय में से व्यय घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे विभिन्‍न सदस्यों में उसकी भूमियों 
के अनुपात में बाँट दिया जाता है । 

विशेषताएं--सहकारी कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं--- 

!, भूमि का एकत्नीकरण--सहकारी खेती में सभी सदस्यों की भूमि को 


मिलाकर जोत की इकाई बना दी जाती है । 
2. स्वासित्व--सदस्य अपनी भूमि से स्वामी बने रहते हैं अर्थात्‌ इससे व्यक्ति- 


गत स्वामित्व का अन्त नहीं होता है | 
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3. प्रबन्ध-संगठन्--सहकारी खेती का प्रबन्ध एवं संगठत संयुक्त रूप से किया 
जाता है| 

4, पारिश्रतिक--सदस्यों को उनके कार्य के बदले में पारिश्रमिक दिया 
जाता है। 

5. पूँजी था भुसि--जिन व्यक्तियों से पूजी या भूमि ली जाती है उन व्यक्तियों 
को ब्याज या लगान दिया जाता है । 

6. लाभ-विभाजन--सदस्यों को पारिश्रमिक देने के बाद कुल लाभ में से 
सुरक्षित कोष का अंश निकालकर शेष सदस्यों के बीच वितरित कर दिया जाता है। 


सहकारी खेती के रूप 


सामान्यतः: सहकारी खेती के रूप इस प्रकार प्रचलित हैं-- द 

[. उच्चतर सहकारी कृषि (36067 (0-09४७ ४४७ ९७77०77४ )-इस प्रकार 
की कृषि-व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक कृषक अपने खेत पर स्वतन्त्र रूप से खेतो करता 
है परन्तु साथ ही वह सहकारी समिति का सदस्य भी होता है। समिति केवल उसके 
लिए खेती के तरीकों में सुधार के उद्देश्य से अच्छे बोज, अच्छी खाद और आधुनिक 
औजार तथा सिंचाई आदि की व्यवस्था करती है और सदस्यों के उत्पादित मालों को 


एकत्र कर उसके विक्रय की व्यवस्था भी ये समितियाँ स्वयं करती हैं। इस प्रकार की 


समिति द्वारा व्यक्तिगत कृषि को उन्नत किया जा सकता है। भारत में ऐसी समितियों 
को सेवा सहकारी समिति का नाम दिया जाता है। स्पष्ट है कि इस प्रकार की सहु- 
कारी खेती से, खेती को अच्छा बनाने की दिशा में सहकारिता के आधार पर सहा- 
यता दी जाती 

लाभ--(3) कृषकों की भूमि बनी रहती है, तथा उन्हें अपनी भूमि से लगाव 
बनाये रखने का अवसर भी मिलता है। इस्त प्रकार प्रोत्साहन बना रहता है। 
(४) यह एक सरल पद्धति है इसमें आपसी संघर्ष होने की कोई सम्भावना नहों रहती 
है । इससे कृषकों को सस्ते कृषि साधन मिल जाते हैं। (7) किसानों को उपज का 
उचित मुल्य मिल जाता है। 

घ--(४) इस कृषि से उपविभाजन और अपखण्डन के दोष बने रहते हैं 

(५) बड़े पैमाने पर खेती नहीं हो पाती है । 

सहुकारो संयुक्त कषि ( (/0-००९४४ ४०९४ [०7६ £॥ १६१6१ )--इसके 
अन्तगंत भिन्न-भिन्न भू-स्वामियों द्वारा कृषि की अपनी भूमि को मिला दिया जाता है 
और फिर उस पर संयुक्त खेती की जाती है, परसल्तु प्रत्येक सदस्य का अपनी भूमि पर 
_ व्यक्तिगत स्वामित्व ज्यों-का त्यों बना रहता है। संयुक्त खेती व्यवस्था की प्रमुख. 
. विशेषताएं इस प्रकार हैं-- (४) कृषकों द्वारा सहकारी खेती स्वेच्छा से आरम्भ की जाती. 
है। (37) प्रत्येक सदस्य का अपनी-अपनो भूमि पर स्वामित्व बना रहता है। (9) खेतों 
का प्रबन्ध, एक इकाई के रूप में किया जाता है। (7ए) विभिन्‍न सदस्यों द्वारा प्रबन्ध 
समिति का चुनाव किया जाता है जिसके निर्देशन में सब सदस्य कार्य करते हैं । (४) 


कै 
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इसके सदस्यों को दो प्रकार से आय प्राप्त होती है--प्रथम तो भूमि के स्वामित्व के 
अनुपात में उपज में भग मिलता है और द्वितीय, श्रम के लिये मजदूरी मिलती है, 
(7०) भूमि से प्राप्त उपज की बिक्री सामुहिक रूप से की जाती है और इस प्रकार की 
बिक्री से प्राप्त राशि में से सभी प्रकार के व्यय घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे 
विभिन्न सदस्यों द्वारा उपाजित मजदूरी के अनुपात में बाँट दिया जाता है । द 

लाभ--($) बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है जिससे उत्पादन को बढ़ाया जा 
सकता है। (३) व्यक्तिगत स्वामित्व बना रहता है जिससे लाभांश प्राप्त करने का 
अधिकार बना रहता है। (४) कृषि उपज को सहकारी समिति उचित मुल्य पर 
बाजार में बेच देती हैं। ($ए) उपविभाजन और अपखण्डन के दोष दूर हो जाते हैं। 
(४) रोजगार में वृद्धि की सम्भावना बढ़ जाती है एवं सभी व्यक्तियों को लगाये गये 
श्रम के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है! 

«. दोष--१) सामूहिक श्रम से कृषि कार्य अधिक कुशलता से नहीं हो पाता है। 
सभी किसान स्वच्छन्द होकर काम करते हैं, फलत: यथेष्ट लाभ नहीं मिल पाता हैः 
(४) अलग होने को स्वतस्त्रता के कारण जब किसान अपनी भूमि को उपजाऊ बना 
लेता है तब वह इस पद्धति से अलग हो जाता है। ($9) सहकारिता आन्दोलन की 
कमियाँ भी इस प्रथा में परिलक्षित होती हैं । 

3. सहका रो काश्तकारो कृषि ((५0-००९४४४ए७ ॥'€शब्वए ऊाएंगएए )--इस 
व्यवस्था के अन्तर्गत भूमि एक समिति को होती है और क्षषि के लिए विभिन्न सदस्यों 
में अलग-अलग टुकड़ों में बांट दी जाती है । प्रत्येक क्रिसान समिति द्वारा निर्धारित 
योजना के अनुसार खेती करता है। इस समिति द्वारा सदस्यों को बीज, खाद, साख 
आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त सदस्य उपज को समिति के 
माध्यम से बेच सकते हैं। सदस्यों द्वारा भूमि के प्रयोग के बदले में समिति को निश्चित 
दर के अनुसार लगान दिया जाता है। ये समितियाँ उन्हीं स्थानों के लिए अधिक उप- 
युक्त होती हैं जहाँ नई भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है । द 

लाभ--() व्यक्तिगत कृषि का लाभ स्वयं कार्यकर्ता लेता है। आसामी जो 
उत्पादन करेगा उसका स्वयं उपयोग कर सकता है; (४) समिति पूरे जोत की मालिक 
होती है उसके लिए अपना नियम बनाती है। इस प्रकार कृषि कार्य का संचालन सुचारु 
रूप से हो जाता है; (४४) कृषकों या असामियों की स्वतन्त्रता बनी रहती है । 

दोष - (9) सहकारिता का कोई लाभ नहीं मिल पाता क्‍योंकि कृषक या 
आसामी स्वच्छन्द रहते हैं; (४) बड़े पैमाने की खेतो नहीं हो पाती । द 

4. सहकारी सामूहिक कृषि ((0-०एथषब्०ए९ एणा९८४ए९ #2०णांगए )--- 
इस क्ृषि-व्यवस्था के अन्तर्गत सदस्यों के साधनों को भूमि सहित इकट्ठा कर लिया 
जाता है तथा इसमें कृषि का स्वामित्व पूर्णतया सामूहिक रूप से सहकारी समिति के 
हाथ में रहता है तथा पूरे सामुहिक खेत की भूमि एक इकाई के रूप में जोती जाती 
है। इस प्रकार सदस्य मजदूरों के रूप में सामुहिक्र खेत पर कार्य करते हैं तथा उन्हें 
मजदूरी के अतिरिक्त लाभांश भी मिलता है। सोवियत रूस में इस प्रकार की पद्धति 
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बहुत प्रचलित है । भारत में इस प्रणाली का प्रयोग नई भूमि पर भूमिहीन श्रमिकों को _ 
बसाने के लिए किया गया, परल्तु इस प्रकार की खेती की सम्भावता भारत में बहुत 
कम है, क्योंकि यहाँ के कृषक भूमि पर से अपना स्वामित्व नहीं समाप्त करना चाहते । 
इस प्रकार सहकारी खेती के चारों रूपों को देखने के बाद यह कह सकते हैं 
कि भारत की वर्तमान दशाओं को देखते हुए संयुक्त सहकारी कृषि ही उपयुक्त है, 
क्योंकि यह वर्तमान कृषि समस्याओं को दूर करने में समर्थ है । इसमें गहरी किस्म के 
बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ, कृषि इकाइयों का एकोकरण, व्यक्तिगत स्वामित्व 
आदि के लाभ प्राप्त होते हैं । इससे बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार भी मिलेगा। 


भारत में सहकारो खेती का महत्त्व 


सहुकारी कृषि के पक्ष में तक--भारत में सहकारी खेती के पक्ष में निम्न तर्क 
दिये जाते हैं :--- द 

), भूमि का सदुपयोग---सहुकारी कृषि में उपलब्ध भूमि का अच्छा उपयोग 
किया जा सकता है। भारत में अधिकांश जोतें अनाथिक हैं। सहकारी खेती से इन 
अनाथिक जोतों को आध्िक जोतों में बदला जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सहकारी 
कृषि के अन्तर्गत प्रत्येक भूखण्ड उस फसल के प्रयोग में आयेगा जिसके लिए वह सबसे 

घिक उपयुक्त है । 

2. श्रमशक्ति का सदुपयोग--चूंकि सहकारी क्ृषि में सभी कृषक संयुक्त रूप 
से कार्य करते हैं, इसलिए उनमें से प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिल 
जाता है। सहकारी कृषि में भुमिहीन श्रमिकों को भी कठोर परिश्रम करने की प्रेरणा 
मिलती है, क्योंकि उन्हें अपने श्रम का प्रतिफल मिलने की आशा रहतो है । 

3. कृषि भूमि में सुधार-- छोटे किसान साधनों के अभाव में सघन वह उन्नत 
खेती वहीं कर सकते । सह॒कारो फार्मों में वैज्ञानिक कृषि करना सम्भव हो जाता है, 
क्योंकि उत्तम बीज, खाद आदि की सुविधायें बढ़ जाती हैं । साथ ही, आदर्श आकार 
संयुक्त खेतों में कृषि से सम्बन्धित पूँजी, जेसे बैल, ओजार तथा सिचाई के साधन का 
भी अच्छे प्रकार से उपयोग किया जा सकता है । 

4. खाद्यान्नों एवं कच्चे मालों के एक विशाल अतिरेक का सृुजन--सहकारी 
कृषि के पक्ष में एक महत्त्वपूर्ण तक यह है कि बड़ी-बड़ी जोतों से खाद्य पदार्थों तथा 
कृषि से प्राप्त ओद्योगिकु कच्चे माल का विक्री-योग्य एक विशाल अतिरेक प्राप्त किया 
. जा सकता है । शोन्न ओद्योगीकरण के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक श्रम को 
भोजन देने के लिये पर्याप्त खाद्यान्न एवं उद्योग के लिये पर्याप्त कच्चा माल मिलता 
रहे । इस प्रकार, सहकारी कृषि द्वारा ओद्योगीकरण के लिए अत्यन्त आवश्यक कृषि. 
. अतिरेक को आसानी से बढ़ाया जा सकता है द द 
द 5. सामाजिक लाभ--सहकारी खेती का एक बहुत बड़ा सामाजिक लाभ यह 
क्‍ है कि कृषकों का शोषण बन्द हो जाता है, क्योंकि उन्हें जमींदारों पर आश्रित नहीं 
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रहना पड़ता, साहुकारों से रुपया उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा कृषि 
पदार्थों का पूरा मूल्य प्राप्त हो जाता है । 

6. भावात्मक एकता--सहकारी खेती से भावात्मक एकता का भी विकास 
होता है, क्योंकि सभी धर्मों के व्यक्ति एक साथ बैठकर सामूहिक हित के लिए विचार 
एवं कार्य करते हैं जिससे अपनी समस्या एवं मान्यताओं को समझने का अवसर 
मिलता है। 

.... 7. बहुद्देशीय नदी घादी योजना का सदुपयोग--सहकारी खेती से ऐसी 
योजनाओं का सदुपयोग होता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में सहकारी खेती प्रणाली लागू 
करके हम इन प्रायोजनाओं का विदोहन अच्छी तरह से कर सकते हैं । द 

8. भूमि पुनरुद्धार कार्यक्रम--इसके लिए सहकारी कृषि बड़ी उपयोगी व 
आवश्यक है; क्योंकि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यर्थ पड़ी हुई भूमि को खेती में सम्मि- 
लित किया जाता है । अतः व्यय अधिक लगता है। सहकारिता के आधार पर इस 
कार्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है । 


9. यांत्रिक कृषि--सहकारी कृषि विस्तृत रूप में की जाती है। पंजी की भी 
सुविधा रहती है । अत: इससे यांत्रिक कृषि का उपयोग किया जा सकता है और इसके 
लाभों को प्राप्त किया सकता है । 

0, अन्य लाभ--(9) सहकारी कृषि द्वारा ही फसलों का आयोजन सम्भव 
होता है। (४).सहुकारी कृषि द्वारा सरकार और कृषकों के मध्य प्रत्यक्ष व घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित हो सकता है, क्योंकि सरकार के लिए बड़ी-बड़ी जोतों के साथ सम्पर्क 
रखना आसान होता है। (४४) कृषि सम्बन्धी आँकड़े एकत्रित करने में भी सुविधा 
रहती है। (7४) खाद्यान्न में राजकीय व्यापार की नीति को कार्यान्वित करने में इस 
पद्धति से सहायता मिल सकती है । (०) सहकारी कृषि में कृषकों की आय बढ़ती, - 
. उनकी निर्घनता घटती एवं उनका जीवन-स्तर ऊँचा उठता है । 
कं , सहकारी कृषि के विरोध में तकं--सहकारी खेती के विपक्ष में भी कई विद्वानों 

ने निम्नलिखित तक दिये हैं--- 

() सहकारी कृषि के लाभ वास्तविक नहीं है--आलोचकों का कहना है कि 
सहुकारी कृषि के पक्ष में जो लाभ बताये गये वे वास्तविक नहीं हैं। उनका कहना 
है कि (अ) सहकारी कृषि से रोजगार में वृद्धि की आशा नहीं की जानी चाहिए, 
क्योंकि सहकारी खेती से कृषि का यंत्रीकरण बढ़ेगा ओर खेत्ती पर निर्भर मजदूर बड़ी 
संख्या में बेकार हो जायेंगे ओर साथ ही पशुधत की उपेक्षा होने लगेगी । (ब) बड़े 
पैमाने की कृषि ने थोड़े ही वर्षों में एकत्रित मिट्ठी की उर्वरता को समाप्त कर दिया 
है। वास्तव में जोतों का आकार जितना कम होता है, मिट्टी की उर्वरता भी उतनी 
ही अधिक होती है। अतः इस दृष्टि से भी सहकारी कृषि लाभदायक नहीं है। (स) 
कृषि से श्रम-विभाजत मितव्ययिताय होती भी हैं तो वे अकुशल प्रबन्ध के कारण 
समाप्त द्वो जायेंगी । (द) सहकारी खेती की उपज प्रत्येक सदस्य की भूमि के हिस्से 
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तथा उसके श्रम के अनुसार बाँटी जाती है अर्थात्‌ उपज के वितरण में असमानता 
आना स्वाभाविक है। इससे कई सदस्य असंतुष्ट रहेंगे । 

(४) भारत में सहकारी क्ृषि के मार्ग में कठिनाइयाँ व बाधाएँ--आलोचकों 
का यह भी कहना है कि सहकारी कृषि की सफलता में सबसे बड़ी बाधा भारतीय ग्रामों 
में व्याप्त आथिक एवं सामाजिक विषमतायें हैं। कुछ प्रमुख बाधाएँ इस प्रकार हैं-- 
($) वर्तमान ग्रामीण समाज में सहकारिता की भावना का अभाव, (४४) किसानों का 
अपती जमीन के प्रति प्रगाढ़ स्नेह, (४7) निरीक्षण एवं प्रबन्ध सम्बन्धी कुशलता का 
अभाव (१४) गाँव में उचित नेतृत्व का अभाव, (४) जमींदारों एवं साहुकारों का 
विरोध, (४) जाति प्रथा एवं सामाजिक विशेषतायें, (४४) आथिक असमानताएं, 
(०७४) कृषकों की अशिक्षा एवं अज्ञानता, ($४) सामूहिक जिम्मेदारों की भावना का 
अभाव, (5) कृषि से सम्बन्धित विभिन्न विभागों में तमन्‍वय का अभाव | । 
.... (४) अन्य देशों में सहकारी कृषि की असफलता--आलोचकों का यह भी 
कहना है कि विश्व के अन्य देशों में जहाँ कहीं भी सहकारी कृषि अपनाई गई है सफ- 
लता नहीं मिली है। यदि कहीं सहकारी क्रषि ने कुछ प्रगति दिखाई है तो इसका 
कारण सरकार का दबाव या संकटकालीन परिस्थितियों का विद्यमान होना रहा है । 
उदाहरण के लिये, पोलेण्ड में सहकारी कृषि को प्राय: त्याग दिया गया है और चीन 
में सहकारी फार्मों का उत्पादव कम होने लगा है। ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए 
यह तर्क॑यंगत नहीं होगा कि यह सहकारी कृषि को अपनाये । श्री राजगोपालाचारी के 
शब्दों में, 'साम्यवादी देशों को छोड़कर, जहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव है और 
लोगों से जबरदस्ती काम कराया जाता है, कहीं भी सहकारी खेती का प्रयोग नहीं 
किया गया । सहकारों खेती बल प्रयोग के बिना सम्भव नहीं होगी। लोग खुशी से 
मजदूर बनने के लिये राजी नहीं होंगे और किसान तो और भी कम । हमारे देश में 
सहकारी खेती भयंकर रूप से विफल होगी ।” द 

(77) सहकारी खेती के विरोध में अन्य तर्क--सहकारी खेती के विरोध में 
कुछ अन्य तक इस प्रकार दिये जाते हैं-- द 

!. सहकारी खेती को सामृहिक खेती की प्रथमावस्था के रूप में देखा जाता 
है, जिससे अन्त तक समूह की सत्ता सर्वोपरि हो जायेगी और किसानों की व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता का उन्मूलबव होकर वह एक वैतनिक मजदूर रह जाएगा। इसीलिए कई 
विद्वान्‌ सहकारी खेती को साम्यवाद की दिशा में पहला कदम समझते हैं । 

द 2. भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली के विधघटन तथा किसानों में व्यक्तिवादी 
दृष्टिकोण की वृद्धि के कारण संयुक्त खेती बहुत कम किसान स्वेच्छा से अपनायेंगे । 
3. सहकारी खेती में काम का बंटवारा उचित ढंग से करना बहुत कठिन है। 
अतः काम के असमान विभाजन से कई सदस्य असत्तुष्ट रहेंगे जिसका बुरा प्रभाव 
उत्पादन पर पड़ेगा ॥.. 
4. सहकारी नेतृत्व का अभाव, किसानों की अशिक्षा व अज्ञानता तथा राज- 

नीतिज्ञों के हस्तक्षेप के कारण सहकारी खेती के वास्तविक संचालन में बहुत-सी कठि- 
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ताइयों का उदय होगा । ओर इसके अनुचित प्रयोग के रूप में नकली समितियाँ बड़ी 
संख्या में संगठित होने का भय है । 

5, खेतों के प्रबन्ध काय में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता न होने से कई किसान प्रेरणा- 
हीन होंगे, जिसका बुरा प्रभाव उत्पादन पर पड़ेगा, जैसा कि आर्थर लुईस ने बताया, 
“अ्द्धविकसित देशों में तीत्र कृषि प्रगति का रहस्य कृषि विस्तार में, उर्वरकों में, उन्नत 
बीजों में, कीटनाशक ओषधियों में और जलापूर्ति की व्यवस्था में निहित है, फार्म का 
आकार बदलने में नहीं । क्‍ 

निष्कष---इस प्रकार कई समर्थकों तथा विरोधियों ने सहकारी खेती के पक्ष 
व विपक्ष में तर्क दिये हैं, किन्तु भारत में सहकारी खेती पर आर्थिक दृष्टिकोण के कम 
ही विचार किया गया है । हमारी सम्मति में भारत के लिए सहकारी खेती लाभदायक 
ही होगी । सहकारी खेती के विरुद्ध जो अनेक तर्क दिये गये हैं उनका उत्तर दिया जा 
सकता है। जैसे सहकारी खेती अधिक बेरोजगारी उत्पन्न करेगी ऐसा अनिवार्य नहीं 
है, क्योंकि देश में औद्योगिक उन्नति से, विशेष कर कृषि से सम्बन्धित लघु उद्योगों के 
विकास से सहकारी क्ृषि द्वारा बेकार हुए अधिकांश श्रमिकों को काम मिल जायगा । 
यह भी आवश्यक नहीं है कि सहुकारी कृषि में अवश्य ही बड़े पैमाने पर यंत्रीकरण 
किया जाय । सच तो यह है कि सहकारी कृषि रोजगार के अनेक नये अवसर उत्पन्न 
करेगी, जैसे भूमि समतल करता, नालियाँ तथा बाँध आदि बनाना, कुओं की खुदाई 
करना आदि । इनमें अरोजगार कृषकों को काम मिल सकेगा । 

यह भी कहना उचित नहीं हैं कि कृषकों का अपनी जमीत के प्रति प्रगाढ़ स्नेह 
होने के कारण सहकारी खेती सफल नहीं होंगी । क्योंकि भूमि से प्रेम विश्व के सभी 
कृषकों में पाया जाता है, फिर सहुकारी संयुक्त-कृषि के अधीन कृषक भूमि नहीं खोते, 
केवल मिल कर कार्य करते हैं। हमारी सरकार एक लोकतंत्रीय सरकार है। अत: 
सरकार द्वारा किसी प्रकार के दबाव को आशंका नहीं की जानी चाहिये | हम दबाव 
नहों, अनुरोध का मार्ग अपना रहे हैं। अतः कोई कारण नहीं है कि भारतीय कृषकों 
पर सहकारी कृषि में शामिल होते के लिये दबाव डालता पड़े । यह भी कहना ठोक 
नहीं है कि निर्वाचित प्रबन्ध-व्यवस्था अकुशल ही रहेगी। क्योंकि, यदि समुचित प्रेरणाएँ 
प्रदान की जाये तो प्रबन्ध में कुशलता बढ़ायी जा सकती है। साथ ही, यह भो कहा 
जा सकता है कि सहकारी क्ृषि का निर्माण धोरे-धीरे किया जाय त कि एकदम, जिससे 
दूसरे कृषकों को धीरे-धीरे अनुभव प्राप्त होता जायगा ओर वे कुशल पभ्रबन्धक बन 
जायेंगे। यहु आलोचना भी सही नहों है कि सहकारी फार्म छोटे फार्मों के समान 
उत्पादक नहीं होते । भारत के सम्बन्ध में इस बात से सभी भली-भांति परिचित हैँ कि 
छोटे-छोटे अनाथिक खेतों के कारण ही यहाँ कृषि अत्यन्त पिछड़ी हुई अवस्था में है । 

फिर यह भी जरूरी नहीं है कि खेती के प्रबन्ध कार्य में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
न होने से किसान प्रेरणाहीन हो जायेंगे, क्योंकि अभो भी औसत भारतीय कृषक 
स्वतन्त्र नहीं है। यदि वह काश्तकार है तो जमींदार उसका स्वामी है या वह महाजन 


अथवा साहुकार के चंगुल में है । 
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उपयंक्त विवेवन से स्पष्ट है कि भारत में सहकारी खेती के विरोध में दिये 
गये तकों का विशेष महत्त्व नहीं है, बल्कि सहकारी कृषि का पक्ष अधिक प्रबल प्रतीत 
होता है। वस्तुतः भारत में सहकारी खेती का उद्देश्य बड़े पैमाने पर यांत्रिक खेती 
करना ही नहीं है, बल्कि असंख्य अनाथिक इकाइयों को मिलाकर किसानों की अर्थ- 
व्यवस्था को सुधारना है। भारत में सहकारी कृषि को सफल व लोकप्रिय बनाने के 
लिये तैद्धान्तिक कट्टरता के स्थान पर, व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है । 
क्योंकि इसी के द्वारा न केवल भारतीय कृषि को, बल्कि सम्पूर्ण भारतीय अर्थ-ब्यवस्था 
को उन्नत किया जा सकता है। हमें कृषकों को यह विश्वास दिलाना होगा कि उनके 
व्यक्तिगत स्वामित्व एवं स्वतन्त्रता को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। कृषि से 
सम्बन्धित विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना ही प्रधान लक्ष्य है । 

भारत में सहकारी कृषि की प्रगति (?77087655 ०६ (0-०7७८७४ए९ #४007- 
उग8 7० 7079)--वैसे तो योजनाकाल के पूर्व ही भारत में सहकारी खेती की दिशा 
में प्रयत्त किये गये थे, किन्तु व्यवस्थित रूप से सहकारी कृषि के प्रचलन के सम्बन्ध में 
प्रयास पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत ही किया गया । 

प्रथम पंचवर्षोष योजना--प्रथम पंचवर्षीय योजना से सहकारी कृषि को 
प्रोत्साहित करने के लिए सुझाव दिये गए और यह कहा गया कि छोटे-छोटे कृषकों 
को स्वेच्छा से सहकारी संमितियाँ बनाने के लिए प्रेरित किया जाय । इस योजना में 
सहकारिता के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। 956 तक देश में 

]000 सहकारी कृषि समितियाँ कार्य कर रही थीं। इस योजना में पंजाब, उत्तर 
प्रदेश, तथा बम्बई में सहकारिता का विशेष प्रचलन हुआ । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना--ह्वितीय योजना में उत्पादन बढ़ाने के लिए सह- 
कारी कृषि समिति की स्थापना पर विशेष बल दिया गया। इस योजना में 40 लाख 
रुपये का प्रावधान किया गया । 960-6] तक 6825 सहकारी कृषि समितियाँ थीं । 

तृतीय पंचवर्षोष योजना-इस योजना में !00 लाख रुपये व्यय करने का 
प्रावधान था । सहकारी खेती के विकास के लिए सहकारी सलाहकार” मण्डल की. 
स्थापना हुई । 

.... चतुर्थ एवं पंचम पंचवर्षोय योजनाएँ--चतुर्थ एवं पंचम पंचवर्षीय योजनाओं: 
में भी सहकारी कृषि पर तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सहकारी कृषि के बिकास 
के लिए 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। क्‍ 
..... वर्तमान स्थिति---नवीन आँकड़ों के अनुसार देश में 9,772 संयुक्त सहकारी 

समितियां हैं इनके अधीन क्षि भुमि का लगभग 63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है तथा इनके 

सदस्यों को संख्या 2'7 लाख है । 


सहकारी खेती की धीमी प्रगति के कारण 


पु भारत में सहकारी खेतो की प्रगति सन्तोषजनक नहीं रही है । इसके लिए 
.. निम्न कारण उत्तरदायी हैं-- 


सहकारी कृषि... क्‍ क्‍ 89 


. राज्य सरकारों की उपेक्षापुर्ण नीति--राज्य सरकारों द्वारा सहकारी खेती 
को उतना महत्त्व नहीं दिया गया जितना आवश्यक था। उदाहरण के लिए आन्श्र 
प्रदेश में सन्‌ 962 तक पथ-प्रदर्शक योजनाओं को शुरू नहीं किया गया था । 

2. समन्वय का अनभ्ााव--अधिकांश दशाओं में सहकारी कृषि समितियों तथा 
अन्य समितियों जैसे साख समितियों, सिंचाई समितियों इत्यादि में उचित समन्वय का 
सर्वथा अभाव रहा है । 

3. निकृष्ठ भूसि---देश में सहकारो कृषि को अधिकांश प्रगति मध्यस्थों की 
समाप्ति से प्राप्त भूमि ओर भूमिहीन किसानों को दी जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में 
हुई है। ऐसी भूमि का अधिकांश भाग निक्ृष्ट किस्म का है जिससे समितियों के 
विकास में कठिनाई रही है । 

4. भूमि-सुधार कानूनों से बचाव--अनेक सहकारी समितियों का निर्माण 
एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा मिलकर भूमि की उच्चतम सीमा के अधिनियमों से 
बचने के लिए किया गया है। इस प्रकार वे सहकारिता के उद्देश्यों की ओर कोई 
विशिष्ट ध्यान नहीं देते । 

5. सदस्यों को अनुपस्थिति--अधिकांश समितियाँ ऐसी हैं जिनके सदस्य 
समिति की भूमि पर श्रम नहीं करते जिससे बाहरी श्रमिकों से कार्य कराना पड़ता है । 
सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण सहकारो खेती का उद्देश्य हो पूर्ण नहीं हो पाता । 

6. अन्य कारण--- | 

() ग्रामीण जनता एवं दूसरे लोग इस अभियात्र की महत्ता को ठीक-ठीक 
समझ नहीं सके । 

(2) निर्मित नियम, अधिनियम एवं वित्तीय व्यवस्थायें समन्वित, व्यवस्थित 
एवं सुसंगठित नहीं रही । प्रशासनिक व्यक्ति भी पूर्ण सहायक नहीं सिद्ध हो सके । 

(3) भूमि के प्रति अपनी प्रगाढ़ प्रेम की नींद से कृषक को इस अभियान के 
दोरान जगाया नहीं जा सका । 

(4) हमारे कृषकों को यह विदेशी चीज प्रतीत होती है और इससे उनकी इस 
अभियान के प्रत्नि व्यक्तिगत उत्प्रेरणा मारी जाती है। 

(5) कृषकों के बीच योग्य कर्मचारियों एवं नेतृत्व का अभाव रहा है। 

(6) सहकारी समितियों के लिए योग्य प्रबन्ध का अभाव रहा है। सदस्यों में 
आपसी क्षगड़े और व्यक्तिगत घ्वार्थों की प्रधानता रही है । 


भारत में सहकारी क्रषि को लोकप्रिय और सफल बनाने का सुझाव _ 


भारत में सहकारी कृषि की प्रगति सनन्‍्तोषजनक नहीं कही जा सकती । परन्तु 
सभी विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि सहकारी कृषि व्यवस्था द्वारा ही भारतीय 
- क्षि का समुचित विकास हो सकता है। अतः इसे सफल और लोकप्रिय बनाने के 
लिए विभिन्न विद्वानों ओर कार्यकारी दलों, समितियों एवं विशेषज्ञों द्वारा समय-समय 
पर सुझाव दिये जाते रहे हैं, जिनका सारांश आगे प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
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_- च्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप--आजकल गाँव में न्यूनतम सहकारी समितियों 
में सरकारी अधिकारियों का अधिक हस्तक्षेप है जो कार्य की मंदगति व अनुपयुक्तता 
के लिए उत्तरदायी है। अतः सरकारी हस्तक्षेप स्यूवतम करना चाहिए।..... 

2. ग्रामीण उद्योगों की स्थापना--सहकारी कृषि समितियों का आधथिक 
आकार विस्तृत करने के लिए ग्रामीण उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कि. 
. समिति के सदस्यों को और काम मिल सके । अतः समिति ने इन उद्योगों की स्थापना 
की सिफारिश की है। 

द 3. ऋण सुविधाएँ--गाडगिल समिति ने सुझाव दिया है कि सहकारी बेद्धों 

ढारा इत सहकारी कृषि समितियों को अधिक उदार रूप से ऋण देने चाहिए । 

... 4, छोटे तथा सध्यमवर्गीय किसानों को प्राथमिकता-- सहकारी समिति की 

. रजिस्ट्री करते समय छोटे तथा मध्यमवर्गीय किसानों की समिति को प्राथमिकता देनी 
चाहिए। द द हल 

द 5. ससिति को सहायता--सहकारी कृषि समिति को सहायता उसके रूप, 

कर्म का आकार, सदस्यों के साधन एवं विकास कार्यक्रमों को देखकर दी जानी चाहिये । 

. इस सम्बन्ध में कोई कठोर रूप नहीं अपनाना चाहिए । 

6. ग्रशिक्षण केन्द्र-किसानों की सहकारी खेती के प्रशिक्षण के लिए देश के 

विभिन्न भागों में प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने चाहिए । द 
7. तकनोकी सहायता--गाडगिल समिति के विचार में तकनीकी सहायता 
का अभाव भो सहकारी समितियों के विकास में बाधक रहा है अतः उसने सिफारिश 
- की कि इन समितियों को तकनीकी सहायता प्रदान की जाय | 
6. निर्बेल सहकारी कृषि समितियों का पुनर्गठन---उत सहकारी कृषि समि- 
तियों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए जो निर्बल या निष्क्रिय हैं । 
3. अन्य सुझाव-- (४) गाँव स्तर पर सहकारी कृषि विकास में कुछ उत्तर- 
दायित्व गाँव पंचायतों पर सौंप जाना चाहिए । ही 
(7) भूमि सुधार कार्यक्रमों से मिलने वाली आधिक्य भूमि पर सहुकारी कृषि 
के अन्तर्गत ही क्रषि को जानी चाहिए | 
. (४४) सहकारी कृषि को प्रोत्साहन करने में सरकार बफर स्टाक के लिए 
... खाद्यान्न इत्यादि बरोदते में सहकारी कृषि समितियों को प्राथमिकता दे सकती है । 
. (४) यदि किसी गाँव में अधिकतक कृषक सहकारी कृषि अपनाना चाहते हों 
तो थोड़े से किसानों के लिए सहकारी कृषि अपनाना अनिवार्य होना चाहिए।. 

.. सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि का तुलनात्मक अध्ययन. 

._ यद्यपि सहकारों कृषि और सामूहिक कृषि व्यवस्था में कई समानताएं हैं, फिर 
रा अप कृषि व्यवस्था अनेक हृष्टियों से सामूहिक कृषि व्यवस्था से भिन्न है, 
0) आधार--सहकारी कृषि व्यवस्था ऐच्छिकता के आधार पर संगठित की 
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जाती है, जबकि सामूहिक कृषि व्यवस्था में दबाव व अनिवार्यत्ता से काम लिया जाता 
है। 

(४) सम्बन्ध-विच्छेद--चुूँकि सहकारी कृषि-व्यवस्था का मूल आधार ऐच्छिक 
होता है, इसलिए कोई भो सदस्य किसो भो समय समिति से अपना सम्बन्ध कर सकता 
हैं। परन्तु सामूहिक कृषि में दबाव का अंश होने के कारण सदस्य को सामान्यतया 
समिति से सम्बन्ध-विच्छेद का अधिकार प्राप्त नहीं होता। क्‍ 

(7) स्वासित्व--सहकारी कृषि व्यवस्था में भूमि सदस्य कृषकों के व्यक्तिगत 
स्वामित्व के अधीन रहती है, परन्तु सामूहिक कृषि-व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व का 
अस्तित्व नहीं रहता । 

(ई५) खेती का आकार--सामूहिक कृषि व्यवस्था में सहकारी कृषि-व्यवस्था 
की अपेक्षा खेतों का आकार बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ अनिवार्यता का अंश रहता है । 

. (५) सहकारिता की शिक्षा--सहकारी कृषि व्यवस्था में सदस्यों को सह- 
कारिता की शिक्षा दी जाती है और उनको व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर दिया 
जाता है। परन्तु सामूहिक कृषि-व्यवस्था में इसका प्राय: अभाव पाया जाता है। 

(४7) हस्तक्षेप---सहकारी कृषि व्यवस्था में सदस्यों को प्रबन्ध-समिति की 
कार्यवाहियों में हस्तक्षेप का पूर्ण अधिकार होता है, किन्तु सामृहिक कृषि-व्यवस्था के 
अन्तर्गत सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों की कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप करने का कोई 
अधिकार नहां । 

(५7) सदस्यों को संख्या--सामूहिक कृषि में सदस्यों की संख्या अधिक होती 
है जबकि सहकारी क्ृषि में सदस्यों की संख्या कम होती है । 

एप) भुमि का समाजीकरण--सामुहिक कृषि में भूमि का समाजीकरण कर 
दिया जाता है जबकि सहकारी कृषि में ऐसा नहीं होता 

(5) पारिश्रप्तिक--सामुहिक कृषि में पारिश्रमिक श्रम के आधार पर मजदूरों 
के रूप में दिया जाता है जबकि सहकारी कृषि में पारिश्रमिक भूमि के अनुपात में दिया 
जाता है। 


भारत के लिए सामूहिक क्षि और सहकारी कृषि में कौन श्रेष्ठ रहेगा 
. अधिकांश विद्वानों का मत है कि भारत के लिए सहकारी कृषि ही श्रेष्ठ है 
ओर वे इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं-- 

(अ) भूमि से लगाव--भारतीय किसान किसी भी परिस्थिति में भूमि के 
स्वामित्व से अलग नहीं होना चाहते क्योंकि अपनी पैतृक भूमि से भारी लगाव है और 
वे भूमि के स्वामित्व को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतोक मानते है। ऐसी स्थिति में 
भारतीय कृषकों को सहकारी ऋषि के लिए ही तैयार किया जा सकता है। 

(ब) प्रोत्साहन--भारतोीय किसान आलस। होता है लेकिन जब उसको सह- 
कारी कृषि में मजदूरी मिलती है और भूमि के अनुपात में उत्पादन में हिस्सा मिलता 
है तो वह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होता है। लेकित जब उसको सामूहिक खेती 
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में केवल मजदूरी मिलेगी तो वहु कार्य करने में आलसी ही रहेगा । फलतः कृषि उत्पा- 
'दन में वृद्धि नहीं होगी 

(स) सरकारी हस्तक्षेप---सामूहिक खेती में अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप रहता है 
जिसमें नोकरशाही, लालफीताशाही, निर्णय में देरी आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। 

(द) प्रजातंत्रीय-प्रणाली--भारत में प्रजातंत्रीय पद्धतियों पर अधिक जोर 
दिया जाता है इस दृष्टि से सहकारी कृषि ही श्रष्ठ है । 

(इ) राजनेतिक समर्थंन--सामृहिक कृषि साम्यवादी सिद्धान्त पर आधारित 
है परन्तु भारत की वर्तमान सरकार उसमें विश्वास नहीं करती है इसके अतिरिक्त 
अधिकांश राजनीतिक दल भी इसका समर्थन नहीं देते हैं । हाँ, समाजवाद में अधिकांश 
दलों का विश्वास है ऐसी स्थिति में सहकारी कृषि ही उत्तम है | 

उपर्येक्त बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामूहिक कृषि की 
तुलना में सहकारी कृषि ही भारत के लिए श्रेष्ठ है लेकिन सहकारी कृषि को भी सफल 
बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सदस्यों में सहकारिता की भावना का विकास किया 
जाय तथा सहकारी विपणन व सहकारी वित्त की उचित व्यवस्था की जाय । 

परीक्षा प्रश्न 

!. “सहकारी कृषि केवल सामृुहिक कृषि की ओर एक अस्थायी मार्ग होगा 
तथा इसके ग्रामीण जीवन में निश्चय ही संकट की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी ।” 
मीमांसा कीजिए । 


सहकारी कृषि ओर सामूहिक क्ृषि--इन दो पद्धतियों में से आप किसका 
अपने राज्य में समर्थन करेंगे ? अपने उत्तर के लिए तकक॑ प्रस्तुत कीजिए । क्या सहकारी 
कृषि एक ओर सामृहिक कृषि और दूसरी ओर व्यक्तिगत क्षृषि व्यवस्था की अपेक्षा 
श्रेष्ठ है ? सकारण उत्तर दीजिए । 


अथवा को ॥ 
व्यक्तिगत कृषि व्यवस्था' और सहकारी कृषि' का दोनों की सापेक्षित उत्पा- 
दन क्षमताओं में उपयुक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखकर मूल्यांकन कीजिए | दोनों 
प्रकार की खंती में प्रत्येक में सामुदायिक योजनाओं का क्या योगदान हो सकेगा ? 
सिकेत---सहकारी कृषि की परिभाषा दीजिए तथा सामूहिक कृषि से इसका 
. अन्तर बताइए तथा सहकारी कृषि के ग्रुण-दोषों की विवेचना कीजिए ।] 
2. “भारत में सहकारी खेती सफल नहीं होगी ।” इस कथन की आलोच- 
नात्मक परीक्षा कीजिए । द 
द [संकेतं--सहकारी कृषि के दोष दीजिए ।] द ड़ 
3. “भारत में सहकारी खेती को आंशिक सफलता मिली है ।” क्या आप इस 
कथन से सहमत हैं ? कारण दीजिए । 
...... _सिकेत--सहकारी कृषि के ग्रुण व दोष का वर्णन करते हुए बताइए कि भारत 
मैं यह विदेशों की भाँति पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई है।] 





हे 
कृषि में सहकारिता 


((00-०ए०९४०फ ग0 /87८णै६पफ९) 





सहकारिता की परिभाषा--साधारणत: सहकारिता” शब्द का अर्थ होता है 
“मिल-जुलकर काम करना' । अर्थशास्त्र में सहकारिता का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह 
से है जिसका उद्देश्य ईमानदारी से सामान्य आर्थिक हितों को प्राप्त करना है। श्री 
कल्वर्ट (०]४००४) के शब्दों में, “सहकारिता एक ऐसा संगठन है, जिससे व्यक्ति 
स्वेच्छा से ओर समान-स्तर पर अपने आधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित 
होते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, “एक सहकारी समिति आर्थिक दृष्टि 
से निर्बल व्यक्तियों का एक संगठन है जिसके अन्तर्गत समान अधिकार व समान उत्तर- 
दायित्व के आधार पर सदस्य लोग स्वेच्छा से कार्य करते हैं। ओ० सेलिगमैन के शब्दों 
में सहकारिता का अर्थ उत्पादन और वितरण में प्रतिस्पर्धा का परित्याग तथा सभी 
प्रकार के मध्यस्थों की आवश्यकता को समाप्त करना है ।”” 


सहकारिता के सिद्धान्त अथवा तत्त्व 


निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि सहकारिता ऐसे व्यक्तियों का ऐच्छिक 
संगठन है, जो समानता, आत्म सहायता तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के आधार पर 
निजी तथा सामुदायिक हित के लिये कार्य करता है । 
किसी भी संगठन के सहकारी संगठन होने के लिए निम्न तत्त्वों का होना 
आवश्यक है-- 

(४) स्वेच्छिक सद्भ--सहकारी संस्था को सदस्यता पूर्णरूपेण ऐच्छिक होती 
है अर्थात्‌ प्रत्येक सदस्य को संस्था की सदस्यता स्वीकार करने और छोड़ने की पूर्ण 
स्वतन्त्रता होती है । द 

(४) लोकतंत्रोय--सहकारी समिति का प्रशासन लोकतन्‍्त्रीय ढजु से चलता 
. है अर्थात्‌ प्रत्येक सदस्य को एक मत प्रदान करने का अधिकार होता है चाहे उसने 
कितने ही अंश क्यों न खरीदे हों ।, एक व्यक्ति एक मत' वाला सिद्धान्त ही लागू 


होता है । द ध 
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(79) पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता--चूँकि सदस्यों के पास 
आधिक साधनों का अभाव होता है, अतः वे सभी मिलकर अपने साधनों को एकत्रित 
कर अपने उद्देश्यों की पूति करते हैं। अर्थात्‌ एक सबके लिए और सब्र एक के लिए 
मुख्य सिद्धान्त हैं 

(7ए) सामान्य हित--पसहकारी सट्ठछ सभी सदस्यों के कल्याण में वृद्धि का 
लक्ष्य लेकर बनाये जाते हैं । उनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा का अभाव रहता है। 

(०) वेतिक गुणों का विकास--श्री ताल्मकी के शब्दों में सहकारिता 
सदस्यों में स्वामिभक्ति, मित्रता और सहकारिता की भावना का विकास करती है ।”' 

(५) मध्यस्थों का लोप--सहका रिता का उहं श्य मध्यस्थों का लोप करना और 


स्पर्द्धा की इतिश्री करना है। 


भारत में सहकारी . आन्दोलन का उद्भव और विकास 


भारत में सहकारिता का प्रारम्भ 904 से हो माना जाता है तथापि इसका 
वास्तविक इतिहास बहुत पुराना है । 895 से पूर्व सर विलियम वेंडरबने व जस्टिस 
रानाडे ने भारत में ग्रामीण ऋण की समस्या को हल करने के लिए सरकार को कृषि 
_ बैक्धों की स्थापना का सुझाव दिया था। परन्तु इस सुझाव की उपेक्षा कर दी गई। 
895 में मद्रास सरकार ने श्री फ्रेडरिक निकल्सन को कृषि साख के विषय में अपनी 
रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा । उन्होंने सुझाव दिया कि कृषि विकास हेतु 'जनता के 
बैडू: बताए जायें। परन्तु मद्रास सरकार ते इस सुझाव पर कोई विशेष ध्यान नहीं 
दिया । इस समय उत्तर प्रदेश में श्री ड्पर्नेक्स तथा पंजाब में एडबर्ड सेकलेगन ग्रामीण 
ऋण-समितियों की स्थापना कर रहे थे। इधर बंगाल में भी ग्रामीण साख समितियों 
की स्थापना के विषय में काफी चर्चा थी | इन तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि भारत 
के लोग सहकारिता से सदैव अपरिचित नहीं थे । 
. सन्त 90 में द्वितीय अकाल आयोग ने भी कृषि साख समितियों की स्थापना 
, पर बहुत अधिक बल दिया । समिति की रिपोर्ट तथा अन्य सुझावों के परिणामस्वरूप 
सरकार ने 904 का सहकारी साख समिति अधिनियम पास क्रिया। इस प्रकार 
भारत में सहकारिता आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ । इस अधिनियम की कुछ कमियों 
को दूर करने की दृष्टि से सन्‌ 9]2 में सहकारी समिति अधिनियम' पारित किया 
 गया। इस अधिनियम ने साख समितियों के अतिरिक्त गेर-साख समितियों को भी 
मान्यता प्रदान की । द 
।92 के बाद सहकारी आन्दोलन को. नवीन चेतना प्राप्त हुई और न केवल 
साख समितियों अपितु गेर-साख समितियों का भो तेजी से विकास प्रारम्भ हो गया । 
89]2 के अधिनियभ के बाद दो वर्ष में ही सहकारी समितियों की संख्या 5,000 तथा 
सदस्यों की संख्या 9 लाख 95 हजार हो गई (9]-]2 में यह संख्या क्रमशः 8,77 
एवं 4 लाख थी) सरकार ने सहकारी आन्दोलन की प्रगति पर विचार करने के लिए 
9]5 में मेकलेगन सम्तिति नियुक्त की। समिति के मुख्य सुझाव इस प्रकार थे--() 
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अतियमित समितियों को शीघ्र समाप्त किया जाय, (2) ऋण के ठीक समय पर भुगतान 
प्र बल दिया जाय, (3) सहकारी समितियों का पुनर्गठन हो तथा (4) सहकारी 
आन्दोलन को एक प्रास्तीय विषय बनाया जाय । 

दुर्भाग्य से इस समय प्रथम महायुद्ध चल रहा था और इसलिए समिति के 
महत्त्वपूर्ण सुझावों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया । 

प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ सत्‌ 99 में मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के फल- 
स्वरूप सहकारिता का विषय प्रान्तीय सरकारों को दे दिया गया । सन्‌ 935 में रिजर्व 
बेंक की स्थापता से सहकारी साख आन्दोलन को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला | द्वितीय 
विश्वयुद्ध के समय साख समितियों के अतिरिक्त गैर-साख समितियों का भी अच्छा 
विकास हुआ । 

सत्र 945 में नियुक्त सरेया समप्तिति एवं रिजय बक ने सरकार को एक- 
 उद्देशीय समितियों के स्थान पर बहुत उद्देशीय समितियों की स्थापना का परामर्श दिया 
जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया । इस प्रकार अब सहकारी आन्दोलन का क्षेत्र और 
विस्तृत हो गया 

योजतावध्ि से पूर्व तक भारत में सहकारिता आंदोलन को प्रगति नीचे तालिका 
में दर्यायी गई है : 

भारत में नियोजन पुर्दे सहकारिता का विकास 





]906-07 [950-5] 
सहकारी समितियों की संख्या 843 ],86,000 
सदस्य संख्या (प्राथमिक समितियाँ) 90,844 ,87,92,000 
कार्यकारी पूंजी 23 लाख रुपये 276 करोड़ 


स्व॒तन्श्नता के पूर्व सहकारी आन्दोलन की समीक्षा करने में हमें यहु विदित 
होता है कि सहकारी आन्दोलन में प्रगति के बावजूद भी सहकारी आन्दोलन जन- 
साधारण को प्रभावित करने में असफल रहा । महाजनों का प्रभुत्व किसी प्रकार कम 
नहीं था 


योजनाकाल में सहकारिता की प्रगति 


भारत में योजनाबद्ध विकास 95] से आरम्भ हुआ, और सरकार ने अपनी 
सभी योजनाओं में सहकारिता को प्राथमिकता दी है और इसे आर्थिक तथा सामाजिक 
“विकास का आधार माना है। 

प्रथम पंचवर्षोष्र घोजना--इस योजना वें अच्तगंत सहकारिता आन्दोलन को 
आगे बढ़ाने के लिए 7 करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था थी । प्रथम योजना के अंत 
में (ई) सहकारी समितियों की संख्या ।,80,000 से बढ़कर 2,40,000 (४) सदस्यों . 
की संख्या 38 लाख से बढ़कर !76 लाख तथा (+४) कार्यशील पूँणी 276 करोड़ _ 
रुपये से बढ़कर 469 करोड़ रुपये हो गयी । 
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द्वितोय पंचवर्धोष योजना--द्वितीय योजना काल में समाजवादी अर्थव्यवस्था के 
निर्माण में सहकारी संस्थाओं के योगदान को सर्वाधिक महत्व दिया गया | उस योजना 
में बृहत्‌ स्तर पर सहकारी कृषि, उपभोक्ता सहकारिता, सहकारी भवन निर्माण तथा 
ओद्योगिक सहकारिता को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया गया था । इस योजलना में 
सहकारिता के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए जिन्हें 960-6! तक प्राप्त 
करना था--(अ) सहकारिता समितियों के माध्यम से 225 करोड़ रुपये की कृषि-साख 
. की उपलब्धि, (ब) कृषि साख समितियों की सदस्य-संख्या 50 लाख तथा (स) सह- 
कारी समितियों के माध्यम से अतिरिक्त कृषि उपज के !0% भाग की बिक़ी । 

इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए द्वितीय योजना में प्राथमिक समितियों, विक्रय 
समितियों, सहकारी भण्डारागारों आदि के स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए। इस 
योजनावधि में सहकारी आन्दोलन पर 34 करोड़ रुपये और रिजर्व बेंक ने 20 करोड़ 
रुपये व्यय किए । 

तृनीय पंचवर्षोय योजना में सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र की सहकारिता के अस्तर्गत 
लाने का लक्ष्य रखा गया । वास्तव में 82 प्रतिशत गाँव सहकारिता के प्रभाव क्षेत्र में 
आ गये । इसी अवधि में श्री आर० एन० सिन्धी समिति व प्रो० एम० दान्तवाला 
समिति भी बनायी गयी । योजना में प्रस्तावित 80 करोड़ रु० की तुलना में 76 
करोड़ रु० वास्तव में खर्च हुए । इस योजना के अन्त में समितियों की संख्या वही बनी 
रही जो द्वितीय योजना के अन्त में थी लेकिव इन समितियों की सदस्यता बढ़कर 
585 लाख, अंश पूंजी 663 करोड़ रुपये व कार्यशील पूँजी 4,473 करोड़ रुपये हो 
गयी । 

तीन वाधिक योजनाओं (777९९ 377०७) 2905) के अन्तर्गत सहकारिता 
आन्दोलन के विकास पर 63.9 करोड़ रुपये व्यय किया गया। 968-69 तक 48 
प्रतिशत ग्रामीण कृषक परिवारों को सहकारिता के अन्तर्गत लाया गया था तथा चतुर्थ 
योजना में सहकारी आन्दोलन के लिए !77.28 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी । 
इस योजना में सहकारी आन्दोलन के विकास को सुदृढ़ करने के साथ ही समन्वित 
करने तथा सहकारी कृषि समितियों, उपभोक्ता सहकारी समितियों तथा सहकारी साख _ 
सेवाओं के विकास पर विशेष जोर दिया गया । 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सहकारी आन्दोलन को सुहढ़ करने, उपभोक्ता 
सहकारी समितियों, सहकारी कृषि समितियों व सहकारी साख समितियों के विकास 
पर जोर दिया गया । सहकारी आन्दोलन के लिए योजना में 7728 करोड़ रु० की 
व्यवस्था थी । इसी योजना काल में सहकारी शिक्षा तथा प्रक्षिणण के कार्यक्रम का 
विस्तार किया गया । बैकुण्ठनाथ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान का शीर्ष संस्था . 
के रूप में विकास किया गया । इस योजना के अन्त में समितियों की संख्या में कोई 
.. परिवर्तन नहीं हुआ और वह 3*3 लाख बनी रही लेकिन सदस्यता, अंश पँजी व कार्य- 
.._. शील पूंजी में कुछ वृद्धि हुई जो क्रमश: 692 लाख, ]226 करोड़ रुपये व 9.648 
करोड़ रुपये तक पहुँच गयी । 
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.... पाँचवों पंचवर्षोय योजना में सहकारिता के विकास के चार उद्देश्य रखे गये--- 
(3) सहकारी कृषि समितियों की ऋण, आपूर्ति, विपणन व प्रक्रियन (97००८5४ंपष्ट) 
को सुदृढ़ करता; (४) उपभोक्ता सहकारी प्रवृत्ति का निर्माण करना; (४/) सहकारी 
_ विकास के स्तर में विशेष रूप से कृषि ऋण के क्षेत्र में क्षेत्रीय असन्तुलनों में सुधार 
करना; व (7५) सहकारी समितियों के पुनर्गठन के प्रयास किए गए हैं। इन उद्देश्यों 
के लिए इस योजना में 376 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। 

छठों पंचवर्षीय योजना -- इस योजना में सहकारिता के सम्बन्ध में चार सूत्रीय 
कार्यक्रम प्रतिपादित किये गये (+) प्राथमिक ग्राम समितियों को बढ़ावा देता ताकि 
वे सदस्यों की विभिन्न प्रकार की माँगों को पूरा कर सके (४) ग्रामीण निर्धनों की 
आथ्िक स्थिति सुधारने के लिए सहकारी समितियों को निर्देश देना (+४) प्रबन्ध पदों 
के लिए व्यावसायिक जनशक्ति तथा उपयुक्त सेवा संवर्गों का विकास करना (+४) सह- 
कारी महा संघ संगठनों की भूमिका का पुर्नार्धारण तथा समेकन करना जिससे वे अपने 
संगठक संगठनों के माध्यम से क्ृषि क्षेत्र को झुठा विनियोग, विपणन तथा अंग सेवाओं 
का प्रभावी रूप से सहायता कर सकें । 

सहकारिता सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों पर छठीं योजना में 94 करोड़ रुपये 
की व्यवस्था की गई है । 980-85 की अवधि के लिए महत्वपूर्ण सहकारी क्रियाओं 
के लिए निम्नलिखित भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं 


छठो योजना 980-85 के दौरान महत्वपुर्ण सहकारी क्विघाओं के लक्ष्य 


]979-80 में 984-85 में अवधि 


भौतिक कार्यक्रम इकाई प्रत्याशित उपलब्धि वर्ष का लक्ष्य 
_., अल्पकालीन ऋण करोड़ रुपये. :,300 2,500 
2. मध्यम तथा दीर्घावधि ऋण करोड़ रुपये 400 800 
3. सहकारी समितियों द्वारा विषणन द 
किये जाने वाले कृषि उत्पाद का | का 
मुल्य. - करोड़ रुपये ,750 2,500 


4. सहकारी समितियों के माध्यम से 
वितरित किया जाने वाले उर्वरक 


(क) मात्रा लाख टन (ऐएट) 2२4 45 
(ख) मूल्य... करोड़ रुपये 900... ],600 
5, सहकारी समितियों के माध्यम से 
ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित को जाने. का 3 
वाली उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य करोड़ रुपये 800 92,000... 


6. सहकारी समितियों के माध्यम से 
.._ शहरी क्षेत्र में वितरित की जाने शा हर, दी 23 
वाली उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य करोड़ रुपये... 800 ,600 


लि, द कृषि में सहकारिता 


. 7. अतिरिक्त मोदाम क्षमता का 


निर्माण लाख टन 47 82 
8, शीतागार का निर्माण स्थापित संख्या ]95 . 276 
क्षमता लाख टन 2 द 6 
9. विधायन इकाइयों की स्थापना संब्या 9,097 2,359 





भारत में योजना काल में सहकारिता की प्रग क्‍ निमत प्रकार हुई है: 
सहकारी समितियों को प्रगति 





क्र»... विवरण. वर्ष 960-67 970-7। 975-76 980-8! 

!, समितियों की संख्या द ह 
(लाखों में) 3.3 02 8.]  - 3.0 

2. प्राथमिक सदस्यों की सदस्य द 

... संख्या (लाखों में) . 342. 59] 848... 0692 

3. हिस्सा पूंजी (करोड रु० में) 222 85 529 2088 

4. कार्य पूँजी (करोड़ रु० में) 892.. 6,80 2,432 20,02 


भारत में सहकारिता आन्दोलन का ढाँचा 

-. $फपरटाएा& ्0-00-०7००६ ४ए७ .0ए७77९०६ ३४ [7072 ) 

भारत में सहकारी आन्दोलन को दो भागों में बाँठा गया है--- 

(!) साख समितियाँ (2) गैर-साख समितियाँ । 

साख समितियाँ साख प्रदान करती हैं। साख समिति को भी दो भागों में 
बाँटा गया है--- 
7, साख ससितियाँ 
(फाल्वा६ 502८6९६४65) 
कृषि साख समितियों का ढाँचा ( 5८०ए८४ए७७ खै8०प्रापफब! फल्का 

_$००ं०४० )--भारत के सहकारी आल्दोलन में कृषि साख समितियों का महत्वपूर्ण 

स्थान है। यहाँ पर कृषि सहकारी साख संस्थाएं दो प्रकार की हैं, जैसा कि तीचे चार्ट 


में दर्शाया गया है -- 
है. कृषि का समितियां 


33 3» २०० कनननता-+- अनु 
नीली ब नी ५-नननमन »त-+>+मलसण++«»«-क, 


.._(अ) अल्पकालीन व सध्यकालीत ऋण _ (ब) दीर्घकालीन साख प्रदान करते 
... प्रदान करने वाली सहकारी संस्थाएँ--... वाली संस्थाएं-.-../.. 
!. प्राथमिक कृषि साख समिति (गाँव स्तर पर) . प्राधमिक भूमि विकास बैडू 
£. जिला सहकारी बेजू: (जिला स्तर पर) .._ (खण्ड, तहसील, सब डिवीजन 

80 8 मजा बह के हा यम 3 कु . व जिला स्तर पर) 
_+- राज्य सहकारी बेझु (राज्य स्तर पर). 2, राज्य भूमि विकास बेछू (राज्य 
$ किक यम कल बल . स्तरपर) 
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00. द ... कृषि में सहकारिता 


उपर्यक्त चार्ट से स्पष्ट है कि अल्पकालीन व मध्यकालीन साख सुविधाएँ प्रदान 
करने वाली समितियों का ढाँचा त्रिस्तरीय है जिसमें गाँव स्तर पर प्राथमिक कृषि 
साख समितियाँ, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैड या जिला सहकारी बेड, राज्य 
स्तर पर राज्य सहकारी बैद्ध हैं।ये सभी संस्थाएं छोटी व मध्यम अवधि के ऋण 
देती हैं । " 
लम्बी अवधि के ऋण देते वाली सहकारी साख संस्थाएं द्विस्तरीय है | खण्ड 
तहसील, सब डिवीजन और जिला स्तर पर .भूमि विकास बैद्धू तथा राज्य स्तर पर 
केन्द्रीय भूमि विकास अथवा राज्य भूमि विकास बैड हैं । 

(अ) अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण प्रदाव करने वाली सहुकारी संस्थाएँ--. 

।, प्राथमिक कृषि साथ सभिति (गाँव स्तर पर)--- 

इन्हें कषि-साख समितियाँ भी कहते हैं। ये समितियाँ गाँवों में पायी जाती 

. हैं । हमारे देश में कृषि साख समितियों की स्थापता किसानों की आ्थिक अवस्था को 

सुधारने के लिए सन्‌ 904 में 'सहकारी सप्तितियों का संगठन के अन्तर्गत की गई 

है । 

प्राथमिक कृषि सांख समितियों का संगठन--देश में प्राथमिक कृषि-साख 
समितियों का संविधान एवं संगठन इसे प्रकार है :--- 

(4) सदस्थता--कोई भी दस व्यक्ति जिनकी आयु 8 वर्ष से अधिक हो, 
मिलकर सहकारी साख समितियाँ खोल सकते हैं। सदस्यों की संख्या सौ से अधिक 
नहीं हो सकती । 

(2) पंजीयन--प्रत्येक सहकारी साख समिति का पंजीयन प्रांतीयः सहकारिता 
विधान के अन्तगगंत करता अनिवार्य है। पंजीयन नि:शुल्क होता है । 

क्‍ 3) कार्यक्षेत्र--प्राय: एक गाँव में एक समिति होती है। इससे सदस्यों में 

आपसी सहयोग एवं सम्पर्क रहुता है । 

(4) प्रजातस्त्रीय प्रबन्ध--समिति का प्रबन्ध प्रजातंत्रीयः प्रणाली के आधार 
पर सदस्यों द्वारा ही होता है जो अवैतनिक होते हैं । प्रत्येक सदस्य को केवल एक वोट 

. देने का अधिकार होता है, चाहे उसके पास सहकारी समिति के कितने ही शेयर्स क्यों 

. न हों। प्रबन्ध के लिए दो समितियाँ हैं-- 

(अ) साधारण सभा--इसमें समिति के सभी सदस्य-होते हैं। इस सभा के 
मुख्य कार्य इस प्रकार हैं--प्रबन्ध समिति को चुनना, सेक्रेटरी को नियुक्ति करना, 
बजट पास करता, रजिस्ट्रार ओर आय-व्यय निरीक्षक को रिपोर्ट पर विचार करना 

.. ऋण सस्बस्धी नियम बनाता, समिति के नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन करना 

 आदि। 

क्‍ (ब) प्रबन्ध सन्ना--इसमें समिति के सदस्यों द्वारा चुने हुए 5 से लेकर 9 तक 
* सदस्य होते हैं। यह सभा दिव-प्रतिदित के कार्यों का संचालन करती है । 

४ (5) पूंजी प्राप्ति के साधन--ये समितियाँ अग्रलिखित दो साधनों से पंजी 

... एकत्रित करती हैं-- 


क्ंषि में सहकारिता दे कर 0] 


. [क) आंतरिक साधनों से---इनमें अंश पंजी, नए सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क 
सदस्यों के निक्षेप तथा सुरक्षित कोष सम्मिलित होते 

(ख) बाह्य साधनों से-- इसमें सहकारी ऋणों, गेर-सदस्यों के निक्षेपों तथा . 
केन्द्रीय और सहकारी बैल्ठों के प्राप्त ऋणों को सम्मिलित किया जाता है। 

(6) दायित्व--इन समितियों के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है अर्थात्‌. 
प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक ऋण के लिए उत्तरदायों होता है । 

(7) केवल सदस्यों को ऋण--ये समितियाँ केवल अपने सदस्यों को ही ऋण 
देती हैं। ये ऋण मुख्यतः तीन प्रकार के कार्यों के लिए दिए जाते हैं--- 

(अ) उत्पादन कार्यों के लिए (ब) पुराने ऋणों को चुकाने के लिए, (स) अन्य 
कार्यों के लिए जैसे विवाह आदि के लिए। ऋण अधिकतर उत्पादन कार्यों के लिए 
दिए जाते हैं । ऋण देते समय कम-से-कम दो सदस्यों की जमानत भी ली जाती है । 
कुछ राज्यों में ऋण लेने वाले सदस्यों को अपनी भूमि जमानत के रूप में रखनी पड़ती 


है । 
द सहकारी समितियाँ मुख्यतः अल्पकालीन ( एक वर्ष तक ) ऋण देती हैं परन्तु 
विशेष परिस्थितियों में उसकी अवधि तीन वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। 
सभी प्रकार के ऋणों को किस्तों में चुकाने की सुविधा दी जाती है । 
रा ऋणों पर ब्याज की दर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग (5 प्रतिशत से 2 
प्रतिशत तक) है ! 

(8) हिसाब-किताब की जाँच--सभी समितियों को एक निश्चित रूप में लेखों 
को रखना पड़ता है और इन लेखों का अंकेक्षण (8ए+760४) सहकारी विभाग के 

आडिटर द्वारा किया जाता है 
द (9) लाभ का वितरण--आररम्भिक साख समितियाँ अपने लाभ का एक अंश 
अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष सुरक्षित कोष ((६४७०४९ 7००) में डालती हैं और शेष 
लाभांश के रूप में अंशधारियों को बाँठ देती हैं। समितियों द्वारा दिये जाने वाले 
लाभांश की अधिकतम सीमा किसी भी राज्य में 0 प्रतिशत से अधिक नहीं है जो 
इस बात को स्पष्ट करती है कि सहकारी समितियों को लाभार्जन का माध्यम नहीं 
बनाया जा सकता है। 

(0) पंचायत--समिति व उसके सदस्यों के मध्य झगड़ों का निपटारा पंचा- 
यत द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था से मुकदमेबाजी कम हो जाती है और समय 
शक्ति तथा व्यय बच जाते हैं । द 

... (।() रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन--प्रत्येक समिति 'सहकारी समिति 
. अधिनियम' के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होती है इसलिए भ्रत्येक समिति को रजिस्ट्रार द्वारा 
भेजे गए आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। रजिस्ट्रार ऐसी समितियों को 
बन्द कर सकता है, जो अकुशल हैं, जिनका प्रबन्धक ईमानदार नहीं है अथवा जिन्हें 


घाटा होता रहता है । 


[02 पु कृषि में सहकारिता. 


प्रगति एवं वर्तमान स्थिति --प्राथमिक साख समितियों की प्रगति एवं वर्त्तमात 
. स्थिति नीचे तालिका में दर्शायी गई है-- द द 
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2. केन्द्रीय या जिला सहकारी बेंक (जिला स्तर पर) 
केन्द्रीय सहकारी बेंक प्रत्येक जिले में होता है अत* इसे जिला केन्द्रीय सहु- 
कारी बेंक कहते हैं। जिला सहकारी बेंकों की स्थापता !952 के सहकारी समिति 
. अधिनियम के अन्तर्गत की गई थी। सामान्यतः प्रत्येक जिले के लिए एक सहकारी 
बेंक होता है किन्तु कुछ राज्यों में अनेक जिलों के लिए एक ही सहकारी बेंक है । 


केन्द्रीय सहकारी बेंकों की विशेषताएँ 

इन बेंकों की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं---. द शाह 

_() कार्यक्षेत्र--अलग-अलग प्रान्तों में इन बैंकों के कार्यक्षेत्र अलग-अलग 
होते हैं। जिस जिले, तहसील में यह बेंक होता है उसका कार्यक्षेत्र बह्ी जिला होता 
> (2) केन्द्रीय सहकारी बेंक के अंशधारी बेंक की साधारण सभा के सदस्य होते 
. हैं। हर एक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होता है। साधारण सभा अपने 
_कुछ सदस्यों को संचालक मण्डल के लिए मनोनीत करती है। यही मण्डल बेंक के 
. दैनिक कार्यों का संचालन करता है। द क्‍ द 
.._..._ सहकारी बेंक के पदांधिकारी--सहकारी बेंकों का चेयरमैन उत्तर प्रदेश 
में श्रायः जिलाधिकारी होता है किन्तु दूसरे प्रान्‍्तों में चेयरमैन सरकारी कर्मचारी 
.. नहीं होता। साधारण सभा का एक अवैततिक मंत्री होता है। अन्य पदाधिकारियों 
.. में एक संचालक तथा एक प्रबन्धक होता है। ये पदाधिकारी वैज्ञानिक द्वोते हैं तथा 





. मेंकों के दैनिक कार्यो का संचालन करते हैं।...... 
हे (क) जमा राशियाँ--ये बेंक अपनी पू'जी का अधिकांश भाग अपने सदस्य... 


कृंषि में सहकारिता + 08 
बकी एवं अन्य व्यक्तियों के प्राप्त करते हैं। यह पूजी अल्पकालीय ओर दीर्घकालीन, 
दोनों समयावधियों के लिये प्राप्त की जाती है। द 

(ख) अंश पुजी--यह पू जी सदस्य बेंकों से उनके ऋण की मात्रा के अनुसार 
हिस्सा खरीदते से प्राप्त होती है 

(ग) सुरक्षित कोष--प्रत्येक केन्द्रीय सहकारी बेंक का कानून के अंतर्गत एक 
सुरक्षित कोष रखना पड़ता है जो वाषिक लाभ का 25% होता है। 

द (5) ऋण लेकर--यह राज्य सहकारी बेंक तथा अन्य बेंकों से आवश्यकता 
पड़ने पर ऋण ले सकता है। 

(5) ऋण नीति - केन्द्रीय सहकारी बेंक प्रारम्भिक बेंकों से 7% ब्याज लेते 
हैं तथा उनकी जमाओं पर 5% ब्याज देते हैं। परन्तु यह ब्याज की दरें अलग-अलग 
प्रान्त में अलग-अलग हैं । द 

(6) लाभ का बितरण--वाषिक लाभ का 25% सुरक्षित कोष में जमा करने 
के पश्चात्‌ शेष का 6 से !0:८ भाग सदस्यों में वितरित कर दिया जाता है। शेष 
घनरशि अन्य खातों में जमा कर दी जातो है। 

(6) निरीक्षण ब अंकेक्षण--केन्द्रीय सहकारी बेंक के हिसाब-किताब का 
निरीक्षण रजिस्ट्रार तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा होता है। आय-व्यय की जाँच लेखा- 
परीक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी तिथुक्ति रजिस्ट्रार करता है । 

सहकारी बेंक के कार्य 

सहुकारी बेंकों के निम्तलिखित कार्य हैं :-- 

(१) ये बेंक प्राथमिक समितियों के कार्यों की देखभाल करते हैं! 

(2) सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करते हैं । 

(3) कुछ बेंक बाहरी व्यक्तियों को भी ऋण प्रदात्त करते हैं । 

(4) कुछ समय पूर्व ये बेंक भूमि क्रम करने को ऋण दियः करते थे । 

(5) रजिस्ट्रार की अनुमति से ये बंक दूसरे बेंक को ऋण देते हैं । 


प्रगति एवं वर्तमात स्थिति--केन्द्रीय या जिला सहकारी बेंकों की प्रगति एवं 
बतंमान स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है--... 
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04... क्‍ .. कृषि में सहकारिता 


(3) राज्य सहकारी बेंक (राज्य स्तर पर) 
(8808 (0-००शथए९ छ8&४:5) क्‍ 
प्रत्येक प्रात में, एक राज्य सहकारी बेंक की स्थापना की गई है जो जिला- 
सहकारी बेंकों की देख-रेख एवं उन्हें नियंत्रित करते हैं। सब !925 में -मैकलेगन 
समिति ने इन बैंकों की स्थापता की सिफारिश की थी। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 
945 में इस प्रकार को स्थापना को गई । 

(|) संगठन--फेन्द्रीय सहकारो बैंको का भाँति ही इन बेंकों का संगठन होता 
है । इन बेंकों का प्रबन्ध सामान्यतया संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। संचालक 
मण्डल का पदाधिकारी रजिस्ट्रार होता है । वह कुछ संचालकों की नियुक्ति करता है । 

क्‍ (2) राज्य सहकारी बेंकों को पूंजी--इच बंकों की पृ जी (४) अंश बेचकर 
(9) जनता से जमा प्राप्त करके, (79) रिजर्व बेक, अन्य बेंकों या सरकार से ऋण. 
लेकर प्राप्त होती है । 

(3)कायं क्षेत्र--इन बैंकों का कार्य-क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य होता हैं। इतके सदस्य 
(४) सहकारी साख समितियाँ, (४) केन्द्रोय सहकारी बेंक और (४) अन्य बाहरी 
व्यक्ति होते हैं 

(4) राज्य सहकारी बेंकों के कार्य--इनके निम्नलिखित कार्य हैं :-- 

(3) केन्द्रीय बेंक सहकारो बेंकों को आर्थिक सह्षयता प्रदान करते हैं । 

(४) यह बेंक सहकारी बेंकों, सहकारी साख समितियों पर नियन्त्रण रखते हैं। 

(४४) यह बेंक राज्य के मुद्रा बाजार तथा सहकारिता आन्दोलन में समन्वय 
स्थापित करता है । द 

(5९) सभी प्रकार के जमा सदस्य बेंकों, व्यक्तियों एंवं संस्थाओं से प्राप्त 
करते हैं । 

(५) व्यापारिक बेंकों के अन्य कार्य--जैसे चेकों का भुगतान, रुपये की वसूली 
धन का स्थानानतरण आदि कार्य भी यह बंक करता है। . .. के 

प्रगति एवं ब्तेमान स्थिति---राज्य सहकारी बंकों की प्रगति एवं वतसान 
स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है-- 





विवरण - 950-5] 960-6] 979-7! 978-79 
[, बेंकों की संब्या  -.. ]5 5  27/ 925 “96 
2. निक्षेप (करोड़ रुण में) . 22. 722 279 7[206 


3, ऋण (करोड़ २० में) 08 000 258: 50 # 0... 208 





(ब) दीघंकालीन साख प्रदान करने वाली संस्थाएँ 


हा ।. प्राथमिक भूसि विकास बेंक (खण्ड, तहसील, सब-डिवीजन, व जिला 
.._ स्तर पर)--प्राथमिक भुमि बस्धक या विकास बेंकों का कार्यक्षेत्र एक जिला या तह- 


06 द क्‍ कृषि में सहकारिता 


(!]) संगठनल--इत समितियों का संगठन सम्मिलित दायित्वों के आधार पर 
होता है । कोई भी !0 सदस्य मिलकर इस प्रकार की समिति कौ स्थापता कर सकते 
हैं, परन्तु कुल सदस्य संख्या 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए 

...._ (2) पूँंजी--ये समितियाँ अपनी पूँजी का अधिकांश भाग अंश बेचकर प्राप्त 
करती हैं । प्रत्येक अंशधारी को एक वोट देने का अधिकार होता है । 

(3) ऋण नौति--ये समितियाँ साधारणतया उत्पादन कार्यों के लिए ऋण 
देती हैं । ऋण सामान्यतया दो वर्षों के लिए अथवा विशेष परिस्थितियों में 3 या 5 
वर्षों के लिए दिये जाते हैं। ऋण व्यक्तिगत जमानत तथा सोना-चाँदी की जमानत पर 
दिये जाते हैं । द 

(4) प्रबन्ध--समिति के प्रबन्धन के लिए एक साधारण सभा, प्रबत्ध सभा व 

वैतनिक कर्मचारी होते हैं । 

ः (5) लाम वितरण--समिति सभा का कम से कम 252 संचित कोष में 
रखा जाता है। शेष लाभ में कुछ भाग सदस्यों के सामान्य हितों पर व्यय करके बाकी _ 
समस्त लाभ सदस्यों में बाँट दिया जाता है। क्‍ 

(6) रजिस्हार का नियंत्रण--रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त अंकेक्षक इनके हिसाब- 
किताब की जाँच प्रतिवर्ष करता है । 


तर, गैर-साख समितियाँ 
(7२०7-(7९०४६ 8020९४७४) 
... इसके पूर्व ही हम अध्ययन कर चुके हैं कि भारत में गैर-साख समितियों का 
संगठन दो प्रकार का है-- 

(! ) कृषि गैर-साख समितियाँ । 

(2) गेर-कृषि गेर-साख समितियाँ । 

(।) कृषि और साख समितियाँ---क्षि गैर-साख समितियों का कार्य किसानों 
की आथिक और सामाजिक स्थिति को सुधारना है । ये समितियाँ मध्यस्थों को समाप्त 
. करके अपने सदस्यों को लाभ पहुँचाती हैं । क्रषि गैर-साख समितियों के प्रमुख उदा- 

 हरण निम्नलिखित हैं| | 

(अ) सहकारी कृषि विपणन सम्तितियाँ--भारत में कृषि-उपज विपणन के बीच 
अतेक मध्यस्थ पाए जाते हैं जिसके कारण किसानों को उनकी. उपज का उचित मुल्य _ 
नहीं प्राप्त होता । अत: इन दोषों को दूर करने के लिए विभिन्न स्तर पर सहकारी 
विपणन समितियों का गठन किया गया है। 

(ज) कृषि उपज के सहकारी विपणन का ढाँचा--देश में राष्ट्रीय स्तर पर, 

.. एक राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ('२६४०४७७।] 38फ0प्रपपएथ 00-0एशकपए० 
_ ए&प७:४४००) है । इस समय इनको संख्या 20 है । मण्डियों के स्तर पर प्राथमिक 

... विपणन समितियाँ हैं । जून 975 में इनकी संख्या 2,800 थी । इस सम्बन्ध में एक 
अध्याय 'कृषि-उपज का विपणन” में विस्तृत अध्ययन किया गया है।.. 
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(2) सहुकारी कृषि उत्पादन सम्रितियाँ--कृषि क्षेत्र में उत्पादव करन वाली 
सहकारी समितियाँ बड़ो और छोटी दोनों रूपों में स्थापित की गई हैं । उदाहरणार्थ--- 
सहकारिता के आधार पर चीनी मिल व कताई की स्थापना । ये बड़े आकार की 
समितियाँ हैं । दूसरी श्रेणी में मध्यम व छोटे आकार की समितियां आती हैं । इसके 

अन्तर्गत चावल मिल, जूट मिल, तेल मिल तैयार करने वाली समितियाँ स्थापित की 
. गई हैं । 
.. (3) सहकारों उनन्‍्नत-कृषि समिति--ऐसी समितियों को क्रृषि के तरीके में 
सुधार करने के लिए गठित किया जाता है। कृषि ओजारों का निर्माण और वितरण, 
. कृषि सेवा केन्द्रों की सहकारिता के आधार पर स्थापना को गई है। ये समितियाँ उत्तम 


खाद, उत्तम बीज, अच्छे औजारों की व्यवस्था करती हैं । 


(4) सहकारी कृषि समितियां--भारत में जोत का आकार बहुत ही छोटा 
होने के कारण वैज्ञानिक ढड़ु से कृषि करना असम्भव होता है । अत: जोत के आकार 
में सुधार करने के लिए तथा कृषि उत्पादत को बढ़ाने के लिए सहकारी कृषि समितियों 
की स्थापना की गई है । ये समितियाँ जोत से आकार को बड़ा करने के लिए चकबंदी 
जैसी नीतियाँ अपनाता हैं । 

(5) सहकारी सिचाई समितियाँ--ये समितियाँ अपने सदस्यों को सिचाई की 
व्यवस्था करती हैं । ये समितियाँ सिंचाई के साधनों का विकास करती हैं । 


गैर-साख गैर-कृषि सहकारी समितियाँ 

. सहुकारों आवास सम्रितियाँ--आज के युग में बड़े-बड़े शहरों में आवास 
की समस्या दिनों-दिन जटिल होती जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए सह- 
. कारी आवास समितियों” की स्थापना की गई है। वे समितियाँ नागरिकों व श्रमिकों 
के लिए सस्ते दामों पर भवन निर्माण का कार्य करती हैं, सड़क नालियों की व्यवस्था 
कराती हैं । इन समितियों को सरकार से भी अनेक प्रकार की सहायता मिलती है 
. जैसे कम ब्याज दर पर ऋण, भवन निर्माण सामग्री की सुगम उपलब्धि आदि। 

2. उपभोक्ता सहकारी सम्नति--आवश्यक वस्तुओं के उचित और न्यायपूर्ण 
वितरण के लिए उपभोक्ता सहकारी समितियाँ गठित की गई हैं। ये समितियाँ अपने 
सदस्यों एवं जनता को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं । इत समितियों का _ 
देश भर में एक जाल सा बिछा है। 

30 जून, 980 को 493 केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार ( 3480. 
शाखाएं ), 6,!52 सहकारी समितियाँ, ।4 राज्यस्तरीय उपभोक्ता संघ व एक 
राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता संघ :कार्य करते थे। इस प्रकार कुल 23,000 सह- 
कारी फुटकर संस्थान उन दिन भारत में कार्य कर रहे थे । इन सहकारो समितियों व 
संघों ने 980-8] में 680 करोड़ के मुल्त्र की बिक्री की जबकि 960-6 में 
इन्होंने केवल 60 करोड़ के मूल्य की बिक्री की थी ।.. क्‍ 

3, श्रम ठेका और निर्माण सहुझादों समितियाँ--ये समितियाँ देश .में अपने 
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सदस्यों को उचित मजदूरी और रोजगार दिलाने का कार्य करती हैं। ये समितियाँ 
ठेकेदारों द्वारा अ्मिकों के शोषण से भी बचाती हैं । इन समितियों के सदस्य श्रमिक 
होते हैं । 
क्‍ बहुउ॒द शीय सहकारी समितियाँ 
सहकारी साख समितियों की स्थापना किसी एक उद्देश्य को लेकर ही की जाती 
थी । यद्यपि विभिन्न प्रकार की समितियाँ विभिन्न उद्देश्यों के लिए संगठित की गई थीं 
किन्तु एक विशिष्ट समिति केवल विशेष उद्देश्यों की पूति ही कर पाती थो। जैसे ग्रह 
निर्माण समिति केवल अपने सदस्यों की ग्रहूसमस्या को ही हल करती है । विगत वर्षो 
में सहकारी समितियों में कार्यक्षेत्र में विस्तार हुमा है। अब सहकारी समितियों को 
सस्पूर्ण आथिक जीवन के प्रबन्ध का भार सौंपा गया है । गाँव की सहकारी समितियों 
का कार्यक्षेत्र केवल साख तक हो सीमित न रहकर किसानों की सभी भावश्यकताओं 
. की पूि करनी चाहिये । जैसे बीज, खाद, सिंचाई, चकबन्दी, पशुपालन आदि का भी 
. सहकारी समितियों को करना चाहिए । 
बहुउद्दशीय सहकारी समितियों की परिभाषा 
ऐसी सहकारी समितियाँ जिनके द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं, बहुउहेशीय 
- सहकारी समितियाँ ऋहुलाती हैं । स्वर्गीय केलाश नाथ काटजू ने इसको निम्नलिखित 
परिभाषा दी है :--- 
बहुउद्देशीय शब्द का अर्थ उन कार्यों से लेता चाहिए जिनमें समिति के सभो 
.. सदस्य रुचि ले सकते हैं।” अतः बहुउद्देशीय सहकारी समिति एक ऐसी सहकारी 
समिति होती है जिसके द्वारा अनेक कार्य संचालित होते हैं । 
द बहुउदेशीय सहकारी स्तिति के कार्य--सहकारी समितियों के प्रमुख कार्य 
इस प्रकार हैं--- 
द (१) क॒षि सम्बन्धी कार्य--बहुठद शीय सहकारी समितियाँ कृषि से संबंधित 
. अनेक कार्य करतो हैं। जैसे (7) मशीनों द्वारा भूमि की सफाई करती हैं, (४) उन्नत 
.. बीज की व्यवस्था करती हैं, (६४ ) ये समितियाँ सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करती 
. हैं (०) भच्छे क्रषि यन्‍्त्रों को व्यवस्था करती हैं । 
... (2) कृषि उपज का विपणन--ये समितियाँ कृषि उपज के विपणन का कार्य 
. भी करती हैं। कृषि उपज की भी बिक्री करके अपने सदस्यों को अच्छी कीमतें तय 
करती हैं।. 
क्‍ (3) कुटीर उद्योगों का विकास--बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ अपने सद- 
स्यों को आय को बढ़ाने के लिए तथा रोजगार प्रदान करने के लिए अनेक कुटीर एवं .. 
_ ग्राम उद्योगों को विकसित करती हैं।.... 


कं (4) बचत को प्रोसाहन--ये समितियाँ अपने सदस्यों में बचत की भावना 
.. को जामृत करती हैं। हे 
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(5) चकबन्‍्दी आदि भूमि सुधार के कार्य--सहकारी समितियाँ चकबन्‍्दी 
आदि भूमि सुधार कार्य करती हैं । 

(6) सस्ती दर पर ऋण--बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के द्वारा सस्ती दर 
पर पर्याप्त मात्रा में ऋण प्रदान किये जाते हैं। ये समितियाँ कृषकों को दो प्रकार की 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ऋण प्रदान करती हैं--- 

(7) चालू आवश्यकताओं की पूति के लिए---इसमें मजदूरी का भुगतान खाद 
व बीज खरीदने के लिये ऋण प्रदान किये जाते हैं । 

(४) पुराने ऋणों के भुगतान के लिए--समितियाँ पुराने ऋणों के भुगतान 

के लिए भी ऋण प्रदान करती हैं । 
द (7) समाज कल्याण के कार्य --बहुडहेशीय समिति ग्रामीण अशिक्षा की सम- 
स्‍्या को हल कर सकती हैं। इसके साथ ही मनोरंजन और बाल कल्याण के कार्य 
करती हैं। इसी प्रकार सहकारी समितियाँ स्वस्थ जीवन व्यतीत करते के लिए चिकित्सा 
सुविधाओं को भी उपलब्ध करती हैं । 


बहुउठद शीय सहकारी समितियों से लाभ 
ह (5) ग्रामीण विकास--बहुउदेशीय सहकारी समितियाँ आर्थिक, सामाजिक, 
. राजनेतिक सभी प्रकार के कार्यों में भाग लेती हैं। ग्राम में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं 
चिकित्सा सुविधाओं का विकास करती हैं। इस प्रकार ये समितियाँ ग्रामीण-जीवन- 
स्तर को ऊंचा उठाने में काफी मदद देती हैं। 

(४) महाजनों से सुक्ति--बहुउदेशीय सहकारी समितियाँ कृषकों को सस्ते 
ब्याज की दर पर ऋण प्रदान कर, साहुकारों के पञ्ञों से निकालने का श्रयत्न करती 
हैं । क्‍ 

(४४) कषि उत्पादन में वृद्धि--बहुउदेशीय सहकारी समितियाँ उत्तम प्रकार के 
बीज, खाद, कृषि यन्चत्रों को उपलब्ध कराकर कृषि-उत्पादन को बढ़ाने में सहायक हैं । 
... (४0) ऊँचा जीवन स्तर--ये समितियाँ ग्रामीण जन-जीवन के स्तर को शिक्षा 
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के विकास द्वारा ऊपर उठाती हैं । 

(०) कुठीर उद्योगों का विकास---सहकारी समितियाँ कुटीर उद्योगों का संचा- 
लन स्वयं ही कर सकती हैं अथवा सदस्यों को कच्चे माल की पूति, साख, तैयार माल 
का वितरण आदि सुविधाएं प्रदान कर उन्हें कुटीर उद्योगों की ओर प्रेरित करती 
हैँ । 

(ं) आपसी प्रेम एवं सहयोग में वुद्धर-सहकारी समितियों से आपसी प्रेम 
ओर सहयोग में वृद्धि होती है । 

(एम) प्रबन्ध की सुविधा--एक उद्देशीय सहकारी समितियों के प्रबन्ध के 
लिये भिन्न-भिन्न कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है किन्तु बहुठहेशीय सहकारी समिति 
में विभिन्न आवश्यकताओं की पूति के लिए एक्न ही प्रशिक्षित व्यक्ति की नियुक्ति की 
जाती है। इस प्रकार प्रबन्ध में सरलता और मितव्ययिता होती है । 
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बहुउह्देशीय सहकारी समितियों के दोष 
() काये प्रणाली की जटिलता-बहुउद शीय समितियाँ विभिन्न कार्यों को 
. करती हैं, इनका कार्यक्षेत्र अत्यन्त ही विस्तृत होता है। इसलिए इन समितियों की 
कार्यप्रणाली सामान्य आदमी नहीं समझ सकता । 

(2) प्रबन्ध की जदिलता--इन समितियों का कार्य-क्षेत्र अत्यन्त ही व्यापक 
हो जाता है इसलिए प्रबन्ध करने में कठिनाई होती है 

(3) किसी कार्य की सफलता, असफलता के ज्ञान का न होवा--समिति के 
बहुत से कार्य होते हैं, इसलिये उनकी सफलता, असफलता का ज्ञान ठीक तरह से नहीं 
हो पाता । 

(4) सहकारिता के वास्तविक उद्देश्य की ससाप्ति---सहकारी समितियों का 
कार्य-क्षेत्र अत्यन्त ही विस्तृत होता है जिसके कारण समिति के सदस्यों में पारस्परिक 
सहयोग का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार बहुउद्देशीय समितियों की स्थापता से 
सहका रिता के उद्देश्य समाप्त हो जाते हैं । 


सहकारिता आन्दोलन के लाभ 


सहकारिता आन्दोलन के लाभों का हम तिम्तलिखित शीर्षकों के अच्तर्गत 
अध्ययत्त कर सकते हैं 


. (7) आध्िक लाभ | 

() कम ब्याज पर रुपया मिलना--सेठ, साहुकारों से रुपया बहुत अधिक 
.. ब्याज पर मिलता है किन्तु सहकारी समिति के सदस्यों को कम ब्याज प्र रुपया मिल 

- जाता है। 

(2) खेती के उन्नत तरीकों का प्रयोग--सहकारी समितियों ने खेती में उन्नत 

. तरीकों--जैसे उन्नत बीजों व खादों आदि का प्रयोग करना सिखाया है। सहकारिता 
से मध्यस्थ ओर दलालों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है अतः सहकारी सदस्यों को 
बिक्री के क्षेत्र में अधिक लाभ हुआ | 

(3) सदस्यों की आर्थिक स्थिति सें सहायता--उपभोक्ता समितियाँ, आवास 
समितियाँ आदि गेर-साख सहकारी समितियाँ सदस्यों की आर्थिक स्थिति को सुधारने 
में सहायक सिद्ध हुई हैं । 

(4) उत्पादक कार्यों के लिए साख पर जोर--उत्पादत ऋण का भुगतान 
अनुत्पादक ऋणों की अपेक्षा सरल होता है। ग्रामीण साहुकार सभी उद्देश्यों के लिए 
.. ऋण प्रदान करते हैं किन्तु साश्व समितियाँ अधिकतर उत्पादक कार्यों के लिए ऋण 
. प्रदान करती हैं । कं 
है. (5) बचत विनियोग में लाभ---सहकारी समितियों ने ग्रामीण अपव्ययिता 
.._ एवं सामाजिक उत्सवों प्र व्यय को दूर करने में सहायता दी है। अब ग्रामीण अपने 
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धन को जमीन में न गाड़ कर उसे बैड या डाकखातों में जमा करते हैं। इस प्रकार 
बचत विनियोग को प्रोत्साहन मिला है। 

...._[6) चरृमि बन्चक बेंक द्वारा आर्थिक सहायता--सहकारिता आन्दोलन ते 
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में भूमि बन्धक बैल्धों द्वारा 
दीर्घकालीन ऋण की सुविधा प्रदात की आथिक सहायता की है। 

(7) अच्छो भण्डार सुविधाएँ--सहकारी समितियों ने अच्छे भंडार की सुवि- 
धायें प्रदान कर सहायता की है । 

(8) श्रम का उचित पुरस्कार--सहकारी समितियां कृषकों और मजदूरों को 
उनके श्रम का उचित पुरस्कार दिलाने में सहायता करती हैं । द 

(9) अ्रसिकों या कृषकों को कार्य कुशलता में बद्धि-- सहकारी साख सम्रि- 
तियाँ अपने सदस्यों की आवास की व्यवस्था करती हैं, तथा उन्हें प्रशिक्षित करती हैं; 
जिससे कार्यकुशलत्ता में वृद्धि होती है 


(2) सामाजिक लाभ द 

() ग्राम जीवन की उन्नति में सहायक--सहकारो समितियों ने ग्रामीण 
जन-जीवन की विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर करके उन्नति करने के लिए 
प्रोत्साहन दिया है। सहकारी समितियाँ ग्रामों में शिक्षा के प्रसार द्वारा सामाजिक और 
धार्मिक अवसरों पर फिजूलखर्ची को रोकने में सहायक सिद्ध हुई हैं । 

(2) मितव्ययिता! और आत्मनिर्भरता का विकास--सहकारी साख संमि- 
तियाँ अपने सदस्यों में मितव्ययिता तथा आत्मनिर्भरता की प्रवृत्तियों को जन्म देती 
हैं। सहकारी समितियों के प्रयास से किसानों ते जन्म, मुत्यु तथा विवाह आदि सामा- 
जिक अवसरों पर होने वाले अपव्ययों पर: रोक लगा दी है । 


(3) नैतिक लाभ द 
द सहकारी समितियों की सदस्यता के लिए नैतिक एवं चारित्रिक ग्रणों का होता 

अनिवार्य है। चरित्रहीन, जुआरी, शराबी व्यक्ति को समिति का सदस्य नहीं बनाया 
जा सकता | इस प्रकार सदस्यों का नेतिक स्तर ऊंचा करने में समितियों का योगदान 
प्राप्त होता है। सर साल्कोसम डालिंग के शब्दों में एक अच्छी सहकारी समिति में 
मुकदमेबाजी और फिजूलखर्चो, शराबखोरी, और जुआबाजी; सब कम हो जाती हैं 
और उनके स्थान पर परिश्रम, स्वावलम्बन, ईमानदारी, शिक्षा, बचत, स्व-सहायता 
और परस्पर सहायता पायी जाती हैं।” सब एक के लिए और सब के लिए' इस 
भावना से काम होता है । 


(4) राजनैतिक लाभ 


द सहकारी समितियों ने ग्रामीण जनता को उचित प्रकार से अपने मत का 
. प्रयोग करना भी सिखाया है। सहकारी समितियाँ मानव समाज के कल्याण के लिये 
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समानता एवं स्वतन्तता की भावनाओं का विक्रास कर जनतंत्रात्मक प्रणाली को सफल 
बनाती हैं। इस प्रकार राजनैतिक जागरूकता में भी सहकारी समितियाँ महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभा रही है। 


(5) शैक्षणिक लाभ 
द एक उपयुक्त सहकारी समिति के द्वारा' शैक्षणिक विकास #ी किया जा रहा 
है। समितियों की बैठक में भाग लेने, उसकी कार्यवाहियों और हिसाब-किताब समझने 
से अक्षर ज्ञान एवं मानसिक और बौद्धिक विकास होते हैं। सहकारी समितियों के 
लोकतन्‍्त्र की प्रणाली पर चलते के कारण लोकतन्‍्त्र की व्यावहारिक शिक्षा मिलती है । 
उपयुक्त लाभों के होते हुए भी सहकारी आन्दोलन की प्रगति संतोषप्रद नहीं 
कही जा सकती ! 


सहकारी आन्दोलन की कमियाँ और मन्द विकास के कारण 


!, सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप-- भारत में सहकारी आन्दोलन का प्रारंभ 
एवं संगठत सरकारी अफसरों द्वारा किया गया है; इसलिए अधिकांश जनता अपनी 
नहीं वरत्र्‌ सरकारी संस्थायें समझती है । परिणामस्वरूप जबता में सहकारी आचन्दो- 
लत के प्रति उत्साह बहुत कम है । ही 

सहकारिता के सिद्धान्तों की अनभिज्ञता--समितियों के अधिकांश सदस्य 
सहकारिता के सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं। यही कारण है कि इनमें आपस में झगड़े चलते 
रहते हैं । 

3. अपर्याप्त विकास--देश की विशालता को देखते हुए सहकारी बेंकों की 
संख्या बहुत कम है, इसलिए अभी तक इस आत्दोलत ने ग्रामीणों की ऋण समस्या 
का आंशिक उपचार किया है । _ 

द £. प्रबन्ध कुशलता--भारत में सुयोग्य संचालकों और प्रब॒न्धकों का अभाव 
होने से सहकारी संस्था का प्रबन्ध कुशलत्तापूर्वक नहीं होता । 

5. ब्याज को ऊँची दर--भारत में सहकारो साख समितियों द्वारा दिये गये 
ऋणों पर प्राय: 8 से 5 प्रतिशत तक ब्याज लिया जाता है। ह 

0, हिसाब-किताब रखने का दोषपुर्ण ढंग--समितियों के हिसाब-किताब 
. अनियमित ढंग से रखे जाते हैं जिससे उनका ठीक अंकेक्षण व निरीक्षण नहीं हो पाता । 

. इससे बेज्कू के धन का दुरुपयोग होता है और बहुत ऋण डूब जाते हैं । 

..._ 7. लस्बोी अवधि के लिए ऋण देते हैं--सहकारी बैड्ू दीर्घकाल के लिए भी 
ऋण देते हैं, जबकि उसका उद्देश्य केवल अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण देना है 
.. ओर इस प्रकार उन्हें इन दीर्घकालीन ऋणों का भुगताव करने में असुविधाओं का 

. सामना करना पड़ता है। 
हि 8, ऋण की स्वीकृति एवं वसुली--सहकारी समितियों द्वारा ऋण स्वीकृत 
... करने में प्रायः तीन-चार महीने लग जाते हैं क्योंकि ऋण देने से पूर्व समितियों को भी 
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 बहुत-सी कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है । ऋण देने के उपरांत बहुत-सी समितियाँ 
ऋण की वसूली में अत्यधिक कड़ाई करती हैं जिसके फलस्वरूप ऋणियों को साहुकारों 
से ऋण लेना पड़ता है । 

द 9. अल्प सहायता--सहकारी बैड: का मुख्य उद्देश्य कृषक वर्ग के लिए सस्ते 
ऋण सुलभ कर उसे शोषण से बचाना था। उसे निर्धन पीड़ित जनता के लिये आशा 
की एकमात्र किरण माना गया था, परन्तु सहकारी साख कीं सबसे महत्त्वपूर्ण कमी 
यह है कि वह आवश्यकता के एक अल्प भाग की पृति करता है। 

0, घितव्ययिता का अज्नाव--सहकारी आन्दोलन के सदस्यों में बचत की 
आदत नहीं होती फलत: सहकारिता का पूर्ण लाभ नहों मिल पाता । 
], बाह्य दिखाबा--केवल दिखावे के लिए समितियों के बहुत से कार्य होते 
हैं। सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिये कई बार केवल घर के सदस्य ही सप्रिति 
.. बनाने का बहाता कर लेते हैं और इस प्रकार की समिति कागजों में ही रहती है। 
। . 42, धअष्टाचार--समितियों का संचालन ठीक प्रकार से नहीं होता | भ्रष्ट 
ओर अयोग्य लोगों के हाथ में होनें के कारण ऋण देने में पक्षपात, बेईमानी, ऋण के 
भुगतान में अनियमितता व भ्रष्टाचार चलता है। 
3, नेतिकता की ओर कम ध्यान--सहकारिता में नेतिकता की ओर बहुत 
कम ध्यान दिया जाता है। 
.. 4, अत्यधिक संचालन व्यय--समितियों का संचालन व्यय अधिक होने के 
कारण ये टिक नहीं पातीं और न ही व्यापारियों के मुकाबले में टिकती हैं । 
5, गर-साख सप्तितियों की अवहेलवा--गैर-साख समितियों की ओर बहुत 
_ कम ध्यान दिया गया है। वास्तव में गैर-साख समितियों का भी साख समितियों के 
समान ही महत्त्व है । 


सहकारो आन्दोलन को सफल बनाने के लिए सुझाव 

. सहकारी सिद्धांतों की शिक्षा व प्रचार--सहकारी विभाग के कर्मचारियों 
को सहकारिता की शिक्षा देने का प्रबन्ध करना चाहिये ताकि वे कर्मचारी सदस्यों 
को सहकारिता के सिद्धान्त समझा सकें । 

2, सरकारी नियन्त्रण में कमी--सरकारी नियन्त्रण को कम कर देना चाहिये 
जिससे सदस्यों के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा सके | इससे सदस्यों का विश्वास संस्था 
के प्रति बढ़ेगा । 

3, ऋणों की अवधि--स रकारी बैद्ों को अल्पकालीन या अधिक से अधिक 
 भध्यकालीन (3 वर्ष) ऋण हो देने चाहिये। 

4, सावधानी--ऋण देने में अधिक सावधानी से काम लेता चाहिये और 
ऋणों की स्वीकृति में कम-से-कम समय लगावा चाहिये । 

5. ऋणों का भुगतान--जब तक पुराने ऋणों का भुगतान न हो जाये, और 
ऋण नहों दिया जाना चाहिये । 
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6. ब्याज की दर--समितियों को ब्याज की दर में कमी करनी चाहिये । 
इसके लिये प्राथमिक समितियों को शहरों तथा गाँवों से धत प्राप्त करता चाहिये। 
केन्द्रीय सहकारी बैद्धों को भो इन बैद्धों को कम ब्याज पर ऋण देना चाहिए । 
द 7. बहुउद्देशीय सवितियाँ--प्राथमिक समितियों को बहुउद्देशीय समितियों में 
बदल देना चाहिए अर्थात्‌ प्रत्येक प्रारम्भिक समिति को साख की सुविधा देने के अति- 
रिक्त अन्य कार्य भी जैसे कृषि औजार देता, फसलों का सहकारी विक्रय करता व 
कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देता आदि शामिल कर लेना चाहिए। 
8. अंकेक्षण व निरीक्षण--इन संस्थाओं के निरीक्षण व अंकेक्षण के लिये जिला 
संघ होना चाहिए । 
9. अन्य सुझाव--(अ) प्रशिक्षण, अनुभवी व सहकारी दृष्टिकोण रखने वाले 
व्यक्तियों को ही महत्त्वपूर्ण पदों पर रखना चाहिए 
के (ब) प्राथमिक समितियों को अपने संचित कोषों में अधिकाधिक वृद्धि करनी _ 
चाहिये 
(स) सरकार को आयकर, रजिस्ट्रेशन, फीस, स्टाम्प ड्यूटी तथा (अतिरिक्त 
न्यायालय फीस से इन समितियों को मुक्त कर देना चाहिए । 
(द) साख समितियों तथा रिजर्व बैड: के कृषि विभाग में पूर्ण समन्वय होना 
चाहिये । 
(य) देशी बैद्धूरों को सहकारी समितियों का सदस्य बनने के लिये प्रोत्साहित 
किया जाता चाहिये । 
(र) बैड्धों को ठीक समय पर एवं ठोक मात्रा में ऋण देना चाहिये जिससे 
किसान महाजनों के पास न जा सके । 


सहकारी आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकारो प्रयास 
केन्द्रीय सरकार सहकारी आन्दोलन को सुहृढ़ करने एवं इसकी कमियों को 
दूर करने के लिए निम्नलिखित कार्य करने जा रही है--- 
द ), सहकारिता प्रशिक्षग विश्वविद्यालय को स्थापना--भारतीय राष्ट्रीय सह- 
कारिता संघ के इस सुझाव पर केन्द्रीय सरकार-सक्रिय रूप से विचार कर रही है कि. 
पूना स्थित बैकुण्ठलाल मेहता राष्ट्रीय सहकारिता संस्थान को विश्वविद्यालय में बदल 
दिया जाय । यह देश का पहला विश्वविद्यालय है जो सहकारिता को डिगरी प्रदान 
रेगा। 
..._ 2. प्रशिक्षण कार्यक्रम--अगले तीन वर्षों में 30 हजार स्नातक युवक-युवतियों 
... को सहकारिता में प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उनको प्रशिक्षण काल में 200 र₹ू० 
माहवार दिया जायेगा। बाद में इन प्रशिक्षितों को सहकारिता सेवा में नियुक्त कर 
. लियाजायेगा। 
हि 3. आयोग की स्थापना--केन्द्रीय सरकार ने सिंद्धान्त रूप में यह स्वीकार _ 
.. कर लिया है कि सरकारिता आन्दोलन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए 
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एक आयोग का गठन किया जाय । यह आयोग विभिन्न राज्यों में सहकारी संगठनों 
के असंतुलित विकास एवं राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के सम्बन्ध में भी विचार 
करेगा । द 

क 4. राष्ट्रीय प्रस्ताव--सहकारिता आन्दोलन की उचित प्रगति की दृष्टि से 
केन्द्रीय सरकार ने सहकारिता नीति पर पहली बार राष्ट्रीय प्रस्ताव तैयार किया है । 
यह श्रस्ताव 2 सूत्रीय है और उसकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-- 

(]) छोटे और सीमान्त कृषकों / ऊँषि श्रमिक्रों ग्रामीण दस्तकारों और मध्यम 
तथ। निम्त आय वर्ग के सामान्य उपभोक्ताओं की सहकारिता कार्यक्रम में अधिक से 
अधिक भाग लेने का अवसर प्रदान किया जायेगा। द ् 

(2) प्रत्येक स्तर पर सहकारिता आन्दोलन आर्थिक विक्रास और सामाजिक 
परिवर्तन के लिए नियोजन की प्रक्रिया से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित रहेगा । द 

(3) सहकारिता के विकास को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित किया जायेगा 
. तथा इसके विकास में विद्यमान क्षेत्रीय विषमताओं को प्रगतिशील रूप में कम किया 
जायेगा | रे 
(4) सहकारिता को देश के विकेन्द्रित श्रम प्रधान और ग्रामीण प्रधान आर्थिक 
विकास के एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में निर्मित किया जायेगा । 

.._ (5) निहित स्वार्थों के प्रभुत्व से मुक्त और विस्तृत सदस्यों की समझदारी पूर्ण 
 भागिता पर आधारित सहकारी प्रजातंत्र का निर्माण किया जायेगा | 

(6) ग्रामीण क्षेत्रों में एक सुदृढ़ कार्ययोग्य और समन्वित सहकारी व्यवस्था 
. का निर्माण किया जायेगा, जिससे पूर्ण और विस्तृत ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित 
किया जा सके । द 

(7) उत्पादक और उपभोक्ताओं के मध्य मितव्ययी और लाभप्रद सम्बन्ध 
बनाने के लिए सहकारी क्रृषि प्रक्रियन और औद्योगिक इकाइयों का विस्तार किया 
जायेगा। | | 

(5) सहकारी आन्दोलन को भ्रष्टाचार और कुरीतियों से मुक्त किया जायेगा। 

(9) सहकारी समितियों की स्वायत्तता उनके अधिकाधिक आस्तरिक साधनों 
के सूजन, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बचतों में एकत्रीकरण तथा सरकार और बाहरी 

वित्तीय संस्थाओं पर घटंती हुई वित्तीय निर्भरता पर आधारित होगी । 

(0) सहकारिता आन्दोलन को अनावश्यक बाहरी हस्तक्षेप, अत्यधिक नियं- 
त्रण तथा राजनीति से मुक्त एक स्वतस्त्र ओर आत्मनिर्भर आन्दोलन के रूप में विक- 
 सित किया जायेगा। क्‍ 

(१) उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुद्ढ़ 
करने की हृष्टि से विकसित किया जायेगा । 

(!2) सहकारी समितियों को सरल और विवेकीकृत प्रक्रिया और सुगठित 
संगठन के साथ कुशल संस्थाओं के रूप में प्रोत्साहित किया जायेगा । थे 
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परोक्षा प्रश्त 

). भारत में सहकारी आन्दोलन को धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ? भारत 
में सहुकारी आत्दोलन को सुहृढ़ बनाने के सुझाव दीजिए । 

2, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी आन्दोलन के विकास के लिए 
वय! उपाय किये गये हैं । 

3. भारतवर्ष में ग्रामीण वित्त-व्यवस्था के लिए कौन-कौन सी एजेन्सियाँ हैं ? 
सहकारी आन्दोलन ग्रामीण महाजन को कहाँ तक दूर करने में सफल हुआ है ? 

4, भारत में सहकारिता आन्दोलन के विकास का संक्षिप्त इतिहास बताइये 
और इसकी मत्द गति के कारणों पर प्रकाश डालिये । 

5. उपभोक्ता सहकारी समितियों व औद्योगिक सहकारी समितियों पर टिप्पणी 
लिखिए । क्‍ 

6. अभी तक सहकारिता की उन्नति की दिशा में एक अकेला और अपूर्ण कदम 
माना जाता रहा है । अब सहकारिता आन्दोलन को राष्ट्रीय आथिक योजना का एक 
भाग होना चाहिये | भारत में 949 में सरकार द्वारा अपनी नोति की घोषणा को 
व्यावद्यारिक स्वरूप प्रदान करने में कहाँ तक प्रगति हुई है ? 

7. “सहकारिता असफल रही है, तथापि इसे सफल बनाना है ।” भारत में 
सहकारिता आन्दोलन के संदर्भ में इस वक्तव्य को समीक्षा कीजिए 

[संकेत--सहकारिता के दोष दीजिये, व सफलता हेतु सुझाव दीजिए ।] 

8, “भारत में सहकारी आन्दोलन अधिकांशत: साख आन्दोलन है । विवे- 
घता कीजिए । 

...._[संकेत--कषि सहकारी साख संस्थाओं का विकास दीजिए ।] 


8 


कृषि में यंत्रीकरण अथवा कृषि में मद्यीन 
का उपयोग 
(४९८४४४ांडब्वपंगा रण 28एंटपरपछ तक घ्रक0वच्टंतत १/७८)३४९७०ए 
$0 087 ८पॉ८पः४) 





कृषि में यन्त्रीकरण के अपिप्राय--कषि के यस्‍्त्रीकरण से अभिप्राय, कुछ कार्यों 
को जो कि प्रायः पशुओं या मनुष्यों दोनों के ही द्वारा किये जाते हैं, उपयुक्त मशीनों 
की सहायता से करने की विधि से है। प्रो० भट्टाचार्य के अनुसार “कृषि कार्यों में 
यन्त्रीकरण का आशय भुमि सम्बन्धी कार्यों में जिन्हें प्राय: बैलों, घोड़ों व अन्य पशुओं 
या मानवीय श्रम द्वारा किया जाता है, यांत्रिक शक्ति के प्रयोग करने से है।””? 

इन क्रियाओं में भूमि की सफाई से लेकर फसल की बिक्री तक की क्रियाएँ शामिल 
है। इन क्रियाओं को हम 3 भ्रमुख भागों में वर्गक्त कर सकते हैं : (+) भूमि की 
. तैयारी (४) उत्पादन विनियोग (४४) आगयगतों का प्रयोग । भूमि की तैयारी में इसकी 
 जुताई, बँधाई समतलता, निराई और पलटने की क्रियाएँ शामिल हैं। उत्पादन के 
विनियोग में फसल की कटाई, गहाई (दाना निकालना) फटकना, सफाई तथा संग्रह 
एवं बिक्री के लिये परिवहन को व्यवस्था आदि क्रियाएँ शामिल हैं। इसी तरह आगतों 
के उपयोग में सिंचाई उर्वरण बीजारोपण, बुवाई , दवाई छिड़कना आदि प्रमुख क्रियाएँ 
. सम्मिलित हैं । 

यन्त्रोकरण के प्रकार--कृषि के यन्त्रीकरण के दो स्वरूप हो सकते हैं : (अ) 
पूर्ण (0700%79४८८) और (ब) आंशिक (?०:४»!) | पूर्ण यन्त्रीकरण में फार्म सम्बन्धी 
समस्त कार्य प्राय: मशीनों द्वारा ही किये जाते हैं, परन्तु आंशिक यन्त्रीकरण में फार्स 
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सम्बन्धी कार्यों का आंशिक भाग ही मशीनों द्वारा किया जाता है। पश्चिमी देशों में 
फार्म-श्रम के अभाव के कारण और रूस में शुमि का अधिकतम विदोहन तथा उत्पादन 
में वृद्धि के लिए पूर्ण यन्त्रोकरण अपनाया गया है। ब्रिटेन में भी द्वितीत महायुद्ध काल 
में मानव-शक्ति की कमी के कारण आंशिक यन्त्रीकरण हुआ । 

प्रसमख कृषि यन्त्र--कुछ प्रमुख कृषि यन्त्र इस प्रकार हैं--() ट्रेक्टर जिसके 
द्वारा भूमि की जोताई होती है। (४) कृम्बाइन्ड ड्रिल जिसके दरा खाद और बोज 
एक साथ डाले जा सकते हैं । (+7) कम्बाइन्ड हारवेस्ट जो फसलों. की कटाई में सहा- 
यक होते हैं। (४) प्लाण्दर जो भूमि कुरेदवा और बीज बोता है। 

गाँवों का जैसे-जैसे विद्युतीकरण होता जा रहा है वैसे-वैसे यन्त्रों के उपयोग की 
सम्भावनायें बढ़ती जा रही हैं | कषि के यब्त्रीकरण को प्रोत्साहन टेकनीकल एवं ग्रामीण 
इंजीनियरिंग स्कूलों में यन्त्रों के प्रयोग की शिक्षा आरम्भ कर देने से भी मिला है। 


कृषि में यन्त्रीकरण के लाभ 


विश्व के प्रगतिशील देशों में कृषि सम्बन्धी समस्त कार्य यन्‍्त्रों की सहायता से 
किये जाते लगे हैं। कृषि के यन्त्रीकरण का समर्थन मुख्यतः मशीन द्वारा सम्भव बताये 
गये बड़े पैमानों के लाभों के आधार पर किया जाता है, जो कि निम्नलिखित हैं :-- 

(. कार्य की गति में बृद्धि--क्ृषि में यन्‍्त्रों के प्रयोग से कार्य की गति-में वृद्धि 
हो जाती है। एक मशीत एक निश्चित समय में बहुत से श्रमिकों का काम अकेले कर 
देती है । फलत: खेती में श्रम की बहुत बचत होती है और प्रति श्रमिक खेती को उपज 
बढ़ जाती है । 

2. उत्पादन लागत में कम्मी--कृषि में यन्‍्त्रों का उपयोग करने से उत्पादन 
लागत में कमी आ जाती है | एक अनुमान के अनुसार 40 हार्स पावर के ट्रेक्टर द्वारा 
क्षि करने की लागत 4,520 रुपये हैं, जबकि १40 हार्स पावर के बराबर बैलों की 
शक्ति का प्रयोग पर कृषि की लागत व्यय 65,200 रुपये होती है । स्पष्ट है कि यांत्रिक 
_क्षि के अन्तर्गत व्यय कम होता है । 

द 9. पशु सम्बन्धी व्ययों में कम्ी--कृषि में यन्त्रों के प्रयोग के कारण भूमि की 
जुताई, पानी की सिंचाई, यातायात आदि के लिए पशुओं की आवश्यकता बहुत कम 
हो जाती है । जब मशीनों से काम नहीं लिया जाता, तब उन पर अधिक व्यय नहीं 
किया जाता । किन्तु पशुओं के व्यय में कोई कमो नहीं आती चाहे उनसे काम लिया 
जाय या नहीं, क्योंकि उन्हें चारा आदि देनी ही पड़ता है। अतः मशीनों के प्रयोग से' 
पशु सम्बन्धी व्यय में कमी होती है । 
... 4, बड़े येसाने पर खेती संभव--मशीनों के प्रयोग के कारण बड़े पैमाने पर 
. खेती करना सम्भव हो जाता है। भृमि के बड़े-बड़े खेत जोते जा सकते हैं। भारी 
मात्रा में फसलें काटी जा सकती हैं। बड़ी मात्रा में उत्पादन मण्डी तक पहुँचाया जा... 
सकता है । इन सब कार्यों को थोड़े समय में करने के लिये कृषि यन्‍्त्रों का प्रयोग होता... 


है । 


जन 
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5. विशिष्ट कार्यों के उपयुक्त--विशिष्ट कार्यों, जैसे ऊसर भूमि को तोड़ कर 
कृषि के योग्य बनाता, सड़कों, नालियों और सिचाई के लिये नहरों को बनाना आदि 
विशिष्ट कार्यों के लिये मशीनों का प्रयोग आवश्यक है। 

6, व्यापारिक कृषि को प्रोत्साहुन-यान्त्रिक कृषि के अन्तर्गत खाद्यान्नों की 
अपेक्षा ओद्योगिक फसलों को महत्त्व दिया जाता है तथा कृषि उपज की बिक्री के हेतु 
विदेशी बाजार खोजे जाते हैं। किसान ते केवल जीवन निर्वाह के लिए कृषि करने 
लगता है, बल्कि कृषि उपज को बेचकर लाभ कमाने हेतु भी कृषि करने लगता है । 

7. उत्पादकता में वृद्धि--यन्त्रीकरण से उत्पादकता में वृद्धि होती है। यह 
पाया गया है कि यन्त्रीकृत तथा गैर यन्त्रीकृत फार्म की उत्पादकता में लगभग 25 से 

30% का अन्तर होता है। मशीनों के प्रयोग से कृषि की विभिन्न क्रियाओं जैसे जुताई 
उर्वरक, बुआई, सिंचाई व कटाई आदि का कार्य अधिक कुशलता के साथ होने के 
कारण कृषि की उत्पादकता बढ़ जाती है। द 

8. बहु-फंसलों का सम्भव होन।ा--मशीनों की सहायता से फसलों की शीघ्र 
कटाई के कारण खेत जल्दी ही अगली फप्तल के लिये तैयार किया जा सकता है जिससे 
बहु फसलों की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं उदाहरण के लिये एक मिश्चित हार्वेस्टर की 
सहायता से एक हेक्टेयर भूमि पर गेहूँ की फसल को केवल *25 घण्टे में काटा जा 
सकता है और संग्रह के लिये साफ अनाज उपलब्ध हो जाता है ओर यदि इसी क्रिया 
को पशु शक्ति को सहायता से किया जाय तो इसके लिये 36 श्रम दिवसों तथा 7 
जोड़ी बैल दिनों की आवश्यकता होती है। 

9. रोजगार' में वद्धि--यन्त्रीकरण से रोजगार में वृद्धि होती है परंतु सामान्य 
धारणा यह है कि यंत्रीकरण से बेरोजगारी बढ़ती है क्योंकि मशीनें तेजी ओर कुश- 
लता से कार्य करती हैं और मानव शक्ति को प्रतिस्थापित कर देती हैं। प्रो० राज- 
कृष्ण ने ।968-69 और 973-74 में गेहू के फार्मों पर किये गये अध्ययनों के बाद 
यह निष्कर्ष निकाला है कि मशीनों के प्रयोगों के कारण उपरोक्त अवधि में श्रम का 
आयोग प्रति हेक्टेयर 557*7 घंटों से घटकर 464"! घंटे रह गया है अर्थात्‌ श्रम के 
इस्तेमाल में लगभग !6:5% को कमी हुई है । इस अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि 
मशीनों के उपयोग से फार्म की क्रियाओं के लिए श्रम घंटों में कमी होती है । परन्तु 
इस अध्ययन में यन्त्रीकरण के रोजगार पर पड़ने वाले परोक्ष प्रभावों को ध्यान में नहीं 
रखा गया है। यन्त्रीकरण के परोक्ष प्रभाव महत्वपूर्ण हैं जो कि निम्नलिखित हैं-- 

(अ) उत्पादन एवं उत्पादकता सें वृद्धि--यन्त्रीकरण से उत्पादन और उत्पा- 
दकता दोनों में वृद्धि होती है। उत्पादकता में होनेवाली वृद्धि का प्रभाव यन्त्रीकरण 
के कारण श्रमिकों की संख्या में कमी के कारण प्रति संतुलित हो जाता है। 

(ब) व्यापक निर्धनता--कई अध्ययनों से इस बात की पृष्टि होती है कि 
ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक इतने अधिक निर्धन हैं कि वे अपने जीवन निर्वाह के लिये 
किसी भी रोजगार को स्वीकार करने के लिये तत्पर रहते हैं। जिसके-कारण अति 
रोजगार को अवस्था उत्पन्न होती है। जैसे ही श्रमिकी के आय के स्तर में वृद्धि 
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होती है, महिलाएँ और बच्चे कार्य पर आना बन्द कर देते हैँ फलतः रोजगार के 
इच्छुक लोगों की पूति कम हो जातो है। यदि हम इस बात का ध्यान रखें कि 
ग्रामीण जनसंख्या का 57% भाग १5 वर्ष से कम अथवा 60 वर्ष से अधिक आप के 
लोगों से सम्बन्धित हैं ओर !5 वर्ष से 60 वर्ष तक के आयु वर्ग में युवक केवल 
23% हैं तो भारत में ग्रामीण श्रमिकों का कुल अनुपात 34% होना, एक बड़ी उप- 
. जझब्धि लगता है। यदि उत्तर काशी की जनसंख्या 64% भाग कार्यशील जनसंख्या 
कहा जाता है तो इसका अर्थ यह है कि वहाँ गरीबी के कारण लोग किसी भी रोज- 
गार के अवसर को प्राप्त करने के लिये तत्पर रहते हैं। इस प्रकार का अति रोजगार 
सामाजिक रूप से अनुचित है। मशीनों के प्रयोग से इस स्थिति में संतुलन लाने का 
प्रयत्न किया जाता है । 

(स) बाह्य-रोजगार अवसरों में दृद्धि--यंत्रीकरण के कारण कृषि से बाहर 
भी रोजगार के अवसरों का विस्तार होता है। उदाहरणार्थ--मशीनों का निर्माण, 
उपकरणों की मरम्मत, अतिरिक्त हिस्सों के वितरण, ईंधन तथा चिकनाई आदि में 
काफी लोगों को रोजगार मिलता है। इस प्रकार यदि यंत्रीकरण के प्रत्यक्ष प्रभावों के 
कारण श्रम में बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो इसकी क्षतिपृति से कृषि से बाहर भति- 
रिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न होने से हो जाती है ? द 

(द) मशोनों की श्रेष्ठता-- कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें श्रम की 
पूति को देखते हुए मशीनों का प्रयोग ही अधिक श्रेष्ठकर होता है। हाव॑स्टरों के गुण 
एवं दोषों का विश्लेषण करते हुए ४४ (4 38 & (क्‍ररपठानी 00फालोी ०0 399- 
[९१ छ८०४०77० ०४७४7०७) के एक अध्ययन में कहा गया है कि “कृषि क्रियाओं में 
फसल काटना सबसे अंतिम क्रिया है। कुशल कटाई के अभाव में उत्पादित फसल का 
एक बहुत बड़ा भाग उपभोग के लिये उपलब्ध नहीं होगा । प्रत्येक फसल की कटाई 
के लिये एक आदर्श समय होता है, कटाई कार्य उसी समय पूरा हो जाना चाहिये । 
यदि कटाई कार्य के लिये पर्याप्त मात्रा में श्रमशक्ति उपलब्ध नहीं है तो मशीन के 
. प्रयोग के अलावा कोई विकल्प नहीं है । फसलों की बुवाई, और कटाई के समय श्रम 
की घोर कमी एक वास्तविकता है इन कार्यों को मशीन के प्रयोग के द्वारा आसानी 
से सम्पन्न किया जा सकता है।” 

0, सामाजिक और आथिक प्रश्नाव--यंत्रीकरण के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों 
... में सामाजिक सुधार होने लगता है । कृषक खेती के भारी -काम से मुक्त हो जाता है, 
.. उसकी आशिक स्थिति में सुधार होता है और उसका जीवन-स्तर उठने लगता है।.. 
 जब-जब एक ट्रेक्टर गाँव में जाता है वह तकतीकी क्रान्ति उत्पन्न कर देता है । इससे 
..याँवों के तकनीकी ज्ञान की मात्रा में अभिवृद्धि होती है और ग्रामीण औद्योगीकरण 
. के लिये आधार तैयार होता है । 

]. सूल्यों में स्थायित्व की स्थापना--मशीनीकरण से उत्पादन में वृद्धि होगी 
और अनिश्चितता की भी समाप्ति हो जायेगी । अतः मूल्यों में स्थायित्व आ जायेगा। 
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2, अन्य लाभ-- 

(४) खेती में छिड़कने के ग्रंत्रों के प्रयोग से पौधों का उचित समय पर रोगों 
से बचाव किया जा सकता है। 

(7) कृषि का यंत्रीकरण होने से ट्रेक्टर पानी के पम्प आदि की मरम्मत के 
लिए व उनके छोटे-मोटे पुरजे बनाने के लिए सहायक घन्धों का विकास होता है। 

. (+) क्ृषि-यंत्रीकेरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की सुविधाओं का 

भी विस्तार होता है, क्योंकि यंत्रों के प्रयोग से कृषि-उत्पादव काफी बढ़ता है, जिसे 
शीघ्रता से मण्डी तक पहुँचाना आवश्यक है। द 


भारतीय कृषि के यंत्रीकरण को समस्या 

यह सर्वविदित तथ्य है कि क्ृषि के यंत्रीकरण द्वारा भारत में कृषि के उत्पादन 
में वृद्धि की जा सकती है । जैसा कि, पाश्चात्य देशों का अनुभव बतलाता है कि कृषि 
कार्यों में यंत्रों के प्रयोग द्वारा कृषि की उत्पादन-शक्ति बढ़ाई जा सकती है। इसी 
आधार पर कुछ कृषि शास्त्रियों ने सुझाव दिया है कि भारत में कृषि का यत्रोकरण 
किया जाय । किन्तु यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या भारत में पूर्णतया कृषि का 
यंत्रीकरण किया जा सकता है ? प्रायः यह कहा जा सकता है कि भारत में कृषि का 
यंत्रीकरण (अ) न तो बहुत वांछनीय है ओर (ब) न हो सम्भव है । अब हम दोनों 
बातों पर विचार करंगे। 

(अ) भारत में कृषि के यन्त्रोकरण की अवांछनोयता--भारत में कृषि का 
यन्त्रीकरण वांछनीय नहीं है क्‍्योंकि---|) महात्मा गाँधी के अनुसार, “यन्त्रीकरण 
अच्छा उस समय है जब कि सम्पादित किये जाने वाले कार्य के लिये अत्यन्त कम 
व्यक्ति हों । यह एक बुराई है, जबकि कार्य के लिये आवश्यकता से अधिक व्यक्ति हों, 
. जैसा कि भारत में है । 

(2) यन्त्रीकरण इसलिये वांछनीय नहों है कि वह पशुधनव को बेकार कर 
देगा 

(3) यन्त्रीकरण की वांछनीयता के प्रति इसलिये भी सन्देह है कि क्ृषि यंत्री- 
करण की दशा में यन्त्रों को विदेशों से मंगाना पड़ेगा । फलत: विदेशी विनिमय की 
समस्या खड़ी हो जायेगी और ओद्योगिक विकास के लिये आवश्यक पूंजी कम हो 
जायेगी। 

(ब) भारत में कृषि का यत्त्रीकरण संभव भी नहीं है--इसके निम्न कारण 

!. खेतों का छोटा व बिखरा होना--भारत में अधिकांश किसानों के खेतों 
के बहुत ही छोटे होने के कारण यन्त्रीकरण के लिये कोई जगह नहों है । फिर, ये 
छोटे खेत भी ग्राम के विभिन्न भागों में बिखरे हुए हैं। विशाल फार्मों की उपस्थिति 
व्यस्त्रीकरण की एक विशेष शर्ते है । 

2, कृषकों की निर्धनता--यंत्रीकरण के लिये मशीन व खाद की व्यवस्था 
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करते के लिए पर्याप्त पैसे की आवश्यकता होती है, जो भारतोय कृषकों के पास इस 
समय नहीं है । 

.... 3, कृषकों की अशिक्षा, अज्ञानता एवं रूढ़िवादिता--भारत में शिक्षा का 
निम्न स्तर होने के कारण किसानों द्वारा बड़े पैमानों पर मशोने का प्रयोग सम्भव 
नहीं हैं। औसत भारतीय किसान द्वारा जटिल कृषि मशीनों की कार्यविधि को सम- 
झना कठिन है । रूढ़िवादो होने के कारण वे खेती के अपने पुराने औजारों को छोड़- 
कर नई मशीनों को अपनाने के लिए आसानी से तैयार भी नहीं होंगे । 

4. सस्ते ईंधन की कम्ो--यन्त्रों के संचालन के लिये पेट्रोल, डीजल और 
मिट्टी के तेल की आवश्यकता होती है, किन्तु इन चीजों का भारत में अभाव है। 

5. यातायात सम्बन्धी कठिनाइयाँ--भारत में अभी भी गाँव में .ऐसी सड़कें 
नहीं बनी हैं, जिन पर ट्रेक्टर या ट्रक चलाये जा सके । अतः गाँव के अन्दर गलियों 
को चोड़ा करने की समस्या उठती है। 

6. सस्ती बिजली और सिंचाई की सुविधाओं का अभाव--यंत्रीकरण से 
पहले, विद्यत्‌-शक्ति का प्रसार होना आवश्यक है। परन्तु भारत में बिजली का अभी 
पर्याप्त विकास नहीं हुआ है | इसी तरह देश में सिंचाई की सुविधाओं की बहुत कमी 
है । जब तक ये सुविधायें उपलब्ध नहीं होंगी, कृषि का यन्त्रीकरण सम्भव नहीं है । 

द 7. निर्वाह-प्रधान कृषि व्यवस्था--भारतवर्ष की कृषि अभी निर्वाह-प्रधान 
कृषि हो है और उसका समुचित वाणिज्यीकरण तथा विशिष्टीकरण- नहीं हो पाया 
है। किन्तु यन्त्रीकरण वहीं पर सफल हो सकता है जहाँ पर कृषि निर्वाह-प्रधान 
अवस्था से उठकर विशिष्टीकरण और पृ जीवादी हो गई हो । 

सुधार व्यवस्था एवं स्पेयर्स का अभाव--भारत में मशीनों के सुधार और 
मरस्मत के लिये उचित संस्थान नहीं हैं। अलग से पुजोँ की उपलब्धि भी कम है। 
यदि वे उपलब्ध हो भी जाते हैं तो कीमत बहुत हो जाती है । न 

9. ऊँची कीमत--छोटे किसान अपनी सूक्ष्म बचतों से ऊँचो कीमत वाली 

. भशीने खरीदने की क्षमता नहीं रखते हैं। इसलिये, भारतीय सन्दर्भ में किसानों की 
दुर्बल आथिक स्थिति के कारण मशीनों का उपयोग सम्भव नहीं हो सकेगा 
द ..._40., तकनीकी ज्ञान का अभाव--यह तर भी प्रस्तुत किया जाता है कि भारत 
में कृषि मशीनरी के निर्माण की पर्याप्त क्षमता विद्यमान नहीं है तथा तकनीकी ज्ञान 
_ का भी अभाव है। 
यन्त्रीकरण के विरोध में दिये गए तकों का सुल्यांकन---हमारे विचार से कृषि के 
यल्त्रोकरण के विरोध में जो तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं वे अधिक प्रभावशाली नहीं हैं 
. तथा उनका उत्तर दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए :-- 
। () जोत का छोटा आकार एक वास्तविक बाधा नहीं है, क्योंकि सरकार की 
. भावों नीति सहकारी संयुक्त ऋषि अपनाने की है। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक * 
नहीं है कि खेती का आकार बहुत बड़ा हो हो। वर्तमान समय में 20 से 25 एकड 
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खेती के लिए भी उचित क्ृषि-मशीनरी मिल सकती है। अतः: छोटे खेतों पर भी 
यब्त्ीकरण किया जा सकता है। 

(४) पशु-शक्ति के फालतु होने का तक भो ठीक नहीं है, क्योंकि हम तो स्वयं 
ही उसमें कमी करना चाहते हैं। क्योंकि इनके भोजन व चारे की समस्या भारतीय 
अ्थ-व्यवस्था पर बहुत भारस्वरूप है । 

(7) यह आपत्ति कि यंत्रीकरण के कारण विदेशों से भारी मात्रा में मशीनों 
का आयात करना पड़ेगा, ठीक नहीं है, क्‍योंकि कृषि मशीनरी का उत्पादन देश में ही 
किया जा सकता है । 

..._ (४7) इसी प्रकार, पेंद्रोल, तेल आदि के आयात का जहाँ तक प्रश्न है, भारत 
में इन खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है तथा विद्यत-शक्ति का विस्तार 
किया जा सकता है | 

(५) यदि हम इस तर्क को स्वीकार कर लें कि किसानों की आ्थिक स्थिति 
दुर्बल होने के कारण मशीनों का उपयोग सम्भव नहीं है तो इसका अर्थ यह होगा कि 
हम नई तकनोक के लाभों को प्राप्त करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। नई तकनीक की 
सफलता बहुत बड़ी सीमा तक उन्नत कृषि आगतों के प्रयोग पर निर्भर करतो है। 
है (एं) तकनीकी ज्ञान के अभ्नाव का भी तर्क ठोक नहों है क्योंकि योजना 

काल में देश ने औद्योगीकरण के क्षेत्र में काफी प्रगति की है और तकनीकी ज्ञान का 
भी समुचित विकास हुआ है। पी 
.... उपर्यक्त विवेचना से यह स्पष्ट हैं कि यन्त्रीकदरण एक अच्छी नीति है, क्योंकि 
इससे क्ृषि-उत्पादन में वृद्धि होती है। परन्तु हो सकता है कि भारत की वर्तमान 
आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में यह नीति उचित न हो । परन्तु, यदि कृषि का 
यस्त्रीकरण धीरे-धीरे किया जाय तो निश्चय हो भारत के लिए यह उपयोगी होगा 
शत: निष्कर्ष के रूप में हुम कह सकते हैं कि यदि भारत कृषि उत्पादन और 
उत्पादकता को बढ़ाना चाहता है तो उसे आंशिक यत्रीकरण की नीति अपनानी 
चाहिए ताकि भविष्य में पूर्ण यंत्रीकरण के लिए आधारभूत ढाँचे का सुजन हो सके । 
. “झारत के समक्ष यंत्रीकरण का कोई विकल्प नहीं है। सत्र 200! में कृषि के 
अन्तर्गत | अनुमानित !50 मिलियन हेव्टेयर शुद्ध बोये गए क्षेत्र के लिए !00 
मिलियन 0. 9. शक्ति की आवश्यकता होगी । भारत में इस समय 48*3 मिलियन 
४, 7. शक्ति उपलब्ध है। इस शताब्दी के अन्त तक फार्म श्रमिकों की संख्या में 20 
मिलियन की वृद्धि खे 2 मिलियन ४. 7. शक्ति में वृद्धि होगी । शक्ति के शेष अन्तर 
को पशु शक्ति की सहायता से पूरा नहीं किया जा सकता । सन्‌ 2000 में खाद्यान्नों 
की सम्भावित 98:26 मिलियन टन की माँग को पूरा करने के लिए यंत्रीकरण की 
नीति पर पुनविचार आवश्यक है । 

भारत में कृषि के यंत्रीकरण के लिए वर्तमान क्षेत्र--हमारे दृष्टिकोण से 
भारत में निम्नलिखित कार्यों के लिए, जिनमें मानवीय या पशु-श्रम महँगा या अपर्यात्त 
पड़ता है, यन्‍्त्रों का प्रयोग करना उचित है, जैसे- 
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(अ) ट्रेक्टरों का प्रयोग, जंगलों को साफ करने व व्यर्थ पड़ी भूमियों को कृषि 
योग्य बनाने हेतु; (ब) पम्पिग सेट्स, भूमि के अन्दर के पानी को सिंचाई के काम में 
लाने के हेतु; (स) बिजली के मोटर और डीजल इंजन, गनते या तिलहन की पेराई के 
लिये; (द) बाँध और जल भण्डार बताने, सड़कों का निर्माण करते, ऊंची-नीची भूमि 
को समतल करने तथा पोधों को रक्षा करने के लिए कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जा 
सकता है; (य) दलदली या जल-सिचित भूमि से जल तनिकास के लिये; (र) कृषि- 
_ उपज तथा कृषि आवश्यकताओं के लिए यातायात में; (ल) इसी प्रकार दुग्ध-व्यवसाय 
तथा दूध से मक्खन आदि के लिए यंत्रों का प्रयोग अत्यधिक लाभप्रद होगा । 

भारत में कृषि यन्त्रीकरण की प्रगति--नीचे सारिणी में दिये गये अंकों से 
विद्िित होता है कि क्षषि यन्त्रीकरण में काफी प्रगति हुई है। उदाहरण के लिए () 
: ट्रेक्टरों की संख्या जो 96! में केवल 0:83] लाख थी वहू 980 में बढ़कर 4*73 
लाख हो गयी (४) तेल इंजनों की संख्या जो 96[ में 20 लाख थी वह बढ़कर 
980 में 270 लाख हो गयो (77) इसी प्रकार बिजली चालित सिंचाई पम्प सेटों व 
ट्यूबवेलों की मात्रा 96] में 2 लाख से बढ़कर 980 में 40 लाख हो गयी । 

इन सभी यन्त्रोकरण के साधनों के परिणामस्वरूप प्रति हजार हेक्टर क्ृषि क्षेत्र 
के लिए संचालन उपभोग में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है और यह 96 में 5.5 किलो- 
वाट घण्टे से बढ़कर 980 में 77 किलोवाट घण्टे हो गया है । 


तालिका : भारत में कषि यन्त्रीकरण की प्रगति 








मद ]96] _970 ]974 980 

« कुल कृषि-आधीन क्षेत्रफल 528 658 646 8750 

( लाख हैक्टर ) द द द 

2. ट्रेक्टर : (कुल संचयी योग) 0"3] *:00 2*235 4" 73 

(लाख) : प्रति लाख हैक्टर कृषि क्षेत्र 20 60 97 270 

3. तेल इंजन : (कुल संचयी योग) 2.30 --. 7:50 29:00 

...._ (लाख) : प्रति लाख हैक्टर कृषि क्षेत्र 757.  --. १068 657 

.. 4. बिजली चालित पिंचाई पस्प सेट द 

आस या ट्यूबवेल 

कुल संचयी योग (लाख) 200 3:54 24-30 40-00 


: प्रति लाख हैक्टर क्रृषि क्षेत्र 83] 887  7486 . 2286 

... 5. प्रति हजार हैक्टर कृषि क्षेत्र _ द 
... के लिए संचालन शक्ति का. द द ५ 
. उपयोग (किलोवाट घण्टे) . 5-5 23-0 385. 7]-0 
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कृषि यन्त्रीकरण की इस प्रगति की समीक्षा के आधार पर अग्रलिखित निष्कर्ष . 
निकाले जा सकते हैं-- 
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, यद्यपि सापेक्ष रूप में कृषि यल्त्रीकरण का विकास काफी प्रभावों प्रतोत 
होता है परन्तु सापेक्ष रूप में यह इतना महत्त्वपूर्ण नहों है, विशेषकर जब इसकी तुलना 
विकसित देशों में यन्त्रीकरण के साथ या भारतीय कृषि क्षेत्र के आकार के सम्बन्ध में 
की जाती है । 

2. भारतवर्ष में जो कृषि यन्त्रोकरण में जो प्रगति हुई भी है वह मुख्य रूप 
से बड़े किसानों तक ही सीमित है | छोटे किसान जिनकी जनसंख्या भारतवर्ष में अत्य- 
घिक है, यन्त्रीकरण से लाभान्वित नहीं हुए हैं, फलत: कृषक जनसंख्या में असमानता 

में वृद्धि हुई है । 

द 3. अन्त्रीकरण की प्रक्रिया से तात्पर्य उत्तादन की तकनीक में परिवर्तन है 
अर्थात्‌ यह श्रम प्रधान रहने की अपेक्षा पूँजी प्रधान बन जाती है भारतीय कृषि की 
विकास की वर्तमान अवस्था में जबकि अर्थव्यवस्था में बेरोजगार श्रम बडी मात्रा में 
उपलब्ध हैं, यन्त्रीकरण में जल्दबाजी करने से अवांछनीय आशिक विक्ृतियाँ और सामा- 
जिक तनाव उत्पन्न हो जाते हैं किन्तु इस सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण अपवाद है, सिंचाई 
का विद्युतीकरण ना कि डिजलोकरण, जो सबसे अधिक अभिनन्‍्दोय माना जाना 
चाहिए 

छठवीं योजना में चुनींदा यन्‍्त्रीकरण की तीति अपनायी जायेगी जिससे कि 
. ग्रामीण बेरोजगारी न फैले । इसके लिए प्राथमिकता मानवोय श्रम व बैल को दी 
. जायेगी जिसके लिए हाथ से चलने वाले यन्त्रों का विकास क्रिया जायेगा । कम वर्षा 
. वाले या ऐसे स्थान जहाँ भूमि- पहली बार कृषि के लिए तैयार की जा रही है ट्रेक्टर 
का उपयोग उचित माना जायेगा । पम्प सेटों के प्रयोग को प्रोत्साहित क्रिया जायेगा। 

भारत में यन्त्रीकरण लोकप्रिय एवं सफल बनाने के सुझाव--भारत में कृषि 
के यर् करण को लोकप्रिय एवं सफल बनाने के मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं :-- 

..._(() देश की परिस्थिति को देखते हुए छाठे-छोटे खेतों में प्रयुक्त करने के हेतु 
उपयुक्त कृषि-यन्त्रों का निर्माण किया जाना चाहिये । 
द (9) चकबन्दी और सहकारी खेती द्वारा कृषि जोतों का आकार बढ़ाया जाना 
चाहिये, जिससे कि इनमें यन्त्रों का प्रयोग सम्भव हो सके । 

(४7) इन यन्‍्त्रों को खरीदने के लिए किसानों को आवश्यक वित्त प्रदान करने 
की व्यवस्था की जानी चाहिए । 

(४) बेकार होने वाले श्रमिकों के लिए रोजगार के तये साधनों का विकास 
किया जाना चाहिये । 

(४) कृषि-यन्त्रों के संचालन के लिये देश में सस्ती जल-विश्वत्‌-शक्ति को 
शीघ्रता से विकसित करना चाहिये । द 

(४) क्ृषि-यन्त्रों के संचालन के लिए किसानों को उचित प्रशिक्षण दिया 
जाना चाहिये । 

(४7) सर्विसिग आदि के लिए उपयुक्त स्थानों में मशोन ट्रेक्टर-स्टेशन बनाये 
जाने चाहिये । 
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(शं॥) यन्त्रीकरण की नीति में बड़े पैमाने पर एक ही बार नहीं अपनानी 
चाहिये, बल्कि इसे समय तक फैलाकर अपनाते जाना चाहिये । 

श्री बर्गमैन  थियोडोर ने भारतीय कृषि के यन्त्रीकरण के सम्बन्ध में निम्त- 
लिखित सुझाव दिये हैं :-- 

(0) शुरू में भारतीय कृषि का आंशिक यन्त्रीकरण करना चाहिए । 

(४) अधिक-से-अधिक ट्रेक्टर भारत में ही निर्माण करने के प्रयत्न को सर- 
कार द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिये 

(37) अधिक-से-अधिक किसानों को, एक ट्रैक्टर के उपयोग के लिये सहकारी 
समिति बनानी चाहिये । 

द (४४) ट्रेक्टर-सेवा के लिये पैसे फसल कटने के बाद कृषि उपज के रूप में 


लेने चाहिए 


परीक्षा प्रश्न 


भारतीय बर्थ-व्यवस्था में यांत्रिक कृषि की आवश्यकता ओर क्षेत्र का 
विवेचन कीजिये । 

2. भारत में यांत्रिक कृषि की सम्भावनाओं और सीमाओं का उल्लेख कीजिए 
इस दिशा में योजना काल में क्या कदम उठाये गये हैं ? 

यांत्रिक कृषि से आप क्‍या समझते हैं ? भारत में यांत्रिक कृषि पर संक्षिप्त 
निबन्ध लिखिये । 

4. “भारत में कृषि की एक परमावश्यक कृषि-कार्यकलापों में संलग्न अन- 
गिनत बैलों की संख्या में कमी करना है। बैलों का यांत्रिक, शक्ति द्वारा प्रतिस्थापन 
कृषि के लिये उचित अवसर प्रदान करना है।” इस कथन की विवेचना करते हुए 
भारत में कृषि के यन्त्रीकरण के महत्त्व पर प्रकाश डालिये । 

द 5, भारत में यांत्रिक कृषि की तत्कालीन और दूरस्थ सम्भावनाएं क्या-क्या 
हैं ? क्या कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि का यन्त्रीकशरण करना आवश्यक है ? 
द 5, भारत में यांजिक कृषि क्षेत्र का परीक्षण कीजिए और देश की ग्रामीण 
.. अर्थ-व्यवस्था पर उसके सम्भावित प्रभावों को बताइए । 

7. देश में यांत्रिक कृषि ओर बड़े परिमाण की खेती की क्‍या संभावनाएं हैं ? 
.. कृषि में इस प्रकार की प्राविधिक व्यवस्था को अपनाने के लिए कौन से संगठनात्मक 
परिवतेन आवश्यक है ? द द 

संकत--८ प्रश्त के उत्तर में सर्वप्रथम यन्त्रीकरण का आशय, भारतीय कृषि 
के यन्त्रीकरण की समस्या व वतमान क्षेत्र पर॒ प्रकाश डालिए तत्पश्चात्‌ लिखिए कि 
द -.4, फशएणब7, "९०१०7 ; 0969 ० (९टमाब्गांडब्रतंठप सं पशातांबत. 
महप्रएपॉपपाछ कं गरताब वुठफाग्थों 0 38प०णापानों टठछठ्ाल ]965. 
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यांत्रिक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि संगठन की व्यवस्था में निम्न परिवर्तन 
आवश्यक हैं--(अ) उपयुक्त कृषि यस्‍्त्रों का निर्माण, (ब) इन यत्त्रों को खरोदने के 
लिए आवश्यक्र वित्त की व्यवस्था (स) यन्‍्त्रों की मरम्मत की व्यवस्था आदि | ] 
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कृषि उत्पादन की बिक्री-व्यवस्था 
(/६7९घएए रण 6ै87०प्रॉफबों ?067०७) 


कृषि विपणन का आशय एवं कार्य-- विपणन” वह सम्पूर्ण क्रिया है जिसके 
द्वारा क्रेता व विक्रेता को निकट लाया जा सके, इसके अन्तर्गत उन सभी क्रियाओं 
का समावेश किया जाता है जो वस्तुओं को उचित सम्रय पर तथा उचित मात्रा में 
उपभोक्ताओं के आवश्यकतानुसार उनके पास पहुँचा कर वस्तुओं की आवश्यकता को 
सन्तुष्ट करने की शक्ति को बढ़ाती हैं । 

कृषि विपणन में कृषि उपज को किसानों से लेकर अन्तिम उपभोक्ताओं तक 
पहुँचाने में मध्यस्थों द्वारा की गई सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं। संक्षेप में, क्षि विपणन 
से आशय कृषकों द्वारा उत्पादित उपज की बिक्री व्यवस्था से है। द 

कृषि विपणन कार्य के अन्तर्गत सामान्यतः निम्न कार्य सम्मिलित किये जाते 
हैं (४) कृषि उपज का एकत्रीकरण (25४९०४०॥78), (४) कृषि वस्तुओं का विभा- 
जन ("57०7078), (77) कृषि वस्तुओं का विधायन (?7०००४४४४), (7४) कृषि 
वस्तुओं का संग्रहण (500778), (५) कृषि उपज का परिवहन (77878590780४07), 
. (शं) कृषि वस्तुओं को अन्तिम उपभोक्ताओं तक पहुँचाना (१०४७।॥४४०९४), (श३) कृषि 
वस्तुओं की बिक्रो के लिए वित्त प्रदात करता (7870० 7४), (४४४) कृषि विपणन 
में होने दाली जोखिम उठाना (२5६-०७७४४०४), आदि । 


विपणन योग्य अतिरेक _ 
((६७7८९६७०]७ $प7ए६४) 


विपणन योग्य अतिरेक से आशय कृषि उत्पादन की उस अतिरिक्त मात्रा से है 

जो किसानों के पारिवारिक उपभोग की आवश्यकता को पूरा करने, वस्तु रूप में मज- 
.. दूरी का भुगतान करने, बीज एवं पशुओं के खाद के रूप में उपयोग होने तथा नष्ट . 
. होने से बची हुई कृषि वस्तुओं को विपणन हेतु बाजार में प्रस्तुत की जाती है। दूसरे 

. शब्दों में यह उपज की वह मात्रा है जो बाजार में विक्रय के लिये ले जायी जाती है । 
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विपणन योग्य अतिरेक का महत्त्व 
([छाए0-8708 छत १(०७०८९४०४०४ 5पा०05) 

भारत जैसे विकासशील देशों में कृषि उपज के विपणन योग्य अतिरेक का 
विशेष महत्त्व है क्योंकि इसके ऊपर कृषि एवं औद्योगिक विकास निर्भर करते हैं । यदि 
कृषि क्षेत्र उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं करता तथा औद्योगिक क्षेत्र की 
वस्तुओं की माँग कृषि क्षेत्र में नहीं होती तो देश की औद्योगिक प्रगति रुक जायेगी । 
कृषि क्षेत्र का भी विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि किसान के पास पर्याप्त 
मात्रा में विषणनव योग्य अतिरेक न हो । कारण यह है कि विपणन योग्य अतिरेक की 
मात्रा पर कृषि विनियोग की मात्रा निर्भर करती है | अतः स्पष्ट है कि देश के आर्थिक 
विकास के लिए कृषि उपज के विपणन अतिरेदक्त का पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक 
है। ग्रो० लेबिस का भी मत है कि आथिक तिक्रास के लिए एवं औद्योगिश्ष विकास 
के लिए कृषि वस्तुओं के विपणन योग्य अतिरेक का होना आवश्यक है। देश के 
आर्थिक विकास हेतु कृषि क्षेत्र में विषणन योग्य अतिरेक का होना आवश्यक है । देश 
के आथिक विकास से स्पष्ट है 

उद्योगों के लिए कच्चा माल--अद्ध विकसित देश में उपभोक्ता उद्योगों 
जैसे--सूती बस्त्र, जुट, शक्कर आदि का आधिक्य होता है । यदि किसान के पास इन 
वस्तुओं का विपणन योग्य अतिरेक नहीं है तो इन उद्योगों की कच्चे माल सम्बन्धी 
आवश्यकताएं पूरी न हो सकंगी तथा औद्योगिक विक्रास रुक जायेगा। अतः औद्यो- 
गिक विकास के लिए कृषि में विषणन योग्य अतिरेक का होना आवश्यक हैं । 

. 2, पंजी निर्माण का आधार--अद्ध विकसित देश में एंजी निर्माण की समस्या 
व्यापक रूप से होती है । ये देश कृषि-प्रधान होने के कारण इस समस्या का समाधान 
भी पहले कृषि उत्पादकता और विपणन योग्य अतिरेक में वृद्धि करते पर निर्भर 
करता है । 

3. गेर-कृषि जनसंख्या के लिए खाद्यान्त पू्ति--यदि क्रषि क्षेत्र में विषणन 
योग्य अतिरेक की कमी रही तो गैर-क्ृषि क्षेत्र की जनसंख्या के लिए खाद्य सामग्री का 
अभाव रहेगा। देश की खाद्य समस्या को दूर करने के लिए इन वस्तुओं का विदेशों 
से आयात करना पड़ेगा । फलस्वरूप जिस विदेशी मुद्रा का प्रयोग देश के आथिक 
विकास के लिए हो सकता था अब उसका प्रयोग उपभोग के लिए होगा । अतः कृषि 
क्षेत्र में विषणन योग्य अतिरेक के अभाव का देश के आ्थिक विकास पर बुरा प्रभाव 
पड़ता है । 
4. विदेशी मुद्रा के अर्जन में सहायऋर--भारत जैसे राष्ट्र के आ्थिक विकास 
के लिए विदेशी मुद्रा की बहुत आवश्यकता होती है, कारण यह है कि इन्हें विदेशों से 
पूंजीगत वस्तुओं ( ५७908] (50005 ) का आयात करना होता है, परन्तु पूंजीगत 
वस्तुओं का आयात तब ही हो सकता है जब देश ने निर्यात के द्वारा विदेशी मुद्रा 
अजित की हो । विकासशील देशों में निर्यात मुख्यतः कृषि वस्तुओं का होता है। घत: 
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निर्यात को बढ़ाते के लिए तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु कृषि क्षेत्र में विषणन 
योग्य अतिरेक का होता अनिवार्य है | 

3. कृषकों की आय व जीवन-स्तर में वुद्धि तवा आंतरिक बाजार का विस्तार- 
कृषि क्षेत्र में विषणन योग्य अतिरेक अधिक होने पर कृषकों की आज्य बढ़ेगी जिससे 
किसान गेर-कृषि क्षेत्र की वस्तुओं को अधिकाधिक मात्रा में खरीदेंगे। इसका प्रथम 
प्रभाव यह है कि किसानों का जीवन-स्तर उच्च होगा तथा द्ितीय ओऔद्योगिक क्षेत्र 
का विकास होता है । फलतः सम्पूर्ण देश में कृषि तथा गैर-कृषि वस्तुओं के बाजार का 
विस्तार है । 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि देश के आथिक विकास में विपणन योग्य 
आधिक्य का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। 


आदश कृषि विषणन' के तत्त्व 


आदर्श कृषि विपणन के तत्वों पर किसानों का अधिकतम लाभ निर्भर होता 
है । एक आदर्श क्षि विपणन में निम्नलिखित तत्त्वों का समावेश होना चाहिए-- 

4, गोदामों की सुविधा--कषि उपज के उचित विपणन के लिए यह अनिवार्य 
है कि बाजार में भण्डार गुहों की समुत्रित व्यवस्था हो । फल्नत: किसान अपनी उपज 
को सुरक्षित ढंग से इन गोदामों में एकत्र कर सकें और अपने उपज का उचित समय 
पर विक्रय कर सकें । 

2. उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों के हितों की सुरक्षा--कृषि उपज की आदर्श 
चित कीमत प्राप्त हो वरन्‌ उपभोक्ताओं को भी अनिवार्य कृषि वस्तुएँ उचित कीमत 
पर मिलनी चाहिए तथा वस्तु गुणात्मक दृष्टि से भी श्रेष्ठ होनी चाहिए। उत्पादन के 
बाद भी कृषि वस्तुओं के गुणों में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना चाहिए । क्‍ 

3. सध्यस्थों का अन्ाव--कृषि उपज के विपणन हेतु यह अनिवार्य है कि 
मध्यस्थों की संख्या कृषकों और उपभोक्ताओं के मध्य कम-से-कम हो । फलत: कृषक 
. ओर उपभोक्ता दोनों को लाभ होगा । इसके बीच के मध्यस्थों को जो लाभ होता है 
वह किसानों और उपभोक्ताओं को प्राप्त होने लगेगा । 

/( 4. यातायात व परिवहन सुविधाओं का पर्याप्त विकास--कषक को पर्याप्त 
.. एवं सितव्ययी परिवहन सुविधाओं की उपलब्धि होनी चाहिये जिससे कृषक उपज को 
गाँव में ही साहुकारों को न बेचकर बाजारों में विक्रय हेतु ले जाये । 

.. 5, पृणंतः संगठित बाजार---कृषि उपज की उचित विक्रय व्यवस्था हेतु यह 
भो अनिवार्य है कि बाजार पूर्ण रूप से संगठित हों जिससे वस्तुओं के कीमत में गिरा- _ 
वट अथवा तेजी का संकेत किसानों को समय-समय पर मिलता रहे।.... द 

6. पूर्ण-नियन्त्रित बाजार की उपस्थिति--कृषि उपज की समुचित विपणन 
व्यवस्था हेतु यह भी अनिवार्य है कि कृषि उपज के विपणन होने वाले बाजार पूर्ण- 
रूपेण नियन्त्रित हों, जिससे किसानों की पैदावार बाजार में उचित कीमत पर बेची 
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जा सके ओर दलालों तथा अढ़तियों अथवा अन्य प्रकार की सेवाओं से सम्बन्धित 
कटोतियों को रोका जा सके | इसके अलावा बाजारों का नियंत्रित होता इस कारण 
से भी आवश्यक है कि जिससे बाजारों में कृषक की उपज को ठीक प्रकार से मापा 
जा सके । 

उपर्यूक्त विवरण से स्पष्ट है कि “उपर्येक्त विपणन हेतु आवश्यक तत्त्व, गुण, 
कीमत, भुगतान, खराब वस्तु की मात्रा, बंधाई और सुपुर्दगी है ।” इसीलिए कृषि 
वस्तुओं के उपयुक्त विपणन हेतु यह आवश्यक है कि इन तत्त्वों पर अधिकाधिक जोर 
दिया जाय । उचित विपणन व्यवस्था की स्थापना हेतु कुछ क्रियाओं एवं सेवाओं का 
समावेश होना चाहिए जैसे (+$) कृषि उपज का संग्रह, (४) अनुकूलतम लागत पर 
यातायात व्यवस्था, (४) जोखिम उठाना, (7ए) श्रेणीकरण ओर प्रमाणीकरण द्वारा 
विक्रय को सरल बनाता, (५) विकृत वस्तुओं को उचित प्रकार से बाँधना, (४१) बिक्री 
बढ़ाने के लिए बिक्री लागत लगाना, (ए१) बाजार में अथवा उपभोक्ताओं को विपणन 
समाचार देना । क्‍ 

भारत में कृषि उपज की बिक्री की व्यवस्था--भारत में कृषि वस्तुओं के 
विपणन की वर्तमान व्यवस्था निम्न प्रकार है :-- ; 
से , ग्रामों में बिक्नी--भारतवर्ष में किसान अपनी उपज का अधिकांश भाग 

ग्रामों में ही बेच देता है । एक अनुमान के अनुसार पजाब में 60% गेहूँ, 25% कपास 
और 70% तिलहन तथा उत्तर प्रदेश में 80% गेहूँ, 40% कपास और 75% तिल- 
हन ग्राम में ही बेच दिये जाते हैं। गाँवों में बेची जाने वाली उपज को गाँवों के साहु- 
कार या महाजन, गाँव के बनिये या शहर के व्यापारी अथवा उनके आढ़्तिये खरीद 
लेते हैं। किसान प्राय: ग्रामों में ही उपज बेचने के लिए विवश हो जाता है, क्योंकि 
वह साहुकारों से ऋण लिये रहता है । कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि उधार 
देते समय महाजन किसान से यह तय कर लेता है कि फसल उसे ही बेची जायगी । 
डा० राधाकमल सुकर्जो के अनुसार भारत के जिन क्षेत्रों में किसान बहुत अधिक ऋण- 
ग्रस्त हैं वहाँ कृषि उपज का अधिकांश भाग गाँवों में ही महाजनों को बेच दिया 
जाता है । किसान द्वारा अपनी उपज को ग्राम में ही बेच देने का एक अन्य कारण 
परिवहन साधनों का अभाव तथा उनके अच्छे ढद्ण का न होना भी है । किसान अपनी 
उपज बाजार में न ले जाकर गाँव में ही बेचता है तो उसे बहुत ही कम मूल्य मिल 
पाता है । कप 

2. सण्डियों सें बिक्नी--कुछ उपज की बिक्री पास की मण्डियों में भी होती है। 
ये मण्डियाँ दो प्रकार की होती हैं : ( क ) अनियमित मण्डियाँ ( एशा०्डण्यॉब६०6 
०7८९४ ), (ख) नियमित मण्डियाँ (॥२९४ए००४८० ७०८९४) । 

(क) अनियमित मण्डियाँ--इन मण्डियों में क्रय-विक्रय प्राय: प्राचीन व्यवस्था 
के अनुसार होता है । इन मण्डियों में फोई निश्चित व्यापारिक नियम नहीं होते हैं । 
इसमें बहुत बड़ी संख्या में मध्यस्थ पाये जाते हैं, जैसे, दलाल, कच्चे आढ़तिये व पक्के 
आढ़तिये आदि | इन मण्डियों में कमीशन, दलाली, तोलाई, धर्मादा आदि के रूप में 
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बहुत कटोती होती है। वस्तुओं के सूल्य प्रायः दलाल और आदढतिये अपने हाथों पर 

कपड़ा डालकर, एक दूसरे को अंगुलो छूकर गुप रूप से तय करते हैं जिसका अनपढ़ 
किसान को कुछ पता नहीं चलता | 

(ख) नियमित मंडियाँ--इन मण्डियों में नियमानुसार क्रय-विक्रय होता है । 
इसका नियमन राज्य कृषि उपज ( बाजार ) अधिनियम के अच्तगंत किया जाता है । 
इनमें कार्य करने वालों को लाइसेन्स लेना पड़ता है । इस मण्डियों में, कमीशन तथा 
अन्य कटोतियाँ आदि निर्धारित कर दी गई हैं और सौदा खुली बोली के अनुसार 
होता है । भारतवर्ष में गेहँ, कपास, गन्ना, जुट आदि की नियमित मण्डियाँ पाई जाती 
हैं। इन मण्डियों में किसान के साथ कोई धोखा नहीं होता और उन्हें अपनी उपज 
का उचित युल्य उपलब्ध हो जाता है । ह 

3. सहकारी विषणन समितियाँ--सहकारी समितियों ने कृषि वस्तुओं के 
विपणन में भाग लेना आरम्भ कर दिया है। ये समितियाँ अपने सदस्यों की उपज को 
इकट्ठे बेचकर पर्याप्त मूल्य प्राप्त करती हैं । 


4. राज्य व्यापार--भारत में राज्य द्वारा कृषि पदार्थों का विपणन भी 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए हुए है। राज्य की एजेन्सियाँ जैसे-भारतीय खाद्य निगम 
फसल तैयार होने के समय ग्रामीण क्षेत्रों या मण्डियों के तिकट अपने विशेष केन्द्र 


स्थापित करता है, जहाँ सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर उपज को खरीदा जाता 
है । 
है 


भारत में कृषि विषणन की समस्याएँ 

भारत में कृषि विपणन की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं-- 

(!) कीमतों में अत्यधिक अन्तर--जिस कीमत पर किसान अपनी उपज का 
विक्रय करता है, और जो कीमत वह अन्तिम उपभोक्ता से लेता है उसके अन्तर पर 
दी एक सुदृढ़ विपणन प्रणाली निर्भर करती है। कीमत के इस अन्तर को “विपणन 
माजिन' कहते हैं । यदि कीमत में बहुत अधिक अन्तर है तो उत्पादक को उपभोक्ता 
के द्वारा खर्च की गई मुद्रा का बहुत थोड़ा भाग ही प्राप्त हो पाता है | श्री० एम० सी० 
सुंशोी ने विभिन्न कृषि पदार्थों के सम्बन्ध में कीमत अन्तर के सर्वेक्षण किए। श्री मंशी 
ने यह निष्कर्ष निकाला कि उपभोक्ता जो रुपया व्यय करता है उसमें से लगभग 40 
पैसे थोक विक्रेता ओर फुटकर विक्रेता के पास चले जाते हैं। इन अध्ययनों से यह 
स्पष्ट होता है कि विपणन की .लागत कितनी अधिक है, लाभों का मारजिन कितना है 
तथा बिचोलिये कितना लाभ प्राप्त करते हैं। विपणन की ऊँची लागत भारत में 
अकुशल विपणन प्रणाली के स्वरूप को व्यक्त करती है । 


ः (2) अपर्याप्त विक्रय अतिरेक--कृषि विपणन की एक जटिल समस्या कृषि 
.. पदार्थों के अतिरेक में वृद्धि करता है । विक्रय अतिरेक की मात्रा कई बातों पर निर्भर 
_ करती है--जेसे यह उत्पादन की मात्रा गुण, तथा उपज की कीमतों पर निर्भर करती 
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है। बाजार के नियमों, नियन्त्रणों, विषणन पर कर आदि का प्रभाव भी विक्रय अतिरेक 
पर पड़ता है । ; 

(3) प्रतियोगिता की प्रकृति--विपणन के क्षेत्र में कृषक को मुद्रा, साख, 
बाजार, यातायात, तकनीकी ज्ञान आदि के लिए किसी न किसी मध्यस्थ पर निर्भर 
रहना पड़ता है । इस मध्यस्थ को प्राप्त करने के लिए किसानों को प्रतियोगिता करनी 
पड़ती है और इस प्रतियोगिता का लाभ मध्यस्थ को प्राप्त होता है। विगत वर्षों में 
भारतवर्ष में तेजी की स्थिति रही है, क्योंकि इसका लाभ बड़े व्यापारियों तथा मध्यस्थों 
को ही प्राप्त हुआ है । 

संक्षेप में भारत में विद्यमान कृषि विपणन की पद्धति में अन्तनिहित कई 
समस्याएं हैं ओर इसमें सुधार के लिए बहुत क्षेत्र है । 


कृषि विपणन के दोष द द 
भारत में विद्यमान कृषि विपणन प्रणाली में प्रमुख रूप से निम्नलिखित दोष 
पाए जाते हैं-- 

. विक्रय की बाध्यता--प्राय: भारतीय कृषक स्वेच्छा से अपनी उपज को 
नहीं बेचता, बल्कि दुर्बल आर्थिक स्थिति के कारण उसे अपनी उपज फसल काटने के 
तुरन्त बाद गँव में ही बेचनी पड़तो है। उसे फसल तुरन्त इसलिए बेचना पड़ता है 
क्योंकि उसने विभिन्न कार्यों के लिए ऋण लिए होते हैं, ओर उनका भुगतान करना 

आवश्यक होता है | श्री एस० एस० शिवकुमार ने मद्रास के दो गाँवों में ऋणों का 
अध्ययन करके इसके निम्न कारणों पर प्रकाश डाला है : (४) उपभोग के लिए ऋण 
(7) किराये के श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान के लिए प्राप्त किए गए ऋण (7४४) 
रासायनिक उर्वरकों के वाधितक्रम के लिए (ईए) पहले वर्षों में शादी ब्याह उपभोग 
तथा पशु खरीदने के लिए ऋण आदि । कृषक इन ऋणों के बोझ से इतने अधिक दबे 
होते हैं कि विक्रय अतिरेक न होने पर भी उनको अपनी फसल का एक बड़ा भाग 
तत्काल किसी भी कीमत पर बेचना पड़ता है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने अपने 
प्रतिवेदन में बताया है कि सामान्यतया उत्पादक अपनी उपज को प्रतिकूल स्थानों, 
और प्रतिकूल समय पर बेचतें हैं ओर सामान्यतया उनको प्रतिकूल शर्तों पर सौदे 
करने पड़ते हैं । 

3. परिवहन के साधनों का अभाव--देश में परिवहन के साधन अपर्यातत 
अविकसित एवं दोषपूर्ण हैं। हमारे अधिकांश ग्राम रेलों व सड़कों द्वारा मण्डियों के 
साथ सम्बन्धित नहीं हैं, इसलिये किसान अपनी उपज ग्राम में ही बेच देने के लिये 
बाध्य हो जाता है । शाही कृषि आयोग के शब्दों में "यातायात के दोषपूर्ण साधनों के 
कारण ही बहुत से मध्यस्थों का प्रवेश हो गया है, जो किसानों को अपनी उपज का 
ठीक मूल्य नहीं मिलने देते । 

यद्यपि योजनाकाल में यातायात के यंत्रीकरण साधनों का पर्याप्त मात्रा में विकास 
हुआ है लेकिन ये इतने अधिक महंगे हैं कि छोटे किसान इनकी सेवाओं का लाभ प्राप्त 
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करने में असमर्थ है । कृषि उपज के मुल्य में माल--मोड़ की मात्रा पहले से ही बहुत 
अधिक है। इस सम्बन्ध में “908०ए (0राणं(6७ 08 3820० पॉप्र९ #07९४४०ए 
ए45४6४४४८४” की विपणन उप समिति का यह अनुमान है कि कृषि उपज के मुल्य पर 
माल-मोड़ का भार गेहूँ की उपज पर 2' से 2"7 प्रतिशत, चावल पर 07 से 
9-2 प्रतिशत, अलसी पर !'2 से 5-4 प्रतिशत तथा आलु पर लगभग 6'2 
प्रतिशत है। ऊंची माल-ढुलाई लागत के कारण किसान अपनी उपज को बाजार तक 
ले जाने में असमर्थ रहते हैं । 

3. कृषि उपज की घटिया किस्म--भारत में कृषि उपज की किस्म प्राय: 
घटिया होती है, जिसके कारण कृषकों को कम मूल्य मिलता है। कृषि उपज घटिया 
किस्म के होने के कई कारण हैं--जेसे, खराब बीजों का प्रयोग, फसलों के रोग, कीड़े- 
मकोड़े के आक्रमण, अनावृष्टि, या अतिवृष्टि, फसलों को कटाई का दोषपूर्ण ढुजु आदि। 
भारतीय किसान अत्यन्त निर्धन, अशिक्षित और अपनी उपज की ही बिक्री-व्यवस्था 
से अपरिचित है, इसी लिये वह अपनी उपज की किस्म की ओर ध्यान नहीं दे पाता । 

4, संगठन का अभाव--क्षषकों का स्वयं का कोई सुसंगठित बिक्री संगठन न 
होने से उन्हें कृषि उपज के संगठित क्रेताओं से प्रतियोगिता में सदैव हानि उठानी 
पड़ती है । शाही कृषि आयोग ने ठीक ही कहा है, 'जब तक किसान व्यक्तिगत रूप 
से अथवा दूसरे उत्पादकों के साथ मिलकर बिक्री का ढंग नहीं सीखेगा * तब तक वे 
अपनी उपज के क्रेताओं से, जिनको बहुत विशिष्ट ज्ञान प्राप्त है तथा जितके पास 
अपेक्षाकृत अधिक साधन हैं, कभी नहीं जीत सकता ।”' 

5, अपर्याप्त एवं अवज्ञानिक संग्रहण व्यवस्था--कृषि उपज का वैज्ञानिक ढंग 
से संग्रहण करने के लिये गाँव में सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। प्राय: 
क्ृषि-उपज को खत्तियों, कुडड्रस, कल्ली, ढेक्कास, कोठी, कोठिला, कुण्डा आदि विभिन्न 
प्रकार की मिट्टी के बनाये गये बतंनों में रखा जाता है, जिससे उसके सड़ने, गलने 
और चूहों एवं चींटियों द्वारा नष्ट होते की आशंका रहती है | इन हानियों के सम्बन्ध 
में विभिन्न अनुमान लगाए गये हैं। खाद्यान्न निरीक्षण समिति के अनुसार ये हानियाँ 
कुल उपज का "5 प्रतिशत कीमत उपसमिति के अनुसार 2 से 2"5 प्रतिशत तथा 
डा० बलजीत सिह के अनुसार यह 5 प्रतिशत तक द्वोती है। यदि इस हानि को 
. 5 प्रतिशत मान लिया जाए तो प्रतिवर्ष होने वाली हानि लगभग 400 करोड़ रुपए 
होगी । स्पष्ट है कि इस क्षति से सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था को हानि होती हैं और किसानों 
के लिए तो यह संकट का कारण बन जाती है। 

6. श्रेणीकरण व प्रमाणीकरण का अभाव --हमारे देश में अधिकांश किसान 
अपनी उपज का श्रेणीकरण व प्रमाणीकरण नहीं कर पाते । वे ऊँची व नीची दोनों 
किस्मों की उपज को मिलाकर बाजार में बेचते हैं। परिणामस्वरूप उन्हें घटिया उपज 
... के दाम हो मिल पाते हैं । 

.. 7. सूल्य सम्बन्धी ज्ञान का अभाव--वर्तमान विपणन व्यवस्था का एक गम्भीर 
. दोष यह है कि हमारे कृषकों को मण्डियों में प्रचलित एवं सम्भावित कीमतों का ज्ञान 
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नहीं रहता, इसलिये किसान को जो भी कीमत बताई जाती है, उसे वही स्वीकार 
करना पड़ता है। प्राय: गाँव का बनिया मूल्य के बारे में झूठी सूचनाएँ देकर उन्हें ठग 
लेता है। इसका मुख्य कारण हमारे गाँवों में संचार की सुविधाओं का अवाव है। 

8, सध्यस्थों का बाहुल्‍व--भारतवर्ष में किसान तथा उत्कीो उपज के अन्तिम 
उपभोक्ताओं के बीच अनेक मध्यवर्ती लोग पाये जाते हैं। उदाहरण के लिए व्यापारी, 
कच्चा आढृतिया, पक्‍क्रा आढ्ृतिया, दलाल, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी इत्यादि । 
इन लोगों की एक लम्बी कतार रहती है । इनमें से सभी अपनी-अपनी सेवाओं के लिये 
कुछ न कुछ लेते हैं। अनुमान लगाया गया है कि सूल्य में से उत्पादकों को 50% से 
80% भाग ही प्राप्त होता हैं गौर शेष मध्यस्थों द्वारा ही हड़प लिया जाता है । 

9. मण्डियों में प्रचलित कप्टपूर्ण पद्धतियाँ--शाही कृषि आयोग के अनुसार 
“मण्डियों में प्रचलित ये कपटपूर्ण पद्धतियाँ किसी भी प्रकार चोरी से कम नहीं हैं ।”” 
भारतवर्ष में जब कभी किसात अपना माल मण्डियों (विशेषकर जो अनियमित हैं) में 
ले जाता है तो वहाँ प्रचलित बहुत-सी बुराइयों व धोखेबाजी के कारण कृषक विक्रेता 
को बहुत-सी हानियाँ सहनी पड़ती हैं । राष्ट्रीय नियोजन समिति (४००! ए7/- 
. ग्रांणषठ 0०0ण्766) ने मण्डियों में प्रचलित निम्न घोखेबाजियों का संकेत किया है--- 
(अ) हमारे देश में विभिन्‍न प्रकार के बजन तथा तौल प्रचलित हैं--आढ्तिया व व्यापारी 
दोषपूर्ण तराज़ू ओर बाट रखते हैं ओर वे बड़े बाठ से खरीदकर छोटे बाट से माल 
बेचते हैं। (ब) अनुचित कठोतियाँ--मण्डियों में किसानों से माल की चुड्ी, तौलाई, 
दलाली, आढ़ती आदि शुल्कों के अतिरिक्त, प्याऊ, गौशाला, मन्दिर, अनाथालय आदि 
के लिये चन्दा लिया जाता है ओर मुतीम, चौकीदार आदि कर्मचारियों के लिये भी 
कुछ-न-कुछ देना पड़ता है, जिससे किसान की शुद्ध आय में बहुत कमी आ जाती है । 
(स) बाजार में दलाल आदतियों से मिले रहते हैं-- बाजार के दलाल बहुधा आदढतियों 
से मिले रहते हैं परन्तु किसानों को ऐसा प्रतीत होता है कि दलाल उनके लिये काम 
कर रहा हैं। इससे किसान नाहक धोखेबाजी में फंस जाते हैं ॥ (द) गुप्त रीति से 
. वस्तुओं का सुल्य निर्धारित कियश जाना - भारतीय सण्डियों में गुत्त रीति से वस्तुओं 
का मूल्य तय किया जाता है जिससे किसान मुल्य के सम्बन्ध में प्रायः अनभिन्न रहता 
है और उसे अन्धकार में रखकर आढ़तिया अनुचित लाभ उठाने में सफल हो जाता है | 

0. बाजार भाव के ज्ञान का अभाव--किसातों को प्रचलित बाजार भाव के 
ज्ञान के अभाव में अत्यधिक घाटा होता है। मुल्यों में अत्यधिक भिन्नता आ जाती है। 

!, विपणन योग्य अतिरेक कम--भारत में ज्यादातर कृषकों की जोत का 
क्ाकार काफी कम है। यहाँ 66% जोत 5 एकड़ से कम है तथा उत्तर प्रदेश में 
8*2% जोत का आकार 5 एकड़ से कम है। इस जोत पर किसान सिर्फ अपने उप- 
भोग के लिए ही अनाज उत्पन्न कर पाते हैं जिससे इनके पास विपणन योग्य अतिरेक 
की मात्रा अति न्‍्यून होती है। फलतः किसान गाँव में हो कम मुल्य पर उसे बेच 
देता हैं।.. 
8 2, वित्तीय सुविधाओं का अभाव--भारत में आज भी वित्तीय सुविधाओं 
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का अभाव है। कृषि के लिए अल्पकालीन व दीर्घकालीन साख के लिए एवं दैनिक 
खर्च के लिए घन का अभाव रहता है। छोटे किसानों को ऋण सुविधाएँ प्रदान करने में 
राष्ट्रीयक्ृत बेंक व सहकारी समितियाँ असफल रहो हैं जिससे कृषक अपनी उपज को 
साहुकार के इच्छानुसार बेचता है। देश के लगभग 80% कृषक इस श्रेणी में बाते हैं। 

5, नियंत्रित बाजारों की घीमी प्रगति--मंडियों में व्याप्त व्यापारियों के कार्यों 
पर नियस्त्रण रखने के उद्देश्य से तथा कृषक विक्रेताओं को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान 
करने के उद्देश्य से देश में नियंत्रित बाजारों की प्रगति काफी कम है। मध्य प्रदेश, 
महाराष्ट्र, मद्रास, पंजाब एवं गुजरात आदि राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में ऐसी 

व्यवस्था सन्तोषप्रद नहीं है । 


कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव और सरकार द्वारा 
किये गये उपाय 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय कृषि विपणन व्यवस्था महूँगी, अन्याय 
पूर्ण ब अपव्ययी है, जिसमें सुधार करना अत्यन्त आवश्यक है। विभिन्न समयों पर 
विभिन्न समितियों व सम्मेलनों, जैसे शाही कृषि आयोग (सत््‌॒ !928), केन्द्रीय बेकिंग 
जाँच समिति (93), भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रान्तीय आथिक सम्मेलन 
(934), राष्ट्रीय नियोजन समिति (946), कांग्रेस-भुमि सुधार समिति (949) 
विपणन, उपभोक्ता कृषि-वित्त-समिति, सहकारी योजना समिति, ग्रामीण बैंड्िंग जाँच 
समिति, एवं अखिल भारतीय विपणन अधिकारी सम्मेलन आदि ने प्रचलित कृषि 
विपणन की व्यवस्था के दोषों को सुधारने के लिये जो उपयोगी सुझाव दिये हैं, उनका 
सारांश तथा उन पर की गई कार्यवासी संक्षेप में नीचे दी जा रही है। 

. नियमित संडियों की स्थापना--सरकार ने कृषि विक्री-व्यवस्था के सुधार 
के लिये जो सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य किया है वह है नियमित मंडियों.की स्थापता--- 
भारत में केरल, नागालैण्ड, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर शेष राज्यों 
.. तथा केच्शशासित क्षेत्रों में मण्डियों का नियमन करने के लिये अधिनियम पारित किये 
. जा चुके हैं। सत्र !974 के अच्त में नियन्त्रित मण्डियों की संख्या 3,06 थी॥ 
(छ्माएडों 7९००-०० ० ४7 ४:८४ंप३ बात [759९८४०४ ० द्वारा इन मण्टडियों में 

विविध प्रकार की सुविधाओं को विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती 
है। द 
...नियन्तरित बाजारों में आने वालो कृषि-उपज में स्वर किसानों द्वारा लायी गयी 
उपज का हिस्सा काफी बढ़ गया है । फलस्वरूप गाँवों में जो बिक्री होती थी उसकी 
मात्रा घट गई है। नियन्त्रित बाजारों का एक लाभ और यहु हुआ है कि किसानों को 
जो विभिन्न विपणन खच देने पड़ते थे काफो कम हो गये हैं । । 
.. 980 के अन्त देश में 4446 नियमित बाजार थे। 
द छठी योजना में नियमित बाजारों की स्थापना की ओर बहुत ध्यान दिया गया 

है और यह विश्वास व्यक्त किया गया है कि नियमित बाजारों को सम्पूर्ण ग्रामीण 
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ढाँचे के पुन्निर्माण का महृत््ववृणं उपकरण बनाया जा सकता है | इस उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए छठी योजना में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं--() नियमित बाजारों 
का तीत् एवं व्यापक विकास तथा इनका प्राथमिक बाजारों के साथ समन्वय करना 
(४) नियमित बाजारों में अधिकारों को लगाकर संसाधनों का सुजन करना तथा इस 
कार्य में पंचायतों का सहयोग लेना ((४) सम्पन्न क्षेत्रों और अन्तिम बाजारों में निय- 
मित बाजारों का विकास (3९) प्रधुख उपभोक्ता केन्द्रों के साथ समन्वय करना (४) 
श्रेणीकरण तथा कीमतों के निर्धारण की सुविधाओं को सम्मिलित करना । 

2. श्रेणी विभाजन एवं प्रमाणीकरण--बहुत से कृषि पदार्थों का वर्गीकरण 
किया जा चुका है । कृषि उपज वर्गीकरण व बिक्री अधिनियम सन्‌ 973 के अन्तर्गत 
सरकार ने घी, आटा तथा अंडों आदि का वर्योकरण करने के लिए केन्द्र स्थापित किये 
हैं। इस नियम के अन्तर्गत विपणन अधिकारियों के निरीक्षण में कृषि पदार्थों का 
श्रेणीकरण करने के बाद उन पर एयमा्को | 389«४४८ ) की मोहर लगा दी जाती 
है । इससे कृषि वस्तुओं के बाजार में विस्तार हुआ है। पंचवर्षोय योजनाओं में तेल 
के बीज, तम्बाकू, काजू तथा ऊन आदि का वर्गीकरण करते के लिए पर्याप्त धनराशि 
की व्यवस्था की गई है, ताकि इनका निर्यात बढ़ाया जा सके | नई वस्तुओं के ग्रेड 
निश्चित करने तथा पुरानी वस्तुओं के ग्रेड सुधारने के लिए नाग्रपुर में भारत सरकार 
ने. केन्द्रीय कृषि नियंत्रण प्रयोगशाला (एल (2प2॥09५ (:09070! [,20907%07५) 
खोलो है, तथा देश के विभिन्न भागों में इसी प्रकार की अन्य 8 प्रयोगशालायें खोलौं 
जा चुकी हैं। अब तक लगभग 600 वस्तुओं का श्रेणीकरण किया जा चुका है और 
नवीन वस्तुओं के वर्ग निर्धारण करने तथा पुरानी वस्तुओं के स्तर को सुधारने के लिए 
नागपुर के केन्द्रीय एगमार्क ( 80५8२ ६७ ) प्रयोगशाला और युण्ट्र, जामनगर, बंग- 
लोर, पटना, मद्रास, कोचीन, कानपुर, कलकत्ता, राजकोट, बम्बई तथा साहिबांबाद 
. इत्यादि स्थानों में 7 प्रादेशिक एगमाक प्रयोगशालायें कार्य कर रही हैं। मार्च 

]974 के अन्त में देश में 572 वर्गीकरण इकाइयाँ [ "780४४ एंएांं७& ) कार्य कर 
रही थीं । 

3. प्रमाणित बाद एवं नाप-तोल का प्रचार---! अप्रेंल सन्‌ 962 से देश में 
नापतौल की मैदिक प्रणाली चालू की गई है । इससे एक ओर तो गणना करने में 
धुविधा हो गई है और दूसरी ओर बेईमानी व धोखेबाजी के अवसर भी कम हो गये 
हैं। किन्तु अब भी बहुत से व्यापारी पुराने सेर एवं मन काम में लाते हैं। अतः यह 
अधिनियम सक्रियता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए । 

4. संग्रह एवं गोदास की सुविधाओं का प्रावधान--सार्वजनिक एवं निजी 
. दोनों क्षेत्रों में ही व्यापारिक दृष्टि से कृषि उपज के लिए संग्रह और गोदामों की सुवि- 

_चाएँ उपलब्ध है। अर्थ-व्यवस्था में संग्रह और गोदामों को सुविधाएं उपलब्ध करने 
वाली प्रमुख संस्थाएँ इस प्रकार हैं--केन्द्रीय एवं राज्य गोदाम निगम (0. ४४. 5.) 
भारतीय खाद्य निगम तथा सहकारिताएँ । केन्द्रीय गोदाम निगम की स्थापना 962 
में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई : (४) उपयुक्त स्थानों पर गोदामों एवं भंडार 
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गहों को प्राप्त करता तथा निर्माण करना [ 9) कृषि उपज एवं आगतों के लिए याता- 
यात को सुविधाएँ उपलब्ध कराना ($9) राज्य गोदाम निगमों की अंश-पूंजी में हिस्सा 
लेता (४) कृषि फसलों और उपज को खरीदने, बेचने संग्रह एवं वितरण के लिए 
सरकार के एजेन्ट के रूप में कार्य करना । 

राज्य गोदाम निगमों की स्थापना राज्य एवं जिला स्तर के महत्त्वपूर्ण स्थानों 
पर की गई है। इन निगमों को राज्य स्तर पर वही कार्य सम्पन्न करने पड़ते हैं जो 
कि राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय गोदाम निगम करते हैं। 

भारतीय खाद्य नियम की स्थापना सन !965 संग्रह के उचित सुविधाओं के- 
विकास के लिए की गई । ये सुविधाएँ सहकारी समितियाँ और कृषकों को उपलब्ध 
हो सकती हैं। सहकारी क्षेत्र में जिन गोदामों का निर्माण किया है उनको दो भागों 
में बाँटा जा सकता है। () मण्डी के स्तर पर गोदाम (2) ग्रामीण गोदाम । पहले 
प्रकार के गोदामों का निर्माण उच्च-स्तर की विपणन समितियों के द्वारा किया जाता 
है, जिस प्रकार जिला क्षेत्र तथा सर्वोपरि विपणन संघ । ग्रामीण गोदाम पर ग्राम सेवा 
समितियों का स्वामित्व होता है । सहकारी क्षेत्र में जो दो प्रमुख संस्थाएं कार्यशील 
हैं वे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (९. 0. 0. ८.) तथा राष्ट्रीय सहकारी कृषि 
विपणन संग (९५7७0) है । 

छठी योजना के प्रारम्भ में सार्वजनिक क्षेत्र की सभी एजेन्सियों की कुल संग्रह 
क्षमता 46*4 लाख टन थी छठी योजना में संग्रह एवं गोदाम की सुविधाओं के 
सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया गया है - () निजी क्षेत्र में संग्रह 
क्षमता के विकास को प्रोत्साहन देना (४) प्राथमिक स्तर पर बहुउद्देशीय सहकारी 
समितियों को उनकी संग्रह क्षमता में विस्तार के लिए प्रोत्ताहित करना (37) कृषि 
'आगतों के लिए उपयुक्त संग्रह सुविधाओं का विकास करना (४) संग्रह वैज्ञानिक 
विधियों का विकास करना ताकि इन्तकों के विनाश तथा संग्रहित अनाज में नाशक 
, जीव से होने वाली क्षति को कम किया जा सके । द 
....._ 5. विपणन समाचार--सरकार आकाशवाणी द्वारा देश की विभिन्न मण्डियों 
की कृषि-उपज के मूल्यों के बारे में समाचार प्रतिदिन प्रसारित करती है । दैनिक 

समाचार पत्र भी प्रतिदिन प्रमुख मण्डियों के भाव प्रकाशित करते हैं। एक अखिल 

भारतीय बाजार समाचार सेवा का संगठन भी किया गया है। केन्द्र सरकार का 
निदेशालय भी कषि उपज के विभिन्न क्षेत्रों के कटाई मुल्य, थोक-मूल्य व फुटकर मुल्य 
के बारे में आंकड़े समंय-समय पर इकट्ठा करके प्रकाशित करता है । 

0. विपणन सर्वेक्षण की व्यवस्था--सरकार ने कई महत्त्वपूर्ण कृषि वस्तुओं के 
उत्पादन, यातायात, संग्रह, प्रक्रिया, श्रेणीकरण, वितरण व विपणन-खर्च इत्यादि के. 
सम्बन्ध में देश के विभिन्न भागों की मण्वियों के सर्वेक्षण किये हैं। अब तक लगभग द 
. 75 ऐसी वस्तुओं का सर्वेक्षण किया गया है और कई विपणन प्रतिवेदन प्रकाशित. 
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7. विपणन व निरीक्षण निदेशालय--भारत सरकार ने सन्‌ 963 में विप- 

णन व विरीक्षण निदेशालय की स्थापना की कृषि विषणन सलाहकार के निर्देशन में 

इस विभाग का कार्य आरम्भ हुआ। इस निदेशालय ने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास 

दिल्‍ली, लखनऊ, जयपुर, शिलांग व भोपाल में क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं जहाँ से उन 
क्षेत्रों की विषणन समाचार व्यवस्था की उचित देखभाल की जाती है । 

8. विपणन कर्मचारियों का प्रशिक्षण--क्रषि विपणन व्यवस्था से सम्बद्ध कर्म- 
चारियों के प्रशिक्षण के लिये 3 पाव्यक्रमों की व्यवस्था है। पहला पाठ्यक्रम राजकीय 
क्रय-विक्रय विभागों के उच्चाधिकारियों के लिए है। इसकी व्यवस्था नागपुर में है । 
यह पाख्यक्रम एक वर्ष का है । दूसरा पाख्यक्रम क्रय-विक्रय सचिवों तथा अधीक्षकों के 
लिए 5 माह की अवधि का है। तीसरा वर्गीकरण निरीक्षकों के लिये त्रैमासिक पाख्य- 
क्रम है। इन पाखव्यक्रमों के अन्तर्गत !,00 से अधिक कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर 
चुके हैं।...... 

9. फलोत्पादन तथा प्रशीतन व्यवस्था आदेश--फलोत्पादन आदेश !955 के 
अन्तर्गत फलों तथा सब्जियों की किस्म, नियंत्रण व्यवस्था के लिए लाइसेन्स दिये जाते 
हैं। कोल्डस्टोरेज आदेश, !964 के अनुसार आकार 85 घन मीठर था। उससे 

घिक की प्रशीतन क्षमता वाले शीतागारों को भारत सरकार के कृषि विपणन सलाह- 
कार से सलाह लेना आवश्यक है । 
0, मुल्य स्थिरीकरण--कंषकों को उनकी उपज का उचित मुल्य दिलाने के 
लिये कृषि तथा कृषि सुल्यों में स्थिरता लाने की दृष्टि से सन्‌ 966 से सरकार प्रति- 
. वर्ष खाद्यान्नों के न्यूनतम मूल्यों की घोषणा करती है । 

], सहकारी विषणन--सरकार ने सहकारी विपणन समितियों की स्थापना 

द्वारा कृषि विपणन के दोषों को दूर करने का प्रयास किया है। इस सम्बन्ध में विस्तृत 
विवेचना आगे की गई है । 

जे 2, वित्त की व्यवस्था--प्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाओं का पर्याप्त मात्रा 

में विकास एक महत्त्वपूर्ण प्रश्त है। बहुत-सी सार्वजनिक एजेन्सियाँ कृषकों को पर्याप्त 

मात्रा में वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील हैं । द द 

3. खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार--खाद्यान्नों का राज्य व्यापार सबसे पहले 
केन्द्र एवं राज्य सरकारों के खाद्य विभागों ने आरम्भ किया | सत्र !965 में भारतीय 
खाद्य निगम की स्थापना की गई । इस निगम को खाद्यान्नों की खरीद, संग्रह, याता- 
 यात, वितरण और विक्रय का कार्य सौंपा गया। यह आशा व्यक्त की गई है कि 
खाद्याननों के विपणन में ( 7४ ) एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा । खाद्य निगमों 
द्वारा सम्पन्न किए गए कुछ कार्य भी ४८ को सौंप दिए गए हैं । 


सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों पर टिप्पणी एवं सुझाव 


कक कृषि विषणन के लिए सरकार द्वारा जो भी प्रयत्त किये गये हैं, वे निश्चय 
ही प्रशंसनीय एवं महत्त्वपूर्ण हैं। किन्तु आवश्यकता की तुलना में वे नितान्त ही 
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अपर्यात हें। अत: सरकार को ओर अधिक प्रयत्न में शोघ्रता करने की आवश्यकता 
है। ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के साधनों में अभी भी बहुत कमी है । अतः विपणन 
में विकास हेतु इस क्षेत्र में पर्याप्त विकास की आवश्यकता है। सहकारी विपणन ने 
जाँच पड़ताल के क्षेत्र में तो प्रगति पर पर्याप्त ध्यान दिया है, किन्तु विकास की ओर 
कम ध्यान दिया । इस संदर्भ में किये गये सर्वेक्षण में दिये गये सुझावों को कार्यान्वित 
किया जाता चाहिये | यह भी आवश्यक है कि शासन क्ृषि विपणन के संदर्भ में क्षेत्रीय 
अध्ययन कराये । वर्गीकरण के अधिनियम को हृढ़तापूर्वक लागू करन की व्यवस्था की 
जाय । कृषि द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं के बिक्रो किये गये माल के 0% बस्तुओं 
का ही वर्गीकरण हो पाता है। अगः इस क्षेत्र में पर्याप्त विकास एवं विस्तार की आव- 
श्यकता है । विषणन तकनीक में भी अभी हम बहुत ही पीछे हैं । अतः इसमें अनुसंधान 
एवं विकास की आवश्यकता है। हमारे यहाँ के विषणत रूप-रेखा में भी सुधार की 
आवश्यकता है । शासव को चाहिए कि भविष्य के कार्यक्रम इन सभी बातों को ध्यान 
में रखते हुए हाथ में ले । 


भारत में सरकारी विपणन 
( (0-0एक४ ए९ ४३४६९४४९४ $0 छत ) 


सहकारी विपणन का अर्थें--जब कुछ उत्पादक अपने उत्पादन को व्यक्तिगत 
रूप से अलग-अलग बेचने के स्थान पर सहकारी विपणन समसितियाँ बना कर उनके 
माध्यम से बेचते हैं तो उसे सहकारी विपणन कहा जाता है । के० आर० कुलकरनी का 
कहना है कि “उत्पादकों का सहकारी संगठन उत्पादन के छोटे आकार होने वाली 
कठिनाइयों को दूर करने के लिए स्वयं सहायता का एक प्रयास है ।' साधारणतः 
सहकारी विपणन शब्द का प्रयोग सहकारी विक्रय संगठनों या उत्पादकों के संगठनों 
को जो कि विक्रय कार्यों को सस्पादित करते हैं, निदेश करने के लिए किया जाता है।* 


सहकारी विपणन व्यवस्था के लाभ 


सहकारी विपणन व्यवस्था के लाभों को हम निम्तलिखित तीन शीर्षकों में 
अध्ययन कर सकते हैं--(अ) कृषकों का लाभ (ब) उपभोक्ताओं को लाभ और (स) 
. सामाजिक लाभ । 
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() (अ) कृषकों को लाभ भण्डारगृहों और गोदामों का प्रबन्ध--सहकारी 
समिति अपने भण्डारगु्हों और गोदामों का प्रबन्ध करती है और इस प्रकार फसल को 
चूहों, चींटियों एवं सीलन इत्यादि से कोई क्षति नहीं पहुँचती है । 

(2) उचित कोसत- विपणन समितियाँ कृषक को वित्तीय स॒विधाएं प्रदान 
करके उसे साहुकार के चंगुल से मुक्ति दिला देती हैं। वह उपज को रोककर उचित 
समय पर बिक्री कर सकता है। स्ञाथ ही समय-समय पर इन साख समितियों द्वारा 
इनको बाजार भाव का ज्ञान प्राप्त होता रहता है। 

(3) उत्पादित माल का श्रेणीकरण और मानक्कीकरण--समिति किसानों को 
श्रेणीकृूत और मानकीकृत माल के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देतो है और उन्हें उपज 
में मिलावट करने से प्रतिब्नन्धित रखती है | 

(4) कृषक की सोदा क्षमता में सुघार--ये समितियाँ भावता पैदा करके उनकी 
सौदा करते की क्षमता बढ़ाने में सहायक होती हैं । 

(5) मूल्यों को प्रभावित करना--सहकारी समितियाँ उपज की पूत्ति की मात्रा 
का नियन्त्रण करती हैं गौर इस प्रकार कीमतों को प्रभावित करती हैं । 

(6) विज्ञापन एस प्रचार--सहकारी वियणन समितियाँ विज्ञापन ओर प्रचार 
के माध्यम से अपने सदस्यों के उपाय में वद्धि कर सकती हैं तथा मण्डियों का विस्तार 
कर सकती हैं 

(7) मसध्यस्थों का उन्पुलन--सहकारी समितियों द्वारा माल सीधे माण्वियों में 
बेचा जाता है जिससे मध्यस्थों की आवश्यकता नहीं पढ़ती है । मध्यस्थों के अभाव के 
कारण समितियों को लाभ अधिक होता है जो कृषकों में विभक्त हो जाता है । 

(8) विपणन को शिक्षा--आत्म सहायता सहकारिता का एक उद्देश्य होता है। 
सहकारी विपणन से सम्बंधित सभी कार्य स्वयं सदस्यों द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। 
इस प्रकार वे विपणन व्यवस्था से पूर्णतः परिचित हो जाते हैं । 


(9) वित्त की सुविधा--सहकारी समितियों के द्वारा कृषकों को वित्त सम्बन्धी 
सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। कृषकों को उनकी उपज बिकते के पूर्व ही अग्निम धनराशि 
प्रात हो जाती है।.... 

0) अनियमित मण्डियों के धोखे से बचाव--सहकारी समितियाँ कृषकों को 
उचित मार्ग प्रशस्त करके अनियमित मण्डियों की अव्यवस्था व परेशानियों से मुक्त 
करती है। 

(ब) उपभोक्ताओं को लाध--सहकारी विपणन से एक लाभ यह है कि उपभोक्ता 
वर्ग को वर्ष भर कृषि माल उचित कीमत पर प्राप्त होता रहता है क्योंकि सहकारी 
समितियाँ पंजीपति व्यापारियों की भाँति माल रोककर क्लत्रिम दुर्बलता की स्थिति 
उत्पन्न नहीं करतीं । यह माल की पू्ि निरन्तर बनाये रखती हैं, जिससे बाजार की 
कीमतों की स्थिति डाँवाडोल नहीं होने पाती । 

(स) सामाजिक लाभ--मध्यस्थों के उन्मूलन द्वारा उत्पादक तथा उपभोक्ता 
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दोनों को ही लाभान्वित करके ये समितियाँ राष्ट्रीय आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध 
होती हैं । सहकारी विपणन समितियों के सदस्य अपनी आथिक एवं विपणन सम्बन्धी 
समस्याओं पर विचार करते हैं एवं एक दूसरे के निकट आते हैं । एक दूसरे के हितों 
की रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। स्पष्ट है कि सहकारिता की भावना को 
प्रोत्साहन मिलता है । 


भारत में सहकारी विपणन की रचना 
(50फ८पए7९ ण॑ (ए0-0एथ-बए७ (४7४९०४ंतह वे। [7049 ) 

इस समय देश में सहकारी विपणन की संरचना इस प्रकार है--- 

(अ) प्राथमिक सहकारी विपणन समितियाँ--ये समितियाँ ग्राम स्तर पर कार्य 
करती हैं। ये दो तरह की होती हैं--प्रथम सामान्य सहकारी विपणन समितियाँ 
जिनकी कार्यक्षेत्र सामान्यतः पूरी तहसील होता है और वे सभी प्रकार की वस्तुओं का 
व्यापार करती हैं । द्वितीय, विशिष्ट वस्तु सहकारी समितियाँ, जो किसी विशिष्ट 
वस्तु का व्यापार करती हैं जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार की गन्ना समितियाँ, उत्तर 
प्रदेश की घी समितियाँ इनके अच्छे उदाहरण हैं । द 

(ब) केन्द्रीय विषणन संघ--प्राथमिक समितियों के ऊपर जिला-स्तर पर 
केन्द्रीय जिला विपणन संघ है । इन संघों के सदस्य--व्यक्ति और प्राथमिक समितियाँ-- 
दोनों ही हो सकते हैं। स्वतस्त्र रूप से कृषि वस्तुओं का क्रय-विक्रय करते हैं और 
प्राथमिक समितियों का ऋण तथा अन्य प्रकार की सहायता भी देते हैं । 


(स) राज्य विपणन संध--इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य होता है। इसका 
कार्य क्रय-विक्रय करना तथा केन्द्रीय विषणन संघों और प्राथमिक विपणन समितियों 
को ऋण प्रदान करना है । रज्य विषणन संधों के सदस्य व्यक्ति तथा समितियाँ दोनों 
हो सकते हैं। द 

(द) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन सहासंघ--यह राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी 
विपणव की शीर्ष संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं अन्य वस्तुओं में अपने 
_ सदस्यों को बिपणन एवं व्यापारिक कार्य-कलापों में समत्वय लाना और प्रोत्साहित 
करना अन्तर्राष्ट्रीय तथा अस्तर्राज्यीय कृषि व्यापार को बढ़ावा देना तथा सदस्यों को 


कृषि के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूति करना है। 


सहकारी विपणन की प्रगति 
भारत में पहली सहकारी विपणन समिति की स्थापना !99 में हुई थी। 
.. ह्वितीय विश्वयुद्ध काल में इनके विकास की गति में काफी तीत्रता आईं और सहकारी 
विपणन समितियों ने कण्ट्रोल की वस्तुओं, बीज, उर्वरक व औजारों आदि के वितरण 
.. कार्य में विशेष भूमिका अदा की । परन्तु विश्वयुद्ध के बाद में अधिक सफल नहीं हो. 
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3. विपणन लागत की अधिकता--समिति के कर्मचारी चैकि वेतन के आधार 
पर कार्य करते हैं इसलिए वे समिति के कार्य को अपना कार्य नहीं समझते हैं साथ ही 
इनके पास यातायात के साधन भी उपलब्ध नहीं होते हैं जिससे कृषि के यातायात 
पर इन्हें अत्यधिक धन खर्च करना पड़ता है। फलत: विपणन लागत अधिक आती है 
जिससे व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती है 

4. वित्त की अपयपप्तिता--सहकारी समितियों की धीमी प्रगति का एक कारण 
यह है कि इन समितियों के पास वित्तोय-साधनों का अभाव है और इन्हें कम ब्याज 
की दर प्र पर्याप्त नहीं मिल पाता है। | 

5, व्यापारियों से प्रतिस्षध--व्यापारी वर्ग सहकारी समितियों को अपना 
प्रतिस्पर्धी मानता है और सहकारी विपणन समितियों को असफल करने के लिए तरह- 
तरह के प्रयत्न करता है । 

6. वर्ष झर विपणन कार्य का अभ्ाव--सहकारी समितियाँ कृषि वस्तुओं को 
वर्ष भर खरीद नहीं सकतीं क्योंकि इनके पास प्रायः भण्डार-गृहों का अभाव रहता है 
और वित्तीय साधन भी पर्याप्त नहीं होते । स्पष्टत: ये समितियाँ व्यापारियों का स्थान 
लेने में असमर्थ रही हैं । द 

7. अन्य कारण--सहकारी विपणन समितियों की धीमी प्रगति के लिए 
उत्तरदायी कुछ अन्य कारण इस प्रकार हैं--जैसे (अ) कषक वर्ग की उदासीनता (ब) 
गोदामों का अभाव (स) विपणन समितियों एवं उपभोक्ता समितियों में सम्पक का 
अभाव (द) बाजार सम्बन्धी सूचनाओं का अभाव आदि 

सझाव--उपर्यक्त विवरण से स्पष्ट है कि सहकारी विपणन समितियों से 
किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। परन्तु सम्पूर्ण देश के आकार तथा कृषि की आव- 
श्यकताओं को देखते हुए इनकी प्रगति बहुत धीमों गति से हुई है। सहकारी विपणन 
के विकास के लिए कुछ सुझाव नीचे दिये जा रहे हैं :--- 

, सहकारिता के विभिन्न पहलुओं--जैसे, साधथ-विपणन एवं उन्चत कृषि में 
समन्वय स्थापित करना चाहिये और यह प्रयत्त किया जाना चाहिये कि एक ही समिति 
इन तीनों प्रकार की सेवाए प्रदान करे । 

2. सामुदायिक विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं के क्षेत्रों में 
सहकारी-विक्रय पर विशेष जोर दिया जाना चाहिये । 

3. सहकारी विपणन समितियों को चाहिये कि जहाँ सम्भव हो कषि वस्तुएं 
उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से बेचे, ताकि मध्यस्थों का व्यय बच सके । 

द 4. सहकारी-विक्रय समितियों का प्रबन्ध व संचालन शिक्षित व कुशल व्यक्तियों 
के हाथ में होना चाहिये । इसके लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान 
की जाती चाहिये।. द 

... 5. सरकार की ओर से इन संस्थाओं की कषि-वस्तुओं के वर्गीकरण की सुविधा 
प्राप्त होना चाहिये । 
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6. ग्रामीण क्षेत्रों में निजी संग्रह एवं गोदाम सुविधाएँ विकसित करने के लिए 
सहकारी समितियों की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए । 

.. 7. सरकार को चाहिये कि वह ग्रामों और बाजारों के बीच यातायात और 
सम्बाद-बाहन के साधनों का विकास करे। प्रारम्भ में सहकारी विषणन-समितियों को 
मूल्य में वृद्धि की आशा में लम्बी अवधि तक सदस्यों की उपज को नहीं रोके रखना 
चाहिये, क्योंकि उसमें हानि का खतरा रहता है। 

8. सरकार को चाहिये कि यथासम्भव विपणन समितियों को अपने सहायता 
कार्यों, जैसे उन्नत बीजों या उर्वरकों के वितरण आदि का माध्यम बनावे । 

9. बहुत-सी वस्तुएं ऐसी हैं, जिनके विपणन के पूर्व विधायत कर देने से, 
अच्छे मुल्य पर और अधिक मात्रा में बेची जा सकती हैं। सहकारी समितियों को 
चाहिए कि इन वस्तुओं, जैसे रई आदि में यह भी कार्य करें । 

0. स्टेट बैड: ऑफ इंडिया एवं सहकारी बैड को चाहिए कि विपणन सह- 
कारी समितियों की कार्यशील पूंजी में वृद्धि करने के लिए आथिक सहायता दें, ताकि 
वे विभिन्‍न कामों को सुविधापूर्वक कर सके। द 
]. इन' सहकारी संस्थाओं द्वारा विधायन एवं व्यापार कार्य के लिए वित्तीय 

सहायता स्टेट बैड: द्वारा दी जाती चाहिए । 

]2, विपणन सहकारी समितियों को निजी क्षेत्र से प्रतियोगिता एवं वैमनस्य 
का खतरा बना रहता है। इसे दूर किये जाने का प्रयत्त किया जाना चाहिये । 

3, सहकारी विपणन संस्थाओं को प्रयत्न करना चाहिये कि उत्पादित अति- 
रिक्त खाद्य सामग्री का क्रय कर सके । 

4, सहकारी विपणन समितियों को चाहिये कि सहकारी संस्थाओं द्वारा दिये 
जाने वाले ऋण से उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विपणन को सम्बन्धित किया 
जाय । इससे ऋण की सुरक्षा में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही कृषकों को अच्छी कीमत 
भी मिल सकेगी । द 

.. _]5. विपणन सहकारी समितियों के विकास के लिए नियोजित ढद्भ से प्रयत्न 
किया जाना चाहिए और उसमें उत्पादन, विधायन विपणन एवं संग्रह आदि पर भी 
पूरा-पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। 


परीक्षा प्रश्न _ 
!, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विपणन की प्रगति के लिए कार्यात्मक एवं वित्तीय 
दोनों सुझाव दीजिये । 
अथवा 
कषि विपणन के प्रमुख दोष कोन से हैं? आप किस प्रकार विपणन प्रणाली 
एवं वित्त की उन्तति करें ? 
अथवा 


. भारत में कषि विपणन की समस्याओं का परीक्षण कीजिये । वर्तमाव समय 
]0 क्‍ मर न कक 
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में स्थिति के सुधार के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं और उनका क्या परिणाम 
निकलता है | 
अथवा 

संक्षेप में, भारतीय कृषक को अपनी उपज बेचने में होते वाली कठिनाइयों 
को बतलाइये । उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये कौन-कोन से उपाय अपनाये 
गये हैं ? 

अथवा 

उन बाधाओं का विवेचन कीजिये जिनके अन्तर्गत भारत में कृषक अपनी उपज 
को बेचने में सामना करता है। उन बाघाओं को दूर करने के लिये उपाय बतलाइये। 

अथवा 

उन अलाभप्रद स्थितियों को स्पष्ट रूप से बतलाइये जिनके अन्तर्गत भारतीय 
कृषक अपनी उपज बेचता है। कृषि विपणन को संगठित करने व प्रगति के लिए 
सुझाव दीजिये । 

2. क्या कृषि विपणन के दोषों को सहकारी समितियों द्वारा कार्य का संगठन 
कर दूर किया जा सकता है ? भारत में सहकारी विपणन के विकास के लिए सुझाव 
दीजिये । क्‍ 

अथवा 

कृषि उपज के सहकारी विपणन की सफलता के लिये शर्तें निर्धारित कीजिये । 
गन्ता, कपास, दूध, गेहूँ और थी के सहकारी विपणन के संगठन द्वारा प्राप्त लाभ के 
अनुभवों के बारे में बताइये । 


॥0 


भारत में खाद्य समस्या एवं खाद्य नीति 
([ ४0०6 ?#०क०छा 2फते 7१600 ए०ॉ०८ए फ गत ) 





.... भारत में विगत आठ वर्षों में निरन्तर खाद्यान्नों के /25 मिलियन के औसत 
वाधिक उत्पादन से हमारी खाद्य अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्राप्त हुई है। यद्यपि 
. स्वतन्त्रता के उपरान्त से ही भारत में खाद्यान्नों का अभाव रहा है लेकिन अब खाद्य 
स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। अब देश में घरेलू आवश्यकताओं की पूति के लिए 
पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन होता है। वस्तुतः भारत में खाद्य समस्या 
 4975-76 तक विद्यमान रही है । 


भारत की खाद्य समस्या के विभिन्न रूप 
अथवा मन 
खाद्य अथंव्यवस्था की प्रकृति 
भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रमुख 4 पहलू हैं । 
(!) परिमाणात्मक पहलू अर्थात्‌ मांग की तुलना में खाद्यान्नों की पूर्ति में 
कमी । के क्‍ न 
(2) गुणात्मक पहलू अर्थात्‌ खाद्यों में पोषक तत्त्वों की कमी । 
(3) प्रशासनिक पहलू अर्थात्‌ दोषपूर्ण वितरण प्रणाली । 
(4) आध्िक पहलू अर्थात्‌ लोगों की निम्न आय ओर खाद्यान्नों की ऊँची 
कीमतें । द 


() खाद्य समस्या का परिमाणात्मक पहल 
अथवा | 
खाद्य समस्या के कारण 
. खाद्य समस्या के परिमाणात्मक पहलू का सम्बन्ध खाद्यान्नों की कुल माँग ओर _ 
कुल पूति से है । भारत में विभाजन के बाद से निरन्तर खाद्यान्तों का अभाव रहा है 
जिसको पूति के लिए विदेशों से प्रतिवर्ष इनका आयात करना पड़ा है। 966 में 
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. खाद्यासनों का आयात ! करोड़ 3 लाख टन के लगभग हुआ था लेकिन बाद में आयातों 
की मात्रा घटी है परन्तु 972 में हमने प्रथम बार खाद्यान्तों का निर्यात किया अर्थात 
इस वर्ष हमारे आयात गुणात्मक रहे !973 से 976 तक खाद्यान्‍्तों के आयात प्रति- 
वर्ष 36 लाख टन से 75 लाख टन के बीच में रहे। 977 में ये घटकर 5 लाख 
टन पर आ गये तथा 978 से 980 को अवधि में पुतः गुणात्मक रहे, भर्थात्‌ 
आपातों की तुलना में निर्यात अधिक हुए जिससे पता चलता है कि देश को खाद्य 
स्थिति पहले से बेहुतर हुईं । 98व से बाद्यान्तों का पुनः: आयात किया जाने लगा है 
ताकि आवश्यक मात्रा में अनाज का बफर स्टाक बताया जा सके। 98 में आयात 
की मात्रा 45 लाख टन रही जो बढ़कर 982 से 20 लाख टन हो गई । अतः सूखे 
व अकाल की स्थिति का सामता करने के लिए खाद्यात्तों का आयात करता आवश्यक 
हो जाता है। नीचे सारिणी में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में खाद्यान्तों का उत्पादन 
की स्थिति दर्शायी गई है--- 


भारत में खाद्यान्तों का उत्पादन ( मिलियन टलों में ) 











वर्ष उत्पादन... वर्ष उत्पादन 
950-5] 9] 975-76 2*07 
955-56 69'3 976-77 ]]-2 
960-6] 82-38 977-78 :26-4 
965-66 72"4 978-79 3-9 
970-7] ]08-4 ]979-80 09:7 
]97]-72 05*9 980-8] 29:6 
]972-73 970 98]-82 99-] 
973-74 04*7 982-83 [25-28 
]974-75 99-8 984-85 49-] 54 

लक्ष्य 





उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि खाद्यान्नों के उत्पादन में पिछले 30 वर्षों में 
पर्याप्त वृद्धि हुई है, लेकिन खाद्यान्नों का उत्पादत काफी अस्थिर रहा है और यह माँग 
की तुलना में कम रहा है अर्थात खाद्यान्नों का अभाव रहा है । 
... खाद्यान्नों की माँग एवं पूि के इस अन्तर के लिए दो प्रकार के कारणों को 
उत्तरदायी ठहराया जा सकता है (यही खाद्य समस्‍या के कारण भी है) जैसा कि आगे 
. चाट में दर्शाया गया है-- 


भारत में खाद्य समस्‍या एवं खाद्य नीति 49 


खाद्य समस्या के कारण 


न नमन 





क्‍ | । 
() खाद्यान्नों की माँग में वृद्धि (7) खाद्यान्नों की पूर्ति में घीमी 


(अ) जनसंख्या में वृद्धि वृद्धि 
(ब) प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि (अ) उत्पादकता में धीमी वृद्ध 
(स) शहरीकरण (ब) प्रकृति पर कृषि की निर्भरता 


(स) खाद्यान्न का अपव्यय 

(द) उपभोग सम्बन्धी आदत 

ये) खाद्य साधनों का अल्प उपयोग 
(र) दोषपूर्ण सरकारी नीति 

($) खाद्याननों की माँग सें तीव्र बुद्धि--खाद्यान्नों की माँग में तेजी से वृद्धि के 
लिए कई कारक जिम्मेदार हैं जिनमें से प्रमुख कारक निम्नलिखित है :-- 

(अ) जनसंख्या में वृद्धि--खाद्यान्नों की माँग में तीव्र वृद्धि का प्रमुख कारण 
हमारी तीत्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही देश 
में खाद्याव्त के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि के बावजुद खाद्यान्नों के माँग व पूति के 
बीच की खाई बढ़ती गई है, फलतः खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी 
आई हैं । 

. [ब) प्रति-व्यक्ति आय में वृद्ध-भारत में आथिक विकास की योजनाओं 
के परिणामस्वरूप लोगों को आय में वृद्धि हुई है, तथा साथ ही क्ृषि वस्तुओं की माँग 
में भी वृद्धि हुई । भारत जैसे निधन देशों में आय बढ़ने पर खाद्यान्नों के उपभोग में 
तीव्रता में वृद्धि होती है, क्योंकि ऐसे देशों में अधिकांश लोग निर्धन होते हैं तथा 
निर्धन लोगों की खाद्यान्नों के लिए माँग की आय लोच 0*7 से 0:8 के समीप होती है । 
इसका अभिप्राय यह है कि यदि निर्धत व्यक्तियों की आय में ! रुपये की वृद्धि होती 
है तो इसमें से 70 पैसे से लेकर 80 पैसे तक खाद्यान्‍्तों में व्यय किये जाते हैं। स्पष्टत: 
भारत जैसे निर्धन देशों में लोगों की आय बढ़ने पर खाद्यान्तों को माँग में तीद्गता से 
वृद्धि होती है । स्पष्ट है कि देश में खाद्य समस्या को हल करने के लिए उत्पादन में 
तीव्रता से वृद्धि होना आवश्यक है । 

(स) शहरीकरण--जनसंख्या की तीकढ़ वृद्धि के साथ शहरीकरण भी तीखद् 
गति से हो रहा है। भारत में पहले कभी भी शहरी जनसंख्या इतनी तेजी से नहीं 
बढ़ी थी, जितनी की अब बढ़ रही है। शहरी जनसंख्या की मात्रा में वृद्धि से खाद्यान्नों 
को माँग भी बढ़ रही है। 

.._ (४) खाद्यान्नों की पूर्ति में धीमी वृद्धि--जनसंख्या की वृद्धि की तुलना में 
खाद्यान्नों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि की दर कम रही | यह तथ्य दो बातों से स्पष्ट 
होता है। प्रथम खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धता में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
नहीं हुआ है, यह एक लम्बी अवधि तक न्यूनतम पोषक आहार के स्तर 440 ग्राम 
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. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से भी कम रही है । द्विती4 !95]-76 की अवधि में खाद्यान्तों 
के उत्पादव के निर्देशांक में बहुत धीमी गति से वृद्धि हुई है 

द खाद्यान्नों की पूति में कमी के लिए प्रमुख रूप से निम्नलिखित घटक उत्तर- 

दायी हैं-- 

(अ) उत्पादकता में धीमी वृद्धि--भारत में अन्य देशों की तुलना में प्रति 
हेक्टेयर उत्पादन काफी कम है, जिसके कारण देश में खाद्यान्तों का प्राय: अभाव रहता 
है । यद्यपि योजना काल में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में सुधार हुआ है परन्तु खाद्यान्तों 
की उत्पादकता के निर्देशांक में बहुत धीमी गति से वृद्धि हुई है, यह 968-69 में 
300 था जो कि !976-77 में बढ़कर 09'] हो सका है। अन्य शब्दों में लगभग 
एक दशक के दौरान खाद्यान्नों की उत्पादकता में केवल 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । 
यद्यपि उसके बाद उत्पादकता का निर्देशांक बढ़ा है ओर !980-8 में बढ़कर 25*0 
हो गया है। 

(ब) प्रकृति पर कृषि की अत्यधिक निर्भेतता--भारतीय कृषि मानसून पर 
अत्यधिक निर्भर है जिसके कारण प्रतिकूल वर्षा व जलवायु, फसल के रोग व कीटाणु 
से कृषि उत्पादन अचानक घट जाता है जिससे खाद्य समस्या कठिन हो जाती है । 

(स) खाद्यान्त का अपव्यय--भारत में खाद्यान्त का अपव्यय बड़ी मात्रा में 


होता है। निम्त तालिका से स्पष्ट पता चलता है कि हम जो उत्पादन करते हैं उसके... 


लगभग !0 प्रतिशत का हम उपभोग नहीं कर पाते । भारत में जहाँ अनाज की कमी 
है, वहाँ इस बर्बादी का काफी महत्त्व है। खाद्य निगम के डा० पिगले बर्बादी का. 
प्रतिशत 8 से 40 तक मानते हैं। यद्यपि यह एक विवाद का विषय हो सकता है, 
क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई भी वैज्ञानिक ढंग से बनाये गये निर्देशांक उपलब्ध नहीं 
हैं, फिर भी बर्बादी काफी होती है और बर्बादी से हमारी खाद्यान्न समस्या सम्बन्धित 


है । 

(द) उपभोग सम्बन्धी आदतों में परिवर्तेत--जैसा कि डा० राधाकमल मुकर्जी' 
ने बताया कि उपभोग सम्बन्धी आदतों में परिवर्तन भी खाद्य के अभाव के लिए उत्तर- 
 दायी है । एक ओर तो किसानों में पोष्टिक खाद्याननों के स्थान पर घटिया खाद्यान्‍्नों 
के उत्पादन करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और दूसरी ओर ज्वार, बाजरा, कोदों आदि 
घटिया खाद्यान्नों की भपेक्षा गेहूँ, चावल आदि बढ़िया खाद्यान्तों का उपभोग बढ़ रहा 

है, जिससे बढ़िया खाधान्नों की समस्या अधिक कठिन है । 

द (य) खाद्य साधनों का अल्प उपभोग--भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा भाग 
_ शाकाहारी है अतः किसी वर्ष खाद्यान्न का अभाव हो तो उसकी पूति मांस मछली 
आदि वस्तुओं से नहीं की जा सकती । भारत की जनसंख्या के लिए मांसाहारी बनने 
की बड़ी आवश्यकता है। 
द (र) दोषपूर्ण सरकारी नोति--खाद्यान्‍्न की कमी का एक महत्त्वपूर्ण कारण 

यह भी रहा है कि देश में खाद्याननों के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति नहीं अपनाई .. 
. गई। पर्याप्त उत्पादन होने पर भी व्यापारी एवं सटोरिये खाद्यान्न का संचय कर लेते 
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हैं जिससे बाजार में उपलब्ध पैदावार कम हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं । 
इसी प्रकार अनेक बार देखा गया है कि सरकार यह तो निश्चित कर लेती है कि 
अमुक मात्रा में विदेशों से खाद्यात्त मंगवाना है किन्तु प्रबन्ध व्यवस्था की शिथिलता 
के कारण उसके मंगाने में अवांछनीय देर हो जाती है । 


(2) खाद्य समस्या का गुणात्मक पहलु 
हमारी जनता को केवल पर्याप्त भोजन ही नहीं मिलता बल्कि उसका आहार 
असंतुलित व पोष्टिक तत्त्वों से हीन है। वैज्ञानिकों के अनुसार संतुलित भोजन में प्रति 
व्यक्ति प्रति दिव 3000 केलोरी होनी चाहिये, परन्तु भारत में प्रति दिन प्रति व्यक्ति 
लगभग 2000 केलोरी ही मिल पाती है। भारत की स्थिति विभिन्‍न अल्पविकसित 
देशों की तुलना में कितनी शोचनीय है, यह सारणी द्वारा स्पष्ट हो जाता है। 


कूछ अल्पविकसित देशों में खाद्य उपलब्धि के स्तर 








देश वर्ष केलोरीज प्रोटीन 
अजेण्टाइना 960 360 05 
. ब्राजील 970 2820 67 
 मैक्सिको ]964-66 2620 66 
संयुक्त अरब गणराज्य 968-69 2770 80 
सीरिया 964-66 ... 2450 68 
भारत 969-70 ]990 .. 49 


भारत में खाद्यान्तों में पोषक तत्वों की कमी के लिए उत्तरदायी कारण इस 
प्रकार हैं 

(अ) देश में रक्षात्मक खाद्यों का कम उत्पादन । 
(ब) धामिक भावना के कारण मांस, मछली, अण्डे आदि का प्रयोग न 
होना । 

(स) जनता की निरक्षता एवं अज्ञान के कारण भोजन में पोषक तत्वों की 
उपयोगिता पर ध्यान न देना 

(द) निर्धनता के कारण पोषक पदार्थ न खरीद पाना । इस असंतुलित आहार 
का ही परिणाम है कि भारत के नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है वे शीघ्र ही 
बीमारी तथा मृत्यु के शिकार हो जाते हैं तथा जनता की कार्य-क्षमता बहुत कम है। 


(3) खाद्य समस्या का प्रशासनिक पहलू 
द खाद्यान्नों के प्रशासनिक तथा वितरणात्मक पहलू से आशय यह है कि देश में 
जितने भी खाद्यान्न उपलब्ध हैं उन्हें जनता में डचित मूल्य और उपयुक्त समय पर 
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वितरित कर दिया जाय । संक्षेप में प्रशावनिक पहलू में निम्न कार्य सम्मिलित किये 
जाते हैं-- 

द (अ) देश में खाद्यान्नों की पूत्ति और माँग का सही अनुमाव लगाता । 

(ब) बाद्यान्नों के भण्डार को गोदामों में सुरक्षित रखना व संकट कालीन 
परिस्थितियों के लिए खाद्यान्नों के यथोचित भण्डार बनाना । 

(स) कमी वाले स्थानों पर उपयुक्त समय में यथेष्ट खाद्यान्न भेजने का प्रबन्ध 
करना । 

(द) खाद्यान्न के उचित मुल्य निर्धारित करना और उचित मुल्य पर जनता 
को ठीक समय पर खाद्यान्न देने की व्यवस्था करना । | 

उपर्युक्त व्यवस्था न करने से अनेक बार देश में खाद्यान्न की कमी न होने पर 
भी उसकी कमी दिखाई पड़ती है। भारत में खाद्यान्नों के वितरण की व्यवस्था भी 
असंतोषजनक है। दिल्‍ली विश्वविद्यालय के डा० राज का मत है कि देश में खाद्यान्न 
की कमी नहीं है वरनत्‌ सरकार की अदुरदशिता और प्रशासन व्यवस्था का अभाव 
प्रतीत होता है। श्री पी० के० कृष्ण मेनन के शब्दों में “खाद्यान्न समस्या का मूल 
कारण वस्तु का अभाव नहीं है, बल्कि दोषपूर्ण, असफल भर निर्जीव सरकारी वितरण 
है जिसके कारण उपभोक्ता तक अनाज नहीं पहुँच पाता है। सन्‌ 943 के बंगाल के 
अकाल का मुख्य कारण दोषपूर्ण खाद्य वितरण था । द 


(4) खाद्य समस्या का आथिक पहलु 


... भारत में जनता के पास क्रयशक्ति बहुत कम है जिससे हमारे नागरिक देश में 
जो अन्न उपलब्ध है उसे खरीदने में कठिनाई अनुभव करते हैं। अतः धनाभाव के 
कारण भी भारत की अधिकांश जनता अनाज नहीं खरीद पाती व विदेशों से भी पर्याप्त 
आयात नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हमारी खाद्य समस्या का एक कारण 
सामान्य जनता में क्रयशक्ति का अभाव भी है। इधर कई वर्षों से देश में खाद्य की 
कीमतों में प्रायः लगातार व तेजी से वृद्धि हो रही है। स्थिर आय-स्तर एवं कमजोर 
वर्ग में बढ़ती हुई बेरोजगारी के सन्दर्भ में खाद्य पदार्थों की कीमत में थोड़ी वृद्धि क्रय- 
.. शक्ति को बहुत कम कर देती है और जब कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि होती है जैसा 

. कि आजकल देश में हो रहा है, तब ऐसे वर्ग के लोगों को दिन में एक समय भोजन 
मिलना भी कठित हो जाता है। इस प्रकार भारत की जनसंख्या का एक बहुत बढ़ा 
भाग भारी भुखमरी के स्तर पर निर्वाह करता है। 


खाद्य समस्या को हल करने के सुझाव (उचित खाद्य की नोति की 
लो दिशा में आवश्यक सुझाव) 
.. भारतीय खाद्य समस्या को हल करने के लिए कुछ सुझाव दिये जा सकते हैं; 
जैसे :--- 
(, खाद्यान्न उत्पादन में वद्धि--खाद्यानत उत्पादत में वृद्धि के उपायों को हम 


.._ अग्रलिखित तीन शोीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते हैं-- 
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(अ) तकनीकी उपाप--उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत बीज, अधिक उर्वरक 
और सिंचाई सुविधाओं का महत्त्व सभी को स्वीकार है। अतः इन उपायों द्वारा सघन 
खेती की जानी चाहिये और भूमि सुधार, भूमि पुनरुद्धार और सघन खेती को प्रोत्साहन 
दिया जाना चाहिए । उत्पादन के प्रति निश्चिन्त तभी हुआ जा सकता है, जब सिंचाई 
की वर्तमान सुविधाओं को काफी सीमा तक बढ़ाया जाये । 

(ब) संरचनात्मक परिवर्तन--क्ृषि उत्पादन बढ़ाने का दूसरा महत्त्वपूर्ण उपाय 
भूमि सुधार है। भारत के वर्तमान क्ृषि ढाँचे में जहाँ जोत का आकार छोटा है ओर 
जहाँ कास्तकारी विधान लागू है, उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन नहीं है। अतः 
चकबन्दी द्वारा जोतों की सीमा निर्धारण, पट॒टे का नियंत्रण एवं नियमन तथा सहकारी 
खेती पर जोर दिया जाना चाहिये । हर्ष की बात है कि भारत सरकार इन दिशाओं 
में विशेष ध्यान दे रही है । 

(स) संगठनात्मक परिवर्तत--कृषि संगठन के अन्तर्गत न केवल सहकारी 
प्रशासन व्यवस्था सम्मिलित है वरत्रु अर्दधा सरकारी संस्थाएं, सरकारी समितियाँ, 
पंचायतें और सामुदायिक विकास का भी समावेश किया जाता हैं। उन्नत बीजों, 
सिचाई सुविधाओं, कीटनाशकों के उपयोग से कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्नों में सफ- 
लता उस समय मिल सकती है जब कि उचित संगठन द्वारा उसे कृषकों को ठीक समय 
पर उपलब्ध कराया जाय । अतः: आवश्यकता इस बात की है कि कृषकों को बीज, 
उर्वरक, कीटनाशक आदि कृषि उत्पादनों को उपलब्ध कराने के लिए संगठवतात्मक 
ढाँचे को उन्नत किया जाय । क्‍ 

2. वितरण की सुव्यवस्था--खाद्य संकट तथा ऊँची मूल्य प्रगति तथा संग्रह 
प्रवृत्ति को दूर करने के लिए खाद्यान्न वितरण को सुव्यवस्यित योजना को अपनाया 
जाता चाहिए | इसके लिए खाद्यान्नों का थोक व्यापार आवश्यकता पड़ने पर सरकार 
को अपने हाथों में ले लेना चाहिए | सरकारी समितियों को उचित मूल्य वाली दूकानों 
द्वारा खाद्यान्न वितरण का उचित प्रबन्ध करना चाहिये । 

3. जनसंद्या का नियोजन--खाद्य समस्या को स्थाई रूप से दूर करने के 
लिए जनसंख्या का नियंत्रण अति आवश्यक है। जन्म दर को हजार पीछे 40 से 25 
तक शीघ्रातिशीघ्र लाने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम का अधिकराधिक प्रचार 
अनिवार्य है। “कम बच्चे पैदा करो आन्दोलन” के अभाव में हमारे देश में 'अधिक अन्न 
उपजाओ आन्दोलन” सफल नहीं हो सकता । 

. 4. आहार प्रणाली में परिवर्तत--अभी तक हमारे देश में भोजन पदार्थों में 
अन्न को ही प्रधानता रही है । वह कम होनी चाहिए तथा फल, तरकारियों, दूध, अंडे, 


... मछलियों आदि पदार्थों पर अधिक बल देना चाहिए । 


5. उचित खाद्यान्न मुल्य नोति--किसानों को प्रेरणा देने के लिये कृषि उपज 
का उचित मुल्य निश्चित किया जाना चाहिये और बाजार मुल्य पर नियन्त्रण रखने 
. के लिए खाद्यान्नों के सुव्यस्थित भण्डार बनाये रखना चाहिये । 
0, छोटे किसानों और काश्तकारों के सम्बन्ध में दृष्टिकोण परिवतंन--हमें 
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छोटे किसानों और काण्तकारों के सम्बन्ध में दृष्टिकोण बदलना होगा जिससे इन्हें साख 
की अधिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें ओर ये उत्पादन बढ़ाने में अपना अधिक सहयोग 
दे सके इसके लिए छठी पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को 
सफल बनाया जाना चाहिए 

7. खाद्यान्नों के लिए आथिक सहायता में कमी--विगत वर्षों में खाद्यान्नों की 
बिक्री पर आथिक सहायता काफी बढ़ गया है जिससे जनता पर कर का भार बढ़ता 
जा रहा है। खाद्यान्नों के संग्रह में वितरण व्यय में कमी करके और खाद्य प्रशासन को 
अधिक कार्यकुशल बनाकर आश्िक सहायता में कमी की जा सकती है। 

8. स्थिर खाद्य नीति की आवश्यकता--भारत जेसे विशाल देश के लिए जहाँ 
खाद्यान्नों के उत्पादन में काफी अस्थिरता है एक सुदृढ़ व स्थिर खाद्य नीति की अत्यन्त 
आवश्यकता है । प्रो० ढी० एस० मिनन्‍्हास का मत है कि एक स्थिर खाद्य-तीति के 
अभाव में खाद्यान्नों के उत्पादन के क्षेत्र में हमारी कमियाँ और भी तीक़ हो जाती है । 
हमारी खाद्य-तीति काफी अस्थिर भी रही है : एक वर्ष खुले बाजार में खरीद, दूसरे 
वर्ष एकाधिकारी खरीद, तीसरे वर्ष व्यापारियों व मिलर्स पर लेवी और चौथे वर्ष 
में इनमें से कुछ का मिश्रण तथा पाँचवें वर्ष में पुत: इनमें से किसी भी एक पर 
बापस चले जाने की स्थिति आदि । इस प्रकार पिछली दशाब्दी में एक स्थायी व स्थिर 
खाद्य नीति की कमी ने हमें बहुत हानि पहुँचायी है। इसी के फलस्वरूप हमें खाद्यात्नों 
के आयात की शरण लेनी पड़ती है, जिसमें दीर्घकाल तक रियायती शर्तों पर पी० 
एल० 480 के आयातों के अलावा आजकल के व्यावसायिक आयात भी शामिल हैं ।” 


9. खाद्य प्रशासन में सुधार--भारत की खाद्य समस्या का एक प्रमुख कारण 


खाद्य प्रशासन के कर्मचारियों की अकुशलता और बेईमानी भी है । अतः इसमें सुधार 
लाना अनिवार्य है । 

0, खाद्यान्न अपव्यय पर रोक--दोषपूर्ण यातायात, संग्रह व आहार पद्धति 
से खाद्याननों का जो व्यय होता है उसे न्यूनतम करना चाहिये । साथ ही गोदाम निगम 
तथा सहकारी समितियों के गोदामों की क्षमता बढ़ानी चाहिये और उनकी वर्तमान 
क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए कदम उठना चाहिये । 


भारत सरकार को खाद्य नीति 


खाद्य समस्या को हल करने के लिये भारत सरकार ने जो प्रयत्न किये हैं 
उनका हम दो शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते हैं-- 
(अ) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व, और 
(ब) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद किये गये प्रयत्न अर्थात्‌ खाद्य तीति । 
(अ) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व खाद्य नीति--(+) !942 में खाद्य विभाग की 
स्थापना की गई जिसका उद्देश्य सैनिक एवं तागरिकों के लिए खाद्यान्न की बढ़ती हुई 
कीमतों को नियन्त्रित करना था । द 
.... [गं) 943 में खाद्यान्न नीति समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने 
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खाद्यान्न की राशनिंगग एवं नियंत्रण व्यवस्था को अपनाया एवं बाद्यान्न का उत्पादन 
बढ़ाने के लिए आन्दोलन चलाने को सिफारिश की । भारत सरकार ने इस सिफारिश 
के आधार पर 943 में अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत उत्पादन बढ़ाने 
के लिए 4 लक्ष्य निर्धारित किये । (क) खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि, (ख) सिंचाई 
के साधनों का पर्यात्त विस्तार, (ग) खेतों को उर्वरा शक्ति में वृद्धि, (घ) अच्छे बीजों 
के प्रयोग का प्रचार । #. 4 

(ब) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद खाद्य नीति--स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
राष्ट्रीय सरकार ने देश की खाद्य समस्या के समाधान पर विशेष ध्यान दिया ओर देश 
की खाद्य स्थिति की जाँच के लिए 947 में द्वितीय खाद्य नोति समिति की स्थापना 
की । इस समिति ने खाद्यान्न समस्या के समाधान के लिए निम्न परामर्श दिये --- 

. (क) खाद्यान्न के आयात पर सरकार का एकाधिकार हो । 

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की खाद्य नीतियों में सन्तुलन की 
स्थापना हो । 

(ग) कृषि योग्य भूमि का पुनरुत्थान किया जाय । 

(घ) खाद्यान्न उत्पादन की एक पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित की जाय । 

द योजनावधि में खाद्य समस्या के समाधान के लिए सरकार ने जो प्रयत्न किये 
हैं उन्हें हम तीन शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते हैं जैसा कि प्रदत्त चार्ट में 
दर्शाया गया है *--- 

खाद्य समस्‍या के समाधान हेतु सरकारों प्रयत्न 
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] ह 3 
खाद्याननों के उत्पादन. खाद्यानों के वितरण खा्यान्नों के उपभोग 
में वृद्धि की दिशा में उपाय. सम्बन्धी उपाय सम्बन्धी नोति 
3. तकतीकी उपाय. खाद्य नियंत्रण व ल्ला, ., जनसंख्या नोति 
2. भूमि सुधार क्षेत्रीय व्यवस्था 


3, प्रेरक मुल्य नीति 2. विशाल अन्न भण्डारों 2. पोषण नीति. 
4. विशिष्ट संस्थानों का निर्माण 


की स्थापना 3. उचित मृल्यों की दुकान 
5, राष्ट्रीय खाद्य पर खाद्यान्न वितरण 
सुरक्षा व्यवस्था 4. सरकार द्वारा खाद्यान्न की 
. वसूली... द 


5. आयात की व्यवस्था... 

6. खाद्यान्नों की जमाखोरी व 
मुनाफाखोरी पर नियंत्रण 

7. साख नियंत्रण के उपाय 

8. भारतोय खाद्य निगम की स्थापना. 
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।, खाद्यान्नों के उत्पादनों में वृद्धि की दिशा में प्रयास 

खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :-- 

!, तकनीकी उपाय --खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी उपायों 
का महत्व 966 के बाद से काफी बढ़ गया है । तकनीकी उपायों के अन्तर्गत सिंचाई 
की सुविधाओं में विस्तार, सघन क्ृषि कार्यक्रम, बहुफसली कार्यक्रम अधिक उपज देने 
वाली किस्मों का उगाना, उर्वरकों का अधिकाधिक प्रयोग तथा कृषि के यन्त्रीकरण 
पर जोर दिया जा रहा है । इन तकनीकी उपायों से न केवल उत्पादकता में वृद्धि हुई 
है बल्कि खेती के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार भी हुआ है। 

भुसिन्सुधार: ---नियोजन के प्रारम्भ से ही देश में भूमि-सुधार कार्यक्रमों 
को महत्त्व दिया गया है । प्रथम योजना में यह स्वीकार किया गया है कि भूमि स्वा- 
मित्व भोर खेती प्रारूप की संरचना राष्ट्रीय विकास के लिए आधारभुत प्रश्न है। 
अतः मध्यस्थों को समाप्त करने के लिए सभी राज्यों में कानून बनाये गये । विभिन्न 
राज्यों में जोतों की उच्चतम सीमाबन्दी की गई । लगान का नियमन हुआ । जमीं- 
दारों द्वारा काश्तकारों से ली जाने वाली बेकार आदि अवैध करार दी गई। इस 
प्रकार निश्चय ही भूमि सम्बन्धों में परिवर्तत हुए । उपविभाजित एवं अपखंडित जोतों 
के कारण क॒षि कार्य में दोषों को दूर करने के लिए अनेक राज्यों में चकबन्‍्दी की 
गई । सरकारी खेती की उपयोगिता की चर्चा यद्यपि बहुत हुई, तथापि व्यवहार में 
इसे थोड़े लोगों ने ही अपनाया । 

3. प्रेरक मूल्य नीति---! जनवरी 965 को भारत सरकार ने खाद्यान्नों की 
कीमतों पर विचार करने के लिएचझा समिति की सिफारिश पर क्षषि मूल्य आयोग 
की स्थापना की । पिछले 2 वर्षों में आयोग ने प्रायः कृषकों को खाद्यान्नों के प्रेरक 
मूल्य देने के लिए सुझाव दिये हैं। परन्तु आयोग द्वारा निर्धारित खाद्यान्न वसूली की 
कीमतें बहुत आकषंक नहों रही हैं । 

4. विशिष्ट संस्थानों की स्थापना--खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने तथा कृषि 
का विकास करने के लिए सरकार ने अनेक संस्थानों की स्थापना _ की है, जिनमें 
फिन्ाय0ा% 5९९०५ (07ए907ब707, 2ै870-्िवेपड एव6४ (407090780७00 2 8700प/- 
पानी रिलंएढ3 (0ण्राओंइञंणण तथा 7000 (४079०7७४०० ० [7074 विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। 

5, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था--सरकार अब एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 
प्रणाली निर्माण करने की ओर अग्रसर हो रही है। इस समग्रोचित और अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण कार्य के चार मुख्य आधार होंगे। सिंचित तथा असिंचित क्षेत्रों में भी. 
मुख्य फसलों के उत्पादन ओर उत्पादकता में सुधार प्राकृतिक आपदाओं तथा कीड़े- 


, विस्तृत अध्ययन के लिये, योजनाओं में कृषि विकास एवं हऊरो क्रान्ति! 
नामक अध्याय देखे । द 
. 2, विस्तृत अध्ययन हेतु भूमि व्यवस्था एवं भूमि-सुधार' नामक अध्याय देखें। 
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मकोड़ों से फसल का संरक्षण, एक स्थायी अनाज भंडार का निर्माण ताकि अनाज की 
कीमतों में भारी घठा-बढ़ी को रोका जा सके और एक और भी व्यापक और प्रभावी 
वितरण व्यवस्था का निर्माण । 
इसमें कोई शक नहों है कि इन चार मुख्य बातों पर जाधारित खाद्य सुरक्षा 
प्रणाली देश के अनाज उत्पादन में स्थायित्व लायेगी और क्रिसी साल कम और किसी 
साल अधिक उत्पादन के कारण होने वाली अवाज की कीमतों की घटा-बढ़ी पर काबू 
पाया जा सकेगा और उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों को अनिश्चितता तथा हानि से 
बचाया जा सकेगा । 


2. खाद्यान्नों के वितरण सम्बन्धी उपाय 


() खाद्य नियंत्रण तथा खाद्य क्षेत्रीय व्यवस्था--एक राज्य से दूसरे राज्य 
को खाद्यान्ञों के संचालन पर समय-समय पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं । इन प्रतिबन्धों 
को लागू करते के लिए देश को कई क्षेत्र में बाँठा गया है। इन नीति का उद्देश्य 
प्रत्येक क्षेत्र को आत्म-निर्भर बनाना है। इसके अलावा खाद्यान्नों के घाटे वाले क्षेत्रों 
में खाद्यान्नों को कमी को अतिरेक उत्पादन वाले क्षेत्रों की सहायता से दूर किया 
जाता है। खाद्यान्नों के संचालन पर प्रतिबन्ध को नीति को सर्वप्रथम 957 में अप- 
ताया गया था । सन्त !972-75 में पुनः क्षेत्रीय नियल्त्रणों को लागू किया गया। ये 
नियन्त्रण 977 तक लागू रहे। लेकित !977 के अन्त में गेहूँ तथा गेहूँ के पदार्थों, 
चावल एवं अन्य खाद्यान्नों के संचालत पर से सभी नियंत्रण हदा लिए गये । वर्तमान 
समय में देश के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्यान्नों का मुक्त रूप से संचालव किया जा सकता 
है । 

(2) विशाल अन्त भण्डार (वफर स्टॉक) का निर्माण--सरकार की खाद्यात्नों 
के बाजार में प्रभावशीलता बहुत बड़ी सोमा तक स्टॉकों की मात्रा पर तिभर करती 
है। स्टॉकों को मात्रा दो बातों पर निर्भर करती है। (अ) वर्तमान आवश्यकताओं 
की पूति के लिए अर्थात्‌ वर्ष भर खाद्यान्नों की नियमित पूर्ति बनाए रखने के लिए 
तथा (ब) फसलों की कमी वाले वर्षों में खाद्यान्नों को पूर्ति को बताए रखने के लिए । 
प्रथम विचार की सहायता से खाद्यान्नों की पूर्ति में होने बाली मौसमी उतार-चढ़ावों 
को दूर किया जा सकता है जबकि दूसरे विचार की सहायता से वाषिक उतार-चढ़ाव 
को कम किया जा सकता है। पहले स्टॉक को समान स्टॉक तथा दूधरे को बफर स्टॉक 
कहते हैं बफर स्टाक स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य, कीमतों को स्थिर करना और 
कृषकों को आय में स्थिरता लाता है। भारत में बफर स्टॉक की वर्तमान मात्रा 8 
मिलियन टन है । 

(3) सार्वभ्निक वितरण प्रणाली--अर्थव्यवस्था के कमजोर वर्ग को खाद्यात्नों 
की बढ़तो हुई कीमतों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए ही विशेष रूप से सार्वजनिक 
वितरण प्रणाली का विकास किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश भर में 
. फैली हुई सस्ते दर की दुकानों के माध्यम से काम कर रही है। सत्र !966 में जबकि 
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- दैश में खाद्यान्नों का घरेलू उत्पादन का स्तर बहुत कम था, सर्वजनिक वितरण प्रणाली 
के माध्यम से देश में खाद्यान्नों का योगदान कुल शुद्ध उपलब्धता का 20 प्रतिशत 


भाग था। लेकिन गत दशक में इस प्रणाली की सहायता से देश में खाद्यान्नों की कुल 
शुद्ध उपलब्धता का केवल 0 प्रतिशत भाग ही प्राप्त हो सका है । 

(4) सरकार द्वारा खाद्यान्न की बचुली--परकार की खाद्य नीति में सरकार 
द्वारा खाद्यान्न की वसूली एक महत्वपूर्ण अंग रहा है | देश के विभिन्न राज्यों में सर- 
कार द्वारा अनाज की वसूली की विभिन्न पद्धतियाँ प्रचलित की गयी हैं। (3) एका- 
घिकार वसूली प्रणाली, (/४०००००ए ?70८ए०७४7९००८) (४) उत्पादकों पर वसूली 
लागू करने की प्रणाली, (5728060 ॥०ए४ ०09 ?70०0ए०९७४५ (7) मिल मालिकों व 
व्यापारियों पर वसूली लागू करने की प्रणाली ([,०एए 00 ऐ/प8 2890 ':&०७४४) 
(शा) खुले बाजार में क्रय की प्रणाली (09७9 'श्रा८९६ ?प८४७5९४) । 


निम्न तालिका में सरकार के द्वारा की गई खाद्याननों की खरीद व सार्वजनिक 
वितरण की प्रगति का उल्लेख किया गया है। 





वर्ष खाद्याल्तों की खरीद सार्वजनिक वितरण सार्वजनिक वितरण 
शुद्ध उपलब्धि (?7००ए००2४:7८४६) (मिलियन टनों में) की मात्रा (कालम4) 
(मिलियन टवों में) (मिलियन टवनों में) खाद्याननों की शुद्ध 
उपलब्धि (कालम 2) 
के प्रतिशत के रूप में 
(१) (2) (3). (4) (5) 
966 73"5 4-0 ]4*] 9*2 
]98! 4]4*] ]2*9 3-0 ]]*4: 
]982 6-7 [5*4 4*8 [957 
689. 25 6-3 28 .. 2-24 
(फरवरी ) 


(5) आयात की व्यवस्थ---देश में खाद्यान्न के अभाव को दूर करने के लिए 
सरकार ने खाद्याननों के आयात को व्यवस्था की है पिछले कुछ वर्षों में आयात की 
स्थिति तीचे तालिका से स्पष्ट है-- 











व्ब ० व्थ बय. (> ७ ०५० 
पूल बे 60 ७ ०0 50 50 [७ 5७ १ 
छ' /» 5] ३७ (3 ए (7 कक ७० (3 ७) (० 
आआ। (2) सच क्ब्न्यु | क्म्व्णू कक च्ण्प्ज | 
2 ; 
हे सन 
हर नं ६४) | 
तर हि ट्र ४7१ ग5 ८). है ५9 (४७०७ 
लव चुद च्युन 
... मि. |: | | प्० | यु हज, लि किक च्श 
फ् 4 आई | +फककअनीी १ पालन बिक 


(6) खाद्यान्नों की जमाखोरी मुताफाखोरी के विरुद्ध किये गये प्रयत्न--सर- 
कार ने उन व्यापारियों ओर उत्पादकों को जो लाभ कमाने की दृष्टि से खाद्यान्नों को 

बड़े पैमाने पर संग्रह करते हैँ सजा देने के लिए (आवश्यक पदार्थ अधिनियम) ओर 
भारतीय प्रतिरक्षा नियम' के अन्तगंत सजा की व्यवस्था की है? 
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(7) साख नियन्त्रण के इपाय--व्यापारी अनावश्यक सट्टेबाजी-जमाखोरी 
करने के लिए बैल्धों से उधार लेते हैं। भारत सरकार ने रिजर्व बैद्धू के द्वारा खाद्यान्न 
के समृह के लिए वाणिज्य बैद्धों द्वारा व्यापारियों को दिये जाने वाले ऋण पर प्रतिबन्ध 
लगा दिया है। 

(8) भारतीय खाद्य निगम की स्थापना--कीमतों को स्थिर रखने के लिए 
ओर खाद्यान्नों का न्यायपूर्ण बितरण करने के लिए भारत सरकार ने जनवरी !965 
की खाद्य निगम (000 (४07907४४०४) की स्थापता की । खाद्य निगम सरकार के 
एजेण्ट के रूप में काम करता है और खुले बाजार में खाद्यान्नों को खरीद व बेच सकता 


है । 


3. खाद्यान्नों के उपभोग सम्बन्धी नीति 


भारत में खाद्यान्नों के उपभोग के दो पहलु हैं-प्रथम खाने वाले व्यक्तियों को 
संख्या में वृद्धि हो रही है और द्वितीय अधिकांश लोगों का उपमोग का स्वरूप अनाजों 
एवं चावल के पक्ष में है । 

( ) जनसंख्या नीति- (?०एणैं8पं०0क ?०7८ए) जनसंख्या नीति के सम्बन्ध 
में सरकार की नीति का उद्देश्य लोगों को उतके परिवारों के आकार को नियन्त्रित 
करने के लिए सुविधाएँ प्रदात करना है। परिवार कल्याण कार्यक्रम जो कि राष्ट्रीय 
. जनसंख्या नीति का ही अंग है, जन्म दर को कम करने का एक कारगर उपाय है। 

(2) पोषण नीति--(एलंध०० 2०४८५) सरकार की पोषण नीति का 
उद्देश्य लोगों के अनाज के उपभोग को गेर अनाज खुराक से प्रतिस्थापित करना है । 
लेकिन इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि भोजन में पोषक तत्त्वों की पर्याप्त मात्रा 
होनी चाहिए 

खाद्य एवं पोषण बोर्ड ने पोषक आहारों के क्रमिक विकास, संरक्षण और 
प्रभावकारी इस्तेमाल के लिए अतेक कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। इन कार्यक्रमों का 
उद्देश्य पोषक आहारों की आपूर्ति बढ़ाना, खासतौर से आहार कार्यक्रमों की आवश्यक- 
ताएं पूरी करने के लिए आहारों की पौष्टिकताएँ बढ़ावा पोषण कर्मचारियों ओर 
उपभोक्ताओं का शिक्षण-प्रशिक्षण और समेकित खाद्य एवं पोषण प्रणाली के विकास 
का आयोजन करना है ताकि इन उपायों के द्वारा लोगों के पोषण में सुधार लाया जा 
सके । बोर्ड ने चावल, दाल और मक्‍्के की पिसाई के आधुनिकीकरण तथा अन्य 

खाद्यान्नों के परिष्करण एवं फल और शाक सब्जी संरक्षण उद्योग, प्रोटीन भाहार 
: उद्योग और बेकरी उद्योग के संवर्धन की दिशा में भी कदम उठाये हैं। 


खाद्य नीति की असफलताएँ व दोष 


() उत्पादन में वांछित वृद्धि नहीं--सरकार ने विभिन्‍न पदञ्मवर्षीय योजनाओं 
के अन्तर्गत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बहुत से कार्यक्रम अपनाए परन्तु हम बहुत 
बार उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहे हैं । इसका मुख्य 
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कारण यहु है कि न तो उत्पादन-कार्यक्रमों को भल्नी प्रकार सोच-समझकर बनाया 
गया है ओर न उन्हें प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित ही किया गया है । 

(2) राजनीतिक दबाव--राजनीतिक परिस्थितियों का भी खाद्य-चीति पर 
बहुत प्रभाव रहा है। उदाहरणार्थ 967 द्रोय सरकार ते राज्यों के मुख्य- 
मंत्रियों के दबाव में आकर अन्न की वसूली के लिए मूल्यों को बढ़ाना स्वीकार किया 
परन्तु यह कृषि मुल्य कमीशन की सिफारिशों के विरुद्ध था। इस प्रकार राज्य सर- 
कारों ने अन्त वसूली कार्यक्रमों को भली प्रकार कार्यान्वित नहीं किया क्योंकि वे अपनी 
पार्टी के लोगों व मतदाताओं को नाराज करने का जोखिम नहीं लेता चाहते थे । 

(3) जनसंख्या नियन्त्रण से असफलता--भारत सरकार के परिवार नियोजन 
कार्यक्रम बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करते में असफल रहे हैं। इस दशा में 
जितना प्रयत्न होना चाहिये था, वह नहीं किया गया है। द 

(4) पारस्परिक सहयोग तथा समन्वय का प्रभाव-- अतिरेक राज्य (8प्रा- 
97०७ $:2068) केन्द्रीय सरकार के साथ खाद्य-नीति लागू करते में उचित सहयोग 
नहीं देते और जाव-बूझ्कर अपनी आवश्यकताओं का अनुमाव अधिक तथा उत्पादन 
का अनुमान कम बताते हैँ । 

(5) सुध्यवस्थित व दोषरहित प्रशासत का अभाव--भारतवर्ष में कुशल 
. योग्य तथा ईमानदार प्रशासनिक सेवाओं का अभाव है जिसके कारण खाद्य-नीति का 
कुशल संचालन नहीं हो पाता है । 

(6) सरकार की नीतियों में व्यग्रता तथा इसका शीघ्र ही सन्‍्तुष्ट हो जाना--- 
उदाहरण के लिए प्रथम योजना की सफलता ने सरकार को कृषि की ओर से सन्तुष्ट 
बना दिया । फलत: द्वितीय योजना में कृषि-विकास के लिये अधिक ध्यान नहीं दिया 
गया । 


भारतीय खाद्य निगम 


4957 में अशोक मेहता समिति ने यह सुझाव दिया था कि 300 करोड़ 
रुपये की पूँजी से भारत सरकार द्वारा एक खाद्यान्न स्थिरीकरण संगठन स्थापित किया 
जाय । सतत 964 में दिल्ली में जो मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था उसमें अशोक 
मेहता समिति द्वारा दी गई रूपरेखा के आधार पर एक भारतीय खाद्यान्न निगम 
स्थापित करने का निश्चय किया गया। 7 नवम्बर 964 को भारतीय संसद में 
एक बिल प्रस्तुत किया गया जो तुरन्त पास कर दिया गया। फलत:ः जनवरी 965 
में खाद्यान्न निगम की स्थापता !00 करोड़ रुपये की पैजी लगाकर की गई। 

द निगस के कार्य--निगम का उदद श्य सबके लिये भोजन रवखा गया है । इस 
निगम के मुख्य कार्य हु 

[, अन्त संडार--निगम द्वारा अन्न के यथेष्ट भंडार निरभित किये जायेंगे 
जिससे उपभोक्ताओं को उचित सुल्य पर खाद्यान्त मिल सकेंगे | 

2, उचित प्रोत्साहुन--खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि के लिए निगम किसानों 


औरत में खाद्य सवध्या शव खाद्य नीति. छा 


को दिये जाने वाले ऋणों को गारन्टी देगा तथा कृषि उत्पादत में बंद के लिये बरसे 
तथा कीटाणु नाशक पदार्थों का प्रक् करेंगेः।! 


गोदास व्यवस्था--निगम द्ाराजखाबाज्नों को मुरक्षितःगोदामों में रखने 
कि दिशा में कार्य किया जायेगा । 

4. कृषि प्रबन्ध--निगम कृषि प्रबन्ध सम्बन्धी नई प्रविधियों का विकास कर 
किसानों को उनमें प्रशिक्षण देगाःताकि-किसतों: की कुशलता में वृद्धि हो सके । 

शोध--कषि फसलों का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने ओर केसलों को कीटा- 
णुओं और रोगों से बचाने के लिबे निभम हवा कृषि कर्लों: लंया प्रविधियों में शोध 
किया जाएगा। 

6. वैज्ञानिक रीत्तियों क्ाप्योग--बेती * में नवीमेतम वैज्ञानिक रीतियों का 
प्रयोग हो और कृषि का यंत्रीकरण हो सके इस दिशा में'ज्ी घलिग्रमं द्वारा प्रयास किया. 
जायेगा । 

ध7:न्सहाग्रक खाद्य प्रदार्थों का पविकास--मुर्गो, मछली, मास तथा-फल, साग 
सब्जी आदि सहायक खाद्य पदार्थों से उत्पादन का सविक्रास 'ओर 5 उनके उंपयोग को 
 प्रोत्साहनत्भी निगम द्वारा“द्विया जायेगा | 
8. थोक तथा फुटकर सण्डियों की व्यवस्था--उपभोक्ता को उचित सूल्य' पर 
खाद्यान्न मिल सके इसलिये निगम द्वारा लख्कक्यनों की थोक बिक्री तथा फुटकर वितरण 
ब व्यवस्था की जाग्रेगी 

9. अन्य कार्य--(अ) निगम द्वारा ब्रिस्कुट, मिठाई, आदि खांद्याँन्नों से सम्ब- 
न्धित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जायेगाव* 

(ब)िगस हारा कानों कासडफ्शीग संतुलित करने की चेंष्टी की जायेगी । 

(स) निगम आवश्यकता पड़ने पर अपनी परिवहन व्यवस्था भी: करेगए। 

संक्षेपम्में' प्याद्ान्नों की खरीद; संग्रहहः फरिवहक वितर्णः बू्विक्रोः का कार्य 
पुख्यल: थह“निंगम करेंगा देश? के/खाद्यान्ने व्यापारः में अग्र-स्थार्न प्राप्त “करें की 
दिशा में कक्मातंठायेगी कि 

निगम की गंतिंविधियाँ--+निमम वर्ष में लगभग 5300 करोंड रुपये के कारों- 
बार करता है। निगम प्रतिवर्ष एक 'कशोड़ टनञनाज कीं खे रीब॑करने' के अलॉवी 
आय्रातितःगैरपोंटाशिक उर्वरकों"औओर राशन की चीनी” का कौम भी संभालतां है । 

. निगम के पास/2"20करोड़टन' अनाज का भंडारण करने के लिए वैज्ञानिक 

ढंग के भंडार हैं। विश्व बेंक की संहायिती सेन्तथां निर्मेभ के'अपने जोरदार कार्यक्रमों 

के अन्तंर्ग्त यहं भें डारंणः क्षेमताःःबढ़ाई जा " रही हैं) छठी पंचंक्षीय” थीजना में 20 

लाख टन भण्डारण क्षमता की और व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। उचित दर की 

दुकानों से बिक्री के लिए निगम राज्यों- तथा- केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रतिवर्ष लगभग 
! करोड़ 30 लाख टन अनाज सप्लाई करता है। 

विभिन्न राज्यों में निगम की 25 आधुनिक चावल मिलें हैं। निगम बच्चों के 


प्रोटीन युक्त भोजन बाल;हार का भी उत्पादन करता है। समाबनार कोइल (तमिलनाडु) 





क््के 
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में निगम का एक कारखाना है जहाँ चावल की भूसी से तेल निकाला जाता है जो 
खाने तथा उद्योगों के काम में आता है। सेना क्रय संगठन की जरूरत पूरी करने के 
लिए लखनऊ में एक दाल मिल भी लगाई है । 


परीक्षा प्रश्न द 
!. भारत में विद्यमान खाद्य समस्या की व्याख्या कीजिये । इसको सुलझाने के 
लिये सरकार क्‍या कर रही है ? द 
2. भारत में खाद्य समस्या के स्वरूप और कारणों की विवेचना कीजिये और 
समस्या को सुलझाने के लिए उपयुक्त सुझाव दीजिये । 
3. अधिक खाद्यान्न उपजाओ आन्दोलन” बिता “कम बच्चे पैदा करो द 
आन्दोलन” के प्रभावहीन रहेगा ।”” विवेचना कीजिये । क्‍ 
&. भारत सरकार की वर्तमान खाद्य नीति पर एक निबन्ध लिखिये। 
>- भारत में जनसंख्या ओर खाद्यान्त सस्तुलन समध्या का वर्तमान और सुदुर 
भविष्य दोनों में विवेचन कीजिये । द पा 
0. जनसंख्या की नवीनतम प्रवृत्तियों और कृषि उत्पादव की वृद्धि के संदर्भ में क्‍ 
भारत के आग्रामी 0 वर्षों में आत्मनिर्भर होने की संभावता की विवेचना कीजिये। 
.._7. भारतोय खाद्य निगम पर एक निबन्ध लिखिये। 
3. सन्‌ 95] के बाद भारत में होने वाली जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न खाद्य- 
पूरति की समस्या का विवेचन कीजिये । 
अथवा द 
5 क्या आप समझते हैं कि जनसंख्या-वृद्धि ही वर्तमान खाद्य-समस्या का एक- 
मात्र कारण है ? द 
[ संकेत : सर्वप्रथम जनसंख्या व खाद्य-पूत्ति के बीच सैद्धान्तिक सहु-सम्बन्ध' हा 
के सम्बन्ध में लिखिए फिर खाद्य-समस्या के परिमाणात्मक पहलू की विवेचना कीजिए 
.. और स्पष्ट कीजिए कि जनसंख्या की वृद्धि के कारण (अ) खाद्यान्नों की माँग में वृद्धि, 
(ब) कृषि के लिए भूमि की कमी, (स) जनता की क्रयशक्ति में कमी हुई है व (द) संग्रह 
प्रवृत्ति बढ़ी है । फिर खाद्य-समस्या के विभिन्न कारणों को दीजिये । निष्कर्ष के रूप में 
दीजिए कि जहाँ खाद्यान्न की कमी के अन्य कारण हैं, वहाँ अकेले जनसंख्या की वृद्धि ने 
इस समस्या को ओर भी विकट कर दिया है। अतः: जनसंख्या नियन्त्रण की सुनियोजित 
नीति द्वारा ही खाद्यान्न की समस्या को हल किया जा सकता है। ] क्‍ 
..__9. भारत में खाद्य समस्या का स्थायी समाधान एक ओर वैज्ञानिक गहन कृषि 
. व दूसरी ओर जनसंस्या के नियोजन पर निर्भर करता है। व्याख्या कोजिए । 
.___0. आप भारत में कृषि की तीब्रगामी विकास से क्या समझते हैं? उन प्रयत्नों 
.. का जिनसे भारत में खाद्य संकट के निवारण में सफलता मिलो है, विवेचन कीजिए । 
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!. कुटीर उद्योग की परिभाषा--क्रुटीर उद्योग की कुछ परिभाषायें निम्न- 
लिखित हैं-- 

, राजकोषीय आयोग--सन्‌ 949-50 ने कुटीर उद्योग उस उद्योग को 
कहा जो पूर्णतः: अथवा अंशत: कारीगर के परिवार की सहायता से .पूर्णकालीन अथवा 
. अल्पकालीन व्यवसाय के रूप में चलाया जाता हो।.._ 

2. बस्बई आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण समिति ने कुटीर उद्योग उन उद्योग 
को कहा है जहाँ पर शक्ति का प्रयोग नहीं होता तथा उत्पादत साधारणतया कारीगर 
के घर पर ही होता हो । 
3. भारतीय औद्योगिक समिति के अनुसार कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं जो कि 
श्रमिकों के घर पर चलाये जाते हैं, जहाँ कि उत्पादन का स्तर छोटा होता है और 
जहाँ न्यूनतम संगठन होता है । 
. उपयुक्त परिभाषाओं से कुटीर उद्योग का अर्थ ठीक से स्पष्ट नहीं होता है । 
कुटीर उद्योग की एक उपयुक्त परिभाषा हंम इस प्रकार दे सकते हैं 

“कुटीर उद्योग वे हैं जो पूर्णरूप से या मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों की 
सहायता से या तो पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में या अंशकालिक व्यवसाय के रूप में 
चलाए जाते हैं, जिसमें परंपरागत विधियों तथा स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग होता 
हे और जिनसें प्रायः स्थानीय बाजारों में बिक्नो के लिए माल तैयार रहता है। 

उपयुक्त परिभाषा से कुटीर उद्योग की निम्नलिखित विशेषताओं का आभास 

होता है । 
है () ये उद्योग पूर्णत: या मुख्यतः: परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाये 





जाते हैं । 

(2) ये पूर्णका लिक अथवा अंशकालिक व्यवसाय के रूप में चलाये जाते हैं। 
द (3) इत उद्योगों में प्रायः परम्परागत विधियों से परम्परागत वस्तुओं का 
. उत्पादन किया जाता है। सा 
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(4) इनमें स्थानीय कच्चे माल व कुशलता का प्रयोग होता है। 

(5) इनसे प्राय: स्थानीय बाजार की माँग की पूर्ति की जाती है। 

कुटीर उद्योगों में सूत कातता, गुड़ बनाता, बीड़ी बाँधना, रस्सी और चटाई 
बुनना, रंग और छपाई, हस्तशिल्प आदि को शामिल किया जाता है। 

. 2, लघ उद्योग की परिभाषा--!980 में घोषित औद्योगिक नीति में लघु 
उद्योग, अति लघु उद्योग तथा सहायक उद्योगों की परिभाषा में परिवर्तत किया गया 
 है। अब इनकी परिभाषा निम्तवत 

(अ) लघु उद्योग--लघु उद्योग से हमारा आशय “उन उद्योगों से है जिनमें 
20 लाख रुपये तक की स्थायी पृ जी की विनियोग होता हैं" 

ये उद्योग कस्य़ों तथा, शहरों में स्थित;होते. हैं इनमें शक्ति का*प्रयोग होता है, 
तथा वेतनधारी श्रमिकों की सहायता से राष्ट्रीय और अच्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं की 
पति के लिए वस्तुओं का उत्पादन 'किया' जाता है। 

'कघुःउद्योगों में कलन्मुरजों: का्बतमाण; :छापुखाना ज़ेजे-अक्यि[न बनाने आदि 
को शामिल किया जाता है। 

(क्री :अति।लघु :उद्कोगए-- सिंयलक एवं मशीतोंकके कृप/मेंट जिन्नःइकाइहयों में दो 
'लगाबः रुपये यश उससे कम्तपुजीः नियो ज़िततः है? कथा'-50;:900: से क़म्म :जतसंख्या तफ्ले 
स्थानों (कस्बों या ग्रामों) में स्थापित है उन्हें अति लघु उद्योग कहुक्तेहैं:। 

(स>सहायकः उद्योगरूससंयन्त्र ःऔरःमशीनकेकहप ले विपनिग्रोजित, 20 लाख 
पक की फक्ल' सच्पत्तियों क्वेरूउत्पादन में:लंग्रेःउपक्रम को सहाश्॒क उद्योग कहतेहहें ४ 


कृषि. उद्योग 
(3.270- परत परएए) 


.. इसमें वे समस्त उद्योग आते हैं जो मुख्यतः कृषि झैरु भाककारिकः हैंया कृषि से 
.. प्राक्नकनिक्रलज्क फॉकेड्काल में: रृपांकर ऋरते।हैंक जेसेफीत पशुपालन प्नछुग्ध व्यव- 
साय, मुर्गीपालन, “मधुमकबी सालक्तः द्लेएउ फल तर्कारस्िकों: अन्ना घाकढ तिलहन 
आकि कली फऋफ्रिया- करने च्रालिशविक्तिनःछ्वोक आदि । 
'कफिछ्योवत्के झन्‍्वधत रोसे उच्योक्त भ्ीः जाउसकत्ते हैंहाजो! ककफि-क्रे/लिए आव- 
श्यक वस्तुओं का निर्माण करते हैं जैसे कि उर्वरक, कषि के आधुनिक यन्त्र व यन्करों-के 
: पूर्ज,'कीटाघुन्नाशक क््वाः आक्ि का निर्माफ़ करनेज्क़ालेःउ्योंग” 
भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों का मह 
भारत को अर्थव्यवस्था में कुटीर व लघु उद्योगों का विशेष महत्त्व है। डा०. 
पम्रास्ाकुसादाआऋुकलों के शब्दोंसमें। भारत गाँचों काउदेश-्है | फमन्नःकरकंतई को संतु- 
.. लित अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से कुटोर तथा छोटे पैमाने के उद्योग के विकास को कर्क 
. घिक महत्त्व प्रदात करना चाहिए। योजना आयोग के अनुसार “ग्रामीण उद्योगों को 
... विक्रसित करने का प्राथमिक उद्दं श्य कार्य के अवसरों में वृद्धि करना, आय एवं रहन- 
सहन के स्तर को ऊँचा उठाना तथा एक अधिक संतुलित एवं समस्चित अर्थ-व्यवस्था .. 
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का निर्माण करना है |” महात्मा गाँधी के शब्दों में “भारत का मोक्ष उसके कुटीर 

उद्येग, में , निहित है ॥' ह। द हज 

वास्तव में गाँव के विकास की बात सबकी जबान पर है, वह एक नारा बन 

चुका है आगामी ॥७ वर्षों में मा रत्तत्से जरीबी अऱबेकारी कोव्दूर-क्रते-के जनता 

सरकार क्रेः्संकल्प' के योजना कारों ओर/:आई झस्त्रियों को ऋषि: अर छोर ,पत्थ्छ कुटीर: 

गों्को सम्रानःझहवत्त्व देकरूगामीश विकाल्त:घर चित करने- के लिए आध्य किस 

है+ इसके जाधार- कर भारतीये-योजना क्ये फ्रम्नीण- आध्यर अद्यक किय्ना ज्य रहा।है । 

संक्षेप में: कुटीर काल्चु- उद्योगों: केःपक्ष में “क़िनलिखित तर्क दिये जाते हैं +-- 

() होजगार सम्बन्धी-तकं--लघु उद्योगों में उत्पाद: की अमर प्रश्नाल पकिछि 
अपनाई:जातीः है,:अर्थात्द्ापाजी का कम प्रडेययोमर्जकेया जाला है । भारत; ऐसे -अद्ध 

विकसिता देश में जहाँस्त्नमिक़ाजहुत्त अधिक मात्रा-में हैं-और पूज़ी को: कमी है, कटी: 

तथाएलछु उद्योग्राःही! अधिकः-उपयुक्त हैँ;। “अत+जवतंमान मरिस्थित्तिस्ें के अन्दर्मत दिख 














हा 
क 


में 'बेक्ारीः की समस्थहक्रे समाधान के लिए कुरीर:ओर लघु उद्योश्ें का/विकास-होनए 
चाहिये, क़द्यों कि (अ)/इनके लिए।अपेक्षाकंत कम पूंजी की आवश्यकता-प्रड़ती; है;ईब |. 
इनवक्रेःस्थापनो/कके! द्वार अल्पकाल में ही लोगों को रोज़गार उग्रिकजाता है त्था ईक)+ 
ग्रायीण क्षेत्रोंकी अद्धबेकारीः दूर! हो जाधरेग़ी । . 

योजना क्राक्रोग्र केउठपाश्यक्ष वा व: उकड़ावाज़ा जे "महसूस कया कि-भ्राधुनिक 
प्रठितः उद्योग अतिव्र्ष रोजगारःक़े $ लाख बद्॒सरः प्रदान सकर-पात है । “जन्नःन्दि 
.. देश की बढ़ती।हुई। ज़मकंधय३;:कतित्रर्ष :5 ७: लाख छोजगार अवससें:की आज़श्यकक की 
मांग करती है # इसने -यूहद रूक में: बक्रेउच्योगःसेलम्कर। एदेले में; सक्षम' ही नहों हैं, 
क्योंकि सरकारी आँकड़ों : से:संक्कः लेक है।फि ] बड़े उद्योगों को :तुलनढःमें कम फ़्ज्ठि 
वाले'उद्योग सेजगश्रज़ेर अधिक्रप्मवसर- प्रदानस्कर सकते हैं. ।:विंदित है ८ कि द्वेश में - 
लगभग 7क् #&090 ऋषरचाने हैं॥# इसमें; से। 5 श्रतिशत कारखाते उरवतर क्षेत्र-में हैँ; 
जिसमें कुल रोजगार का 20 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध: है; कुल'#उत्काकव में उत्तका 
हिह्साः 29 ब्रर्तिशत हैः और घनपनें!।कुल चनयत पंजी ल्गी।हुई- है क “इसके: विपरीत कुल 
काब्बानों में।9 0)प्रह्तिशतत हैसे हैं.क़ो कम पूंछी चालेजा यों। समाकिये /5/लाखच्से कम. 
पूंजीवाले हैं । लेकित उनमें 27 प्रतिशत रोजगार प्राक्तह्लेतरा! है + कुल! मुंजी/में उत्रका 
शेयर: ज तिशत तक कुक कापाइन-में इतकाएहिससक ! पाम्रतिशत हुए: 7 ।. 

(2ऐध्आर्थिक खनस्‍्नताकाउतक--सघु तथा-कुटीर फ़्योग्र न के समान+वितरण 
मेंल्सी/सहा यक् होते हैं; क्यो फरेलु डचोग-छोटेज्छोठेःपैलाने पर इलाके जाते हैं म्रोर 
इनसे लाभ भी अपेक्षाकृत कम होता है, जिससे अर्थ कफक्ततह का +केन्द्रीकरण नहीं हु 
पाताःहैज सही जहीं>कुन जक्ेगें।में: किक जोश्नण-भ्रीग्रम्भवाचहीं हो: प्राता है । 
अत: कुछ फोड़े सै व्कृक्तियों- 08 ०६ के 5। मेंडर्मा: थद छसत्ता कक केन्द्री करुण या झलॉँप्रण जख 
सामाजिक समस्याएं लघु उद्योगों में उत्पन्न ब्हीीं देते: #स्ाकाही,त्महु/उचोफ साफ स्म् 
जप की नआरिक स्थिक् बाड़े उतर, भि। संघ्ालित-कर सकते: हैं।# अत्त-ः उनकी आय में 
वृद्ध का अवसर प्राप्त हो सकता है । मे 
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(3);विकेन्द्रित अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी तक--लघु एवं कुटीर उद्योग विकेंद्रित 
अर्थ-व्यवस्था की स्थापना करते हैं, क्योंकि ये देश के कोने-कोने में फेले हुए होते हैं । 
इससे देश के सभी भाग ओद्योगिक वस्तुओं में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। बतः एक 
विकेन्द्रित आथिक समाज की स्थापना होती है । ऐसी विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था में अनेक 
लाभ होते हैं, जेसे (अ) कच्चा माल, निष्क्रिय बचत, स्थानीय प्रतिभा आदि स्थानीय 
साधनों को गति मिलती है; (ब) रोजगार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, जिससे थोड़े 
से औद्योगिक नगरों में पाई जाने वाली भीड़ या जन-संकुलता (०००४०४४०४०) की 
' समस्या के हल में सहायता मिलती है; (स) सैनिक एवं सामाजिक सुरक्षा तथा सुविधा 
में वृद्धि होती है वथा (द) विकेन्द्रित उत्पादन के परिणामस्वरूप जनता को क्रयशक्ति 
देश भर में बिखरी हुई होती है । अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य आयोजन दल (7'॥6 उ0९- 
ग्रबंग्ा ऐ९०४७००८४०९ ९2777 78 76४००) ने उचित ही कहा है, “बहुत अधिक 
पिछड़े क्षेत्र में या सीधे गाँवों में बड़ी संख्या में उद्योगों की स्थापना की नीति का विफल 
होना सर्वथा निश्चित है। आश्िक दृष्टि से ऐसी नीति का ओचित्य सिद्ध नहीं किया 
जा सकता । विकेन्द्रीयकरण की नीति के अधीन ओद्योगिक विकास के केन्द्र न तो 
महानगर होने चाहिए और न ही गाँव । इन दो सीमाओं के मध्य शहरों और कस्यबों 
का ऐसा सुविस्तृत क्षेत्र, जो क्षमतावान हो, औद्योगिक विकास का केन्द्र होना चाहिए ।”' 

(4) छिपे हुए संसाधन तथा योग्यता का तरक--यह कहा जाता है कि लघु 
उद्योग अपसंचित धन एवं कौशल आदि छिपे हुए साधनों के उपयोग करने में सहायक 
होते हैं । यदि व्यक्तियों की बचत एवं कौशल को उत्पादक क्रियाओं में नहीं लगाया 
गया तो उनका दुरुपयोग हो सकता है । भारत में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास 
क्षमता व कौशल आदि है। परन्तु, वे बिना किसी उपयोग के पड़े हुए हैं और उससे 
देश किसी प्रकार से लाभान्वित नहीं हो रहा है। यदि देश में लघु उद्योगों को प्रोत्सा- 
हित किया जाय और सहायता दी जाय तो उन निष्क्रिय संसाधनों को देश के विकास 
. के लिए उपयोग किया जा सकता है । 

(5) कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन तरक--यह भी कहा जाता है कि कलात्मक 
: सुन्दर व कीमती वस्तुओं का उत्पादन लघु एवं कुटीर उद्योग में ही हो सकता है। 
क्योंकि ऐसी वस्तुओं का उपभोग तथा बाजार सीमित होने के कारण आवश्यकता कम 


.._ रहती है। अतः इनका उत्पादन बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता । फलस्वरूप बड़े पैमाने . 


की उद्योगशालाओं में उत्पादन व्यय अधिक पड़ेगा और उत्पादन अत्यधिक होगा 
. बृहृत्‌ पैमाने के उद्योग केवल उन्हीं वस्तुओं का निर्माण करते हैं जो एक प्रकार की 
होती हैं ओर जिनकी माँग अधिक होती है। हे 

द (6) नेतिक एवं सामाजिक तकं--नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी कुटीर 
.. व लघु उद्योगों का काफी महत्त्व है। वृहत पैमाने के उद्योग में कार्य करने से श्रमिकों 
. का स्वाथ्य एवं नेतिक स्तर गिर जाता है व वातावरण गन्‍्दा हो जाता है इस प्रकार 
. अमिकों की गरिमा और कार्यकुशलता दोनों गिरती हैं । लघु एवं कुटीर उद्योगों में 

. ४ ऐसी बात नहों होती ।... 
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(7) शीघ्र उत्पादन उद्योग--लघु एवं कुटीर उद्योग शीघ्र उत्पादक उद्योग 
माने जाते हैं । इनमें धत विनियोग करने पर शीघ्र ही उत्पादन प्रारम्भ हो जाता है । 
(8) वर्ग संघर्ण से बचाव--कुटीर व लघु उद्योगों में प्रायः छोटे-छोटे कारीगर 
स्वयं मालिक व श्रमिक भी होते हैं व मजदूरी पर जो श्रमिक लगाते हैं वे कम संख्या ._ 
में होने से मालिक मजदूरी में व्यक्तिगत सम्पर्क रहता है तथा उनके परस्पर सम्बन्ध 
भी अच्छे रहते हैं। अतः वर्ग संघर्ष की संभावना कम रहती है। द 
(9) तकनीकी ज्ञान की कम आवश्यकता--बड़े उद्योगों में से पूंजी की बड़ी 
मात्रा व आधुनिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है किन्तु भारत जेसे विकास- 
शील देशों में इन दोनों का ही अभाव है । अतः इस दृष्टि से भी लघु उद्योग भारतीय 
अर्थ-व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं । द द 
(0) शहरीकरण व ओद्योगीकरण के पूरे प्रभाव से सुरक्षा--कुटीर एवं लघु 
उद्योगों के पक्ष में एक तक यह भी दिया जाता है कि इनसे बड़े उद्योगों की समस्याओं 


. जैसे--आवास की समस्या, यातायात की समस्या, पानी व जल निकास की समस्या, 


दूषित वातावरण की समस्या आदि से मुक्ति मिल जाती है । अपराध विज्ञान के विशे- 
षज्ञ प्रो० किलना्ड का मत है कि धन, संस्कृति या निर्धनता से अपराधों का सम्बन्ध 

नहीं है । शहरीकरण से इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। बडे नगरों में अपराध अधिक होते 
हैं अत: कुटीर एवं लघु उद्योगों की छोटे-छोटे कस्बों एवं गाँवों में स्थापना करके इन 


... दोषों से मुक्ति मिल सकती है । 


.... रानाडे के अचुसार “ईसा के 200 वर्ष पूर्व की मिल्न देश को म्ियाँ बढ़िया *ि 


(!|) आयात पर कम निर्भरता--भारत में भुगतान असन्तुलत की समस्या 
बनी रहने से आयातों पर कम निर्भर रहने के लिए लघु उद्योग निश्चय ही उपयोगी 
होंगे । हि 

. (.2) देश के निर्यात में महस्वपुर्ण स्थान--रेशमी कला पूर्ण वस्त्र, चन्दन 
की वस्तुएं, हथकरचघे के वस्त्र , हाथी दाँत, चमड़े के जूते, बिजली के पंखे, दरियाँ व 
कालीन, साइकिल व सिलाई यन्त्र, ताँवे पीतल के कलापूर्ण बर्तत आदि कुटीर व लघु 


उद्योग में उत्पादित बस्तुएँ बड़ी मात्रा में निर्यात होने लगी हैं जिससे देश को विदेशी 


मुद्रा प्रात्त होती है। द 
_निष्कर्ष---अत: निष्कर्षत: यह स्पष्ट है कि लघु एवं कुटीर उद्योग हमारी 


सस्पूर्ण आर्थ-व्यवस्था की एक ऐसी महत्त्वपूर्ण इकाई है जिस पर हम अपने सुखी जीवन 
का ढाँचा तैयार कर सकते हैं । सैकड़ों निर्धन ग्रामीणों को एक स्वच्छ वातावरण मिल 
सकता है। पूंजीपतियों एवं निर्धन वर्ग के बीच की खाई को पाटा जा सकता है । 
हमारी नई सरकार ने अपने नये वक्तव्य में महात्मा गाँधी के उस आवाहन का आभास 


दिया है गाँवों की ओर प्रयाण” जिसे हमारी पूर्व नीतियों ने एकदम भुला दिया था, 
शहरी चमक दमक बढ़ती ही चली जा रही थी।.... अर 
भारतोय कुटीर तथा लघु उद्योगों को अवनति के कारण... 

. हमारे प्राचीन सामाजिक जीवन में कुटीर व लघु उद्योग प्रधान तस्व थे 2 
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भारतीय मलमल में लिपटी हुईं पायी गयो हैं ।” भारतीय औद्योगिक आयोग (98) 
के अनुसार, “एक ऐसे समय पर जबकि पश्चिमी यूरोप में; जोकि हमारी आधुनिक 
ओऔद्योगिक पद्धति का जन्मस्थान है, असभ्य जातियाँ निवास करती थीं, भारत अपने 
शासकों के.वैशद और:अपनेःशिल्पियों कोः उच्च कलात्मक योग्यता £ के! लिए विख्यात 
था 3 ;:अमरीकी- विदात्‌ कल्व्टत ते ४999:सें प्रकाशित अपनोःपृस्तक # व्‌ ५९ छ ज़ब६5 
९००३ ० 37९7८७ ८ में :लिखा" है-+-भारतः के कुटीर' उद्योग बुद्धिमान' मस्तिष्क 
ब्रिब्क्षण योग्यत्त तथा-अद्घुत-अतिभा >की'/छक्‍ज “थे और 0वींः शताब्दी तक विश्व 
में-.इनका उद्यहरण-अद्वितीय रहा है । 

9वीं शताब्दी के उत्तरादे काल-' में: भारतीय उद्योगों का! पतन “प्रारम्भ हों 
गया और भारत अपनी पुरानी ख्याति खोने लगा क भररतीय॑ कुटीरसथा लघु उद्योगों 
क्,अवन व्विके; का रुणु-संक्षेप में इस प्रकार हैं 


(4)>राज्यपओऔर नवांबः कलात्मक वस्तुओं के प्रेमी थें, परेन्त पुराने राजाओं 
ओर नवाबों के पतन से देश की कला को प्रीत्साहने देंनें वालों कीई न॑ रहें गया । 


(2]#भणीतत द्वारा निर्मित वस्तुओं के संस्ता होने के कारेंण हमारे कुटीर 
उद्योगों द्वारा बनौई गई वस्तुएँ प्रतियोगिता में न॑ टिक सकी और उंद्योग समाप्त होने 
लगे। 

(3 विदेशों सरकार की असंहायक नीति न कुटोर उद्योग को काफों 
धक्का पहुँचाया । 

|. (4) विदेशी शिक्षा और सभ्यता के प्रभाव के कारण भी.व्यक्ति देश की ब॒नी 
हुई वस्तुओं की अपेक्षा इंगलेण्ड ओर यूरोप की बनी वस्तुओं को अधिक पसन्द करते 
लगे । परिणामत्‌ः कुटीर उद्योगों को बहुत हानि पहुँची 


(5) .इंगलेण्ड की.सरक़्ार के द्वारा भारतीय. मालों प्रर कडा., ब्रेधा निक .प्र:क्तित 
बन्ध लगा दिये जाने के कारणं, भारतीय मालों का विदेशी व्यापार धीरे-धीरे छित्ततम 
गया. उसकी माँग कम होती गई और यहाँ, के विख्यात कूट्रीर . उद्योग. नष्ट हो गये । 

द (6) !9वीं शताब्दी के अन्त में भारतवर्ष में यातायात के आधुनिक सापन्कों 
कप विकास, हो जाने के:का रफ् देश: केल कोन्रेल्क़ोवे, ; में :इंकलैशड के मालाज़ानेः लगे और 
जुनकी खपत होने. लग, .फलतः परेबू म्रालें,को प्रॉम भोज्घटने लग़ी और।कुटीर उच्फोगों 
का पतन होने लगा । 

उपयुक्त विश्लेषण से >यह' स्पष्ट होता“है /कि्विभिन्न क्रास्णों से भारतीय 
 कुठीह उद्योगगों..क्य प्रतनः हो: गया है/ परन्तु: इसकह अर्थ प्रेह तंहीं:है कि ये"बिलेकुल' सष्ट 
 हो-गये, हैं ।5:ब्राज-सी: भएछरतबर्ष में; 8/करोड-से औथिक व्यक्ति कुटीरं : उ्यीगों में लगे 
हैं। महात्मा गाँधी के स्वदेशी आन्दोलन-ते “इनमें"एकं: सये स्ज़ोवनः काम्सं चा र/किया! है 
और देश कड़े स्वतल्अतातके: बाद कुटीर'बालिघु उद्योगों केः विकेसः के लिए प्रयत्त किये 
ज़ा रहे, हैं, ज्पकि वे>आरत+की।नवीत अर्थन्वयकत्वा मेंमहत्त्वफूर्ण स्थान! प्रहूण कर 
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कुटीर तथा लघु उद्योगों को समस्याएं क्‍ 
भारतीय कुटीर एबं लघु उद्योगों की कुछ समस्‍यायें इस प्रकार हैं :-- 

, पूंजी का अभाव--भारतीय कारीगर निर्धन हैं, उतके पास इतनी पंजी 
तहीं है किःवे उसके” द्वारा: अपने £कार्यों कोच्सुचारुत रूपाले खली सकों:॥: चूँकि उनके. 
वास उपयुक्त-अ्रकार की : प्रतिभूति नहीं होती,: इसलिये वे उपयुक्तावित्तीम सहायता शज्य 
वित्त निगम जैसी संस्थाओं से प्राप्त: नहीं:करःपातेज अतःप्अपती आ्र्यकताओं की 
पृति के लिए साहुकारों, व्यापारियों व मध्यस्थों के पास जाते हैं, जो कि बहुत अधिक 
ब्वाज़ लेते हैं'भोर: अन्य | प्रकार से शोषण करते हैं । 

उत्पादन: की >अविकसित प्रणाली--बार्तोया कारीबरों केथमन्त्र एवं'कार्य 
करने के ढंग अति प्राचीन हैं, जिससे एक तो अधिक वस्तुओं का उत्पादन सम्भव हीं 
हो प्रातााऔर दूसरे इन! वस्तुओं ःकी उत्पादनबलागतः्बवसर अफिकन्होसी है! उत्पादन 
बे अव्रिकसित प्रज्ालीः को अपनाये: छहने)का क्राशण यह है कि भारतीयःकाणीशरों' में 
शिक्षा का अभाव है और उनके पास इतनी पूजी और साधन नहीं हैं कि।ज्ले मी 
मशीनें और:उपक्रम कःउपयोग कर श्कें के क्‍ 
3. कच्चे माल की समस्यथा--हस असम्बन्ध 'में भारतीम -कोरीगर्से +को तीन 
कठिव्राइयों का सासताः करना पड़ता हैः-(अ-) उन्हें सस्ते'मूल्य परः आऋयाओीः से कच्चे 
. माल नहीं मिलते । (ब) अच्छी श्रेणी के कच्चे-माल बड़ेच्उचयोयफर्तियों: के दास खरीद 
लिये जाने के कारण कुटीर उद्योग को अच्छे कच्चे माल नहीं मिल पाते और (स) 
उन गरीब कारीगसें की सा” इंतनी फैंलों हुई नहीं रहती' कि उन्हें कंच्चे माल उधार 
मिलते । 

4. संगठित बाजार का अभाव--कुटीर तथा छोटे पैमाने की वस्तुओं की 
बिक्री के लिए सुसंगंठित बाजार का अभाव' है,'जिंसके कारण कौरीगरों को अपनी बनाई 
_बस्तुओं की बिक्री! केःलिये+-(४)' इधर-उधर जानी पढ़ता है, जिससे समय भर शक्ति 
की बर्बादी होती है और अपनी वस्तुओं के लिये अच्छे' भूल्य नहीं मिल'बातै । (४) 
अनेक चालबाज मध्येश्यों प निर्भरः रहता पंडेता: हैं? जो पूरी चरंह उ्ककी शोषण 
करते हैं। 

द 5, बड़े उद्योगोंःमें | फ्रेंतथोगिता-म्भारतीय 7 क्ुंटीरः उच्योनों' केशसामने बड़े 
वैमाने के! उद्योगों की प्रतियोगिता को समंस्या भी है ।चूंकिं बड़े भपैमानेःब॑राउत्पादित 
घस्तुयें:अपेक्षाक्त' संस्ती होती हैं, इसलिए'कुटीर उद्योगों! को 'व॑स्तुओं की मबिक्रों बाजार 
में मुश्किल से हो फ्राती 'है।।' द 
'शिक्षा।का अज्षात्र-+अंबिकॉोश “कारीगर अँन॑पद' होतेः्हैं अंतःः वे अपनी 
बहु | क्लिमित करे “में घुराते तरीकी का ही प्रंधोंग करेते हैंग वें अपनी वस्तुःकी/ किस्म 
डिजाइन आदि में शिक्षा के अभाव के कारण कोई सुधार या आविष्कार नहींक़र 
पत्ते हैं जिसके फंलसरंक्लप।| उनकी बस की मेँग/में बुद्धि नेंहीं हो पौती॥ 
ऋ्रमाणिकता की सन्नी वे-+जित * वस्तुओं का निर्माण कुटीर ः उद्योगीसके 
द्वारा होता है उनमें एकरूपता का अभाव रहता है अतः प्रामाणिकता के अभ्मावनमें 
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: वस्तुओं की उचित कीमत निश्चित न होने से उनकी संगठित रूप से बिक्री नहीं की 
जा पाती । एकरूपता को कमी के कारण उपभोक्ताओं को भी कठिनाई होती है और 
कारीगर की वस्तुओं के गुण में सुधार नहीं कर पाते । 

8. निर्यात की उपेक्षा--कुुटीर उद्योग धन्धों से सम्बन्धित कुछ वस्तुओं की 

विदेशी माँग भी होती है परन्तु इस सम्बन्ध में अधिक ध्यान नहीं दिया गया है । चकि 

. वस्तुओं में भिन्नता पाई जाती है इसलिए उनका ग्रेड व नमूना देना भी सम्भव नहीं 
होता। 

9. उपभोक्ताओं की अरुचि--कुटीर ओर लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं 
. को उपभोक्ता पसन्द नहीं करते इसलिए उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्की नहीं 
हो पाती । 

_0. अन्य समस्यायें--भारतीय कुटीर तथा लघु उद्योगों की कुछ अन्य सम- 
. स्थायें इस प्रकार हैं--(अ) कुटीर उद्योगों पर करों का अधिक भार, कारीगरों के 
बीच आपसी सहयोग एवं संगठन का अभाव, (ब) उपभोक्ताओं द्वारा कुटीर उद्योगों 
की वस्तुओं की अपेक्षा मिल की बनी वस्तुओं को ही प्राथमिकता दिया जाता, (स) 
सस्ती मशीनों और बिजली को शक्ति का अभाव | 

कुटीर व लघु उद्योगों की उपरिलिखित समस्याओं का समाधान करके ही 
भारतीय कुटीर व लघु उद्योगों का विकास किया जा सकता है । 


पंचवर्षीय योजनाएँ तथा ग्रामीण एवं लघु उद्योग 
योजना काल के विभिन्न कार्यक्रमों में लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के बिकास को 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है । द 
प्रथम योजना में औद्योगिक विकास को अधिक महत्त्व नहों दिया गया, इसी- 
लिए इस योजना में लघु उद्योगों के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जा सका । 
द्वितीय योजता में ओद्योगीकरण की गति को तीद्र बनाने के लिए भारी एवं 
आधारभूत उद्योगों के विकास को महत्त्व प्रदान किया गया। लेकिन इस योजना में 
.. भी कुटीर एवं लघु उद्योगों की उपेक्षा नहों की गयी । कुल औद्योगिक व्यय का 6-7 
प्रतिशत भाग लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर खर्च किया गया । 
तृतीय योजना में भी इन उद्योगों के विकास पर पूरा-पूरा जोर दिया गया था । 
इन उद्योगों के द्वारा रोजगार की अधिकाधिक मात्रा में व्यवस्था होगी तथा उपभोक्ता 
वस्तुओं के उत्पादन में भी वृद्धि होगी, ऐसा योजना कर्ताओं का विचार था । 
है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योगों के लिए नवीन भूमिका तय की गयी। 
इनके माध्यम से कृषि में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के निर्माण का कार्यक्रम तय किया 
गया । 
... पाँचबों योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रामीण व लघु उद्योगों के विकास पर 
.. 593 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। 979-80 में लगभग 256 करोड 
.. ३० व्यय किये गये हैं। पाँचवीं योजना में ग्रामीण व लघु उद्योगों में रोजगार की मात्रा 


भारत में कुटीर एवं लघु उद्योग 7] 
973-74 में :76 करोड़ व्यक्तियों से बढ़कर !979-80 में 2:33 करोड व्यक्ति हो 
गई थी तथा निर्यातों से अजित आय 840 करोड़ रु० से बढ़कर 2225 करोड़ २० 
हो गई थी । 

.. विभिन्न योजनाओं में लघु कुटीर तथा उद्योगों के बिकास पर किए जाने 
वाले व्यय में भी वृद्धि होती रही है, जैसा कि तालिका से स्पष्ट है-- 


योजनाओं में लघु तथा कुटीर उद्योगों पर व्यय 








योजना .. लघु उद्योगों पर व्यय योजना के कुल व्यय 
क्‍ (करोड़ रुपये) का प्रतिशत 
प्रथम योजमा . 48*0 (2*] 
द्वितोय योजना 87.0 4-0 
तृतीय योजना 240*8 28 
वाषिक योजना ]92*6 -9 
चतुर्थ योजना 25]-] द [5 
पंचम योजना .. 3878 ऐ 09 
978-79 . 7363 न्के 
]979-83 86*]5 द पक 
षष्टम योजना 780-5 --85 


उपयु क्त तालिका के अंकों से स्पष्ट है कि यद्यपि लघु तथा कुटीर उद्योगों के 
विकास पर किए जाने बाले व्यय में वृद्धि हुई है परन्तु द्वितीय योजता के बाद इन 
. उद्योगों पर किए जाने वाले सापेक्ष व्यय की मात्रा में कमी आई है। द्वितीय योजना 
में इन उद्योगों के विकास के लिए योजना में व्यय की गई कुल राशि का 4 प्रतिशत 
व्यय किया गया था, जबकि पंचम योजना में यह कम होकर केवल 0-9 प्रतिशत रह 
गया था। छठी योजना में पुनः इन उद्योगों के विकास की ओर ध्यान दिया गया है । 
. इस योजना में कुल व्यय का !'83 प्रतिशत भाग लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास 
के लिए व्यय किया जायेगा । 


छठी योजना में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास 


छठी पंचवर्षोय योजना में कुटीर तथा लघु उद्योगों को राष्ट्रीय विकास नीति 
के महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। साथ ही व्यवस्था को गई है कि 
.. छठी योजना काल में कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास उच्च प्राथमिकता के आधार 
पर इस प्रकार किया जायेगा कि निम्नलिखित उहश्यों को पूति हो सके । 

(४) उत्पादन के स्तर में वृद्धि तथा उद्यमियों को आय में वृद्धि (४) विकेन्द्रित 
बिकास द्वारा अतिरिक्त रोजगार अवसरों की सुजन (४४) कुटीर तथा लघु उद्योगों 
. की उत्पादन क्षमता का पूर्ण प्रयोग हो, जिससे कुल उत्पादन में इसका योगदान बढ़े । 


72 भारत में कुटीर एवं लघु उद्योग 
(४४) अनुकूल प्रशिक्षण की व्यवस्था द्वारा उद्यमियों की कार्य कुशलता में वृद्धि (४) 
कुटीर तथा लघु उद्योगों की लाभदायक संरचना का निर्माण तथा (४४),कुटीर व लघु 
उद्योग के उत्पादन के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाय । 

छठी-योजना के अंतर्गठ कुटीर -तथा-लघु उद्योगों: के -उत्पादन, सेजगरार तथा 
नियात के निर्धारित लक्ष्यों; को निम्नलिखित सारणी -में प्रदाशित किया गया-है*-- 


कुटीर एवं लूघु उद्योगों. के उत्पादन रोजगार तथा. निर्यात के लक्ष्य 
(वर्ष व984-85) 





उद्योग उत्पादन रोजगार निर्यात 





(करोड़ रुपयों में) (लाख व्यक्तियों में) (करोड़ रुपयों में) 

), खादी . द 200 ]5*4. के 
2, ग्रामोद्योग .._000 35-] हा 
3. हथकरघा: 2460 870 “०9%0 
4, रेशम : 245 2*5 ४80 
5, हस्तकला 3200 28:0 ]3॥5 
6, (6795 : 22 8'0 7१30: 
7. आधुनिक लघु उद्योग 32873 89.0. 850 
8. पावरदूम 4]00 4*0 
9, अन्य 5035 28-0 रे 

योग 49,235 326'0 3,685 





छठी.. योजंता में लघु उद्योगों के: लिए 8.2 0/.- की विकास दरु>का लक्ष्य 
तिर्धारित किया, गया है. लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, देते, के..उ्ृ-श्य .से...8 34 वस्तुओं 
का, उत्पादतु केवल इस क्षेत्र के लिए सुरक्षित्‌ कर दिया ग्रया-है.। 

छठी योजना में ग्रामीण व _लघ उद्योगों.के विकास की. सुरूय ...दिशाएं...विस्ता« 
कित रखी गयी हैं--- 

(+) विकास कार्यक्रम को क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों से मिलाना और परम्परा- 
गत उद्योगों के लिये समूह-हष्टिकोण ((2प४८९7. »997००४०४) क्षपतावा । 





धो 


(3४) कुटीर व बहुत छोटी इकाइयों के लिए सहकारी संगठन को सुहृढ़ करना 
तथा उसका विस्तार क़रना,। 


(0४) डुट्टीर. व लघु उद्योगों से .चुती-हुई-सद्ों के ..उत्पादत्-व- खड़ीद के लिए 
रिजवंशन को रा जारी रखता। 


क्‍ $४) देश के अन्दर व बाहर .उत्पादकों, को लाभ ...पहुँचाज़े के . लिए विक्री-के 
संगठन स्थपित कुरन[ू |... - 





झरत में कुटीर ऐंवं लैचु उद्योग हे 


(४) संस्थागत-कोषों क्ेंद्वार्श ग्रामीण कारीगरों) प्रामीण उद्योगों वे बहँते छोटी 
इकाइयों के लिए कोषी,का प्रवाह बढ़ाना तथा ब्याज की दरों के ढाँचे को अधिक युक्ति 
आंगत - बनाना + 

(४४) कच्चे माल तव बफर स्टाक बनाकर उसकी उपलब्धि बढ़ाना । 

(घांग्र) नीति निर्धारण व सुल्यांकन के लिए आँकड़ों का आधार सुदृढ़ करना । 

(#3)5उचितः टेकन्ालोजी- व -वक्षताओं:का विकाद; विस्तारज्बः प्रसार करना 
(>) जिला स्तर पर संगठनात्मक आधार की पुन: रचना “करताः तथा इसे 
अधिक प्रभावपूर्ण व: प्ररिणामोन्‍्मुख-बनावा-। 

बर्तमान-स्थिति---क्ाथिक नियोजन के तीस:वर्षों में लघु उद्योगों का ओशतीत 
विकास हुआ है। एच्छिक आधार पर पंजीकृत इकाइयों की संख्या 8 लाख से भी मंधिक 
होन्गई है नीचे:सारिंणी में?लघु एवं कुटीर उद्योगों कीः प्रगति दर्शायीः गई है । 








लघु,उद्योगों की प्रगति. 








]972 ]978 7980 “989-83 


विन % + जमीनी अब अमन बंा7४वाा३६७४७७७-७-७एररएआा॥ ७४ आआ ७ 5आआआआआएशशशएशभा७ा७्७७७७७७७७्ल्‍७७७७७७७७७७७७एशशएशएए 





+.८ पंजीकृत इकाइयाँ (लाख में) 7976 8 0:5 

2, विनियोग (करोड़ में) 2,233 4,43 ३: द 

3>उत्पादन:-- करोड: में ).. ५५५८... को ९४0 8009: 20950; 35000 
ध्योजयार (लाख बव्यक्तियों-में) :59 : 78 79 

5. निर्यात (करोड़ में) 50 845 050 200 





क्रुटीर.एवं लघु. उद्योगों के.वरिकास-के लिए सरकारी नीति: 

सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए निम्नलिखित उपाय कियें हैं 

(]) अखिल भोरतीय पर्रिषेदें (४ पर्ती॥ 80970)--विशिष्ट श्रकार 
के लघु उद्योगों को संहायतों पहुँचाने के लिए  भीरत सरकार ने विभिन्न प्रकार को 
संस्थाओं एंव समितियों कीं स्थीवैनों की (7) केन्द्रीय सिल्क परिषद्‌, संत 
]945, (४) अखिल भारतीय हस्तशिल्प परिषद्‌ सन्‌ ।952 (97) अखिल भारतीय 
हश्तकरघा परिषद्‌,“ (77) 'अखिल' भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग' आयोग, सन्‌ १953 
(७) अखिल भारतीय “खादी एन“ ग्रामोद्योग मंडल,” सन्‌ 954 (3) लघु उद्योग 
प्रमंडल, सन्‌ 954, (ए४) तारियल जदा बोर्ड 934। 

(2) तकनीकी सहायता-- तकनीकी सहायता की उपलब्धि के लिए केन्द्रीय 
सरकार ते लक्ष-्उच्ोग सेवा संस्थान स्थापित कियक हैः गजिसका' उद्दोश्य छोटे उद्योग- 
पतियों को उत्पादन इकाइयों की स्थापना, कार्याल्‍्वयन तथा अन्य समस्याओं सम्बन्धी 
सलाह देना है। लघु तथा कुटीर उद्योगों सम्बन्धी अनुसंधान को .प्रोत्साहन करने के 
लिए लघु आविष्क पर विकास बोर्ड स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक 








74 भारत में कुटीर एवं लघु उद्योग 


डिजाइन संस्थान की भी स्थापना की गई । लघु उद्योगों को प्राविधिक सहायता देते 
के लिए एक कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विस्तार सेवा के नाम से आरम्भ 
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(3) ओद्योगिक बस्तियाँ--परिवहन, बिजली, पाती, गेस, अच्छे स्थान आदि 
की सामान्य सामूहिक सेवाओं एवं अन्य सुविधाओं से लाभ उठाने में इन उद्योगों को 
समर्थ बनाने के लिए सरकार औद्योगिक बस्तियों की स्थापना कर रही है। इन 
बस्तियों का प्रमुख उह श्य लचु औद्योगिक संस्थानों को शहरी क्षेत्रों से हटाकर उपयुक्त 
स्थानों में लाना है। 


पीस दि ज न की लिन 20 ल कट तर 0 अर तमिल 
/2 अदला अकनपक 0० मागक)00 पेन» नाक ता4५/80400॥५०३०४१०० "किन ०क+ न नए मटका था ७० ३००+ २००३० 


(कमाल रकम कर 


तगरों में विक्रय डिपो स्थापित किये हैं। इसके अतिरिक्त, खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा 
फुटकर दुकानें स्थापित की गई हैं । औद्योगिक सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्मित वस्तुओं 
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७माकक ७, 


की बिक्नो या निर्यात के विकास के लिए मार्च सत्‌ 966 में राष्ट्रीय सहकारो संत्या 
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संघ पंजीकृत किया गया है। यह संघ सदस्यों को कच्चा माल खरोदने ओर तैयार 
माल को बिक्री में सहायता देता है । 


०3. .५०4०७४८७३७५४४४:४५५/४४ 


परियोजनाओं के लिए एक केन्द्रीय योजना आरम्भ की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य 
ग्रामीण क्षेत्र के अविकसित वातावरण में व्यवहार्य औद्योगिक इकाइयों की स्थापना 
के लिए तकनीकों का विकास करना है । इसका एक अन्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के विकास 
में विद्यमान असमानताओं को कम करना तथा लाभप्रद रोजगार के अवसर उपलब्ध 
कराना है । 


(6) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग--इस आयोग को खादी अनाज एवं दालों 
के विधायन, तेल पेरना, साबुन बनाता, गुड़ बनाता मधुमक्खो पालन, हस्त निर्मित 
कागज, गोबर गेस, मिट्टी व चीनी के बतंन बनाना तथा बढ़ई और लुहार के कार्य से 
सम्बन्धित उद्योग, आदि के विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह आयोग 
पंजीकृत संस्थाओं एवं सहकारी समितियों को वित्तीय तथा अन्य सहायताएंँ प्रदान 
करता है। राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्डों का संगठन भी इसी आयोग के कार्य क्षेत्र 
में शांमिल है।... 

(7) कच्चे माल एवं शक्ति की व्यवस्था--भारत सरकार द्वारा इन उद्योगों 
के लिए अच्छे यन्त्रों एवं उचित मूल्य पर उचित परिमाण में उचित गुण के कच्चे माल 
. की उपलब्धि करने के लिए लघ उद्योग निगम तथा राज्य व्यापार निगम की स्थापना 

की गई है । द 
(8) प्रशिक्षण की ब्यवस्था--श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए बहुत से उत्पादन 
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एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित डिये गये हैं, तथा लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा भी 
विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कोर्ष चलाये गये हैं । क्‍ 

(9) लघु उद्योगों का आधुनिकोकरण---अगले पाँच वर्षों में 50 हजार लघु 
उद्योग यूनिटों के आधुनिकीकरण के उपाय करने की घोषणा बहुत सामयिक है। लघु 
उद्योग क्षेत्र के वूनिटों में आधुनिकीकरण की आवश्यकता बहुत समय से महसूस को 
_ जा रही थी। आधुनिकीकरण का यह कार्यक्रम तेवालकर समिति” को सिफारिशों . 
पर आधारित हैं। पाँचवों पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योग सम्बन्धी ओर भो बड़े-बड़े 
प्रस्ताव हैं । 

(0) विदेशी सहयोग--लघु उद्योगों के विकास के लिये विदेशी सहयोग 
प्राप्ति हेतु सरकार शुरू से ही प्रयत्नशील रही है। बस्तो स्थापित करने के लिए सरकार 
ने यू० एस० ठेकनिकल कोलाबोरेशन मिशव (ए. 8. प७०७मंट्ड! 00800ल्‍४०:७ ) 
की सहायता से राजकोट में एक औद्योगिक बस्ती स्थापित की है । इसी प्रकार 
पश्चिमी जर्मनी की सहायता से ओखला (0/04) नामक स्थार पर [60-0७ 
7780057९४ (0० 97070079९ ८७४६०७ की स्थापना की गई । अन्य दूसरे उत्पादनों के 
लिए विभिन्न देशों का सहयोग लिया गया है । 

(] ) वित्तीय सहायता--लघु उद्योगों को विभिन्न प्रकार को वित्तीय सहायता 
प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सरकारी व संस्थागत एजेन्सियाँ हैं--- 

(अ) जोखिम पूँजी (7२5४ ०४६७) ) 

राज्य वित्त निगम 

लघु उद्योग निगम 

(आ) दीर्घकालोन व मध्यकालीन कर्ज 

उद्योगों के राज्य-निदेशालय (उद्योगों को राजकीय सहायता अधिनियम के 
अन्तर्गत) 

राज्य वित्त निगम 

व्यापरिक बेंक 

(इ) अल्पकालीन कार्यशील पूँजी--ध्यापारिक बेक । 

(ई) किस्तों की स्कीम ([स778-?प7०८०४७४९ 5०४९:०८) 

राष्ट्रीय लधु उद्योग नियम 

लघु उद्योग विकास निगम 

(2) व्यापक सहायत। कार्यक्रम-- भारत सरकार लघु उद्यमकर्ताओं को सहायता 
देने के लिए व्यापक सहायता कार्यक्रम अपनाया है। लघु उद्योग विकास संगठन 
(800) के अन्तर्गत लघु उद्योग सेवा-संस्थान (578) शाखा-संस्थान व विस्तार 








केन्द्र स्थापित किये गये पर हैं । 300 आर्थिक, प्राविधिक व प्रबन्धकोय सेवाएँ उपलब्ध 


करता है। राज्यों में उद्योग-निर्देशालय भूमि या फैक्ट्रो सेड आंवटित करते हैं तथा 


.७+ उन 
इसके लिए 


इसके लिए कच्चे माल व पूंजी की उपलब्धि में सहायता करते हैं । 


;॥0#४::असदो्:सअाअन्‍न+ _पय ली आफ +१₹ 5 क्ातन_ ३०५ # भार सीलाक॑वा समानयवा उन त% कान अ ०७३० ३० सकाबल 0 उ१39+ 


(१3) फछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष रियायतें--! मार्च 973 पे 
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सरकार ने सफिछड़े क्षेत्रों: में स्थापित /किये जाते वाले उद्योगों केः लिए अनु दशव को रफश 
स्थिर पूँजी-निवेश का 5% या 45 लाख रुपये, जो भी कम हो; निर्धारित की-थी। 
097स्‍7से परिवहन: जनुदान अत79फऋ ७४ इपआंपए) कीः स्कीम लागू की गई थी 
जिससे पिछड़े क्षेत्रों में कच्चे-माल व निर्मित न माल को हुलाई पर: परिवहन लागत का 

0%, अनुदान के रूप में देने की व्यवस्था की गई थी जिसे सितम्बर !983 मैं बढ़ाकर 
7595 करादिया/हैं। इस प्रकार पिछड़े जिलों में लघु व मध्यम इकाइयों के विकास 
क्ेजलिए आथिक सहायता' की:व्यकस्था की गई है - 

(4) लघु उद्योगों के लिए क्षेत्र सुरक्षित करने को वीति-- बड़े पैमाने की 
इकाहयों की प्रतिस्पर्धा से बचते केहलिश7:कुछ वस्तुओं 5 का उत्पादन छोटे सैमाने के 
लिए: रिजर्व: या।नियत कर उद्विया गया: है। इसटसमय 88% मदों “काउत्पादेन लंचु 
उद्योगों के: लिए-सुरक्षित है॥ /2 मदों:कातउत्पादनः हथकरघा ज्षेत्र के- लिए: सुरक्षित 
किया गया है। रिजर्वेशन की नीति अन्य रचनात्मकःसहयता:के अभाव प्ें सकरात्मक 
ही अधारणित-हुई हैं । 

(]5) सरकार :ने लघु उद्योगों: के विकास:केः लिए जिला उद्योग केद्ध की घुन- 
संगठित किया है। !98!-82 के अन्त तक 384 705 स्थापित किये जा चुके थे । 
इसी अवधि में 3 लाख से अधिक नई इकाइयाँ स्थापित की गईं जिससे काफी लोगों को 
रोजगार दिया जा सका | 0708 के माध्यम से साख की सहायता प्रदाद की गई है । 

(6) लघु उद्य्तियों के लिए :शष्ट्रीय:पुरस्कार योजवा--भारत सरकार ने 
पहली बार उत्कृष्ट लघु उद्यमियों को वाषिक पुरस्कार प्रदान कहने की योजना की 
शुरुआत की है। इस योजना के अन्तगंत प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय राष्ट्रीय पुरस्कार _ 
विजेताओं को एक द्वाफी, एक प्रशंसापत्र, और क्रमशः 25,000: रुपये; 20,000 
रुपये और !5,000 रुपये के नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 

लघु क्षेत्र के उद्यमियों ने देश की आ्िक प्रगति में महत्वपुर्ण भूमिका निभाई 
हैं तथा इनके प्रयासों को उत्तरोत्तर मान्यता प्रदान कीः जा रही' है । इन राष्ट्रीय 
पुरस्कारों से इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों में आत्म गौरव तथा: विश्वासकी भावना 
बढ़ेगी । | 

(7) बीस-पुद्दीःकार्यक्रम एवं कुटीर व: लेबचु उद्योग <>इस-क्षेत्र को बीस-सूत्री 
कार्यक्रम में शामिल कर बहुत महत्व दिया गया है १८बीसस्सून्नी- कार्यक्रयः में हस्त शिल्प 
हथकरघा, लघु ओर ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए सभी:-सुविध्ाएं देने तथा उनकी 
फ्रोच्योगशिकीतको: भचतत+5कतझते:पर अधिक जोर दिये गया है ३ : तदतुसार इन' उद्योगों 
कृठे>उपयुक्क नी ति|क्पियक् ढाँचा: प्रदान करके: सम्पूर्ण -देश में संस्थागत व्यपस्था-व 
विस्तार सेवाओं का फ्रक्धाऩ करके एकः तया. बलः और दिशाल्दीः गई है 4 

(४8) विर्यातल्में :सहयोगर--स्यदिःकोई स्छोटाटउत्पादक- अपनी! वस्तुओं को 
. निर्यात करना चाहता है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी वस्तुयें मान्य 

अन्तर्राष्ट्रीय कोटि की बनाये और उनका मुल्य भी प्रतिस्पर्धात्मक हो । इस लक्ष्य को 
पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार लघु व कुटीर उद्योगों को पर्याप्त कच्चा माल, 
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डिजाइन बनाने की सुविधाएं, उपयुक्त मशीनें व तकनीकी ज्ञान, उत्पादन के लिये ऋण 
माल भेजने से पहले उसका समुचित निरीक्षण इत्यादि बातों की सविधाएँ उपलब्ध 
करती है। 

(9) ओद्योगिक सहकारितायें ([76प5सं४ 00-०9७7७४४४०४)--सरकार 
लघु उद्योग क्षेत्र में सहकारी संगठन को भी प्रोत्साहन दे रही है। सन्‌ 966 में 
औद्योगिक सहकारिता के राष्ट्रीय संघ (४४४०घ० ए2त९-६४०४ ० घिवेफ,प्लनों 
(00-०००७:०४४७४) की स्थापना भी हुई है। इस संघ का उद्देश्य औद्योगिक सहकारी 
समितियों द्वारा उत्पादित माल के थोक व्यापार और निर्यात में सहायता देना है । 

(20) माल का परीक्षण--लघ्रु उद्योगों को अपने माल की जाँच कराने की 
सुविधा उपलब्ध करने के लिए क्षेत्रीय जाँच केन्द्र नयी दिल्‍ली, कलकत्ता, मद्रास तथा 
बम्बई में खोले जा रहे हैं। साथ ही कलकत्ता और लुधियाना में दो नये टूल रूम खोले 
जाने वाले हैं । 


कुटीर एवं लघु उद्योगों की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव 

यद्यपि देश की केन्द्रीय ओर प्रान्तीय सरकार लघु एवं कुटीर उद्योगों की सम- 
स्थाओं की ओर उचित ध्यान दे रही हैं, लेकिन फिर भी भावी विकास की दृष्टि से 
निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं-- 

], उत्पादन तकनीक में सुधार--कुटीर एवं लघु उद्योगों की उत्पादन तक- 
नीक में सुधार 'किया जाना चाहिए, तभी ये उद्योग बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता का 
सामना करते हुए उपभोक्ताओं को अच्छी सेवायें उपलब्ध कर सकेंगे । 

2, सरकार को यह प्रावधान बना देना चाहिए कि प्रत्येक लघु उद्योग इकाई 
अपनी वाषिक आय का 0% एक विशेष कोष में स्थानान्तरित करे जिसका उपयोग 
आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये किया जाय और यह कोष 
कर से मुक्त होना चाहिये । 

3. अनुसंधान कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान--लघु उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने 
और वस्तुओं की किस्म में सुधार करते को दृष्टि से अनुसंधान कार्यक्रमों की व्यवस्था 
की जानी चाहिए । 

अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल (!954) ने यह सिफारिश की थी कि देश में 4 
बहुउद्देशीय तकनीकी संस्थान स्थापित किये जाने चाहिये जो उत्पादन की श्रेष्ठ किस्मों 
को खोजने का कार्य करे । 

4. सलाहकार फर्मों को व्यवस्था--पर्याप्त सलाहकार सेवाओं की व्यवस्था की 
जानी चाहिये जो लघु उद्योगों की स्थापना करते, विकास करने ओर मशीनों इत्यादि 
के सम्बन्ध में अपने परामर्श दें । 

5. उत्पादन किस्स पर निर्यत्रण--लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का 
निर्यात करने और उपभोक्ताओं में विश्वास बनाये रखने के लिए इन उद्योगों की 
उत्पादन किस्म पर उचित नियस्त्रण रखा जाना चाहिये। 
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6. लघु उद्योग सहकारी समितियों का विकास--लधु उद्योग सहकारी समि- 
तियों का अधिकाधिक विकास किया जाना चाहिये और इन सहकारी समितियों को 
अपने सदस्यों को उचित सूल्य पर अच्छे उपकरण और कच्चा माल उपलब्ध करना 
चाहिए । 

7. उचित समन्वय--जहाँ तक सम्भव हो सके विशाल एवं लघु उद्योगों में 
उचित समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये । 


लघु उद्योगों की समस्याओं के बारे में समिति की रिपोर्ट 


लघु उद्योगों की समस्याओं के बारे में केन्द्रीय सरकार ने !! सदस्यों की 
समिति श्री चक्रधारी अग्रवाल के संयोजन में नियुक्त की थी जिसने अपनी रिपोर्ट अप्रेल 
979 में सरकार को प्रस्तुत कर दी है। इस समिति की मुख्य सिफारिशें निम्त हैं-- 

( ) लघु उद्योगों के लिए एक स्थाई एवं समन्वित नीति बनाई जानी चाहिए 
जिससे अति लघु एवं कारीगरों के द्वारा चलाये जाने वाले उद्योगों का भी समावेश हो। 
(2) लघु उद्योग विकास बैद्धू स्थापित किया जाय । (3) लघु उद्योगों के लिए आँकड़े 
एकत्रित करने का कार्य अनिवार्य रूप से लघु उद्योग विकास सद्भुउन को सौंप दिया 
जाय या अलग से एक डाटा ब्यूरो स्थापित किया जाय । (4) सभी लघु उद्योगों का 
पंजीकरण अनिवार्य किया जाय तथा सभी लघु उद्योगों को निर्धारित अधिकरण को 
अपनी-अपनी वाबिक आय-व्यय रिपोर्ट भेजना अनिवार्य किया जाय । (5) पिछड़े 
क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को पू जीगत अर्थानुदान के स्थात पर रोजगार अर्थानुदान 
दिना जाय । (6) !0 लाख रुपये तक निवेश करने वाले सहायक उद्योगों को भी 
लघु उद्योग माना जाय । (7) इन उद्योगों की विद्युत आवश्यकता पूरी की जाय । 
(8) लघु उद्योगों केक्षेत्र में बड़े उद्योगों को घुसपैठ को रोका जाय । (9) पिछड़े 
क्षेत्रों में स्थित लघु उद्योगों को प्रथम 5 वर्ष तक बिक्री कर से मुक्त रखा जाय । (0) 
सिफारिशों को मुर्तरूप देने के लिए उद्योग मन्त्रालय में एक अलग से विभाग स्थापित 
किया जाय जो सीधे एक सचिव की देख-रेख में हो । (!) उत्पादन कर की अभी 
30 लाख रुपये तक राहत है उसमें किसी प्रकार का परिवतेंत न किया जाय। 
. (2) लघु उद्योगों की कच्चे माल को माँग को पूरा किया जाय । 


बड़ पैमाने के उद्योग बनाम छोटे पैमाने के उद्योग 
रा अथवा 
पूजी प्रधान तकनीक बनाम श्रम प्रधान तकनीक 


द एक बहुचाचत विवाद (8 ?०79पॉ४० (0070००७०४०)--आज हमारे समक्ष 
एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आथिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़े 
पैमाने के उद्योगों को प्राथमिकता दी जाय अथवा छोटे पैमाने के उद्योगों को । इस 
बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि तीक् ओद्योगिक विकास की दृष्टि से बड़े 
उद्योगों का निरत्तर विकास एक अनिवार्य आवश्यकता है, प्रन्तु इस सत्य को भी 
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उपेक्षित नहीं किया जा सकता कि भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ दरिद्रता और 
बेरोजगारी का साम्राज्य है, धन के वितरण में बहुत असमानता है, वहाँ लघु एवं 
कुटीर उद्योग का विकास अपरिहार्य है । 

दो विपरीत विचारधाराएँ--वास्तव में इस समस्या से सम्बन्धित दो सर्वथा 
विपरीत विचारधाराएँ हैं--एक विचार तो यह है कि भारत आर्थिक विकास बृहृद्‌ 
स्तरीय उद्योगों के विकास पर ही निर्भर करता है। इस विचारधारा के समर्थक प्रो० 
गलेनसन, लीवेन्स्टीन, मॉरिस डॉब आदि अर्थशास्त्री हैं जिनके मतानुसार वृहद उद्योगों 
को तीब्र औद्योगीकरण का आघार बनाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में जो तर्क 
दिये जाते हैं वे इस प्रकार हैं--तीन्र आथिक विकास, जीवन-स्तर में वृद्धि, उत्पादन 
में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता, विकास का उपयुक्त वातावरण 
एवं समन्वित क्रम तथा मितव्ययिता इत्यादि । इसके विपरीत ऐसे विचारकों की अधि- 
कता है, जो श्रमप्रधान तकनीक के आधार पर कुटीर एवं लघु उद्योगों को भारत के 
औद्योगीकरण में प्राथमिकता देते हैं। श्रो० रेगनर, नकसे कुज्नेद्स किनले, बर्गर तथा 
बोर एवं यामी जैसे अर्थशास्त्री अधिक श्रम-शक्ति चाहने वाली तकनीक अर्थात्‌ कुटीर 
व लघु उद्योगों का समर्थन करते हैं। इस सम्बन्ध में जो तर्क दिये जाते हैं वे इस प्रकार 
हैं - बढ़ता हुआ रोजगार, पू जी का उचित उपयोग, विकेन्द्रित समाज की स्थापना, मुद्रा 
प्रसार पर नियन्त्रण, विदेशी विनिमय की बचत, ओऔद्योगीकरण के दोषों से छुटकारा 
इत्यादि । 

समस्या का वास्तविक सप्राधान--उपर्यक्त विवेचन से स्पष्ट है यह विवाद 
सही अर्थों में अधिकतम लोगों को रोजगार दिलाने के मानवीय उद्देश्यों और तीज्न 
आयिक विकास के बीच निहित है। कुटीर व लघु उद्योगों को प्राथमिकता देने का 
मुख्य उ्द श्य रोजगार के सुअवसरों में वृद्धि करना है और बृहद पैमाने के उद्योगों के 
विकास करने के पीछे मूल लक्ष्य देने का तीन्र ओद्योगीकरण होता है। यह सत्य है 
कि बड़े पैमाने के उद्योगों को प्राथमिकता देने से औद्योगिक विकास की गति तीर होती 
है पू जी निर्माण की गति बढ़ती है, अआशोषित साधनों का उपयोग और बाजारों का 
विस्तार होता है, बढ़ते हुए उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय के अन्तर्गत विकास की गति 
तेज होती है, परन्तु व्यापक आर्थिक विषमताएं दरिद्रता बेरोजगारी निम्त जीवन-स्तर 
मानवी मूल्यों का हास, बढ़ती हुई सामाजिक लागत, शोषण और भुखमरी इत्यादि 
इस तस्वीर का दूसरा पहलू होता है जिसको हम उपेक्षा नहीं कर सकते । इसके विप- 
रीत यदि आथिक विकास का सारा उत्तरदायित्व लघु एवं कुटोर उद्योगों पर छोड़ा 
जाता है तो देश का तीज औद्योगीकरण नहीं हो सकेगा और न ही निर्धनता के कुचक्र 
से हमें मुक्ति मिलेगी, यद्यपि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को जीवित रहने के अवसर 
और रोजगार की उपयुक्त दशाएँ उपलब्ध हो जायेंगी । ऐसी स्थिति में यह आवश्यक 
हो जाता है कि दोनों विकल्पों में से चुनाव के पहलू को स्थगित करते हुए किसी ऐसे 
विकल्प की खोज की जाय जिससे कि समस्या का वास्तव्रिक हल प्राप्त किया जा सके | 
अन्य शब्दों में, ये दोनों पहलू अपने-अपने स्थान पर महत्त्वपूर्ण हैं और इतमें किसी एक 
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का परित्याग नहीं किया जा सकता । वच्तुतः समस्या चुनाव की नहीं बल्कि समन्वय 
की है। छोटे एवं भारी उद्योगों की समन्वित विकास की रूपरेखा निम्न प्रकार प्रस्तुत 
की जा सकती है--- 

($) आर्थिक सहायता--लघु एवं कुटीर उद्योगों को आथिक सहायता देकर व 
कच्चे माल एवं सस्ती दर पर चालक शक्ति उपलब्ध कर, प्रशिक्षण और तकनीकी 
सुधार कर ओर करों में छूट देकर अपने पैरों पर खड़े होने की स्थिति में लाना होगा 
जिसमें वह बृहद्‌ स्तरीय यन्त्रीकृत उद्योगों की प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके । 

(४) क्षेत्र सुरक्षित करता--उन उद्योगों के सम्बन्ध में, जो बृहद्‌ एवं लघु 
दोनों ही स्तरों पर चढ़ाए जा सकते हैं, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी कि 
दोनों प्रकार के उद्योगों के मध्य अनावश्यक प्रतियोगिता समाप्त की जा सके । इस हेतु 
कुछ उद्योगों को कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित किया जा सकता है, जैसे 
कपास की धुनाई, औटाई, चमड़ा रंगाई, डेरी, चावल कुटाई, तेल पिरायी, रेशमी 
कपड़े बुनाई, होजरी, दरियाँ, कालोन, गलीचे, शाल, दुशाले एवं चहुरे तैयार करना, 
भिन्न-भिन्न प्रकार के बर्तन तैयार करता आदि । 

(0) सुरक्षित प्रक्रियाएं--एक ही उद्योग से सम्बन्धित कुछ़ प्रतिक्रियाएँ लघु 
एवं कुटीर उद्योगों के लिए सुरक्षित रखी का सकती हैं ओर कुछ बड़े पैमाने के उद्योगों 
के लिये जैसे वस्त्र उद्योग में कताई का काम बड़े उद्योगों को सोंपा जा सकता है। कागज 
उद्योगों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया जा सकता है कि पैकिंग कागज, बदामी रंग 
का कागज, सोख्ता इत्यादि केवल लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा तैयार किया जाय 
और शेष कागज बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए छोड़ दिया जाय । * 

7) उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन--उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन का 
उत्तरदायित्व लघु एवं कुटीर उद्योगों पर डाला जा सकता है जिससे उपभोग वस्तुओं 
की माँग को पूरा किया जा सके, माँग और पृरति में सन्तुलब बना रहे और मुद्रा प्रसा- 
रिक स्थितियाँ पैदा न होने पायें । 

(४) निश्चित सीमा तक उत्पादन सुरक्षित--यह भी हो सकता है कि एक 
निश्चित सीमा तक उत्पादन बडे उद्योगों के लिए सुरक्षित रखा जाय और उससे 
अधिक जो उत्पादन हो वह लघु एवं कुटीर उद्योग द्वारा किया जाय । इसके विपरीत 
पग॒ भी उठाया जा सकता है अर्थात्‌ एक निश्चित मात्रा तक उत्पादन केवल लघु एवं 
कुटीर उद्योगों द्वरा किया जाय और उसके बाद जो उत्पादन हो वह बड़े उद्योगों 
द्वारा किया जाय । 

(४) संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम का विकास--संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम ((0078- 
7300 77007८६ 970छ7०४77776) का भी विकास किया जा सकता है जिसके अनुसार 
किसी वस्तु के पुजाँ अथवा हिस्सों का निर्माण लघु उद्योगों द्वारा किया जा सकता है 
. और उन्हें मिलाकर अन्तिम वस्तु निर्माण करने का कार्य बड़े उद्योग कर सकते हैं। 
- इस पद्धति को जापान में अपनाया गया है। भारत में साइकिल उद्योग, घड़ी उद्योग 
आदि में यह पद्धति अपनाई जा सकती है । 


(2 
भारत में बेरोजगारी व अददय (कृषि) 
बेरोजगारी को समस्या 


( एपर०एाए0एए6ाई 459 585९१ ए7९४०0एफ०या ?ि7070फ5 47 89459) 





बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जहाँ श्रम शक्ति (श्रम की पूति) व रोजगार 


शवित से है, जो शारीरिक रूप से समर्थ हे व श्रम करने की इच्छक है, किन्तु जिसे 
कोई आथिक कार्य नहीं मिल पाता । 

बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ-साथ समाज की श्रम शक्ति में वृद्धि होती है। श्रम 
की अधिकता के कारण भारत में बेरोजगारी तथा अल्प रोजगारी की समस्या बहुत उम्र 
होती जा रहो है। श्री जगजीवन राम के शब्दों में, 'विछले 5 वर्षो में रोजगार के 
जो अवसर प्राप्त हुए थे, वे बहुत सामा तक बढ़तो हुई जनसंख्या में समा गये ।” 

भारत में बेरोजगारी की स्थिति 

विश्वसनीय आँकढड़ों के अभाव में, बेरोजगारों के सम्बन्ध में पूर्णतया सही 
स्थिति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो भी आँकड़े प्राप्त हें उनके 
आधार पर देश में बेरोजगारी की स्थिति निम्न प्रकार है-- 


पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार तथा बेरोजगारी (लाखों में) 


प्रथा द्वितीय तृतीय तीन चतुर्थ. पद्चम 

सद.... योजना योजना योजना वाधिक योजना योजना 
योजना 974-78 

], योजना के आरम्भ न द । 
में बेरोजगारों की संखया 33 59 7] 96 26 40 
2, योजनावधि में 
श्रमिक संख्या में वृद्धि 90 !8 70 40 273 220 
3. जोड़ (2) )23. 47॥ 24] 296 399 960 
4, योजनावधि में अति- क्‍ 
रिक्त रोजगार व्यवस्था 70 [00 ]45  4-]4. 80 50 
. 5. योजना के अन्त में 
बेरोजगार (3-4) 53 7] 96 222-238 2]9 20 
6. कुल श्रम 
शक्ति में बेरोज- 
गारों का प्रतिशत (2-9) (5-6) (4-5) 


भारत में बेरोजगारी व अदृश्य, (कृषि) बेरोजगारी की समस्या 83 


उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि प्रत्येक योजना के साथ-साथ बेरोजगारी भो 
_बढ़तों गयी है । रे ओ 

छठों पंचवर्षोष थोजना में बेरोजगारी सम्बन्धी अनुमान--छठी पद्नवर्षीय 
योजना के मसौदे में दिये गये बेरोजगारी सम्बन्धी अनुमान नेशनल सेंपिल सर्ग के 
32वें दोर पर आधारित है। योजना आयोग के बेरोजगारी सम्बन्धी नवीनतम 
अनुमान अवधाराणात्मक दृष्टि से पूराने सभी अनुमानों से भिन्न हैं। इस अनुमानों 
को देने के लिए बेरोजगारी की निम्नलिखित अवधारणाएं स्वीकार की गयी हैं--- 

, सामान्य स्थिति बेरोजगारी (ए5एढ) 888६05 एऐ76९एछएॉ0५9797९४६)--- 
इसका अर्थ लम्बे समय तक रहने वाली या स्थायी बेरोजगारी से है। इसकी माप बे- 
रोजगार व्यक्तियों की संख्या के रूप में की जाती है। बेरोजगारी के माप के लिए यहु 
अवधारणा उन व्यक्तियों के लिए अधिक महत्व रखती है जो कि नियमित रोजगार 
के तलाश में रहते हैं जेसे शिक्षित एवं कुशल व्यक्ति। ये लोग आकस्मिक या 
अनियमित रोजगार स्वीकार नहों करते। इसी कारण इसे खुली बेरोजगारी कहा _ 


ना है । 


2, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी (#€०४ए 5६80प5 एंअधणएी0ए7ए०ग) 
इसे भी व्यक्तियों की संख्या के रूप में मापा जाता है । जिन व्यक्तियों के पास सर्भे- 
क्षण सप्ताह के दौरान एक घस्टे का भी कार्य नहीं था ओर जो रोजगार की तलाश में 


20०० ॥४धहक0+ ० ॥२४५३३.403 लक ॥8७ व कराना 3० ५५५ ४१०४५ 


थे उन्हें बेरोजगार मान लिया गया है.। 


बेनिक स्थिति बेरोजगारों (09779 508६  ऐं.2७7090% एवं ) --- 
जिन व्यक्तियों के पास एक घण्टे का भी कार्य नहीं था उन्हें बेरोजगार, जिन पर | 


५, ९५५»५०३५५५५७५५५०५००५ 


घण्टे से 4 बण्टे तक काम था उनके पास आधे दिन का रोजगार और जिन पर इससे 


शनि... ४७७७एएए। 
!॥। 


अल मै आ पास ॥न्‍्मून्कक७..५५०० ५००५... का 
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इसके अन्तर्गत सभी प्रकार की बेरोजगारी आ जाठोी..है । 


योजना आयोग ने मार्च 980 के लिए तोन अवधारणाओं के आधार पर 
बेरोजगारी के जो अनुमान दिये हैं वे नीचे सारिणी में दर्शाये गये हैं । 
हे करोड़ में 





अवधारणा द आय समूह वर्षों सें 


प्रतिशतश प्रतिशश (१5+) (१5-59) 
5-- ]977-78 980 





सामान्य स्थिति (७) 4"2 448. 423 ।*]4 रे 
साप्ताहिक स्थिति (४) *2! 4.54. 4*48 :6 -4 
दैनिक स्थिति (0) 2".07 774  878 -98 *92 
कुल श्रम शक्ति 2680-5 
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उपयंक्त सारिणी से स्पष्ट है कि 980 में () लगभग ।.2 करोड़ व्यक्ति 
सामान्य स्थिति या खुली बेरोजगारी की श्रेणी में थे (8) देनिक स्थिति के आधार पर 
207 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार थे। ($४) दैनिक स्थिति वाली बेरोजगारी की दर 
(बेरोजगार व्यक्तियों का कुल श्रम शक्ति से प्रतिशत) समस्त भारत के लिए 977- 
78 में 8.8% था जो 980 में घटकर 7.74% हो गया। (37) इसके विप- 
रीत सामान्‍य स्थिति बेरोजगारी जो !977-78 में 4.23% थी, बढ़कर 980 में 
4.48% हो । 


भारत में बेरोजगारी की प्रकृति 


भारत में बेरोजगारी का अध्ययन हम दो शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं : 

(अ) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी : कृषि बेरोजगारी 

(ब) नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी 

(अ) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों : कृषि बेरोजगारी--भारतवर्ष के ग्रामीण 
क्षेत्र में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है--मोसमी तथा. स्थायी या छिपी हुई 
बेरोजगारी, द 


भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है ओर कृषि 


ता) 6॥00॥/०१०/७ाहताणताकतत/१३ा/ की कलत तक नन, 


अधिकतर एक मौसमी उद्योग है । मौसमी बेरोजगारी के अन्तगंत ग्रामवासी फसल 


० कथा ॥५क०न०नक»»०५४०८००४०९० 


कंट जाने के बाद बेकार हो जाते हैं तथा जब तक दूसरी फसल का कार्यक्रम प्रारम्भ 
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होने से तथा कृषि सहायक व अन्य कुटोर उद्योगों का पर्यात्त विकास न होने से लोगों 
को वर्ष भर कार्य नहीं मिल पाता है। मौसमी बेरोजगारों के सम्बन्ध में अलग-अलग 
अनुमान लगाये गये हैं। रॉयल कमोशन (शाही आयोग) के अनुसार कृषक वर्ष भर 
में कम से कम 4-5 माह तक अवश्य ही बेरोजगार रहते हैं। डॉ० राधाकमल घुकर्जो 
के अनुसार उत्तर प्रदेश में सघन कृषि क्षेत्रों में किसानों को साल भर में केवल 200 
दिन ही काम मिलता है। श्रो जंकू के अनुधार बंगाल में पटसन की खेती करने वाले 
लगभग 9 माह, चावल की खेती करने वाले 7? माह खाली बेठे रहते हैं । डॉ० स्लेटर 
के अनुसार दक्षिण भारत में किसानों को साल भर में केवल 200 दिन ही काम 
मिलता है । 

विभिन्न राज्यों के कृषि श्रमिकों की बेकारी की स्थिति में काफी अन्तर पाया 
जाता है। सन्‌ व97] की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 000 पुरुष 
श्रमिकों के पीछे बेरोजगार श्रमिकों की संख्या असम में 7794, बिहार में 3:28 
 बम्बई में 3:88, मध्य प्रदेश में 0:69, उड़ीसा में 2:6], पंजाब में 7:40 राज- 
स्थान में 0:94, आन्ध्र प्रदेश में |:97, केरल में 28:80, मद्रास में 77380, मैसूर 
में ।:78, उत्तर प्रदेश में 77, पश्चिम बंगाल में 8:2 तथा समस्त भारत के 
लिए 478 थी । 


भारत में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में छिपी हुई बेरोजगारी ही अत्यन्त व्यापक है। 


2 एल 
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भारत में बेरोजगारी व अहृश्य (कृषि) बेरोजगारी को समस्या 85 


पी हुई बेरोजगारी से हमारा तात्पर्य ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की उस स्थिति से है 
जिसमें श्रमिक काम पर लगा हुआ मालूम तो होता है, किल्तु उत्पादन में उसका 
अंशदान नहीं के बराबर होता है। भारत में भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव 


न ल्‍५४४७॥६०५८; 
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होने के कारण कृषि में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हुए हैं। उनकी सोमान्त 
उत्पादकता बहुत ही कम होतो है या शुन्य होतो है । कृषि में संलग्न इन अतिरिक्त 


कं |सनक-०>>प के कक) तन कक "नाक ५ नस १५५९५ 


व्यक्तियों को यदि कृषि से हुटा लिया जाय और अन्य व्यवसायों में लगा दिया जाये “ 


४५४३५४४०४४९२+ 
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है । उदाहरण के लिए, यदि कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनपात 70 प्रतिशत से _ 
कम करके 60 प्रतिशत कर दिया जाय ओर देश में कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव न 
पड़े तो हम कह सकते हैं कि 0 प्रतिशत लोग छिपी बेरोजगारी से प्रभावित हैं। कृषि 
में ऐसे अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या का अनुमान कई विद्वानों ने लगाया है। 
अदृश्य बेरोजगारी की इस अवस्था को नीचे चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। 
चित्र से स्पष्ट है कि 0? जनसंख्या पर प्रति व्यक्ति ओसत उत्पादन (22) 
अधिकतम है, परन्तु इसके बाद जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ ओसत उत्पादन घटने 
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जन जस्का 
लगता है। अतः ०? जनसंख्या को आदर्श जनसंख्या कहा जा सकता है। जब जन- 
संख्या बढ़ कर 0?.हो जाती है तो सीमान्त उत्पादन शुन्य हो जाता है॥ ९, के 
बाद कुल उत्पादन वक़॒ (77) एक सीधी रेखा के रूप में प्रदाशत है अर्थात्‌ £ बिन्दु 
पर सीमान्त उत्पादन शून्य है। स्पष्ट है कि ऊपर से देखने में तो 0९, के बाद के 
व्यक्ति भी कार्यरत हैं, परन्तु उनका कुल उत्पादन में योगदान शुन्य है । उत्पादन में 
योगदान की कसौटी पर केवल 00९, व्यक्ति ही रोजगार में कहे जायेंगे । शेष ?, ?५ 
या इसके बाद जो भी व्यक्ति रोजगार में लगे होंगे वे सभी अदृश्य रूप से बेरोजगार 
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होंगे, क्योंकि इन्हें उत्पादन में न भी लगाया जाय तो उत्पादन में किसी भी प्रकार की 
कमी नहीं होगी । 

कृषि में ऐसे अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या का अनुमान भारत में कई विद्वानों 
ने लगाया है। श्री नव गोपाल दास के अनुसार सच !929 में भारत में अतिरिक्त 
कृषि श्रमिकों (पुरुष) की संख्या लगभग !“355 करोड़ थी। श्री दत्ता ने यह संख्या 
सन्‌ 95] में :94 करोड़ अनुमानित की थी। श्री एम० एल० गुप्ता का अनुमान 
था कि भारत में ऐसे अतिरिक्त कृषि श्रमिकों को संख्या !954 में-4“23 करोड़ थी 
जिनमें से 2:67 करोड़ मोसमी बेरोजगारी से प्रभावित थे तथा ।56 करोड़ अदृश्य 
बेरोजगारी से प्रभावित थे। श्री अशोक मित्रा ने प्रति हेक्टेयर पंजाब में अनावश्यक 
रूप से अधिक श्रमिकों के सम्बन्ध में इस प्रकार अनुमान लगाये हैं--2-4 हेक्टेयर के 
खेतों पर 49"77% , 4-6 हेक्टेयर के खेतों पर 42'! 0. 6-8 हेक्टेयर के खेतों पर 
34*76५5, 8-2 हेक्टेयर के खेतों पर 35:96% , 2-20 हेक्टेयर के खेतों पर 
7*70% तथा 20 व उससे अधिक हेक्टेयर के खेतों पर 2'6% । विश्व भारती के 


निनिकिशिल न मा अमल 


कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केन्द्र द्वारा बिहार में लिये गये जाँच के समंजकों पर डॉ० 


जे पी० भट्टाचाये ने क्रषि श्रमिकों में अह्श्य बेरोजगारी का अनुमान लगाया है । 


प् 


'उनके अनुमान के अनुसार यह संख्या उत्तर बिहार में 297% तथा मध्य बिहार 

क्षेत्र में 226% है।.. नननण कण -- 
_ ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या ने दिन-प्रतिदिन भयंकर रूप धारण 

कर लिया है। 956 में जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में 53 .ला-ख.व्यक्ति बेरोजगार थे वहीं 
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रखकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी डन्मूलन एक महत्वपूर्ण कार्य समझा गया और _ 
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इसके अमल में तेजी लाने के उद्देश्य से प्रधानमल्त्री के 20 सुत्री कार्यक्रम का इसे प्रमुख 


,2३8॥०४५२/३ ० एपकनिकिकाएक माह । 


अंग बनाया गया है। 


(##0488७४०५०५७॥३७५,, 


नगरीय क्षेत्र में बेरोजगारी 


नगरीय क्षेत्र में लगभग सभी बेरोजगारी प्रत्यक्ष है। इस प्रकार की बेरोजगारी 
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से सामाजिक स्तर प्र अनेक प्रकार के तनाव उत्पन्न होते हैं जिनसे सामाजिक व्यवस्था 


,,.ावतान-जारल ि " कली जीप क के जलककल8 ७» 3५५३७५५५+॥५०-.०९+०० 


असलफन्‍लप 


खतरे में पड़ सकती है। परच्तु फिर भी योजनावधि में शहरों में न केवल बेरोजगारों 


2232-3० ५॥५०५+ाइ०न-कनान++ कक १क ५५५६ नीद ९ ,कधकात4३०७५१० 


की संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि शहरों में कुल श्रम-शक्ति के साथ बेरोजगारों का 
दातार, आर० सी० भारद्वाज, राष्ट्रीय नमृता सर्वेक्षण योजना आयोग, विलफ्रोंड 
मेलेबबाम आदि अर्थशापस्त्रियों ने विभिन्न समयों पर नगरीय क्षेत्र में बेरोजगारों की 
संख्या के अनुमान लगाये हैं। 

नगरीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से दो प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है-- 
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भारत में नगरीय क्षेत्र में बरोजगारो 





नगरीय क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र में श्रम- 
स्रोत समयावद्चि बेरोजगारी शक्ति के साथ 
(लाखों में) बेरोजगारी का अनुपात 





वबी० एन० दातार मार्च !95! 25-30 2:00 
आर० सी० भारद्वाज मार्च !95] 25 ,. त]* 4 
नेशनल सेंपिल सर्वे और 


एंप्लायमेंट एक्सचेंज के आँकड़े सितम्बर !953 94. ["0 
दूसरी पंचवर्षीय योजना मार्च !956 2 ]0: 0 
बिलफ्रोेंड मैलेतबाम मार्च 965 95 [0*0 
आर० सो० भारद्वाज मार्च 956 34. [9:5 
नेशनल सेंपिल सर्वे और 

एंप्लायमेंट एक्सचेंज के आँकड़े. मई 956 34 3*] 
आर० सी० भारद्वाज मई !96! +5 5:5 
पंचवर्षीय योजना !978-83. मार्च 978 4] 9:0 





. (अ) औद्योगिक बेरोजगारी । 
(ब) शिक्षित वर्ग व मध्यम श्रेणी के लोगों में पाई जाने वाली बेरोजगारी । 
(अ) औद्योगिक बेरोजगारी--देश में जनसंख्या की तेजी से वृद्धि के कारण 


श्रमिकों की संख्या भो बढ़ रही है। ज्यों-ज्यों नगरों का विस्तार होता जा रहा है, हर 


त्यों-त्यों ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या शहरी क्षेत्रों को स्थानान्तरित होती जा रही है । 
इसके अतिरिक्त कम कामकाज वाले मौसम में अनेक कृषि श्रमिक रोजगार की तलाश 
में औद्योगिक केन्द्रों में आते हैं। इस तरद उद्योगों में काम माँगने वाले व्यक्तियों की _ 
संख्या तो बढ़ती जाती है। किन्तु औद्योगीकरण की गति धीमी होने के कारण रोज- 
गार के इच्छुक श्रमिकों को उद्योगों में प्री तरह खपाया नहीं जा रहा है। इस प्रकार 
ओद्योगिक श्रमिकों में बेरोजगारी निरन्तर बढ़ रही है। 

..._(ब) शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी--भारतवर्ष में शिक्षित बेकारी की समस्या 


मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में है। शिक्षित लोगों में बेरोजगारी का तात्पर्य उस स्थिति से है. 


7७०५० 


संख्या में विद्यायियों का. शिक्षा प्राप्त कर तिकलने के कारण, शिक्षित बेरोजगारी भी 
बढ़ती जा रही है। शिक्षित व्यक्तियों की बेकारी का सहीं अनुमाव लगाना बहुत कठिन 
है । ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस प्रकार के बेकार व्यक्तियों की संख्या रोजगार 
के अवसरों की उपलब्धि तथा पूति और माँग में असंतुलन पैदा हो जाने के कारण 


अधिक हो रही है। श्रतिवर्ष कितने हो नये कालेज तथा स्कूल खुलते हैं और प्रत्येक 
वर्ष शिक्षा प्राप्त करके युवक ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकल रहे हैं ओर इस प्रकार 


[88 भारत में वेरोजगारी व अदृश्य (कृषि) बेरोजगारी की समस्या 


रोजगार या काम की तलाश करने वाले व्यक्तियों की संख्या रोज के अवसरों की 
तुलना में बढ़ती जा रही है। दोष-युक्त शिक्षा प्रणाली से भी यह बेकारी बढ़ती है 
हमारी शिक्षा प्रणाली पुस्तकीय है। उसमें व्यावसायिक या प्राविधिक स्वरूप बहुत 
कम है। वह किसी विशेष कार्य के लिए छात्रों को प्रशिक्षित नहीं करती । यही कारण 
हैं कि बहुत से शिक्षित लोग बेरोजगार रहते हैं । के 

... शिक्षित बेकारी का अर्थ विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अलग-अलग लगाया जाता 
है। सामान्य शब्दों में इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षित कार्य ब्यक्ति का कार्य तो करना 
चाहता है, परन्तु उसे कार्य ही नहों मिलता है अर्थात्‌ वह बेकार रहता है एवं अपनी 
शिक्षा या योग्यता का सुल्यांकत करने का अवसर उसे प्राप्त नहीं होता है। 

... समस्या की गमस्भोरता--छठी योजना के अनुसार 980 के प्रारम्भ में शिक्षित 
बेरोजगारों की संख्या 34:72%, लाख थी जो कुल शिक्षित आय श्रम शक्ति का 5*32% 
थी । इसमें मैट्रिक /हायर सैकण्ड़ी पास व्यक्तियों की संख्या 24*62 लाख तथा स्नातक 
व प्राविधिक डिप्लोमा होल्डरों की संख्या 0*0 लाख थी। बेरोजगारो की सर्वाधिक 
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5:7% थी। दन्‍्त चिकित्सकों व पशुओं के स्तातकों में यह 2 से 36% थी। कला 
ब विज्ञान के स्नातकों में यहु 27-22% थी 
 “रॉजगार विनिमयालयों के रजिस्टर आँकड़ों से पता चलता है कि 50% काम 
चाहने वाले व्यक्ति शिक्षित वर्ग के हैं । 
अनुमान लगाया गया है कि 985 के आरम्भ में शिक्षित बेरोजगारों की 
संख्या 406*56 लाख हो जायेगी । इस प्रकार हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारी की 
समस्या भी काफी गम्भीर है । 


भारत में शिक्षित व्यक्तियों में बढ़ती हुई बेरोजगारी के खतरे के साथ-साथ 
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बनी हुई है । री 
““” »भारत में प्रायः यह देखने में आता है कि न केवल शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार 
है बल्कि बेरोजगार पाने के लायक भी नहीं हैं क्योंकि उन्तें कार्य करने की योग्यता, 
व दक्षता बहुत नीचे स्तर की है । ऐसी स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है कि तथा कथित 
शिक्षित व्यक्ति अध्ययन काल में जैसे-तैसे डिग्री तो प्राप्त कर लेता हैं लेकिन अपने 
पाठ्यक्रमों का भली प्रकार से अध्ययन नहीं करते जिससे उसमें विषय के नाम का 
सर्वया अभाव रहता है ७. 
बेरोजगारी के कारण क्‍ 
भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी के कारण भिन्न-भिन्न हैं, तथापि 
* हम कतिपय सामान्य कारणों का उल्लेश्व कर सकते हैं जो निम्न हैँ 
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जनसंख्या में तीतन्र बद्धि--हमरी जनसंख्या में प्रतिवर्ष लगभग 2"5« से 
वृद्धि हो रही है.। जनसंख्या की इस तीज वृद्धि के कारण हमारी श्रम-शक्तत भी तेजी 
से बढ़ रही है, परन्तु रोजगार के अवसर उसी गति से नहीं बढ़ सके हैं। फलत: देश 
में बेरोजगारी की समस्या उग्र है । 

2. कृषि का पिछड़ापन--भारतीय कृषि करने का ढंग अब भी बहुत पुराना 
है । कृषि उद्योग अविकसित है ओर वर्षा पर अधिक निर्भर है जिससे उप्रका स्वरूप 
अधिक मौसमी है। कृषि की इस पिछड़ी हुई अवस्था के कारण इसमें अधिक लोगों... 
को रोजगार प्रदान नहीं किया जा सकता । 

3. दोषपुर्ण शिक्षा प्रणाली--हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, क्योंकि वह 
_ अधिकतर साहित्यिक है व्यावसायिक नहीं । जिसके फलस्वरूप शिक्षित बेकारी देश में 

अधिक है। प्रत्येक तर्ष हमारे विश्वविद्यालयों से हजारों विद्यार्थी बी० ए०, एम« ए० 
पास करते हैं। फलत: प्रतिवर्ष शिक्षित वर्ग में कार्य ढ़ ढ़ने वाले तथा कार्य के अवसरों 
में अन्तर बढ़ता जाता । 

4६. प्रतिकूल उत्पादन तकनोकी की चुनाव--भारत में विभिन्न योजनाओं में 
उत्पादन के क्षेत्र में विकसित पाश्चात्य तकनीकी का प्रयोग किया गया । फलत: उप- 
भोग वस्तु उद्योगों व भारी उद्योगों में क्षेत्रीकरण इतना अधिक हो गया कि वर्तमान 
समय में उपभोग वस्तुओं व मशीन बनाने वाले उद्योगों में विनियोग के प्रति इकाई 
रोजगार प्रदान करने को क्षमता बहुत कम है। योजनाओं की अवधि में राष्ट्रीय आय 
तथा बेरोजगारी में एक साथ वृद्धि होने का एक कारण यह है कि बोजनाओं के अंत- 
गत छुने गये तकनीक उत्पादन की मात्रा में तो वृद्धि करते हैं, परन्तु इनसे श्रम की 
आवश्यकता कम हो जाती है । 

5. विकास की घोमी गति--भारत में योजना काल में यद्यपि आर्थिक विकास 
हुआ है ओर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई है लेकिन आथिक विकास की दर विभिन्न 
पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत लक्ष्य से, नीची रही है। इस स्थिति में रोजगार के 
अवसरों में ज्यादा वृद्धि न होना स्वाभाविक ही है। 

यह उल्लेखनीय है...कि आर्थिक विकास द्वारा बेरोजगारी की समस्या स्वत 
हल नहीं हो जाती ।.बह देखा जाता है कि यदि रोजगार आयोजन की ओर ध्यान न 
दिया जाय तो आथिक विकास की गति तेज होते हुए भी बेरोजगारी की समस्या बनी 
रह सकती है। भारत की स्थिति ऐसी हो है. यहाँ आयोजन काल के 35 वर्षों में 
यद्यपि बेरोजगारी कम-करने को_ आथिक आयोजन का उद्देश्य तो माना गया लेकिन 


आवाामआश 


2 न्‍*क/४क 0; 
प्रफबाइा/0भ8 2३4 १्ाथमम १०4१ ' 


विनियोग का निम्न स्तर--भारत की बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण 
विनियोंग के निम्त स्तर को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। देश में सार्वजनिक 


विनियोग की वास्तविक मात्रा में वृद्धि नहीं की जा सकी थी । आन्तरिक मुद्रा स्फीति क्‍ 
विदेशी सहायता की अनिश्चितता व युद्ध की आशंका के कारण पृ जी विनियोग विशेष 





३४४७ ४६२३) ४६६५&+-न २२७५२) ॥॥४४; 


[90 भारत में बेरोजगारी व अहृश्य (कृषि) बेरोजगारी की समस्या 


रूप से !965-75 के दशक में आशानुकूल नहीं रहा | ऐसी स्थिति में गतिहीवता की 
स्थिति अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो गयो थी। इस प्रकार विनियोग के अभाव के कारण 
भारतवर्ष में रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं की जा सकी है । 

7, निजी क्षेत्र के समक्ष अनिश्चितता व अत्यधिक सरकारी नियंत्रण--निजी 
क्षेत्र के समर्थकों का मत है कि सरकारी नीतियाँ निजी क्षेत्र को उत्साहित करती 
है जिससे यह रोजगार के अवसर बढ़ाने में अपना पूरा योगदान नहीं दे पाते । भूत- 
काल में सरकार की कर नीति, विनियोग को प्रोत्साहन देने वाली नहीं रही है । 

8. मानवीय शक्ति के उचित नियोजन का अभाव--देश में मानवीय शक्ति 
के उचित नियोजन के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया है जिसके कारण 
देश में रोजगार बढ़ने के बावजूद भी बेरोगारी बढ़ी है और रोजगार के सम्बन्ध में 
विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई है । 

9. अन्य कारण--उपयुक्त आधारभूत कारणों के अतिरिक्त देश में व्याप्त 
बेरोजगारी समस्या के लिये निम्न कारण उत्तरदायी हैं -- 

_(क) ब्रिटिश काल में जो नीति अपनाई गई उससे हमारे देश में कुटीर व लघु 
उद्योगों का हास हुआ है, वे अभी तक पर्यात्र मात्रा में उचित ढंग से विकसित नहीं 
हो सके हैं । 

(ख) देश के प्राकृतिक साथनों की क्षमता का पूर्णतया उपयोग नहीं किया 
गया है । 

(ग) कृषि तथा अल्य उद्योगों में पृ जी का अभाव है । 

(घी) भारत में श्रमिकों की गतिशीलता का अभाव है। 

(ड)) देश में अशिक्षित व अकुशल श्रमिकों का आधिक्य है । 

(च) बहुत से उद्योगों में लागत कम करते के उद्देश्य से नवीनीकरण व 
आधुनिकीकरण के कार्यक्रम अपनाये गये जिससे थोड़े-बहुत श्रमिकों की छंटनी हो गई 
है । क्‍ द 
(छ) पिछले कई वर्षों में कई विभाग जो युद्धकाल में स्थापित किये गये थे, 
जैसे नागरिक सम्भरण विभाग आदि अब बन्द कर दिये गये हैं । 

(ज) देश का ओद्योगीकरण भी धीमी गति से हो रहा है । हाल ही में विदेशी 
मुद्रा की कठिनाइयों के कारण आयात पर बहुत से प्रतिबत्ध लगा दिये गये हैं जिससे 
कि औद्योगीकरण की गति में शिथिलता आ गई है । 

(झो इसके अतिरिक्त ऊंची लागत अर्थ-व्यवस्था, सूखा, मन्‍्दी व अवमुल्यन 
की दशाएँ तथा समाज की बदलती परिस्थितियों में मध्यम श्रेणी की स्त्रियों को श्रम- 
बाजार में प्रवेश आदि की बेरोजगारी के अन्य कारणों के अन्तर्गत उल्लेख किया जा 
सकता है।... 

सुझाव--बेरोजगारी की समस्या देश में अत्यत्त गम्भीर है और इसको शीक्र 
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भारत में बराजयारों व अदृश्य (कृषि) बेरोजगारी की समस्या [9] 


दशक रहना चाहिए । विकास कार्यक्रम इस आधार पर बताये जाने चाहिए कि सब 
लोगों को राजगार मिले । श्रो घी० बी घिरि के अनुसार बेरोजगारी दूर करने के 
लिये हमें शीघ्र हो सबके लिए रोजगार को भावना से युद्ध-स्तर पर सक्रिय उपाय करने ._ 
"हींग 

बेरोजगारी को समस्या के समाधात के लिए और सुझावों का अध्ययन हम 
दो शीर्षकों के अन्तर्गत करंगे 

(।) सैद्धांतिक विवेचना 

(2) व्यावहारिक :पाय 


के (!) सैद्धान्तिक विवेचना' 
आध्थिक विकास की दृष्टि में मानवीय संसाधनों के उपयोग हेत विभिन्न 


विकासवादी अर्थ-व्यवस्थाओं द्वारा भिन्न-भिन्न उपाय बताये गये इन सभी उपायों _ 


_का अन्तिम लक्ष्य जनशक्ति के सर्वोत्तम उपयोग द्वारा वांछित आथिक विकास को प्राप्त 
करना है । इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण विचारधाराएँ इस प्रकार हैं-- 


!, रेगनर नकसे (7२०४००० एए८७०) की विचारधारा 


प्रो० नकक्‍्स का मत है कि अर्द्धविकसित देशों में औसत रूप से कुल जनसंख्या_ 
का लगभग 25% अदृश्य-बेरोजगारी से ग्रस्त है। नर्क्स का कथन है कि “घतीभूत _ 
श्रम, ((092००९० !&0007) ही व जी होती है। अतः अद्श्य बेरोजगारी में निहि 
श्रम के अपव्यय का पू जी निर्माण में उपयोग क्रिया जा सकता है। अत: यह उचित 
है कि अदृश्य बेरोजगार श्रमिकों को कृषि से हटाकर, सिंचाई, रेल, सड़क, मकान 
आदि विशेष सामाजिक सेवाओं के निर्माण में लगाया जाये | नक्स के शब्दों में '“अति- 
रिक्त श्रमिकों को भूमि से हटाया जाना सम्भव है। ऐसे लोग जिस वस्तु का निर्माण 
करेंगे उससे वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, किन्तु पूंजी के बिना वे क्‍या 
उत्पादन करेंगे ? सम्भवतः बहुत कम । अतः उन्हें वास्तविक पू'जी के उत्पादन में ही 
क्यों न लगाया जाये ? 

अतिरिक्त श्रम-शक्ति को भूमि से हटाकर पृ जीगत परियोजनाओं में लगाने में 
दो समस्याएं हैं--(अ) उपकरणों की उपलब्धि और (ब) योजनाओं का वित्त प्रबंध । 

जहाँ तक अतिरिक्त कृषि-श्रम को पूजीगत योजनाओं में कार्य करने के लिए 
उपकरणों तथा अन्य सामान उपलब्ध कराने की समस्या है, उसको हल करना अत्यन्त 
सरल है । इस सम्बन्ध में तकक्‍्से का सुझाव है कि--(अ) जहाँ तक संभव हो उत्पादन 
कार्य में श्रम-प्रधान तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए जैसे, जंगल साफ करने 
में, पेड़ को गिराने का कार्य श्रमिकों द्वारा होता चाहिए न कि बुलडोजरों द्वारा, (ब) 
कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त श्रमिकों के स्थानांतरण से क्ृषि में प्रयोग किए जा रहे उप- 
करणों - जैसे, टोकरियों, बेलचों व हथौड़ियों आदि में भी बचत होगी । अतिरिक्त 
श्रमिक इन फालतू उपकरणों को पूजोगत योजनाओं में प्रयोग के लिए ले जा सकते 


99 भारत में बेरोजगारी व अदृश्य (कृषि) बेरोजगारी की समस्या 


हैं (स) विकास की प्रारम्भिक अवस्था में बहुत ही साधारण किस्म के औजार तथा 
उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है । 


ललित ननयक+ ७ 


जनसंख्या के उपभोग-स्तर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, (४) कृषि क्षेत्र में जिन ४ 
श्रमिकों को स्थानानतरित किया जाये, उनके लिये तुरन्त वैकल्पिक रोजगार की 
_ व्यवस्था होती चाहयि। _...............पए<प्)्प़़्््ःर्ः 


सैडान्तिक दृष्टिकोण से प्रो० नव्स का सिद्धान्त काफी महत्त्वपूर्ण है। अर्ड- 
विकसित देशों में पाये जाने वाले श्रम अतिरेक का उपयोग उत्पादन कार्यों में किया 
जा सकता है। विकास की प्रारम्भिक अवस्था में अर्द्धविकसित द्वेशों को बाह्य सहा- 
यता पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । इस सिद्धांत के अनुसार देश में 
तनिहित सम्भाव्य बचत का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करके आर्थिक विकास को 
संभव बनाया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक सिद्धान्त की व्यावहारिकता का प्रश्न 
है, अह्श्य बेरोजगारी की सही माप अतिरिक्त श्रम को प्‌ जीगत परियोजनाओं में स्था- 
नान्‍तरित करता पर्याप्त मात्रा में मशीन; औजारों और उपकरणों की व्यवस्था करना 
करना, साधनों को सही दिशा में गतिशीलता आदि अतेक समस्यायें पू जी निर्माण में 
संभाव्य बचत योगदान को सीमित कर देती है। 





2. आ्थर लुईस की विचारधारा 


प्रो० विलियम आर्थर लुईस अपने लेख “श्रम की असीमित पूति से आथिक 
विकास (2000० 96ए९०एपफ्ा०का६ शांति फेढ पमां(8त0 5पए ० ]89०ए7) 
में एक मॉडल के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, कि श्रम की असीमित 
पूति के बावजूद भी तीत्र आर्थिक विकास सम्भव है। लुईस का यह विश्वास है कि 
अर््धंविकसित देशों में असीमित मात्रा में श्रमिकों की पूति जीवन-निर्वाह-मजदूरी-स्तर 
पर उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में-- आशिक विकास उस समय होता है, जबकि जीवन- 
निर्वाह क्षेत्र से अतिरिक्त श्रमिक को निकाल कर पू जीवादोी क्षेत्र में लगाने के कारण 
पुजी का सञ्जय या निर्माण होता है ।”” लुईस का मत है कि अर्द्धविकसित देशों में 
मानवीय-श्रम सस्ता होता है और उसकी पति आसानी से हो जाती है, अत: आव- 
श्यकता इस बात को है कि जीवन-निर्बाह क्षेत्र से अधिकाधिक मात्रा में मानवीय श्रम 
प्राप्त किया जाये ओर उन्हें ऊंची मजदूरी का प्रलोभव देकर औद्योगिक क्षेत्र की ओर 
स्थानांतरित किया जाये । 


लुईस के मॉडल की तीन प्रमुख बातें : 


(अ) ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा ओद्योभिक क्षेत्र में मजदूरी की दर, चाहे थोड़ी 
अधिक हो, पर निश्चित हो 


(ब) ओद्योगिक श्रम में विनियोग अधिक किया जाय, भले ही वह जनसंख्या 
वृद्धि के अनुपात में न हो, तथा 
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(स) श्रमिकों को प्रशिक्षित करने की लागत पूरे समय तक समान बनी रहनी 
चाहिए | 

प्रो० लुईस के मॉडल का प्रधान गुण यह है कि यह बहुत स्पष्ट ढज़ु से विकास 
प्रक्रिया की व्याख्या करता है और यह स्पष्ट करता है कि उन अर्द्धविकसित देशों में 
पृ जी -निर्माण किस प्रकार होता है, जहाँ श्रम का बाहुल्‍वथ और पूंजी की दुर्बलता होती 


है । 


3, प्रो० लेबेनस्टीन के विचार 


प्रो० हारेव लेबेनस्टीन ने अपनी पुस्तक (८०ल्‍०७9० ठ38८६छब-07655 8फठ०ें 
६ ८0080770 070७फ9' में अद्ध विकसित देशों के सम्बन्ध में एक वाद या थीसिस को 
जन्म दिया है। जिसे न्यूनतम आवश्यक प्रयत्नवाद' कहते हैं। अपने इस ग्रन्थ में 
लेबेनस्टीन ने भारत, इच्डोनेशिया आदि, उन अद्ध विकसित देशों की समस्याओं का 
अध्ययन किया है, जिनमें जनसंख्या का घनत्व अधिक है । 

लेबेनस्टीन का मत है कि अद्ध विकसित देशों में केवल प्रति व्यक्ति भाय बढ़ने 
पर ही जन्म-दर कम होगी अर्थात्‌ पहले आर्थिक विकास होगा, फ़िर जन्म दर घटेगी । 
लेबेनस्टीन के शब्दों में-- बिना आधिक विकास के कोई भी प्रत्यक्ष तरीके जन्म-दर 
नियन्त्रण में सफल नहीं हो सकते ।” वास्तव में उनके यह विचार माल्यस के विचारों 
के ठीक विपरीत हैं । 

लेबेनस्टीन का मत है कि अधिक जनसंख्या वाले अद्ध विकसित देशों में तीक् 
गति से आथिक विकास तभी सम्भव हो सकता है, जबकि शुरू में अधिक आय उत्पन्न 
करने वाले विनियोग कार्यक्रमों को शुरू क्रिया जाय | वैसे भी अद्ध विकसित देशों के 
प्रारम्भिक विकास काल में बड़ी मात्रा में विनियोग करने की आवश्यकता होती है, 
ताकि राष्ट्रीय आय से तोब् गति से विकास हो सके । अतः इस दृष्टि से किये गये 
: प्रयासों के दो लाभ होंगे - (अ) जनसंख्या वृद्धि की दर गिरेगी, और (ब) फलस्वरूप 
इस प्रथम अवस्था के बाद आथिक विकास का यह विचार आशिक जगत में न्यूनतम 
आवश्यक प्रयत्न सिद्धान्त से जाना जाता है । 

स्पष्टत: लेबेनस्टीत के मतानुसार जनसंख्या की इस ऊँची दर को नियन्त्रित 
करने और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करके जनसंख्या वृद्धि की दर को घटाने के लिए 
न्यूनतम आवश्यक प्रयत्नों की आवश्यकता है! 

प्रो० लेबेन्टीन का न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न के सिद्धान्त ने अर्थरशा त्रयों 
एवं अद्ध विकसित देशों में योजना बनाते वालों का ध्यान आकर्षित किया है। यह 
सिद्धान्त अधिक व्यावहारिक है, क्योंकि अद्ध विकसित देशों में ओद्योगीकरण के लिए 
पूँणनी की कमी के कारण एक बार ही बड़ा धक्का देना कठिन होता हैं, जबकि अर्थ- 
व्यवस्था को सतत विकास के मार्ग पर लाते के लिये न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न सिद्धांत 
उचित ढड् से समय-समय पर थोड़ा-थोड़ा विकास करते का समर्थन करता है। यह 
सिद्धान्त प्रजातन्त्रात्मक योजना से भी कम मेल रखता है, जिससे अधिकांश अद्ध- 
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विकप्तित देश सम्बद्ध हैं। परन्तु यह सिद्धान्त भी बहुत व्यावहारिक नहीं है। अद्ध विक्र- 
सित देशों में न्यूनतम-स्तर के आवश्यक प्रयत्नों हेतु वांछित मात्रा में विदेशी सहायता, 
प्रशिक्षित श्रम व विकसित तकतीक आदि उपलब्ध व होने के कारण ये देश आवश्यक 
औद्योगिक विनियोग करने में भी असमर्थ रहते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी अद्ध - 
विकसित देश जन्म दर को घटाने के लिए प्रति व्यक्ति आय में व्यूनतम आवश्यक स्तर 
से अधिक वृद्धि होने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है कि तब तक 
देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाये । इतना ही नहीं लेबेनस्टीन ने 
जतसंख्या को एक विशुद्ध आथिक घटक माना है, जो कि लुटिपूर्ण है कारण यह है कि 
अद्ध विकसित देशों में जनसंख्या एक सामाजिक व धामिक समस्या है, जिस पर रीति- 
रिवाज धर्म व सांस्कृतिक प्रवृत्तियों आंद का प्रभाव पड़ता है। जिस देश में पुत्र पैदा _ 
होने पर पिता को सब कष्टों से छुटकारा मिल जाता हो, (87०7५ 5०४७) के जन्म से 
वह अमर हो जाता हो, और पड़-पोते के अवतार लेते ही वह स्वर्ग का अधिकारी बन 
जाता हो,” भला ऐसे देशों में आय वृद्धि किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि को सीमित कर 
सकती है । 


(2) व्यावहारिक उपाय 


बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए निम्तलिखित व्यावहारिक उपाय 
किये जा सकते हैं : ह द 

(!) दोघेकालीन उपाय--बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए अप- 
नाई गई दीर्घकालीन नोति में निम्नलिखित बातों का होना अत्यन्त आवश्यक है । 

(3) जनसंख्या नियन्त्रण--जनसंख्या की तीज वृद्धि पर शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण 
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प्राप्त करते के लिए जनसंख्या नियस्त्रण नीति अपनाई गई हैं । 

(४) तीत्र आथिक विकास--देश में आधारभूत उद्योगों का विकास शीघ्रता 
से होना चाहिये जिससे रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होंगे । विशेष कर शिक्षित तथा _ 
कुशल व्यक्तियों के व्य _लिए तथा कबि से अतिरिक्त जनशक्ति हटाकर उद्योगों में लगाई 
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_ हो, छोटे सहायक उद्योगों व बृहद्‌॒ उद्योगों के बीच उचित समन्व॒थ रखा जाय और 
पँजी प्रधान उद्योगों की अपेक्षा श्रम प्रधान उद्योगों के विकास की ओर अधिक ध्यान 
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_नीकीय और व्यावसायिक रूप दिया जाना चाहिये । शिक्षा-प्रणाली को इस तरेंह” 
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राजगार के अवसर जुटा देने से ही बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। मुख्य 
समस्या है लोगों को रोजगार के योग्य बनाता । परल्तु दुर्भाग्यवश भारतवर्ष में इस 
सम्बन्ध में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया । ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन सम्बद्ध प्रशि- 
क्षण केन्द्र खोले जाने चाहिये। कारण यह है कि भारतवर्ष में 90% व्यक्ति ऐसे हैं 
जों कि अकार्यक्रुशल हैं, इनमें शिक्षित व्यक्ति भी सम्मिलित हैं । भारत में शिक्षित 
बेरोजगारी का कारण यह नहीं है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है बल्कि यह 
भी है कि उपलब्ध रोजगार के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं प्रशिक्षण युक्त शिक्षण 
हमारी शिक्षा नीति द्वोनी चाहिये ताकि व्यक्ति स्वयं अपना रोजगार प्रारम्भ कर 
सके । ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग एवं तकनीकी प्रशिक्षण हेत वर्ष में कम से कम दो 
बार शिविर लगाये जाने चाहिये जिनमें ग्रामीण उद्योगों से सम्बन्धित ज्ञान ग्रामीणों 
को दिया जाना चाहिए । 

(77) निर्माण कार्यों में वद्धि--देश में यातायात सेवाओं तथा जतकल्याण 
सेवाओं के विकास को आवश्यकता है। यातायात करे क्षेत्र में रोजगार की सम्भावनाएँ 
बहुत अधिक हैं | अत: इस क्षेत्र का तेजो से विकास क्रिया जानता चाहिये, क्योंकि 
इसके द्वारा राष्ट्रीय सम्पत्ति बढ़ेगी तथा साथ ही साथ रोजगार भी बढ़ेगा । इसी 
प्रकार हमारे देश में सामाजिक तथा लोकहितकारी सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य 
चिकित्सा आदि का अत्यधिक अभाव है, अत: इन सामाजिक सेवाओं के विस्तार से 
जनकल्याण में वृद्धि होने के साथ-साथ बेरोजगारों के निवारण में सहायता मिलेगी । 
| (४) अनुकूल उत्पादन तकनीक का चनाव--भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देश 
में जहाँ बहुत अधिक मात्रा में श्रम शक्ति पायो जाती है और जिससे जनसंख्या वृद्धि 
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के साथ-साथ श्रम में वृद्धि होती जा रही है, पूँजी प्रधात तकनीकों का अच्धाधुन्ध द 


उपयोग रोजगार की दृष्टि से ह्वानिकारक सिद्ध हुआ है। वस्तुत: हमें श्रम प्रधान 


तकनीकों का उपयोग करना चाहिये जिससे उत्पादिता तथा रोजगार में एक साथ 
वृद्धि प्रात की जा सके । 
. (य) रोजगार कार्यालय का विस्तार--सारे देश में रोजगार कार्यालयों का 
जाल-सा बिछा देना चाहिये, ताकि श्रम की गतिशीलता में वद्धि हो और जो बेरोज- 
गारी केवल कार्य खोजने के कारण है वह दूर हो । विभिन्न विश्वविद्यालयों में रोजगार _ 
विभाग खोलकर शिक्षितों को उचित काम के बारे में मार्ग दर्शन करना आवश्यक है। 
(४7) मनुष्य शक्ति का नियोजन--भारत में मनुष्य शक्ति के नियोजन में 
काफी दोष है, इसलिए आवश्यक है कि देश में वैज्ञानिक ढंग से मनृष्य शक्ति का 


ये 3०० /कि.3४०० ३० 
,४धकी>भो८/४४ 
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नभवहीन 


अनुभवहीन जनशक्ति का सही अनुमान लगाते हुए सही रोजगार के अवसर अधि- 


(>&>७५०७७ ००, 


काधिक उपलब्ध कराकर जनशक्ति योजना को उचित ढंग से क्रियान्वित किया जाय । 
यह सन्‍्तोष को बात है कि पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में प्रयत्न किये गये हैं । 
इसके लिये स्रत्त 962 में केन्द्रीय मनुष्य शक्ति अनुसंधान संस्था दिल्ली में स्थापित 


की गई है। 
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(णॉ)) सामाजिक सुधार--भारत के सामाजिक ढाँचे से उपयुक्त परिवर्तन 
किया जाय, ताकि जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली आदि के दोष दूर 
हो सके और श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि होकर रोजगार के अवसर बढ़ सके । 

(75४) योजनाओं में विनियोग के स्वरूप में परिवर्तत--अभी तक हमसे 
विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में आधारभूत व भारी उद्योगों के विकास पर अधिक 
ध्यात दिया है जिससे अर्थव्यवस्था के भावी विकास का आधार तो सुदृढ़ हो गया है 
लेकिन रोजगार के अवसर पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ सके हैं । अब हम इस स्थिति में 
आ गये हैं कि रोजगार बढ़ाने वाले उद्योगों पर अधिक ध्यान दे सके इसके लिए आम 
जरूरत की उपभोग वस्तुओं के उद्योगों में विशेष रूप से विनियोग करना होगा। 
इससे एक तरफ रोजगार करे अवसर बढ़े गे और दूसरी ओर मुद्रा स्फीति पर भी नियं- 
त्रण किया जा सकेगा । 

(ह) कृषि में संस्थागत परिवर्तत---$कषिगत विकास से रोजगार के अवसर 
अवश्य बढ़ गे लेकिन इस विक्रास के लिए संस्थागत वे तकनीकी परिवर्तेत एक साथ 
होना चाहिए | इसके लिए एक तरफ भूल सुधार कार्यक्रम लागू किये जाने चाहिए 
और दूसरी ओर सिंचाई, उर्वरक, बीज आदि का तेजी से विस्तार करके कृषिगत 
उत्पादकता में वृद्धि की जानी चाहिए । 

(5) गाँव में रोजगारोन्सुख नियोजन--गाँव में सभी प्रकार के व्यक्तियों के 
. लिए रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न किये जा सकते हैं लेकिन आवश्यकता है गाँव 
को ठीक से बसाने की एवं उनका समुचित विकास करने की । गाँव में इन्जीनियरों, 
ओवरसियरों, अध्यापकों, डाक-बाबुओं व डाकियों, मोटरचालकों, डाक्टरों, छोटे 
उद्यमकर्ताओं व मिस्त्रियों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए रोजगार की विशाल सम्भावनाएँ 
निहित हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण से गाँवों में आधुनिक जीवन की सभी सुविधाएँ 
पहुँचायी जा सकती हैं ओर धीरे-धीरे वहाँ की जनशक्ति को उत्पादक कार्यों में लगाया 
जा सकता है। उल्लेखनीय है कि हमारा लक्ष्य केवल मजदूरी पर रोजगार' उत्पन्न 
करना ही नहों है बल्कि हम साथ में स्वरोजगार! के अनेक अवसर भी विकसित 
करना चाहते हैं । 

2, अल्पकालीन उपाय --अल्पकाल में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के 
लिए निम्त उपाय किये जाने चाहिये :-- 

(४) सघन कृषि--सिंचाई की सुविधा बढ़ाकर उन्नत बीज, खाद, दवा आदि 
कृषि की आवश्यक वस्तुएं किसानों को उपलब्ध कराकर हमें अधिक से अधिक क्षेत्र 
सघन कृषि के अन्तर्गत लाना चाहिये जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ेगा और साथ 
ही क्षेत्र में रोजगारी भी बढ़ेगी । 

(४) सघत फसल कार्यक्रम--अधिक से अधिक क्षेत्र में प्रतिवर्ष एक से अधिक 
फसलें बोने के लिए सघन फसल कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाना चाहिये जिससे वर्ष 
भर में एक से अधिक फसलें उगाने से मोसमी बेरोजगारी की समस्या हल होगी । द 

(४४) कृषि सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन--पशु पालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी 
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पालन, मठछला पालन, सधुसक्सछा पालन, सुजर पालन आदि का यक उद्योगों को 
अपनाकर रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है | 

(7४) ग्रामोण क्षेत्रों व छोटे नगरों में नये विकास केन्द्रों को प्रोत्साहत--अभो 
तक हमार नियोजन में विनियोग का बड़ा भाग अधिक भीड़ वाले महानगरी को प्राप्त 
हाता रहा हैं फलत: विनियाग का दायरा अत्यन्त सीमित था अतः यह सुझाव महत्त्व- 
पूर्ण है कि ऐसे तगरों को नये विक्नास केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाय जिनकी 
जनसंख्या दस हजार स पच्रास हजार के बाच में है। इन विकास केंद्रों की स्थापना से 
जहाँ एक ओर उद्योगों के फैलाव के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था सुहढ़ बन जायेगी वहाँ 
दूसरी ओर रोजगार के अवसरों का कहीं अधिक विस्तार होगा । 

(४) रोजगार के आधार पर आथिक सहायता--अभी तक छोटे एवं बड़े 
उद्योगों को आर्थिक सहायता दिये जाने का आधार उत्पादन अधिक्रतम करना रहा है 
अत: यह सुझाव दिया जाता है कि इस पद्धति को बदलना चाहिए और अतिरिक्त 
रोजगार निर्माण को आथिक सहायता एवं प्रोत्साहनों का उपयुक्त आधार बनाना 
चाहिए। इस सुझाव के क्रियान्वयन से सरकारी सहायता का सम्पूर्ण ढाँचा बड़े उप- 
क्रमियों की तुलना में छोटे उपक्रमियों की ओर परिवर्तित हो जायेगा । ऐसा करना 
न्यायसंगत है क्योंकि यह रोजगार उद्देश्य के अनुकूल है ओर समानता की भी पुष्टि 
करता है। हर्ष की बात है कि सरकार ने हाल ही में रोजगार को आथिक सहायता 
का आधार बनाने का निर्णय लिया है । 

(शा) ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों का विस्तार-भारत में गम्भीर मोसमी 
बेरोजगारी वाले प्रदेशों में खेतिहर श्रमिकों अनुसूचित व आदिम जातियों आदि के 
लोगों को रोजगार देने तथा साथ में उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण करने के 
लिए ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों को पृथक से भी चलाने की आवश्यकता है। गाँवों में 
विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य किये जा सकते हैं जिनसे पूँजी का निर्माण होता है । 
ग्रामीण निर्माण कार्यों के माध्यम से लोगों को कार्य की गारन्टी दी जा सकती है । 

(४४) काषि उद्योगों का विकास--कषि में वैज्ञानिक ढद्भु अपनाकर इसकी 
रोजगार प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है । रासायनिक खादों, उर्वरक, 
मिश्रण तथा कीटवाशक दवाइयों आदि को सुविधा उपलब्ध होने से न केवल भूमि के 
प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि इनके निर्माण से सम्बन्धित उद्योगों का 
विकास होगा । इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजग।री बढ़ेगी । द 

(४४) कुदीर व लघु उद्योगों का विकास--कताई-बुनाई, मिट्टी का काम, 
चर्म उद्योग आदि कुटीर व ब्घु उद्योगों का विकास किया जाय ताकि एक ओर कृषक 
वर्ग की आय बढ़े और दूसरी ओर भूमि पर जनसंख्या का दबाव घटे । श्री बी० बी० 
गिरि के अनुसार हर घर में एक कुटीर उद्योग तथा हर एकड़ भूमि पर चारागाह 
हमारा ध्येय होना घाहिये । 

(४) स्त्रियों के :रोजगार अवसरों में वृद्धि--स्त्रियों के लिए रोजगार के 
अवसर बढ़ाये जा सकते हैं । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं । 
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(य) स्त्रियों की अभिरुचि के व्यवसायों में विशेष रूप से विनियोग बढ़ाया 
जाना चाहिए जैसे वस्त्र व रसायन व इलेक्ट्रानिक उद्योग आदि में योग्यता प्राप्त 
महिलाएं कार्यरत हो सके । (ब! लब्॒ उद्योगों में स्वरोजगार के कार्यक्रमों में स्त्रियों 
का अंश भी निश्चित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें भो सहकारी संस्थाओं व बंक से 
कर्ज आदि मिल सके और वे भी लघु उद्योग चला सके । (स) स्त्रियों के लिए शिक्षा 
व प्रशिक्षण के अवसरों में वृद्धि की जानी चाहिए। ताकि वे खिलौने बनाने, हल्की 
हस्तकारी के कार्य करते व पोशाक बताने के अतिरिक्त अन्य नयी दिशाओं में भी 
कार्य कर सके । 

(४) महाराष्ट्र रोजगार गारन्दी स्क्रीम के नमुने पर अन्य राज्यों में कार्यक्रम 
बनायें जायें--महद्दाराष्ट्र में !972-73 से रोजपार गारन्टी योजना लागू की गई है 
इसके अन्तगंत गाँवों में रोजगार चाहने वाले अध्यक्ष श्रमिक्रों को रोजगार को गारन्टी 
दी जातो है इससे ग्रामीण रोजवार व विकास में सहायता मिलो है। इस योजना को 
काम के बदले अनाज कार्यक्रम के साथ जोड़कर अन्य राज्यों में चलाया जाना चाहिए । 

3. अन्य सुझाव -- () रोजगार सदैव लाभकारी होना चाहिए अर्थात्‌ रोजगार 
की उत्पादकता रोजगार की लागत से कम नहीं होनी चाहिए 

(2) रोजगार की प्रकृति स्थायी होती चाहिए। कारण यह है कि अल्पकाल 
के पश्चात्‌ एक भीड़ फिर से रोजगार की तलाश में भटकेगी । 

(3) रोजगार में वृद्धि होते के साथ बाजार में वस्तुओं की पूति में वृद्धि की 
सम्भावना रहती है, अत: लोगों की आय में अतिरिक्त वृद्धि होनी चाहिए ताकि अति- 
रिक्त उत्पादन की बिक्री हो सके । 

(4) रोजगार पर्याप्त आय प्रदान करने वाला होना चाहिए अन्यथा लोगों की 
अदृचि रोजगार के प्रति हो जायेगी । गरीबी का मुख्य कारण अनाथिक रोजगार भी 
है । 

(5) रोजगार के अवसरों का उचित वितरण होना चाहिए । इस तथ्य पर 
हमारे देश में अभी तक कोई विशेष ध्याव नहीं दिया गया है । कुछ परिवार ऊँचे पदों 
पर अपने सभी सदस्यों को आसीन करा लेने में सफल हो जाते हैं और समाज में 
असंख्य राज-परिवार विकसित हो जाते हैं । 

(6) रोजगार के अवसर जुटाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिये कि रोज- 
गार गुणक में वृद्धि हो। प्रायः एक रोजगार एक तक ही समित रहता है वर्योकि 
अधिकांश रोजगार सरकारी प्रतिष्ठानों या कार्यालयों में ही उपलब्ध कराये जाते हैं 
उन रोजगारों की उत्पादकता भी. कम होती है। इसके विपरीत निर्माण सम्बन्धी 
रोजगार के अवसरों का गुणक अधिक होता है, जैसे विद्यतीकरण, सड़क निर्माण कार्य 
भूमि संरक्षण का कार्य आदि लघु तिचाई योजनाओं पर प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि 

उत्पादन वृद्धि हो । द 
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पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत वरोजगारी को दर करने के प्रयत्न 


!, प्रथम पंचवर्षीय योजना--प्रथम योजना में खाद्य समस्या, कच्चे माल का 
अभाव आदि अन्य समस्याओं के कारण बेरोजगारों की समस्याओं व इसके उपचारों 
पर गहराई से विचार नहीं किया गया। यह ठोक है कि बाद में ।953 में इस सम- 
स्था का स्वरूप कुछ स्पष्ट होता गया । 953 के अन्त में घोजना आयोग ने रोजगार 
अवसर की उन्नति के लिये सुझाव दिये। योजना में 75 लाख व्यक्तियों को काम दिलाने 
का लक्ष्य रखा गया । परन्तु इस अवधि में अनुमानत: 54 लाख बेरोजगारों के लिए 
काम-धन्धों की व्यवस्था की जा सकी । 

2. द्वितीय योजना--द्वितीय योजना के आरम्भ में बेकारी की समस्या भीषण 
रूप में थी। इस योजना के आरम्भ के समय 53 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे। इन 
पाँच वर्षों में कार्य ढुँड़ने वालों की संख्या में ! करोड़ की वृद्धि हो जाने की सम्भावना 
थी । दूसरी योजना में 95 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य था जिसमें 
6 लाख कृषि क्षेत्र में ओर 80 लाख गैर कृषि क्षेत्र में थे। किन्तु साधनों की कमी 
के कारण दूसरी योजना का आकार घटा दिया गया तथा गेर कृषि क्षेत्र में 55 लाख 
व्यक्तियों को ही रोजगार दिया गया । इस योजना के अन्त में बेरोजगारों की संख्या 
7] लाख हो गई | इससे स्पष्ट है कि द्वितीय योजना के अन्त तक बेरोजगारी की 
समस्या सुधरने के बजाय और भी अधिक गम्भोर हो गई । 


3. तृतीय योजना-- तृतीय योजना में कहा गया है कि रोजगार देना भारत 
में नियोजन का एक प्रमुख लक्ष्य है। अनुमात किया गया है कि तृतीय योजना में श्रम 
शक्ति में लगभग | करोड़ 70 लाख व्यक्तियों को प्रवेश दिया जायगा। परन्तु इस 
योजना में केवल !49 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई | तीसरी 
योजना में रोजगार सम्बन्धी प्रयत्त मुख्यतः: तीन दिशाओं में किये गये :-- 

(अ) यह प्रयत्न किया गया है कि पहले की अपेक्षा इस बार रोजगार का 
लाभ लोगों को समान रूप में मिले । 

(ब) गाँव के औद्योगीकरण का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाय जिससे ग्रामीण 
अर्थ-व्यवस्था में चेतना जाग्रत हो । 

(स) गाँवों में निर्माण कार्य चलाया गया । 

4, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (969-74) में रोजगार नोति--चतुर्थ योजना 
में श्रम गहन कार्यक्रमों पर काफी बल दिया गया जैसे--भू-संरक्षण, सहकारिता, 
सड़क, सिंचाई, लघुरसिचाई, आवास व नगर विकास, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, बाढ़ 
नियंत्रण, ग्रामीण विद्यतीकरण तथा लघु उद्योग आदि । इन कार्यक्रमों पर व्यय की 
राशि में पूर्ण की तुलना में वृद्धि की गई। योजना में कृषि गत क्षेत्र के लिए विभिन्न 
वित्तीय संस्थाओं की क्रियाओं के लिए साधन रखे गये । इन संस्थाओं में भूमि विकास 
बेंक, कृषि साख निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, 
ग्रामीण उद्योग निगम, सहकारी बेंक, कृषि पुतवित्त निगम आदि शामिल हैं । 
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ग्रामीण क्षेत्रों में बहु-फमल कार्यक्रम, सुधरी हुई विधियों के प्रचार, मशीनरी 
के आवश्यक उपयोग के प्रसार आदि से श्रम की माँग में विस्तार होने के अनुमान 
लगाये गये । 

3) पांचवीं योजना, !974-78 में रोजगार बढ़ाने का अत्यधिक बल-- 
देश में फैली हुई गरीबी व बेकारी की समस्या का समाधान करने के लिए पाँचवों 
योजना में रोजगार बड़ाने के लिए निम्न क्षेत्रों के विकास को आवश्यक बताया गया 
--भ्ू-संरक्षण, वन, मछली पालन, क्षेत्रीय विकास, लघु सिंचाई, पशु पालन व दुग्ध 
व्यवसाय, सड़के व लघु कृषक विकास एजेन्पी, वेयरद्रार्ईड संग व बिक्री कार्य लघु उद्योग, 
सीमान्त कृषक व खेतिहर श्रमिक एजेन्सो व सूखाग्रस्स क्षेत्र कार्यक्रम । इसके अतिरिक्त 
न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के कार्यक्रम में निम्न कार्य सुझाए गये-सार्वजनिक 
स्वास्थ्य, भूमिह्ोनों के लिए मकान, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण जल सप्लाई, ग्रामीण 
विद्यतीकरण व शहरों में गन्दी बस्तियों का सुधार आदि । 

छठी पंचवर्षीय योजना, !980-85 में रोजगार नोति व कार्यक्रम--छठो 
पञ्मर्षीय योजना के अन्तर्गत रोजगार नीति के निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण पहलू हैं :-- 

, योजना आयोग ने स्वीकार किया है कि विगत वर्षों में विकास की दर धीमी 
रही है ओर इसलिए रोजगार के अवसरों का पर्याप्त विस्तार नहीं हुआ है। 3.5%, 
वाधिक विकास दर पर बेरोजगारी की समस्या का समाधान संभव नहीं है ' 

2, तकतीकी परिवर्तनों को नियन्त्रित करने की नीति अपनाई जायेगी जिससे 
कि रोजगार के विस्तार की दर को सनन्‍्तोषजनक स्तर पर बनाये रखना सम्भव है। 
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये ऐसो तकनीकों की खोज की जायेगी जिनसे उत्पादन में 
वृद्धि कर पाना तो संभव हो लेकिन श्रमिकों की अधिक छटनती न हो । 

3, बेरोजगारी को समस्या के समाधान के लिए विकास की यथासंभव ऊँची 
दर को भ्राप्त कर लेना पर्याप्त वहीं है। विकास के स्वरूप को बदलना भी बहुत जरूरी 
हैं। जब तक जनसाधारण द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि 
से राष्ट्रीय आय में अधिकांश वृद्धि प्राप्त हों होती तब तक रोजगार के अवसरों में 
समुचित वृद्धि नहीं होगी । 


छठो योजना में है हब क्रम 


(7) समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम (/२707)-यह देश के सभी खंडों में 
फेला दिया जायेगा। प्रत्येक खंड में 3000 निर्धन परिवारों को कृषि व गेर-कृषि 
व्यवतायों में काम दिया जायेगा। प्रतिवर्ष 600 परिवारों को काम देने की व्यवस्था 
रखी गयी है जिसमें प्रत्येक खंड पर 5 वर्ष को अवधि में 35 लाख रुपये की राशि 
व्यय की जायेगी | 

गाँवों में गरोबों को पशु, कृषिगत उपकरण व अन्य इनपुट दिये जायेंगे तथा 
खेतिहर मजदूरों को सोमा-निर्धारण लागू करने से प्राप्त अतिरिक्त भूमि आवंटित की 





जायेगी । 
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ब्थ/ 


(४) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (४२7; के माध्यम से सस्त मौसम 
में मजदूरी पर रोजगार प्रदान किया जायेगा । यह (काम के बदले अनाज कार्यक्रम ) 
का संशोधित रूप होगा । इसके माध्यम से 30 से 40 करोड़ श्रम-दिवस का रोजगार 
प्रतिवर्ष बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। 

(7) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (११२०) के अन्तर्गत गाँवों में पेय जल 
सड़क स्वास्थ्य सुधार, श्रारम्भिक शिक्षा, बेतिहर मजदूरों के लिए रिहायणों भूखंड 
आदि की व्यवस्था करने से रोजगार के अवसर बढ़े गे | 

(०) ग्रामीण युवा बर्ग को स्वरोजगार में प्रशिक्षण की राष्ट्रीय स्कीम 
(47९५४७४)५४॥ के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रतिवर्ष 2 लाख ग्रामीण युवा 
वर्ग को प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि वे अपना काम चालू कर सके । उनके लिए बेच्कों 
से कर्ज की व्यवस्था की जायेगी । 

(४) अचुसूचित जाति व जनजाति के लिए आय सृजन करने वाले व्यवसाय 
बढ़ाये जायेंगे ।.. 

(४) ग्रामीण व लघु उद्योग में 90 लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को काम देने के 
कार्यक्रम रखे गये हैं । 

(शा) मछली परियोजना में 2.4 लाख व्यक्तियों को काम दिया जा सकेगा 
जिनमें से काफी लोग शिक्षित होंगे । 

(७) शहरी निर्धन लोगों को पर्यावरण सुधार, गन्दी बस्तियों की सफाई, 
वृक्षारोपण, गरीबों के लिए रिहायशी मकानों के निर्माण, आदि में काम दिया जायेगा । 

(5) महाराष्ट्र, तमिलनाड , मध्य प्रदेश, व कर्वाटक में विशिष्ट रोजगार 
कार्यक्रम चलाये गये हैं। इनका लाभ अदक्ष श्रमिकों को मिलेगा । कई राज्य सरकारें 
शिक्षित बेरोजगारों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएँ वित्तीय सहायता व अन्य प्रेरणाएँ 
प्रदान कर रही है । उन कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जायेगा । 

(5४) ओपरेशन फ्लड 77 कार्यक्रम में दुग्ध विकास के अन्तर्गत !984-85 

क "67 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर खु ये लोग आधा रभूत 
ढाँचे, तकनीकी इनपुट सप्लाई व दूध प्रोसेसिंग कार्यों में लगाये जा सकते हैं । 
द (2) छठी योजना में बेरोजगारों को समस्या--छठी पंचवर्षीय योजना में 

बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए बेरोजगारी को बढ़ने से रोकवा इसका 
मुख्य लक्ष्य रखा. गया । इसके लिए छठी पश्चवर्षीय योजना में 3 करोड़ 40 नाख 
रोजगार के नये अवसर पैदा करने की व्यवस्था है। पिछले दो वर्षों में काम कुछ 
धीमी गति से हुआ जिससे शंका हुई कि शायद लक्ष्य प्राप्त न किया जा सके परन्तु 
बाद में कार्यक्रम में तेजी पकड़ने से अब लक्ष्य की प्राप्ति संभव तजर आने लगी है। 


बेरोजगारो कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रयत्न 


सरकार ने बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए जो उपाय किये हैं. 
उनका अध्ययन मोटे तौर पर चार शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है-- 
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, रोजगार सेवा 2. सामान्य रोजगार के लिए उपाय 3. प्रशिक्षित एवं 
कुशल श्रमिकों के लिए विशिष्ट रोजगार के उपाय 4. अन्य उपाय । 

. रोजगार सेवा--रोजगार दिलाने के लिए एवं बेरोजगारों के मार्ग दर्शन 
के लिए सरकार ने रोजगार दफ्तर स्थापित किये हैं। |982 में देश में रोजगार के 
दफ्तरों की संख्या 6]9 थी जबकि 97! में 437 थी जिसके 73 विश्वविद्यालय 
रोजगार सूचना तथा मार्गदर्शन व्यूरो शामिल है । 

इसके अतिरिक्त शारीरिक रूप से विकलाँग व्यक्तियों के लिए 20 विशेष रोज- 
गार कार्यालय हैं। साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार 
व्यक्तियों में आत्म विश्वास बढ़ाने के लिए ग्यारह प्रशिक्षण व मार्गदर्शन केन्द्र कार्य 
कर रहे;हैं । 

2, साप्तान्य रोजगार के लिए उपाय--इसके अन्तगंत तीन प्रकार के कार्यक्रम 
सम्मिलित किये जा सकते हैं-- 

($) मजदूरी रोजगार बढ़ाने के दिशा में किये गये कार्य जिसके लिए राज्य की 
ओर से विनियोग की मात्रा और विनियोग आय अनुपात बढ़ाने के लिए बराबर प्रयत्न 
किये जा रहे हैं । इसके साथ-साथ श्रम प्रधान तकनोकों में विशेष जोर दिया जा रहा है। 

(४) स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने की नीति अपनायी जा रही है इस दृष्टि 
से लोगों को ऐसे व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि लोग स्वयं का व्यवसाय 
शुरू कर सके । अपने निजी व्यवसाय शुरू करने के लिए बेंकों द्वारा ऋण देने की नीति 
को प्रोत्साहन दिया गया है। कच्चे माल तथा विपणन सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था 
भी इसी श्रेणी में आती है । 

यह दोनों कार्यक्रम विशेष रूप शहरों बेरोजगारों की सहायता करते हैं । 

(7) ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई विशिष्ट कार्यक्रम अपनाये 
गये हैं । छोटे किसानों के विकास की एजेन्सी ( शी ४०४९४ 0९ए९०७४7९7६४ 
08००८० ) सीमान्त किसान और खेतिहर मजदूर एजेन्सी ( $छकाी। #'8काथा३ शैयते 
0870प६प७ [,800078/8 38०९7८५) ग्रामीण रोजगार को पुरजोर स्कीम (7४४४ 
एि08ए47776 ४607 छाय0976॥०५) , न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ('७गएंप्रपात 
९४१४ ?708787776) और, «काम के बदले अनाज कार्यक्रम ( 9006 760 "रण 
?7०87५०7776 ), एकोकत ग्रामीण विकास कार्यक्रम व राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्य- 
क्रम । वर्तमान में अन्तिम 2 कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण है । 

अक्टूबर [980 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया है। 


यह कार्यक्रम काम के बदले अनाज कार्यक्रम की जगह लागू किया गया है। इस कार्य 
के निम्नलिखित तीन उद्देश्य हैं। 


(अ) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार तथा न्यून रोजगार वाले पुरुषों 
तथा स्त्रियों के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार पैदा करना । 


(ब) गाँव के बुनियादी ढाँचे को अधिक मजबूत करने के लिए स्थायी सामु- 
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दायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना जिससे प्रामीण अर्थ-व्यवस्था का द्रतगति से 
विकास होगा और गरीब ग्रामीणों की आय स्तर में स्थायी सुधार होगा, और 


(स) गरीब ग्रामीणों के आहार पोषण की अवस्था और जीवन स्तर में सुधार 
करना । 


3. प्रशिक्षित एवं कुशल श्रमिकों के लिए विशिष्द रोजगार के लिए उपाय-- 
प्रशिक्षित एवं कुशल श्रमिकों की परिभाषा में मोटे तोर पर तीन प्रकार के लोग आते 
हुँ । 

() तकनीकी शिक्षा श्राप्त व्यक्ति (॥) सामान्य शिक्षा प्राप्त व्यक्ति और (॥) 
अन्य प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति । 


सामान्यतया तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों के समक्ष रोजगार की कोई समस्या 
नहीं है । इसका कारण यह है कि इनकी पूर्ति काफी नियंत्रित है । 

दूसरी श्रेणी में आने वाले सामान्य शिक्षा प्राप्त लोगों को स्वरोजगार के लिए 
प्रोत्साहन दे! के उद्देश्य से कुछ स्क्रीम हैं साथ ही कुछ विशिष्ट रोजगार कार्यक्रम भी 
अपनाये गये हैं जैसे स्कूलों की संख्या बढ़ाकर नवीन अध्यापकों को नियुक्ति किया गया 
है, लेकिन समस्या की गम्भीरता को देखते हुए ज्यादा कुछ कर पाना सम्भव नहीं हो 
पाया है । 

अन्य प्रशिक्षण प्राप्त लोगों की कोटि में मैनेजमेंट, एकाउन्टेन्सी, डाक्टरी आदि. 
में प्रशिक्षण प्राप्त लोग आते हैं अभो भारत में इनके समक्ष रोजगार की विशेष समस्या 
नहीं है भऔौर यही कारण है कि इनके लिए कोई विशिष्ट उपाय नहीं किये गये हैं । 

4. अन्य उपाय--इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम आते हैं--- 

(अ) लघ एवं कुटोर उद्योगों का विकास--बेरोजगारी दूर करने के लिए कुटीर 
एवं लघु उद्योगों पर अत्यधिक ध्यान दिया गया । भौद्योगिक नीति 983 में कुटीर 
एवं लघु उद्योगों के विकास पर काफी जोर दिया गया और प्रत्येक जिले में जिला 
उद्योग केन्द्र खोला जा रहा है। इससे भी बेरोजगारी को कम करने में सहायता 
मिलेगी । द 
क्‍ (थ) बेरोजगारों भत्ता--पश्चिमी बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल और मध्य 

प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है । 

(स) रोजगार के लिए शीर्ष संध्या का गठन--स्कूली शिक्षा के बाद व्याव- 
सायिक प्रशिक्षण पूरा करने वाले छात्रों को रोजगार उपलब्ध करने या उन्हें प्रशिक्षु 
योजनाएं लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार एक शीर्ष संस्था का गठन करने जा रहो है । 

(द) टाइसेस कार्यक्रम--यह खुशी की बात है कि भारत सरकार के पुनर्तिर्माण 
मंत्रालय ने टाइसेम कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गाँवों के 
बेरोजगार युवकों को अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए विभिन्न व्यवसायों में 

व्यावहारिक ट्रेनिंग” दी जाती है । 
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प्रोक्षा-प्रश्न 

), भारत में बेरोजगारी की समस्या पर निबन्ध लिखिए । 

2 भारत में शिक्षित बेरोजगारी के क्या कारण हैं ? इसे दूर करने के उपाय 
बताइए । ' 

3. भारत में बेरोजगारी की समस्या के स्वभाव की परीक्षा कीजिए । इसे 
हल करने के हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ? 

4. भारत में बेरोजगारी को समस्या का समाधान करने में हम [री पंचवर्षीय 
योजनाओं की सफलता का विवेचन कीजिए । 

उऊु. अद्श्य बेरोजगारी अथवा दृश्य बेरोजगारी से आप क्‍या समझते हैं ? इसके 
कारण और उपचार बताइए । 

6. भारत में बेरोजगारी और अर्द्ध बेरोजगारी को समस्या पर प्रकाश डालिए 
और बताइए कि वह कैसे हल की जा सकती है । 

7. “बाँचों योजनाओं के क्रियान्वित होने के बाद भी देश में बेकारों की 
समस्या को समाप्त नहीं किया जा सका है ।” इस कथन को स्पष्ट करे और समस्या 
को दूर करने के उपाय बताएं । 

8. “मानव शक्ति के समुचित उपयोग की समस्या जितनी भारत के समक्ष 
आज उग्र है उतनी सम्भवतः अन्य किसी देश के समक्ष नहीं है ।'' क्या इस कथन से 
आप सहमत हैं ? 
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वालों को भुगतान करना है, अर्थात्‌ यह कृषकों पर ऋण देने वालों की बकाया राशि 
का संक्रेतक है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या है, जिसके बोझे 


+++3७ दी मम >डपबलपकर 


से लदे भारतीय कृषक आज कृषि में सुधार लाने में असमर्थ हैं। शाहो कषि आयोग 
के अनुसार --भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में जोवन व्यतीत करता 
है, ऋण में मर जाता है और ऋण छोड़ जाता है ।” इस ऋणग्रस्तता का सम्बन्ध 
किसानों की आ्थिक स्थिति, कृषि में विनियोग की क्षमता और ं देश की सम्पूर्ण अर्थ- 
व्यवस्था से है। अतः हम ग्रामीण ऋणग्रस्तता के विभिन्‍न पहलुओं का अध्ययन 
सविस्तार करंगे। 


ग्रामीण ऋणग्रस्तता की सोमा 
| $ 

भारतीय कृषकों की ऋणग्रस्तता के अनुमान समय-समय पर विभिन्न व्यक्तियों 
और विशेषज्ञों द्वारा लगाए गये हैं । सर्वप्रथम अकाल आयोग ते 90। में अपने प्रति- 
बेदन में बताया कि भारत के 80%, किसान ऋणग्रस्त हैं। इसके उपरान्त सर एडबर्ड 
सेकलेगन (!9]]) डाइलिंग (925) केन्द्रीय बेकिंग जाँच समिति (930) रिजवे 
बैंक ऑफ इण्डिया, कषि ऋण विभाग ( !939 ) आदि ने भी अपने आकलन दिए 
हैं। पर थे आकलन पुराने हो चुके हैं इसलिए इनका विस्तृत वर्णन उपादेय नहीं 
गैगा । 

स्वतन्त्रता के बाद के आँकड़े हमारे लिए विशेष महत्त्व के हैं, अत: |95] से 
से 798] तक के आँकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन आगे सारणी में दिया जा रहा _ 


है। 
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ग्रामीण ऋणग्रस्तता का तुलनात्मक अव्ययन ३ 954-98व 








विवरण 50-5] 60-6]। 70-7] 80-8॥ 5]-8] 
परिवर्तन 
ऋणग्रस्त परिवारों का 
प्रतिशत 
(क) कृषक परिवार 58:6 52.2 5]ः:5 49.8 (-+>) 38:8 


(ख) गेर-कृषक परिवार 38:56 40'4 42.6 42.3 (+) 37 
(ग) सभी ग्रास्य परिवार 577 488 54'. 48.9 (--) 28 
प्रति परिवार ऋण का 

बोझ (रुपये ) क्‍ 
(क) कृषक परिवार 209'5 205*-4 2932.0 244'9 (-+-) 355 
(ख) गेर-कृषक परिवार 66"] !]]:8 24:.6 205:8 (+) [397 
(ग) सभी ग्राम्य परिवार 59'.9 69.6 92:8 20।:83 (+) 4'9 


प्राप्त ऋण की कुल राशि । 
(करोड़ रुपये) 750 03$ 085 ॥520 (+) 770 


ऋणी कृषकों का प्रतिशत 69.2 66.7. 62:83 58-6  (--) 0-6 


प्रति ऋणी कृषक पर कर्ज 
का बोझ (रुपये) 526 708 890 ॥020 (+) 494 


सम » ।.0॥॥42 2 सलनकाइ।वा#ड नमक । 


उपयुक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि--(7) !95। से ।98। के तीन 
दशकों में कुल ऋण की राशि में 5% की वृद्धि हुई है। (॥) इसी अवधि में यद्यपि 
ऋणी कृषकों का प्रतिशत 69*2 से 588 हो गया है परन्तु प्रति ऋणी कृषक पर 
कर्ज का बोझ 506 रुपये से बढ़कर 020 रुपये हो गया है । 
उद्देश्य के अनुसार प्राप्त ऋण--भारतीय कृषकगण विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति 
हेतु ऋण लेते हैं एवं उस बोझ से लद जाते हैं। नीचे दी गई सारणी में कृषकों द्वारा 
प्राप्त ऋण में विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार प्रतिशत प्रदर्शित करती है । 
कृषकों द्वारा विभिन्‍न उद्देश्यों के अनुसार प्राप्त कुल ऋण 


ऋण का उद्देश्य प्राप्त कुल ऋण का प्रतिशत 
959-5] ]960-6] 970-77 980-8! 
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फार्म व्यवसाय में पूँजों नविश 3"5 22*] 20:0..._8-6 


फार्म व्यवसाय में चालू व्यय 0*5 9*5 [4*7 6-4 
फार्म व्यवसाय के अतिरिक्त... | क्‍ 

कार्यों में व्यय 45. 6'7 8.9 9-3 

. घरेलू उपभोग व्यय .. 4१60 46*6 462 44' 5 

अन्य. द .. 6-5 [*07. [४2 पार 

कुल. [00 000 ]00..._ 00 
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उपयुक्त आँकड़ों से स्पष्ट है. कि प्राप्त ऋण का लगभग आधा भाग (98] 
544.5% ) कृषकों द्वारा घरेलू उपभोग आवश्यकताओं में व्यय किया जाता है। इन 
तीन दशकों में घरेलू व्यय के प्रतिशत में खास परिवर्तन नहीं आया है । 

प्रतिभुति के अनुसार प्राप्त ऋण--भारतीय कृषक विभिन्न प्रतिभृतियों के बल 
पर ऋण प्राप्त करते हैं--जैप्ते व्यक्तिगत प्रतिभुति, स्थायी सम्पत्तियों की प्रतिभूति 
गहनों की प्रतिभूति इत्यादि । नीचे सारणी में प्रतिभृति के अनुसार कृषकों द्वारा प्राप्त 
ऋण दर्शाये गए हैं-- 

प्रतिभृति के अनुसार कृषकों द्वारा प्राप्त ऋण 


क्ाएाजाशालायवावदाध्राययादामापयादामहालायदाक्रय/ काया ताकत दा चव परत द कारक एकता कक ्य थदद 2 धवा दाथा एक 057000257ए//7ए्द दाउक्षय/ा काका दादा कक्षा शाकादपा थक कक था / दा यका+0 ताकत कषरस्‍ पथ लक ध्द दा 








प्रातकर्ता परिवार 
प्रतिभूति कुल ऋण का % का %, 
व्यक्तिगत प्रतिभूति 75*8 459 
अन्य व्यक्ति की प्रतिभूति 98 5"6 
फसल की प्रतिभूति 0*9 0*6 
स्थायी सम्पत्ति की प्रतिभूति 5'0 2*3 
स्थायो सम्पत्ति को बंधक रखकर 9.3 द 9-6 
गहनों की प्रतिभूति क्‍ [*7 ... ]*8 
कम्पनियों के शेयर, बीमा पालसी आदि द 
की प्रतिभूति 0*] इन 
कृषि वस्तुओं की प्रतिभूति 0-2 कक 
अन्य 0*2 9"3 
]00 60* | 





उपर्यक्त सारणी के अंकों से स्पष्ट है कि कृषक प्राप्त ऋण का लगभग तीन 
चौथाई अंश (75%) व्यक्तिगत प्रतिभूतिं के आधार पर प्राप्त करते हैं । प्रतिभूति का 
दूसरा प्रमुख आधार है--स्थायी सम्पत्ति को बंधक रखता । 


भारतीय ऋणग्रस्तता के कारण 


प्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारण निम्तलिखित हैं-- 


. भूमि पर जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव--भारत में लगभग सस्पूर्ण 
जनसंख्या 70% भाग कृषि पर निर्भर है। देश में प्रतिवर्ष जनसंख्या में तीन्र गति से 


>3०3+१०+१३७३ ००म० कक दू38५/३-३०००-तत्कन-+-० १०५. 4५42 07% 





निकनिमी की कक 
(333०4 ८५४प७०७+७ ०५ #५७५० 


“वारबार की आय कम होती जा रही है, क्योंकि जमीन का सांधन तो पहले ही जितना 
या पहले से कम ही है, किन्तु खाने वालों को संख् प्रा बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों को 
अपने उपभोग कार्यों के लिए भी ऋण लेना पड़ता है । 

2. भूसि का उप-विभाजन एवं अपखंडन--भूमि के छोटे-छोटे ट्रुकड़ों में 


9०08 ग्रामीण ऋण ग्रस्तता 


विभाजित हो जाने के कारण जोत का आकार अनाथिक हो गया है। क्षकों के उस 
पर उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न सफल नहीं होते । अतः उत्पादन कम मात्रा में होता 
है । अतः किसानों को अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए ऋण लेना पड़ता है 

3. कृषि की अनिश्चितता--भारतीय क्रषि पूर्ण से प्रकृति पर निर्भर है, 
जिससे कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि ओर कहीं ओले, पाले तथा अन्य कीड़ों आदि 
से कृषि सदैव अनिश्चित रहती है। इसलिए कहा जाता है--भारतीय कृषि कोई 
_ लाभदायक व्यवसाथ न होकर जीवनयापन का एक छज्ज मात्र रह गई है ।” इसका 
प्रभाव उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा पड़ता है । अतिवृष्टि, अनावृष्टि और असामयिक 
वृष्टि के कारण फसल मारी जाती है, अत: ऋण की शरण लेकर उन्हें अपनी आब- 
श्यकताओं की पूति करनी पड़ती है । 

4, कृषकों का बुरा स्वास्थ्य--भारतीय कृषक की आय बहुत कम होती है, 
जिससे उनका उपभोग कम होता है और वे अत्यन्त ही कमजोर हो जाते हैं । अत्यन्त 
दुर्बल होने से उनकी कार्यक्षमता बहुत कम होती है जिससे उत्पादन भी कम होता है । 
इसका परिणाम यह होता है कि अवशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें ऋण 
लेता पडता है । 

. 5, कृषकों में अज्ञान ने अशिक्षा--भारतीय कृषकों में अज्ञानता और अशिक्षा 
बहुतायत से पाई जाती है। अशिक्षा एवं अज्ञावता के ही कारण भारतीय किसान _ 
सामाजिक तथा धारमिक अवसरों, जैसे --विवाह, मुण्डन आदि पर कर्ज लेकर भी पैसे _ 
को पानी की तरह बद्दाते हैं। वे अपने साधन की सीमा पर ध्यान नहीं देते अत: ऋण- 
ग्रस्तता बढ़ जाती है । ः 
है, जिसके कारण किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साहुकारों तथा 
महाजनों से ऋण लेता है। 

7, ग्रामीण साख की दोषपूर्ण व्यवस्था--ग्रामीण साख की व्यवस्था दोषपूर्ण 
है। भारत में कृषकों ऋण अधिकांशत: साहुकारों तथा महाजनों से लेना पड़ता है । 
सरकार के विभिन्न व्यवस्थाओं के बावजूद आज भी एक तिहाई कृषि साख महाजन 
तथा साहुकार देते हैं। महाजन और साहुकार किसानों की अज्ञानता और विवशता 
का अनुचित लॉभ उठाते हैं। वे ऊंची दरों पर ऋण देते हैं। हिसाब-किसाब में गड़- 
बड़ी करते हैं व राशि को बढ़ाकर लिखते हैं। इस वर्ग की अनुचित कार्यवाहियाँ भी 
किसानों की ऋण-ग्रस्तता के लिए उत्तरदायी हैं। ह 
.... 8, फिजूलखर्जी व सुकदमेबाजी--ग्रामीण ऋण ग्रस्तता के सम्बन्ध में एक 
. भ्राम धारणा प्रचलित है कि किसान सामयिक व धार्मिक कृत्यों पर फिजूल खर्च करता 
है। इसके अतिरिक्त मुकदमेबाजी पर अपव्यय को भी ऋणग्रस्तता का महत्त्वपूर्ण 
कारण समझा जाता है। परल्तु बी० के० सिन्हा के अध्ययन में इसकी पुष्टि नहीं. 
होती । उनके अध्ययन के अनुसार पश्चिमी बद्भाल में जिन उद्देश्यों से ग्रामीण ऋण 
लिये गये थे वह आगे सारणी में दर्शाया गया है--- 
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ग्रामीण ऋण जिन उद्देश्यों की पूति के हेतु लिए गये 


खाद्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति मच 
घरों की मरम्मत | 2.8% 
सामाजिक तथा धामिक कृत्य 0.77% 
मुकदमेब।जी 0.45% 
लगान का बकाया देने के लिए 7.99%/, 
क्षि 8.02% 
पुराने ऋणों का भुगतान ्ि . 0,89% 
अन्य द 20.47% 





स्रोत--बी ० सिन्हा, टू रीसेस्ट, इन्डीकेशन्स आफ वेस्ट बद्भाल इकनोमिक 
डि के, पृष्ठ 305 । द 

उपर्युक्त सारणी के अछ्छों से स्पष्ट है कि लगभग !0% ऋण ही पश्चिमी 
बंगाल में सामाजिक कृत्यों के लिये लिए गये हैं परन्तु ये व्यय भी जो विवाह, मृत्यु 
भोज आदि पर किये जाते हैं। सामाजिक दृष्टि से आवश्यक हैं। भारत के अन्य 
राज्यों में भी लगभग यद्दी स्थिति है, वस्तुत: सामन्‍्ती का शिकार छोटा किसान व 
कृषक मजदूर फिजूलखर्ची के सम्बन्ध में सोच भी नहीं सकता है।... 

9. दोषपुर्ण भू-धारण व्यवस्था--जैसा कि हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं । 
भारत में भू-धारण व्यवस्था शुरू से ही दोषपृर्ण रही है। स्वतन्त्रता के उपरान्त भारत 
सरकार ने मध्यस्थों के उन्मूलन की दिशा में जो प्रयास किये हैं वे इतने दोषपूर्ण हैं. 


अर्ध सामनन्‍्ती व्यवस्था में जमीत जोतने वाले वर्ग की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है और .. 


. यही उसकी ऋणग्रस्तता का प्रमुख कारण है । 

[0, तकनीकी का पिछड़ा होना और उर्बरकों तथा अधिक उपज दे सकते 
वाले बीजों का सीमित प्रयोग--भारत में कृषि उपकरण व तकनीक अभी भी पिछड़ी 
हुई अवस्था में है। साधारण किसान उर्वरक और अधिक उपज दे सकने वाले बीजों 
का प्रयोग नहीं करता । इन सबका सम्बन्ध एक ओर तो भृ-सम्बन्धों से है और दूसरी' 
ओर उत्पादकता से है। वर्तमान भुू-सम्बन्धों के रहते हुए नयी तकनीक, उर्वरक व 
अच्छे बीजों का उपयोग वही किसान कर सकते हैं जिसके पास बड़ी जोते हैं सामान्‍्य- , 
तया ऐसे बड़े किसान ऋणग्रस्त नहीं हैं। इसके विपरीत साधनहीन छोटे किसान के. 
लिए यह सब सुलभ नहीं है। फलत: उनकी उत्पादकता कम है और वे ऋणग्रस्तता के 
कुचक्र में फसे हुए हैं । 

..._]], दोषपूर्ण विषणन--भारत में कृषि उपज का विपणन दोषधुपूर्ण है अत 
साधारणतया छोटे किसानों को अपनी उपज का ठीक मूल्य नहीं मिल पाता फलत 


उनकी आय कम होने के कारण वे ऋणग्रस्त बने रहते हैं.। 
]4: द 


०]0 ह । ग्रामीण ऋणग्रस्तता 


2, आय के दूसरे साधनों का अभाव--ब्रिटिश शासन काल में भारतीय 
उद्योगों का नियमित ढंग से पतन हुआ ओर कुटीर एवं लघु उद्योगों के नष्ट हो जाने 
के फलस्वरूप आय का एकमात्र साधन कृषि ही रह गया है। परन्तु कृषि भी मानसून 
पर आश्रित है और अधिक उन्नत अवस्था में न होने के कारण उससे प्रतिवर्ष नियमित 
व पर्यात आय नहीं हो पाती इस स्थिति ने किसान वर्ग की ऋणों की निर्भरता को 
बढ़ा दिया है । 

..._3, ऊँची ब्याज दर--कृषकों की ऋणग्रस्तता का एक यह भो मुख्य कारण 
है कि महाजनों व साहुकारों द्वारा जो ब्याज दर ली जातो है वह बहुत ही ऊची 
होती है । बम्बई बेकिंग जाँच समिति के शब्दों में “ऊंची ब्याज की दर तथा महाजनों 
की शोषण-प्रवुत्ति किसान की ऋणग्रस्तता में किसी तरह की कमी नहीं होने देती है । 
हे 4, पैतृक ऋण--वर्तमान ऋणग्रस्तता का एक मुख्य कारण यह भी है कि 
ऋण पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता रहता है। पैतुक ऋणों को चुकाना किसान अपना परम 
कर्तव्य समझता है। इस प्रकार एक बार लिया हुआ ऋण कई पीढ़ियों तक चलता 
रहता है । क्‍ 

5, भूमि और सिचाई पर कर की अधिकता--भारत में ऋणग्रस्तता का यह 
भी कारण है कि यहाँ भूमि एवं सिंचाई करों की मात्रा बहुत अधिक है । इसके साथ- 
ही-साथ ये कर किसानों से कठोरतापूर्वक ऐसे समय में वसूल किये जाते हैं, जबकि 
उनके पास मुद्रा का अभाव होता है। अतः इन करों का भुगतान करने के लिये उन्हें 
ऋण लेना पड़ता है जो कि ऋणग्रस्तता को बढ़ा देता है। 

6., कृषि में उत्पत्ति-ह्लास नियम का लागू होना--कृषि में सभी साधनों का 
उपयोग करने पर भी कृषि का उत्पादन इच्छित अनुपात में नहीं होता और क्रमागत 
'उत्पत्ति-ह्ॉस नियम लागू होता है । किसान को इस कारण भूमि की उत्पादन-क्षमता 
को बनाये रखने के लिए महाजनों से ऋण लेकर अधिक साधन जुटाने पढ़ते हैं । 


ऋण ग्रस्तता के परिणाम 


.. ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रमुख दृष्परिणाम निम्नलिखित हैं :--- 
द _ (अ) आंथिक दुष्परिणाम--आश्थिक दृष्टि से ऋणग्रस्तता के दुष्परिणाम निम्न 
सिखित हो सकते हैं :--- 
. 4, भूमि का हस्तान्तरण --किसानों की भूमि का अधिकांश भाग ऋणग्रसित 
.. होने के कारण ऐसे लोगों के पास चला जाता है जो स्वयं कृषि नहीं करते, बल्कि 
. ऋण देने और किसानों की भूमि लिखवा लेने का कार्य करते हैं । इसका प्रभाव कृषि 
पर सभी दृष्टिकोणों से बहुत बुरा पड़ता है । 
. 2, निम्न जोवन-स्तर--न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा न कर सकने से 
. क्षषकों का स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। वे ऋण से कभी उऋण नहीं होते । अत: गे 


..._उपाज॑त का बड़ा भाग ऋण पटाने में ही व्यय कर देते हैं और अपने रहन-सहन खाने- 


पीने पर व्यय नहीं कर पाते ७अतः उनका जीवन-स्तर धीरे-धीरे नीचा हो जाता है । 
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3, कृषि विकास सें बाधा-- कृषक ऋणग्रस्त होने के करण मशीनों, अच्छे 
बीज, रासायनिक खाद आदि का प्रयोग करने में अपने को सर्वथा असमर्थ पाता है, 
क्योंकि ऋण और उसका ब्याज पटाने से ही उसको फुर्सत नहीं मिलती । अतः उसका 
परिणाम यह होता है कि कृषि में वे विनियोग नहीं कर पाते । अतः कृषि में कोई 
उन्नति नहीं हो पाती । 

4, कृषि उत्पादन के विक्रय में बाधा--महाजनों द्वारा कृषकों की उत्पादित 
फसल को मनमाने भाव पर खरीद लिया जाता है, क्योंकि वे ऋण प्रायः इसी शर्त 
पर लिये रहते हैं कि फसल तैयार होने पर अनाज उन्हें बेच दिया जायेगा। अतः 
महाजन मनमाने भाव पर अनाज खरीद लेते हैं और किसानों को अपनी फसल का. 
उचित मुल्य नहीं मिल पाता है। 

.._(ब) सामाजिक दुष्परिणाम--ऋणदाता और ऋणी के बीच परस्पर संघर्ष 
होने से भूमिरहित वर्ग बढ़ जाता है और उसके पास आजोविका का कोई साधन नहीं 
रह जाता, जिससे उसे अपना जीवनयापन करने के लिए बड़े-बड़े भूस्वामियों पर निर्भर 
होना पड़ता है । ये लोग कृषक से तरह-तरह की राशियाँ आदि लेते रहते हैं। इन 
क्रारणों से सामाजिक असंतोष बढ़ जाता है, जो कि सामाजिक आतन्‍्दोलतों को जन्म 
देते हैं । 

डा० थॉमस के शब्दों में “एक ऋणग्रस्त समुदाय निश्चयात्मक रूप में एक 
सामाजिक ज्वालामुखी है। विभिन्न वर्गों के बीच असंतोष का उत्पादन होना स्वा- 
भाविक है, तथा शनेः:-शने: बढ़ता हुआ असंतोष एक दिन भयानक सिद्ध होता है ।” 

(स) नेतिक दृष्परिणाम--कृषकों को ऋण के बोझ से दबे होने के कारण 
दासता का जीवन व्यतीत करना पड़ता है जिससे उनका जीवन निराशापूर्ण एवं असं- 
तोषमय हो जाता है तथा वे अनेतिक कार्यों को करने के लिए बाध्य हो जाते हैं । झूठ 
बेईमानी, धोबेबाजी व अनेक दूसरी बुराइयाँ बढ़ जाती हैं । परिणामत: ग्रामीण जनता 
का चरित्र गिरता जाता है । 


ऋण ग्रस्तता दूर करने के उपाय 


] ऋण देने बाली संस्थाओं की स्थापना--देश में ऐसी संस्थाओं की बहुता- 
यत से स्थापना की जाय जहाँ से कृषकों को आसानी से एवं कम तथा उचित ब्याज 
दर पर आवश्यकतानुसार विभिन्न अवधियों के लिये ऋण प्राप्त हो सके । 

2, तकावी ऋणों की उचित व्यवस्था--हमारे देश में यद्यपि किसानों को 
तकाबी के रूप में ऋण प्राप्त होने की सुविधाएं प्राप्त हैं, परन्तु उनमें और सुधार करने 
की आवश्यकता है। 

3. पुराने ऋणों का निपटारा--पुराने ऋणों को समाप्त किये बिना किसान 
की उन्नति होना असम्भव है। यदि ऋणी को सम्पत्ति इतनी अधिक न हो, जिससे कि 
उसके ऋणों को चुकाया जा सके, तो वहाँ उसे दिवालिया घोषित करके पुराने ऋणों 
को समाप्त करना चाहिए । 
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4. महाजनों पर नियन्त्रण--महाजनों पर उचित नियंत्रण लगाये बिना कृषकों 
को उन्नति सम्भव नहीं है। इसके लिए सरकार को प्रयास करता चाहिये, ताकि महा- 
जन लोग कृषकों का शोषण न कर सके । यह कार्य ब्याज-दर पर नियन्त्रण करके 
पावती किस्तों का हिसाब रखकर तथा ऋणोी से रसीदें वगैरह दिलवाकर किया जा 
सकता है। 

5, नये ऋण लेने पर नियन्त्रण--कृषकों को नये ऋण लेने से नियंत्रित किया 
जाना चाहिये और अनुत्पादक ऋणों को हतोत्साहित किया जाना चाहिये । 

6. सहकारी साख समितियों का प्रसार--देश में सहकारी साख समितियों की 
संख्या में और अधिक वृद्धि करके भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है | इन 
समितियों द्वारा कृषकों को सभ्नी प्रकार के ऋण दिये जाने की व्यवस्था करनी चाहिये । 

गाडगिल समिति ने ग्रामीण ऋण की समस्या को हल करने के लिए निम्न 
सुझाव दिये थे :--- 

, ऋणोी द्वारा लिये जाने वाले ऋण की मात्रा इस प्रकार निश्चित की जानो 
चाहिये कि उसे 20 वर्ष में 4% सूद की दर में अथवा अपनी अचल सम्पत्ति के 
सामान्य मूल्य के 50% द्वारा अदा करने में समर्थ हो सके । 

2. कृषि उत्पादन में लगे हुए कृषकों का ऋण अनिवार्य रूप से पुनः निर्धारित 
किया जाय । लगान का बकाया भी ऋण समझा जाय । 

3, ऋण देने वालों अर्थात महाजनों को अपने आपकी रजिस्टर्ड करवाना 
चाहिये तथा' पं॑जी आदि का विवरण सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिये । 

. 4. बैड: अथवा अन्य एजेन्सो इस रकम को कृषक से 20 किस्तों में वसूल करे । 

5, निश्चित की गई कर्ज राशि भूमि बन्धक बैड्ू से या इसी प्रकार की अन्य 
संस्थाओं से लेकर चुका देती चाहिए 

इस प्रकार उपयुक्त सुझाव ग्रामीण ऋणग्रस्तता को दूर करने के लिए प्रस्तुत 
किये गये हैं । इन सभी सुझावों का हृढ़ता से पालन करने पर समस्या का पूर्ण हल हो 
सकता है । 


. ऋणग्रस्तता की समस्या को सुलझाने की दिशा में सरकारी प्रयास 


() भूमि के हस्तान्तरण ' पर प्रतिबन्ध--उत्तर प्रदेश, पञ्माव और पश्चिमी 
बड्भाल की राज्य सरकारों ने ऐसे कानून बनाये हैं, जिनके अनुसार ऋणदाता अपनी 
रकम के भुगतान के रूप ऋणों किसानों की भूमि सरलतों से नहीं खरीद सकता है । 

(४) ऋणों को अनिवायंत: कम करना--मध्य प्रदेश, बिहार, मद्रास, महा- 
. राष्ट्र और उत्तर प्रदेश को राज्य सरकारों ने ऐसे कानून बनाये हैं, जिनके अनुसार _ 

किसानों के ऋण की रकम अनिवार्य रूप से कम कर दी जाती है। 
.. (7) ऋण को तय करने में संबंधित नियम --मध्य प्रदेश, असम, पञ्नाब, 
_ पश्चिमी बद्भाल आदि राज्यों ने ऋण की रकम तय करने से सम्बन्धित कानून पास 
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किये हैं जिनके अनुसार किसान की सम्पत्ति के आधार पर उसके ऋण के 
किस्तें निर्धारित की जाती हैं । 

(४) ब्याज की दर के नियसन सम्बन्धी कानून--सन्‌ !98 के, अधिक 
ब्याज के ऋण नियम, जिसका सत्त्‌ 925 में संशोधन हुआ, में केवल उचित ब्याज 


लेने की आज्ञा दी गई है। अधिकतम अनुचित ब्याज की दर का राज्यवार विवरण 
निम्न सारणी में दिया गया है -- 


भुगतान की 





प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 


राज्य सुरक्षित ऋण... असुरक्षित ऋण 
_0७३०६४७७७७७७७७॥/७//७ए/७एएश"शआश////॥॥॥७॥॥७७॥॥॥७७७७७॥७७७॥/एए७ए्ए्शशणण७्रणणााााआ तल अमन आज अपर ल जलन दल लनलि नि शक कलश लि नदी लिन भी मशि निन नमन लक कल 
असम 9 22 
बिहार 9 9 
'बस्बई 9 व9 
मध्य प्रदेश 9 8 
मद्रास 6. 54 
मैसूर 9 2 
उड़ीसा 9 2 
पंजाब 7५ 23 
उत्तर प्रदेश 43 6 
पश्चिमी बंगाल 8 0 
हिमाचल प्रदेश 6 2 


कई राज्यों में 'दमदुपत' (॥0प700७ए/) का नियम लागू कर दिया गया है 
जिसके अनुसार ऋणों द्वारा अदा की गई राशि मूल राशि के दुगुने से किसी हालत में 
अधिक नहीं हो सकती । ' 

(०) महाजनों या साहुकारों पर नियंत्रण--सन्‌ !930 के बाद विधि 
राज्यों में साहुकारों पर नियन्त्रण रखने के लिए निम्नलिखित मुख्य कानून बनाये गये 


पमरन्‍ओारमसक, 
क्र 





राज्य... प्रमुख कानून 

असम साहुकार कानून सन्‌ 934 

बिहार साहुकार कानून सन्‌ 938 

बंगाल साहुकार कानून सन्त ।933 

भध्य प्रदेश साहुकार कानुत सन्‌ 3934, ऋणी सुरक्षा कानून सन्‌ 
937 क्‍ 

मद्रास. | ऋणी सुरक्षा कानृत, सन्‌ 934, कृषक सहायता कानून, सन्‌ 
4934 द 

पंजाब हिसाब-किताब नियल्‍्षण कानून, सन्‌ 930, साहुकारों का 
पंजीकरण कानुन, सन्‌ 938 

उड़ीसा साहुकार कानुन सनू 939 क्‍ 

उत्तर प्रदेश कृषक सहायता कानून सन्‌ 934, ऋण बोझ स्थिति 


कानून, सन्‌ 934, धिक्री-नियमन कानून सन्‌ 934 
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उपर्यक्त कानुन द्वारा मुख्यतया निम्नांकित बातों का प्रबन्ध किया गया है :-- 
() नाम रजिस्टर्ड करवाना, (४) लाइसेन्स लेना, (#) निश्चित विधि से खाता 
रखना, (१ए) ऋणियों को जमा रकम की रसीद देना, (४) ऋषणियों को समय-समय 
पर खाता विवरण भेजना, (4ए) ब्याज का नियमन करना, (धया) किसान को तंग 
करने के विरुद्ध संरक्षण, और (एा॥) उपयरक्त नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड को 
व्यवस्था करना । | 

(छत) सहकारी साख सुविधाओं का विस्तार--कषकों की वित्तीय स्थिति 
सुधारने के लिये सरकार ने सहकारी साख सुविधाओं के विस्तार पर भी पर्याप्त ध्यान 
दिया है । इसके साथ ही राष्ट्रीयक्र॒त बेंकों की ऋण नीति में भी कृषि क्षेत्र को प्राथ- 
मिकता दिये जाने पर जोर दिया गया है। 

. (एप) क्षेत्रीय ग्रामीण बेंकों की स्थापना--यद्यपि सरकार ने सहकारी साख 
समितियों और व्यापारिक बैंकों के माध्यम से क्रृषि क्षेत्र को दी जाने वाली वित्तीय 
सहायता में वृद्धि को प्रोत्साहन दिया, लेकिन इसका अधिकांश लाभ बड़े-बड़े कृषकों 
को मिला । अत: छोटे-छोटे कृषकों को सरलता से ऋण प्रदान करने को दृष्टि से 
ग्रामीण बेंकों की स्थापना का कार्यक्रम बनाया गया है । 

(शं॥) बन्धक प्रथा की समाप्ति--नवीन आर्थिक कार्यक्रम में बन्धक-प्रथा को 
समाप्त करने की घोषणा की गई है और प्राय: सभी राज्यों में कानून बना कर (या 
अध्यादेश निकाल कर) बंधकी रखने को अवैधानिक घोषित कर दिया गया है । इससे 
साहुकार द्वारा शोषण का एक माध्यम समाप्त हो गया है । 

(४४) ऋण की मुक्ति--बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्यों में छोटे 
किसानों (जिसके पास 2 हेक्टर से कम भूमि है) तथा भूमिद्दीन श्रमिकों एवं कारी- 
गरी को ऋण मुक्त कर दिया गया है ओर ऐसी व्यवस्था की गई है कि साहुकार इन 
वर्गों के व्यक्तियों से कोई भी रकम वसूल नहीं कर सकते । 

ऋण सम्बन्धी कानून सामग्री ऋणग्रस्तता की व्यापक बीमारी के लिए केवल 
प्राथमिक चिकित्सा से रूप में ही' कार्य कर सके हैं । ऋणग्रस्तता जैसे भीषण रोग का 
स्थायो इलाज केवल महाजनों के नियन्त्रण व ऋण तथा ब्याज दर कम करने में 
निहित नहीं है। इसका अन्तिम समाधान तो केवल कृषि की उन्नति में है। हमें समस्त 
कृषि विकास की ग्रति बढ़ानी होगी तथा किसान की आय को उच्च स्तर पर 
स्थिर करना होगा व कृषि विधियों तथा किसान की मनोवृत्ति में क्रान्तिकारी परि- 
बर्तन लाना होगा तभी ऋणग्रस्तता की समस्या का स्थायी समाधान होगा 


परीक्षा प्रश्न 


द , भारत में ग्रामीण ऋण के सुख्य कारण क्‍या है ? किसान की आ्िक 
स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है ? इस समस्या के उपचार के लिये किये गये उपायों 

और अपने सुझावों का वर्णन कीजिए॥ 
2. “भारतीय किसान ऋण में पैदा होता है, ऋण में जीवित रहता और 


ग्रामीण ऋणग्रस्तता' द 
द 25 


ऋण में ही मरता है ।” इस कथन को स्पष्ट कीजिए औ' 
न्‍ ए और ग्रामीण ऋण 
कारणों पर प्रकाश डालिये । 22023 
ढ़ 
3, | ऋण मुक्ति और अदायगी 8 सभी योजनायें अस्थायी उपचार हैं । वे 

विशाल अनुत्पादक ऋण के प्रमुख कारणों को <ूर नहीं करतीं, जो भारतीय काश्त- 
कारों पर भार बन गया है ।” इस वक्तव्य में उल्लिखित प्रमुख कारण कोन से हैं और 
आप उनका निवारण किस प्रकार करेंगे ? 

हे 4. “ऋणग्रस्तता की अनिवार्यता, जिससे उसे मुक्त होने की किचित्‌ भी आशा 
नहीं है; भारतीय क्षक को एक बेईमान, ऋणी परिवार का अपव्ययी मुखिया और 
एक गैर-जिम्मेदार नागरिक बना देतो है।” इस कथन पर अपने विचार व्यक्त 
कीजिये । द द 


॥4 
कृषि वित्त 


(882४स्‍0परॉपा'बो पैं०७706) 


ब्क 
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कृषि वित्त की आवश्यकता--अन्य उद्योगों की तरह क्रषि वित्त भी एक 
आवश्यक तत्व है । बीज, औजार तथा खाद इत्यादि को खरीदना, भूमि सुधारना 
तथा अन्य कृषि सम्बन्धी कार्यों को पूति तभी हो सकतो है जब ठोक समय पर ओर 
उचित मात्रा में वित्त उपलब्ध हों । भारतीय क्ृषि को कुछ विशेषताओं के कारण 
हमारे कृषक की वित्त सम्बन्धी आवश्यकतायें और भी अधिक हैं । ग्रामीण साख सर्वेक्षण 
के विवरण में भी यह कहा गया है, "साख कृषक की उसी प्रकार से सहायता करती 
है जैसे फांसी पर लटकते हुए व्यक्ति की जललाद की रस्सी ।” सर निकोलसन के 
शब्दों में, साख कृषि के लिए नितान्त आवश्यक है ओर उधारी किसान के लिये 
अनिवार्य है।” वर्तमान समय में जब हमारी कृषि दिनों दिन प्रगति कर रही है, 
वित्त सम्बन्धी आवश्यकताएं निरन्तर बढ़ती ही जा रही हैं। वित्तीय सुविधाओं का 
अभाव ही हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के पिछड़ेपन का मुख्य कारण रहा है । 

भारतीय किसानों की वित्त सम्बन्धी आवश्यकताओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार 
से किया जा सकता है। द 
भारतीय कृषक को वित्त सम्बन्धी आवश्यकता 





ट ४ 

. औओऑ । ॥ ५+ 

अवधि के उद्देश्य के अनुसार. जमानत के ऋणदाता के 

, ननुसार के अनुसार अनुसार 
«मम शक 2. कलम 
!! । जि ३: 

अल्प मध्यम दीर्घ उत्पादक उपभोग 

. कालीन कालीन कालीन ऋण ऋण 


.... (अ) अवधि के अलुसार--अवधि के अनुसार ऋणों को तीन श्रेणियों में 
विभाजित किया जा सकता है--- द 
!, अल्पकालोन ऋण--ये वे ऋण हैं जो खाद व बीज खरीदने के लिए, 


कृषि वित्त शा. 


फसल बोने से काटने तक काम चलाने के लिए और पशुओं व पारिवारिक आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति के लिये, लिए जाते हैं । इनकी अवधि 5 महीने तक की होती है । 
2. सध्यकालीन ऋण--इसकी आवश्यकता ओजार व बैल खरीदने, कृषि 

प्रणाली में सुधार करने व जमीन में सुधार करने के लिए पड़ती है। इनकी अवधि 
5 महीने से 5 वर्ष तक की होती है। 

. 3. दीघकालीन ऋण--इसकी आवश्यकता किसानों को अपने पुराने ऋणों 
को चुकाने के लिये, नयी भूमि खरीदने के लिये या भूमि पर कोई स्थायी सुधार करने 
के लिये पड़ती । इनका भुगतान पाँच वर्ष के बाद होता है । 





कालीन मध्यमकालीन व दीर्घंकालीन साख की माँग में काफो वृद्धि हुई है और 
भविष्य में भी यह प्रवत्ति बनी रहेगी । 

छठी पंचवर्षीय योजना (980-85) में सहकारी ऋणों के लिए निम्न लक्ष्य 
रखे गए हैं--- 








करोड़ ६० 984-85 के लिए 
979-80 में प्रत्याशित .. लक्ष्य 
क्‍ उपलब्धि का स्तर 
अल्पकालीन ऋण ],300 2,500 
मध्यमकालीन ऋण ]25 24.0 
दीघकालीन ऋण 275 555 


हस प्रकार सहकारिता के माध्यम से सभी अवधियों के लिए कुल ऋण 700 
करोड रुपये से बढाकर !984-8 5 में लगभग 3295 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा 
गया है । 

.. (व उद्देश्य के अनुसार ऋण--ऋण उत्पादक व भनुत्पाद दो प्रकार के 
हां सकते हैं । अनुत्पादक ऋण उपभोग के लिए लिए जाते हैं । उपभोग के लिए लिए 
गए ऋण भी दो प्रकार के हो सकते हैं--प्रथम फसल की अवधि में किसान द्वारा अपने 

परिवार के भरण-पोषण के लिए लिया गया ऋण ओर द्वितीय विवाह मृत्यु, मुकदमे- 
बाजी आदि के लिए लिया गया ऋण । प्रथम श्रेणी के ऋण अधिक हानिकारक नहीं 
होते लेकिन द्वितीय श्रेणी के उपभोग ऋण पूर्णतया अनुत्यादक होते हैं और इन्हें यथा- 
सम्भव न्यूनतम रखना चाहिए 

(स) जमानत के अनुसार ऋण--जो ऋण जमानत के आधार पर दिए जाते 
हैं उसे जमानती ऋण कहते हैं । सरकारी संस्थाएँ भूमि की जमानत पर ही ऋण देती 
हैं, जिसके कारण बड़े किसानों को भी विशेष लाभ होता है । 

इसके विपरीत जो ऋण बिना किसी प्रकार की जमानत के आध्वार पर दिए 


-अभलप्लन्‍वस-सकप य२३८४१०३०हेक 


.. जाते हैं उसे गैर जमानती ऋण कहते हैं। गाँव के साहुकार और महाजन प्रायः बिना 


48 द ह कृषि वित्त 


जमानत के भी अल्पकालीन ऋण दे देते हैं जिसके कारण वे ग्रामीण वित्त व्यवस्था में 
अभी भी महत्त्वपूर्ण बने हुए हैं । 

(व) ऋणदाता के अनुसार---ऋणदाता के अनुसार किसानों को साख प्रदान 
करने के साधनों को दो भागों में बाँट सकते हैं--(अ) व्यक्तिगत वित्त (ब) संस्थागत 
वित्त । व्यक्तिगत वित्त के अन्तर्गत देशी बेंकर, साहुकार, व्यापारी व किसानों के 
सम्बन्धियों आदि को सम्मिलित किया जाता है । संस्थागत वित्त को भी दो भागों में 
बाटा जा सकता है--(क) प्रत्यक्ष--इसके अन्तर्गत सहकारी समितियाँ राज्य सरकारें 
व अनुसूचित व्यापारिक बेंक किसानों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण देते हैं। (ख) परोक्ष-- 
इसके अन्तर्गत, राज्य सहकारी बेड्डु, केन्द्रीय सहकारी बैडू:, अनुसूचित व्यापारिक बैल्ू 
आदि परोक्ष रूप से कृषकों को वित्त प्रदान करते हैं । 

कृषि साख की नई व्यवस्था में प्रत्यक्ष व परोक्ष संस्थागत वित्त दोनों का योग- 
दान बढ़ाया जा रहा है । 


कृषि वित्त के स्रोत 
अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण ने अपनी दिसम्बर, 954 की रिपोर्ट 
में 95-52 की अवधि से सम्बन्धित कृषि साख के विविध पहलुओं पर विस्तृत रूप 
से प्रकाश डाला था। रिजर्व बेडू: ने अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण व विनियोग सर्वेक्षण 
अन्तर्गत 396-62 की अवधि के लिए भाँकड़े एकत्र किए थे। 970-7] के लिए 
0०४॥२ के सर्वेक्षण से आवश्यक आँकड़े प्राप्त हुए हैं। निम्नांकित तालिका से प्रकट 
होता है कि ग्रामीण साख की पूर्ति में ।95]-52 से 970-7] की अवधि में विभिन्न 
एजेन्सियों का तुलनात्मक स्थान काफी बदल गया है। 





द रूरल “गे ईण्डिया ररत नेशनल काउंसिल 
के जल + या करत कल एण्ड इनवेस्ट-.. आफ एप्लाइड 
साख प्रदाता एजेन्सी क्रेडिट सर्वे 





मेंट सर्वे कानामिक रिसर्च 

(95]-52).. (967-62)... (970-7) 
सरकार पा कक 256 36 
सहकारिता द . 3"4 [555 22*7 
व्यापारिक बैड 09... 0*6 40 

महाजन, व्यापारी, कमीशन द । द द 
एजेण्ट, मित्र... 752 580 49%6 
मित्र सस्बन्धी......| 4.2. 8.8... ]8*8 
जमींदार एवं अन्‍य... 3-3 4*5 "8 
योग : :-... - - 5. 00:00 . . -00-00 00*00 


स्रोत +--क्रेडिट टिकक्रायरमेन्ट फार एग्रीकल्चर: नेशनल काउंसिल आफ 
स॒प्लाइड इकानामिक रिसर्च 974 पृ०' 80 
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उपर्यक्त सभी संस्थाओं का वर्णन हम कृषि सहकारिता नामक अध्याय में कर 
चुके हैं भत: उसकी पुनरावृत्ति यहाँ नहीं कर रहे हैं । 

ऊपर यह स्पष्ट किया जा चुका है कि 95-52 में ग्रामीण साख में सहकारी 
समितियों का योगदान 3:]% था जो 970-7 में बढ़कर 22'7% हो गया। 
[950-5 में प्रथमिक कृषि साख समितियों ने अल्पकालोत ऋणों के रूप में 656 
करोड़ रुपये प्रदान किए। 979-80 में केन्द्रीय व प्राथमिक भूमि विकास बैज्ों ने 
क्रषि के लिए 39 करोड़ रुपये प्रदान किए । ये दीर्घकालोन ऋण के अन्तर्गत आते 
हैं। यह प्रगति काफी सराहनीय मानी जा सकती है लेकिन साथ ही कुछ कमियाँ भी 
सामने आयी हैं जिन्हें दर किया जाना चाहिए । ये इस प्रकार हैं-- 

], लघु कृषकों की संस्थागत साख में कम अंश--यद्यपि पिछले वर्षों में 
लघु कृषकों की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया है फिर भी इन्हें कुल संस्थागत 
उत्पादन साख का $ अंश ही मिला है, जबकि उनके पास कुल जोतों का 70 प्रतिशत 
अंश हैं । 

2. प्रादेशिक असमानताएं-- भारत में सहकारी साख समितियों के विकास में 
काफी प्रादेशिक असमानताएं हैं। कारण यह है कि सहुकारों साख समितियों की 
विशेष प्रगति आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु महाराष्ट्र व पंजाब राज्यों में ही 
हुई है । 

बढ़ते हुए बकाया ऋणों की समस्या--सहृकारी साख को एक अन्य गंभीर 
समस्या बकाया ऋणों को वसुली की है। प्राथमिक कृषि साख समितियों के लगभग 
3 ऋण अवधि बीत जाने पर भी नहीं लौटाए जाते । 


(2) व्यापारिक बेंक 
((077९7८०७)! ह5%7:5) 


. व्यापारिक केकों द्वारा विश्व वित्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित अवस्थाओं का 
अवलोकन किया जा सकता है। 

प्रथम अवस्था 962 से 3967 की समयावधि से सम्बन्धित है जिसमें बेंकों 
की यह धारणा रही है कि किस क्षेत्र को वित्त प्रदान करना उनका कार्य नहीं है 
अतः इस समयावधि में कृषि वित्त का अव्यवस्थित ढंग से विकास हुआ । 

द्वितीय अवस्था 967 से 975 तक विद्यमान रही जबकि व्यापारिक बेंकों 
को यह विश्वास हो गया कि किस साख की व्यवस्था भविष्य में बनी रहेगी इस 
समयावधि में बेंकों ने विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में परीक्षण किये और कृषि वित्त 
के विकास के लिए सतत्‌ प्रयत्न किये । हे 
रा तृतीय अवस्था सन्त 975 के उपरान्त शुरू होती है जबकि बेंकों ने यह अनु- 

भव किया कि कृषि वित्त के लिए केवल उनके व्यक्तिगात प्रयास अपर्यात्त है क्योंकि 

. कृषि के लिए अत्यधिक कृषि वित्त की आवश्यकता है। क्रषि वित्त की आवश्यकता 
.. को गम्भीरता को देखते हुए बेंकों ने यहू निर्णय लिया कि कृषि वित्त की व्यवस्था के 
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लिए अन्य एजेन्सियों का सहयोग भी आवश्यक है। इस समयावधि में क्षेत्रीय ग्रामीण 
बकों, कृषक सेवा सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों, कृषि 


पुनवित एवं विकास निगम तथा कृषि व ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बेंक के सहयोग 
से क्रषि वित्त की व्यवस्था के लिए प्रयत्न किए गये हैं । 


प्रगति का विवरण 
कृषि साख के क्षेत्र में व्यापारिक बेंकों ने यद्यपि बहुत देर से पदार्पण किया 
परन्तु अब उनका प्रयास यह है कि वे अपने सभी प्रतियोगियों से आगे निकल कृषि 
वित्त में स्वोपरि स्थान प्राप्त कर लें । अत: अब व्यापारिक बेंक पर्याप्त मात्रा में कृषि 
वित्त प्रदान कर रहे हैं। जहाँ [95-952 में व्यापारिक बेंकों का कुल प्रदत्त ऋणों में 
कृषि ऋण का अंश 0-9 प्रतिशत था वह जून 982 में बढ़कर !5% हो गया । जून 
]982 में अनुसूचित व्यापारिक बेंकों ने कृषि को प्रत्यक्ष ऋण लगभग !300 करोड़ 
रु० का दिया जो पिछले वर्ष से 300 करोड़ रुपया अधिक था। इस प्रकार व्यापारिक 
बेंक पहले की तुलना में कृषि को अधिक ऋण दे रहे हैं । 
स्पष्टत: 9 70-80 के दशक में व्यापारिक बेंक कृषि क्षेत्र को विभिन्न रूपों में 
विकसित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। व्यापारिक बेंकों ने इसके लिए ग्राम अभि- 
ग्रहण योजना, लोड बेंक योजना, क्षेत्रीय विचारधारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की- 
स्थापना, केषक सेवा समितियों की स्थापना, प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम 
से कृषकों को ऋण, अन्य एजेन्सियों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को ऋण, और ग्रामीण 
समुवाय को प्रत्यक्ष ऋण प्रदात करके कृषि विकास के इतिहास में एक नये युग को 
आरम्भ किया है। 
कृषि बित्त में व्यापारिक बेंकों की सीमाएं---व्यापारिक बेंक कृषि वित्त प्रदात 
करने में महत्वपृण भूमिका निभा रहे हैं लेकिन उनके समक्ष कुछ प्रमुख कठिनाइयां 
निम्नलिखित हैं -- 
|) बंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपने स्टाफ को भेजने में भी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है। गत्‌ !0 वर्षों में व्यापारिक बेंकों की ग्रामीण स्थिति शाखाओं 
में विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं और अनाचारों की शिकायतें मिली हैं । क्‍ 
(2) व्यापारिक बेंक कृषि वित्त प्रदान करने में जो लागत आती है उसको 
स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और व ही ग्रामीण क्षेत्रों में नई शाखाओं को 
खोलने तथा कार्यशील रखने में उनको जो हानि होती है उसका विवरण दे पाते हैं। 
(3) प्रत्येक याँव में 00 में से केवल 25 किसानों को ही कृषि वित्त को 
सुविधाएँ उपलब्ध होती है। बेंकों ने ग्राम अधिग्रहण योजना के अन्तगंत कुछ विशेष 
गाँवों को ही ज्रुना है, पिछड़े हुए और अधिक वित्तीय आवश्यकता वाले गाँवों को इन 
योजना के अन्तर्गत कोई स्थान नहीं प्राप्त हो सकता । 
(4) व्यापारिक बेंक सीमान्त कृषकों को भी ब्याज की उसी दर पर साथ 
की सुविधाएँ प्रदान करते हैं जो कि बड़े कृषकों के लिए निर्धारित की गई है। अधि- 


| 9909 कृषि वित्त 


कांश व्यापारिक बैंकों ने साख प्रदान करते की विधि में कोई धुधार नहीं किए हैं । 
अब भी किसानों को प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए काफी मात्रा 
में आय और समय नष्ट करना पड़ता है, तथा अतिदेयों की मात्रा 49 प्रतिशत तक 
पहुँच गई है । 

(5) कई अवस्थाओं में बेंकों के कर्मचारी और अधिकारीगण ग्रामीण बेकिंग 
में अधिक रुचि नहीं लेते हैं । कुछ शाखाओं में अग्निम ब्रांच मैनेजर की इच्छानुप्तार 
नहीं दिये जाते, बल्कि क्षेत्रीय' मैनेजरों के दबाव के कारण दिए जाते हैं । 

(6) व्यापारिक बेंकों ने कृषि के विकासात्मक कार्यों तथा सहायक कार्यों के 
लिए ऋणों की पृथक व्यवस्था नहीं की है जबकि विकासात्मक व्यय से ही गाँव में 
नये रोजगार के अवसरों का निर्माण हो सकता है। 


(5) स्टेट बैडू: 
(50208 ऐश) 

भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी स्थापना के समय से ही कृषि वित्त उपलब्ध करने 
का प्रयास किया है कृषकों को ऋण देने के सम्बन्ध में भारतीय स्टेट बैडू: प्रत्यक्ष व 
परोक्ष दोनों ही तरीकों को काम में लाता है जिनका वर्णव नीचे दिया गया है-- 

() कृषि को प्रत्यक्ष साख--प्रारम्भ में ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की 
सिफारिशों के आधार पर यह नीति सम्बन्धी निर्णय लिया गया कि ग्रामीण साख की 
पूति में केवल सहकारी संस्थाएँ ही कार्य करेंगी । अतः प्रारम्भ में भारतीय स्टेट बेंक 
से यही अपेक्षा की गई कि वह कृषि को प्रत्यक्ष रूप से नहीं वरन्‌ सहकारी संस्थाओं 
के मार्फत ही कृषि साख की पूर्ति में योगदान देगा । लेकिन देश में हरित क्रान्ति को _ 
सफल बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में अधिक कोमती इल्पुट्स के गहन प्रयोग होने व 
सहकारी साख संस्थाओं को बढ़ती हुई कृषि साख की माँग के परिप्रेक्ष्य में असफल 
स्वीकार कर लिए जाने के कारण अप्रेल 968 में सहकारी नीति बदल गई और 
व्यापारिक बैंकों से कृषि को अधिकाधिक साख देने के लिए कहा गया । 

(2) कृषि को अप्रत्यक्ष साख--क्ृषि को अप्रत्यक्ष साख देने में भी स्टेट बेंक 
का महत्वपूर्ण योगदान है। इस सम्बन्ध में भारतीय स्टेट बैंक राज्य सहकारी बेंकों 
. तथा केन्द्रीय सहकारी बेंकों को धन प्रेषण की सुविधा प्रदान करता है । सहकारी बेंक 
के लिए चैक, विनिमय पत्र तथा अन्य साख पत्रों के संग्रहण करने का कार्य भी 
रियायती दरों पर करता है इसके अतिरिक्त जहाँ केन्द्रीय सहकारी बेंक कृषि पदार्थों 
. के क्रय-विक्रय आदि के लिए ऋण प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं वहाँ विषणन व 

. विधायन समितियों को ऋण देता है राज्यसरकारों, भारतीय खाद्य निगम व राज्य 
. बिजली बोर्डों को भी ऋण प्रदात करता है।.... 

प्रगदि--स्टेट बैड; आफ इण्डिया द्वारा कुल कृषि साख की मात्रा 98] 
.... के अस्त में 440 करोड़ रुपये से बढ़कर !982 के अन्त में 567 करोड़ र० हो गई क्‍ 
.... तथा कृषकों के खातों की संझ्या 395 लाख हो गई। इनमें से अधिकांश कृषक 5 
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एकड़ या कम की जोतों वाले थे । इस प्रकार स्टेट बेंक छोटे कृषकों की वित्तीय व्यवस्था 
पर विशेष रूप से ध्यान दे रहा है। सितम्बर 982 तक क्षिगत प्रत्यक्ष साख का 
46-42 अंश कमजोर वर्गों को प्राप्त हुआ था । 


58 की तरफ से कृषि के लिए परोक्ष वित्त 982 में 275 करोड़ रु० का 
दिया गया । परोक्ष वित्त में उर्वरक वितरण के लिए अधिक वित्त की व्यवस्था की गई 


है । 


(5) क्षेत्रीय ग्रामीण बेंक 
( रिट्छॉंणाओं रिपबी ऐिन्वताट5 ) 


स्थापना--भारत सरकार ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात से हो किसानों को 
ऋणग्रस्तता से मुक्ति दिलाने के लिये अनेक उपाय किये हैं परन्तु संस्थागत वित्त की 
अपर्यात्‌ उपलब्धि किसानों को देशी महाजनों के शिकंजे से पूर्ण मुक्ति नहीं दिला वायी 
थी । किसानों को परम्परागत ऋण-व्यवस्था से छुटकारा दिलाने के लिये सरकार ते 
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975 को महात्मा गाँधी के जन्म दिवस पर पहली बार ग्रामीण बैंकों की स्थापना 
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करके किया 


उद्देश्य--ग्रामीण बेंकों की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य यह है कि ग्रामीण बेंक 
ग्राम समूह को बक सेवाएं उपलब्ध करेगे और साधारण तौर से 5 हजार से 20 हजार 
ग्रामवासियों के लिये एक बेक स्थापित किया जायगा.। 


यहु बंक छोटे किसानों, ग्रामीण कारीगरों और सामान्‍य वर्ग के व्यापारियों एवं 
उत्पादकों के लिये ऋण की व्यवस्था करेंगे और बेंक सुविधाएँ उपलब्ध करेंगे। संक्षेप में 
ये बैड गाँव वालों की आवश्यकता के अनुसार बैद्धू सेवाओं का प्रबन्ध करेंगे। 

संक्षेप में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैछ्ें के निम्न उद्देश्यों का उल्लेख किया जा सकता 
(४) ग्रामीण अर्थव्यवस्था का' विकास एवं समाज के कमजोर वर्गों के लिए 
ऋण प्रदान करता है.। 


(7) सुगम व आसान पद्धति द्वारा ग्रामौण क्षेत्रों में शीक्र बेकिंग सुविधाएं 
प्रदान करना । 


(४४) ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधाओं की कमी को दूर करना । 


प्रगति--जुन 982 को प्रादेशिक ग्रामीण बेंकों की कुल जमा व अग्रिम 
( बकाया ) राशियाँ क्रमशः 382 करोड़ रू० व्‌ 403 करोड़ ₹० थी। इन्होंने जून 
]982 के अन्त तक छोटे/सीमान्‍्त कृषकों, भुमिहीत मजदूरों व ग्रामीण कारीगरों को 
403 करोड़ ६० तक के प्रत्यक्ष ऋण दिए थे जबकि जून !98! के अन्त तक यह 
राशि 263 करोड़ रु० की थी । 
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(6) रिजवं बेंक आफ इण्डिया 
(९४७४९ उद्वग्गा: ठ 709 ) 
भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि प्रधान प्रकृति को देखते हुए प्रारम्भ से ही 
रिजर्व बेंक को कृषि वित्त के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदाव करने की जिम्मेदारी 
सौंपी गई है । द 
वर्तमान में रिजर्व बेंक कृषि साख क्षेत्र के विकास हेतु अल्पकालीन, मध्यम- 


'3७8०५ मात लपन+क सनम ३०४० 44 ०+०५३+५५3५५- 


कालीन एवं दीघंकालोन तीनों ही प्रकार की साख सुविधाएं उपलब्ध कराता है। 
रिजर्व बेंक यह साख प्रत्यक्ष रूप से कृषकों के माध्यम से ही नहीं वरन्‌ परोक्ष रूप 
से राज्य सहकारी बेंकों, केन्द्रीय भूमि विकास बेंकों एवं राज्य सरकारों के माध्यम से 
उपलब्ध कराता है जिसका वर्णन निम्त है :-- 

() अल्पकालीन साख सुविधाएं--राज्य सहकारी बेंक को रिजर्व बेंक की 
ओर से अल्पकालीन साख या तो पुतर्कटोती के रूप में मिलती है -अथवा अग्रिम 
के रूप में मिलती है। पुनर्कटाती व अग्निम की सुविधाओं का विवरण नीचे दिया जा 
रहा है-- 

धारा !7 (2) (७) के अन्तर्गत वास्तविक सोदे से उत्पन्न प्रॉमिसरी नोट व _ 
बिलों की, जो 90 दिन में परिपक्व होते हैं, पुतकेंटोती की व्यवस्था की गई। घारा 
87 (2) (9) के अन्तर्गत 45 महीते में परिपक्व होने वाले उन प्रॉमिसिरी नोटों व. 
बिलों की पुनर्कटौती की व्यवस्था की गई जो मौसमी कृषि कार्यों या. फसलों की बिक्री 
के लिए बनाये गये हैं। इस धारा के अन्तर्गत मिश्रित व क्ृषि-परिनिर्माण कार्य भी 
: शामिल किये गये हैं । 

इस प्रकार रिजर्व बेंक ने वर्ष 98-82 में अल्पकालीत साख के रूप में कुल 
]278 करोड़ रुपये की ऋण सीमा स्वीकृति की जबकि जून !98। के अन्त में बकाया 
राशि 374 करोड़ रुपये की । | 

(2) सध्यकालीन ऋण--रिजर्व बेंक ने 956 में दो कोषों की स्थापना की 
है ($) राष्ट्रीय कृषि साख ( दीर्घकालीन ) कोष व (7) राष्ट्रीय कृषि साख (स्थायी- 
करण) कोष । इन दोनों कोषों को क्रमशः 0 करोड़ व एक करोड़ रुपये से स्थापित 
किया गया है। बैड: इन कोषों में से सहकारी बेज्छों को मध्यकालीन ऋण प्रदान करती 
है जो 5 महीने से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए होते हैं । 

द रिजर्व बैड मध्यमकालीन ऋण के रूप में वर्ष 798-82 में कुल 02 करोड़ 
रुपये की ऋण सीमा स्वीकृत को जबकि जून 98व के अन्त में ऐसे ऋणों की बकाया 
राशि 22 करोड़ रुपये थी । 

(3) दीघं॑कालीन वित्तीय सहायता--रिजर्व बेंक राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घ- 
.. कालीन कोष। में से राज्य सरकारों को सहकारी साख संस्थाओं की शेयर पजी खरी- 

 दने के लिए 2 वर्षों की अवधि के दीघकालीन ऋण स्वीकृत करता है ये ऋण केवल 
| प्रतिशत वाषिक ब्याज दर पर प्रदान किये जाते हैं 798]-82 तक इस कोष में 
. जमाराशि बढ़कर !205 करोड़ रुपये पहुँच गई । उसमें से जून 982 तक 676 
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कपास एक झाड़ी का सफेद रेशेदार फूल होता है। कपास मुल रूप से भारत का पोधा 
है । विश्व को कपास से परिचित करते के लिए भारत को ही श्रेय है । 

2. भूसि “कपास की खेती के लिए मन्द ढाल वाली समतल भूमि की आव- 
श्यकता होती है ताकि जल का प्रवाह सरलतापूर्वक हो सके । इसकी उपज के लिए 
दक्षिणी पठार को लावा द्वारा निमित मिट्टी या चुना मिश्रित दोमट मिट्टी अधिक उप- 
युक्त है । भारत में काली कछारी एवं लाल मिट्टी से इसकी उपज होती है। कपास के 
लिए ऐसी मिट्टी उपजाऊ होती है जो नमी सोख कर पोधे को समान गति तक पहुँचाती 
रहे । द 
3. जलवायु--कपास ऊऋष्ण जलवायु का पौधा है। इसके लिए ऊष्ण जलवायु 

की जरूरत होती है । गर्मी के दिनों में साधारण वर्षा कपास के लिए लाभदायक है । 
पाला कपास का शत्रु है। कपास को उगते समय नमी आवश्यक है। 75 से० मी० 
से 25 से० मी० वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती सरलता से की जाती है। 

4. बोने का समय---ज्ुलाई से सितम्बर तक इसकी बोआई कर दी जाती है 
तथा फरवरी मार्च तक इसकी फसल तैयार हो जाती है । 

5. कपाप्त के प्रक।/र--रेशे को लम्बाई की दृष्टि से कपास के चार प्रकार हैं--- 

(४) छोटे रेशे वाली कपास--यहू अधिक वर्षा वाले भागों में पैदा होती है । 
छोटे रेशे वाली कपास मध्य प्रदेश, राजस्थान, नागपुर, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिल- 
नाडु, असम आदि राज्यों में उत्पन्न होती है। यह घटिया किस्म की कपास होती है। 
द (४) मध्यम रेशे वाली कपास--इसका रेशा कुछ बड़ा और चमकदार होता 
है। इस प्रकार की कपास मुख्य रूप से कर्नाटक, आमन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पैदा 
होती है । 

(7) लम्बे रेशे बाली कपास--यह सर्वश्रेष्ठ कपास होती है । इसके रेशों की 
लम्बाई 3३ से० मी० से 6; से० मी० तक या उससे भी अधिक होती है। लम्बे 

रेशे वाली कपास अधिकतर सिंचाई करने वाले भागों जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और 
मद्रास में उत्पन्न होती है। भारत में लम्बे' रेशे वाली कपास का उत्पादन बढ़ाने के 
लिए अनेक प्रयास कर रही है | 

. (7९) उत्पादक क्षेत्र--हमारे देश में करीब 77 लाख हेक्टेयर भूमि पर कपास 
बोयी जाती है । कपास के उत्पादन में गुजरात राज्य सर्वोपरि है और द्वितीय स्थान 
महाराष्ट्र का है| दक्षिणी भारत में उल्लेखनीय उत्पादक तमिलनाडु, मैसूर तथा आन्ध्र- 
प्रदेश हैं । उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश कपास 
उत्पन्न करने के लिए उल्लेखनीय हैं । 





मद... 8950-5] 970-7! ]98!-82 


कपास उत्पादन क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में) 5882 76:05 79-87 
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3. जूट (वुण०) 

] सामान्य परिचय--भारत की व्यावसायिक फसलों में जुट का अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । भारत में सर्वप्रथम जूट की खेती डा० बुकानन हेमिल्टन ने की 
थी । यह भी एक रेशेदार व्यापारिक उपज है। गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा प्रदेश, संसार में 
जूट की बैती के लिए विख्यात हैं । विश्व के कुल जूट उत्पादन का लगभग 97 प्रति 
शत भाग भारत में ही उत्पन्न होता है । 


विभाजन के पूर्व भारत को विश्व में जूट उत्पादन के क्षेत्र में एकाधिकार 
प्राप्त था । परन्तु विभाजन के पश्चात्‌ जूट के उत्पादन का अधिकांश क्षेत्र पूर्वी पाकि- 
स्तान (वर्तमान बंगला देश) में चला गया । 


2. भूमि--जूट की खेती के लिए सामान्य ढाल वाली भूमि की आवश्यकता 
होती है । पौधों की जड़ों में अधिक दिनों तक जल का रुकना हानिकारक होता है। 
जूट सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है । चिकनी मिट्टी से लगाकर बलुई 
दोमट मिट्टी में पैदा किया जाता है । द 


3. जलवायु--जूट की उपज के लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता, 
होती है । इसकी उपज के लिए 27 सेण्टीग्रेट से 38 सेण्टीग्रेट तक का तापमान अच्छा 
होता है । जूट की फसल के लिए 200 से० मी० से 950 से० मी० तक की वाषिक 
वर्षा उपयोगी होती है । 

4, उत्पादक क्षेत्र-भारत में जूट का उत्पादन निम्नलिखित राज्यों में होता 
है 

() पश्चिमी बंगाल--भारत का आधा जूट पश्चिमी बंगाल से ही प्राप्त होता 
है । इस राज्य में ज़ूट मुशिदाबाद, बर्दवान, नादिया, हुगली, हावड़ा, जलपाईग्रुडी 
आदि जिलों में पैदा किया जाता है। 

(४) उड़ीसा--इस राज्य में बोलंगिर कालाहांडी, कोरापुत, कटकपुरी आदि 
जिलों में जूट का उत्पादन होता है । 

.... (77) बिहार--इस राज्य में पूर्णिया जिले में जूट की खेती होती है। इसके 
अतिरिक्त चम्पारन, दरभंगा, सारन, भागलपुर जिलों में जूट उत्पन्न होता है । 
उत्पादन स्थिति--जूट के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है, जैसा कि निम्न 
तालिका से स्पष्ट है :-- 


अब, आल इ कई कंबल ईसा स सबका “रा भरा आ ४७ ७७७७७७७७४७७७७७७७७७७७७७७७७४७७७७७७७७७७४७७७७७७७७७७७७७७७७७७७॥७७७७एएछइा/ 
क ४ रन लक नर भजन फीड नल + मकर पक मील जा की 3 ५» मल जज अमर फल नकल जम कम मल की लकी मत के लक के 
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4, चाय (7९०). 

सामान्य परिचय--आधुनिक युग में चाय सबसे अधिक प्रिय पेय पदार्थ है । 
चाय के उत्पादन में भारत को द्वितीय स्थान प्राप्त है। चाय का पौधा एक प्रकार की 
जंगली झाड़ी है जिसकी पत्तियों को सुखा कर एवं भूवकर या उबालकर चाय तैयार 
की जाती है। भारतवर्ष में चाय के कुल उत्पादन का करीब 75% भाग विदेशों को 
निर्यात कर दिया जाता है। 

चाय के प्रकार--चाय एक झाड़ोदार पोधे की पत्तियों को सुखाकर तैयार की 
जाती है। चाय के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं--- ह 

.._, काली चाय--काली चाय तैयार करने के पत्तियों को एकत्र करके सूर्य की 
प्रूप या लकड़ी के कोयले की आग पर फैला दिया जाता है। फिर इसमें पानी के 
छींटे डालकर किसी बेलत या मशीन से इसको चोरस किया जाता है । इससे पत्तियाँ 
काली पड़ जाती हैं। बाद में इन्हें चलनियों से छान कर पैक कर दिया जाता है । 

2. हरी चाय--हरी चाय तैयार करने के लिए पत्तियों को तोड़कर तथा कुछ 
गर्म करके तत्काल सूर्य के प्रकाश में छोड़ दिया जाता है जिससे इसका रंग हरा ही 
रहुता है । इसको भूना नहीं जाता । 

3. चुरा चाय--भारत में एक तीसरे प्रकार की चाय जिसे चूरा चाय कहते हैं 
तैयार की जाती है। यह पत्तियों के टूटन या बचे हुए चूरे से तैयार की जाती है । यह 
सबसे घटिया किस्म की चाय मानी जाती है। 

(7) भूपि---चाय की खेती के लिए ढालू भूमि उपयुक्त होती है । क्योंकि पाती 
का पोधों की जड़ों तक अधिक समय तक रुकना हानिकारक होता है परन्तु अधिक 
ढाल होने से भुमि क्षरण होता है । जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है । 
चाय की खेती के लिए पोटास लोहा एवं जोवांश की मात्रा से मुक्त हल्की तथा गहरी 
बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है । 

(7४) जलवायु --चाय चूँकि उष्ण कटिबंध के मानसूनी प्रदेश का पौधा है अतः 
इसे 24 सेन्टीग्रेड से 30. सेन्‍्टीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है। चाय के लिये 
धपदार मौसम अनुकूल रहता है। चाय के लिए 50 से० मो० से 200 से० मी० 
वर्षा की आवश्यकता होती है। साथ ही' वर्षा का समान वितरण भी होना चाहिए 

(77) श्रम--चाय की खेती के लिए प्रचुर मात्रा में सस्ते श्रमिकों की आव- 
श्यकता होती है क्योंकि इसके सभी कार्य हाथों से ही किये जाते हैं। चाय की पत्तियाँ 
चुनने के लिए महिला श्रमिक अधिक उपयुक्त समझी जाती है क्योंकि कोमल अंग्रुलियों 
से चाय की कोपले चुनना उचित होता है । चाय बागानों का क्षेत्र ।950-5] में 34 
हजार हेक्टेयर्स से बढ़कर अब 364 हुजार हेक्टेयर्स हा मया है । सन्‌ 950-5 में 
काय का उत्पादन 275 हुजार टन था, जो अब बढ़कर 600 हजार टन हो गया 

विभिन्‍न वर्षों में चाय की उत्पादन सात्रा वक्षत्र 


भें... +. 950-5] 970-7. 98]-82 
चाय उत्पादन क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में) 3]4.. 335 375 
चाय की उत्पादन मात्रा (लाख किलोग्राम) 2770. 420 5560 
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5. कहवा' (500७७) 

कहवा भी चाय की भाँति एक पेय पदार्थ है। कहवा की झाड़ी के फूल्नों के 
बीजों को भूनकर कहवा बनाया जाता है। सर्वप्रथम उसकी खेती कर्नाटक में आरम्भ 
हुई । कहवा उष्ण कटिबन्धीय पौधा है | विश्व के कुल उत्पादन का 2% भाग भारत 
में उत्पन्न होता है ! द 

भसमि--इसके लिए ढालू भूमि की आवश्यकता डोती है क्योंकि पानी का कहवे 
की जड़ों पर रुकना हानिकारक होता है। अतः चाय के समान कहवे के बागान पहाड़ी 
ढालों पर लगाए जाते हैं। कहवा के लिए उपज्ञाऊ दूघट भिट्ठटी तथा लावा से बनी हुई 
मिद्ठी उपयुक्त होती है । 

जलवायु--इसकी खेतो के लिए गर्म जलवायु और साधारण वर्षा की आवश्य- 
कता होती है । इसके लिए सामान्यतः ।50 सेन्टीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 
इस पौधे के लिए न तो बहुत कम वर्षा होनी चाहिए और न बहुत अधिक वर्षा होनी 
चाहिए । कहवा के पौधे का उपने के लिए तथा बढ़ने के 5 सेम्टीग्रेट से लेकर 28 
तक दैमनिक तापक्रम को आवश्यकता होती है । 

उत्पादक क्षेत्र---भा रत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आन्श्रप्रदेश 
आदि राज्यों में कहवा की खेती की जाती है । भारत में कहवा केवल कर्नाटक से 
(37%), केरल (33% ) और तमिलनाडु ( 80% ) में हो पेदा किया जाता है । 
पश्चिमी घाट के सुरक्षिता पूर्वी ढाल इसके लिए बहुत उपयुक्त क्षेत्र है । 

सन्‌ 974-75 में कहवा का उत्पादन 99*075 टन हुआ | कॉफी बोर्ड इस 
कृषि-आधा रित उद्योग के विकास में संलग्न है । 

वर्तमान समय में देश की कॉफी उत्पादन का क्षेत्र 80 हजार हेक्टेयर्स तथा 
वाषिक उत्पादन लगभग 20 हुजार टन है । 


6. तम्बाक्‌ 


!. परिचय--यह एक नशीली वस्तु है। इसका प्रयोग अनेक रूपों में होता 
है। तम्बाकू को उपज के आधार पर भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। 

2, भमि--तम्बाकू के खेतों में पानी भरा रहना हानिकारक है। इसकी खेती 
के लिए सामान्य ढाल वाले खेत ही उपयुक्त होते हैं। यह उष्ण आह; प्रदेशों में ऊँचे 
ढालू भागों में उगाया जाता है । तम्बाकू के लिए हल्की रेतीली दुमट मिट्टी श्रेष्ठ होती 

। तम्बाकू के खेतों की मिट्टी में पोटाश, चुन और वनस्पति अंश मिला हो तो उपज 
अच्छी होती है । 
द 3, जलवापु--तम्बाकू उष्ण और शीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में उत्पन्न 
होती है । इसके लिए 00 सेन्टोमीटर वाषिक वाले प्रदेश उपयुक्त होते हैं किन्तु 
वर्षा के समान वितरण की आवश्यकता होती है। तम्बाकू की खेती के लिए 
. सेन्टीग्रेट से 40” सेन्‍्टोग्रेड तापमाव तथा 50 से 00 सेन्टीमीटर वर्षा की आव- 





भारत की फसलें और उनका ढाँचा द 259 


श्यकता होती है । जिन भागों में अधिक वर्षा होती है उन भागों में खेती करना अस- 
म्भव है । 


4. उत्पादक क्षेत्र--विश्व तम्बाकू उत्पादन में भारत को तृतीय स्थान प्राप्त 
है । भारत विश्व के कुल तम्बाकू उत्पादन का लगभग 8 प्रतिशत भाग उत्पन्न करता 
है । तम्बाकू उत्पादन के निम्नलिखित क्षेत्र हैं । 


7) दक्षिणी क्षेत्र--इस क्षेत्र के अन्तर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, आमन्श्र प्रदेश 
तमिलनाडु राज्य आते हैं। आन्ध्र प्रदेश कुल तस्व्राकु उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत 
भाग उत्पन्न करता है । 


(7) पूर्वो क्षेत्र--इस क्षेत्र के अन्तर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी 
बंगाल राज्य आते हैं। 


विभिन्‍न वर्षों में तम्बाक की उत्पादन मात्रा व क्षेत्र 


मर्द 950-5| 970-7] ]98-82 


तम्बाकू उत्पादन क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में). 3"57 4-47 448 
तम्बाकू की उत्पादन मात्रा (लाख टन में) 2'6] 3.62 5*25. 





7. तिलहन' (05०९०8) 
. परिचय-- तिलहन एक व्यापारिक उपज है । अनेक प्रकार के पौधे एवं 
वृक्षों के बीजों, फलों अथवा गुठलियों से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहुन कहते हैं । 
भारत का विश्व के तिलहन पैदा करने वाले देशों में प्रमुख स्थान है । 


2. तिलहन के प्रकार--भारत में तिलहन दो प्रकार को होती है :--- 

(अ) छोटे दाने वाली तिलहुन--इसके अन्तर्गत तिल, सरसों, राई, अलसी 
आदि आते हैं । 

_(ब) बड़ेदाने वाली तिलहुत--इसके अन्तर्गत मंगफली, ब्रिनौला, नारियल, 
आदि आते हैं। द 

यहाँ विश्व की / मंगफली, + तिल, ३; रंडी ओर ७ सरसों और अलसी 
उत्पन्न की जाती है। अन्य तिलहनों में एरण्ड, बिनौला, महुआ, नारियल, राई आदि 
प्रमुख हैं । 


तिलहन की माँग न केवल सलाद और बाद्य के लिए बल्कि साबुन, इत्र कि 
वानिश, दवाइयों एवं स्तेहन तेलों ( [0०॥०८४०७७ ) आदि बनाते के लिए बढ़ती जा... 


रही है। 


०60 रा भारत की फसले आर उनका ढाँवा 


कुछ मुख्य लिलहनों के उत्पादन की स्थिति 








(हजार टच ) 

]975-6 [976-77 979.80 
तिल । 479 404: द 97,)*7 
अलसी 598 45] 9०609*'7 
अरण्डी ]43 ]7% 2५०-7 
मंगफली ः 6755 5262 577-8 
सरसों एवं लाहा 956 562 )433*] 





उपर्यक्त सभी तिलहन फसलों का उत्पादन 98[-82 में 09-02 लाख टन 
हुआ और यह इसी वर्ष !66*47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई हुई थी । 


फसलों के स्वरूप को प्रभावित क'रने वाले तत्व 


भारत में फसलों के स्वरूप को कुछ विशेष घटक प्रभावित करते हैं, जो निम्नां- 
क्ित हैं :--- 

!, भोतिक, तकनीकी, आथिक, सरकारी ( विधि सम्बन्धी एवं प्रशासनिक ) 
राजनैतिक घटक । इसमें अधिक घटक आशिक प्रभावशाली हैं । इनकी संक्षिप्त व्याख्या 
नीचे की जाती है । 

2. भोतिक घटक--इस घटक में मिट्टी, वर्षा, जलवायु एवं मौसम सम्मिलित 
होते हैं। देश के विभिन्न भागों में जो फसल होती हैं वे इन घटकों से अत्यधिक प्रभा- 
वित हैं। उदाहरणार्थ, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ धान की फसल पैदा की 
जाती है, किन्तु जो क्षेत्र शुष्क अथवा कम वर्षा वाले हैं वहाँ ज्वार, बाजरा पैदा किया 
जाता है। फसलों का उगाया. जाना सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धि पर भी निर्भर 
करता है ; जिन क्षेत्रों में यह साधन बढ़ रहा है वहाँ गन्ना और तम्बाकू को खेती बढ़ 
रही है। द 

3. तकनीकी घटक - फसलों के स्वरूप निर्धारण में तकनीक का भी प्रभाव 
पड़ता है । देश के जिस क्षेत्र में जैली तकनोकी का विक्रास हुआ है, उसो के अनुसार. 
कुछ अश तक फसल पैदा हांतो हैं। उदाहरणार्थ, पंजाब में कुछ फसलों के तकनीकी में 
अधिक विकास है, अतः वे फसल॑ वहाँ विशिष्ट रूप में उगाई जातो हैं । 


4. सामाजिक घटक यह भो फसल का स्वरूप प्रभावित करते हैं। जिस क्षेत्र 
में लोग सामाजिक दृष्टिकोण में अधिक विकसित रहते हैं, रहन-सहन का स्तर अच्छा 
रहता है, लोग कम निर्धन होते हैं, वहाँ अच्छी और मेँहगी फसलें उगाई जाती हैं। 
. सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े क्षेत्र के लोग मोटे अनाजों का अधिक उत्पादन करते हे । 


क्‍ 3, आथिक घढठक--आर्थिक घटक क्रषि को फसल को सर्वाधिक प्रभावित 
करते हैं। इसमें हम कृषकों को आथिक स्थिति, मूल्य, खेत अथवा जोत का आकार. 
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फसल-बीमा-सु विधा, भू-व्यवस्था, आदानों की उपलब्धि एवं साख की सुविधा आदि 
सम्मिलित करते हैं जिनकी संक्षिप्त व्याख्या निम्न हैं :-- 

(अ) कषकों की आर्थिक स्थिति एवं मूह्य--यदि कृषक की आधथिक स्थिति 
अच्छी है तो बहु अच्छी और महंगो फसल बोयेगा, क्योंकि बह उस फसल का बीज 
क़य करने के लिए धन-राशि का व्यय कर सकता है। साथ ही, फसलों का स्वरूप 
वस्तुओं के मूल्य पर भी निर्भर करता है। जिस वस्तु के भाव में तेजी है, किसान 
अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, उस फसल के अन्तर्गत भूमि का क्षेत्रकल बढ़ेगा। 
मूल्यों में स्थायित्व एवं अस्थायित्व का भी प्रभाव फसल के स्वरूप पर पड़ता है। 

(ब) जोत का आकार--बड़ी जोत वाले किसान मौद्रिक फंसलों का उत्पादन 
अधिक करते हैं । किन्तु जिन किसानों के पास भूमि कम है, वे प्राय: अपनी भूमि का 
प्रमुख उपयोग अपनी आवश्यकता जैसे, भोजन की पूति करने बाले वस्तुओं के उत्पादन 
में करते हैं। किन्तु किसानों को आथिक स्थिति में जेसे-जैसे सुधार होता जाता है, 
नकदी अथवा मोौद्विक फसलों की पैदावार बढ़ाते जाते हैं । 

(स) फसल-बीमा-सुविधा--मानसुन की अनिश्चितता किसानों की कमर को 
तोड़ देती है । यदि फसलों के नष्ट होने पर फसल-बीमा-सु विधा के अन्तर्गत क्षति-पूर्ति 
की सुविधा है, तो किसान फसलों के स्वरूप में परिवर्तत ला सक्रता है। उदाहरणार्थ 
अपने देश के कई शुष्क क्षेत्रों में बोमा को व्यवस्था उपलब्ध कराने के बाद ज्वार-बाजरे 
आदि की फसल में वृद्धि हो रही है । 

(द) भु-व्यवस्था--भू-व्यवस्था यदि ऐसी है कि कृषक अपने उपार्जन का लाभ 
प्राप्त कर सकते हैं, तो कृषक मौद्रिक फसलों का अधिक उत्पादन करेंगे | 

(य) आदानों की उपलब्धियाँ--जब कृषकों को अच्छे बीज, उर्वरक, जल, 
भण्डार गृह, यातायात एवं विपणन की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है तो 
किसान प्रगतिशील फसलों का उत्पादन बढ़ाते हैं। 

(र) साख की सुविधा--यहू भी फसल के स्वरूप को प्रभावित करती है। 
साख की सुविधा होने पर कृषक अच्छी एवं मुल्यवाल फसलों का उत्पादन करते हैं । 

6. सरकारी कार्यवाही सम्बन्धी घटक--इसके अन्तर्गत प्रशासकीय एवं विधि 
सम्बन्धी घटक सम्मिलित किया जा सकता है। प्रशासन जिस प्रकार की फसलों का 
उत्पादन बढ़ाना चाहुता है, उसकी यह विशेष व्यवस्था कर सकता है और उस फसल 
का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। अपने प्रशासन में, शासन प्रत्याशित फसल के 

उत्पादन में वृद्धि को व्यवस्था कर सकता है ओर तकनीकी और वैज्ञानिक सुविधा 
देकर उसका उत्पादन बढ़ा सकता है। विभिन्न प्रकार की कृषि अथवा फसले उनके 
क्रय-विक्रय सम्बन्धी नियम भी फसल के स्वरूप को प्रभावित करते हैं । 

7, राजनंतिक स्थिति--इसमें हम देश को आन्तरिक एवं बाह्य राजनीति को 
सम्मिलित करते हैं । देश में आयात, निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, खाद्यान्न आदि की 
जैसी स्थिति रहेगी उसका प्रभाव फसल उत्पादन के स्वरूप पर पड़ेगा । यदि देश कीः 
स्थिति ऐसी है कि विदेशी निर्भरता को कम करना और खाद्यान्नों जादि में आत्म- 


969 भारत की फसलें और उनका ढाँचा 


निर्भरता को बढ़ाता है तो इन वस्तुओं का अधिक उत्पादन प्रारम्भ किया जायगा। 
भारतीय उदाहरण इस तथ्य को चरितार्थ करता है । 

यद्यपि उपर्युक्त घटक फसलों के स्वरूप को प्रभावित करते हैं, किन्तु इनमें 
आवश्यकतानुसार परिवर्तन भा, विभिन्न प्रयत्न द्वारा लाये जा सकते हैं । 


पंचवर्षीय योजनाओं में सफल उत्पादन रीति 


प्रथम योजनावधि में खाद्य समस्या की गम्भोरता के कारण नकदी फसलों की 
अपेक्षा खाद्य फसलों के विकास को प्राथमिकता दी गयी। हितीय योजना काल में 
व्यापारिक फसलों का उत्पादन बढ़ाते पर जोर दिया गया, तृतीय व चतुर्थ योजना के 
अन्तर्गत इनके विकास हेतु सिंचाई, पोध संरक्षण, ऊंची उपज देने वाली क्िस्मों इत्यादि 
के कार्यक्रम तैयार किये गए । 
छठवीं योजना में फसल उत्पादन के क्षेत्र में एक ओर खाद्यान्नों में आत्म- 
निर्भरता प्राप्त करते तथा दूसरी ओर कृषकों की आय एवं रोजगार में वृद्धि के लिए 
फसलों में विविधीकरण की नीति अपनाई जायेगी । क्ृषि क्षेत्र में विस्तार की संभावनाएँ 
अल्प ही हैं। अत: उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकता पर जोर दिया जायेगा, कृषि 
उत्पादक एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्न उपाय किए जायेंगे --(3) सिचित क्षेत्रों 
में बहु-फसलो व्यवस्था ओर वर्षा से सिचित क्षेत्रों में मिश्रित फसल व्यवस्था अपनाना, 
(7) अच्छे बीजों की कमी दूर करना, 70) उत्पादन तकनीक में सुधार करना, (४५) 
फसलों की बीमारी पर नियंत्रण करना । 


फसल योजना 
((707 ?)2777ए१ ) 


फसल नियोजना एक स्वस्थ और कुशल कृषि अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्त्व- 
पूर्ण अंग हैं। ऐसी योजना के अभाव में देश के आर्थिक प्रसाधनों का दुरुपयोग होता 
है तथा उत्पादकता को ठेस पहुँचती है । फसल नियोजन के विभिन्न पहलू निम्नलिखित 
हें । 

, फसलों के हेर-फ्र का स्वरूप--यदि फसलों का उचित हेर-फेर किया 
जाय तो मिट्टी की उर्वरता अधिक समय तक कायम रह सकती है ओर भूमि को 
 परती छोड़ने की आवश्यकता न्यूनतम हो जाती है इसके अतिरिक्त फसलों का हेर-फेर 
पोधों के रोग और महामारियों पर नियंत्रण रखने में सहायक होता है । 

क्‍ 2, मिश्रित फसलें बोना --मिश्रित फसलें बोने का अर्थ एक ही खेत में एक 
. से अधिक फसलें एक ही वक्त में बोने से है। मिश्रित फलों की पद्धति तब अधिक 
उपयोगी होती है जबक्ति एक फसल तो गहरी जोड़ों वालो हो ओर उसके पौधों को 
एक दूसरे से काफी दूर पर लगाना पड़ता हो और दूसरी फसल छोटे-छोटे पौधे वाली 

हों जिन्हें कि पहली फसल के दो पौधों के मध्य लगाया जा सकता है । द 

.. 3, फसलों का वितरण--इसके अन्तर्गत यह निश्चित किया जाता है कि कौन 
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सी फसलें कौन से क्षेत्र में उगाई जाय तथा सम्बद्ध क्षेत्र में फपल वास्तव में कितनी 
भूमि पर बोई जाय । 


भारत में फलल नियोजन की आवश्यकता 


एक आदर्श फसल नियोजन अर्थव्यवस्था के बहुत से लाभ हैं किन्तु भारत में 
इसे अच्छो तरह से नहीं अपनाया गया है यद्यपि यह सत्य है कि फसल नियोजन के 
लिए संभावनाएँ हमारे देश में हमारे आथिक पिछड़ेपन के कारण सीमित है। किन्तु 
यह आर्थिक पिछड़ापन दूर करने का उपाय भो फसल नियोजन ही है । भारत में फसल 
नियोजन के लिए निम्नलिखित कार्य किये जा सकते हैं-- 

।. गहन अनुसंधान--चकि फसल नियाजन एक प्रावैगिक और बहुमुखी क्रिया 
है इसलिए हमें इसके सम्बन्ध में काफी अनुसंधान करना पड़ेगा । अनुसंधान के विभिन्न 
क्षेत्र निम्नलिखित हो सकते हैं-- 

(अ) विभिन्‍न क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसल हेर-फेर--यह अनुसंधान करना 
होगा कि किस प्रकार के फसल हेर-फेर देश के किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रहेंगे । 

(ब) विषम जलवायु को झेलने बाली फसल-किस्मों का विकास--ऐसी विभिष्न 
फसलों वालो किस्मों का विकास करना होगा जो कि जलवाथु की विषमताओं को 
सहन कर लें और साथ ही भरपुर फसल भो प्रदान करे । 

(स्‌) सिदट्टियों के अनुरूप फसलों का विकास--ऐसी फसलों का भी विकास 
करना होगा जो हमारी विभिन्न प्रकार की मिट्॒टियों की जिसका आजकल गलत शोषण 
हो रहा है, उचित प्रकार से प्रयोग कर सके । 

(द) विभिन्‍त फसलों की पोषण आवश्यकताएँ--यह भी पता लगाना होगा 
कि विभिन्न फसलों की पोषण आवश्यकताएँ क्‍या हैं ओर विभिन्न फसल रोगों महा- 
मारियों, कुकुरमुत्ता ओर मिट्टी में उनके द्वारा छोड़े गये नाइद्रीजन तत्तवों पर क्या 
प्रभाव पड़ेंगे । 

2, फसल नियोजन सम्बन्धी अध्ययन--द्षेत्रों के मध्य व्यापारिक एवं खाद्य 
फसलों के बीच वितरण की दृष्टि से सरकार को फसल नियोजन हेतु अध्ययन कराने 
होंगे और यह पता लगाना होगा कि विभिन्न कीमतों तथा लगान प्रेरणाओं के प्रति 
किसान क्या प्रतिक्रिया दिखाते हैं । 

3, किसानों को शिक्षित करना--किसानों को शिक्षित करने से तात्पयं यह 
है कि कृषि अनुसंधान के परिणामों को सूचना किसानों को प्रभावशाली ढद्भ से देने 
ओर नयी तकनीकों के उपयोग के लिए प्रेरित करने से है । 

4. वित्तीय सहायता देना--नयी तकनीकें अपनाने पर जहाँ कृषकों को अति- 
रिक्त विनियोग करने पड़ेंगे वहाँ उन्हें वित्तीय सहायता भी देना होगा इस दिशा में 
प्रयोगात्मक फार्म नव प्रवलित तकनीकों के प्रभाव का क्रियात्मक प्रदर्शन करके इस _ 
दिशा में मार्ग दर्शन कर सकते हैं । 

5, प्रेरणादायक कार्यक्रम बनामा--विभिन्न फसलों के बीच उचित सन्‍्तुलन 
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बनाये रखने के लिए सरकार को प्रेरणादायक योजनाएँ लागू करने के कार्यक्रम बनाने 
होंगे । 

उपयंक्त विवेचन से स्पष्ट है कि फसलों के नियोजन की भारत में अत्यधिक 
आवश्यकता है और इसकी लाभदायकता निविवाद है। भारत में फसल के भावी 
प्रतिरूप के सम्बन्ध में निम्नलिखित नीति उद्देश्यों पर विचार किया जाना चाहिए-- 

) निकृष्ट अनाजों के अन्तर्गत क्षेत्रफल को कम करना तथा 

() इस प्रकार से उपलब्ध क्षेत्रकल का प्रयोग गैर-अनाज तथा व्यापारिक 
फसलों के लिए करना 

फसलों के प्रतिरूप में उपर्यक्त परिवतेनों के लिए सरकार विशेष फसलों के 
उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु बीज, पानो, उर्वरक आदि आगलतों को रियायती 
दरों पर उपलब्ध करा सकती है। एक क्षेत्र में किसी विशेष फसल के उत्पादन के 
लिए करों में छूट तथा आर्थिक सहायता एवं प्रलोभन प्रदाव क्रिए जा सकते हैं 


परीक्षा प्रश्न 


!, भारत की फसलों के बारे में बतलाइए और उनकी प्रकृति पर प्रकाश 
डालिए । 

2, भारत के फसल-स्वरूप का विश्लेषण कीजिए । फसल-स्वरूप के निर्धारण 
में कौन-कौन से घटक प्रभाव डालते हैं ? 

3, भारत के आधुनिक फसल-स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। क्‍या भारतीय 
फसल-स्वहूप में परिवर्तन को आवश्यकता है ? यदि हाँ, तो आवश्यक सुझाव दीजिए । 

4. भारत में फसल नियोजन की आवश्यकताओं और सम्भावनाओं का वि4- 
चन कीजिए । 


॥8 
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(फि््ंहथएं0य उंछ 709) 








अर्थ---जब क्रृषि कार्यों के लिए वर्षा पर्याप्त नहीं होती तब कृत्रिम रूप से 
अर्थात्‌ तालाब, नहरों, द्यूबबेल आदि साधनों से पानी का उपयोग खेती के लिए किया 
जाता है तो उसे सिंचाई कहते हैं। फील्ड के शब्दों में “कृषि के उद्देश्य से जहाँ आव- 
एयक हो कृत्रिम रूप से पानी देने को सिंचाई कहते हैं ।'' 

विशेषताएँ--उपर्यूक्त परिभाषा में सिंचाई में निम्त तीन विशेषताओं का 
आभास होता है--- 

!, पानी की कब्रिभता--कृषि कार्यों के लिए पानी का उपयोग कृत्रिम खूप 
से किया जाता है । 

2. कृत्रिम पानी खेत सें दिया जाना--पानी कृत्रिम रूप से खेतों में ही दिया 
जाना चाहिए। उसका उपयोग तालाब या अन्यत्र इक करने के लिए नहीं होना 
चाहिए । 

3. कृत्रिम पानी देने का उद्देश्य कृषि करना--कत्रिम पानी देने का उद्देश्य 
कृषि करना ही होना चाहिये । | 


सिंचाई का महत्त्व या आवश्यकता 


भारत सदा से कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि की पैदागर अन्य चीजों के 
साथ-साथ पर्याप्त सिंचाई पर निर्भर करती है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ।' 
कहा गया है । वर्षा पर निर्भर रहने के कारण ही हमारी कृषि में अस्थिरता रही है । 
सिचाई के साधनों का विकास करके कृषि में स्थिरता उत्पन्न की जा सकती है। 
. भारत में सिंचाई का महत्त्व--अन्य देशों की अपेक्षा भारत जैसे देश के लिए 
सिंचाई का विशेष महत्त्व है। इसके निम्नलिखित कारण हैं-- 
], वर्षा फी अनिश्चितता तथा अनियमितता--भारत में वर्षा किसी वर्ष होती 
है तो किसी वर्ष नहीं और यदि होती भी है तो समय से बहुत पहले अथवा समय से 
बहुत बाद में ऐसी स्थिति में क्रृषि पूर्णतया 'मानसून का जुआ' बन जाती है। क्‍ 
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अत: भारतोय कृषि को स्थिरता के लिए सिचाई को सुविधाओं का होना अत्यन्त 
आवश्यक है । 

2, वर्षा के बितरण में असमानता--भारत के सभी भागों में एक समान वर्षा 
नहीं होती एक ओर तो चेरापूजी में वर्षा का वाषिक औसत 428” है तो दूसरी 
ओर जैसलमेर में यह मात्र 4” है अतः अपर्याप्त वर्षा बाले क्षेत्रों में सिंचाई के उपयुक्त 
साधनों का जुटाना आवश्यक है । 

3, खाद्यान्त तथा कच्चे माल की आवश्यकता--देश की बढ़ती हुई जनसंख्या 
को आवश्यक खाद्यान्न की प्राप्ति तथा उद्योगों के लिए कच्चे माल को जुटाने के लिए 
पर्याप्त सिंचाई के साधनों का होना आवश्यक है। सिंचाई के साधन बढ़ाकर वर्ष में 
तीन फसलें उगाई जा सकती हैं । 

4, वर्षा को मौसमी प्रकृति---भारत में वर्षा अधिकतर वर्षा ऋतु में ही द्वोती 
है जिसकी अवधि जून से अक्टूबर तक होती है। वर्ष के शेष महीनों में वर्षा बहुत 
कम होती है । अतः शीतकालीन फसलों के लिए व बहु-फसल कार्यक्रम को सफल बनाने 
के लिए सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है । क्‍ 

5, मिट्टी में विभिन्‍्नता--देश में अधिकांशत: मिट्टी बलुई है जो कि नमी को क्‍ 
अधिक समय तक कायम नहों रख सकतो । अत: इस कारण से कृत्रिम साधनों द्वारा 
सिचाई करना आवश्यक हो जाता है । 


.. 6, बिशिष्ठ फसलें--भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कुछ ऐसी भा फसलें 
होती हैं, जिनके लिए लगातार ओर अधिक मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती 
है । ऐसी फसलों को जल की अधिक आवश्यकता होती है । 


7. रोजगार के अवसरों में वृद्धि--सिंचाई का महत्व इसलिए भी है कि इससे 
: कृषि में नये रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे । पहले तो सिंचाई के साधनों का निर्माण 
तथा उनको संचालित करने में कई व्यक्तियों को रोजगार मिलता है; दूसरे सिंचाई के 
साधनों की उपलब्धि से जो साल में दो या दो से अधिक फसलें पैदा करना सम्भव हो 
जाता है, उससे किसानों को अधिक मात्रा में काम अथवा रोजगार प्राप्त होगा और 
. पाई जाने वाली अदृश्य बेरोजगारी दूर होगी । 


8. उपज को किस्म में सुधार--सिचाई से उपज की मात्रा के बढ़ने के साथ- 
साथ किस्म में भी सुधार होता है, जिससे किसानों की आय बढ़ती है और उनका 
रहन-सहन का दर्जा ठीक होता है । 

9, नयी भूमि पर खेतों सम्भव-भारत में कुछ कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी 

. है। सिंचाई के साधनों का विस्तार करके अतिरिक्त जमीन खेतों के अन्तर्गत लाई जा 
सकती है। ऐसी भूमि को सिंचाई के बिना खेती के लिए कभी प्रयुक्त नहीं किया जा 

. सकता है । राजस्थान में राजस्थान नहर के बन जाने से नयी भूमि पर पहली बार 
कृषि प्रारम्भ की जायेगी। इस प्रकार सिंचाई से विस्तृत खेती भी सम्भव बन जाती _ 
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0, हरित क्रान्ति को सफलता का आधार--भारतीय कृषि इस समय हरित 
क्रान्ति के दोर से गुजर रही है । उसमें गहन कृषि, बहु-फसली कार्यक्रम, उत्पादकता 
वृद्धि इत्यादि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ओर इन कार्यक्रम की सफलता के लिए सिंचाई 
के साधनों का शीघ्र विकास ओर सदुपयोग अत्यन्त आवश्यक है । 


, अकाल के भय से छुटकारा--पिंचाई के अभाव में अकाल पड़ने का भय 
बना रहता है । जब से भारत में सिंचाई के साधनों का विकास हुआ है तब से अकालों 
की बारम्बारता व भीषणता घट गयी है । 


।2, सरकार की आय में वृद्धि--सिंचाई के लिए प्रयोग किये गये क्रत्रिम 
साधनों से केवल कृषि ओर कुषक की ही उन्नति नहीं होती, वरन्‌ देश की सम्पूर्ण अर्थ- 
व्यवस्था इससे प्रभावित होती है । उत्पादन में वृद्धि होने से जनसंख्या के जीवन-स्तर 
में वृद्धि के साथ ही व्यापार में उन्नति और इसके साथ ही व्यक्ति ओर सरकार दोनों 
की आय में वृद्धि होती है फलस्वरूप देश की अर्थ-व्यवस्था सुहृढ़ एवं उन्नतिशील 


होती है । 


अतः: सिचाई के साधनों का भारत में बड़ा महत्व और अन्य देशों की अपेक्षा | 
यहाँ इन साधनों के विकास की बहुत आवश्यकता है । सर चाल्स द्विविलियन ने ठीक 
ही कहा है, (भारत में सिंचाई का सर्वोपरि महत्व है। पानी सोने से भी अधिक 
मुल्यवानु है । 
भारत में सिंचाई के साधन द 
योजना आयोग ने सिंचाई के साधनों को निम्न तीन वर्गों में बाँटा है-- 
!, बहुदू सिंचाई योजनाए--सिचाई की उन सभी योजनाओं को बृहद्‌ माना 


जाता है, जिन पर पाँच करोड़ रुपये से अधिक व्यय करना होता है । इनमें मुख्य रूप 
से बड़ी-बड़ी नहरे और बहुउद्देशीय सिंचाई योजनाएं आतो हैं । 


2. सध्यम सिंचाई योजनाएं--ऐसी सिंचाई योजनाओं को मध्यम सिंचाई 
योजनाओं में शामिल किया जाता है, जिन पर 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक व्यय 
होता है | इस वर्ग में प्राय: मध्यम श्रेणी की नहरे आतो हैं । 


3. लघ सिचाई योजनाएं--इनमें उन योजनाओं को सम्मिलित किया जाता 
है जिनमें 25 लाख रुपये से कम व्यय होता है। लघु सिचाई योजनाओं मे तालाबों 
नलकूपों तथा कुओं द्वारा सिंचाई होतो है। परल्तु सूखे की स्थिति में सिंचाई के ये 
साधन उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि इतमें जल का अभाव हो जाता है। इसके अतिरिक्त 
अनुरक्षण पर भी बराबर व्यय करना पड़ता है। 


. अध्ययन की दृष्टि से सिंचाई के साधनों का हम 3 शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन 
क्र सकते हैं--जैसा कि आगे चार्ट में दर्शाया गया है-- द 
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 सिचाई के साधन 


(2 ए2७७ अन्काअप>अभक ला. (30000) '३ ०० 


गी 


| | | 


कुएं तालाब नहुरें 
नस किलर 
कच्चे पके नलकूप प्राकृतिक क॒त्रिम स्थायी बरसात तालाबी 
!, कुए 


परिचय--कुआँ भारत में सिंचाई का अत्यन्त प्राचीन साधन है । कुएं कच्चे, 
पक्के या नलकूपों के रूप में होते हैं । कुओं से सिंचाई के लिए मानवोय शक्ति, पशु- 
शक्ति व बिजली का प्रयोग किया जाता है। कुओं से देश के सभी भागों में सिंचाई 
करना सम्भव नहीं है इनसे केवल सीमित क्षेत्र में हो सिंचाई हो सकती है । 

क्षेत्र--कुओं से सिंचाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, आसन्थ्र प्रदेश, पंजाब 
हरियाणा व महाराष्ट्र राज्य प्रमुख है । 

नलकूपों का प्रयोग उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा में अधिक होता है । 

लाभ--([3) कम व्यय होने के कारण कुआँ किसान के लिए सिंचाई का सबसे 
सरल व सुगम साधन है । 

(४) खेतों में पानी भर जाने व लवणीकरण की समस्या उत्पन्न नहीं होती । 

(77) कृषक फसलों के चुनाव के लिए स्वतंत्र होता है । 

(४४) कुओं द्वारा सिंचाई से भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है । 

(४) कुओं के लिए किसी विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती । 

दो६८--(४) कुओं द्वारा सिचाई का क्षेत्र सीमित होता है । 

(४) कुओं में खारा जल निकल आने पर सिंचाई के लिए अनुपयोगी होता है । 

(॥) जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल नीचे रहता है वहाँ कुओं द्वारा सिचाई में 


बहुत असुविधा होती है । 
द कुओं द्वारा सिचित क्षेत्न-- 


ल्ाकाज्जत9छछश छणछझ्इउ्शा 
सिचित क्षेत्र (प्रतिशत) 287 296 50-2 
2. तालाब 


परिचय--वे भू-भाग जहाँ वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है, तालाब कहलाते 

. हैं। यदि भू-भाग काफी बड़ा हो तो यह झोल के नाम से जाता जाता है । तालाब या 
. झीलें प्राॉकतिक व क॒त्रिम दोनों प्रकार के हो सकते हैं। दक्षिणी भारत में तालाब 
सिचाई के मुख्य साधन हैं क्योंकि यहाँ की पथरोलो भूमि को बनावट तालाब बनाने के 
लिए ज्यादा उपयुक्त पाई गई है । 
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लाभ--($) तालाबों से वर्षा के पात्ती का उचित उपयोग सम्भव हो जाता है। 

(7) तालाबों में मछलियों भी पाली जाती हैं जिससे कुछ सीमा तक खाद्य 
समस्या हल की जा सकती है । 

(39) तालाबों से वर्ष भर सिंचाई सम्भव है। 

(7०) प्राकृतिक बनावट के कारण कम लागत पर एक बड़े भू-भाग को तालाब 
का रूप दिया जा सकता है । इसी के कारण दक्षिण भारत में तालाबों का अत्यधिक 
प्रसार हुआ है । 

दोष--(7) यदि वर्षा यथोचित मात्रा में न हो तो तालाबों में पानी बहुत 
कम मात्रा में आता है जिससे सिंचाई को सुविधाओं का अभाव रहता है। 

(7) तालाबों से खेत तक जल पहुँचाने में काफी श्रम व समय खर्च होता है । 

(४) तालाबों का अनेक कार्यों में उपयोग करने से बीमारियों के फैलने का 
भय बना रहता है । 

क्षँक्न--आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, कर्नाटक, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र में तालाबों का 
अत्यधिक प्रयोग किया जाता है अर्थात्‌ तालाब मुख्यतः दक्षिणी भारत में सिंचाई का 
प्रमुख साधन है । 








सिचित क्षत्र 
वर्ष !950-5] 60-6] 80-8 
सिचित क्षेत्र (प्रतिशत) 9-8 8-5 ।2-5 
3. नहरें 


परिचय--सिंचाई का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण साधन है | विशुद्ध सिचित 
क्षेत्र के लगभग 40% भाग पर नहरों से सिचाई की जाती है। भारत में नहरों की 
कुल लम्बाई संसार में सबसे अधिक है। नहरों की सिंचाई सस्ती, सुविधोजनक और 
सुनिश्चित होने से आजकल बहुत प्रचलित हो गयो है। नहरे मुख्यतः तीन प्रकार की 
होती हैं । द द 
(!) स्थायी नहरे (2) बरसातो नहरे (3) तालाबी नह॒रें । 
लाभ--(+) नहरें सिंचाई का सस्ता एवं सरल साधन है। 
(7) नहरों के तटों पर वृक्ष लगाकर भूमिक्षरण को रोका जा सकता है। 
. (ह7) नहरों के कारण अधिक जल चाहने वाली फसलों का उगाना सम्भव 
. हुआ है। ः द द 
(५) नहरों के निर्माण से आन्तरिक यातायात का विकास सम्भव होता 
(४) बाढ़ के समय नदियों के पानी को नहरों में 'बाटदकर संकट को कम _ 
किया जा सकता है । 
(५7) हरित क्रान्ति को सफल बनाने में नहरों का योगदान सराहनीय॑ है। 
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बोष--(7) नहरों के स्थान-स्थान पर दूर जाने के कारण आस-पास के क्षेत्रों 
में पानी भर जाता है जित पर क्षषि सम्भव नहीं हो पाती । 

(४) जल प्रसार से बीमारियों का भय बना रहता है । 

(70) कृषकों में आपसी झगड़े व मुकदमेबाजी को सम्भावना बढ़ती है । 

(ईए) लवणीकरण की समस्या नहरों का मुख्य दोष हैं । 





सिचित क्षेत्र 
वर्ष ]950-5 | 60-6] 80-8] 
सिचित क्षेत्र (प्रतिशत) 398 42* | 62'8 





पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई साधनों का विकास 


क्‍ पंचवर्षीय घोजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई के साधनों के विक्रास पर पर्याप्त 
ध्यान दिया गया है। विभिन्न योजनावधियों में सिंचाई के साधनों का विकास निम्न 
प्रकार हुआ -- 


प्रथम योजना 


बुहद एवं सध्यम सिचाई योजनाएँ---इस योजना अवधि में इन दोनों सिंचाई 
योजनाओं पर 380 करोड़ रुपये व्यय किए गए जो इत योजनाओं पर पिछली शताब्दी 
में किए गए व्यय से भी अधिक था ।. इस योजना में प्री होने वाली सिंचाई योजनाओं 
के द्वारा 25 मिलियन हेक्टर अतिरिक्त सिचाई क्षमता प्राप्त की गई फलत: इस योजना 
के अन्त में बृहद व मध्यम सिंचाई योचनाओं की कुल क्षमता 220 हेक्टर हो गई । 


लघु सिंचाई पर इस योजना में 76 करोड़ रुपये व्यय किए गए । इस योजना 
में सिंचाई क्षमता !006 मिलियन हेक्टर से बढ़कर 006 मिलियन हेक्टर हो गई । 


द्वितीय योजना 


वुहदं ओर मध्यम सिंचाई योजनाएं -ह्विंतीय योजना में इन पर 480 करोड़ 
रुपये व्यय किए गए और 2! मिलियन हेक्टर को अतिरिक्त क्षमता प्राप्त की गई । 

लघु सिंचाई योजना--लघु सिंचाई योजनाओं पर 42 करोड़ रुपये व्यय हुए 
और इनकी सिंचाई क्षमता बढ़कर !4:79 मिलियन हेक्टर हो गई । 


तृतीय योजना 


द वहुद व मध्यम -सिचाई योजनाएं--तृतीय योजना में इन पर 58! करोड़ 
..... रुपये व्यय करते का प्रावधान क्रिया गया और 2:30 मिलियन हेक्टर की अतिरिक्त 
 सिचाई क्षमता प्राप्त की गई।. 
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लघु सिचाई--लघु सिंचाई कार्यक्रम पर इस योजना में 328 करोड़ रुपये 
व्यय कर कुल सिंचाई क्षमता 7:0] हेक्टेयर तक पहुँचा दी । 


तीन एक वर्षीय योजनायें 


बहुद एवं मध्यम सिचाई--इस योजना में वृहद एवं मध्यम सिंचाई कार्यक्रम 
पर 434 करोड़ रुपये व्यय कर |*5 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त की 
गई । 

लघु सिचाई--लघ्चु सिचाई योजनाओं में इस अवधि में 326 करोड़ रुपये 
व्यय किए गए जिससे इनकी सिंचाई क्षमता बढ़कर 9*00 मिलियन हेक्टर हो गई । 


चतुर्थ योजना 

बहुद एवं सध्यम सिचाई---चतुर्थ योजनावधि में वर्षा व सिंचाई व्यवस्था के 
अभाव वाले क्षेत्रों को सिंचाई में योजनाओं में प्राथमिकता दिए जाने की व्यवस्था की 
गई । इस योजना में 237 करोड़ रुपये व्यय कर 3*6 मिलियन हेक्टर की अतिरिक्त 
सिंचाई क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना में सिंचाई क्षमता 
8-] मिलियत हेक्टर से बढ़कर 20*7 मिलियन हेक्टर हुई । 

लघु सिचाई योजनाएं---चतुर्थ योजनावधि में 58 करोड़ रुपये व्यय करने 
का प्रावधान किया गया था। कुल सिंचाई क्षमता 2223 मि० हेक्टेयर के लक्ष्य से 
बढ़कर 23*5 मिलियन हेक्टेयर हो गई । 


पाँचवीं योजना 


बहुद एवं मध्यम सिंचाई योजनाएं--इन योजनाओं पर 2442 करोड़ रुपये 
व्यय. कर 5'6 मिलियन अतिरिक्त सिचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था परन्तु 
वास्तव में 44] मिलियन हेक्टर की ही अतिरिक्त भिचाई क्षमता प्राप्त की गई। 

लघु सिचाई--योजनावधि में इन पर 635! करोड रुपये व्यय कर 73 मिलि- _ 
यन हेक्टर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बढ़ाने का प्रावश्नान था क्रिन्तु 38 हेक्टेयर की 
ही अतिरिक्त क्षमता प्राप्त की गई । 


छठी योजना 980-85 


बहुद एवं सध्यम सिंचाई योजनाएँ--छठी पंचवर्षोय योजना में बड़ी एवं 
मध्यम आकार की सिंचाई योजनाओं पर 8448 करोड़ व्यय कर 5*7 मिलियन 
हेक्टर भूमि में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने का लक्ष्य था जिससे बड़ी व मध्यम 
सिचाई योजनाओं के द्वारा सिंचाई क्षेत्र 32:35 मिलियम हेक्टर हो जायेगा । 
द लघ सिचाई योजनाएँ---इस योजना में 8!0 करोड़ रुपये व्यय कर 8 मिलि- _ 
यन हेक्टर अतिरिक्त सिंचाई समता बैठाने का लक्ष्य है जिससे लघु सिंचाई योजनाओं 
द्वारा सिचित क्षेत्र 388'0 मिलियन हेक्टर हो जायेगा । 
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950-5] से पहले देश में सभी साधनों से कुल सिचित क्षेत्र 2'26 करोड़ हेक्टर 
था जिसमें से 97 लाख हेक्टेयर बड़ी ब मध्यम आकार को सिंचाई परियोजनाओं और 
]-29 करोड़ हेक्टेयर छोटी योजनाओं से सिचित था। 979-80 के अन्त तक कुल 
सिचाई क्षमता बढ़कर 5:65 करोड़ हेक्टेयर हो गई जिसमें से 265 करोड़ हेक्टेयर 
की सिंचाई बड़ी व मध्यम परियोजनाओं से तथा 3 करोड़ हेक्टेयर की सिंचाई छोटी 
योजनाओं से हुई । 980-8 के दोरान 22 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता 
बनाई गई जिससे कुल सिंचाई क्षमता 5.87 करोड़ हेक्टेयर की हो गईं। इस प्रकार 
योजनावधि (95!-98]) के दौरान देश की विचाई क्षमता ढाई गुना बढ़ गई । 


सिंचाई से सम्बन्धित कुछ समस्याएं 


|, संभाव्य का उचित उपयोग न होता - सरकारी आँकड़े यह बताते हैं कि 
भारत में सम्पूर्ण सिंचाई संभाव्य का उचित उपयोग नहीं हो रहा है । 

आयोजना काल के प्रारम्भ में बड़ी व. मध्यम परियोजना द्वारा सिंचाई की 
क्षमता का विकास और उसके उपयोग सम्बन्धी जानकारी सारणी में दी गई है । 


सिचाई क्षमता और उसका उपयोग 





(लाख हेक्टेयर में) 
प्रथथ दूसरी तीसरी चतुर्थ पाँचवीं वाषिक योजना छ्ठी 
योजना योजना योजना योजना योजना योजना 

उठ. | छ #७छ #& टू&छ छठ 

मा हा हम गो पा ह पे 

ल्‍न्न (५5 हनन (3) दंत ०0 ८ (2 

८3 । (७ का [5 (७ (0 (#क। 

(9 दस 5) ०) के ० 09 ०3 | 
के के लिए प्रस्तावित 
क्षमता !22 ]43 65 207 247 265 ०0| ०9% 
प्रयोग ।0 ]29 52 87 2?]?9 228 2435 ०79 





सिंचाई की इन सुविधाओं का पू्ण उपयोग न किये जाने का मुख्य कारण इस 
प्रकार है--(अ) विभिन्न निर्माण कार्यों का समन्वय न होना । (ब) खेतों में नालियों 
आदि के निर्माण में देर होना । (स) निर्माण कार्य में फलों की परिवर्तित रूप-रेखा 
के सम्बन्ध में सूचना आदि उपलब्ध न कराना। (द) कृषि सम्बन्धी आवश्यक चीजों 
. और साख की पूति के लिए अपर्यात्त व्यवस्था आदि 


क्‍ 2. क्षार आना एवं फसलों को अधिक पानी देना--पिचाई सुविधाओं के होने 
.. से कभी-कभी खेत को अधिक पानी लग जाता है जिससे बीज सड़ जाता है. व फसल 
.. नहीं उग पाती । इसी प्रकार खेत को खाली न छोड़ने से भी खेत की उर्वरा शक्ति कम 
. हो जातो है जिसे क्षार आना कहते हैं । 
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3. सिचाई की व्यवस्था होने पर भी एक से अधिक फसलें न उगाना--सिंचाई 
की व्यवस्था होने पर भो दो अथवा तीन फसलें न उगाना साधनों का दुरुपयोग है। 
पी० आर० राव तथा बालेश्वर नाथ की खोज के अनुसार अनेक राज्यों में, जहाँ 
सिंचाई की व्यवस्था नहीं है उन स्थानों की तुलना में अधिक फसलें. उत्पन्न की जाती हैं 
जहाँ पर सिचाई के साधन उपलब्ध हैं । 


4. सिंचाई की बढ़ती हुई लागत--सिचाई के साधनों के विकास पर विचार 
करते समय इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि सिंचाई की व्यवस्था की लागत 
क्या है और उससे कितना लाभ मिलने की संभावना है ? भारत में वृहुद्‌ और मध्यम 
श्रेणी की पारयोजनाओं द्वारा सिचाई-संभाव्य उत्पन्न की प्रति एकड़ लागत में निरन्तर 
वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं, जैसे---(अ) अर्थ- 
व्यवस्था में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण सिंचाई परियोजना की 
लागत बढ़ती जा रही है। (व) बहुधा सिंचाई परियोजनाओं के लिए उपयुक्त स्थानों 
का चयन नहीं किया गया है जिसके कारण भी लागत में वृद्धि हुई है । (स) प्रशासनिक 
अकुशलता के कारण भी लागत बढ़ रही है । 


5. चालू व्यय में बद्धि--न केवल सिंचाई योजनाओं को पूरा करने की लागत 
बढ़ रही है, बल्कि इनके पूरा हो जाने के बाद इन पर किये जाने वाले चालू व्यय भी 
निरन्तर बढ़ रहे हैं। इसका यह फल हुआ है कि सिंचाई परियोजनाओं से सरकार को 
हानि हो रही है । 


यद्यपि यह सत्य है कि सिंचाई परियोजनाओं का मूल्यांकत हम इनसे सरकार 
को होने वाले लाभ या हाति के आधार पर नहों कर सकते, क्योंकि इनका महत्त्व तो 
शुद्ध सामाजिक लाभ द्वारा निश्चित होता है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि सिंचाई 
परियोजनाओं से हानि होने पर सरकार की अधिक विनियोग करने की शक्ति कम 
हो जाती है। अतः इस हानि को पूरा करने के लिए पानी की दरों में संशोधन और 
कृषकों पर सुधार कर लगाया जा सकता है । हु 


6. जलरोध ( ४४०८००-१.०88778 )--जब सिचाई नहरे जल-निकास नहरों 
(॥07977988 ००779)5) को काटती हैं, तो वर्षा और बाढ़ का जल रुक जाता है, जिससे 
भूमि जलग्रस्त हो जाती है। कई बार साधारण तौर पर होने वाली वर्षा और समय 
के कारण सिचित क्षेत्र में पानी की पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है और भूमि लम्बे समय 
तक जलमग्न रहती है। अति पिचन ( 0एकनोाएं2०४०॥ ) जिनका आजकल बहुत 
प्रचलन होता जा रहा है, अवरोध का एक कारण है। 


परवस्थित सुविधाएँ-- नहरों व अन्य पिचाई योजनाओं से जो पानी 

खेतों को दिया जाता है वह उचित समय पर नहीं मिल पाता है, बल्कि कभी समय से 

पूर्व तो कभी बाद में । इससे किसान उचित लाभ नहीं उठा पाता हे 
8 


274 भारत में सिंचाई 


भारत में सिंचाई की उन्नति के सुझाव 

!, राशि का पूर्ण उपयोग--सरकार द्वारा सिंचाई योजनाओं पर व्यय की 
जाने वाली राशि का पूर्ण उपयोग होना चाहिए । 
द 2, उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग--देश के विभिन्न भागों में सिचाई 
के साधनों का पूर्ण उपयोग तथा विकास करना चाहिए । द 

3, सरकारी समितियों क्री स्थापना--क्ृषि क्षेत्रों में सहुकारो समितियों की 
स्थापना करनी चाहिए, जो द्रेक्टर, उत्तम बीज, श्रेष्ठ किस्म की खाद तथा ट्यूबवेल व 
 पम्पिग सेट आदि का प्रबन्ध करें । 

आशथिक सहायता--सरकार की छोटी योजनाओं को प्रोत्साहन देने के 

लिए आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए 

5, प्रचार एवं प्रसार--ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कि निकट भविष्य में नहूरों का 
निर्माण सम्भव नहीं है, ट्यूबबेल व पम्पिग-सेट लगाने के लिए प्रचार एवं प्रसार किया 
जाना चाहिए । क्‍ 

6. सिंचाई योजनाओं का समनन्‍्वय--सिचाई की जो भो योजनाएं बनाई जायें, 
उनमें यह ध्यान रखता चाहिये कि बड़ी, मध्यम एवं छोटी योजनाओं में आवश्यक 
समन्वय रखा जाना चाहिये अथवा भिचाई का समुचित विकास नहीं हो सकेगा । 

7, अनुसंधान कार्य--देश में सिचाई से सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य अनवरत 
होना चाहिए । 

8, नवीन योजनाओं का उद्देश्य--राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए नवीन 
योजनाओं का निर्माण क्रिया जाना चाहिए। इन योजनाओं का एकमात्र उद्देश्य 
खाद्यान्नों के उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि करना होना चाहिए 


9, अपुर्ण योजनाओं की प्राथमिकता--अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने को 
प्राथमिकता देती चाहिए। इससे विनियोग की गई पूंजी का उपयोग तथा लाभ की 
प्राप्ति होने लगेगी । हैं 

नबोीन २० सूत्रों कार्यक्रम में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने को सर्वोच्च प्राथ- 
मिकता दी गई है। 


 परीक्षा-प्रश्न 


. . इस विचार की व्याख्या और जाँच करें कि “जल स्वर्ण से भी अधिक 
मूल्यवान है । भारत की मुख्य सिंचाई तथा जल विद्युत योजनाओं की प्रगति का 
वर्णन कीजिए । 

अथवा 
.....  भारतोय कृषि के लिए सिंचाई के साधनों का महत्त्व बताइए । भारत में सिंचाई 
कक 3 कौन से साधन प्रचलित हैं ? उनके विक्रास के लिए क्या प्रयत्न किये 
डे 
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अथवा 
भारतीय कृषि के विकास में सिंचाई के महत्व की व्याख्या कीजिए । सरकार 
द्वारा इनके प्रयास के लिए कया प्रयत्न किये गये हैं ? 
द अथवा 
भारत में सिंचाई की कोन-सी मुख्य प्रणालियाँ हैं? पिछले दस वर्षों में देश के 
अन्दर सिचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिये किये गये प्रयत्नों की परीक्षा कीजिए । 
अथवा द 
भारत में नियोजन काल में सिचाई के सुधार के सम्बन्ध में किये गये प्रयत्नों 
का विश्लेषण कीजिये । क्‍ 
अथवा 
भारत में सिंचाई के विभिन्न साधनों का संक्षित विवरण दीजिए और उनमें से 
प्रत्येक के पक्ष और विपक्ष में तर्कयुक्त विवेचना कीजिये । 
[संकेत--इसमें सिंचाई का महत्त्व दीजिए .तथा सरकारी प्रयासों का आलो- 
चनात्मक वर्णन कीजिए ।] द 
. 2. “पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के अभाव में कृषि उत्पादन में वृद्धि की आशा 
करना कुछ नहीं, परन्तु भारतीय कृषि समस्याओं की .पुनरावृत्ति से अनभिन्न रहने का 
प्रदर्शन मात्र था । कृषि उन्नति के अन्य समस्त दूसरे उपायों के विषय में बाद में विचार 
किया जाना चाहिए न कि सिंचाई के पूर्व ।” इस कथन की समीक्षा कीजिए । 
[संकेत--इस प्रश्न के उत्तर में सिंचाई का महत्व और उनकी आवश्यकता 
का वर्णन करना! है ।] 
“यदि मानसून न आये तो क्रृषि उद्योग में ताला पड़ जाता है ।” इस 
तथ्य का विवेचन कर कृषि में सिंचाई का महत्त्व समझाइये । 
[संकेत---इस प्रश्न में क्रषि के महत्त्व का वर्णन करना है ।| 


9 
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(रिएट/-५४०७]]९ए ?70]९०४$ ०६ [7079) 





अर्थ-- बहुद्देशीय योजनाएँ” शब्द-समूह तीन शब्दों से मिलकर बना है-- 
“बहु + उद्देशीय +- योजना' जिसका कि शाव्दिक अर्थ है 'ऐसी योजना जिसके अनेक 
उद्देश्य हों ।” इस प्रकार जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसके अन्तर्गत केवल एक 
ही उद्देश्य नहीं होता, बल्कि अनेक उद्देश्यों की पूर्ति इन योजनाओं के द्वारा होती है। 
इन योजनाओं से जल-विद्युत्‌ का निर्माण तथा पर्याप्त सिचाई की व्यवस्था तो की ही 
जाती है, साथ ही बाढ़ नियन्त्रण, मछली क्षेत्रों का विस्तार, यातायात विकास, वन 
क्षेत्रों की वृद्धि तथा मनोरंजन आदि की भी व्यवस्था की जाती. है । 

बहुउ॒द शीय परियोजनाओं के उहूं श्य --भारत में जलराशि का उपयोग करने 
के लिए ही बहुउर्रेशीय परियोजनाओं को अपनाया गया । इन परियोजनाओं के निम्त 
उद श्य हैं--- 

!, विद्यत शक्ति में तीन वृद्धि और ओद्योगीकरण, 2. बाढ़ नियंत्रण और बीमा- 
रियों की रोकथाम में सहायता, 3, सिंचाई ओर भूमि का वैज्ञानिक उपयोग एवं 
प्रबन्ध, 4, मत्स्य पालन उद्योग का विकास तथा कृत्रिम झीलों में आमोद-प्रमोद के 
साधन उपस्थित करना, 5. पशु-सम्पत्ति के लिए चारे की व्यवस्था, 6. वनों की रक्षा, 
वृक्षारोपण एवं इंधन का प्रबन्ध, 7. दुर्भिक्ष ओर सूखे आदि से मुक्ति दिलाना, 8. भूमि 
का कटाव रोक कर उसे कृषि योग्य बनाना और 9. जलमार्गों का विकास तथा क्षेत्रोय 
आशिक प्रगति, 0. घरेलू कार्यों के लिए जल व्यवस्था, ]. उस सम्पूर्ण घाटी क्षेत्र 
के निवासियों ओर साधनों का समुचित उपयोग करना । 

बहुड॒ई शीय योजनाओं से भारतीय अर्थव्यवस्था का लाधभ--बहुउद्देशीय योज- 
नायें देश के लिए बड़ी हितकर हैं। इसोलिए इन योजनाओं को समृद्धि को योजनाएँ 
कहा जाता है। अतः इन योजनाओं को जितनी जल्दी हो सके पूरा किया जाना 
चाहिए । संक्षेप में इन योजनाओं के पूरा होने से भारतीय अर्थव्यवस्था को निस्‍्त- 
लिखित लाभ होंगे -- 
हे .. ]. सिचाई सुविधाएं --सिचाई के साधनों में वृद्धि होगी । फलस्वरूप खाद्यान्नों 

... का उत्पादन बढ़ेगा और देश की खाद्यान्‍्त समस्या का समाधान होगा । 
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2, बाढ़ नियंत्रण--भारत में बाढ़ को नियन्त्रित करने की यह उत्तम पद्धति 
है । किसी अन्य उपाय से बाढ़ की समस्या का समाधान सम्भव नहीं है । 

.... 3, जल विद्युत शक्ति--प्रामांण क्षेत्रों में त्रजली प्राप्त होगी । फलस्वरूप कुटीर 
एवं लघु उद्योगों का विकास होगा । अतः ग्रामोणों की स्थिति में सुधार होगा । 

4. मछली उद्योग का विकास--तदी घाटी योजनाओं से निर्मित झीलों में 
मत्स्य उद्योग की प्रगति के परिणामस्वरूप भोज्य पदार्थों में मृल्यवान तथा पौष्टिक 
पदार्थों की वृद्धि होगी तथा खाद्य समस्या का प्रक हल भी हो सकेगा । मत्स्य उद्योग 
अनेक व्यक्तियों को रोजगार दिलाने में भी समर्थ है । 

5. आस्तरिक्त जल यातायात--नोका-चालन की सुविधा में वृद्धि होगी । फल- 
स्वरूप आन्तरिक व्यापार एवं आवागमन की सुविधा में वृद्धि होगी तथा रेलवे पर 
ट्राफिक का भार कम हो जाएगा । 

6. रोजगार में बुद्धि--इन प्रायोजनाओं में काम चलने पर इनसे लोगों की 
आय में वृद्धि होगी तथा प्रायोजना पूर्ण हो जाने पर आवश्यक कर्मचारियों के काम 
करते रहने के रूप में रोजगार प्राप्त होगा 

7. बन आन्दोलन को प्रोत्साहन तथा चरागाहु का विक्ास--नदी घाटी योज- 
नाओं से वनारोपण कार्यक्रम में प्रगति होगी जिसमें भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ 
जायेगी । चरागाहों का विस्तार होने से पशु उद्योग का विकास होगा । 

8, आय का स्रोत---तदी घाटी योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित बाँध सौन्दर्य 
स्थलों में परिणत हो जायेंगे। प्राकृतिक दृश्यों की छटा से परिपूर्ण मनोरंजन के ये स्थल 
पर्यटकों को आकर्षित कर आय की वृद्धि में सहायक सिद्ध होंगे तथा पर्यटक यातायात 
को प्रोत्साहन मिलेगा । श्री नेहरू का यह कथन उल्लेखनीय है--“वे वस्तुतः देश के 
नये तीर्थ बन गये हैं, जिन्हें भारतीय श्रद्धा के साथ तथा विदेशी पर्यटक आश्चर्य के 
साथ देखते हैं (' 

9. भ-संरक्षण--इन प्रायोजनाओं के अन्तर्गत वर्षा ऋतु में नदियों का पानी _ 
एक बहुत बड़ी मात्रा में जलाशयों या झीलों में एकत्रित कर लिया जाता है। अतः 
पानी का वेग कम होने से भूमि का कटाव कम हो जाता है । 

0. देश में कुटो र-उद्योग-धन्धों एवं अन्य उद्योगों का बिकास--इन परियो- 
जनाओों के कारण देश में सस्ती चालक शक्ति प्राप्त होने लगती है जिससे कुटीर-उद्योग 
व अन्य उद्योग विकसित होने लगते हैं । 


प्रमुख बहुउद्देशीय घाटी योजनाएँ 


4, दामोदर घादी योजना 
(क्‍08770047 ४०७॥॥९ए 970]९०६) द द 
: परिचय--दामोदर नदी हुगली .तदी की सहायक नदी है। यह नदी छोटा 
नागपुर के पठार से निकल कर बिहार में बहते हुए पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी में 
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मिल जाती है । इस नदी की बाढ़ को रोकने के लिए दामोदर घाटी की योजना बनाई 
गई है। इस योजना को अमेरिका की टेनेसी योजना” के आधार पर बनाया गया है । 

2, प्रबन्ध--इस योजना का प्रबन्ध दाघोदर घादी कारपोरेशन' के अन्तर्गत 
किया जाता है। इसकी स्थापना 948 में हुई । 

3. व्यय---इस योजना पर 70 करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान है । 

4, दाभोदर घाटी योजना के उद्देश्य--इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य 


ह ... (४) इस योजना से लगभग 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा जिससे 
800 कि० भी० दूरी वाले स्थानों पर बिजली की सुविधा प्रदान की जायेगी । 

(४) घिचाई की पर्याप्त सुविधाएँ मिलने से खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होगी । 

(४॥) इस योजना के द्वारा उद्याग धन्धों को विद्युत शक्ति प्रदान को जाएगी 
तथा नये-नये कारखाने स्थापित किए जायेंगे । 

(पं) लघु एवं कुटीर उद्याग धन्धे भी जल-विद्युत की सहायता से विकास कर 
सकेंगे । द 

(९) नदियों पर बाँध बनाकर बाढ़ पर नियन्त्रण रखा जायेगा । 

(४) इस थोजना के अन्तर्गत दलदलों को सुखाकर मलेरिया नियन्त्रण किया 
जाएगा । क्‍ 
(शा!) नदियों पर बाँध बनाकर जलाशय का निर्माण कर नौका-विहार आदि 
मनोरंजन की व्यवस्था की जायेगी । 

(शंप्र) इस योजना के अन्तर्गत 8 बड़े और छोटे बाँधों का निर्माण होगा तथा 
उन जलाशयों में मछलियों के विकास का प्रोत्साहन दिया जायेगा । 


प्रगति 

() दुर्गापुर में 672 मीटर लम्बा ओर "*58 मीटर ऊंचा बराज तथा' 
2,495 किलोमीटर सिंचाई वाली लम्बी नहरें भी बन चुकी हैं । 

(7) बोकारो, चन्दपुरा तथा दुर्गापुर में तीन ताप बिजली घर भी चालू किये _ 
जा चुके हैं । 

(॥) इसे परियोजना से सगभग 5*5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो 
सकती है । 

(४7) विद्यत उत्पादन की कुल क्षमता !,8] मेगावाट है, जिसमें से ,077 
मेगावाट तापीय और 04 मेगावाट जल विद्युत है । द 

(५) 98-82 के अन्त में 475 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता प्राप्त 
की जा चुकी है।. द 


दामोदर घाटी योजना निर्माण हो जाने के पश्चात्‌ सम्भावित लाभ 
. इस योजना के निर्माण हो जाने के पश्दात्‌ निम्नलिखित लाभ होंगे-- 
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(7) खाद्यान्त उत्पादन सें वृद्धि--इस योजना के निर्मित हो जाने पर सिंचाई 
की पर्याप्त सुविधाएं मिल सकेगी जिसके फलस्वरूप कृषि की उपजों के उत्पादन में वृद्धि 
होगी ! 

(ख) ओद्योगिक विकास--इस योजना के पूर्ण हो जाने पर उस क्षेत्र का उचित 
औद्योगिक विकास होगा । 

(ग) खनिज को प्राप्ति--दामोदर नदी के बेसिन में बड़ी मात्रा में क्रोमाइट 
अपभ्रक, मैंगनीज, बाक्प्ताइट, चुना, कोयला तथा लोहे के भण्डार हैं। किन्तु विद्युत 
शक्ति के अभाव के कारण इनका उचित उपयोग नहीं हो सका है । 


2. भाखड़ा-तनागल परियोजना 
(8॥#4प्ा2- पिन 270००) 


. घरिछय--पंजाब में सतलज नदी पर भाखड़ा व नांगल स्थानों पर दो 
बाँध बताये गये हैं। भाखड़ा संसार का सबके ऊँचा बाँध है। इसकी ऊंचाई 226 मी० 
है। 

], व्यय वे योजना--इस योजना के निर्माण पर 236 करोड़ रुपये व्यय 
हुए । इस परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें मुख्य हैं-- 

2. भाखड़ा बाँध भाखड़ा नामक स्थान पर सतलज नदी के आर-पार बताया 
गया है जो नदी के तल से 226 मी० ऊँचा और 5!8 मीटर लम्बा है। 

2 भाखड़ा नहर प्रणाली के अन्तर्गत 73 किलोमीटर लम्बी भाखड़ा की 
मुख्य नहर, विस्त दोआब नहर, सरहिन्द नहर और नरवाना नहर है। 

3, नांगल बाँध--भाखड़ा से !3 कि० मी० तीचे की ओर है। यह 29 
मीटर ऊँचा ओर 395 भी० लम्बा तथा ]2] मीटर चोड़ा है। इस बाँध में लगभग 
32 हजार एकड़ फीट जल जमा होता है। ह 

4. नांगल जल विद्यत नहर नांगल बाँध के बाँये किनारे से निकाली गई है 
जो लगभग 64 कि० मी० लम्बी और 8 मीटर गहरी है । ः 

5, शक्तिगह--नांगल जल विद्युत नहर पर तीन शक्तिगुह बताने की योजना 
है जिनमें दो शक्तिप्रह बाँध से 20 कि० मी० और 28 कि० भी० नीचे गंगूवाल और 
कोटला में बनाये गये हैं। इन शक्तिग्रहों से ।,204 भेगाबाट शक्ति तैयार होतो है । 
तीसरा शक्तिग्रह रोपड़ के निकट बनाया गया है । 

6. शक्ति पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली राज्यों के उद्योगों और 
सड़कों पर प्रकाश के लिए उपयोग में आ रही है । 


योजना के उद्देश्य व लाभ 


() सतलज ओर यमुना के मध्यवर्ती भाग की सिंचाई करना, (2) सरहिन्द 
नहर में जाल बनाकर उसके सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि करता, (3) गंगा नहर द्वारा 
राजस्थान में पिचाई के ;लिए जल पहुँचाना; (4) जल से लगभग !2 किलोवाद 
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वद्यत शक्ति उत्पन्न करना, (5) वर्तमान समय में इस योजना से 4"6 लाख हेक्टर 
भूमि की सिंचाई हो रही है । 


3, हीराकुण्ड परियोजना 
(लिप्त 2808 ?0०]००४) 


- परिचय--महानदी मध्य प्रदेश के रायपुर जिले से निकल कर उड़ीसा राज्य 
में बहुती हुई बद्भाल की खाड़ी में गिरती है । 


योजना--(क) सर्वप्रथम सन्‌ 948 में हीराकुण्ड बाँध के निर्माण का कार्य 
शुरू किया गया | (ख) 4,80'2 मीटर लम्बा हीराकुण्ड बाँध (उडीसा) संसार का 
सबसे लम्बा बाँध है। इसको दो चरणों में पूरा किया गया है। (ग) प्रथम चरण में 
उड़ीसा से सम्बलपुर तथा बलांगीर जिलों के 2:55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई 
सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं । इसी चरण की एक सहायक योजना के रूप में महानदी डेल्टा 
योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसके पूरा होने पर कटक और पुरी में 6*8] 
लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिचाई सुविधा प्रदान की जा सक्रेगी। (घ) वर्तमान में इस 
परियोजना की विद्यत उत्पादन क्षमता 2702 मैगावाट है। इससे प्राप्त विद्यत का 
उपयोग द्वीराकुण्ड राजगगपुर, रूरकेला, जोदा, बृजराजनगर, आदि ओऔद्योगिक नगरों 
तथा पुरी, सम्भलपुर, सुन्दरगढ़, बरगढ़ और कटक नगरों में किया जाता है। 


उद्श्य व लाभ 


]. इस योजना के अन्तर्गत 2'54 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी । 

2, इस थोजना में महानदी की बाढ़ों की समस्या को हल किया जा सकेगा । 

3, इस योजना के अन्तर्गत दो बड़े-बड़े शक्तिग्रह निर्मित किये जायेंगे जिनसे 
3 लाख 50 हुजार किलोवाट बिजली उत्पादन किया जायेगा । 

4, इससे प्राप्त विद्युत का उपयोग हीराकुण्ड राजगंगपुर, रूरकेला, जोदा, 
बृजराजनगर आदि औद्योगिक नगरों तथा पुरी-सम्भलपुर में किया जायेगा। 


कोसी परियोजना (बिहार) 
द (९०४ ?70]००६ ) 


परिचय--कोसी नदी हिमालय से निकलती है तथा मुंगेर जिले (बिहार) में 
गड़ा नदी में मिल जाती है। बिहार में प्रतिवर्ष कोसी नदी की बाढ़ से बढ़ी धन-जन 
की हानि होती है । द 
... ब्यय--इस परियोजना के अन्तर्गत 85:34 करोड़ रुपये के व्यय से तीन 
इकाइयों पर कार्य पुरा करना है; (3) नेपाल में हनुमान सागर के निकट एक अवरोधक 
बाँध, (४) लगभग 240 कि० मी० लम्बा बाँध बाढ़ों को रोकने के लिए और (9) 
पूर्वी कोसी नहर का निर्माण करना | क्‍ 
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योजना के उद्देश्य व लाभ--इसके निम्नलिखित उदृश्य हैं-- 

(7) इस योजना के अन्तर्गत 8 लाख किलोवाट बिजली उत्पादित की जायेगी। 

(४) कोसी नदी की बाढ़ की समस्‍या को हल किया जा सकेगा । 

(ल्‍) इस परियोजना के द्वितीय चरण में कोसी बिजलीघर पश्चिमी कोसी 
नहर के निर्माण तथा राजगंगपुर नहर के पूर्वी तथा पश्चिमो तटबन्धों के विस्तार की 
व्यवस्था की गई है । द हा 

(70) पश्चिमी कोसी नहर से बिहार के दरभंगा जिले में 302 लाख हेक्टे- 
.यर तथा नैपाल के सफ्तारी जिले में |2।20 हेक्टेयर सिंचाई होगी । 


5, नागार्जुन सागर परियोजना ( आन्ध्र प्रदेश ). 

परिचय--आम्श्र प्रदेश में नागार्जुन सागर योजना कृष्णा लदी पर नदी कोंडा 
गाँव के पास बनाया गया है। यह !400 मीटर लम्बा ]30 मीटर ऊँचा बाँध है| 

व्यय---इस योजना पर लगभग 65 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। 

उद्देश्य---इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-- 

(क) इस योजना के द्वारा अकालों पर नियन्त्रण रखा जा सकेगा । 

(ख) इस योजना से 75,000 क्रिलोवाट बिजली प्राप्त होगी । 

(ग) इस योजना से 4 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी। 

(घ) इस योजना के द्वारा हैदराबाद तथा आंध्र प्रदेश में 83 लाख हेक्टेयर 
भूमि की सिंचाई होगी । 


6. रिहन्द बाँध या गोविन्दबल्लभ सागर परियोजना 


परिचय--यहु उत्तर प्रदेश की सबसे महत्त्वपूर्ण योजना है । इसके अन्तर्गत 
मिर्जापुर जिले में पीपरी नामक ग्राम के पास रिहन्द वदी पर एक 939 मीटर लम्बा 
और 9।"6 मीटर ऊंचा बाँध बनाया गया है । 

2. व्यय---इस योजना पर 3"5 करोड़ रुपये अनुमानित व्यय किए गए हैं । 
इसके अतिरिक्त इस योजना के लिए । करोड़ 0 लाख डालर का समझौता “भारत 
अमेरिका टेक्नीकल कारपोरेशन एगस्रीमें2' के अन्तर्गत हो चुका है । द 

3. योजना के उद्देश्य--() इससे उत्तर प्रदेश के 6 पूर्वी जिलों में 4,000 
नलकूपों को विद्युत प्रदान की जायेगी । 

(2) इस योजना के द्वारा बिजली वाराणसी से लेकर कानपुर तक के औद्योगिक 
केन्द्रों को पहुँचायी जाएगी। हद 

(3) रिहन्द नदी की बाढ़ पर नियन्त्रण किया जा सके । 

(4) इसके अन्तर्गत मछलियों का विक्रास क्रिया जावेगा 

(5) नौका-विहार आदि मनोरज्ञत सुविधायें उपलब्ध होंगी। 

(6) रेलों को जल विद्युत सुविधायें दी जाएँगी । 
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(7) इस योजना के अन्तर्गत ,70,000 क्िलोवाट बिजली के उत्पादन का 
970 तक का अनुमान है। 


(7) चम्बल परियोजना 
((ए_्थ्एर ए/0]०८() 

|., वरिचय--मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की यह सम्मिलित योजना है। 
चम्बल नदी मध्यप्रदेश में विन्ध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलकर राजस्थान होती हुई 
उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसके अन्तर्गत 5 शक्तिग्रह । सिंचाई 
अवरोधक बताते की योजना है । 

2, उद्देश्य--(क) इस योजना के द्वारा मध्यप्रदेश ओर राजस्थान राज्यों को 
औद्योगिक सहायता पहुँचाना है । 

(ख) इसका प्रमुख उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं में विस्तार करना है । 

(ग) खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करता ईप् योजना का प्रमुख लक्ष्य है । 

9, घोजना--इस योजना के अन्तर्गत तीन बाँध बनाये जा रहे हैं-- 

(9) गाँधी साथर बाँध---मध्यप्रदेश के मन्दसौर जिले में चौरासीगढ़ के निकट 
593 मीटर लम्बा तथा 6] मीटर ऊँचा एक बाँध बनाया गया है । इस बाँध से ]]5 
मेगावाट क्षमता वाले विद्युत ग्रह का निर्माण किया गया । 

(४) राणाप्रताप सागर बाँध--राजस्थान में रावतभाटा के निकट यह बाँध 
बनाया गया है । इससे 72 मेगावाट का विजलीघर स्थापित किया गया है। 

(॥) कोटा बाँध--राजस्थान के कोटा नगर के निकट 548 मीटर लस्बा 
और 24 मीटर चौड़ा बाँध बनाया गया है। यहाँ शक्तिगृह से 60 हजार किलोवाट 
बिजली उत्पन्न होगां । द 

4. लाभ--(क) इस योजना के अस्तर्गत 2! लाख किलोवाट विद्युत शक्ति 
का उत्पादन होगी । 

द (ब) इस योजना द्वारा अनेक उद्योग-धन्धों को विद्युत शक्ति प्रदान की 
जाएगी । ।. 
(ग) सिंचाई सुविधाओं के विकास से खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होगी । 
(घ) इस योजना से औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की पर्यात्त संभावनाएं हैं । 


. परीक्षा प्रश्न 


, बहुउद्देशीय योजनाएँ क्या हैं? भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय योजनाओं 
का वर्णन कीजिए । है ५ 
... 2. संक्षेप में भारतवर्ष की मुख्य-मुख्य बहुउ्देशीय नदी-घाटी योजनाओं का 
वर्णन कीजिए । कृषि तथा उद्योगों के विकास में उतके महत्त्व की व्याख्या कीजिए । 


द् ... समाामहजूरीमकात हुआ परमकाभकानत ज+मऋमभंग्सन 


ढ0 
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कृषि श्रमिकों की समस्या भारतीय क्रषि की एक महत्त्वपूर्ण समस्या है । अतः 
कृषि सुधार की किसी भी योजना में इनको पर्याप्त महत्व देना आवश्यक है। कृषि 
सुधार समिति के अनुसार “कृषि सुधार की किसी भी योजना में क्ृषि श्रमिकों की 
समस्या को सम्मिलित न्‌ करना देश की क्रृषि व्यवस्था में भयंकर घाव को बिना 
मरहम-पद्ी के छोड़ देने के समान है ।” 


कृषि श्रमिकों से आशय 


|, प्रथम कृषि श्रम जाँच समिति” के अनुसार कृषि श्रमिकों का अभिप्राय 
उन व्यक्तियों से है जो कृषि कार्य में किराये के मजदूर के रूप में कार्य करते हों तथा 
वर्ष में जितने दिन उन्होंने वास्तव में कार्य किया है उससे आघे से अधिक दिलों में 
उन्होंने कृषि में ही कार्य किया है । कृषि श्रमिक परिवार का तात्पर्य उस परिवार से 
है जिसकी आधे से अधिक आय कृषि मजदूरी से प्राप्त होती है । 

2, द्वितीय श्रम जाँच समिति--- क्षिषि-अमिक से आशय उस व्यक्ति से है जो 
ने केवल फसलों के उत्पादन के काम पर रखा गया है बल्कि अन्य कृषि सम्बन्धी धंधों 
(जैसे बागवानी, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन आदि) में किराये के मजदूर 
के रूप में कार्य करता है । क्षि-अमिक परिवार से आशय उस परिवार से है जिसकी 
अधिकांश आय कृषि मजदूरी से प्राप्त होती है ।” द 

मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित कृषि 
कार्यो में से किसी एक या अधिक कार्यों को किराये के श्रमिक अथवा विनिमय के 
आधार पर सम्पन्न करता है और उसे नकद रूप में, किस्म के रूप में, अथवा दोनों 
रूपों में मजदूरी प्राप्त होती है तो उसे कृषि श्रम कहुते हैं 
(४) कृषि जिसमें भूमि की जुताई और खेती सम्मिलित हैं 
(४) डेरी उद्योग 
(४) किसी बागवानी की वस्तु का उत्पादन खेती उगाना तथा फसल तैयार 


करना । 
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(+४) कृषि कार्य से सम्बन्धित किसी क्रिया को करना तथा कृषि पदार्थ को 
संग्रहीत करने या विक्रय के लिए तैयार करना अथवा विक्रय के लिए बाजार ले जाना 
एवं, ः 

(९) पशुपालन, मधुमक्खी पालन, अथवा मुर्गी पालन आदि | 

कृषि श्रमिक औद्योगिक श्रमिकों से कई दृष्टियों से भिन्न हे जैसा कि कृषि 

श्रमिकों की विशेषताओं के अध्ययन से स्पष्ट हो जायेगा । 


कृषि श्रमिकों की विशेषतायें 


. कृषि श्रतिक असंगठित है--ओऔद्योगिक श्रमिकों की भाँति कृषि श्रमिक 
संगठित नहीं होते हैं। इसका मुख्य कारण क्ृषि कार्य की प्रकृति है। कषि श्रमिकों को 
एक दूसरे पर आज्लित रहकर कार्य नहीं करना पड़ता कृषकों में परस्पर उपयोगी 
संगठत स्थापित नहीं हो पाता । 

।, कृषि श्रमिक झश्रमणशील होते हैं--कुषि श्रमिकों की दूसरी महत्त्वपूर्ण 
विशेषता यह है कि वे एक ही स्थान या खेत पर ही वर्ष भर कार्य नहीं करते । इसका 
कारण कृषि क्रियाओं की मोसमी प्रकृति है। भारतवर्ष में कृषि कार्य 6 से 7 महीने 
तक ही रहता है। वर्ष के शेष अवधि में जीविकोपार्जन के लिए कृषि श्रमिकों को 
अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है । 

3, कृषि श्रप्िक अकुशल होता है--#षि श्रमिक मौलिक रूप से अकुशल होता 
है वह खेती के कार्य में भी कुशल नहीं होता है जो कि उसका प्रमुख व्यवसाय है । 

4. कम सजदूरो--चूंकि कृषि श्रमिक अकुशल होते हैं इसलिए उनको पूर्ति 
पूर्णतया लोचदार होती है । उत्पादक इस स्थिति का लाभ उठाकर श्रमिकों को कम 
मजदूरी देने में सफल हो जाते हैं । 

5. सेवायोजक और क्‌षि श्रमिक में अन्तर नाम भात्र का होता- कृषि 
श्रमिक का सेवायोजक साधन सम्पन्न व्यक्ति नहीं होता कुछ स्थितियों में तो एक 
छोटा किसान दूसरे छोटे किसान को रोजगार देता है ऐसी अवस्था में सेवायोजक 
और श्रमिक के बीच प्रत्यक्ष निकटवर्ती सम्बन्ध होता है । 

6. कृषि काझ के लिए कानून का अभाव--क्रंषि कार्य के लिए कोई नियमा- 
वली और निश्चित समयावधि नहीं होती । उत्पादक कृषि श्रमिकों को उपयुक्त कार्य 
की दशाओं का आश्वासन भी नहीं दे सकता कारण यह है कि कृषि कार्य प्रकृति पर 
निरभर करता है । कई बार तो कड़ी ध्वप वर्षा व सर्दी में भी कृषि श्रमिकों को कार्य 
करना पड़ता है यद्यपि कृषि श्रम पर न्यूनतम भजदूरी अधिनियम लागू करने का प्रयास 
किया गया है परन्तु उत्पादक इन अधिनियमों की उपेक्षा करने में आसानी से सफल 

हो जाते हैं । क्‍ 

स्पष्टतः कृषि श्रमिक असंगठित और बकुशल होता है उसकी पूति लोचदार 
होने के कारण सोजाबाजी करने की शक्ति बहुत कमजोर होती है फलतः: उसकी मज- 
दूरी भी कम द्वोती है । 
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भारत में कृषि श्रम का विकास 
9वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में कृषि मजदूरों की संख्या बहुत कम थी, परल्तु 
गत शताब्दी के उत्तरा़् में जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ इनकी संख्या में भी 
काफी वृद्धि हुई है । सन्‌ 98] व 92। के बीच खेतिहर मजदूरों 'की संख्या 75 
लाख से बढ़कर 2'6 करोड़ हो गई । !95! में कृषि श्रमिकों की संख्या 28 मिलि- 
यन थी जो सन्‌ 96! में 3].5 मिलियन हो गई । 97] की जनगणना में 98] 
की जनगणना के अनुसार कृषि मजदूरों की संख्या 475 करोड़ से बढ़कर 5:94 करोड 
हो गई है । क्‍ 
भारत में भूमिहीन श्रप्िकों की वृद्धि 


भूमिहीन श्रमिक कुल ग्राम श्रम-र्शाक्त ।, 2 के प्रतिशत 
(लाखों में) (लाखों में) के रूप में 
]964-65 30 ,740 ]7*8 
974-75..... 460. 2,040 22*6 
]977-78 590 2,230 22*8 
)98। 594. 9,260 25*9 





भारतीय कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के कारण 
विगत वर्षों में भारत में कृषि श्रप्तिकों की संख्या निरन्तर वृद्धि हुई है। इसके 
. प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं 
(।) कुटीर उद्योगों का पतन--कुटोर उद्योग-धन्धों के पतन के कारण बहुत 
से कारीगर बेरोजगार हो गये और उन उद्योगों से बेकार हुए श्रमिक क्ृषि कार्य करने 
लगे । डा० बुचेन का कथन है कि उनके स्वयं के रोजगार नष्ट हो चुके थे। आधुनिक 
उद्योगों का उस समय (9वीं शताब्दी में) विकास नहीं हुआ था, जबकि उनके पास 
इतने साधन नहीं थे कि वे खेत लेकर उसे जोतने की व्यवस्था कर पाते | किन्‍्हीं 
कारणों से उन्हें कृषि श्रमिक बनने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था 
(2) कृषि पर जनसंख्या का दबाव--भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण 
कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, परन्तु दोषपूर्ण भूमि-व्यवस्था होने के 
कारण भूमि का केन्द्रीयकरण कुछ ही हाथों में होता रहा और कृषि श्रमिकों की संख्या 
में वृद्धि होती गयी । 
3) खेतों का छोटा आकार--भारतीय कृषि की एक विशेषता यह है कि 
यहाँ अधिकांश खेत छोटे आकार के होते हैं । खेतों के छोटे होने के कारण कृषक को 
पर्यात्त आय नहीं हो पाती फलत: उसे अपने खेत के अतिरिक्त दूसरे खेतों पर मजदूरी 
पर कार्य करना होता है । क्‍ 
(4) ऋणपग्रस्तता--भारतीय कृषकों की एक महत्त्वपूर्ण समस्‍या ऋणग्रस्तता _ 
. रही है। ये अधिकांश ऋण साहुकारों से लेते हैं जिनकी ब्याज की दर इतनी अधिक 
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होती है कि कृषकों को अपनी जमीन मूलधन और ब्याज के भुगतान में बेचनी पड़ती 
है । इस परिस्थिति के कारण भी कृषि श्रमिकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है । 

(5) बेरोजगारी की मजबूरी में कृषि कार्य--भारत में बेरोजगारी की समस्या 
ने विस्फोटक रूप ले लिया है, फलत: व्यक्तियों को सरलता से रोजगार नहीं मिल 
पाता । ऐसी परिस्थिति में बेरोजगार व्यक्ति मजबूरी में कृषि कार्य करने को तैयार हो 
जाता है और फलत: क्ृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती रही है । 

(6) सरकारी फार्मो पर खेती--भारत में योजना अवधि में सरकारी फार्मों 
(खेतों) की संख्या में वृद्धि हुई है । इन फार्मों में भो काझी संख्या में लोगों को रोज- 
.गार मिलता है। 

. (7) दृषित भूमि व्यवस्था--डा० देसाई ते लिखा कि अंग्रेजों द्वारा लागू की 
गई भूमि व्यवस्था भी किसी सीमा तक भूमिहीन किसानों की संख्या में वृद्धि करने 
के लिए उत्तरदायी थी । इसके कुछ ऐसे व्यक्ति भो जैसे --जमींदार जागीरदार व 
रिसालदार आदि होते हैं जो किसानों पर मनमाना अत्याचार करते ये जिसके कारण 
बहुत से किसान गाँव छोड़कर दूपरी जगह चले जाते थे और वहाँ मजदूरी करना 
प्रारम्भ कर देते थे । 

(8) कृषि में अनिश्चितता की स्थिति--भारत की #िषि हमेशा प्राकृतिक 
दशाओं पर आश्रित रहती है। मानसून की अनिश्चितता के कारण फसल नष्ट हो 
जाती है जिससे उसकी हानि होती है । जोत का आधार छोटा होने से दशा और 
गम्भीर हो जाती है। एक तरफ किसान ऋणी हो जाता है और दूसरी ओर उसे 
अपनी भूमि पर साल भर काम नहीं मिलता जिससे किसान की आर्थिक स्थिति सुधर 
सके । अतः किसान मजदूरी करके अपनी जीविका चलाने को बाध्य हो जाता है । 

कृषि अमिकों की आर्थिक दशाएँं--क्ृषि श्रम की आर्थिक दशाओों का ज्ञान 
विभिन्न तथ्यों की जानकारी से हो सकता है, इसमें से कुछ प्रमुख तथ्य निम्नलिखित 
हैं २००६ 

]. परिवार का आकार--कृषि श्रमिकों के परिवार के आकार को मापने के 
लिए कोई सुव्यवस्थित प्रयत्त नहीं किए. गए | डा० एच० लक्ष्मी नारायण ने उत्तर 
प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के तीन गाँवों में कृषि श्रमिकों की बदलती हुई दशाओं 
का अध्ययन किया । उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में कृषि श्रमिकों के परिवार का औसत 
आकार 958-59 में 6 था जो कि 972-73 में घटकर 4'45 रह गया है । पंजाब 
में यहु औसत आकार !956-57 में 5:34 था जो कि 97]-72 में बढ़कर 8:65 
हो गया । हरियाणा में यह आकार 959-60 में 5:32 था जो कि 97-72 में 
648 हो गया । उत्तर प्रदेश में परिवार के औसत आकार में कमी का मुख्य कारण 
: इस क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर का ऊंचा स्तर था। ऊंची शिशु मृश्यु दर कृषि श्रमिकों की 
निर्धनता और पिछड़ेपन का परिचायक है । 

... <, शिक्षा--#षि श्रमिक परिवारों के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण सूचना एक 
स्कूली शिक्षा की प्रगति से प्राप्त होती है | हरियाणा में कृषि क्रने वाले परिवारों में 
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4 स्कूल में जाने की उम्रवाली लड़कियों में से एक लड़की ही स्कूल जाती है जबकि 
मजदूरी करने वाली श्रम परिवार में प्रति 25 स्कूल जाने की उम्रवाली लड़कियों 
में से केवल एक ही स्कूल जाती है इसी प्रकार पंजाब में कृषक परिवारों के 78% 
बच्चे स्कूल जाते हैं जबकि श्रम परिवारों में केवल 40% बच्चे ही स्कूल जाते हैं । 

यद्यपि कृषि श्रमिक परिवारों में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में निरन्तर 
वृद्धि हो रही है किन्तु इसका कुल साक्षरता की दर पर कोई धनात्मक प्रभाव नहीं पड़ 
रहा है । 

3, ऋणग्रस्तता--पहली जाँच समिति के अनुसार 950-5! में लगभग 
445% कृषि परिवार ऋणग्रस्त थे प्रति परिवार ऋण की औसत मात्रा बढ़कर 05 
रुपये थे । दूसरी जाँच समिति के अनुसार 956-57 में लगभग 64% कृषि परिवार 
 ऋणग्रस्त थे तथा प्रति परिवार ऋण की औसत मात्रा बढ़कर !38 रुपये हो गई । 
सन्‌ 964-65 में ऋणग्रस्तता के इस प्रतिशत में कमी हुई है और यह 6% रह गया 
लेकिन औसत ऋण की मात्रा' 88 से बढ़कर 244 रुपये हो गई | सन्‌ 97!-72 में 
रिजर्व बेंक आफ इण्डिया ने अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वे का आयोजन किया 
जिसके अनुसार 35'33% कृषि परिवार ऋणग्रस्त थे तथा प्रति परिवार औसत ऋण 
की मात्रा [6:96 रुपये थी । 

उपर्यक्त सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि अब भी बहुत से क्रषि परिवार 
देशी महाजनों के चंगुल में फंसे हुए हैं यद्यपि 960 के बाद से संस्थागत साख एजे- 
न्सियों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में कृषि साख की व्यवस्था की गई है । 

4, रोजगार एवं बेरोजगारी--भारतीय कृषि मौसम पर निर्भर करती है 
अंतः फसल की कटाई के दिनों में ही श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ऐसा अनुमान 
लगाया गया है कि कृषि श्रमिक वर्ष में 4-5 महीनों तक बेकार रहते हैं। प्रथम कृषि 
आयोग (950-5।) के अनुसार पुरुष श्रमिकों को वर्ष में केवल 200 दिन मजदूरी 
पर काम मिलता था। द्वितीय कृषि आयोग (956-57) की जाँच के अनुसार पुरुष 
श्रमिकों को वर्ष में केवल 97 दिन मजदूरी पर कार्य मिलता था। ग्रामीण जाँच 
समिति (963-64) के अनुसार एक पुरुष कषि श्रमिक को एक वर्ष में 240 दिन 
तथा स्त्री श्रमिकों को 59 दिन रोजगार प्राप्त होता है। योजना आयोग के अनुसार 
प्रायः 6% व्यक्तियों की पूरे वर्ष भर कोई कार्य नहीं मिलता 

उपर्यक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि मजदूर को एक वर्ष में लगभग 4 महीने बेरोज- 
गार रहना पड़ता है। इस अवधि में उसे ग्रामीण जीवन की सभी बुराइयों का सामना 
करना पडता है । द 

5, कार्य करने का समय एवं दशाएँं--कषि श्रम जाँच समिति के अनुसार _ 
“कार्य के घण्टे में कोई नियमितता नहीं थी और यह श्रमिकों और सेवायोजकों के 
: मध्य सहयोग, विश्वास तया स्थानीय रीति-रिवाजों पर विर्भर करती थी फसल की _ 
कटाई और सफाई के समय अनियमित क॒षि श्रमिकों को प्रतिदिन 0-3व घण्टे कार्य 
करना पड़ता था । स्पष्ट है कि कृषि श्रमिक की कार्य करने की दशाएं प्रकृति पर 
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निर्भर करती है चूंकि कषि श्रमिक खुले हुए वातावरण में कार्य करते हैं इसलिए उन्हें 
गर्मी और वर्षा दोनों में ही काम करना पड़ता है 

6. मजदूरी एवं आय--प्रथम जाँच समिति ने बताया है कि 950-5। में 
पुरुष श्रमिक की औसत मजदूरी ]*09 रुपये प्रतिदिन थी। दूसरी जाँच समिति के 
अनुसार 956-57 में घटकर 0*90 रुपये प्रतिदिन रह गयी, तथा ग्रामीण जाँच 
समिति के अनुसार यह 964-65 में :43 रुपये आँकी गई। स्त्री कृषि श्रमिकों के 
लिए 950-5 में यह 0:68 झुपये, 956-57 में 0:59 रुपये और 964-65 में 
यह 0:95 रुपये थी, यद्यपि समयावधि 950-5] से 964-65 के दौरान पुरुष और 
स्‍त्री दोनों ही प्रकार के कृषि श्रमिकों को मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि हुई है लेकिन कीमतों 
में वृद्धि होने के कारण 964-65 में वास्तविक मजदूरी 950-5] की तुलना में 
कम हो गई । 

जहाँ तक क॒षि श्रमिकों की आय का प्रश्न है पहली कृषि श्रम जाँच समिति 
के अनुसार कृषि श्रम की सभी स्रोतों से वाषिक आय !950-5] में 447 रुपये थी । 
दूसरी जाँच समिति के अनुसार कृषि श्रम की वाषिक आय 964-68 में 660 रुपये 
थी इससे श्रमिकों की मौद्रिक आय में वृद्धि का आभास होता है। लेकिन यदि मौद्रिक 
आय में इस वृद्धि की कोमत वृद्धि के साथ तुलना करें तो विदित होता है कि क॒षि 
श्रम की वास्तविक आय में कोई महत्त्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है । 

7. उपभोग व जीवन-स्तर--एक तो कृषि श्रमिकों की मजदूरी बहुत कम 
होती है। दूसरे ये वर्ष में काफी दिन बेकार रहते हैं फलस्वरूप इनकी आय इतनी कम 
हो जाती है कि इनके न्यूनतम उपयोग का खर्चे भी पूरा नहीं हो पाता और विवश 
होकर उसे उपभोग के लिए भी उधार लेना पड़ता है द्वितीय कृषि श्रम जाँच समिति 
का अनुमान था कि सन्‌ 956-57 में प्रति परिवार उपभोग पर वाषिक व्यय 67 
रुपये था तथा परिवार औसत वाषिक आय 437 रुपये थी इस प्रकार प्रति परिवार 
आसत घाटा 80 रुपये का था । 

.. कृषि श्रमिकों के उपभोग व्यय में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु भोजन है | कषि श्रम 
. जाँच समिति के अनुसार “कृषि परिवार अपने उपभोग व्यय का 8:53% भोजन 
6-3% कपड़ों व जूतों तथा 65% सेवाओं व अन्य कार्यों पर खर्च करते हैं।” इस 
उपभोग व्यय के स्वरूप में कषि श्रमिकों की पिछड़ी हुई दशा एवं बेरोजगारी मिलती 
है। 


कृषि श्रमिकों की समस्याएँ तथा कठिनाइयाँ 
(श?09605 बाते छांत्रीप्णै पं९४ ् 687९०णॉएफ्न क्‍,800प7/९/५ ) 
..._ योजना आयोग ने लिखा है, “क॒षि श्रमिकों की समस्याएँ हमारे लिये एक 
चुनौती है और इन समस्याओं का समुचित निदान खोजने को जिस्मेदारी संपूर्ण समाज 
पर है। अर्थात्‌ कृषि श्रमिक्रों की समस्याओं की ओर हमें तत्काल ध्यान देना चाहिये ।'! 
केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि-अभिकों की समस्याओं के समाधान १२ किये गये एक 
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अध्ययन के ये विचार महत्वपूर्ण हैं, समस्या का समाधान विस्तृत रूप से प्रभाव- 
शाली और सुविचारित ढद्भु से किया जाना चाहिये । ऐसा न करने का परिणाम ऐसी 
स्थिति का उत्पन्न होता होगा कि ग्रामीण क्षेत्र का असन्तुष्ट वर्ग मजबूर होकर संग- 
ठित होगा और एक दित विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर देगा ।”! भारतीय श्रमिकों की 
मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं-- 

(।) सौसमी व छिपी बेरोजगारी--क्ृषि श्रमिकों को वर्ष पर्यव्त कार्य नहीं 
मिलता । द्वितीय कृषि जाँच समिति के अनुमान के अनुसार कृषि श्रमिकों को वर्ष भर 
में केवल 97 दिन ही काम मिलता है और शेष समय वह बेकार रहता है। अन्यत्र 
रोजगार मिलने की सम्भावनाएं कम होने से कृषि श्रमिकों का भार आवश्यक रूप से 
अधिक हो जाता है और कुछ श्रमिक यद्यपि कार्यरत दिखाई देते हैं तथापि कृषि 
उत्पादन में उनका अंशदान नहीं के बराबर है जिसके फलस्वरूप छिपी बेरोजगारी 
की समस्या पायी जाती है। भारतीय कृषि श्रमिकों में मौसमी बेरोजगारी, अर्द्ध 
बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी तीनों ही समस्‍यायें जटिल रूप में पायी जाती हैं । 

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अनुमान का प्रयास नेशनल सैम्पल सर्वे (५.७.5.) 
मे अपने 9वें सत्र में जुलाई 96%4 से जून 975 के मध्य किया । इसका प्रतिवेदत 
970 में प्रकाशित हुआ । उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमशक्ति कुल जनसंख्या 
की 40*5 प्रतिशत थी जिसमें से 38.4 प्रतिशत लाभप्रद रोजगार में थे, जबकि 
बेरोजगार रोजगार के लिये उपलब्ध व्यक्ति !१75 प्रतिशत थे । सप्ताह में 4 दिन या 
उससे कम तथा एक दिन तक काम करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या 
का 0'24 प्रतिशत था । 

(2) भूमिहीनता--भारत में अधिकांश कृषि श्रमिक भूमिहीत हैं और जिनके 
पास भूमि है वह प्रायः इतनी कम मात्रा में है कि न तो उन्हें उस पर वर्ष भर कार्य 
मिल सकता है और न वह आर्थिक इकाई के रूप में जोती जा सकती है । 

(3) अस्थायी श्रमिकों का आधिक्य--भारत में अधिकांश कृषि श्रमिकों को 
अस्थायी रूप से ही खेतों पर कार्य मिलता है और भारत में अस्थायी कृषि श्रमिकों 
का ही आधिवय है। !१70-7] में लगभग 70 प्रतिशत कृषि श्रमिक अस्थायी थे । 
अस्थायी होने से उनकी दशा दयनीय है । द 

(4) कार्य के अनियमित घण्टे-कृषि श्रमिक्रों के कार्य के घण्टे भिन्न-भिन्न 
स्थान, ऋतु और फसलों के लिए एक से नहीं हैं । वैसे तो कृषि मजदूरों को वर्ष भर 
काम नहीं मिलता, किन्तु जब वह खेतों पर काम करता है तो उसके प्रतिदिव काम का 
समय काफी लम्बा होता है। औद्योगिक श्रमिकों की तरह इनके काम के घण्टे निश्चित 
किये गये हैं । 

. गुफा 08प5९४ 07वें च६(एए९ ० एपाफलाई /ै8087097 'ु'७38075, 
([शफ्रंडए 9 रण मुठ स्‍क्‍्विएड, 007६, ० फ्रतं०, 969, 9. 37.) 
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. (5) संगठन का अभाव--कृषिक श्रमिक अतपढ़ और अजागरूक हैं । वे बिखरे 
हुए गाँवों में असंगठित रूप से रहते हैं । वे अपने को संघों के रूप में संगठित नहीं कर 
पाये हैं। संगठन के अभाव के कारण वे भूमिपतियों से अपने अधिकारों की प्रभावशाली 
ढड़ से माँग नहीं कर पाते । 

(6) ऋणपग्रस्तता--कृषि श्रमिक बुरी तरह ऋणग्रस्त हैं। भारतीय कृषि 
श्रमिक की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान 40 रुपये लगाया गया है। सन्‌ 972- 
73 के अनुमान के अनुसार भारत के समस्त कृषि परिवारों को राष्ट्रीय आय का 
केवल 83 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ। इतनी कम आय होने के कारण कृषकों के लिये 
अपना जीवन निर्वाह करता कठिन हो जाता है, फलत: उसे ऋण लेना पढ़ता है। 
एक बार ऋणी होने के बाद कृषि श्रमिक को जीवन भर छुटकारा नहीं मिलता । 
कृषि श्रम जाँच समिति के अनुसार हमारे देश में कृषि श्रमिकों के लगभग 45 प्रति- 
शत परिवार ऋणग्रत्त हैं और प्रति परिवार ओर औसत ऋण का अनुमान 05 
रुपया है । 

सन्‌ 97]-72 में लगभग 060 प्रतिशत कृषि मजदूर परिवारों पर ऋण का 
 छाफी भार रहा । ऐसे प्रत्येक परिवार पर औसतन 38 रुपये ऋण रहा । 

(7) निम्न सामाजिक स्थिति--अधिकांश कृषि श्रमिक युगों से उपेक्षित एवं 
दलित जातियों के सदस्य हैं जिनका सदियों से शोषण किया गया है। इसके कारण 
इतका सामाजिक स्तर नीचा रहता है । 

(8) आवास समस्यथा--भूमिहदीन कृषि श्रमिकों के सामने आवास की समस्या 
भी है। उन्हें या तो भूमिपतियों की या ग्राम संस्थाओं के स्वामित्व की भूमि पर उनको 
स्वीकृति लेकर मकान या झोपड़ियाँ बनाकर रहना पड़ता है। ये झोपड़ियाँ अत्यन्त 
छोटी होती है। क॒षि श्रमिकों की आवास-व्यवस्था की दयनीय अवस्था के सम्बन्ध में 
डॉ० राघाकसल मुकर्जी ने लिखा है, “इन झोपड़ियों में श्रमिक केवल पैर कैला कर 
सो सकता है। एक ही झोपड़ी में अनेक व्यक्तियों के सोने से मर्यादा भी समाप्त हो 
जाती है ।'''शुद्ध वाथु तथा रोशनी के लिये खिड़कियों का पता नहीं होता ।” इस 
व्यवस्था का श्रमिकों और उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर बूरा प्रभाव पड़ता है । 

(9) बेगारी की समस्या--अभी कुछ समय पहले तक भारत के लगभग सभी 
भागों में कृषि श्रमिकों से बेगारी (०7०९१ 7,9900०) में कार्य लेने को प्रणाली प्रच- 
लित थी। इसकी भीषणता गुलामी से कुछ कम अवश्य थो, किन्तु इस प्रथा में कृषि 
श्रमिकों को ऋणग्रस्तता के कारण मालिक के खेत या घर पर स्थायी रूप से काम 
करना पड़ता था जिसके लिये उन्हें नाममात्र की मजदूरी मिलतो थी। अब कानुन 
बनाकर इस प्रथा का अन्त कर दिया गया है। 

(!0) सजदूरी की निस्‍्त दर--कुषि श्रमिक्रों को मजदूरी की दर भारत में 
बहुत कम है । इसके कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं :-- द 

(अ) कृषि श्रमिकों का अशिक्षित व असंगठित होता, (ब) भारतीय कृषि का 
मोसमी स्वरूप, (स) श्रमिकों का आदिक्य,  (द) सघन खेती और व्यापारिक फसलों 
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की कमी । मजदूरी का स्तर नीचा रहने से श्रमिकों की कार्यक्षमता कम रहती है और 
भावी संतति के विकास पर कुप्रभाव पड़ता है । 

(] ) गर-कृषि व्यवसायों की कभी--प्रामी में गैर कृषि व्यक्सायों की कमी 
भी कृषि श्रमिकों की कम मजदूरी और हीन आर्थिक दशा के लिए उत्तरदायी है । 
ग्रामों में जनसंख्या की निरल्तर वृद्धि के कारण भूमिहीन श्रमिकों की संख्या भी बढ़तों 
जा रही है। परन्तु दूसरी ओर गेर-कषि पर जनसंख्या का दबाव भी बढ़ता जा रहा 
है । यदि बाढ़, अकाल इत्यादि के कारण फसल नष्ट हो जाय तो कृषि श्रमिकों का 
जीवन-निर्वाह करना भी कठिन हो जाता है। 

(2) क्षि-अ्रमिकों में सत्नी और बच्चों का आधिक्य--भारतीय कृषि में वैसे 
ही श्रमिकों की संख्या अनावश्यक रूप से अधिक है तथा स्त्री और बच्चों के खेतों पर 
कार्य करने से कृषि श्रमिकों की पूति और प्रतियोगिता अधिक बनती है जिसका बुरा 
प्रभाव उनकी मजदूरी ओर बच्चों के शिक्षा-स्तर पर पड़ता है । 

(3) सशीनोकरण से बेरोजगारी समस्था--नियोजन काल में कृषि में नवीन 
यन्त्रों ओर वैज्ञानिक उत्पादन पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। इससे अशिक्षित 
कृषि श्रमिकों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या और भो अधिक गम्भीर हो गयी है। 


कृषि श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के सुझाव 
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कृषि श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के लिए निम्नलिबश्ित सुझाव दिये 
जा सकते हैं-- 

() जनसंख्या नियंत्रण--भारतवर्ष में कुषि या अच्य क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने 
के लिए बहुत से प्रयत्न किये गये हैं तथापि बेरोजगारों की संख्या कृषि व गैर-क कि क्षेत्रों 
में बढ़ती जा रही है। इसलिये आवश्यक है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने 
के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम को तेजी से कार्यान्वित किया जाय । 

(2) कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाया जाय--कषि क्षेत्र में ही रोजगार बढ़ाने 
के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम किये जा सकते हैं--(अ) कषि क्षेत्र में सिचाई की 
सुविधा बढ़ाकर उन्नत बीज, खाद आदि आवश्यक वस्तुएं किसानों को उपलब्ध करा- 
कर सघन खेती को प्रोत्साहन देना चाहिये । (ब) अधिक से अधिक क्षेत्र में प्रतिवर्ष 
एक से अधिक फसलें बोने के लिये सघन फसल कार्थक्रम कार्यान्वित किया जाना 
चाहिए । (स) ग्रामों में कषि उद्योग जैसे मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन 
गो-पालन आदि का व्यवसाय किया जाना चाहिये । (द) लोक निर्माण कार्यक्रम शुरू 
किया जाना चाहिये | सरकार गाँवों में अपनी परियोजवायें इस तरीके से कार्यान्वित 
करे कि बेकार समय (री 5९७$००) में खाली श्रमिक्रों को रोजगार मिल सके। सड़कें 
बनाना तालाबों तथा नहरों की खुदाई और उन्हें गहरा करना, वनारोवण आदि ऐसी 
ही परियोजनाए हैं । 

(5) गेर-कृषि-क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना--इसके लिये निम्नलिखित उपाय किये _ 
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जा सकते हैं : (अ) देश में बड़े-बड़े उद्योग स्थापित किये जाने चाहिये जिससे गेर-कषि 
क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा और कुषि-श्षमिक भो उनकी ओर आकर्षित होंगे । (ब) बहु 
उद्देशीय नदी-घाटी परियोजनाओं को. प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इनसे प्रत्यक्ष 
रूप से रोजगार में वृद्धि होगी ओर साथ ही परोक्ष रूप से ग्रामीण विद्यतीकरण और 
सिंचाई को सुविधाएं बढ़ाने से भी सघत कृषि और ग्रामीण उद्योग प्रोत्साहित होंगे 
जिनसे रोजगार अवसरों का विस्तार होगा। (स) कताई, बुनाई, मिट्टी का काम, 
. बाँस ओर लकड़ी का काम आदि कुटीर उद्योग, यन्त्रों के पुर्ज बनाने व छोटे-छोटे यंत्रों 
का निर्माण करने हेतु लघु उद्योगों तथा धान, तिलहन, कपास, फल, दालें आदि पर 
प्रक्रिया करने के कृषि उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये । 

(4) शिक्षा का प्रसार--क॒षि श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं और कठि- 
नाइयों के समाधान की दृष्टि से उनमें व्यापक रूप से शिक्षा का प्रसार किया जाना 
चाहिये जिससे वे भूमिपतियों के शोषण से बच सके, अपनी मजदूरी की सही गणना 
कर सकें ओर कृषि में हो रही हरित्‌ क्रान्ति के अनुरूप अपने को कार्य करने के योग्य 
बना सके । 

(5) कृषि काये में कार्य के घंटों का नियमन--इटली, जर्मनी आदि कई विक« 
सित देशों में कृषि कार्य के घण्टे नियमित किये गये हैं। अतः भारतवर्ष में भो कृषि 
श्रमिक के कार्य के घण्टों का नियमत किया जाना चाहिये और निर्धारित समय से 
अधिक कार्य करने पर अतिरिक्त मजदूरी की व्यवस्था होनी चाहिये । 

(6) काम की परिस्थितियों में सुधार--काम की प्रतिकूल परिस्थिति के बुरे 

प्रभाव से बचने के लिये जाड़े, गर्मी व वर्षा के मोसम में आवश्यकतानुसार संरक्षक 
बस्त्र तथा अन्य सुविधायें श्रमिकों को उपलब्ध होनी चाहिये । उनसे बेगार नहीं ली ._ 
जानी चाहिए, अवकाश की व्यवस्था होनी चाहिए तथा दुर्घटना इत्यादि पर सहायता 
का प्रावधान होता चाहिये । 
क्‍ (7) न्यूनतम मजदूरी का प्रभावशाली क़ियान्वयन--यद्यपि सरकार द्वारा 
कषि श्रमिक के सम्बन्ध में भी न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था की गई है परन्तु केवल 
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे प्रभावपुर्ण ढंग से लागू 
करने के उपाय भी किये जाने चाहिये । 

(8) भुमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए भूमि की व्यवस्था--क्ृषि श्रमिकों की 
दशा सुधारने के लिये भूमिहीन कषि श्रमिकों को भूमि देना आवश्यक है। वर्तमान 
समय में भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारण तथा भुदान आन्दोलन द्वारा यह व्यवस्था 
की गई है, परन्तु जैसा चरण सिंह ः लिखा है, “अधिकतम सीमा निर्धारण के बाद 
जो अतिरिक्त भूमि प्राप्त हुई वह भूमिहीनों में वितरित करने का प्रबन्ध योजना काल 
में किया गया था, किन्तु इससे भूमिहीनों की समस्या के हल करने की सम्भावनाएँ 
सीमित हैं ।* कारण यह है कि अधिकांश भूमिहीन निम्न श्रेणी की होने से तथा 
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बैल, औजार और वित्त के अभाव में भूमिहीन श्रमिक भूदान से प्राप्त भूमि से अधिक 
लाभ न उठा सकेंगे । 

(9) स्त्री श्रमिकों की रक्षा--ओऔद्योगिक श्रमिकों की भाँति कृषि श्रमिकों को 
सम्पूर्ण सुविधायें मिलनी चाहिये, विशेष रूप से प्रसव अवकाश” आदि का प्रबन्ध 
कम से कम सहकारी व अन्य निजी तथा बड़े खेतों पर उपलब्ध होने चाहिए । 

(0) श्रपत सहकारिता का निर्माण--कृषि श्रमिकों को श्रम सहकारिताओं 
का निर्माण करता चाहिए और सरकार को सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य कार्यों में 
इन श्रम सहकारिताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए । 

(]) ग्रामीण रोजगार केन्द्रों की स्थापना-प्रामीण रोजगार केन्द्रों की 
स्थापना की जानी चाहिए, ताकि कृषि श्रमिकों की गतिशीलता बढ़े और रोजगार के 
सम्बन्ध में उन्हें जानकारी उपलब्ध हो सके । 

(!2) कृषि श्रम कल्याण केरद्र की स्थापना--खण्ड अथवा ब्लाक-स्तर पर 
कृषि श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिये जहाँ पर श्रमिकों को मनोरंजन 
तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध हों । 

(3) कृषि श्रम संगठन की स्थापना--ओऔद्योगिक श्रमिकों की भाँति कृषि 
श्रम संगठनों की स्थापना की जानी चाहिये जिससे कृषि श्रमिक अपने अधिकारों को 
सुरक्षित रख सके । 


कृषि श्रमिकों की उन्नति के लिये उठाये गये कदम 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने कृषि श्रमिकों की दशा 
सुधारने के लिए निस्‍्त कार्य किये हैं--- 

» केषि-दासन्प्रथा--भारतीय संविधान ने कषि-दास-प्रथा को अपराध 
घोषित कर दिया है, जिससे कि कृषि श्रमिकों की दशा सुधरे तथा पृणकालीन रोजगार 
मिल सके । राज्यीय सरकारों से श्रम मंत्रालय को प्राप्त सूचना के अनुसार !,83,550 
बन्धुआ मजदूरों का पता लगाकर उन्हें 3। दिसम्बर 98] तक मुक्त कर दिया गया 
है। मुक्त किए बन्धुआ श्रमिकों में से अभी तक ,9,026 पुनः स्थापित कर दिये 
गए है । 98-82 के दौरान !0,04 बन्धुआ श्रमिकों को पुनः स्थापित करने के 
लिए राज्यीय सरकारों को 8044 लाख रुपये को राशि समतुल्य अनुदान के रूप में 
प्रदान की गई है। छठी योजना (980-85) में बन्धुआ मजदूरों के पुनः स्थापन 
के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । इस योजना के अधीन एक बन्धुआ 
मजदूर को पुनः स्थापित करने की लागत 4,000 रुपये होगी जिसमें से राज्यीय सर- 
कारों को 50% समतुल्य अनुदान के रूप में दिया जायगा। 

. न्यूनतम सजदूरों अधिनियम एवं कृषि अश्रसिक--सन््‌ 948 में न्यूनतम 
मजदूरी अधिनियम पारित किया गया, जिसके अधीन तमिलनाडु और महाराष्ट्र को 
छोड़कर शेष सभी राज्यों ओर संघीय क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 
निर्धारित की गई है। केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि शोधन संस्थाओं तथा सैनिक फार्मो 
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पर काम करने वाले श्रमिकों की भी न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी गई है | अधि- 
"नियम में जीवन निर्वाह व्यय में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 5 वर्ष की अवधि में 
न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा करने की भी व्यवस्था है । 

अगस्त 98। में हुए श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन में न्यूनतम मजदूरी के बारे में 
विचार कर ये निर्णय लिए गए -(9) न्यूनतम मजदूरों निर्धतता रेखा के नीचे नहीं 
गिरनी चाहिए, (7) जिस हद तक संभव हो सके जैसा कि कुछ राज्यों में किया 
गया है न्यूनतम मजदूरी को उपभोक्ता कीमत सूचकांक के साथ जोड़ना चाहिये 

(॥) न्यूनतम मजदूरी का व्यापक रूप में संशोधन होना चाहिए ताकि इसके दोष 
दूर किये जा सके और इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इन सिफारिशों को 
कार्यान्वित करने के लिए सामान्य न्यूनतम मजदूरी की एक नयी अवधारणा निर्मित 
की गई जिसके अधीन खाद्य, ईंधन ओर निवास के रूप में केवल निर्वाह आवश्यकताएँ 
शामिल की गई। इसका उद्देश्य ऐसे श्रमिकों को जो न्यूनतम मजदूरी कानून के 
अधीन नहीं आते, इसके दायरे में लाना था । 

3, ग्रामीण मजदूरों को संगठित करने की योजना--छठी योजना में क्षेत्रीय 
स्तर पर एक अवैत॒निक पदाधिकारी की ग्रामीण मजदूरों को संगठित करने के लिए 
नियुक्त करने की योजना है। इसके लिए 65 लाख रुपये खर्ज करने का प्रावधान भी 
रखा गया है। इस संयोजक का मुख्य कार्य मजदूरों को इस बात की शिक्षा देना है 
उसके क्या-क्या कर्तव्य और अधिकार हैं। उन्हें इस बात का भी ज्ञान कराना है कि 
मजदूर संगठन की क्‍या महत्ता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें किस प्रकार व्यापार 
संघ तथा अन्य विभिन्न इकाइयों को संगठित करना है । शुरू में आन्ध्र प्रदेश, बिहार, 
गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ोसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के 45 खंडों में 
इस योजना को लागू किया गया । 

4. कृषि मजदूरों के केन्द्रीय वेधानिक अधिनियम--पिछले कुछ समय से 
कषि मजदूरों के केन्द्रीय वैधानिक अधिनियम का सुझाव विचाराधीन है। विभिन्न 
राज्यों में भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के कारण ऐसा कषि मजदूरों की कार्यों की शर्तों 
को व्यवस्यित करने और उनके कल्याण के लिए नियम बनाने का दायित्व राज्य सर- 
कारों पर डाला गया है और उनसे कहा गया है कि वे इन विषयों पर उपयुक्त कानुन 
बनायें । यह निश्चित किया गया कि कषि श्रमिकों की कार्य दशा और कल्याण के 
लिए राज्य सरकार उचित नियम बनायें तथा उनको लागू करें। केरल सरकार ने 
इसके लिये पहले ही नियम बना दिया है। * 

9, ग्रामीण अमिक पुछताछ--केन्द्र सरकार ने अब तक चार अखिल भारतीय 
ग्रामीण श्रमिक सर्वेक्षण किये हैं। पहले दो सर्वेक्षण जिन्हें खेतिहर श्रमिक सर्वेक्षण 
के नाम से जाना जाता है, 950-5! तथा ]956-57 में किये गये अन्य दो सर्वेक्षण 
जिन्हें ग्रामीण श्रमिक सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है, 963-65 में तथा 
974-75 में किये गये । ग्रामीण श्रमिक सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य के अन्तरकाल में 
ग्रामीण खेतिहार मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकाँक की तुलनात्मक सारणी 
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तैयार करना और कुषि ग्रामीण घरेलू श्रम के महत्त्वपूर्ण सामाजिक आश्थ्कि विशेष- 


ताओं के विश्वतनीय तथा अद्यतन अनुमान तैयार करता तथा उनके प्रवाह तथा 
परिवर्तन का अध्ययन करना है। । 


6. श्रमिक सहकारिता का संगठन--श्रम या सेवा सहकारी समितियों की 
स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस समितियों के सदस्य स्वयं श्रमिक 
ही होते हैं और सड़कों का निर्माण, नहरों और तालाबों को खुदाई, वन रोपड़ आदि 
सहकारा परियोजनाओं के ठेके लेती हैं । 

7. भुदान आन्‍न्दोलन--भूदान, ग्रामदान व प्रखण्डदान आदि आन्दोलतनों से 
भी कृषि अमिकों की दशा को सुधारने में बड़ी सहायता मिल रही है । इन आंदोलनों 
में प्राप्त हुई भूमि के हस्तान्तरण व प्रबन्ध के लिए राज्यों ने आवश्यक कानुन बना 
दिये हैं । 

8. कृषि सजदूर विकास संस्था--अखिल भारतीय कृषि ऋण पुनरवलोकन 
समिति ने सिफारिश में ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों को विकास संस्था द्वारा उनकी 
मदद करने को कहा था । भारत सरकार ने उसे स्वीकृत ही नहीं किया बल्कि उससे 
एक कंदम आगे भूमि-रहित मजदूर तथा बहुत छोटे किसानों के लिए भी विकास 
संस्था खोलने का निश्चय किया और इस निश्चय के आधार पर ऐसी संस्था को 
संगठित कर दिया गया जो भूमि-रहित तथा छोटे-छोटे काश्तकारों के लिए सहायता 
प्रदान करेगी । संस्था का मुख्य ध्येयः उन्हें रोजगार तथा साधन प्रदान करना है । 
आगामी 4 वर्षों में देश में इस प्रकार की 40 परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव 
है । 

9, ग्रामीण बवसे कार्यक्रम--कृषि श्रमिकों को बेरोजगारी के दिलों में उनके 
लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण वर्क्स कार्यक्रम 
की योजना तैयार की है । इस कार्यक्रम में लघु और मध्यम स्तरीय सिचाई साधनों 
का विकास, भूमि संरक्षण, इत्यादि सम्मिलित है । यह अनुमान है कि प्रति एक करोड़ 
रुपये का व्यय सम्बन्धित कार्य विधि में 25 हुजार से 30 हजार व्यक्तियों को रोज- 
गार >पलब्ध करेगा । द 

0, ग्राम आवास निर्माण योजना--अक्टूबर 957 में यह योजना प्रारम्भ 
की गई जिसके अन्तर्गत भूमिहीन कृषि श्रमिकों को निःशुल्क या नाम सातन्र कीमत पर 
मकान प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाता है | 

]], रोजगार गारन्दी योजना--महाराष्ट्र सरकार ने रोजगार गारन्टी 
योजना शुरू की है। इस योजना के अनुसार सरकार को प्रार्थी को उसके निवास 
स्थान के 5 किलोमीटर के बीच रोजगार उपलब्ध कराना होगा। इस उद्देश्य की 
पूत्ि के लिए सरकार को विभिन्न सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम सम्बन्धी योजनाएँ 
(अर्थात्‌ सड़क सिंचाई आदि) तैयार करनी होगी । इसमें मजदूरी की दर ऐसी नहीं 
होगी जिससे कृषि क्रियाओं में सामान्य रोजगार प्राप्त श्रमिक आकर्षित हो सके । यह 


996. द ...._ कृषि श्रमिक 


सभी व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का अभिनन्दनीय कदम है । यह आशा 
की जाती है कि अन्य सभी राज्य भी ऐसी ही योजनाएं चालू करेंगे । 

2. बीस सुत्रीय कार्यक्रम--प्रधान मन्त्नी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भी भूमि- 
हीन श्रमिकों एवं समाज के अन्य निर्बल वर्गों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कई 
उपाय किये गये हैं इनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं : -- 

(४) कृषि भूमि की अधिकतम सीमा के कानूनों को लागू करना तथा अति- 
रिक्त भूमि को भूमिहीनों में तेजी से वितरण करने की कार्यवाही करना और अभिलेख 
को पूर्ण करना । 

(४) भूमिद्दीनों व समाज के निर्बल वर्गों को मकानों की जगहें तेजी से बित- 
रित करना | 

(ल्‍9) बन्धुआ श्रम को गैर कानूनी घोषित करना । 

(3०) ग्रामीण ऋणग्रस्तता को समाप्त करता। देहातों में भूमिहीन मजदूरों, 
दस्तकारों और छोटे किसानों से ऋण वसूली पर रोक लगाने के लिए कानून बनाकर 
प्रतिबन्ध लगाना । 

(ए) समग्र ग्रामीण विक्रास एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को सुदृढ़ 
एवं अधिक विस्तृत करने की योजना । 

(छा) कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी कानूनों की समीक्षा ओर 
उनका अस्त रदार तरीके से क्रियान्वयन । 

(शा) बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास की व्यवस्था । 

(शग) ग्रामीण क्षेत्रों के भुमिहीनों को आवासीय भूमि देने और मकान बनाने 
. सम्बन्धी कार्यक्रम का विस्तार । 

(5) अनुसूचित जाति ओर अनुसूचित जन-जातियों के विकास से सम्बद्ध 
कार्यों में तेजी । 

विशेष क्षेत्र कार्यक्रम--प्रा रम्भ में ग्राम पुर्नार्माण के लिए सरकार से सामु- 
दायिक विकास कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया जिसमें कृषि श्रमिकों की आर्थिक दशा में 
सुधार को भी व्यवस्था की गई थी । लेकिन इसके बाद यहु॒ निश्चय किया गया कि 
ये कार्यक्रम कुछ विशेष जिलों तथा क्षेत्रों में ही लागू किये जाने चाहिए। इस योजना 
को ध्यान में रखकर कई विशेष क्षेत्र कार्य क्रम आरम्भ किये गये इन कार्यक्रमों में 
छोटे किसान, विकास एजेन्सियों सीमाल्त कृषक एवं कृषि श्रमिक विकास एजेन्सी कार्य- 
क्रम आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

() सीमानत कृषक और श्रप्तिक योजना--सीमान्‍्त कषकों तथा क॒षि श्रमिकों 
की सहायता के लिए सरकार द्वारा देश के 4 चुने हुए जिलों में पायलट प्रोजेक्ट्स 
शुरू किग्रे जायेंगे और प्रत्येक जिले में 20 हजार सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिकों 
को वित्तीय सहायता दी जायेगी । 


. (2) कुटीर व लघु उद्योगों का विकास--कुषि पर जनसंख्या के दबाब को 
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कम करने के लिए सरकार ने हमेशा लघु और क्रुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है | 
ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण औद्योगिक बस्तियाँ भी स्थापित की गई हैं । 

(3) कृषि श्रत्तिकों को स्थायी समिति--केन्द्रीय सरकार ने विद्यमान कषि 
श्रमिकों सम्बन्धी कासूनों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा एवं विस्तृत अधिनियमों की रूप- 
रेखा बनाने के लिए एक स्थायी समिति की नियुक्ति की है । 

(4) बन्धुआ मजदूर प्रथा का अन्त--976 में बच्चुआ मजदूर उन्मूलन 
अधिनियम पारित कर बन्धुआ मजदूरी प्रणालों गैर कानूनी घोषित कर दी गई है--- 
जिसके फलस्वरूप अब कोई भी व्यक्ति ऋणों के चुकाने के लिए मजदूर के रूप में कार्य 
करते के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्‍ 

(5) क्षेत्रीय ग्रामीण बेंक को स्थापना--ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बेंक 
स्थापित की गई है जो ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करती है । 

(6) ऋण मुक्ति कानृत--वे भूमिहीन श्रमिक व शिल्पकार जिनकी आय 
2,400 रुपए वाधिक या इससे कम है इन्हें पुराने ऋणों से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से 
भिन्न-भिन्न राज्यों ने अध्यादेशों के माध्यम से कानून बनाये हैं जिनके अनुसार अब 
इस प्रकार के ऋणों की वसूलयाबी नहीं हो सकती है और यदि कोई डिग्नी भी हो गई 
है तो भी उसकी वसूलयाबी नहीं हो सकती है । 


पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि श्रमिक 


प्रथम योजना में क्ृषि-अमिक की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से कई कार्य 
किये गये, जैसे--कम मजदूरी वाले क्षेत्र में युनतम मजदूरियाँ निश्चित करता, निवास 
स्थान के सम्बन्ध में श्रमिकों को दखली अधिकार देना, श्रमिक सहकारिताओं का 
संगठन करता तथा भूमिहोन श्रमिकों हेतु पुनर्वास योजना बढ़ाना, जिस पर लगभग 
] करोड़ रपये व्यय किये गये । परन्तु इस योजनावधि में कृषि श्रमिक की स्थिति में 
कोई विशेष प्रगति नहीं हुई । 

प्रथम योजना काल में भूमिहीन मजदूरों के पुऑनर्वास के लिए 2 करोड़ रुपये 
व्यय का एक कार्यक्रम तैयार किया गया था जिसे आगे कम कर केवल '5 करोड़ 
रुपये का ही रखा गया। किन्तु योजनाकाल में इस मद में एक करोड़ रुपये से भी 
कम रकम खर्च की गयी । प्रथम योजना में तमिलनाडु व आन्ध्र प्रदेश में भूमिहीन 
श्रमिकों को बसाने के कार्यक्रम लागू किये गये । भोपाल में केन्द्रीय सरकार ने 0,000 
एकड़ के फार्म पर भूमिहीन श्रमिकों को बसाया । 

द्वितीय योजना में श्रम सहयोग समितियों की स्थापना, कुटीर व लघु उद्योगों 
को प्रोत्साहन द्वारा ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, भूमि 
के पुनवितरण व शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया। 
योजना काल में | लाख एकड़ भूमि पर !0,000 भूमिहीन मजदूर परिवारों को 
बसाने के सिये लगभग 5 करोड़ रुपये व्यय किये गये । इसके अतिरिक्त, इसी योजना- 
वधि में पिछड़े वर्गों के उद्धार के लिये लगभग 90 करोड़ व्यय किये गये । 


। 
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.... इस योजनावधि में पंजाब, आच्ध्र प्रदेश, बम्बई व बिहार में अश्रम-सहकारी 
समितियाँ स्थापित करने में सफलता प्राप्त की गई। बिहार में ।0 हजार परिवारों 
को भुदान से प्राप्त भूमि पर बसाया गया । आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मद्ाराष्ट्र, मेसूर 
व पंजाब में खेतिहर मजदूरों को मकान की जगह दिलाने में सफलता मिली । 

तृतीय योजना में कृषि श्रमिकों की स्थिति सुधारने पर पर्याप्त जोर दिया गया 
और इसलिए विशाल विनियोग की व्यवस्था को गई । विभिन्न विकास-कार्यक्रमों, जैसे 
कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास, गांवों का विद्युतोकरण, ग्रामीण आवास, पीने के 
पानी की व्यवस्था, सिंचाई कषि-उत्पादन में वृद्धि, शिक्षा आदि से कृषि श्रप्तिकों की 
स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ है। योजनाकाल में कुषि श्रमिकों को बसाने के 
लिए 2 करोड़ रुपये व्यय करने थे और 50 लाख एकड़ भूमि पर 7 लाख कृषि- 
श्रमिक परिवारों को बसाने की व्यवस्था थो। पिछड़ो हुई जातियों के कल्याणार्थ 
]9९% ] करोड़ रुपये व्यय किये गये । 
तृतीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए ने प्राप्त नहों किये जा सके हैं। 
अनुमान है कि योजनाकाल के 5 वर्षों में भुमिहीन मजदूरों को एक करोड़ एकड़ 
भूमि वितरित की जा चुकी है । 
चतुर्थ पंचवर्षोष योजना--इस योजना में कषि-अ्रमिकों के लिए विशेष कार्य- 
क्रम तैयार किया गया जिसके अन्तर्गत () भूमि सुधार कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से 
गग़ू करने पर जोर दिया गया, एवं (7) कृषि-श्रमिकों को अन्य रोजगारों में लगाने 
पर ध्यान दिया गया । 
पाँचवीं पंचवर्षीय योजन/--इस समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए 8 
सदस्यीय कृषि-भ्रम तदर्थ समिति बनायी गयी। साथ ही इस योजना में आवास 
व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया । 
छठी योजना तथा कषि श्रप्तिक--छठी योजना में पिछड़े वर्ग के उत्थान के 
लिए जो कार्यक्रम बनाए गये हैं उनमें कृषि श्रमिक को सम्मिलित किया है । योजना 
में यहु उल्लेख किया गया है कि देश की लगभग 20%, जतसंख्या ग्रामोण क्षेत्रों में 
रहने वाली अनुसूचित जातियों और जन जातियों की है, ये जनसंख्या के निर्धनतम 
वर्ग का निर्माण करती हैं। इनके पास साधनों का अभाव है ओर. प्रमुख रूप से ये' 
कृषि पर निर्भर रहते हैं इस योजता में इस वर्ग के आथिक विकास के लिए पुन- 
वितरण के कार्यों को प्राथमिकता प्रदान की गई है इस योजना में सामान्य विकास 
कार्यक्रमों के साथ हो कमजोर वर्ग के विकास को जोड़ा गया है । द 
ह इस योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु भी पर्यात मात्रा में 
परिव्यय का प्रावधान है। क्षेत्रीय. विकास हेतु ब्लाकों और कार्यक्रमों का चयन इस 
.. प्रकार किया जायेगा ताकि कमजोर वर्ग के लोगों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके 
: इसके साथ ही निर्बल वर्गों को लाभ प्राप्त हो सकेगा । 
न्यूनतम आवश्यकताओं के संशोधित: कार्यक्रम ( ह.७.५.०, ) में प्राथमिक 
ओर प्रोढ़ शिक्षा के विकास के लिए पर्याप्त व्यवस्था को गई है जिन क्षेत्रों में पिछड़ी 
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हुई जनसंख्या का प्रभाव अधिक है और शिक्षा की सुविधाएँ नहीं हैं वहाँ प्राथमिक 
शिक्षा के विकास को प्राथमिकता दी जायेगी । इस कार्यक्रम में भूमिहीन श्रम आवास 
योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है इससे भी निर्बल वर्ग 
के लोगों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो सक्रेगी इसके अतिरिक्त गन्दी बस्तियों के 
वातावरण में सुधार एवं अनुपुरक पोषण आदि के प्रावधान से भी निर्बल वर्ग के लोगों 
को लाभ प्राप्त होगा । द 

स्पष्टत: छठी योजना में निर्बल लोगों के आ्थिक एवं सामाजिक विकास के 
लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है । केवल सामान्य विकास कार्यक्रमों व कल्याणकारी 
कार्यक्रमों से ही नहीं अपितु रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों के विकास से भी निर्बल वर्भ के 
लोगों को लाभ प्राप्त हो सकेगा । इसो तरह सहायक व्यवसायों में व ग्रामोण उद्योगों 
के विकास से भो उन्हें पर्याप्त लाभ प्राप्त हो सकेगा । 


परीक्षा प्रश्न 

[. भारत में कुषि श्रमिकों को समस्याओं का उल्लेख कीजिए ओर इन सम- 
स्याओं को सुलक्षाने के उपाय बताइए । 

2. भारत में कृषि श्रमिकों की निम्न आथिक दशा के कारण बताइए तथा 
इसकी दशा सुधारने के सुझाव दीजिए । क्‍ 

3. भारतीय कृषि में कुषि श्रमिकों को समस्या का परीक्षण कीजिए । यह 
समस्या केसे हुल हो सकती है ? 

4. देश में कुषि श्रम समस्या को संक्षेप में विवेचन कीजिए । क्‍या वह कुषि 
प्रधान अर्थ-व्यवस्था में आवश्यक ढाँचे में परिवर्तन के बिना हल की जा सकती है ? 


2 । 
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भारत जैसे कषि-प्रधान देश में कृषि-वस्तुओं की कीमतों का विशेष महत्त्व है। 
कारण यह है कि कृषि वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन अन्य वस्तुओं की 
कीमतों को भी प्रभावित करते हैं ओर सामान्य कीमत स्तर में होने वाले उच्चावचन 
आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं । 


कृषि-कीमतों के कार्य या महत्त्व 


. कृषि कीमतें अनेक कार्य सम्पन्न करती हैं जिनमें से कुछ आथिक विकास की 
प्रक्रियाओं के लिए विशेष महत्त्व के हैं। कृषि-कीमतों के मुख्य कार्य थे हैं -- 

!. कीमती आय वितरक के रूप में---कषि-कीमतें अर्थव्यवस्था के आय 
वितरण को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए उत्पादक की आय उपज के उस 
भाग के अनुपात में प्रभावित होती है जो वे बाजार में विक्रय करते हैं तथा उपभोक्ताओं 
की वास्तविक आय उनकी आय के उस भाग के अनुपात में प्रभावित होगी जो वे कषि 
पदार्थों पर व्यय करते हैं। इस प्रकार जब कीमतों में वृद्धि होती है तो इससे बड़े 
उत्पादकों को जिनके पास विक्रय-योग्य काफी झ्तिरेक रहता है, लाभ होता है परन्तु 
छोटे किसानों को अधिक लाभ नहीं होता क्योंकि विक्रय-योग्य अतिरेक की मात्रा उनके 
पास कम होती है | कृषि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से कम' आय वाले नगरीय उप- 

भोक्ता की वास्तविक आय में काफी कमी आ जाती है क्योंकि वे अपनी आय का 

. अधिकांश भांग खाद्य पदार्थों के क्रय पर व्यय करते हैं । यह भी हो सकता है कि बढ़ती 

हुई कीमतों के फलस्वरूप उन्हें अपने घरेलू उपभोग में कमी करनी पड़े जो बिलकुल 
वांछनीय नहीं है । 

2. कीोसत पुजो तिर्माण के उद्दीपक के रूप सें---क षि-की मरते आथिक विकास 
के लिए अतिरिक्त संसाधनों के उत्पादन में महत्त्वगूर्ण योग देती हैं। वे इस भूमिका 
. को पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करके निभाती हैं। ऊँची कीमतों के फलस्वरूप उत्पा- 
दन की कीमतों में वृद्धि हो जाती है और अधिक आय प्राप्त होती है। फलत: बचत 
.. और विनियोग-दरों में वृद्धि होती है । 
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3, कीमतें संसाधनों के आबण्टक के रूप में-- कृषि कीमतें देश के आर्थिक 
साधनों के बंटवारे या आवंटन को प्रभावित करती हैं । किसान उन वस्तुओं के उत्पा- 
दन को प्राथमिकता देता है जिसकी कीमत अधिक होती है अथवा जिनकी कीमत बढ़ने 
की आशा होती है | इस सम्बन्ध में एक प्रमुख तथ्य यह है कि कृषि वस्तुओं की कीमत 
में वृद्धि का प्रभाव उन वस्तुओं के उत्पादन पर बहुत अधिक नहीं होता जो उपभोग के 
लिए आवश्यक होती हैं तथा जिनका सम्पूर्ण क्रषि उत्पादन में बहुत बड़ा भाग होता है 
जैसे गेहूँ व चावल आदि | कीमत वृद्धि का प्रभाव व्यापारिक फसलों के उत्पादन पर 
अपेक्षाकृत अधिक होता है । 


कृषि वस्तुओं की कीमत में उतार-चढ़ाव के कारण 
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!. कृषि उपज की पूर्ति में परिवर्तत--करषि अधिकांशतः प्रकृति पर निर्भर 
रहती है, फलत: प्रतिकूल और अनुकूल मौसम के कारण क्रषि उपज के प्रतिवर्ष परि- 
वर्तन होते रहते हैं | बाढ़, सूखा, व्यापक पौध रोग आदि के कारण कृषि पैदावार कम हो 
. जाती है जिसका कृषि उपज की पूति पर घातक प्रभाव पडता है, जिससे कृषि-कीमतों 
में काफी वृद्धि होती है। कभी-कभी अनुकूल मौसम से क्षि उपज बढ़ती है, जिससे मंडी 
में कृषि उपज को पूति बढ़ जाती है। फलत: कृषि कीमतों में कमी आ जाती है । 

2, कृषि उपज की माँग में परिवर्तत--क्षि उपज की माँग में वृद्धि होने पर 
भो कृषि वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है। कृषि वस्तुओं की माँग में वृद्धि के 
साधारणतया दो कारण होते हैं--(+) जनसंख्या में वृद्धि (8) लोगों की आय में 
वृद्धि । 

जनसंख्या में वद्धि--जनसंख्या में वृद्धि के कारण भी कृषि उपज की माँग में 
वृद्धि होती है तथा कृषि उपज की माँग में वृद्धि के कारण क्षि-कीमतों में वृद्धि होती 
हे । द 
लोगों की आय में वद्धि--भारतवर्ष ने पञ्चर्षीय योजनाओं में बहुत अधिक 
व्यय किए जाने के कौरण लोगों की आय में वृद्धि हुई। आय में वृद्धि होने के कारण 
भारत में खाद्यान्नों की माँग और कीमत में भी वृद्धि हुई है । 

3, औद्योगिक विकास--भा रतवर्ष में बहुत से ऐसे उद्योगों का विकास हुआ है 
जिनको कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है जैसे चीनी, पटसन व कपड़ा उद्योग इत्यादि 
किन्तु इन उद्योगों के विकास ने देश के फसलों के ढाँचे को प्रभावित किया है। जैसे 
खाद्यान्नों के अन्तर्गत क्षेत्र कम होता गया है और व्यापारिक फसलों के उत्पादन में 
वृद्धि हुई है फलत: जाद्यान्नों की कीमतें बढ़ी हैं। 

4, सरकार की सौद्रिक एवं राजकोषीय नोीति---सरकार की मोद्रिक एवं 
राजकोषीय नीति का भी कृषि कीमतों पर प्रभाव पढ़ता है-- 

. (अ) सौद्रिक नीति--देश में जब वास्तविक उत्पादन की वृद्धि की अपेक्षा मुद्रा 
को पूति की वृद्धि अधिक होती है तो कीमतें बढ़ती हैं । भारत में पडञ्मर्षोय योजनाओं 
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में भारी व्यय के कारण मुद्रा की पूति वास्तविक उत्पादन से सदैव अधिक रही है 
फलत: क्षषि कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति रही है । 

रिजर्व बेंक की साख-नीति का प्रभाव कृषि-कीमतों की नीति पर पड़ता है । 
यदि साख-तीति उदार होती है अर्थात्‌ नीचे ब्याज की दर पर ऋण मिल जाता है 
और ऋण लेने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता तो व्यापारियों को सट्टेबाजी व जमा- 
खोरी को प्रोत्साहन मिलता है। फलत: कीमतें बढ़ती हैं। रिजर्व बेंक ने कृषि-कीमतों 
में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चयनात्मक साख-तीति का उपयोग किया है । 

(व) राजकोषीय नीति---भारत ने अपनी पश्चवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित 
करने के लिए भारी मात्रा में हीनार्थ-प्रजन्धन का सहारा लिया है। इसके अच्तर्गत 
सरकार अपनी आय से अधिक व्यय करने के लिए कागजी मुद्रा का निर्गमन करती है 
जिसके कारण बाजार में मुद्रा की पूति अधिक हो जाती है। मुद्रा की पूति अधिक 
होने पर कीमतों में वृद्धि होने लगती है। 


5. साख विपणन, यातायात, संग्रह आदि की सुविधाओं में वृद्धि -- किसानों 
को साख, विपणन, यातायात, संग्रह आदि की जो सुविधाएँ योजनाकाल में प्रदान की 
जा रही हैं, उससे किसानों की अनुकूल मुल्य मिलते तक उपज अपने पास रोकने की 
क्षमता बढ़ी है। फलतः कृषि कीमतों में अनावश्यक रूप से वृद्धि हुई है । 


6. उचित कृषि-कीमत नीति का अभाव--भा रत में क्षि वस्तुओं की कीमत में 
उच्चावचन का एक कारण यह भी रहा है कि या तो सरकार ने उचित क्षि-कीमत 
तीति नहीं अपनाई अथवा यदि अपनाई तो उसे कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त कदम 
नहों उठाएं। फलत: क्ृषि-कीमतों में वृद्धि या भारी गिरावट होती रही । 

7. अपूर्ण ता संगठित बाजार--भारत में संगठित बाजार नहीं है । यहाँ कृषि 
विपणन में मध्यस्थों की लम्बी शुद्धला है ओर विभिन्न प्रकार को कुप्रथाएँ प्रचलित्त 
हैं। फलत: कृषि पदार्थों की कीमतों में भारी अस्थिरता रहती है । 


कृषि-कीमत में परिवतंनों के दृष्परिणाम 

कृषि कीमतों में होने वाले परिवतेनों के दृष्परिणामों का अध्ययन हम निम्त- 
लिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं । 

, कृषि अश्नें-व्यवस्था के विकास में बाधक--क्षि-कीमतों में होने वाले परि- 
वर्तनों का कृषि विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किसानों को मिलने 
वाली कृषि उपज कीमतों में बार-बार उच्चावचन आने से किसानों की आय में अस्थि- 
रता तथा अनिश्चितता बढ़ जाती है । 

जिसानों की आय में अस्थिरता क्ृषि अर्थव्यवस्था को मुख्यतः निम्न दो प्रकार 
से प्रभावित करती है--... 

(अ) कृषि क्षेत्र में बचत व विनियोग का अभाव--कृषि-कीमतों की भस्थिरता 
.. के कारण किसानों की आय में जो अनिश्चितता आ जाती है, उसके कारण किसान 
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बचत करने व कृषि पू जी लगाने में हिचकते हैं। स्पष्टतः: कृषि-कीमतों में समयन्समय 
पर होने वाला परिवतंन क्ृषि क्षेत्र में विनियोग बढ़ाने के मार्म में बाधक है। 

(ब) उत्पादन कम व ऋण के भार में बृद्धि--यदि क्ृषषि-पदार्थों की कीमतें 
बहुत कम हो जाती हैं तो किसानों की दशा अत्यन्त शोचनीय हो जाती है। किसान- 
' वर्ग पर दुख की छाया फैल जाती है। किसान की भू-राजस्व, सिंचाई, मजदूरी 
इत्यादि पर एक निश्चित राशि व्यय करनी पड़ती है, क्रिल्तु कृषि वस्तुओं की कीमतें 
गिर जाने के कारण उसकी आय बहुत कम हो जाती है। फलत: किसानों पर ऋण 
का भार बढ़ जाता है। 

2. उपभोक्ताओं को हानि--भारत जैसे निर्धन देशों में व्यक्तियों की आय का 
अधिकांश भोजन, कपड़ा आदि प्राथमिक आवश्यकताओं पर व्यय किया जाता है, 
जिनके कारण इन वस्तुओं की माँग बेलोचदार होती है। इसका अर्थ यह है कि इन 
वस्तुओं की कीमते बढ़ते पर व्यय की मात्रा बढ़ जाती है । अतः कृषि वस्तुओं की 
कीमतों में वृद्धि के कारण व्यय की मात्रा बढ़ने पर एक ओर उपभोक्ताओं को हानि 
होती है और दूसरी ओर उनका जीवन-स्तर गिर जाता है । 

3, आयात-निर्यात-नीति के क्रियान्वयन से कठिनाई---क्षि-कीमतों में अस्थि- 
रता से कारण सरकार को आवात-निर्यात नीति का उचित ढंग से बनाना और क्रिया- 
न्वित करना कठिन हो जाता है। उसमें तिरन्तर परिवर्तत करने पड़ते हैं, जिसका 
विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ता है । द 

4. जमाखोरी-पुनाफाखो री व सट्टेबाजी सें वद्ध---कृषि-कीमतों में अस्थिरता 
के कारण उत्पादकों की आय अनिश्चित हो जाती है, उपभोक्ताओं के उपभोग का 
स्तर अनिश्चित हो जाता है और व्यापारियों के व्यापार की स्थिति भी अनिश्चित 
हो जाती है । इनका संयुक्त प्रभाव यह होता है कि देश में जमाखोरी, मुनाफझाखोरी 
व सटटेबाजी की क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है जिसके कारण व्यापारी वर्ग को 
तो लाभ होता है परन्तु उत्पादक व उपभोक्ता वर्ग को हानि उठानी पड़ती है। 

5, देश के आथिक नियोजन कार्यक्रम में बाधा--कृषि-कीमतों की अस्थिरता 
के कारण देश के आर्थिक नियोजन कार्य में कई बाधाएँ आती हैं। उदाहरण-क्रषि 
पदार्थों की कीमतें बढ़ने के कारण जीवन-निर्वाह का व्यय अधिक हो जाता है। फलत: 
मजदूरों को मजदूरी में वृद्धि करती होती है। मजदूरी में वृद्धि होने के कारण उत्पा- 
दन लागत में वृद्धि हो जाती है जिससे निर्मित वस्तुओं की कीमतें और बढ़ जाती हैं 
दूृषित-चक्र चलता रहता है जिसके कारण आधथिक नियोजन के कार्यक्रमों को क्रिया- 
स्वित करता कठिन हो जाता है । 


कृषि-कीमतों के स्थिरीकरण का आशय 
()५(९७७)78 ० 5बोजीए 40 ठै४70पएड) ?77065) 


कृषि एक मोसमी उद्योग के कारण तथा भारतीय कृषि को मानसून पर 
अत्यधिक निर्भरता के कारण कृषि उत्पादन में और उसके फलस्वरूप कृषि-कीमतों में 
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उतार-चढ़ाव आना स्वाभाविक है। अतः कृषि वस्तुओं की कीमतों के स्थिरीकरण का 
यह आशय नहीं है कि इनकी कीमतों को किसी . विशेष बिन्दु पर स्थिर रखा जाय 
बल्कि इसका तात्पर्य कषि-कीमतों के अत्यधिक उतार-चंढ़ाव को कम करके एक निर्धा- 
सीमा के अन्दर नियमित करने से है। अशोक मेहता कमेटी के अनुसार “एक 
विकासशील अर्थव्यवस्था की कठिनाइयाँ विभिन्न कोमत असमानताओं में प्रतिबिम्बित 
होती हैं । इन असमानताओं को एक सीमा के भीतर ही रखना ही कीमत स्थिरीकरण 
हैं ।” क्‍ 
कृषि कीमत-स्थिरता के उद्देश्य 


क्रषि कीमत में स्थिरता के निम्नलिखित उद्देश्य हैं--- 

], कृषि कीमतों में मौसमी उतार-चढ़ावों को न्यूनतम करना । 

2, कृषि से उत्पादित बस्तुएँ तथा कृषि आवश्यकताओं के बीच उचित कीमत 
सम्बन्ध स्थापित करना । क्‍ 

3. कृषि कीमतों में भारी व एक तरफा परिवतंनों को रोकना । 

4., ऐसे पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाना जिससे जन साधारण के उपयोग के 
लिए आवश्यक वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके तथा उद्योगों को पर्याप्त मात्रा 
में कच्चा माल उपलब्ध हो सके । 

5, विभिन्न प्रतियोगी फसलों की माँग व उत्पादन में समायोजन करने के. 
लिए इन प्रतियोगी फसलों की कीमतों में उचित सम्बन्ध बनाये रखना । 

6, कृषकों को अपनी उपज की लाभप्रद न्यूनतम कीमत प्राप्त हो सके तथा 
उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर पर्याप्त मात्रा में कृषि-वस्तुएं उपलब्ध हो क्षके । 

7, किसानों से बाजार में विपणन योग्य बचत नियमित रूप से आती रहे इस 
लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों की क्ृषि-कोमतों में समनन्‍्वीय स्थापित करना । 

8, मुद्रा स्फीति के दबाव पर नियन्त्र०ण रखना । 

9, कृषि उत्पादित वस्तुओं का मुख्यतया. व्यापारिक फसलों का निर्यात स्तर 
बनाए रखना तथा प्रोत्साहित करना । अस्थिर क्रषि-कीमतों का क्रृषि वस्तुओं के 
निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः निर्यात प्रोत्साहन के लिए क्ृषि-कीमतों का 
स्थिरीकरण आवश्यक है। 


भारत में कृषि-कीमतों की प्रवृत्तियाँ 
प्रथम योजना के आरम्भ में कृषि-कीमत काफी ऊँची थी, लेकिन योजना में 
कृषि उत्पादत में वृद्धि होने तथा सरकार द्वारा मुद्रा स्फीति विरोधी नीति अपनाने से 
योजना के अन्त में कीमतों में 20%, की कमी हुई। द्वितीय योजना में कृषि 
उत्पादन में आशानुकूल वृद्धि न होने तथा मुद्रा प्रसारजन्य दबावों के कारण, क्ृषि- 
कीमतों में लगभग 39%, वृद्धि हुईं। तृतीय योजना में भी कृषि उपज की कीमतों 
में बढ़ने की प्रवुत्ति थी । 
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[965-66 के बाद कृषि उपज की कीमतों एवं सामान्य कीमत स्तर में अत्य- 
धिक वृद्धि हुई, जिसके मुख्य कारण इस प्रकार बे-(१) भारत-पाक युद्ध (४) ]965 
के बाद दो वर्ष लगातार सूखा पड़ने के कारण मध्यप्रदेश, बिहार व राजस्थान में 
फसलों का नष्ट हो जाता (7) बजट में भारी कराधान (४) 97 में बंगलादेश 
से भारी मात्रा में शरणाथियों का आगमन (९) 97 में भारत-पाक युद्ध (णं) 
97-72 के बाद लगातार प्राकृतिक आउदाओं के कारण फसलों का नष्ट होना तथा 
(शव) सरकार द्वारा अत्यधिक मात्रा में मुद्रा-पत्रों का निर्गमन अर्थात्‌ मुद्रा-पूर्ति में 
वृद्धि, संग्रह करने की प्रवृत्ति में वृद्धि, खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी एवं हीनार्थ- 
प्रबन्धन इत्यादि । 
द जनवरी सत््‌ 4977 से 970-7! को आधार वर्ष मानकर थोक मूल्य सूच- 
कांकों की एक नई शुद्धुला प्रारम्भ को गई जिसके अनुसार क्रषि मूल्यों की प्रवृत्ति 
को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-- 





कृषि-मृल्यों की प्रवृत्ति 

970-7] -- 00 
चर्ष खाद्यान्न दालें तिलहुन 

. वृक्या722  . क्‍08 ..][|_|| 90 ः 

]975-76 [74 ]89 ]26 
976-77 ]55 [46 ]5] 
]977-78 70 9]5 84 
]979-80 9]5 95 236 
।982-83 2409 339 249 


उपर्यक्त सारिणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अल्पकालीन उच्चावचनों को 
छोड़कर कीमतों की सामान्‍य प्रवृत्ति बढ़ने की रही है । 
क्षि-कीमतों में स्थिरता लाने के लिए उपाय एवं विभिन्र समितियों के सुझाव 

भारत सरकार ने समय-समय पर कीमत घ्थायीकरण के सम्बन्ध में अध्ययन 
करने और सुझाव देने हेतु विभिन्न समितियों की नियुक्ति को है। इन विभिन्न समि- 
तियों हारा कृषि-कीमत के सम्बन्ध में दिये गये सुझाव निम्नलिखित हैं-- 

, कृष्णमाचारी कीसत उप समिति--सन््‌ 944 में श्री कृष्णमाचारी की 
अध्यक्षता में कृषि-कीमतों के सम्बन्ध में एक कीमत उपसमिति नियुक्त की गई थी। 
इस समिति के क्षि-कीमतों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में मुख्य सुझाव इस प्रकार थे-- 
($) कृषकों को कीमत सम्बन्धी गारण्टो सरकार प्रदाव करे (४) उपभोक्ताओं के द्वितों 
की रक्षा हेतु अधिकतम कोमत भी निर्धारित की जानी चाहिये (7) न्यूनतम कीमत -: 
निर्धारित करते समय लागत को ध्यान में रखा जाना चाहिए, (7४) कृषि पदार्थों का 
सरकार द्वारा क्रय-विक्रय करके कीमतों को निर्धारित सीमा में ही रखा जाना चाहिए । 

40 द द 
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(५) एक अखिल भारतोय कृषि कीमत परिषद बने जो कृषि कीमत नीति निर्धारित 
करे (शां) न्यूनतम व अधिकतम सीमाओं के मध्य एक उचित कोमत निर्धारित की 
जाती चाहिए |. (ए४) आधिक्यों के आधार पर अन्न के सुरक्षित भण्डार बनाये जाते 
चाहिये (०४४) कीमतों में कमी एक फसल में 2, प्रतिशत से अधिक न हो । 

2, अशोक मेहता खाद्यान्न जाँच समिति--957 में श्री अशोक मेहता की 
अध्यक्षता में खाद्यान्न जाँच समिति की नियुक्ति की गई, जिसने खाद्यान्न कीमत स्थायी- 
करण के लिए निम्न सुझाव दिये थे--(3) कीमत स्थायीकरण के कार्यक्रम की एक 
सामान्य रूपरेखा तैयार करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त सत्ता कीमत स्थिरी- 
करण बोडड' की स्थापना की जाये । (7 खाद्यान्न स्थायीकरण संगठन की स्थापना की 
जाय जो कि खाद्यान्नों के क्रय-विक्रय से सम्बन्धित नीति को कार्यान्वित करे (॥89) एक 
कीमत अनुसंधानशाला संगठितः की जाये जो कि कोमतों से सम्बन्धित आँकड़ों का 
संग्रह करे । ($०) खाद्यान्नों के वितरण हेतु उचित कीमत की दुकानें खोली जाय । 

3. फोर्ड फाउंडेशन दल के विच्चार--क्रषि-कीमतों के स्थिरीकरण के सम्बन्ध 
में फोर्ड फाउन्डेशन दल ने अपनी रिपोर्ट जो 959 में प्रस्तुत की जिसमें निम्न सुझाव 
दिये थे---[7) कीमत-नीति के निर्धारण करने हेतु एक स्थायी संगठन बनाया जाना 
चाहिये। (7) प्रारम्भ में अखिल भारतीय स्तर पर गेहूँ और चावल की और क्षेत्रीय 
आधार पर अन्य फसलों की न्यूनतम कीमत निर्धारित की जाय । (४४) कीमत निर्धा- 
रित करते समय घरेलू एवं विश्व की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाय । 

खाद्यान्न वसुली के सुझाव--प्रो ० डी०आर० गाडगिल का मत था कि खाद्यान्नों 
की न्‍्यायोचित वितरण नीति को सफल बनाते के लिए आंतरिक कृषि उपज वसूली 
का होना अनिवायें है | प्रो० गाडगिल का विचार था कि कृषकों द्व रा विक्रय की जाने 
वाली कुल उपज का लगभग 30% सरकार को वसूली के माध्यम से प्राप्त करना 
चाहिए। आयातों के साथ-साथ घरेलू उत्पादन आधिक्य के माध्यम से समीकरण 
भंडार बनाना चाहिए तथा इन भंडारों का उपयोग कमी के समय आवश्यकता पड़ने 
पर करना चाहिए। सफल कीमत नीति के समय समोकरण भंडार योजना बहुत 
आवश्यक है । 

खाद्यान्न नीति समिति !966--मार्च 966 में भारत सरकार ने श्री बी० 
बेंकदेया की अध्यक्षता में खाद्यान्न नीति समिति नियुक्त की जिसके मुख्य उद्देश्य प्रच- 
लित खाद्य क्षेत्र व्यवस्था व खाद्यान्न वसूली व वितरण व्यवस्था की जाँच करना तथा 
देश के विभिन्न राज्यों व वर्गों के बीच उचित कीमतों पर खाद्यान्न वितरण के उचित 
प्रबन्ध के लिए आवश्यक सुझाव देता था । इस समिति ने समन्वित खाद्य नीति का 
सुझाव दिया था, जिसके मुख्य तत्त्व निम्न प्रकार दिये गये हैं 
.. 4, आवश्यक पूर्ति के लिए खाद्यान्नों की बसूली की जाय । 

2, अच्तर राज्य खाद्यान्न शक्तियों पर नियन्त्रण रखा जाय । 
| 3. समीकरण भंडार योजना को सफल बनाया जाय, जिससे कठिन समय: में 
खाद्यान्नों को पूति की जा सके । 
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4. न्यायोचित बंटवारे की दृष्टि से सार्वजनिक वितरण की व्यवस्था को अप- 
नाया जाय । 

30. इस समिति ने राष्ट्रीय खाद्य-प्रबन्ध' का तवीत विचार रखा। इस हेतु 
एक राष्ट्रीय खाद्य बजट बनाया जाय जिससे कि उपलब्ध खाद्य सामग्रियों का न्‍्यायो- 
चित वितरण हो सके । 

कृषि-की मतों में स्थिरता लाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम 
देश में क्षि-कीमतों के स्थायीकरण के महत्त्व को अनुभव करते हुए सरकार 
ते समय-समय पर विभिन्न कदम उठाये हैं, जितमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं-- 

, कृषि उत्पादन में वृद्धि । 
अन्तरदेशीय वसूली । 

« खाद्यान्नों का आयात । 

- राशन व्यवस्था तथा उचित कीमत की दुकान । 
, खाद्यान्न व्यापार-निगम की स्थापना । 

 गेहू के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण । 

- साख-नियन्त्रण । 

उपर्युक्त बिच्दुओं पर पर्याप्त प्रकाश भारत में खाद्य पम्स्या नामक अध्याय 
में डाला जा चुका है । 


सरकार की कृषि-पूल्य नीति की समीक्षा 

सरकार द्वारा जो क़ृषि-मुल्य नीति अपनाई गई है उसके पक्ष में और विपक्ष 
में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं-- 

पक्ष सें तकें--, उपभोक्ता को उचित मूल्य की दूकानों से उचित मूल्य पर 
कृषि पदार्थ मिलते रहे हैं । यदि यह नीति त अपनाई जाती तो मुल्यों में काफी उच्चा- 
बचन होते । 

2. इन नीति से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है । 

3. कृषि पदार्थों के मूल्य न तो अत्यधिक बढ़े हैं और न अत्यधिक घटे । उनमें 
एक सीमा तक स्थायित्व आया है। 

4. खाद्यान्नों के उत्पादन कम होने की स्थिति मैं खाद्यान्नों का आयात कर 
देश को अकाल से बचाया है। 

5. उद्योगों को भी कृषि पदार्थ उचित मुल्य पर उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे 
... उद्योगों द्वारा निर्मित बस्तुओं के मूल्यों में भी स्थायित्व रहा है तथा औद्योगिक शांति 

. रही है। 
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8, कृषकों को आवश्यक आदान उपलब्ध किए हैं। उन्नत-बोज दिये गये हैं । 
सिंचाई सुविधाओं में विस्तार किया गया है । भूमि सुधार करके कृषक को स्वामित्व 
दिल्लाया गया है आदि । 
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विपक्ष में तकं--सरकार की कृषि-मूल्य नीति के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क 

], कृषि मूल्य कभी भी स्थिर नहीं रहे हैं इससे सभी के मन में अनिश्चितता 
रहती है। 

2. खुले बाजार में कृषि पदार्थ सदैव ही उपलब्ध रहे हैं चाहे उनकी कीमतों 
में कितनी भी वृद्धि हो गई हो लेकिन सरकार मूल्य वृद्धि के समय पूरा-पूरा खाद्यान्न 
देने में असफल रही है। 

3, उपभोक्ता को सदैव ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राशन 
की दूकानों पर पूरा राशन नहीं मिल पाता क्योंकि वहाँ सदा ही राशन का्डों की माँग 
से कम ही स्टाक रहता है । 

4, कृषि उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह सरकार के प्रयत्नों से नहीं बल्कि 
कृषकों के प्रयत्नों व प्राकृतिक सहयोग से हुई है । 

निष्कर्ण--निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि सरकार की कृषि-मल्य 
नीति से कृषि पदार्थों की कीमतों में स्थिरता तो आयी है लेकिन जिस स्तर तक हम 
चाहते थे वैसा नहीं हो पाया है। “क्रषि पदार्थों की कीमतों की समस्या मुख्यतया 
उत्पादन एवं वितरण की समस्या है, अतः मृल्यों में स्थायित्व रखने के लिए उत्पादन 
तथा पूति का स्राव नियमित एवं निश्चित होना चाहिये ताकि असामाजिक तत्त्वों को 
अभाव का लाभ उठाने का अवसर मिल सके | वस्तुत: क्रषि मूल्यों की वृद्धि की 
समस्या का समाधान अधिक उत्पादन तथा सरकार को निश्चित नीति तथा उसे 
हृढ़तापूर्वक क्रियान्वित करने में सन्नहित है । 


छठवों योजना में क्ृषि मुल्य सम्बन्धी नीति 

छठवों योजना में कृषि सुल्यों में स्थानीयकरण की नीति अपनाई जायेगी । इस 
नीति में समथित मुल्य बफर स्टाक क्रियायें और आवश्यक होने पर आयात की 
व्यवस्था शामिल होगी । इस नीति में केवल गेहूँ और चावल को ही नहीं, वरन्‌ कपास 
और जूट को भी शामिल किया जायेगा। वित्तीय और प्रशासकीय क्षमता के आधार 
पर दालों और तिलहनों को भी शामिल किया जा सकता है। प्रतियोगी फसलों में 
मूल्य के तुलनात्मक निर्धारण का प्रयास किया जायेगा ताकि विभिन्न फसलों में क्षेत्र- 
. फल का वितरण नियोजित व्यवस्था के अनुसार बना रहे । 

परीक्षा-प्रश्न 

.. _4. कीमत स्थिरीकरण” से आप क्या समझते हैं। प्रमुख कृषि उपजों की 
कीमतों को स्थिर करने के लिए किए गए उपायों का विवरण दीजिए । 

2. उन विभिन्न रीतियों का वर्णन कीजिये जिनके द्वारा क्रषि उपज के सृल्य 
स्थिर रखे जा सकते हैं। क्या आपके विचार में मूल्यों का ऐसा स्थिरीकरण भारतीय 
किसान के हित में होगा ? कैसे ? 


22 
भारत में प्रमुख बहुत उद्योग 
(७०० 70006$ ० ॥9049) 





3. लोहा तथा इस्पात उद्योग 
(फका बाते 562 48060०7१] 

लोहा एवं इस्पात उद्योग भारत के सबसे महत्त्वपूर्ण और आधारपभृत्त उद्योगों 
में से एक है । देश की औद्योगिक प्रगति के लिए इस उद्योग का विकास अनिवार्य है । 
देश को सुरक्षा की दुष्टि से भी इस उद्योग का बहुत महत्त्व है क्योंकि पत्येक प्रकार 
की लेड़ाई के अस्त्र-शस्त्रों में लोहे का प्रयोग होता है | इसलिए यदि वततमानव युग को 
लोहा व इस्पात युग” कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । 

संक्षिप्द इतिहास--ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमारा देश लोहे व इस्पात के उद्योगों 
के लिए प्राचीव काल से प्रसिद्ध रहा है। दिल्‍ली का लौह स्तम्भ संसार के वैज्ञानिकों 
एवं इंजीनियरों के लिए सदैव आश्चर्य की वस्तु रहा है। श्रो० बिल्सन के शब्दों में 
“लोहे की ढलाई तो इंगलैण्ड में थोड़े ही वर्षों से आरम्भ की गई है, परन्तु हिन्दू 
लोग लोहा गलाने, ढालने और इस्पात बनाने की कला का ज्ञाव प्राचीन काल से 
रखते हैं ।”” बाडिया व सचंट के अनुसार “भारतवर्ष में चौथी व पाँचवीं शत्ताब्दी से 
भी टिकाऊ व सुन्दर लोहे को वस्तुओं का उत्पादन होता था तथा ये वस्तुएं विदेशों 
को पर्याप्त मात्रा में निर्यात की जाती थीं।” इस प्रकार, भारत प्राचीन काल से ही 
लोहा बनाने को पद्धति से परिचित था, परन्तु आधुनिक ढल्जल से लोहा बनाने का 
प्रथम प्रयास सन्त 830 में किया गया, जो कि असफंल रहा। सन्‌ 847 में बंग्रल 
में बराकर आयरन बक्से की स्थापना की गई परन्तु यहाँ केवल लोहा ही बचाया जा 
सकता था, इस्पात नहीं । इसके पश्चात्‌ तिम्त कारखानों की स्थापना की गई--- 

857---आसतसोल---बंगाल आयरन कम्पनी, 

]875--बंगाल आयरन एण्ड स्टोल कम्पनी, 

_907---जमशेदपुर---टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, 
9]8---हीरापुर-इण्डियत आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, 
923---भद्रावत्ती---मैसूर आयरन एण्ड स्टील वक्‍से । 

. .....] 
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इसमें से बंगाल आयरन कम्पती को सरकार ने खरीद लिया तथा 88। भरे 
इसे बंगाल आयरन एण्ड स्टील को बेच दिया गया । यह सब कारखाने निजी उद्योग 
हारा स्थापित किये गये, केवल भद्रावती का कारखाना कर्ताठक सरकार द्वारा आरस्म 
किया गया । 

प्रथम महायुद्ध और उसके पश्चात्‌ 

प्रथम महायुद्ध ने इस उद्योग को, जो अपने वाल्णकाल में ही था, अधिक 
उन्नति करने का अवसर प्रदान किया । युद्ध के कारण लोहे एवं इस्पात का आयात 
घट गया । दूसरी ओर, देश में युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माँग में वृद्धि 
हो रही थी। साथ ही साथ अन्य देशों में भी लोहे तथा इस्पात की माँग बढ़ रही 
थी। सन्त 9]5 में कच्चे लोहे का उत्पादत '62 लाख टन था, जो सन्‌ 9]5-7 
' में बढ़कर 232 लाख टन हो गया। यद्ध-काल में दाटा कम्पत्ती ने उन्नति की। दाठा 
कम्पनी ने अपने विस्तार कार्यक्रम को सच ]02-22 तक पूरा किया। इस प्रकार 
प्रथम महायुद्ध ने इसकी नींव को पूर्णरूप से सुदुढ़ बना दिया । 

युद्ध के उपराब्त अन्य उद्योगों की तरह लोहा एवं इस्पात उद्योगों को भी 
क्रठित परिस्थितियों का सामता करना पड़ा। क्योंकि युद्ध समाप्त होने के बाद लोहे 
एवं इस्पात की सैनिक साँग समाप्त हो गई और साथ ही साथ इस उद्योग को 
विदेशी प्रतियोगिता का भी सामता करना पड़ा। अतः: उद्योग की रक्षा के लिए 
संरक्षण की माँग की जाने लगी और सन्‌ 934 में इस उद्योग को 3 वर्ष के लिए 
संरक्षण प्रदान किया गया । संरक्षण के अधीन उत्पादन तथा उत्पादन-क्षमता दोनों में 
हो वृद्धि हुई । सन्‌ 927 में संरक्षण की अवधि 7 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई । परन्तु 
यह संरक्षण 3! सार्च सन्‌ 947 तक चलता रहा। इस प्रकार, 28 वर्ष तक इस 
उद्योग को बराबर संरक्षण मिलता रहा । 


द्वितीय महायुद्ध और उसके पश्चात्‌ 

द्वितीय महायुद्ध ने इस उद्योग की उन्नति एवं विकास में महत्त्वपूर्ण सहयोग 

प्रदात किया । माँग में आशातीत बृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में भी वृद्धि 
हुई। अतः बाध्य होकर सरकार को सन्‌ 944 में इसके उत्पादन एवं वित्तरण पर 
नियल्त्रण लगाना पड़ा । इससे उत्पादत की मात्रा के साथ ही माँग की किस्म में सी 
सुधार हुआ। द 
किन्तु युद्ध की समाप्ति के बाद अनेक कारणों से जैसे, माँग में कमी, मुद्रा 

स्फीति, देश का विभाजन, मशीनों की पुनर्स्थापना की समस्या, कच्चे साल की कठि- 
नाई, श्रस समस्या आदि के कारण इस उद्योग को गस्सीर संकट का सामना करना 
_ पड़ा। उद्योग का उत्पादन घटने लगा । यह स्थिति सनू 948 तक चलती रही । 
स्वतन्त्रता से पूर्व इस उद्योग में त्रिम्त बड़े कारखाने थे । जिनका उत्पादत कुल मिलाकर 
लगभग 0 दनत था--[क) टाटा आयरत एण्ड स्टोल कम्वनी, जमशेदपुर 
(7500); (ख्) स्टील कार्पोरेशन आह बंगाल (30072)--जिसे सतू 958 से 
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ब॒तंपुर की.इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ([7500) में मिला दिया गया है; 
(ग) भव्रावती, मैसूर में मेघुर आयरन एण्ड स्टोल बक्से । द 
योजनाकाल में इस्पात उद्योग . 

!, प्रथम योजना--इस योजना में सिर्फ तिजी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के 
विस्तार पर जोर दिया गया। (7800), (7800) तथा (!(897 (अब 
मैसूर आयरन एण्ड स्टील कम्पनी) के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए योजनाएँ 
बनाई गयीं । ठाठा आयरन एण्ड स्टील कम्पतती तथा इण्डियल आयरन एण्ड स्टील 
कम्पनी के विकास कार्यक्रम प्र 34“4 क्करोड़ रुपये और मैसूर आयरन एण्ड स्टील 
. कम्पनी के विस्तार कार्यक्रम पर 3*86 करोड़ रुपये खर्च किए गए | 

2, द्वितीय योजना--वस्तुत: इस उद्योग के विकास के लिए ठोस कार्यक्रम 
द्वितीय योजना में ही लागू किया गया । प्रथम योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में तीत कार- 
खातों की स्थापना के समझोते किए गए थे । उत्तका निर्माण द्वितीय योजना को अवधि 
में ही किया गया--(8) राउरकेला स्टील प्लान्द (उड़ीसा) जर्मती के दो फार्म-- 
दुप्पएा तथा 722४048 की सहायता से (॥) भिलाई स्टील प्लान्ट (मध्यप्रदेश) रूस 
सरकार को सहायता से (7) दुर्गापुर स्टील प्लान्ट (पश्चिम बंगाल) ब्िठेन की 
सहायता से सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों कारखानों का प्रबन्ध हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड 
(8८) के अधीन रखा गया । द 

द्वितीय योजना के अन्त में सन 960-6 भें कच्चा लोहा !*40 लाख 
टन स्टील 3:870 लाख टन तथा निर्मित स्टील 2980 लाख ठन उत्पादित किया 
गया । 

3, तृतीय योजना--इस योजना काल में निम्नलिखित प्रगति हुई--() इस्पात 
का उत्पादन 34 लाख टन से बढ़कर 62 लाख टन हो गया । (॥) भिलाई कारखाने 
की' उत्पादन क्षमत्ता /0 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर 27*7 मीटरिक टन क्र दी गई। 
(7) राउरकेला में सन्‌ 965 में 0*7 लाख मीट्रिक टन लोहा और 0:8 लाख 
ठन इस्पात की सिल्लियाँ उत्पन्न की गयीं । (3५४) बोकारों कारखाना इस योजना काल 
में पूर्ण न हो सका। मा 

4. चतुर्थ योजना--(0) चतुर्थ योजना में इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य 8 
लाख टन रखा गया है । बोकारो स्टील प्लान्ट (रूस सरकार की सहायता से) की 
स्थापना का कार्यक्रम बनाया गया लेकिन 973-74 में तैयार इस्पात का उत्पादन 
44“ 7 लाख ही हो सका। (४) इस योजना की एक उल्लेखनीय बात ग्रह थी की 
बोकारों में !:7 मिलियन टन की प्रथम चरण की योजना का निर्माण कार्य काफी पूरा 
हो गया था। (#7) इसी योजना काल में सलेम (तमिलनाडु) विजयनगर (कर्नाटक) 
एवं विशाखापटनम्‌ (आन्ध प्रदेश में) तीन नए इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए 
योजना तैयार की गई ताकि पाँचवी योजना की आवश्यकताएँ पूरी की जा सके (4४) 
972 में इण्डियल आयरतन एण्ड स्टील कम्पनी को केन्द्र ने अपने हाथ में ले लिया । 

5, पाँचवों योजना---इस योजना में लोहा एवं इस्पात उद्योग के सार्वजनिक 
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कारखानों के विकास के लिए !522 करोड़ रुपये व्यय करने का आवधान था । योजना! 
के अन्त तक 28 लाख मीटरिक टन इस्पात के उत्पादत का अनुमान था । 


छठी योजना--योजता के अन्तर्गत 3757-2] करोड़ रुपया व्यय करने का 

प्रावधान है । योजन के अन्त सें इस्पात का उत्पादन (छोटे इस्पात संयंत्रों सहित) 
. ]]-5 मिलियन टव तथा ।989-90 में 7"4 मिलियत दस तक पहुँचाने का लक्ष्य 
है । योजना के अन्तर्गत इस्पात कारखानों की क्षमता बढ़ाने का भी प्रयत्न किया 
जायेगा लेकित इसका लाभ योजना के अन्तिम वर्षों या सातवीं योजना में ही प्राप्त हो 
पायेगा । 


वरतंमान स्थिति 
], वर्तमान करखाने--लोहा-इस्पात के कारखानों को दो वर्गों में बाँठा जा 
सकतत (अ) सरकारी क्षेत्र के कारखाने (ब) निजी क्षेत्र के कारखाने । इस 
समय देश में 5 इस्पात कारखाने हैं जिनमें से 5 सरकारी क्षेत्र और ! जिजी क्षेत्र 
में हे । 
बतंमान में देश में लोहा एवं इस्पात उत्पन्न करने वाली प्रग्मख इकाइयों का 
संक्षिप्त विवरण निम्त है । द 











इकाई का सास स्थापना उत्वादन क्षमता विक्रव पोग्य 
द इस्पात पिण्ड इस्पात 

(लाख टन) (लाख टन) 

निजी क्षेत्र--- 
दाटा आयरन एण्ड स्ठील 907 20-00 ]5'00 

कस्प्ती 
सावंजनिक क्षेत्र 
() भिलाई ... 959 25-00 9*65 
(४) राउरकेला ]960 8%00.... ]9*95 
(9) दुर्गापुर 959 6*00 2000 
(५) बोकारो 955.. 2500 20-00 
(९) इण्डियन आयरन एण्ड 99 ]0*00 8*00 
स्टील क० | ः 

... योग... [],#00 .... 87:29 
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2, लोहा एवं इश्पात का उत्पादन---950-5! में विक्रय योग्य इस्पात का 
उत्पादव केवल 40*4 लाख टन्न था जो बढ़कर !98-82 में 727 लाख टन हो 
गया । इसी प्रकार 950-5 में इस्पात पिण्डों का उत्पादन !4"7 लाख व्त था जो 
बढ़क्र !984-82 में 09'4 लाख टत् हो गया । इस प्रकार 95-82 को अवधि 
में विक्रर योग्य इस्पात के उत्पादन में लगभग 6 गुत्ती व इस्पात पिण्डों के उत्पादन में 





भारत में प्रमुख बृहत उद्योग हे 


कक 


लगभग 7 गुत्री वृद्धि हो गई । तालिका में विभिन्‍्तर वर्षों के लोहा एवं इस्पात्त उत्पादन 
को दर्शाया गया हे । 








| ह । 
बचे 89350-5] | 8]-82 | 84-85 
विनिमय पर िली विमिक मि आज की शी 
 बाओा आ8 ६ 
विक्रय योग्य ! . 
इस्पात... 
(लाख टन)... 0:4._| 23:9 448 | 62:9 | 72*7 । 
इस्पात पिष्ड.._ । 
(लाख टन) । पदक #हांध व न] 
ल्‍ ल्‍ 








3. पूंजी व रोजगार--यह उद्योग भारत का विशालतम एवं महत्वपूर्ण उद्योग 
है। इसमें 4000 करोड़ रुपए को पूँजी विनियोजित है तथा 2'5 लाख लोगों को रोज- 
गार मिला हुआ है । 

£., भायात व निर्यात--तीन औद्योगीकरण के साथ-साथ लोहा व इस्पात की 
माँग में भी तीक़ गति से वृद्धि हुई है। यही कारण है कि विगत वर्षों में भारत को 
बड़े पेमाने पर इस्पात का आयात्त करना पड़ा तथा देश में लोहा-इस्पात की 
कमी के कारण इसके निर्यात में कमी हुई है। जैसा कि तालिका के अंकों से : 
स्पष्ट हैं :--- 


"मम रे ेपपाासारसकननपपत न 





वर्ष आयात (करोड़ रु०) निर्यात (करोड़ रु० ) 
965-669 54*3 258 
975-76 84 [% 9 68:0 
880-8| 85264 69*7 
]98-82 35*4 70* 


धमिकाउशबरकितावाममकिकिकरी 


सर कल से और की री जी मिल अत अल लए हल राव मत लग जक बम हज ली मल कक पल अमित कलक 
5, स्थानीयकरण को प्रवृत्ति--भारतीय लोहा एवं इस्पात उद्योग ग्रुख्यतः 
बिहार, पं० बंगाल, मध्य प्रदेश व उड़ीसा में केन्द्रित हो गया है । इसका प्रमुख कारण 
यह है कि इस उद्योग के लिये आवश्यक्र कच्चा माल जैसे कच्चा लोहा, चूना, 
कोयला तथा मैंगतीज आदि इंव स्थानों पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। नये 
कारखानों की स्थापता करते समय भी कच्चे माल की प्राप्ति पर विशेष ध्यान दिया 
गया है । 
6. रुग्णता (बीमारी) को स्थिति--लोहा एवं इस्पात उद्योग में भी रुण्णता 
की स्थिति बत्ती हुई हैं। रिजर्व बैड ऑफ इण्डिया की रिपोठ 977 के अनुसार 
देश की 20 वृहत्‌ व लघु इस्पात इकाइयाँ रुणण थीं। इत इकाइमों को लाभ की स्थिति 
में लाने के लिये प्रत्तिस्थापत व अभिनवीकरण प्र 4]'57 करोड़ रुपये व्यय करने की 


छः भारत में प्रमुख बृहत्‌ उद्योग 


आवश्यकता थी । लोहा एवं इस्पात उद्योग के मित्री स्टील प्लांट में रुप्णता की 
समस्या अधिक गस्भीर हैं । ः 

7. खत--भारत में प्रति व्यक्ति एक किलो ग्राम इस्पात कार्य में आता हैं, 
जबकि विकसित देशों में प्रति व्यक्ति खप्त 800 कि० ग्रा० है । 

8, लघु इस्पात संयंत्र---इस समय देश में 09 लाइसन्सशुदा लघु इस्पात 
संयंत्र हैँ जिनकी कुल वाधषिक क्षमता 44 लाख टन की है । 

सन्र 982-83 में उनका उत्पादव 20*5 लाख टन इस्पात पिण्डों 
का था । ह 

9, विपणन व्यवस्था--लोहा एवं इस्पात उद्योग के सार्वजनिक क्षेत्र के 
. इस्पात संयन्त्रों की विपणन व्यवस्था स्टील आऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिसिटेड द्वारा 
की जाती है । स्टील आँथोरिटी ऑफ इण्डिया लिसिटेड के बिक्री केन्द्र सम्पुर्ण देश में 
फेले हुये हैं जिनके साध्यम से विभिन्‍न इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पन्त माल की बिक्री की 
जाती है। निजी क्षेत्र के इस्पात कारखानों द्वारा उत्पन्त माल की बिक्री से भी स्टील 
आऑधोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड आवश्यक सहयोग व सलाह प्रदान करता है । लोहा 
एवं इस्पात का सूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है । सरकारी नीतियों में 
परिवर्तत के साथ-साथ लोहा एवं इस्पात के सुल्यों में भी उत्तार-चढ़ाव की स्थिति बनी 
रहती है । 

0, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० ( सेल )--लोहा-इस्पात उद्योग को 
क्रच्चा माल एवं अन्य सामग्री प्रदान करने वाले सम्बन्धित क्षेत्रों के बीच समन्वय 
स्थापित करने के उ् श्य से सरकार ने एक स्टील होल्डिग कम्पनी” के रूप में जनवरी 
सन्‌ 973 को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिसिटेड को स्थापना को गई । अक्टूबर 
977 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखानों और सेल के ढांचे और 
क्रार्यकलापों का पुनरीक्षण किया और यह महसूस किया गया कि इस्पात मेन्त्रालय ओर 
उद्योग के बीच एक संग्रहकर्ता (होल्डिग) कम्पनी की कोई आवश्यकता नहीं । तदनुसार 
3 मई 978. से लागू होने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की लोहा और इस्पात कम्पत्ती _ 
(पुन्रगंठझन) और सामान्य प्रावधान अधिनियम 978 के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में 
स्थिति इस्पात उद्योग का पुनर्गठन किया गया। इस प्रकार सेल अपने सार्वजनिक 
क्षेत्र में स्थिति पाँच इस्पात स्कन्धों जिनमें भारतीय लोहा और इस्पात ऋम्पती 
( इसको ) भी शामिल है, के साथ एक संगठित इस्पात कम्पनी के रूप में उभरी। 
इसका उह श्य बेहतर प्रबन्ध और इनके परिचालन में अधिक कुशलता सुनिश्चित 
करना है। 

. 54 भाच 982 को इसको अधिकृत पूंजी 4000 करोड़ रु० और चुकता 
पूंजी 377*66 करोड़ रु० थी। 
ः 4, नए प्रस्तावित कारखाने : 
(अ) सेलस इस्पात कारखाना--32,000 टन स्टेनलेस स्टील की चादरों 
और पट्टियों को उपकरणों के माध्यम से तावरहित मोड़ने के उत्पादन की क्षमता वाला 


भारत में प्रमुख वृहत्‌ उद्योग ४, 


सेलम इस्पात कारखाना सितम्बर 98] को चालू हो गया। 37 जा, 982 से 
इसने व्यापारिक उत्पादन करता शुरू कर दिया है । 

(ब) विशाखापट्टनस इस्पात परियोजना-- विशाखापदुनम ( आस्म्र प्रदेश ) 
इस्पात परियोजवा का निर्माण दो चरणों में किया जा रहा है। प्रथम चरण का 
कार्य अक्टूबर 98] से चालू हो चुका है। इसके सन्त !985 तक पूर्ण होने की 
सम्भावना है । 

इस योजना में 4986 के प्रारमभ्ध तक 2! लाख टन तरल-इस्पात की 
उत्पादन-क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है चथा 4987 के अन्त तक 
सम्पूर्ण परियोजना की 34 लाख टन तरल-लोहे की वाषिक क्षमता प्राप्त हो 
जाएगी । 

अनुमान है कि परियोजना पर कुल 3,897*28 करोड़ रुपए की लागत आएगी 
जिसमें 579*50 क्वरोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा लगेगी । 

(स) घिजयनगर इस्पात परियोजता --स्टील ऑथोरिटी आफ इण्डिया में 
विजयवगर (कर्नाटक) परियोजना की संशोधित रिपोर्ट सरकार को दें दी है । इस 
परियोजना की इस्पात उत्पादन क्षमता 3'। मिलियन टन होगी । परियोजना की लागत 
हे 29 करोड़ रुपये होन का अनुमान है | परियोजना रिपोर्ट पर सरकार विचार कर 

(द) पाराह्टीप इस्पात परियोजना--सरकार ने पाराद्गीप (उड़ीसा) इस्पात 
परियोजना के निर्माण हेतु ब्रिटेन की डेवी निगम ([08ए५9 (00770४४00) से अनुबन्ध 
कर लिया है । इस परियोजना को लागत 287 बिलियत डालर होगी तथा इसकी 
इस्पात उत्पादन क्षमता! ।“5 सिलियन टस होगी । 

क्‍ 2., दीघंकालोन योजना---सारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास, 
विस्तार एवं तकतीकी क्षेत्र म॑ आत्मनिर्भरता के लिए 27 भई, 976 को संसद में 
एक ग्वेत पत्र प्रस्तुत किया गया था । जिसके अधीन सत्‌ 2000 तक साढ़े सात करोड़ 
टन की क्षमता पेंदा करने की व्यवस्था करने का प्रावधान हैं। इस्पात मन््री के 
अनुसार सन 980 तक हमारी क्षमता /“8 करोड़ टन्त करने का था। इसके बाद 
20 वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग 25 लाख दन अतिरिक्त इस्पात उत्पादत् की क्षमता का 
निर्माण किया जायेगा। भारत में खनिज लोहे की कोई कसी तहीं है । अन्य कच्चे 
माल की भी वहीं है । इसके अतिरिक्त तकनीकी कुशलता, प्लाण्द निर्माण की क्षमता 
और निर्माण कार्य में पर्याप्त अनुभव भी देश में ही उपलब्ध यदि साधनों को 
क्रठिनाइयाँ इस्पात उत्पादन के मार्ग में नहीं आई तो इस्पात उत्पादन का लक्ष्य सन्त 
2000 तक पूरा किया जा सकेगा । एक अनुमान के अनुसार अगले 25 वर्षों में देश 
में इस्पात की माँग बढ़कर 5 करोड़ ठन हो जायेगी। भारत इस प्रकार इस्पात उत्पादत्त 
भें विश्व के कुछ उन्नत देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो सकेगा । 
उद्योग की प्रमुख समस्थाए व समाधान 
], दोषपर्ण मुल्य नीति--इस्पात मूल्यों का निर्धारण पूर्णतया सरकार के 
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अधीन था परन्तु मई 967 से इस्पात के वित्तरण तथा मुल्यों पर केवल आंशिक 
नियल्त्रण रखा गया है। परन्तु आंशिक विय्नन्त्रण के अन्तर्गत भी इस्पात कम्पनियों 
क्रो मुल्य बढ़ाने की छूट नहीं हैं। यही कारण है पिछले वर्षों से सरकारी इस्पात 
कारखानों के साथ-साथ निजी कारखानों को भी घाटा हो रहा है। इस्पात उद्योग 
के विकास प्र इस प्रकार की अविवेकपूर्ण मुल्य नीति का अतिकूल प्रभाव हो 
होता है । 

अलाभकारी मूल्यों के कारण ही लोहा एवं इस्पात उद्योगों में पूंजी निर्माण 
की दर कम है और इस उद्योग के सामने पूंजी की समस्या बची रहती है। श्री जे० 
आर० डी० टाठा के अनुसार-- भारत में लोहे एवं इस्पात की संरचनात्मक 
वस्तुओं के मूल्य ब्रिटेत व अमेरिका की तुलना में 55 प्रतिशत व 65% प्रत्तिशत्त 
क्रम है |! 

2 कच्छे कोयले को कमी --भारत में लोहे को गलान के लिए कच्चे कोयले _ 
का बहुत अभाव है। इस्पात उद्योग की प्रगति के साथ कच्चे कोयले को मांग, पूर्ति की 
अपेक्षा अधिक बढ़ रही है | अच्छे कोयले की कमी के कारण घटिया किस्म के कोग्ले _ 
को काम में लाना पड़ता है, जिसमें राख का अंश अधिक होता हैं। इससे उत्पादन कम _ 
होता है तथा लागत में वृद्धि होती है । ह 

एक सब के अनुसार---95] व 4968 के बीच भारतीय इस्पात उद्योग 
में प्रतिश्रमिक विवियोग 4 हुजार रुपये से बढ़कर 37 हुजार रुपये हो गया जर्बाक 
पूत्ति श्रमिक उत्पादन में 50 प्रतिशत ही वृद्धि हुई। उत्पादकता में अनुपातिक वृद्धि 
का न होना एक प्रकार से लागत वृद्धि का न होता एक प्रकार से लाग्रत वृद्धि का ही 
योतक है । 

उपाय--इस समस्या को हल करने लिए कोयले धोने वाले कारखानों को 
स्थापित किया जा रहा है । बिजली की भट्टियाँ तैयार करके इंधन की समस्या का 
आंशिक समाधान सम्भव है। सरकारी क्षेत्र भें इस्पात फारखानों को धुला कोयला 
उपलब्ध कराने के लिए हिन्दुस्तात स्टील लिमिटेड के दुर्गापुर, दुगड़ा, पाथरडीह तथा 
भोजूडीह में अपना कोयला धुलाई घर है । 

द 3, परिधहन रुकावटें---अच्छी परिवहत सुविधाओं के अभ्षाव के कारण कच्चे 
मालों की पूर्ति में अनेक बाधायं उपस्थित होती हैं। 

उपाय--उद्योग में प्रयुक्त खतिज लोहा, कोयला, चुना, मैंगनीज आदि को 
ढीने के लिए रेलवे या जल यातायात की व्यवस्था आवश्यक है क्योंकि ये सभी भारी 
कच्चे साल हैं। कोयले तथा खनिज लोहे की लगातार कुशल पूर्ति के लिए अधिक 
रेलवे बंगतों की व्यवस्था की जाये । बार-बार रेलवे परिवहन में आने वाली रुकावटों 
को दूर कराने की आवश्यकता है। पिछले 2 वर्षों में कोयले की ढलाई व्यवस्था में 
प्र्याप्त सुधार हुआ है। 


4. तकनीको व प्रशिक्षित कसंचारियों का अभाव---इस उद्योग के लिए उच्च 
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कोटि की तकवीक व प्रशिक्षित कर्मचारी दश में नहीं मिल पाते फलस्वरूप बहुत अधिक 
वेतन देकर विदेशों से इन्हें बुलाना पड़ता हे 

उपाय--ज्यों-ज्यों देश में प्रशिक्षण की सुविधाएँ बढ़ती जाएँगी, यह समस्या 
इतनी गम्भीर नहीं रहेगी। हमारी योजनाओं के अन्तर्गत इस दिशा में महत्त्वपूर्ण 
कार्य किये जा रहे हैं । 

5, सा्वंजलनिक क्षेत्र के कारखानों में अप्रयुक्त क्षता का अधिक होना--देंश 
में एक तरफ इस्पात की कमी है तथा दूसरी तरफ सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े करखानों 
में अप्रयुक्त क्षमता बनी हुई है । 

उपाय--अप्रयुक्त क्षमता के प्रयोग के उपाय किये गये हैं, परन्तु अभी भी 
35,40 प्रतिशत क्षमता अप्रयुक्त हैं । सम्भवत्तया आवश्यक कार्यवाही करने प्र 978- 
79 तक प्रयुक्त क्षमता 90 प्रतिशत तक पहुँच जायेगी । 

5, ऊँचो लागत समस्या--प्ारत में इस्पात निर्माण की लागत दुनिया के 
अन्य देशों की तुलना में अधिक हैं जबकि खनिज पदार्थों की उपलब्धि को देखते हुए 
यह बहुत कम होती चाहिए। खनिज लोहे में इल्यूमितियम तत्व का अधिक होने 
कोफिंग कोयले का अभाव, श्रमिकों की उत्पादकता कमर होने आदि के कारण लागत 
अधिक है । मुद्रा-स्फीति, उत्पादन कर, भाड़ा व कस्टम आदि में वृद्धि के कारण भी 
लागत बढ़ी है अतः इन तत्वों पर सख्त नियंत्रण की आवश्यकता है । 

7, श्रम अशांति---भारत में लोहे एवं इस्पात उद्योग में श्रम अशान्ति की एक 
विकट समस्या है । श्रम अशान्ति सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में और विशेषत: दुर्गा- 
पुर संयंत्र में अधिक है 


उपाय--श्रम संघों से इस समस्या के समाधान के लिए दी्घकालीन समझौते 
किये जाये तथा मजदूरी को उत्पादकता से सम्बन्धित कर दिया जाना चाहिए। श्रम 
संघों को समय की पुकाट को समझकर उत्पादन बढ़ाने एवं शांति बनाये रखते में अपना 
योगदान देना चाहिये । 


8, अन्य ससस्याएं---इस्पात के उचित वितरण, सृल्य नियंत्रण, मशीनों का 
अभाव, पूँजी की कूमी आदि अनेक समस्याएँ भी इस उद्योग के विकास में बाधक 
हैं। सरकार को इन सब समस्या का समाधान करने के लिये आवश्यक सहायता 
प्रदान करनी चाहिये । विदेशों से आयात किये गये इस्पात का मूल्य कम बैठता है 
परल्तु इसका विक्रय मूल्य आन्तरिक उत्पादन मुल्य के अनुसार बढ़ाकर निर्धारित 
किया जाता है और इस प्रकार उपलब्ध आधिव्य इस्पात विकास कोष में डालकर 
इस्पात उद्योग के विकास से सम्बन्धित कार्यों पर व्यय किया जाता है । 

भविष्य--..इस उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है । इस्पात उद्योग के विकास के 
लिए सभी प्रकार का कच्चा माल देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। नये इस्पात 
कारखानों के लिए तकनीकी कुशलता भी देश के अन्दर विकसित हो छुकी है। 
इस्पात कारखानों के लिए आवश्यक यस्‍्त्रों और उपकरणों का निर्माण भी देश में 
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होने लगा हैं और योजनाबद्ध रीति से इस्पात उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम 
चल रहा है । 
2. सूती वस्त्र उद्योग 
(00४00 65६06 [7005879) 
सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन ओर प्रग्मुख राष्ट्रीय उद्योग है । 
इसको औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था में जीवन डालने वाला उद्योग भी कहा जाता है । 
बुकानन के शब्दों में--' सूती वस्त्र उद्योग भारत के प्राचीन युग का गौरव ओर 
वर्तमान में क्ष्टों का कारण किन्तु खदा की आशा है ।” 
स्वर्गीय मैथिलीशरण गुप्त ने भारत भारती में इसका उल्लेख इस प्रकार किया है-- 
“रखा नली में बाँच की जो थान कपड़े का नया, 
आश्चर्य अम्बारों सहित हाथी उसी से ढक गया । 
वे वस्त्र कितने सुक्ष्म थे कर लो जिनकी कई हहें, 
शहाजादी के अद्भा फिर भी झलकते जिनमें रहें ।' 
विदेशों में विभिन्‍न प्रकार के भारतीय वस्त्र अनेक नामों से प्रसिद्ध थ । 
"तत्कालीन भारत की यात्रा करन वाल विदेशी लोगों ने यहाँ के सूती वस्तरों की भूरि- 
भूरि प्रशंसा की हैं ।यबह महत्वपूर्ण उद्योग भारत में 8वीं शत्ताब्दी तक निर्बाध 
गति से विकसित होता रहा | आर० सी० दत के शब्दों में “बुनाई का काम जनता 
का राष्ट्रीय उद्योग था और कताई का काम लाखों स्त्रियाँ करती थीं ।'” 
संक्षिप्त इतिहाल---सूती वस्त्र उद्योग लगभग एक शदाब्दी पुराना है । भारत 


बनी थी, परन्तु प्रथम सफल मिल सन्त 845 में बस्बई में स्थापित को गयो थी । 
वीरे-बोरे इस उद्यम का विकास बम्बई तथा अहमदाबाद में होने लगा। सन्त 86] 
तक बम्बई में 9 तथा अहमदाबाद और बड़ौदा में !-) मिल्र खुल चुकी थी । 
अमेरिका के गहयुद्ध के कारण कुछ काल के लिए इसकी प्रमति रुकी रही, 
किन्तु सनू 870 के बाद इस उद्योग ने पुन: प्रगति करता आरम्भ किया। 9वीं 
शत्ताब्दी के अन्तिम चरण में भारत में कई बड़े अकाल पड़े जिनका सूत्ती वस्नर उद्योग 
प्र बहुत बुरा प्रभाव पड़ा ।'परन्तु 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में स्वदेशी आन्दोलन 
विद्युत शक्ति का आविष्कार, बढ़ी हुई माँग आदि के कारण इस उद्योग को काफी 
प्रोत्साहन मिला । सन्‌ 905 से सन्त 90 की अवधि में धागा व्यापार और बुत- 
कर मिलों के वस्त्र को ऊँचे लाभ के लिए सम्मिलित करता था। सन्‌ 94 में 
मिलों की संख्या 274 थी ओर संसार के सूती वस्र उद्योग में भारत का चतुर्थ स्थान 
था। 
.... 20वीं शाब्दी के प्रारम्भ में इस उद्योग की दो विशेषताएँ थीं--() तक्ुवे 
की तुलना में मिलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि । (2) उत्तम धागों का उत्पादन । 
महायुद्ध के पश्चात--प्रथम महायुद्ध के समय आयात में कटौती हो 
. जाने, विदेशी बाजार के विस्तार तथा युद्ध सम्बन्धी माँग की वृद्धि के कारण इस 
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उद्योग के विकास को अच्छा अवसर मिला। परल्तु युद्ध के उपरान्त स्थिति बिगड़े 
लगी, विशेषकर जापान की प्रतिस्पर्धा तेज होने के कारण भारतीय थागे के निर्यात 
में भारी कमी आई । 

संरक्षण---सूत्ती वस्त्र उद्योग की स्थिति इतनी खराब थी कि श्रमिकों की मज- 
दूरी वटाती पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों ने सामान्य हड़ताल की और सन्त 
926 में उद्योग ने संरक्षण के लिए प्रार्थना की । सन्त 927 में उद्योग की संरक्षण 
की माँग स्वीकृत हुई; जिसके अनुसार विदेशी कपड़े के आयात प्र कर लगाया गया । 
संरक्षण के अन्तर्गत इस उद्योग की प्रगति बड़ी तेजी से हुई । मिल्ों, करों, तकुओं 
आदि की संख्या में वृद्धि हुई और आयात कम होता गया । 

द्वितोय महायुद्ध--ह्िततीय महायुद्ध ने इस उद्योग को साँस लेने का अबसर 
दिया ओर इसकी दशा को सुधारने में अत्यधिक सहायता की । इस युद्ध काल में 
जापान से कपड़े का आयात बन्द कर दिया गया और मित्र देशों की सेनाओं के लिए 
कपड़े के विशाल आर्डर प्राप्त हुए इस प्रकार, कपड़ों की माँग में बहुत अधिक वृद्धि 
हुई । सन्‌ 044 में 485 करोड़ गज कपड़े का उत्पादन हुआ जो, अब तक हुए 
उत्पादन में खबसे अधिक था। किन्तु फिर भी देश में कपड़े की अत्यधिक कमी के 
कारण थुल्यों में वृद्धि हुई, जिसकी रोक-थाम के लिए सन्‌ 943 में भारत सरकार 
ने सूती वस्त्र ओर धागा निय्रस्त्रण आदेश पारित किया। । 

मूल्य, उत्पादन तथा वितरण पर लगाए गए नियंत्रण कई वर्षों तक चलते 
रह । सन्त 947 में देश-विभाजन से समृत्ती कपड़े-उद्योग को बहुत अधिक धक्का लगा, 
क्योंकि मिलें तो भारतीय क्षेत्र में स्थित थी, जबकि लम्बी कपास उत्पन्न करने वाला 
क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार में चला गया। अविभाजित भारत कपास का तिर्यात्त 
करता था, परन्तु अब कपास का आंयांत करना पड़ा। सत्र 947 में सूती कपड़ा 
उद्योग पर से संरक्षण हटा लिया गया। सन्त 949 भें भारत ने रुपये का अवमुल्यत॒ 
किया, परन्तु पाकिस्तान ने सन्त 955 तक अपने रुपये का अवमूल्यन नहीं किया 
और साथ ही व्यापारिक समझौतों के अन्तर्गत किए गये वादों का भी पालन नहीं 
किया । सत्ु 950 का वर्ष भी हड़ताल तथा कपास की कमी के कारण अच्छा नहीं 
रहा । इस प्रकार, विभिन्‍्त कारणों से सतु 944 के उपरान्त कपड़े का उत्पादन 
कम रहा । ' 
प्रथम पंचवर्षोय योजना--सन्‌ 95] से लेकर सूत्ती कपड़ा उद्योग ने बहुत 
उच्तति की है। इस योजना को चलाते समय यह ध्याव रखा गया८कि सूती वस््र 
उद्योग द्वारा देंश को अतिरिक्त माँग की पूर्ति हो सके तथा पर्याप्त मात्रा में निर्यात 
भी किया जा सके । इस योजना काल में अच्छी फसलों और बढ़ते हुए सरकारी व्यय 
-क कारण कपड़े की अतिरिक्त माँग में बहुत वृद्धि हुई, जिससे सूती कपड़ा उद्योग के 
उत्पादन में, योजता के लक्ष्य से भी अधिक वृद्धि हुई। सच 95] में कपड़े का उत्पा 
दून 373 करोड़ सीदर था जो बढ़कर 955 में 458 करोड़ मीटर हो गया.। यह _ 


अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है। इस ग्रोजवा के आरम्भ में प्रति व्यक्ति कपड़े की 
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खपत 40:98 मीटर थी, परन्तु योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति ओऑसत खपत बढ़ 
कर 44/34 मीटर हो गई । ' 

द्वितोय पंचवर्षोष योजना---द्वितीय योजना में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया 
था कि देंश में प्रति व्यक्ति वस्त्र की वाधिक खप्त 453 मीटर से बढ़कर ॥7*2 मीदर 
हो जाती चाहिए । प्रति वर्ष सौ करोड़ रुपये के निर्णात का लक्ष्य भी रखा गया। 
परन्तु माँग की कमी के कारण कई मिलें तो बन्द हो गईं और कुछ केवल नाम सात्र 
की ही चल रही थीं । मिलों में कपड़े का भण्डार जमा हो गया था। सन्त 960 में 
हमारे कपड़े का उत्पादन केवल 46] करोड़ मोटर ही था । यद्यपि इस योजना अवधि 
में कपड़ों का उत्पादन माँग से अधिक था, परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि कपड़े के 
मूल्यों में कमी नहीं हुई ' 

तुतीय पंचवर्थोध योजना--इसमें सूती बस्तर का उत्पादन 4965-66 ई० में 
550 करोड़ मीटर करने का आयोजन था । अनुमान लगाया गया था कि ]965-65 

० सें आंतरिक उपभोग के लिए 805 करोड़ मीटर तथा निर्मात के लिए 80 करोड़ 

मीदर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, यानी 995-05 ई० में कुल 885 करोड़ मीदर 
तथा विकेन्द्रित क्षेत्र का 335 करोड़ मीटर निश्चित किया गया। किन्तु योजना का 
यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका तथा 965-65 ई० में सूती वस्त्र का उत्पादन 440 
करोड़ मीटर तथा सूत का उत्पादन ०0*४ करोड़ किलोग्राम ही हुआ । 

.. चतुर्थ पंचवर्षोय योजना--इस योजना में मिल क्षेत्र के उत्पादन को मार्च 
874 तक 50 करोड़ मीटर तक बढ़ाने का आयोजन किया गया था। परन्तु इस 
योजना में सूती वस्त्र की प्रगति बहुत ही असंत्तोषजन्क रही है ओर लक्ष्य पूरे नहीं 
हो सके हैँ । क्‍ 

पंचम पंचवर्षोथ योजना--पाँचवीं योजना में सूत्ती वस्त्र के कुल उत्पादन को 
850 करोड़ सीदर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकित योजना के 
अन्तिम वर्ष 977-78 में सूत्ती वस्त्र का उत्पादन केवल 84% करोड़ मीटर था 

छठी योजना--984-85 तक 3,300 सिलियन मीटर कपड़े की आवश्य- 
कता होगी जिसमें ।400 मिलियन मीटर की आवश्यकता निर्यात हेतु होगी । इसमें से 


4900 मि० मीदर मिल क्षेत्र 4300 मि० मीठदर पावरलूम तथा शेष 400 मि० 
मीटर हथकर्घा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा | 


बतंमान स्थिति 
!, मिलों की संख्या--वर्तमान समय में कपड़ा की 803 मिलें हैं । 


2. रोजगार ओर पु जी---इस उद्योग में 0 लाख से अधिक व्यक्ति कार्य 


कर रहे हैं। लगभग 330 करोड़ रुपए के वितियोग वाला यह उद्योग देश का सबसे 
बड़ा उद्योग 


५. उतल्पादन---950-5। में सूती वस्त्रों का कुल उत्पादन 424“5 करोड़ 
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कं 


मीदर था जो 98-82 भें बढ़कर 7983 करोड़ मीटर हो गया। जैसा कि तीचे 
सारणी में दर्शाया गया है । 








% पल कक ओ. 


सूत्ती धागा वस्त्र उत्पादत (करोड़ भीदर) 


३. 

व्ष बज । (कुल 
( 3० ९ श्र छत 
| 


& «व ननननननननननननन नितिन मनन ++ नम न्‍ करन ५ थक नमन नमन ननन पिन न पल लत पलक नम “कनानानन- मनन न 3%++> कक नन3+ न» 3५ + 4५५3 ५०कक५नननन+++ मनन नमन नमन तय दिए गए 


950-5] 59-4. 340-].. 8*4 42[“5 
960-6। |. 80-] '.._ 46479 208-9 597-8 
970-7 | 02*8 |. 405-5 354-] 759-6 
]980-8] ]26*] 343*4 + 493-4: | 880-8 
[98]-82 |... 98,9 ... 292-3 506-0 798*8 
]984-8 5 की /490*-0 840*0 ]930:0 





4., कपड़े की खपत--भारत में कपड़े की खपत अत्यन्त कम है। !982 में प्रति 
व्यक्ति कपडे की खपत !5*25 मीटर थी । द 


5, निर्यात---भारत अपने कुल उत्पादन का लगभग 3 प्रतिशत ही निर्यात कर 
पा रहा है। गत वर्षों में भारतवर्ष के निर्यात की मात्रा में निरस्तर गिरावट आयी है । 
सत्त के निर्यात में कुछ वृद्धि हुई 


विश लिनीकिनिकिललिनिनकी नील भा आभार ाााा भरा ७७७७७७७७७७४७॥/७७७ए"आआआआ॥//शशआआआआशआआशशशएशडा 


| 
]969-70|973-74 





वर्ष 955-56 984-85 


(लक्ष्य) 
निर्यात | 874 | 697 | 95.] 276:5 | 2725 | 4000 
(करोड़ रु.) | | 8 8 | | । 


। 


| 
980-8] ]98-82 












;अलनतताण-+ >--/4/क+- ४२००० 





6, वितरण--भारत में सूत्ती कपड़ा के व्यवसाय में महाराष्ट्र का स्थान 
सर्वप्रथम हैं। इसके पश्चात्‌ गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर-प्रदेश, मध्य- 
प्रदेश, व्‌ राजस्थान का स्थान है। विभिन्‍न राज्यों में वस्त्र उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों को 
अश्नलिखित सारिणी द्वारा दर्शाया गया 








84 भारत में प्रमुख बहुत उद्योग 





एज ण्न प्रभुख क्षेत्र 
महाराष्ट्र बम्बई, पूना, शोलापुर, बागपुर, वर्धा 
गुजरात अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, भावनगर, 
ह पोरबन्दर 
पश्चिसी बंगाल कलकत्ता, हावड़ा, चोबीस परगना 
उत्तर प्रदेश कानपुर, वाराणसी, सहारनपुर, मोदीनगर, हाथरस 
पंजाब अमृतसर, लुधियाना 
राजस्थान जयपुर, अजमेर, वियावर, कोठा, किसनगढ़ 
तमिलनाडु मद्रास, कोयम्बटूर, त्रिचनापल्‍ली, सलेम, पाण्डिचेरी 
भध्यप्रदेश जबलपुर, इन्दोौर, खालियर, भोपाल, रामपुर 
आंध्रप्रदेश देदराबाद, सिकन्दराबाद, औरंगाबाद, मंट्ूर 
हरियाणा भिवानी, हिसार 
द्ल्लो . दिल्ली 
बिहार ४ गया 
केरल विवलोन 
कर्नाटक .. मैसूर और बंगलौर 
असम सिलचर 


सवकणरकभ- _कीत-म७-क्‍8+3 »- /करलका रा न्कम, 


7. तैयार बस्त्रों का निर्यात--विगत कुछ वर्षों में तैयार-बस्त्रों के निर्यात में 
तेजी से पृद्धि हुई है। 970-7] में तैयार बस्त्रों के निर्यात का मुल्य 85 मिलियन 
रुपये था जो बढ़कर 98]-82 में 5479 मिलियन रुपये हो गया । वर्तमान में भी 
तैयार-बस्त्रों के निर्यात पर सरकार विशेष बल दे रही है । 

8, विश्व में स्थान--सूत्ती वस्त्र उद्योग की दुष्टि से भारत का विश्व में 
महत्वपूर्ण स्थान रहा है । वर्तमान्र में करवों की दृष्टि से भारत का द्वित्तीय स्थान है 
प्रथम स्थान चीन का है। कपास के उपभोग की दुष्टि से भारत का स्थान चौथा 
प्रथम द्वित्तीय. व तृत्तीय स्थान क्रमशः चीन, रूस व संयुक्त राज्य अमेरिका है । 

भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की मुख्य समस्याएँ 

इस समय हमारे सूत्ती वस्त्र उद्योग के सम्पुख निम्तलिखित समस्याएं हैं, जिनके 

समाधान से हो इस उद्योग की आशात्तीत उन्नति की जा सकती है । 
... ., पुरानी मशोत्रों के प्रतिस्थापत फी समस्या--ठ्वितीय महायुद्ध काल में 
. सूती वस्त्र सिलों में दो-दो अथवा तीन-त्तीव पालियों तक काम हुआ जिससे अधिकांश 
मशीते प्रायः जीर्ण-शीर्ण हो गई । अत्त: मिलों की सबसे बड़ी समस्या सशीतों के पुराने- 
पतन की है। 
... . 2, वैज्ञानिकोकरण और आधुनिकीक्रण--हमारी वर्तमान मशीनें न केवल 
पुरात्री ही हैं, बल्कि पुराने ढंग की भी हैं। “विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने के 
लिए पुरात्री मशीनों का आधुनिकीकरण अत्यन्त आवश्यक है। राष्ट्रीय औद्योगिक 
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विकास निगम द्वारा नियुक्त अध्ययन दल का मत था कि मिलों के पूर्ण आधुतिकीकरण 
लिए 800 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी |“परततु इस सम्बन्ध में तीच 
कठिनाबयाँ हैं : पहुली तो यह कि सिलों के पास आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त कोष 
नहीं है । हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास तिगरस की ओर से नई मशीनें 
लगाने के लिए पूँजी की व्यवस्था की जा रही है । दूसरी बड़ी कठिनाई सूती वस्त्र 
उद्योग सम्बन्धी मशीनों की उपलब्धि है | निर्यात सहायता योजना के अधीन आधुनिकी- 
करण के लिए सूती कपड़ा उद्योग मशीनरी के आयात के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा 
है । तीसरी बड़ी कठिताई यह है कि वैज्ञानिकीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम 
का विरोध स्वयं संगठित श्रम द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि इससे बेरोजगारी बढ़ 
जाने की सम्भावना है । जोशी समिति की सिफारिश प्र मिलों को इस शर्त पर स्वचालित 
करथे लगाने की स्वीकृति दी गई है कि इत नए करपों का समस्त उत्पादन निर्यात 
किया जाएगा । 
विदेशी प्रतियोगिता तथा निर्यात--विदेशी बाजार में स्पर्धा बढ़ रही है । 
गत कुछ वर्षों से जापान, हांगकांग, पाकिस्ताव और ब्रिटेन से प्रतियोगिता का सामता 
करता पड़ रहा है । भारतीय कपड़ा हांगकांग, ताइवान, पाकिस्तान, कोरिया आदि 
की तुलता में 40 प्रत्तिशत महगा होने से विदेशों में उसकी माँग घटती जा रही है । 
तिर्यात जिस तेजी से घट रहे हैं उससे उद्योग व सरकार दोनों हो चितित हैं । निर्यात 
में कमी का मुख्य कारण है उत्पादन की लागत में निरंतर वृद्धि, रई की कीमत व इधत् 
आदि की लागत में लगातार वृद्धि । 

4, कैंचचे साल का अधाव--कपास के सम्बन्ध में आज भी हमारा देश 
स्वावलम्बी नहीं हो पाया है । देभ-विभाजन के कारण भारत में कपास का अभाव हो 
गया है, जिससे भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को कपास के अभ्षाव का सामना करना पड़ 
रहा है । सन्त 965 के अन्त तथा सन्‌ 956 के प्रारम्भ में कपास के पर्याप्त स्टाक 
न होने के कारण बम्बई और गुजरात की मिलें कुछ काल के लिए बन्द करनी पड़ीं 
अथवा उत्र्मँ काम कम कर दिया गया । इस सप्य हम लगभग 20 करोड़ रुपये से 
लेकर 80 करोड़ रुपग्रे का कपास बाहर से आयात करते 

5. हाथ करघा एवं मिल उद्योग के समन्वय की ससस्या--भारत में कुल सूती 
बस्‍्त्र के उत्पादत का प्राय: 45 प्रतिशत भाग विकेन्द्रित क्षेत्र विशेषत: हाथ करवा व 
बिजली से चलने वाला करघा उद्योग द्वारा उत्पन्त किया जाता है । हाथ करधा उद्योग 
को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा मिल उद्योग के कपड़े के मुल्य, उत्पादन तथा 
किस्म पर कई प्रकार से प्रतिबन्ध लगाये गये, जिससे प्राप्त आय का उपयोग हाथ 
करवा उद्योग के विकास के लिए किया जाता है। हाथ करवा उद्योग को प्रोत्साहन 
देता उचित है। परन्तु मिल मालिकों का कहता है कि सिलों के उत्पादन की सीमा 
निर्धारित करके व कर लगाकर हाथ करचा उद्योग का विकास करना उचित नहीं है । 
मिल उद्योगों के हितों की भी रक्षा की जानी चाहिए । अतः सूत्ती कपड़ा उद्योग विभिन्‍न 
क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है । 
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(|, अन्य समस्याएँ व कठिनाइयाँ--(अ) सरकार सूती कपड़े पर उत्पादन 
शुल्क में निरन्तर वृद्धि करती जा रही है जिससे इसके मूल्य में निरन्तर वृद्धि होती 
जा रही है । !70563 और अगस्त 974 के बीच उत्पादत-लागत में 50 प्रतिशत 
वृद्धि हुई है, परन्तु इसके विरुद्ध कपड़े की क्रीमत में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि 
हुई । परिणामत:ः लाभ की मात्रा और भी कम हो गयी (ब) भारतीय सूती वस्त्र- 
उद्योग के अ्षमिकों को उत्पादकता अत्यन्त न्‍्यूत है। उदाहरण के लिए अमेरिका भें 
एक हजार तकुओं की देखभाल के लिए दो श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जबकि 
भारत में इसी कार्य के लिए 0 श्रमिक रखे जाते हैं। (स) भारतीय सूत्री वस्त्र के 
सामने एक समस्या प्राविधिक जावकारी की कमी है । इसके लिए तयी प्राविधिक 
' उद्योग प्रशिक्षण संस्थायें स्थापित की जानी चाहिए। (द) सूततो कपड़ा उद्योग को 
पर्याप्त तथा निरन्तर बिजली व शक्ति न मिलने के कारण भी बहुत-सी कठिनाइयाँ होती 
हैं । (य) सूती वस्त्र उद्योग को कृत्रिम रेशा वस्त्रोद्योग जैसे टेरीकाट, देरीलीव इत्यादि 
से काफी प्रतिस्पर्डा करनी पड़ रही है, क्योंकि कृत्रिम रेशों का उपयोग और उत्पादव 
बढ़ रहा है (र) श्रमिक संकट मेहगाई के कारण दिन्र दूता रात चोगुना बढ़ता जा रहा 

। (ल) इस उद्योग को ऋण देने की नीति बहुत कठोर बचा दी गई है। ऋणों को 
मार्जिन और ब्याज को दरे काफी बढ़ गई हैं । फलत: उद्योगों के सामने वित्तीय कठि- 
नाइयाँ उपस्थित हो गई हैं । (व) वर्तमाव समय में राष्ट्रीयकत मिलों के पास आर्थात्‌ 
राष्ट्रीय वस्त्र निगम के पास बिता बिके कपड़े का अम्बार लगा हुआ 

समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव 

सूत्ती बस्त्र उद्योग की समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित सुझाव 
प्रस्तुत किये जा सकते हैं-- 

!, आधुलिकीकरण को प्रोंट्साहुन--प्रत्येक सुदुढ़ मिल के लिए कानूनी रूप से 
यह आवश्यक कर दिया जाना चाहिए कि वह अगले दस वर्षों में अपनी आधुनिकीकरण 
करने की योजना बनाए और सरकार से स्वीकार करा कर इस सन्दर्भ में उचित कदम 
उठाए । इसके लिए केन्द्र व्‌ राज्यों में आवश्यक सरकारी मशीनरी की व्यवस्था सरकार 
ढ्वारा की जानी चाहिए 

. 2, बीमार सिलों का निदान--बीमार मिलों को सुदुढ़ मिलों में मिलाने की 
व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि वे भी सुदृढ़ मिलों के साथ मिलकर अपना कार्य 
क्र सके । इनकी व्यवस्था सरकार को भी अपने हाथों में ले लेवा चाहिए ताकि इनकी 
उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सके और उत्पादव को लाभदायक बना सके । 

38, लागत में कम्मी--ऊँची लागत को कम करने और उद्योग की लाभदायकता 
को बढ़ाने के लिए उद्योग को आधुतिकीकरण के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे 
मशीनरी आयात, विदेशी मुद्रा, वित्तीय प्रबन्ध आदि उपलब्ध कराया जाना चाहिए 

4, कपास उत्पादन हेतु प्रोत्साहन--कपास की पूर्ति में वृद्धि करने के लिए 
किसानों को अधिक कपास उत्पादन की प्रेरणा दी जानी चाहिए इसके लिए समर्पित 

प8०«> ४ 
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मूल्यों (५४9/0074 ?7068) में वृद्धि की जानी चाहिए । देश में कपास की सामान्य- 
तया कमी रहुतो हैं अतः: उसकी समय से पूर्व आयात करके, भण्डारण के रूप में रखने 
की व्यवस्था भारतीय कपास निगम के द्वारा प्रभावी ढंग से की जानी चाहिए जिससे 
कि सिलों को कपास निरन्तर अपनी आवश्यकतानुसार मिलती रहे । 

5, शक्ति को पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था---उद्योगों के लिए शक्ति की पर्याप्त 
मात्रा में व्यवस्था की जानी चाहिए । ईंधन और विद्यत समयान्तर्गत पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध कराया जाना चाहिए । विद्युत कठोती की प्रथा समाप्त की' जानी चाहिए 

- उत्पादन करों से छूद--सूती वस्त्रों पर उत्पादन करों का बोझ अधिक है 
अतः उन्हें उत्पादन करों से भी छूट प्रदान की जाबी चाहिए जिससे कि सूती कपड़ा 
सस्ता हो सके और माँग में वृद्धि होने से उद्योग भी अपनी उत्पादकता व लाभदायकता 
में वृद्धि कर सके । 

7, विनियोग एवं विकास में छूट प्रदान करता--जो मिल आधुनिकीकरण 
करने में जितना धन लगाये उत्त पर उसके आयकर अधिनियम के अन्तर्गत ऊँची दर से 
विनतियोग या विकास छूट दी जानी चाहिए । 

8, निर्यात वृद्धि हेतु प्रोत्साहन--निर्यात में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम 
अपनाया जाना चाहिए । विदेशों में सर्वेक्षण कराया जानता चाहिए ताकि सूचियों एवं 
माँग के अनुरूप उत्पादन को समायोजित किया जा सके । द 

प्रविष्य---भारत में सूत्ती वस्त्र उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। अन्तर्राष्ट्रीय 
जगत में वस्त्र की बढ़ती हुई माँग के अतिरिक्त देश को बढ़ती हुई जनसंख्या, सस्ती 
जल-शक्ति की उपलब्धि, लम्बे रेशे के कपास की खेती में वृद्धि, विदेशी निर्यात को 
बढ़ावा आदि के कारण सूती वस्त्र उद्योगों का विस्तार एवं विकास स्वाभाविक है । 

3, चीनी उद्योग 
(80847 ॥007579५) 

संक्षिप्त इतिहास--देश के संगठित उद्योगों में चीत्ती उद्योगों का स्थाव तीसरा 
। चीनी उद्योग भारत का अत्यन्त प्राचीन उद्योग है । परन्तु आधुनिक ढंग से चीनी 
का उत्पादन वेतसान शताब्दी के आरम्भ से ही शुरू हुआ । प्रथम चीती मिल तो सन 
903 में स्थापित हुई, परन्तु भारतीय चीनी उद्योग के विकात का इतिहास वस्तुतः 
892] से ही आरण्म होता है, जबकि इस उद्योग को सरकार द्ारा संरक्षण प्रदान 
किया गया । संरक्षण मिलने के पश्चात्‌ चीनी मिलों तथा उत्पादन में तीन्न गति से घृद्धि 
होने लगी । सनू !98-82 ई० में भारत में चीनी के केवल 32 कारखाने थे, जितका 
उत्पाद केवल ,6 लाख दव था। देश की आत्तरिक माँग की पूति के लिए लगभग 
5 लाख टव चीनी आयात्त की जाती थी। परन्तु सन्त 939-4:0 में कारखानों की 
. संख्या बढ़कर 45 और उत्पादत !2.4 लाख दत्त हो गया । इससे स्पष्ठ है कि चीनी 
उद्योग को संरक्षण से पर्बाप्त लाभ हुआ । संरक्षण के कारण चीनी उद्योग के विकास 
. को देखते हुए कहा जाता है कि भारतीय चीनी उद्योग संरक्षण का शिशु है। सम्त 
(950 से यह संरक्षण सम्ताप्त क्र दिया गया है। संक्षेप में, चीत्री उद्योग सन्‌ 982 
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से 950 तक !8 वर्षों तक संरक्षण के अधीन रहा और इस काल में उद्योग ने बहुत 
उन्तति की । 

द्वितीय महायुद्ध तथा इधके शश्वात्‌ु--सन््‌ 939 से द्वितीय महायुद्ध आरभ्म 
हुआ । तब से लेकर प्रथम योजना के प्रारम्भ होने तक माँग और पृत्ति को ध्यान में 
रखकर चीनी के वितरण के सम्बन्ध में सरकार ने कभी नियन्त्रण कभी विनियल्त्रण और 
कभी परत: नियन्त्रण की तीति अपनाई । 

सत्त 94]-42 से लेकर !950-5! तक चीनी उद्योग की स्थिति सिस्त 
प्रकार रही--- 

चीनी उद्योग प्रगति 











(लाख टलों में) 

वर्ष चीती का उत्पादन उपभोग 
]94]-49 नियन्त्रण 7,653 7.72 
942-43 ,, 0,69 8.37 
]9458-44 ,, 2,20 8.47 
[944-45 ,, 9.96 7.87 
945-46 ,, 957. 8.60 
]946-47 ,, 9.6 7.08 
947-48 विनियन्त्रण 0.92 ]0,62 
[948-49 0,27. ]2.0. 
949-50 नियन्त्रण व क [2,03 
950-5] आंशिक नियन्त्रण ].8 2,4 


2 कक बस कम अल कट मन अ पक 
युद्धछाल की स्थिति को सम्हालने के लिये सरकार ने चीती नियन्त्रण आदेश 
के अन्तर्गत 5 अप्रौल सन्‌ 942 को उद्योग पर नियन्त्रण लगा दिया, जिसके अधीन 
गन्ने और चीनी की कीमत के अलावा वितरण को भी नियन्त्रित कर दिया गया । 
उपभोवताओं के लिए सफेद चीनी का राशन कृम कर दिया गया । चीनी के मूल्यों प्र 
नियन्त्रण तथा इसका राशन सन्‌ !947 तक चलता रहा। सन्‌ 947 में, जबकि 
देश स्वतन्त्र हुआ, महात्मा गाँधी के प्रयत्व से चीनी के मूल्य तथा वित्तरण पर से 
नियन्त्रण हटा लिया गया, परन्तु इससे मूल्य बहुत बढ़ गये और अन्य कई प्रकार की 
क्ृठिताइयाँ उत्पन्त हो गई। अत्त: सन्‌ 949 में चीनी प्र पुनः नियस्त्रण लगाया गया 
तथा चीनी मूल्य निर्धारण व वित्तरण का दायित्व सरकार ने अपने ऊपर ले लिया । 
चीनी का उत्पादन सन्‌ 943-44 में ।? लाख टत से कम होकर सन्‌ 946-47 
में केवल 9 लाख टन रह गया । 
पंचवर्षोष योजवाओं में प्रगति 


प्रथम योजना में चीनी उद्योग--प्रथम योजना की अवधि में चीनी उद्योग में, 
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बहुत अधिक प्रगति हुई । प्रथम योजना प्रारम्भ करते समय (!950-5!) चीजती का 
उत्पादत [! लाख टन था, जबकि चीनी के कारखानों की उत्पादन-क्षमता !5,4: 
लाख टन थी । प्रथम योजना के अन्त में चीनी का उत्पादन बढ़कर !8,6 लाख टन 
हो गया । अर्थात्‌ योजना में निर्धारित लक्ष्य से भी उत्पादयव अधिक था। इसका 
प्रमुख कारण योजना के अन्तिम दो वर्षों में गन्ने की बहुत अच्छी फसल का होना 
था । 

द्वितोष योजना में चोनो उद्योग - इस योजना में चीनी उद्योग के विकास प्र 
पर्याप्त जोर दिया गया । योजना काल में चीनी के उत्पादव को बढ़ाकर 22.5 लाख 
टन करने का आयोजन था । लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुरानी मिलों के विकास तथा 
उनकी मशीनों के सवीतीकरण के लिए योजनाएँ बताई गयीं और सहकारिता के आधार 
प्र 35 नई सिलें स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया । 

तृतीय पंचवर्षीय योजना में चीनो उद्योग --चूकि तृतीय योजना आरम्भ होने 
के समय मिलों के पास जमा चीती का स्टाक बहुत अधिक था, इसलिए तृतोय योजना 
में चीनी के उत्पादद का लक्ष्य कम रखा गया अर्थात्‌ 30 से 35 लाख टव 
तक । तृतीय योजना काल में, 065-65 में चीनी का उत्पादन 25 लाख टन 
हुआ था । 

तीनों वर्षोष योजनाओं में -- तीसरी योजना के बाद चीनी उद्योग की स्थिति 
खराब हो गई । सतन््‌ !966-67 और 967-68 में चीनी का उत्पादन क्रमश: 
2!.47 लाख टन और 22.27 लाख टन था । सनू 968-69 के अन्त में मिलों के 
पास स्टाक को अनुमानित मात्रा ?*3 लाख टन थी । 

चतुर्थ योजना में चीनी का उत्पादत लक्ष्य 47 लाख टन निर्धारित किया 
गया था लेकिन योजना के अन्तिम वर्ष में चीनी का उत्पादन 39.48 लाख टन 
हुआ था 

पाँचवों योजना-- !9078-79 में चीनी का उत्पादन 57 लाख टत् करने का 
लक्ष्य रखा गया था। सन्त 977-78 में चीती का उत्पादव 74"50 लाख टन हुआ 
977-78 में 070 लाख टन चीवी का निर्यात किया गया । 

“छठी योजना--- ! 984-85 तक चीजी की घरेलू माँग 0:64 मिलियन टन व 
निर्यात हेतु माँग । मिलियत टन होते की सम्भावना हैं। योजना के अन्त तक चीलती' 
उत्पादन क्षमत्ता व वास्तविक उत्पादन क्रमश: 8 मिलियन टस वे 764 सिलियन दत्त 
होने की आशा है। 

वर्तमान स्थिति 
(+) भिलों की संखया--सन्‌ 982 में देश में कुल 320 सिलें थीं जिसमें से 
54 मिलें सहकारी क्षेत्र में थीं जिनका उत्पादत कुल चीनी उत्पादन का 56 प्रतिशत 
था। 
(0) पूंजी और रोजगार--इस उद्योग में लगभग 500 करोड़ रुपये की 
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पूंजी वितियोजित है और लगभग 300 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला 
हुआ है। टू 

(॥) उत्पादन -विश्व के प्रमुख चीदो उत्पादकों में सारत का पंचस स्थान 
हैं । चीनी का उत्पादत 4950-5व में .3 लाख टन ही था जो 98-82 मैं 


बढ़कर 84“38 लाख टत हो गया है जैसा कि चीचे सारणी में दर्शाया गया 
है :-- 
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(४) निर्यात - भारत से चीती का भी पर्याप्त मात्रा में निर्यात किया जाता 
है । 975-76 में चीनी की सर्वाधिक मात्रा में निर्यात किया गया । इसके पश्चात्‌ 
चीती के निर्यात में निरन्तर कमी हुई है । निम्नलिखित तालिका में चीनी के निर्यात को 
दर्शाया गया है । 
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(९) भरतिव्यक्षित उपभोग--भारत में चीती के प्रतिव्यक्ति उपभोग में निरन्तर 
वृद्धि हो रही है लेकिन फिर भी अन्य राष्ट्रों की तुलना में यह बहुत कम हैँ । 4979 में 
विश्व का औसत चीनी उपभोग 2“! किलोग्राम था जबकि भारत का प्रतिव्यक्ति उप- 
भोग केवल 40'2 किलोग्राम था । 

(से) विश्व में स्थान --भारत ने 98-82 भें 84 लाख टत से भी अधिक 
. चोली का उत्पादन करके विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त क्र लिया है। रूस, ब्राजील व 
क्यूबा भी प्रमुख चीनी उत्पादक राष्ट्र हैं। 

(सो) चुकन्दर से चीनी बनाना--भारत में मुख्यतः: गस्ते से चीनी बनाई 
जाती है लेकिन देश में सर्वप्रथम श्री गंगा नगर सुगर मिल, राजस्थान ने चुकन्दर से 
चीनी बनाना प्रारम्भ किया। 978-79 में इस मिल ने चुकल्दर से 2!,63 विवण्टल 
चीनी का उत्पाद किया । 

(सत्र) सरकारी निमस्त्रण--6 अगस्त 978 से 6 अगस्त 979 की 


22 भारत में प्रमुख बृहत उद्योग 


संक्षिप्त अवधि के लिए चीनी पर पूरी,तरह से नियन्त्रण हटा लेने के बाद सरकार 
7 दिसम्बर !979 से फिर चीनी पर आंशिक तियन्त्रण लागू कर दिया और दोहरी 
मूल्य नीति अपवाई । इस नीति के अन्तर्गत चीनी मिलों के कुल उत्पादन का 65 
प्रतिशत सरकार तियस्त्रण मूल्य पर लेवी के रूप में खरीद लेती है और शेय 35 प्रतिशत्त 
उत्पादन को बिना किसी प्रकार के सूल्य नियन्त्रण के खुले बाजार में बेचने की अनुभूति 
दी जाती है । 

(४) वितरण--चीनी उद्योग की विभिन्‍न राज्यों में स्थिति निम्नलिखित प्रकार 
8--- 

(अ) उत्तर प्रदेश -उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग में सबसे आगे है। यहाँ भारत 
की कुल उत्पादित चीनी का लगभग 72 प्रतिशत उत्पन्त होता है । इस प्रदेश में चीची 
के कारखाने प्रमुख रूप से दो क्षेत्रों में हैं---प्रथम गंगा-यम्भुवा दोआब क्षेत्र और द्वित्तीय 
तराई क्षेत्र | गंगा-यम्रुता दोआब के सुख्य जिले मेरठ और सहारनपुर हैं और तराई 
क्षेत्र के अन्तर्गत गोरखपुर तथा रुहेलखंड के क्षेत्र आते हैं, जिसके मुख्य जिले गोरखपुर, 
देवरिया, बस्ती, गोंडा, शाहजहाँपुर, रामपुर, बरेली, सीतापुर, सलेमपुर और बिजनौर 
हैं । इसके अतिरिक्त, मध्यवर्ती क्षेत्र कानपुर, मुरादाबाद तथा लखनऊ में भी चीनी की 
सिलें हैं । 

(ब) बिहार--चीनी के उत्पादन में दुसरा स्थान बिहार का है । इस राज्य 
: में भारत की लगभग 5 प्रतिशत चीची बनाई जाती है। बिहार में इस उद्योग से सुख्य 
केन्द्र चम्पारन, सारन, म्रुजफ्फरपुर और दरभंगा हैं । 

(स) भहाराष्ट्र --चोनी के उत्पादन में महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है। इस 
प्रदेश में उत्तम प्रकार का गन्ना उत्पत्त किया जाता है अतः यह प्रस्ताव रखा गया है 
कि चीनी उद्योग को इस क्षेत्र में बढ़ाया जाय । यहाँ के प्रमुख केन्द्र मतमाण्ड, अहमद- 
नगर, नासिक ओर पूना हैं । 

, [द) पश्चिम बंगाल--यहाँ चीनी के कारखाने बेलडाँगा, नदिया तथा चौबीस 
परगना जिलों में स्थित है ; 

(य) तमिलनाडु - इस प्रदेश के उत्तरी अरकाट, दक्षिणी भरकाद, कोयम्बटूर, 
मदुरा और तिरुचिरापत्ली जिलों में यह उद्योग स्थित हैं 

(र) आल्क्र -प्रदेश - यहाँ चीनी के अधिकतर कारखाने विशाखापटनम, विजय- 
वाड़ा हास्पेट, कोट, टावुक, सामलकोट, हैदराबाद आदि में स्थित हैं । 

(ल) पंजाब--अमृतसर, जगाधरी, फगवाड़ा, हमीरा, भोगपुर जिलों में चीनी 
की अनेक सिलें हैं । 

चीती उद्योग की समस्याएँ और उनका समाधान द 
पु , गन्ने सम्बन्धी कठिनाइयाँ--भारत में चीनी मिलों का भाग्य गन्ने के 
. उत्पादन पर आधारित है । गस्ते के अभ्षाव के कारण चीनी का उत्पादन कम होता है 
और कारखानों को हावि होती है । भारत में गन्‍्ता क्रम होने के कारण, गते की प्रति 
: हेक्टेयर उपज का कस होना है। भारत में गस्‍्ने की प्रति एकड़ उपज ही कम नहीं है 
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यहाँ गन्‍ले का गृण अत्यन्त च्यूत्त हैँ जिससे गल्ते से उपलब्ध चीनी का अनपात अपेक्षाकृत 
म होता है 

डपाय-- गन्ते के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए वैज्ञानिक आधार पर कृषि 
की जाती चाहिए। इसके लिए उत्तम खाद और बीज तथा पर्याप्त पानी का प्रबन्ध 
करता आवश्यक है । इसके अतिरिक्त मिलों के भी अपने गन्ना उत्पादन फार्म होने 
चाहिये । 

2. उप-उत्पादकों को समस्या--चीनी बचाते समय कई सहायक उत्पादन प्राप्त 
होते हैं जेसे छोई (99895585) तथा शीरा (](095565) । इत्तका प्रयोग कई उपयोगी 
बस्तुएँ बनाने के लिए किया जा सकता है जैसे--छोई से कागज, गत्ता आदि बताया 
जा सकता है तथा शीरे से अल्कोहल व उर्वरक । 

उपाय--चीनी उद्योग में उत्पादत-व्यय कम से कम करने के लिए गन्ने की 
छोई और शीरे जेसी उपोत्पत्ति का कागज, सोख्ता, खाद, गत्ता एवं अल्कोहल आदि 
वस्तुएँ बनाने में उपयोग करना चाहिए । 

. 3. गुड़ तथा खांडसारोी से प्रतियोगिता--चीती की गुड़ तथा खाँडसारी से 
प्रतिमोगिता करनी पड़ती है । इनमें प्रतियोगिता का मुख्य कारण उनके घुल्यों में अन्तर 
पाया जाना है । 

उपाय-- प्रतिस्पर्द्धा की समाप्ति--चीनी, गुड़, एवं खाँडसारी की प्रतियोगिता 
को समाप्त किया जाना चाहिए जिससे उत्पादन में अनिश्चितता न रहे । इसके लिए 
गुड़ खांडसारी एवं चीती मिल क्षेत्र के विकास हेतु एक संग्रहीत योजना तैयार किया 
जाता चाहिए । 

4, आधुनिकौकरण की समस्या -- भारत में चीनी मिलों में मशीरदें काफी 
पुरानी हो गई हैं तथा घिस चुकी हैं, इससे उत्पादन व्यय अधिक होता हैं। अतः 
उत्पादन लागत को कम करने के लिए इस उद्योग के आधुनिकीकरण को आव- 
श्यकृता के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होगी जिसका सर्वथा 
अभाव है । द 

उपाय --पुरानी चीनी मिलों का शीघ्रातिशीत्र आधुतिकीकरण किया जाना 
चाहिए । 

5. अनाथिक कठिनाइयाँ--भारत में बहुत-सी चीनी मिलें ऐसी हैं जिनका 
आकार छोदा है और आशिक दुष्टि से वे अलाभप्रद इकाइयाँ माती जाती हैं । 

उपाय -सरकार को इत अलाभप्रद इकाइयों को या तो इसका आकार 
बढ़ाकर इन्हें लाभप्रद बताने का प्रयत्त करता चाहिए अथवा इन्हें समाप्त कर देता 
चाहिए । द 

6, कम उत्पादन क्ष मता--भोरतीय चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता बहुत 
कम है । अत: अन्य देशों की अपेक्षा चीनी का उत्पादन भारत में बहुत कम है | 

उपाय--का रखानों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए और नवीन 
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मिलों को अनुमति देंते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तकी क्षमता 
8500 टत् प्रति-दिन से कम न हो । 

7. फारखानों का दूर होना - भारत में चीनी के अधिकांश कारखान गन्ने के 
खेतों से दूर हैं । अतः गल्‍ने को कारखानों तक पहुँचाने में बहुत व्यय होता है और मार्ग 
में गन्ने का रख काफी सूख जाता है । 

उपाय---चौती की नयी मिलों की स्थापना उन्हीं क्षेत्रों में की जानी चाहिए जहाँ 
गन्ने के खेत हैं । क्‍ 

8, कम अवधि--भारत में चीनी के कारखाने नवम्बर से फरवरी तक लग- 
भंग 20 दित्त कार्य करते हैं। अर्थात वर्ष में अधिकांश समय वे बेकार रहते हैं । 
अत: गन्ने की जल्दी तथा देर से पकने वाली किस्तों को बोने के लिए प्रोत्साहन देना 
चाहिए । क्‍ 

9. परिवहन सम्बन्धी असुविधा--भारत में गन्ना उत्पादन क्षेत्र और चीनी 
की मिलों के बीच काफी दूरी है। इस दूरी को तय करने के लिए परिवहन के सस्ते 
और उपयुक्त साधनों का अभाव है । 

उपाय--परिवहच के सस्ते और उपयुक्त साधनों को जुटाना चाहिए तथा 
ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की जाती चाहिए 

0, अनुसन्धान सम्बन्धी अभाव - भारत में अनुसन्धान सम्बन्धी अभाव के 
कारण गन्ने की किस्म में सुधार नहीं हो पाता । अत: इस ओर भी ध्यान दिया जाता 
चाहिए ताकि गन्ना मोदा, मीठा और रसदार उत्पन्त किया जा सके । 


4. पटसन था जुट उद्योग 
( 390० ॥760%79 ) 

संक्षिप्त इतिहा त---भारतवर्ष में आधुनिक जूद उद्योग लगभग 800 वर्ष पुराता 
है देश में जूद उद्योग सन्‌ 855 में आरम्भ हुआ जब जाज आबलेंड ने पश्चिमी 
बद्धाल में जूठ मिल स्थापित की । इसके पश्चात्‌ इस उद्योग का विकास होने लगा । 
स॒त््‌ व93-4 में भारत में कुल 564 जूठ मिलें थीं जितमें 43.3 लाख गाँठ कच्चे 
जूद की खप्त हुई थी तथा 28.3 करोड़ रुपये के. जूद का सामान निर्यात किया 
गया था। द 
..... प्रथम महायुद्ध एवं उसके बाद की प्रगति--प्रथम महायुद्ध तक जूट उद्योग की 
प्रगति काफी धीमी रही । परन्तु प्रथम महांयुंद्ध ने, अन्य उद्योगों की तरह जूट उद्योग 
को भी प्रोत्साहित किया और इससे अच्छी उन्नति की | यहु समृद्धि काल, युद्ध के 
. उपरान्त भी जारी रहा । परन्तु सन्‌ 929 की आर्थिक मन्दी का प्रभाव इस उद्योग 
. पर पड़ा और इस उद्योग को काफी क्षति पहुँची । आथिक मन्‍्दी के कारण जूट की 
वस्तुओं का निर्यात बहुत घठ गया । मन्दी के कारण जूट के कारखानों में प्रति सप्ताह 
काम के घण्टों को घठा दिया गया तथा कुछ करघों को बन्द भी कर दिया गया। 
सन्‌ 936 भें जूट के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक भारतीय केन्द्रीय जुठ 
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समिति की स्थापना हुई । सन्‌ 938 ई० में विदेशी व्यापार की अनिश्चित्तता तथा 
सिलों की आपसी प्रतिस्पर्धा के ऋरण जूट उद्योग को भीषण संकट का सामता करना 
पड़ा । यह स्थिति द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ तक बती रही । 

द्वितीय महायुद्ध काल--द्ितीय महायुद्ध ने पुत: इस उद्योग को जीवन प्रदाव 
किया, क्योंकि युद्ध के कारण सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जूठ की वस्तुओं 
की माँग अत्यधिक बढ़ गई जिससे जूट और जूट की ब॒स्तुओं के मूल्य में अप्रत्याशित 
वृद्धि हुई । फलत: उत्पादन एवं निर्यात सें बहुत अधिक वृद्धि हुई | सन 939-40 भषें 
जूट की वस्तुओं का उत्पादत 2:8 लाख टन तथा निर्यात ( लाख टव था। सन्त 
940 के पश्चात्‌ विदेशी माँग में बहुत कमी हुई । सु 942 में भारत में अकाल 
पड़ा और कोयला तथा यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण जूट उद्योग के सामने 
पुन: संकट उपस्थित हुआ । इस प्रकार, द्वितीय महायुद्ध काल में जूठ उद्योग अच्छी 
तथा विपत्तिपूर्ण दोनों ही अवस्थाओं से गुजरा । 

देश-विभाजन का प्रभाव--सन्‌ 947 में भारत के विभाजन से इस उद्योग 
को भारी क्षेत्ति हुई। विभाजन के फलस्वरूप 75०, कच्चा जूट उत्पादित करने 
वाला क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया किन्तु लगभग सभी मिलें भारतीय क्षेत्र में रहीं । 
अतः जूठ उद्योग को कच्चे माल को समस्या का सामता करना पड़ा। समस्या का 
अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि सन्‌ 950-5 में जहाँ कच्चे जूट की 
माँग 70 लाख गाँठों की थी वहाँ पूति केवल 3] लाख गाँठों की थी । सन्‌ 949 से 
सन्‌ 395] तक भारत तथा पाकिस्तान में तबावपूर्ण वाताबरण के कारण स्थिति 
बहुत गम्भीर रही । सत्‌ 949 में भारत ने, पाकिस्तान के विपरीत, रुपये का 
अवमुल्यत कर दिया जिससे कच्चे माल के आयात में ओर भी कठिताई हुई क्योंकि 
पाकिस्तानी जूद भारत के लिए 44% सँहगा हो गया। ऐसी परिस्थिति में देश 
के भीतर ही ज़ूठ का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में विविध प्रयास किए गए और नये 
क्षेत्रों में जुट की खेती का विस्तार किये जाने लगा और वास्तव में इस क्षेत्र में पर्याप्त 
सफलता भी मिली है । 

.. पंचवर्षीय योजनाओं में जूट उद्योग 

प्रथम पंचवर्षोय योजना--जिस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित की 
जा रही थी उस समय जूट उद्योग के सामने सबसे गम्भीर समस्या कच्चे जूद के अभाव 
की थी । इसलिए प्रथम योजत्रा में कच्चे जुट का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर 
दिया गया था । प्रथम योजता के प्रारम्भ होने के पूर्व, सन्‌ 950-5व में कच्चे जूद 
का उत्पादन 33 लाख गाँठ था । इस योजना काल में इसे बढ़ाकर 53“7 लाख करने 
का लक्ष्य था.। किन्तु वास्तविक उत्पादन 42 लाख माँठ के बराबर ही हो सका । 
इन प्रकार, प्रथम योजना काल में तिर्धारित लक्ष्य की पूति नहीं हो सको । जुट के 
सामान को निर्यात करने का लक्ष्य /0 लाख ठत करने का था, किन्तु वास्तविक 
रूप में सच 955-59 में जूट के निर्यात की मात्रा 575 लाख टव के बराबर ही 
थी । 
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द्वितीय पंचवर्षीय योजना--दित्तीय योजना काल में कच्चे जूट के सम्बन्ध में 
देश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया । इसके लिए कच्चे जूट के उत्पादन 
का लक्ष्य 55 लाख गाँठ रखा गया । किन्तु इस लक्ष्य की पूति भी नहीं हो सकती । 
वास्तविक उत्पादन लगभग 33 लाख गाँठ के बराबर ही था। इस प्रकार, द्वितीय 
योजवा पूर्ण होने पर भी हमारा देंश कच्चे जूठ में आत्सनिर्भर नहीं हो सका । योजना- 
काल में उत्पादन व्यय कम करने, मशीनों का आधुनिकीकरण करने तथा निर्मात के 
प्रयत्नों पर जोर दिया गया । सन्त 957 में भारत सरकार ने एक जूट जाँच समिति 
नियुक्त की । जूट के उत्पादन की मात्रा एवं गुण को सुधारने के लिए इस समित्ति ने 
सुझाव दिया कि किसानों को बहुदेशीय सहकारी समितियों का तिर्माण करना चाहिए. 
तथा उन्हें अच्छे बीज व अच्छी खाद का भी उपयोग करना चाहिए । 

तृतीय योजना--तृतीय योजन! में उद्योग के +विकास के लिए कोई कार्यक्रम 
नहीं बताया गया । केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता के पूर्ण उपयोग के लक्ष्य प्राप्त 
करने व कच्चे जूट के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया। जूटठ की वस्तुओं का 
उत्पादन लक्ष्य 3 लाख टन रखा गया । सोभाग्यवश वह लक्ष्य 990-65 में ही प्राप्त 
कर लिया गया । परन्तु इसके पश्चात्‌ उत्पादत में गिरावद आयी । 

चतुर्थ पंचवर्षो ५ योजना---चतुर्थ योजना में जूट वस्तुओं के उत्पादन का लक्ष्य 
4 लाख टन रखा गया। सन्‌ 97-72 में उत्पादन स्तर ]2:29 लाख टन 
तक पहुँचा, लेकिन 973-74+ में उत्पादन केवल ०49० लांख टन ही रह गया । 

पाँचवीं योजना--योजनाकाल के वर्ष 976-77 में कच्चे जूट का उत्पादन 
70-9 लाख ठदव था जो योजना के अन्तिम वर्ष (977-78) में 74:2 लाख गाँठे 
हो गया । जूंठ के सामान का उत्पादव लक्ष्य 5 लाख टन रखा था जबकि वास्तविक 

पादव 977-78 में :78 लाख टच हुआ । योजता के आरघस्म में निर्यात 5*80 

लाख दन का था जो 977-78 में घठ कर 5"2] लाख दन रह गया । 

छठों योजनवा--छठीं योजना के अन्त तक ।5 मिलियन टव जूट निर्माण का 
लक्ष्य रखा गया है; इसमें से “55 सिलियत दत्त निर्यात किये जाने की सम्भावना है । 
वर्तमान में जूठ निर्माण उत्पादन क्षमता 4:82 सिलियन टत् ही हैं, अतः उत्पादन 
क्षमता में 0:2 मिलियन टन की और वृद्धि की जायेगी। ऐसा अनमसात है कि तिपुरा 
. व्‌ उड़ीसा में स्थापित होने वाली दो मिलों से उत्पादत क्षमता में 0*25 सिलियन टठसल 
.. को पृद्धि हो जायेगी । 
वर्तमान स्थिति 


0) मिलों की संशया ओर रोजगार--ज़ूट उद्योग में 5 मिलें हैं जिनमें 
लगभग 3 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है । 
(8) उत्पावन--पंट्सन की वस्तुओं का वास्तविक उत्पादन 950-5] 


837 हजार टत था जो बढ़कर 98-82 में 8:3 लाख टन हो गया । निम्तलिखित 
तालिका में जूद उत्पादत को दर्शाया गया है । 
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960-6] 970-7[7980-8[98-82984-83 
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(लाख टन) | द 
कच्चा चूट | 34 +[ 4 4 95 । 58 90 
(लाख गाँठे । 





(08) निर्यात--जूठ उद्योग विदेशी मुद्रा के अर्जन का एक प्रमुख स्रोत है । 
विश्व में जूद की वस्तुओं का निर्यात 30 प्रतिशत है । निम्नलिखित तालिका में जूट के 
निर्यात को दर्शाया गया है--- | 
भारत से जुट का निर्यात 
] सम 73-74 | 7-7 * 80-8 बा -82|84-85 


निर्यातु-[जाख टन) | 90 5*6 22) 6*6 | 4+ | 5-5 


(९) विश्व में स्थान--कच्चा जुठ उत्पादन की दुष्टि से विश्व में भारत का 
द्वितीय स्थान है । प्रथम स्थान बंगला देश का है। जूद का सासान्त बचाने में निर्यात 
करने की दुष्टि से भारत का प्रथम स्थान है । 

(५) जूढ उद्योग का स्थ(नीयकरण--झज्लूट उद्योग पश्चिम बंगाल में हुमली 

नदी के दोचों किनारों पर केन्द्रित है । देश की 85 मिलों में 0 जूट सिलें पृ० 
बंगाल राज्य में ही है । अतः जूट उद्योग का भौगोलिक वित्तरण अत्यक्षिक असमान है । 
जुट उद्योग के विकास कार्येक्रम 

जुट उद्योग के विकास के लिए समय-समय प्र अनेक कार्यक्रम अपनाए गए 
हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण नोचे दिया जा रहा हैं--- 


. बाजार विकास कार्यक्रम--निर्यात बचाए रखने व बढ़ाने की दृष्टि से 
बाजार विकास कार्यक्रम अपनाया गया है। भारतीय जूट मिल संघ ने अमेरिका व 
इंस्लैण्ड में अपना शाखा कार्यालय खोल रखा है। इसके अतिरिक्त अन्य महत्त्वपूर्ण 
बाजारों में समय-समय पर शिष्द मण्डल भेजे जाते रहे हैं 

(2) शोध एवं विफास--भारतीय जूट मिल सद्छ द्वारा संचालित एक शोध 
केन्द्र कलकत्ता में कार्य कर रहा है| इस केन्द्र में बीजों को सुरक्षित रखने, वैज्ञानिक 
बुनाई, रेशा तिकालने की नवीत विधियों इत्यादि पर शोध कार्य हो रहा है । 

(3) किस्म नियंत्रण--निर्यात (किस्म नियस्त्र"ण और निरीक्षण) अधिनियम 
9095 के अन्तर्गत सभी प्रकार की सैकिग और हेसियन का तिर्मात से पूर्व परीक्षण 
होना आवश्यक है । 


(4) जूढ टेक्सटाइल्स परा३. परिषदु--इंस परिषद्‌ की स्थापना जुलाई सन्त 


28 द . भारत में प्रमुख वृहत्‌ उद्योग 
059 में विदेशी व्यापार मन्त्री की अध्यक्षता में यह परिषद्‌ भारत सरकार को 
जूट उद्योग की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में परामर्श देती है । 

(5) जूद निगम को स्थापन्ा--फरवरी स॒त्त 97 में जूट निगम की स्था- 
पता 3 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से को गई । इस निगम के प्रुख्य कार्य इस प्रकार 
हैं :---निश्चित मुल्यों प्र कच्चा जूट क्रय करना, बफर स्टाक बनाना, जुट वस्तुओं 
के निर्यात को प्रोत्साहित करना तथा विदेशों से कच्चे जूट का आयात करना । 

(6) स्थायी सारण दर्शक समिति--जूट उद्योग की विभिन्‍न समस्याओं के 
समाधात्र व्‌ विभिन्‍न विभागों में समब्वय स्थापित करने के उहृश्य से सरक्वार ने एक 
“स्थायी मार्यदर्शक समिति” के गठन का निर्णय किया है। यह समिति ज़ूट उद्योग 
सम्बन्धी समस्याओं के समाधाव हेतु अ्भावशाली उपायों पर विचार करेगी तथा उचित 
निर्णय लेगी । 

(7) ब्रशिक्षण. सुविधा--इन्स्टीट्यूट ऑफ जूट टेक्नोलोजी, कलकत्ता 
(वरहञाप्राठ रण 376 प९००7०089 (थ०एा७) यहाँ जूट उद्योग सम्बन्धी प्रशिक्षण 
जूद की कताई व बुनाई, ज्रूद प्रदाव करता है । से तिमित सामान के किस्म नियन्त्रण 
तथा मशीनों के रख-रखाव सम्बन्बी प्रशिक्षण प्रदात किया जाता है । 

(8) राष्ट्रीय जूट उत्पादक निगम--हाल ही में भारत सरकार ने इस निगम 
को स्थापना की है और इसके नियन्त्रण में 5 जूठ मिलें हैं । इन मिलों के पुनर्स्थापन व 
आधुनिकीकरण की योजता बचाई जा रही है । इंस उद्देश्य से छठीं योजना ]980-85 
में 5:50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैं । 

, विकास परिषद--जूट के सामानों पर । मार्च 976 से एफ वर्ष की 
अवधि के लिए शुल्क लगा दिया गया है । जुट के सामानों के लिए एक विकास परि- 
पद को स्थापना की गई है जो इस शुल्क से प्राप्त राशि का उपयोग अनुसन्धान तथा 
विकास कार्यक्रमों में करेगी । यह परिषद्‌ उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही 
उत्पादन कार्यक्रमों में तालमेल स्थापित करेगी तथा समय-समय पर इसमें हुई प्रगति की 
समीक्षा करेगी । 


जुट उद्योग की प्रमुख समस्याएं 


वर्तमान समय में भारतीय जूद उद्योग की निम्तलिखित प्रमुख समस्याएं 
ला 
..... 3. कच्चे जूट का अभाव--देश के विभाजन के बाद जूट उद्योग के सम्प्रुख 
सबसे बड़ी समस्या कच्चे साल के अभाव की रही है । कच्चे माल के अभाव के कारण 
भारत मेँ उत्पादन कुशलता को क्षति पहुँची है और विश्व बाजार में भारत की प्रति- 
 योगिता सामर्थ्य घद गई है।.. 
...._ जूटठ के उत्पादन को पश्चिमी बंगाल के अतिरिक्त अन्य राज्यों में बढ़ाने का 
प्रयास करना चाहिए। इस दिशा में असम, बिहार व उड़ीसा की राज्य सरकारे 
“प्रयत्नशील हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश व आन्क्र-प्रदेश भी इस प्रयास में सम्मिलित 
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हो गए हैं। साथ ही हमें अपने देश में उत्पन्त जूठ की किस्स में भी सुधार करना 
चाहिए । क्‍ द 

2. जूढ उद्योग के आधुनिकौकरण को समस्था --भारतीय जूट उद्योग काफी 
पुराना होने के कारण इस उद्योग में अधिकांश मशीनें काफी पुरानी हैं, जिससे उत्पादन 
लागत बहुत अधिक है । विदेशी प्रतियोगिता में टिकने के लिए उत्पादन लागत को कम 
करना आवश्यक है, जो तब तक सम्भव नहीं है जब तक पुरानी और जीर्ण-शीर्ण मशीनों 
की जगह नई मशीत्ते नहीं लगाई जाती हैं । मिलों के आधुनिकीकरण के मार्ग का सबसे 
बड़ा रोड़ा वित्त की कमी है 

भारत सरकार ने पटसन उद्योग के आधुविक्षीकरण के लिए आरख्म में राष्ट्रीय 
उद्योग विकास तिगस की स्थापन्रा की। हाल ही के वर्षों में सुव्यवस्थीकरण 
(१4४079॥5800॥) और आधुनिकीकरण में प्रगति हुई है और लगभग सभी पट्सच 
कारखानों ने यह कार्य पूरा कर लिया है । द 

3, स्थानापन्‍्त वस्तुओं की सप्तस्या--अनेक पश्चिमी देशों ने जुट के स्थावा- 
पतन्न पदार्थों का उपयोग आरम्भ कर दिया है । संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपाइल्स, 
ब्राजील इत्यादि देशों में पैकिंग के लिए बरलप (फ्रेण89) तथा विशेष प्रकार का 
कागज प्रयोग में लाया जा रहा है। अभी कुछ समय पूर्व ही पोली प्रीफिलिन (2०9४- 
770909[076) चनास का वया रेशा तिकाला गया है जो गलीचे के नीचे (जुट वस्त्र 
के स्थान पर) लगाया जा सकता है । अतः इस उद्योग के लिए स्थानापन्‍्न वस्तुओं का 
प्रयोग भी बड़ा खतरा है। इस समस्या का समाधान तभी सम्भव है जब जूट की 
वस्तुओं की कीमत सस्ती की जाय । जब तक भारतीय जूट की बनी हुई बस्तुएँ सस्ते 
मूल्यों पर बिकती रहेंगी तब तक इसे स्थानापन्त वस्तुओं की प्रतियोगिता का कोई 
भय नहीं हैं । 

4, निर्यात की समस्यथा--भारत का जूट उद्योग मुख्य रूप से एक निर्यातक 
उद्योग है । परन्तु यह एक चिन्ता की बात है कि इसका निर्यात निरन्तर घटता जा 
रहा है । सिथेटिक पदार्थों एवं बंगला देश से तींब्र प्रतियोगिता के कारण उद्योग की 
बिक्री से आय बहुत घट गई है। क्‍ 

सिथेटिक रेशे और बंगला देश से प्रतियोगिता वास्तव में मूल्य युद्ध' है। 
मूल्य को प्रतियोगितात्मक स्तर प्र बनाए रखने के लिए उत्पादव व्यय को क्रम करते 
के प्रयास करने होंगे । द 

5. अशन्तोषजनक वित्तीय स्थिति - सारतीय जूट उद्योग के लाभ व वित्तीय 
स्थिति 7950 ओर 965 के मध्य सामान्य रहे । परन्तु उसके बाद इस उद्योग को 
निम्न लाभ के कारण असंतोषजन्क वित्तोय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । 
जूट मिलों की कमजोर आथिक स्थिति इस तथ्य से स्पष्ट हो रही है कि यह उद्योग 
लाभों का पुननविनियोजन नहीं कर पा रहे हैं । इन मिलों द्वारा पदसत्र के स्ठाक करने 
तथा माँग के अभाव में निमित साल को रोके रखने में भारी कठिताई का सामता 
करना पड़ रहा है। 


90 भारत में प्रमुख बृहत उद्योग 


6, बीसार मीलों की समस्या--जुद उद्योग में कच्चे माल की समस्या और 
लागत विधि की कठिनाई के कारण बीमार सिलों की समस्या भी उत्पन्त हो गई है। 
सन्‌ 980-8] भें ऐसी बीमार मिलों की इकाइयाँ 36 थीं जिनमें से दो इकाइयों को 
सरकार ने अधिग्रहीत कर लिया है। 

सरकार को चाहिए कि ऐसी इकाइयों को जीवित रखने के लिए उचित ब्याज 
दर प्र वित्त उपलब्ध करायें तथा वर्ष भर इन्हें उचित कीमतों पर जूद निगम से पटसत 
उपलब्ध कराया जाय । 

7, श्रम असन्तोष --भारत की अधिकांश जूट मिलें पश्चिमी बंगाल में ही हैं 
जहाँ पर श्रम समस्या काफी गम्भीर है जिसका श्रमिकों की उत्पादकता पर विपरीत 
प्रभाव पड़ता है । 

8, अनुसंधान की समस्या--देश में जूट उद्योग से सम्बन्धित अनुसंधान के 
लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। इण्डियन जूट इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसियेशन के नाम 
से एक संस्था को स्थापना कुछ वर्षों पूर्व की जा चक्की है किन्तु यह देश की आवश्य- 
कताओं के लिए अपर्याप्त है । इस संस्था ने संयुक्त राज्य अमरीका में फेवरिफ रिसर्च 
लेबोरेदरीज आफ डैडहम की अनुसंधानशाला में शोध सम्बन्धी समझौता 
किया है । 

9, अतिरिक्त क्षमता तथा बन्द मिलों की समस्यथा---ज़ूट उद्योग में अतिरिक्त 
क्षमता तथा बन्द मिलों की समस्या भी विद्यमात है । सन्त 9956-67 भें जूट मिलों 
की कुल उत्पादव-क्षमता का लगभग 92 प्रतिशत उपयोग में लिया गया था, परल्तु सन्त 
]979-80 में यह उपयोग घदकर 82 प्रतिशत रह गया । 

0, दोषपूर्ण कर नोतियाँ---इस उद्योग में आने वाले ज्वार-भाटे का उत्तर- 
दायित्व सरकार की कर नीतियों पर भी है । जब-जब हमारे जूट उत्पादन का निर्यात 
बढ़ा है, सरकार ने इतना अधिक निर्यात कर लगाया कि उद्योग के विस्तार को धवका 
पहुँचा है । परव्तु अब भारत सरकार ने जूद से बनी सभी वस्तुओं पर से निर्यात शुल्क 
हटाकर भारतीय पटसन की अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में व्याप्त कठोर प्रतिद्वन्द्रिता के 
सामने दिक सकने योग्य बनाने के लिये रचनात्मक कदस उठाया है । 

क्‍ जुट उद्योग की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव 


जूट उद्योग की समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए 
जाते हैं :-- 

.._]. कच्चे ज़ूठ के उत्पावन को प्रोत्साहन--कच्चे माल की पृत्ति हेतु कृषकों 
को कच्चा जुद अधिक उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । गत 
दशक में प्रति एकड़ जूद का उत्पादन लगभग 2“79 गाँठ था जिसको 4*6) गाँठ तक 
बढ़ाया जा सकता है। इसके लिये अच्छे किस्म के बीज एवं उन्नत खादों की व्यवस्था 
की जानी चाहिए । 


2. भण्डी विकास कार्यक्रम-ज़ूट तिरित माल के निर्यात के प्रोत्साहन हेतु 
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सण्डी विकास कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए। भारतीय जूट मिल्‍्स संघ ने इस 
उद्देश्य से ग्रेट ब्रिटेत और संयुक्त राज्य अमरीका में अपनी शाखाएँ स्थापित की हैं । 
जूट के सामान के बाजारों में भी समय-समय पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता 
है । इस कार्यक्रम को और अधिक सक्रिय बताया जाता चाहिए । 

3. बीमार मिलों को आथिक सहायता--सरकार को चाहिए कि बीमार 
मिलों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें पुत्र: कार्यशील बनाये । 

4, पर्याप्त मात्रा में शक्ति को व्यवस्था--झ्ृट उद्योम की पर्याप्त मात्रा में 
शक्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि मिलें अधिक से अधिक इन कार्यशील 
रहकर अपने उत्पादन लक्ष्य को आ्राप्त करने में समर्थ हो सकें । 

3. आवश्यक साख की व्यवस्था--जूट के उत्पादत में वृद्धि, जूट बस्तुओं के 
तिर्माण एवं निर्यात में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि उन्हें आवश्यक साख की सुविधा 
प्रदान की जाय । 

5. शोध एवं विकास--क्वत्रिस रेशों के प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिये ज़ूट 
उद्योग द्वारा अनुसंधाव एवं विकास प्र अधिक व्यय करके ऐसी तकत्तीक का विकास 
करना चाहिए जिससे जूद की वस्तुएँ कृत्रिम रेशे की वस्तुओं से दिकाऊ एवं सस्ती 
पड़े जिससे कि प्रतिस्पर्धा का मुकाबला किया जा सके । 

7. आन्तरिक माँग की वृद्धि--आन्तरिक माँग में वृद्धि हेतु इस उद्योग में 
लगने वाले कर को सरक्तार यदि पूर्णतया समाप्त त कर सके तो इसमें कमी अवश्य 
करनी चाहिए । | 

8, आधुनिकोकरण एवं अभिनवीकरण---जूट उद्योग के विकास हेतु आधु- 
सिकीकरंण एवं अभिनवीकरण के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाती चाहिए । 
अभी तक इस क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह लामकर हो रही है, अतः इस दिशा में और 
सी महत्त्वपूर्ण प्रयास किये जाने चाहिये । 

9, आस्तरिक बचतों में वृद्धि--ज्वूट को वस्तुओं की बढ़ती हुई लागत व 
गिरते हुए लाभों के तियन्त्रण हेतु आन्तरिक बचतों को बढ़ाने हेतु प्रयास किये जाने 

चाहिए । 
द 0, ग्रुणात्मक नियन्त्रण--जूट की वस्तुओं के पिर्यात में वृद्धि के लिए इस 
उद्योग में किस्म नियन्त्रण प्र विशेष ध्यात दिया जाना चाहिए । 

भविष्य--यद्यपि जूट उद्योग वर्तमान समय में संकट से गुजर रहा है परन्तु 
इसका भविष्य उज्ज्वल है। भारत का जुट उद्योग कृत्रिम धागों वबंगला देश से 
सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्द्धा कर सकता है, यदि अनुसंघात व विकास के द्वारा जूट के माल 
का मुल्य विश्व के बाजार में उचित स्तर प्र रखा जावे । पश्चिमी यूरोपीय देशों और 
संयुक्त राज्य अमरीका में वर्तमान समय में मुक्त प्रसार की प्रवृत्ति विस्तृत हो रही है । 
हैं। अतः भारत के ज़ूद के सामान्र विक्रय के लिए अच्छा क्षेत्र है। सोवियत रूस 
आस्ट्ू लिया व सूडान सारत के लिए त्ये महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं। 


(छ 
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5. कोयला उद्योग 
। ((008॥ 0095779) 

कोयला उद्योग भारत का एक आधारभूत उद्योग हैं। किसी भी देश के ओऔद्यो- 
गींकरण के लिए कोयले एवं लोहे की आवश्यकता पड़ती है। कोयले का प्रयोग 
औद्योगिक शक्ति के साधन के रूप में किया जाता है । कुल मिलाकर देंश में !3900 
. करोड़ टन कोयले के सण्डार का अनुमान लगाया गया है । 

संसार के कोयला उत्पादत में भारत का आठवाँ स्थान है। कोयले के प्रधान 
केन्द्र बद्भाल व बिहार राज्य में हैं । कोयले का क्षेत्र दामोदर घाटी में फेला हुआ है । 
रानीगंज व झरिया की खानों से देश के कुल उत्पादन का क्रमशः 30 या 40 प्रतिशत 
कोयला निकाला जाता है । कोयले की छोटो-छोटी खानें असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 
उड़ीसा, आंध्र-प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, जम्मू व काम्मीर में भी पायी 
जाती हैं । द ज 

संक्षिप्त इतिहास 

भारत में कोयला उद्योग का आरम्भ सन्‌ 84 में हुआ, जबकि सर्वप्रथम 
रानीगंज की खानों में कोयला निकाला गया । परन्तु !853 तक इस उद्योग का विकास 
नहीं किया जा सका । सन्‌ 853 के पश्चात्‌ भारत में रेलों का विकास किया जाने 
लगा । जब रेलें बची तो पहले कोयला इंगलेण्ड से मँगाया गया। वहु कोयला बहुत 
मेँहगा पड़ता था । अतः ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारत में खानों का पता लगाया 
और कोयला खोदना आरम्भ किया । कोयले का उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ा। भारतीय 
कोयला सस्ता होने के कारण विदेशों जैसे लंका, मलाया, पूर्वी द्वीप समुह आदि को 
भी भेजा जाने लगा । प्रथम महायुद्ध के आरम्भ होने के पूर्व कोयले का वाषिक उत्पादन 
एक करोड़ सेंतालीस लाख दत तक पहुँच गया । प्रथम महायुद्ध में विदेशों से कोयला 
आना बन्द हो जाने के कारण इस उद्योगों ने पर्याप्त प्रगति की । परन्तु युद्ध समाप्त 
होने पर अफ्रीका का सस्ता कोयला भारत में आने लगा और भारतीय कोयले को 
अफ्रीका के कोयले से प्रतियोगिता करने में बड़ी कठिनाई का सामता करना पड़ा। 
सन्‌ 927-30 के बीच अफ्रीका के कोयले की माँग कम हो जाने के कारण भारतीय 
कोयला उद्योग ने अपने खोए हुए बाजार को पुत्र: प्राप्त कर लिया और कोयले के 
उत्पादन में काफी वृद्धि हुई । इसके पश्चात्‌ मन्दी का युग आया और कोयले की माँग 
में अत्यधिक कमी आ गयी, फलत: कोयले की बहुत-सी खानों में काम बन्द हो गया । 

सन्‌ 934 से कोयला उद्योग ने पुन: उन्तति करता शुरू किया । बन्द हुई 
 खालें पुत्र: चालू की गई और कोयले की माँग पुत्र: बढ़ जाने के कारण कोयले का 
उत्पादन फिर बढ़ गया । विदेशों को भी कोयला निर्यात होने लगा। ह्वितीय महायुद्ध 
काल में माल के डिब्बे की कमी ने एक समस्या उत्पन्त कर दी। उधर लोहा इस्पात 
उद्योग की सरकारी माँग पूरा करने के लिए अधिक कोयले की आवश्यकता थी। 
सै 944 में कोयले प्र नियस्त्रण लगा दिया गया, परन्तु कोयले का उत्पादन 
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बढ़ता रहा । सन्त 945 में पिछले बर्षों की अपेक्षा कोयला का उत्पादन 30 लाख 
टन अधिक हुआ । उस समय कई खानों से घटियां किस्स का कोयला निकाला जाने 
लगा । स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त इस उद्योग की दशा में कोई उल्लेखतीय सुधार 
नहीं हुआ है । 
योजना काल में कोयला उद्योग द 

प्रथम योजना काल के आरम्भ में भारत में अनेक कोयले का उत्पादव लगभग 
344 लाख टव था, जो सन्‌ 955-56 में बढ़कर 384 लाख टन हो गया । 

द्वितीय योजना के लिए कोयले उत्पादन का लक्ष्य 6 करोड़ ठव रखा गया था 

किन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण कुल कोयले का उत्पादव 5*6 करोड़ टन ही हुआ | 

. घटिया कोयले को धोकर अच्छा कोयला बचाने के लिये योजना अवधि में चार केन्द्रीय 
धुलाई के कारखाने खोले गए और एक धुलाई केन्द्र दुर्गापुर के इस्पात के कारखाने में 
खोला गया । दूसरी योजना काल में ही राष्ट्रीय कोयला विकास तिभेस की स्थापना 
की गई । 

तीसरो योजना के लिए कोयले के उत्पादत का लक्ष्य 97 करोड़ टन था 
लेकिन वास्तविक उत्पादन 6*7 करोड़ टव ही हुआ | 968-69 चक योजना अव- 
काश के तीन वर्षों की अवधि से कुल मिलाकर कोयला निकालने में 40 लाख टन की 
वृद्धि हुई और इससे कुल प्राप्ति 7: करोड़ ठव हो गई । 

चोथी योजना की अवधि में कोयला प्राप्ति का लक्ष्य तीसरी योजना के लक्ष्य 
से भी कम 935 करोड़ टन रखा गया । !973-74 में लगभग 800 लाख टन 
कफ्रोयला प्राप्त किया गया । इस मात्रा में लगभग 50 लाख टन की वह वृद्धि भी शामिल 
है जो सांख्यिकीय हिसाब-किताब से अपेक्षित है । 
॥ पाँचवीं योजना इस योजना के अन्तिम वर्ष 978-79 में कोयला के उत्पादन 
लक्ष्य /240 लाख टन निर्धारित क्रिया गया था | लेकिन योजना की समाप्ति (977- 
78) पर कोयला का उत्पादन 300 लाख ठन था । 

छठवीं पंचवर्षीय योजना---इस पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत में कोयले 
की माँग 505 लाख टन हो जाने का अनुमान है । माँग में इस तीत्र वृद्धि का कारण 
खनिज तेल के अस्तर्साष्ट्रीय मूल्यों में बेचहाशा वृद्धि हो जाता है। इस योजना में 
650-0 लाख सीट्रिक टन कोयले के उत्पादव का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को 
प्राप्ति हेतु विशेष प्रयास करने होंगे | विद्यमान खानों तथा निर्माणाधीन खातों कौ 
क्षमता के पूर्ण उपयोग के अतिरिक्त नवीन खाचें भी खोली जायेंगी जिससे अति- 
रिक्त उत्पादन का 50 प्रतिशत कोयला निकाला जायेगा । 

वर्तमान स्थिति 

], उत्पादतल--प्रथम योजना के प्रारम्भ में भारत में कोगले का उत्पादन 32 
क्रोड ठन था जो 98-82 भें बढ़कर 3:0 करोड़ ठन हो गया। जैसा कि 
सारणी के अंकों से स्पष्ट है :--- 
९० 0 मल्कओ, ४ ः 
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वर्ष ]950-5] [80-6]|70+-7 8.-82 84-63 945 ०000 
उत्पादन 3*2 55 | 74 :8 |[3:0 |6:5 325 | 400 
करोड़ टन । 




















2, भंडार--भारतीय कोयले के भण्डारों के सम्बन्ध में अनेक विचार प्रस्तुत 
किये गये हैं लेकित यहाँ राष्ट्रीय योजता समिति? के अनुमाव दिये जा रहे हैं-- 


क्षेत्र--(!) रानीगंज-झरिया क्षेत्र | 2565 करोड़ टन 
४ ) मिरिडीह-देवधर क्षेत्र 75 
(3) सोन घाटी क्षेत्र 000 हर 
(4) महानदी धाटी क्षेत्र ढ 500 !7 
(5) वर्धा घाटी क्षेत्र 850 शक 
(6) सतपुड़ा क्षेत्र 00 के 
(7) पूर्वी हिमालय क्षेत्र 0 हे 
योग 6000 ह 


++ ००० रन. ३ पकाककभ ०१ 





अनबन 


वर्तमान अनुमानों के अनुसार कोयले के भण्डार 8643 करोड़ टन से भी 
अधिक हैं । 

3, खान की संख्या व रोजगार--देश में 843 कोयला खानें हैं जिसमें 6 
लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है । 

4. क्षेत्र--भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र बंगाल तथा बिहार राज्य में है । 
रानीगंज (पश्चिसी बंगाल) तथा झरिया (बिहार) की खानों से देश के कुल उत्पादन 
का क्रमशः 30 प्रत्तिशत या 40 प्रतिशत कोयला निकाला जाता है । 5 

5, विदेशी व्यापार---भारत के निकटवर्ती देशों में कोयले की कमी के कारण 
भारतीय कोयले की माँग रहती है । दूसरी ओर, यूरोप के औद्योगिक देश भी इसको 
माँग करते हैं, अतः भारत कोयले का निर्यात भी करता है। तीचे की तालिका में 
भारत से कोयले के निर्यात की मात्रा बतलाई है--- 


भारत से कोयले का निर्षात 





व्ष मात्रा 
आय [9375-76 4०4 लाख टन... 
8976-77._ द 5*2 लाख टन 
छत 5 द 6-3 लाख टन 
4982-88 । लाख टन 





भारतोय कोयले का सबसे बड़ा आयातकर्ता बद्भुला देश (लगभग 33 प्रतिशत) 
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है। श्री लंका, बर्मा अन्य आयातकर्ता देश हैं। फ्रांस भी भारतीय कोयले का बड़ा 
आयातकर्ता है। पश्चिमी जर्मनी, इटली व बेल्जियम अन्य देश हैं जो भारतीय कोयले 
का आयात करते हैं । 

6, कोयले का पश्रयोग--कोयला उत्पादन का सबसे अधिक भाग (लगभग 35 
प्रतिशत) रेलें काम में लाती हैं और दूसरा इस्पात उद्योग का है । इनके अतिरिवतत 
विद्यत उत्पादत व अन्य उद्योगों में इनका प्रयोग होता है । 

7, कोयला उद्योग का संगठन---पिछले पाँच दशकों में कोयला खान उद्योग 
के सम्बन्ध में गठित अनेक समितियों ने इस उद्योग का राष्ट्ीयकरण करने की सिफा- 
रिश॒ की जिसको ध्यान में रखते हुये भारत सरकार ने राष्ट्रीय कोयला विकास तिगम 
की स्थापना 956 में की । 

कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित निम्न वर्ष महत्त्वपूर्ण कहे जा 
सकते हैं--- 

7 अक्टूबर, 97]--निजी कोकिंग कोयला खातों का राष्ट्रीयकरण 

30 जनवरी, 973--विजी गेर-कोकिंग कोयला खान का राष्ट्रीयकरण 

! तवम्बर, 975-राष्ट्रीय. कोयला उद्योग का प्रबन्ध कोल 
इण्डिया लिमिटेड के अधीन 

इस प्रकार 97। और 973 भें लगभग सभी कोयला. खानों का राष्ट्रीय- 
करण कर दिया गया । राष्ट्रीयकृत कोयला खातों के संचालन और नियन्त्रण के 
लिये 4 जून, 973 को कोयला खान अथॉरिटी लिमिटेड” नाम की सरकारी, 
संस्था बनाई गई । राष्ट्रीयकत कोयला खानों के अतिरिक्त कुछ कोकिंग कोयला खातों 
का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है जो कि टिस्को (77520) और इसको (7800) 
इस्पात कारखानों की आवश्यकठाय पूरी कर रही हैं। 

8, बिश्व में स्थान--कोयले के विश्व उत्पादत में भारत का सातवाँ स्थान 

। 975 भें अन्य राष्ट्रों की स्थिति तिम्त तालिका से स्पष्ट है 





.. राष्ट मेरिका रूस चीन पोलेण्ड क्‍ इंगलूंड 


ै-+-..२२२२३०-००कललकवक नानक "मनन की लगन गतिए “गण पिकिशगनग 


प०जर्मनी भारत 





9-9 72 | 5% | 4 ] | 4] 
| 
कोयला उद्योग की समस्याएँ एवं उपचार 
9, खानों का अनाधथिक आंक्रार--भारत में अनेक कोयला खान्रों का आकार 
अनाथिक है । इसके कारण इन खातों में आधुनिक मशीनों के प्रयोग की सम्भावनाएँ 
बहुत कम हैं ' द 
उपाय--अतः यह आवश्यक है कि छोटी-छोटी आर्थिक आकार की इकाइयों 


उत्पादन , 24:0 | 205 
(प्रतिशत) 
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का एकीकरण करके उन्हें आथिक इकाई का रूप दिया जाय तथा इनका आधुनिकी- 
करण किया जाय । ऐसा करने से उत्पादन लागत कम होगी तथा उद्योगों को सस्ते 
मूल्य पर कोयला उपलब्ध हो सकेगा जो देश के ओद्योगीकरण में सहायक होगा । 

2, यातायात की समस्था--कोयला उद्योग के विकास में सस्ते, सुगम एवं 
द्रतगामी साधनों का कोयले के समात वितरण के लिए विशेष महत्व है । देश में इन 
साधनों के अभाव के कारण एक ओर तो कोयला खातों पर खुदा पड़ा रहता है तथा 
दइसरी ओर देश के विभिन्‍त क्षेत्रों में अनेक उद्योग या तो बन्द हो जाते हैं या अपनी 
क्षमतानुसार उत्पादत करते में असमथ रहते हैं। इसका प्रभाव विदेशी व्यापार प्र 
भी पड़ता है । 

उपाय--वर्तमाव कोयले की ढलाई का अधिकांश कार्य रेलवे उद्योग करता 
है किन्तु आवश्यकतानुसार रेलवे उद्योग सफलतापूर्वक कोयले को ढलाई का कार्य 
करने में पूर्णतः सफल नहीं हो रहा है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि कोयला 
ढुलाई की व्यवस्था में सड़क परिवाहत व जल परिवहत का भी सहयोग लिया जाये । 

3, दोषपुर्ण प्रबन्ध क्रीय ढाँचा--दोषपूर्ण प्रबन्धकीय ढाँचा भी उद्योग की पर्यातत 
प्रगति न हो पाने के लिए जिम्मेदार है। कोल इण्डिया लिमिटेड कोयला खालनों का 
प्रबन्ध अपनी विभिन्‍त सहायक करम्पतियों के साध्यम से करता है। इस प्रबंधकीय ढाँचे 
का सबसे बड़ा दोष यह है कि सहायक कस्पत्िियों के कार्य निष्पादन हेतु कोल इण्डिया 
लि० उत्तरदायी होता है जबकि इंच कम्पनियों के अध्यक्षों या प्रबन्ध संचालकों को 
चियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है । फलस्वरूप, सहायक कंम्पतियों पर कोल 
इण्डिया का सुदृढ़ नियंत्रण नहीं हो पाता । 

इस व्यवस्था में आवश्यक परिवतत किये जाने की आवश्यकता है। इसके 
अतिरिक्त कोयला उत्पादक कम्पनियों के पर्गंठन को आवश्यकता काफी समय से 
महसूस की जा रही थो ताकि उत्पादन कार्यों की ओर अधिक गति प्रदान कर कोयला 

वितरण प्रणाली को विवेकपूर्ण बनाया जा सके । 

द 4, अलाभका रो सुूल्य--इस उद्योग के समक्ष एक समस्या अलाभकारी मुल्यों 
की है जिसके कारण यह उद्योग निरन्तर घाटे में चलता रहा है यद्यपि विगत वर्षों में 
कोयले के कीमतों में कई बार वृद्धि की गई है किन्तु उत्पादन लागत में अपेक्षाकृत 
अधिक वृद्धि होने के कारण मुल्य वृद्धि निष्प्रभावी रही है उदाहरण के लिए--साफ्ट ' 
कोक जो देश का घरेलू इंधन है का मूल्य फरवरी, 98] में 50 ७ प्रति टन से 

बढ़ाकर 982 में 75 रुपये प्रति टन कर दिया गया। इसके बावजूद केद्रीय 

सरकार को साफ्ट कोक की उत्पादन लागत 25 रुपये प्रति टव है। 

..... इस समस्या का समाधान थोड़ी सी सत्ता से किया जा सकता है । एक आकलन 
के अनुसार कोयला उत्पादन लागत का लगभग 6597 मजदूरी ही होता है। वर्तमान 
में कोयला खानों में 50,000 से भी अधिक अतिरिक्त श्रमिक हैं जिन्हें लाभकारी काम 
. देने की समस्या उद्योग के सम्मुख हैं । यदि इत श्रमिकों को पर्याप्त एवं लाभकारी कार्यों. 


भारत में अमृख बृहुत्‌ उद्योग द 97 


में लगा दिया जाये तो उत्पादन में वृद्धि होने के साथ-साथ प्रति ठत उत्पादव लागत में 
भी कमी लायी जा सकती है। । 

5, कोयला क्षेत्रों का अवमान बितरण--देश के अधिकांश कोयले के भंडार 
बिहार व पश्चिम बंगाल में केन्द्रित हैं। कुछ कोयला मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास 
और असम से भी प्राप्त होता है । भन्‍्य राज्यों में कोयले का उत्पादन बहुत कम है 
किन्तु कोयले की माँग देश के अत्येक क्षेत्र में है। अतः कोयले के वितरण में अत्यधिक 
इलाई व्यय आता है । 

.. उपाय--इस समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि कोयले की 
ढुलाई के लिए यातायात के सस्ते साधव उपलब्ध होने चाहिए तथा उद्योग को प्रादेशिक 
आधार पर संगठित करना चाहिए । इसके अतिरिक्त कोयले के भण्डारों की खोज अन्य 
प्रदेशों में भी की जानो चाहिए । | 

5, आधुनिकीकरण को समस्या--सारत में कोयले को लागत अधिक हैं । 
इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण खानों में मशीत्ीकरण की कमी है, जिसके फलस्वरूप 
खानों के निचले भाग से कोयला नहीं विकाला जा सकता। भारत में केवल 25 
प्रतिशत कोयला मशीतों द्वारा निकाला जाता है, जबकि पश्चिमी जर्मनी में रूस की 
खानों में 80 प्रतिशत कोयला मशीनों से निकाला जाता है । 

7, कोयला भण्डारों का दुरुपयोग--भारत में कोयले के भसण्डार सीमित हैं 
और आशा को जाती है कवि 50 वर्ष में समाप्त हो जायेंगे। इसके बावजूद भी 
खादान मालिक केवल ऊपरी सतहों से कोयला निकालकर छोड़ देते हैं । क्योंकि नीची 
खुदाई करने प्र उत्पादन लागत बढ़ने लगती हैं । कोयला निकालने की रीति भी 
अवैज्ञानिक व त्रटिपृर्ण है । 

.. 8, खान दुघंदनाओं पर नियन्त्रणफ--कोयला उद्योग में दुर्घटनाएँ अन्य उद्योगों 
की अपेक्षा अधिक रही हैं, किन्तु सुरक्षा के उचित उपाय अपना कर दुर्घटताओं को 
. पर्याप्त कम किया जा सकता है | अब विभिन्‍न सुरक्षा समितियों द्वारा दिये गये सुझावों 
के आधार पर खातों में दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिए निरन्तर देंख-रेख किये जाने 
की व्यवस्था की गई है । 

9, घढिया किस्म का कोयला--भारत में जो कोयला खबन किया जाता है 
बह अत्यधिक राख वाला है । | 

0, अमिक सम्मस्या--इस उद्योग में लगे श्रमिकों की दशा सोचनीय है एवं 
प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव है। सरकार इंचकी दशा सुधारने के लिए काफी 
प्रयत्तशील है । इनके लिये सरकार ने वेतन बोर्ड भी बना दिया है। 

भविष्य 

वस्तुतः भारतीय कोयले के निर्यात की सम्भावना काफी अधिक है। तेल को 
कीमतें बेतहाशा बढ़ जाने से 'काले हीरे! का भविष्य पुत्र: उज्ज्वल हो गया है। केवल 
भारत ही नहीं समृद्ध देश भी तेल पर निर्भरता कम करके कोयले के उपयोग की ओर 
झुक रहे हैं । यूरोपीय साझा बाजार के देश कर्ना की कुल खपत में तेल का अंश 
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974 के 58 प्रतिशत से घटाकर 980 में 5] प्रतिशत और 985 तक 48 
प्रतिशत ले आना चाहते हैं । जाहिर है कि उन्हें कोयले का इस्तेमाल बढ़ाना होगा । 
तेल के उपयोग का तरजीह देने की अब तक की तीति के कारण पश्चिम योरोप के 
कोयला उद्योग के विकास की अब तक उपेक्षा सी की गयी, यहाँ तक कि कितनी ही 
खानें बन्द कर दी गयीं । ऐसी हालत में इन देशों को आयात करना ही पड़ेगा । पोलेंड 
आवश्यक मात्रा में कोयला दे नहीं सकेगा । आस्टू लिया तथा अमेरिका का कोयला 
मेँहगा पड़ेगा । भारतीय कोयले के पक्ष में एक बात यह भी है कि उसमें गन्धक की 
मात्रा कम हैं। पर्यावरण दूषण के प्रति अत्यधिक सचेत हो गए ये देश इस कारण से 
भी भारतीय कोयले की तरजीह देंगे । भारतीय कोयले में राख तत्त्व अधिक होता है, 
प्रन्तु पश्चिम योरोप के बिजली कारखानों की इससे कोई असुविधा नहीं होती । घटिया 
किस्म के भारतीय कोयले के लिए अच्छा बाजार मिल जायेगा। 
हमारी खानों में लगभग 9,96 करोड़ टच कोयला है। तेल के बढ़ते हुए 
मुल्य के विकल्प के रूप में कोयला का महस्वपूर्ण स्थान है । आगामी 200 बर्षों तक 
यहु ऊर्जा के विकल्प के रूप में कार्य करने में सक्षम है । औद्योगिक का विकास भी 
इसी पर आधारित है । जब तक बिजली, सोर ऊर्जा आंद के उत्पादन में वृद्धि नहीं 
होती हे तब तक हमें कोयले के उत्पादन में ही निर्भर करना होगा । इसलिए यह 
आवश्यक है कि कोयला उत्पादन की माँग के अनुरूप बढ़ाया जाए । 
6, सीमेंट उद्योग 
(दका०८ग 47095779) 
ऐतिहासिक विकास--भारत में सीमेन्ट उद्योग का विकास 904 में हुआ 
जबकि मद्रास में साउथ इण्डिया इन्डस्ट्रिपल लिपिटेड की स्थापवा हुई लेकिन शीत्र ही 
यहु प्रयास अतफल हो गया । इसके एक दशक पश्चात्‌ अक्टूबर 9% में सीमेंट 
उद्योग की भारत में तींव पड़ी, जबकि इण्डियन सोसेंड कम्पना लिसिटेड (एजेन्ट्स- 
टाटा सनन्‍्स एण्ड क्म्पतती) ने पोरबन्दर के कारखाने में पहला सीमेंट का थैला पैक 
किया । दो वर्ष के अन्दर ही ( 9]4-9 के बी च्‌) खदाऊ कठती में तथा किलिक क्‍ 
निक्‍्सत्त ने लखेरी (बंदी, राजस्थान) में सीमेन्द के कारखाने स्थापित किए । इन तीनों 
कारखानों की उत्पादन-क्षमता 98 में जबकि प्रथम महायुद्ध समाप्त हुआ 25,000 
देव वाधषिक थी । 499-2% के मध्य गुजरात, मध्यप्रदेश और बिहार में तीन नवीन 
सीमेन्ट इकाइयों की स्थापता की गई तथा पुरानी तीन इकाइयों का विस्तार किया. 
. गया। 924 में देश में सीमेन्ट उद्योग की उत्पादन क्षमता 56 लाख टन थी, परन्तु 
वास्तविक उत्पादन इसके आधे से भी कम रहा। माँग की कमी और देशी सीमेल्ट के 
प्रति उपभोक्ताओं की उदासीवता के कारण सीमेंट की बिक्री लागत से कम दाम प्र 
होने लगी । फलत: अनेक कृम्पनियाँ बन्द हो गयीं। ऐसी दशा में भारत सरकार ने 
इस्तक्षेप किया तथा सीमेंट उद्योग को जाँच दैरिफ बोर्ड द्वारा करामी गई। टैरिफ 
. बोर्ड ने संरक्षण देवे के अतिरिक्त उद्योग की विद्यमान इकाइयों में आपसी सहयोग की 
आवश्यकता पर जोर दिया । परिणामस्वरूप 925 में भारतीम्र सोमेंट निर्माता संघ 
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की स्थापता की गई जिसका कार्य सीमेन्ट की कीमतों का नियन्त्रित करना था, !927 
में कंकरीट एसोसियेशन ऑफ इन्डिया। का गठच हुआ, जिसका प्रमुख कार्य सदस्यों के 
उत्पादन का विज्ञापन एवं वित्तरण करना था। विपणत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के 
लिए 930 में सीमेन्ट मार्केटिंग कृम्पती ऑफ इण्डिया लिमिटेड की स्थापत्ता की गई 
जिससे नियन्त्रित कोमत पर सीमेन्ठ की बिक्री तथा वितरण को प्रोत्साहन दिया जा 
सके । सीमेन्ट उद्योग के इतिहास में एक महत्त्वपृर्ण घटना सन्‌ 936 में एसोसियेटेड 
कम्पत्ती की स्थापना होना है । संगठन एवं वितरण सम्बन्धी (विवेकीकरण की दशा में 
यह महत्वपूर्ण प्रयास था । इस कम्पनी की स्थापता के बाद देश का सीमेन्द उद्योग दो 
सपुहों--ए० सी० सी० ग्रुप और डालमिया-जैन भूप में बॉँठ गया। सन्‌ 936 में ही 
राजस्थान में सवाई माधोपुर तामक स्थाव पर जयपुर उद्योग लिमिटेड की स्थापना 
हुई । सनू 997 में डालमिया-जेन ग्रुप द्वारा बिहार में कल्यातव नामक स्थान प्र 
 लाइम और सीमेन्ट वर्कर्स लिसिटेड की स्थापत्रा की गई | सनू 938 में सैसूर आयरन 
एण्ड स्टील कम्पनी के भद्रावत्ती के कारखाने सें सीमेन्ट का उत्पादत प्रारम्भ हुआ। 
सार्वजनिक क्षेत्र में यह पहला सीमेन्ट कारखाना था। सन्‌ 938-39 में डालमिया- 
जैन ग्रुप द्वारा बिहार में डालमिया नगर, मद्रास में डालमियापुरस और हरियाणा में 
दादरी नामक स्थान पर एक नवीन सीमेन्ट इकाई स्थापित्त हो गईं। ए० सी० सी० 
ग्रुप ने भी इसी अवधि में सीमेन्ट उद्योग में तीव इकाइयों की वृद्धि की जो कि हरियाणा, 
बिहार और आन्ध्र प्रदेश में स्थापित की गई । 

सनू 947 में देश का विभाजन हुआ ओर फलस्वरूप सीमेंट के कुल 2& 
कारखानों में से 5 कारखाने पाकिस्तान में चले गए और शेष 8 भारत में रहे । 
डालमिया समृह और ए० सी० सी० भ्रप में सन्‌ 938 की तरह 948 में पुत्र: 
आन्तरिक प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हो गई, जिसका उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा । 

»... पँचवर्षीय योजनाओं में सीमेंट उद्योग 

प्रथम यो जना---प्रथम योजना के आरम्भ में सीमेण्ट का उत्पादन लगभग 30 
लाख टन था। प्रथम योजना में सीमेण्ट उद्योग के 45 लाख टन से अधिक को उत्पादन 
क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, परन्तु 45 लाख टत की 
क्षमता ही स्थापित की जा सकी । 

द्वितोथ योजना---इस योजता में सीमेंट की साँग काफी थी जिससे लक्ष्य को 
बढ़ाकर 60 लाख टन कर दिया गया, परन्तु वास्तविक उत्पादन क्षमता 92 लाख 
टन ही रही । 

तृतोष योजना--इस योजता में 50 लाख टन की उत्पादन क्षमता स्थापित्त 
क्रने हे लक्ष्य रखा गया, परन्तु 6 लाख ठन की ही उत्पादन क्षमता स्थापित की 
जा सकी । 

चतुर्थ योजना--इस योजना में 4973-74 तक 25 लाख टन की उत्पादन 
क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था, परन्तु 97:5 लाख टन की ही 
उत्पादन क्षमता स्थापित की जा सकी । इस प्रकार इस उद्योग के विकास का क्रम 
सदैव ही लक्ष्य से पीछे रहा द 
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पाँचदों पंचवर्षोषय योजना के अंत तक सीमेंट उत्पादव का लक्ष्य 20*8 मिल्ति- 
यन््‌ टन निर्धारित किया गया। वर्तमान सीमेंट मिलों की क्षमता में विस्तार करने के 
साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय सीमेंट निगस द्वारा 9 नई इकाइयाँ स्थापित करने 
की योजना थी । 

छठो योजना---छठी योजना के आरम्भ में सीमेण्ट उत्पादन क्षमता 24*3 
सिलियन टन थी जो 984-85 तक 43 सिलियन टन हो जायेगी | सीमेण्ट कॉरपोरेशन्त 
ऑफ इण्डिया योजना के अन्तर्गत एक-एक सिलियन टन क्षमता के तीन कारखाने 
क्रमशः तन्दर, नीमच व येरागुण्टाला में स्थापित करता चाहता है। योजना के अन्त 
में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की क्षमता 3:6 मिलियन टन से बढ़कर 9:3 मिलियन 
टन और कुल उत्पादत क्षमता में उनका भाग 45% से बढ़कर 22% हो जाने की 
सम्भावना है । योजना के अन्त तक सीमेंट उत्पाद 34*5 मिलियन टन हो जायेगा । 

वरततंमान स्थिति. 

, उत्पादन-]950-5] में सीमेण्ट का उत्पादन 27 लाख देव था जो 

982-83 में बढ़कर 255 लाख टन हो गया जेसा कि सारणी में दर्शाया गया है--- 
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2, कारखानों की संस्या--इस समय भारत में सीमेण्ट के 90 कारखाने हैं 
जितमें से 9 कारखाने सरकारी क्षेत्र में तथा शेष निजी क्षेत्र में हैं । 

3, पूंजी विनियोग एवं रोजगार---इस उद्योग में लगभग 300 करोड़ रुपये 
की पूँजी लगी है तथा 85 हजार श्रमिक कार्यरत हैं । 

4, उत्पादन क्षमता--सीमेण्ट कारखानों की कुल प्रस्थापित क्षमता 258 
करोड़ ठन वाषिक है । 

5, निर्यात--भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं में सीमेन्दट अभी कुछ वर्षों 

ही शामिल हुआ है । यहाँ से पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान व 

ईरान आदि देशों को सीमेण्ट भेजा जाता है । द 
द 6, प्रतिव्यक्ति उपश्ोग--अन्‍्य राष्ट्रों की तुलना में भारत में सीमेण्ट की 
. प्रतिव्यक्ति खप्त बहुत कम है। भारत में सीमेण्ट को प्रतिव्यविति वाषिक खपत 32 
_ किं० ग्राम है । जबकि बेल्जियम, इटली, जापान, फ्रांस, प० जर्मनी, रूस, कुनांडा, 
. कोरिया में सीमेण्द की प्रति व्यक्ति खपत क्रमशः 588, 6556, 689, 506, 520 
--483, 389 तथा 403 कि० ग्राम है। प्रति व्यक्ति खप्त-को दुष्दि से भारत का 
. विश्व में 4 वाँ स्थाव है । 


7, विश्व सें स्थाव--सीमेण्ट उत्पादन की दृष्दि से भारत का विश्व में 8वाँ 
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स्थान (975]) है। प्रथम सात देश क्रमश: रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, 
पश्चिमी जर्मनी, इटली, फ्रांस तथा इंगलैंड हैं । 
8, वर्तंसान मुल्य नीति---27 फरवरी 982 को सरकार ने सीमेण्ट उद्योग 
के लिये “दोहरी मुल्य त्तीति” की घोषणा की है। चवीन नीति के अनुसार सीमेण्ट 
कारखानों को अपनो उत्पादन क्षमता के 5 भाग के बराबर सीमेण्ट लेबी के रूप में 
देनी पड़ेगी जिसका वितरण सार्वजनिक वित्तरण प्रणाली के द्वारा किया जाता है । शेष 
मेण्ट की बिक्री खुले बाजार में (099॥ १४०४६:८.) में की जाती है । 
9. वितरण--भारतवर्ष में अधिकांश सीमेण्ट कारखाने बिहार में हैं। ये 
कारखाने सिन्द्री, खलारी, डालमियात्तमर, कल्याणपुर, जापला, ज्लाझर, चायबासा में 
हैं । बिहार में सीमेण्ट उद्योग केन्द्रित होने के विम्वलिखित कारण हैं--() जिप्सम, 


राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर जिलों से उपलब्ध हो जाता है। (2) कोयले की 
खानें बिहार में पायी जाती हैं। सीमेण्ट के उत्पादव के लिए इसका विशेष महत्त्व है । 
(3) चूने का पत्थर सीमेण्ट के कारखाने के समीप मिल जाता है। 


सीमेण्ट के अन्य कारखाने निम्नलिखित राज्यों भें हैं--- 





राज्य प्रभुख क्षेत्र 
मध्य प्रदेश कृटची, सतना, कैमोर 
उड़ीसा राजमंगपुर 
राजस्थान जयपुर, लखेरी, सव।ई माधोपुर 
गुजरात क्‍ दारका, ओखामण्डल, जामनगर, सेवालिया 
पंजाब सरजपुर, भृपेन्द्र वगर 
तमिलनाडु डालसियापुरम, तिन्‍्नेवली, मधुकराय 
कर्नाटक भद्रावती, वागलकोट 
पश्चिमी बंगाल चौबीस परगना 
आन्भ्र प्रदेश कृष्ण, वेजवाड़ा, शाहबाद 
उत्तर प्रदेश चुके 
केरल कोटयाम 
असम उमती चगर 


(तन नल न < न कथन २५ +-+>लतन्‍ मनन» आस 5 3 ६....स3+3७>क ० "पान अमावक42क+>ाम ५3 ९५७५७ ५3.५ क++म५कभ+ 3 +ना»ओ कमन-+ कान 3०८१५ 4३437445९3; । “िकननकनननाानननतनन मनन +क ५. न था ने क्‍नभानननन+न. 


सीमेंट उद्योग की समस्याएँ 

भारत के सीमेण्ट उद्योग के समक्ष निम्नलिखित समस्याएँ हैं जिनका तत्काल 
समाधान आवश्यक है--- हे 

!, उद्योग के विकास की धोमी गति---भारत एक विकासोन्पुख देश है और 

यहाँ आर्थिक विकास के लिए सीमेण्ट का बहुत महत्व है । आथिक नियोजन के अन्तर्मत 

जिस गति से बहुम्मुली योजनाओं तथा भवनों का निर्माण कार्य कार्यान्वित किया जाता 
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है, उसको देखते हुए सीमेण्ट का उत्पादन अत्यन्त तेजी से बढ़ाया जाना आवश्यक है 
परन्तु भारत में सीमेण्ट उद्योग का विकास निम्नलिखित कारणों से तीन गति से नहीं 
हो सका है--- 

(अ) निम्न लाभदायकता--सीमेण्ट उद्योग में लाभ अन्य उद्योगों की अपेक्षा 
काफी कम है। लाभों की कमी के कारण उद्योग आन्तरिक कोषों का सृजन नहीं कर 
पाता है सीमेण्ट एक पूँजी सधन उद्योग है और जब तक समरचित्त प्रत्याय का आकर्षण 
नहीं होगा तब तक इसे सम्रुचित मात्रा में पँजी भी प्रप्त नहीं हो सकेगी । 

उद्योग की निवेश पर पर्याप्त आय सुनिश्चित करनी होगी जिससे कि विकास 
को प्रोत्साहन मिल सके । सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार नई क्षमता पर 4: 
प्रतिशत आय प्राप्त होती है । लेकिन सीमेण्ट उद्योग का कहना है कि यह आय पर्याप्त 
इसलिए नहीं है क्योंकि संयंत्र को स्थापना पर व्यय' प्रति टन 550 रुपये हो गया है 
जबकि पहले व्यय 250 रुपये ही था। ऐसे समाचार हैं कि सरकार इस तरहु के 
प्रस्ताव प्र विचार कर रही है कि सीमेण्ट उद्योग को कर के बाद 2 से 4 प्रतिशत 
तक लाभ मित्र सके । लेकित नई सरकार नए निवेश पर आय सुनिश्चित करने में 
सिफ सीमेण्ट उद्योग ही नहीं वरन्‌ अन्य उद्योगों के लिए भी कुछ समय लेगी। यदि 
तत्काल कोई निर्णय ले भी लिया जाता है तो नयी इकाइयों के लिए माँग और 
पूर्ति के बीच की खाई को पूरा कर पाना सम्भव नहीं हो पायेगा क्योंकि इनमें उत्पादन 
आर४्भ करने में समय लगेगा । 

(ब) अत्यधिक निथस्त्रण--उद्योग की सन्द-गति से प्रगति होने का एक मूल 
कारण यह भी है कि इस उद्योग पर सरकार का अत्यधिक वियंत्रण रहा है । इसकी 
स्थापना, इसकी कीमत, इंधन, वितरण और यहाँ तक इसकी पैकिंग भी सरकार द्वारा 
तियन्त्रित की जातो है । इन अत्यधिक एवं अनावश्यक प्रतिबन्धों ने उद्योग के विकास 
को रोका है तथा नए उपक्रमों की स्थापना को हतोत्साहित किया है । 

(स) अव्यावहारिक ओद्योगिक लाइसेन्प प्रथा--सरकार की औद्योगिक लाइ- 
सेल्स देने को प्रथा सीमेन्ट उद्योग के सम्बन्ध में बड़ी अव्यावहारिक रही है । लाइसेन्स 
के साथ अनेक शर्ते लगा दी जाती हैं, विदेशी विनिमय कम मात्रा में दिया जाता हे 
जिसके कारण उद्यमी इस उद्योग की स्थापना में अधिक रुचि नहीं लेते । 

(2) कच्चे साल की कम्तो--सीमेण्द उद्योग की एक अन्य समस्या कच्चे माल 
की कसी है । सीमेण्ट के तिर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल कैलकेरिया पदार्थ 
(चूने का पत्थर, कैलकेरियस रेत तथा सामुद्रिक शेल) तथा अन्य पदार्थ (क्ले, शेल, 
बाक्साइट, जिप्सम तथा कोयला या फर्नेस तेल) है। वास्तविकता यह है कि उच्च 
. कोटिल्‍का कच्चा माल देश के सभी प्रदेशों में उचित रूप में बिखरे होने के बजाय कुछ 
ही क्षेत्रों में केच्चित है । इसके कारण यातायात व्यय अधिक पड़ता है । अतः घटिया 
_ किस्म के कच्चे माल का प्रयोग होता है । 

.._ (3) क्षम्रता का कल्प उपयोग---देश में सीमेण्ट को पर्याप्त माँग होने पर भी 
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सीमेण्ट उद्योग में स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है ण्ट उद्योग 
की 88 प्रतिशत्त स्थापित क्षमता का उपयोग हो रहा है । 

(4) प्रादेशिक असंतुलन--सीमेण्ट उद्योग प्रादेशिक असंतुलन अर्थात्‌ दोषपूर्ण 
क्षेत्रीय वितरण की समस्या से भी ग्रस्त है । यह उद्योग मुख्य रूप से दक्षिणी एवं 
पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रित है जिससे इन दो क्षेत्रों में उत्पादन का आधिक्य है लेकिन 
पूर्वी क्षेत्र तथा उत्तरी क्षेत्र में सीमेण्ट का अभाव है । सीमेण्ट जेसे भारी यातायात व्यय 
वाले उद्योग में इन क्षेत्रीय असमाचताओं को कमर करने की आवश्यकता है । 

(5; परिवहन को कठिनाइयॉ--सीमेण्ट उद्योग एक भारी कच्चे पदार्थ वाला 
उद्योग होने के साथ-साथ भारी निर्मित पदार्थ उद्योग है जिसके कारण इस उद्योग में 
परिवहन की पर्याप्त सुविधाओं का होता बहुत आवश्यक है । लेकिन भारतीय सीमेण्ट 
उद्योग में परिवहन को कठिनाई एक महत्त्वपूर्ण समस्या है, जिसका प्रभाव उपभोक्ता 
तथा उत्पादक दोनों पर ही पड़ता है । वैगनों की कमी तो सदेव ही रहती है और 
कभी-कभी यातायात की सुविधा न सिलने के कारण फेक्ट्री को अपने उत्पादन में 
कटौती करनी पड़ती हैं। यद्यपि हाल में इस दिशा में काफी सुधार हुआ है किन्तु 
अभी बहुत कुछ करना शय है । यह आवश्यक है कि रेल भाड़ा नीते ऐसी हो जिससे 
कि सभी स्थानों पर सीमेन्ट को बिना मूल्य ब्ढाए आसानी से पहुँचाया जा सके । यह 
भी आवश्यक है कि सीमेन्ट उद्योग की भावी विस्तार की सभी योजनाएँ परिवहन के 
विस्तार की योजनाओं के साथ ही बनाई जायें। 

(6) ऊँची उत्पादन लागत--भारत में सीमेष्ट की प्रति टन उत्पादन लागत 
अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं । बढ़ती हुई उत्पादन लागत से सीमेण्ट उत्पादकों 
के लाभ में कमी आयी है क्योंकि सोमेन्ट का और अधिक मुल्य बढ़ाना सम्भव नहीं हो 
सकता है। 

. (7) सीमेण्ड सशोनरी का अन्नाव--हीमेण्द उद्योग का विकास करने हतु अभी 
भी अधिकांश मशीनरी का हमें विदेशों से आयात करना पड़ता हैं। इस हेतु विदेशी 
मुद्रा की उपलब्धि में कठिनाई होती है । देश में सात स्वदेशी फर्म इस मशीनरी का 
उत्पादन करती हैं परन्तु घरेलू मशीचरी की न केंबत्न कीमत अधिक है बल्कि इसका 
उत्पादव भी माँग की अपेक्षा कम है, फिर भी सीमेण्द मशीनरी के उत्पादन में तेजी से 
वृद्धि हो रही 

(8) अनुसंधान एवं तकनीकी सेवाओं की आवश्यकता--सीमेण्ट उद्योग के 
लिए अनुसंधान और तकनीकी सेवाओं का भी पर्याप्त महत्त्व है। सभी प्रमुख उत्पादन 
इकाइयों भें शोध की व्यवस्था है जिसमें सीमेण्ठ के उत्पादत सम्बन्धी बातों के सम्बन्ध 
में अनुसंधान किया जाता है । परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि एक केन्द्रीय 
सीसेण्ठ शोध संथान' की स्थापना की जाती चाहिए जो सीमेन्द के नए-नए कच्चे 
माल तथा उत्पादन तकनीक अनुसंधानों की व्यवस्था करे। 

(9) अन्य समस्याएँ--(अ) भारतीय सीमेण्ट उद्योग पर कर भार बहुत अधिक 
हैं जिसको घटाया जाना चाहिए । 
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(ब) सीमेण्ट की लागत अधिक होने के कारण इसका पर्थाप्त निर्यात नहीं हो 
पा रहा है । 

उद्योग के विकास के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाने के सुझाव दिए जा 
सकते हैं--- . 

, बतंमान संस्थापित क्षमता के अप्रयुक्त भाग का अधिक से अधिक प्रयोग 
करके उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए । 

2, विद्यमान इकाइयों के विस्तार को प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहित 
किया जाना चाहिए 

3, कार्यक्षमता में वृद्धि करन तथा लागत व्यय को कम करन के उद्ृश्य स 
उद्योग को अपनी मशीनों का आधुनिकीकरण करना चाहिए । 

4, राज्य सरकारों को चाहिए कि दीबकालीन पट्टे देकर इस उद्योग की 
उन्नति में सहायता दें । 

5, अभी तक सीमेण्ट निर्माण से चूना पत्थर का . ही प्रयोग किया जाता है । 
परन्तु इसके लिए अन्य कच्चे माल जैसे सस्‍लेग (लोहा एवं इस्पात उद्योग का अबृशिष्ट 
भाग) आदि के अयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । 

9, उचित मृल्य-तीति द्वारा उपलब्ध त्कतीकी ज्ञान का उपयोग नए कार- 
खातों की स्थापना में किया जाता चाहिए 

7, विद्यत-शक्ति के प्रसार एवं प्रयोग से दक्षिण में इस उद्योग के प्रसार की 
सम्भावनाएं बढ़ गई हैं । अतः इस उद्योग को सस्ती कीमत पर बिजली उपलब्ध करायी 
जानी चाहिए । | 

8, सीमण्ट का उत्पादन बढ़ाने के लिए मित्री इस्पात संयंत्रों की भाँति मिद्री 
सीमेन्द संयंत्रों को स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । रीजनल रिसर्च लेबो- 
रेटरी, जोरहट में छोटे आकार के सीमेण्द संयंत्र का डिजाइन तैयार किया गया है 
जिसे विकसित करके उपयोग में लाथा जा सकता है। अनुमाच लगाया गया है कि 
छोटे आकार के संयंत्रों में प्रतिदन मशीनरी लागत कम होगी । प्रयोग के रूप में इस 
प्रकार के कुछ मिनी सीमेण्द संयंत्रों की स्थापता की जा सकती, है । 

9, सरकार को लाइसेन्स नीति को अधिक व्यावहारिक बनाना चाहिए । 

क्‍ 0, देश में सीमेण्ट मशीनरी का उत्पादन बढ़ाया जाय इसके बावजूद भी 

यदि सीमेण्द मशीनरी का आयात करना पड़े तो उसके लिए उदारता से विदेशी मुद्रा 
उपलब्ध करायी जाय । 

...: भविष्य--भारत में सीमेण्ट उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि (अ) पक्‍के 

सकानों के निर्माण के लिए सीमेण्ट को माँग बढ़ेगी, (ब) सड़कों व बाँधों के निर्माण 

हेतु भी सीमेण्ट की अधिकाधिक जरूरत होगी, (स) विदेशों में भी भारतीय सीमेण्द 

की माँग में निरन्तर वृद्धि हो रही है । 
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इंजीनियरिंग उद्योग 
(809766॥8 ॥07579) 
किसी राष्ट्र से औद्योगीकरण में इंजीनियरिंग उद्योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
आज विश्व में समृद्ध कहे जाने वाले राष्ट्रों की तीत्र प्रमति का रहस्य उनके इंजीतिय- 
रिंग उद्योग की आश्चर्यजनक क्षमता में छिपा हुआ है। वस्त्र, पूट्सन, सीमेंट, कागज, 
कोयला, लोहा व इस्पात, चीती आदि सभी उद्योग मशीनों प्र निर्भर हैं। इन उद्योगों 
में प्राय: बहुत बड़े आकार की मशीत्रों की आवश्यकता पड़ती है। पाश्चात्य देशों में 
कृषि की सम्पूर्ण क्रियाएँ मशीनों द्वारा की जाती हैं। इंजीनियरिंग उद्योग तो एक ऐसा 
उद्योग है जिसके विकास के बिता देश में मशीन का एक पहिया भी नहीं चल सकता । 
भारत में भी इंजोनि्यवारिंग उद्योग को महत्त्ववृण स्थान प्राप्त है । 
संक्षिप्त इतिहास _ 
इंजीनियरिंग उद्योग का प्रारम्भ मुख्य रूप से ऋलकत्ता में हुआ, जहाँ बर्ने 
एण्ड कम्पनी, जैसप एण्ड कृम्पत्ती, बेथवेट एण्ड कम्पूवी इत्यादि ब्लिटिश फर्मे स्थापित 
हुई । 924 में देश में 40 इन्जीनियरियग फर्म थीं जिधमें 75,000 व्यक्ति कार्यरत 
थे । 929 व 934 में सामान्य मन्दी के समय सरकार एवं रेलवे की माँग में कमी 
होने से इस उद्योग को सारी हानि सहन करना पड़ा । लेकित 939 में द्वित्तोय 
विश्वयुद्ध के कारण उद्योग को प्रोत्साहन मिला, जिससे इकाइयों की संख्या बढ़कर 
58 व्‌ श्रमिकों की संख्या 84,000 हो गयी | 943 में यह संख्या क्रमशः: 87 व्‌ 
5,000 थीं। इसमें से अधिकांश इकाइयाँ कलकत्ता, मद्रास व बम्बई के चारों ओर 
ही केन्द्रित थीं। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ उद्योग में तीव्र प्रभति हुई। भारत ने विभिन्‍न 
प्रकार के उपकरण एवं मशीनरी पिच से वायुयाव तक का उत्पादन किया। हितीय 
महायुद्ध की अवधि, इस योजना के लिए एक वरदान सिद्ध हुई और उसके पश्चात्‌ 
पंचवर्षीय योजनाओं में इस आयोग को प्राथमिकता प्रदाव को गई । 
योजनावधि में विकास 
प्रथम योजन! में कृषि विकास प्र अधिक ध्याव देने से इन्जीवियरिंग उद्योग 
के विकास पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। सूती वस्त्र मशीनरी के उत्पादन में कुछ 
प्रगति अनुभव की गई जिसका उत्पादन मुल्य 950-5 में 4 करोड़ रु० से बढ़कर 
955-56 में ।] करोड़ रु० हो गया । सीमेंट, ज़ूट एवं शक्कर सशीतरी का निर्माण 
भी व्यापक स्तर प्र होने लगा । 
द्वितोय योजना में भारी व आधारभसत उद्योगों के विकास प्र भारी महत्व 
देने के कारण इस उद्योग को भी प्राथमिकता दी गई। इस अवधि में वकशाप भारी 
फाउण्डरी, ढाँचा दुकानों की स्थापना की गयी । मशीनीकरण एवं विद्युत इंजीनियरिंग 
उद्योग में तीत्र प्रमति हुई। डीजल इन्जित के उत्पादन में तीत्र वृद्धि हुई । 
तृतीय योंजना में ढाँचा इंजीनिर्यारेंग उद्योग के विकास प्र अधिक ध्यान 
दिया गया । निजी क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया और सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक 
योजनाएँ प्रारम्भ की गयीं जेसे कि हिन्दुस्ताव केबिल्स लि० हैवी प्रेशर एवं पम्प, 
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बॉल एवं रॉलर, बीयरिंग, महत्वपूर्ण इन्स्ट्रमेैंट फैक्टरी व सर्जीकल उपकरण भादि। 
योजना काल में मशीनीकरण, इंजीनियरिंग व विद्युत इंजीनियरिंग उद्योग के उत्पादन 
में अपार वृद्धि हुई । 

चतुर्थ योजना में विद्यमान क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के प्रयास किये गये । 
प्रमुख रूप से योजनाओं को पूर्ण करने में विनियोग किये जायेंगे तथा शेष विनियोग 
कुछ विद्यमान इकाइयों का विवर्ततन करने में किया जायेगा जैसे कि हिन्दुस्तान सशीत 
टूल्स, खदान एवं सहायक मशीनरी निगम एवं भारत हैवी विद्युतीकरण आदि । 
मशीत्त टूल्स उत्पादन, परिवहत एवं संबहन, उपकरण एवं कृषि सशीनरी का भी 
विस्तार किया गया । 

पाँचवीं योजना--पाँचवीं योजना में इंजीनियरिंग उद्योग में स्थापित क्षमता 
का पूर्ण उपयोग करने उत्पादनों का विविधीकरण करने तथा मशीन निर्माण क्षमता. 
की क्रमी को पूरा करने पर जोर दिया गया। पाँचवीं योजना के अन्त तक इस उद्योग 
के निर्यात लगभग 400 करोड़ रु० करने का लक्ष्य रखा गया था । 

छठवीं योजना--छठवीं योजना में इंजीनियरिंग उद्योग के सामान की पूत्ति 
हेतु अप्रयुक्त क्षमता के पूर्ण उपयोग प्र जोर दिया गया है। यन्त्रों के नवीनीकरण, 
भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स के विस्तार और हिन्दुस्तान मशीच टूल्स की घड़ी निर्माण 
करने वाली एक नवीन इकाई की स्थापना के अतिरिक्त शेष परिव्यय, राजकीय क्षेत्र: 
की चालू योजनाओं को प्रा करने में लगाया जायेगा। इस क्षेत्र का निर्यात वृद्धि में 
विशेष योगदाव रहेगा । विशाखापट्टनम एवं कोचीन के जहाज बनाने वाले कारखानों 
का विस्तार किया जायेगा तथा इलेवट्रोनिक्स उद्योगों का विकास किया जायेगा । 

इन्जीतियरिंग उद्योग का स्थारीयकरण' 

इंजीसियरिंग' उद्योग का स्थानीयकरण मुख्यतः बड़े नगरों में हुआ है। इंजी- 
नियरिंग उद्योग के मुख्य केन्द्र एवं वहाँ के विशिष्टीकरण निम्त्र प्रकार हैं--- 

, बस्बई (महाराष्ट्र), वस्त्रोद्योग मशीनरी, स्वत्त:चालित वाहन, पादटस 
निर्माण एवं संयुक्तीकरण, पोत निर्माण, सूक्ष्म उपकरण, विद्यत वस्तुएँ एवं छोदी 
मशीनें । 

2, बंगलोर (कर्नाटक)--वायुयान मशीन टूल्स, रेलवे डिब्बे, दूर सन्देश उप- 
करण एवं इलेक्ट्रानिक्स । 

3. कलकत्ता (पश्चिस बंगाल)--स्वतः चालित वाहन, पाट स निर्माण एवं 
संयुक्तीकरण । विद्युत वस्तुएँ, सूक्ष्म उपकरण एवं वस्त्रोद्योग मशीनें । द 

4, देहली -- विद्युत एवं छोटो मशीनरी । 

5, भद्रास (तमिलनाडु)--स्वतत: चालित वाहन पादस निर्माण एवं संयुक्ती- 
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कारण, ट्क्‍्स पाद स॒ निर्माण एवं संयुक्तीकरण, मोटर साइकिल, रेलवे, डिब्बे, साइकिल 
डीजल इंजन, विद्यत वस्तुएँ, छोटी मशीनरी, शल्य चिकित्सा उपकरण । 

65, अहपदाबाद ( गुजरात)--वस्त्र उद्योग मशीनें | 

7, बड़ोदा (गुज्नरात)--वस्त्रद्योग मशीचरी । 


8, भोपाल (मध्यप्रदेश)--भारी विद्यत (ब्रिटिश सहयोग से स्थापित केन्द्रीय 
सरकार की परियोजना) 


9, बचितरंजन (पश्चिसी बंगल)--स्टीम एवं विद्युत इंजन । 

0, जमशेदपुर (बिहार)--स्टीम इंजन, डीजल टुक्स पार्ट स तिर्माण एवं 
संयुक्तीकरण । 

], कानपुर (उत्तर प्रदेश )---सुरक्षा साज सामान । 

2, मैसूर (कर्नाटक)--मोटर साइकिल पार्ट स निर्माण एवं संयुक्तीकरण । 

3 , वाहुन (हिमाँचल प्रदेश)--कृषि उपकरण विद्युत मोटर्स 

4, पिजोर (पंजाब)--मशीत्र टूल्स 

5, पुना (महाराष्ट्रग---डीजल इंजित और पम्प, आटोमोबाइल्स जीपें, मशीत 
हृल्स, इलेक्ट्रीकल्स, सुरक्षा साज सामान । 

6, राँची (बिहार)--भारी इंजीनियरिंग । 

7 , रूपनारायणपुर (पश्चिसी बंगाल)--केबिल्स और वायर्स । 

8, सिकन्द राबाद (आमन्‍्ध्र प्रदेश)--औजार और सुरक्षा साज सामान । 

9, त्रिपुरापलली (तसिलनाडु)--बॉयलर्स और रेलवे साज सामान । 

20, विशाखा ट्टनस (आस्थ्र प्रदेश)--पोत्त निर्माण । 


वर्तमान स्थिति 


., रोजगार एवं प्‌ जो--भारत में इन्जीनिरयरिंग उद्योग में लगभग 20 लाख 
व्यक्ति कार्यरत हैं और इसमें लगभग 8,000 करोड़ रुपये की उत्पादक पूँजी लगी है 
देश के निर्माणी उद्योग में इन्जीनियरिंग उद्योग का भाग पूँजी में लगभग 35%, और 
रोजगार में लगभग 30% है । 

2, उत्पादन---]950-5 में इन्जीनियरिंग उद्योग का उत्पादत केवल 50 
करोड़ रुपये का था जो 974-75 वर्ष में बढ़कर 3,603 करोड़ रुपये का हो गया 
था जिसके 98-82 में लगभव 8,000 करोड़ रुपय्रे हो जाने का अनुमान है। 

3, निर्यात---955-55 में इन्जीनिर्यारग वस्तुओं का निर्यात केवल 5"6 
करोड़ था जो बढ़कर 980-8] में लगभग 060 करोइ़ रु० हो गया । तीचने सारिणी 
में इन्जीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात को दर्शाया गया है--- 
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इन्जीनियरिंग बस्तुओं का निर्यात 











वर्ष ... निर्यात गतवर्ष की तुलवा में 
(करोड़ रु० में) प्रतिशत वृद्धि 
]975-76 408 6:958 
976-77 552 35*]4 
977-78 524 ]3:00 
]978-79 ॥87 ]4*89 
979-80 .. 700 का 
98-82 0650 300 





इन्जीनिय रिग वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि के साथ-प्ताथ निर्यात की जाने वाली 
वस्तु संरचना में भी अन्तर आया हैं । उदाहरण के लिए 956-57 में निर्यात की 
जाने वाली वस्तुओं में पूंजीगत वस्तुओं का प्रतिशत केवल 2 था जो बढ़कर 980- 
87 में लगभग 338 अ्रतिशत हो गया । चिर्यात संरचना! में पूंजीगत बस्तुओं का निर्यात 
बढ़ाना हमारे बढ़ते हुए औद्योगीकरण का संकेतक है । इन्जीनियरिंग वस्तुओं की' निर्यात 
संरचना तीचे सारणी से दर्शायी गयी हे । 











निर्यात !956-57 में... निर्यात 980-8। में 
द (अनुमानित) 
उत्पाद समूह कीमत कुल निर्यात कीमत कुल निर्यात 
(सिलियन में प्रतिशत (मिलियन में प्रतिशत 
रू में)... र० में) द 
_4, पूँजीगत वस्तुएँ 620. 2:08. 3450-00. 38-44 
2. प्राथमिक इस्पात एवं लौह 7:00 3287. 700:00 8:88 
आधारित वस्तुएँ द | 

8. अलौह उत्पादन :00 . 2*8] 3380:00. 3:60 
 %, उपभोक्ता वस्तुएं... 7*40 33"*74.. 3520-00 39-9 
कुल क्‍ 5:60 00:00 9000-00 00:00 





निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं में परिवर्तत के साथ-साथ निर्यात के दिशा 
में भी परिवर्तत हो रहा है। धीरे-धीरे हमारा निर्यात यूरोप और अमरीका को बढ़ता 
जा रहा है । जैसा कि अग्नलिखित सारणी के अंकों से स्पष्ट हो जायेगा । 
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निर्यात की दिशा 








निर्यात 956-57 में .... तिर्यात 980-88 में 
क्षेत्र कीमत. कुल निर्यात कीमत (अनुमानित) 
(मिलियन में प्रतिशत (मिलियत कुल निर्यात 
रु० में) रु० में) में प्रतिशत 
!, एशिया 37-60. 72-85 3477-70 48*50 
2, अफ्रीका 9:00 23:23 450:50 20-97 
3, यूरोप हह्ष्ठाह7000.. 0'2 426:80 9*-90 
4. अमेरिका प्रर्श्ांडा006.. 0356 58*80 8*]| 
5. ओसीनिया 4.,00. :96 .. 77:0 :07 
6. आस्ट्रेलिया प्रव्शाहा008.. ।११३8.... 04/40 *45 
कुल... 5:50. 00-00 769:30 00*00 

समस्याएँ 

वर्तमात्र में भारतीय इन्जीनि्यरिंग उद्योग की निम्नलिखित प्रमुख समस्याएँ 


], कच्चे साल का अभाव---इस्पात तथा अलोह धातुएँ इन्जीनियरिंग उद्योग 
की आधारभूत आवश्यकताएंँ हैं परन्तु भारत में विभिन्‍न कारणों से इन धातुओं का 
अभाव बना हुआ है । फलत: इत्र आधारभूत वस्तुओं के अभाव में हमारे निर्यात भी कम 
हो जाते हैं । 

2, आन्तरिक साँग सें अनियमितता--भारत में मानसून की अनिश्चितता के 
कारण कृषि एवं उद्योगों की इन्जीनियरिंग माल की माँग में अनियमितता बची रहती 
है । जिस बर्ष वर्षा ठीक नहीं होती तो कृषि उत्पादत में कमी के कारण कृषकों की आय 
भी कम हो जाती है फलत: कृषि उपकरणों जैसे ट्रैक्टर्स, थेसर्स आदि की माँग कम हो 
जाती है और इच्जीनियरिंग उद्योग में माँग मन्दी उत्पन्त हो जाती है । ऐसे समय में 
निर्यात ही उद्योग को बढ़ावा दे सकते द 

3, ऊंची उत्पादन लागत--भारत में विगत वर्षों में इस्पात एवं अलोह धातुओं 
के कीमतों में तीज्र गति से वृद्धि हुई है इसके अतिरिक्त विद्युत व कच्चे माल के अभाव 
में इन्जीनियरिंग इकाइयाँ अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर पाने में असमर्थ रहती है । 
फलत: इनकी उत्पादव लागत ऊँची हो जाती है । जो हमारे तिर्णातों पर प्रतिकूल प्रभाव 
डालती है । 

. 4, पेँजी का अमाव--भारी इल्जीनियरिंग उद्योग को स्थापता एवं उसके 
विकास के लिए अत्यधिक पूँजी की आवश्यकता होती है जबकि भारत में पूंजी का 
अभाव है । 

]-.4 
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5, अत्यधिक कर भा--इस उद्योग पर भारी मात्रा में कर लगाए जाते 
हैं। करों से इस उद्योग की वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है जिससे 
इन वस्तुओं को देश में बेचने तथा निर्यात करने में कठिनाई का सामना करना 
पड़ता है । 
6, यातायात की कठिनाई---भारत में अधिकांश इन्जीनियरिंग केन्द्रों तक रेल 
लाइनें हैं, परन्तु वे अत्यन्त अपर्याप्त हैं। सरकार को चाहिए कि इन उद्योगों के उत्पा- 
दन केन्द्रों तक दोहरी लाइनें बिछायें तथा इन उद्योगों को रेल के डिब्बे उपलब्ध कराने 
में कुछ प्राथमिकता देने की व्यवस्था करें । 

7, बिजली तथा अन्य शक्तिएें की ससस्या---इन्जीनियरिंगः उद्योगों के लिए 
कोयला व सस्ती बिजली की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि होना जरूरी है परन्तु देश में 
अधिकांश भागों में इनका अभाव होने के कारण भारी औद्योगिक इकाइयों को अनेक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । अतः सरकार को चाहिये कि सभी भारी मशोत 
उद्योगों को बिजली तथा कोयले की पूत्ति पर्याप्त मात्रा में करे । 

8, निर्यात में कठिताई--विगत वर्षों में भारत से डीजल इन्जिन्स और माल 
के डिब्बे इत्यादि अनेक वस्तुओं का निर्यात आरम्भ हुआ है, परन्तु इनमें से बहुत-सी 
वस्तुओं का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से होता है जिससे माल की बिक्री. 
में अनावश्यक देरी होती है व उद्योगपतियों को समय पर भुगताव नहीं मिलता । अत्त: 
यह आवश्यक है कि राज्य व्यापार निभम अपनी कार्य प्रणाली को अधिक कुशल 
बनाये । 

उपयुक्त कठिनाइयों के अतिरिक्त (अ) इन्जीनिर्यारिेग उद्योग में काफी क्षमता 
प्रयुक्त पड़ी है इसका उचित उपयोग किया जाता चाहिये । तथा (ब) इस उद्योग 
में अनेक अनोथिक इकाइयाँ हैं। जिवको आथिक्‌ बचाने का प्रयास किया जाना. 
चाहिये । 

उद्योग की दशा सुधारने के लिए उपाय 
द्योग के सुधार के लिए सुधार इस प्रकार दिए जा सकते हैं । 
($) चूंकि इंजीनियरिंग उद्योग एक निर्यात प्रधान उद्योग है, सरकार को इस 
द्योग की निर्यात प्रधान इकाइयों को वियन्त्रित मूल्य प्र पर्याप्त मात्रा में इस्पात व 
अलौह धातुओं को उपलब्ध कराने को व्यवस्था करती चाहिए 

(४) सरकार को चाहिए कि कर भार में कुछ कमी कर दे जिससे कि देश 

अन्दर उन वस्तुओं की माँग बढ़ सके व निर्यात व्यापार में वृद्धि हो सके । 

(॥) इनके पूर्ण उत्पादन क्षमता पर कार्य करने के लिए शक्ति व कच्चा माल 
पर्याप्त मात्रा में दिया जाना चाहिए 
. (९) पूंजी की कम्मी की पूर्ति के लिए वित्तीय संस्थाओं व सरकार द्वारा मिलकर 

प्रबन्ध क्रना चाहिए 
... (९) विदेशी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला उन्नत तकतीक, कम मूल्य, क्वालिदी _ 
नियल्त्रण एवं गारण्टी से किया जा सकता है। 
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0, क्षत्य सुझाव-. 

(अ) बड़े उपक्रमों में वित्तीय मामलों के अधिकार अपेक्षाकुत अधिक होने 
चाहिए । वित्तीय सलाहकार की प्रिषद बनाई जाय जो प्रबन्धकों को वित्तीय प्रा- 
मर्श दे । 

(ब) नये उपक्रमों को खोलने के पहले विद्यमान उपक्रमों को संगठित किया जाता 
चाहिए । 
(स) कुछ सरकारी उपक्रमों को कम से कम 25 से 30 वर्षों की अवधि के लिए 
निजी उद्योगपतियों के पट॒टे प्र देना चाहिये । 

(द) कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 40% अंशों को जनता में बेच देना 
चाहिए । जनता अंशधारियों के रूप में .सतर्क॑ रहेगी और इस तरह प्रबन्धकों को कार्य _ 
कुशल बने रहने के लिए बाध्य होता पड़ेगा । 
| (य) इन उद्योगों के प्रमुख संचालक के रूप में रिटायर्ड अधिकारियों तथा 
डेपुटेशन के आधार विभिन्‍न मस्त्रालयों के लोगों का भेजना बन्द किया जाना 

चाहिए । 
(र) सार्वजनिक क्षेत्र के उच्यमों में जहाँ पर श्रमिकों की सुख-सुविधा आदि के 
बारे में पूर्ण ध्याव देने की आवश्यकता हैं, वहाँ यह भी आवश्यक है कि उद्योगों में 
हड़ताल आदि को अवैधानिक घोषित कर दिया जाय । 

समय-समय पर विभिन्‍न समितियों और आयात आयोगों ने जैसे छागला आयोग 
945, कृष्ण मेनन समिति 949, प्राकलत समिति 960, योजना आगोग, भारतीय 
प्रशासनिक सुधार आयोग सरकारी उपक्रमों को अधिक कुशल बनाने के लिए सुझाव दिए 
हैं जिनके सारांश कुछ सुझाव के रूप में दिए गए हैं । 

.. परीक्षा प्रश्त 
. ], भारतवर्ष में सार्वजनिक उद्योगों की समस्याओं की विवेचना कीजिए और 
. उन्तकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सुझाव दीजिए । 
. 2, क्या आप इस पक्ष में हैं कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाया जाय ? 
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को किन आधारों पर अक्षम बताया गया है ? 

3, भारत में सार्वजनिक उद्योगों का संगठन कित ढंगों से हुआ है ? संक्षेप में 
प्रकाश डालिए 
क्‍ 4, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र इतना सफल नहीं रहा है, जितना निजी क्षेत्र ।! 
व्याख्या कीजिए तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कमियों पर प्रकाश डालिए । 

5. सार्वजनिक व निजी दोनों ही क्षेत्रों को राष्ट्र हित में एक दूसरे से सहयोग 
करना चाहिए, प्रतिस्पर्दा नहीं ।” विवेचना कीजिए । द 


24 
भारत सरकार की औद्योगिक नोति 


([76प्रछतन ए०॥०7 ण॑ 6 00ए०गाशला। ० ॥॥08) 


ओद्योगिक नीति का अर्थ--औद्योगिक नीति एक व्यापक्‌ विषय है। इसके 
अन्तर्गत उन्र सन्नी सिद्धांतों, सरकारी तीतियों एवं नियमों को सम्मिलित किया जाता 
है जो औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं । उचित 
औद्योगिक नीति से ही आज के अर्द्धवेकसित राष्ट्र आर्थिक विकास में क्षेत्र में आगे 
बढ़ सके हैं। अतः भारत जैसे अर्द्धवेकसित देश के लिए औद्योगिक नीति का अत्य- 
धिक महत्व है । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चातु सरकार की औद्योगिक नोति---]5 अगस्त 
947 को भारत स्वतन्त्र हुआ। उस समय देश में औद्योगिक संकट बढ़ा हुआ था । 
देश-विभाजत के कारण औद्योगिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी और औद्योगिक 
दशा गिरती जा रही थी । देश के औद्योगिक क्षेत्र में अनिश्चितता का वात्तावरण बना 
हुआ था । इस अनिश्चितता और अशान्ति को दूर करने के लिए दिसम्बर सन्‌ 947 
में एक औद्योगिक सम्मेलत आयोजित किया गया । इस सम्मेलन ने यहु राय दी कि 
भारत सकार को शीत्रता से स्पष्ट औद्योगिक तीतिक की घोषणा करनी चाहिए, 
ताकि देश का ओऔद्योगिक विकास सुव्यवस्थित छज्छ से हो सके । अनेक राजनैतिक 
उलझनों के होते हुए भी, 6 अप्रेल सन्‌ 948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डा० श्यामा 
प्रसाद मुकर्जी ने भारत को औद्योगिक तीति की घोषणा की । द 


सन्‌ 948 की औद्योगिक नीति 
... सन्‌ 948 की औद्योगिक तीति में जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया उसकी 

प्रमुख विशेषताएं तिम्त थीं :--- द 

.. 4, उहं श्य---इस औद्योगिक नीति के उह श्य थे---(!) सबके लिए न्याय एवं 
अवसरों की समानता वाली सामाजिक व्यवस्था स्थापित. करना, (2) देश के संसा- 
. धतों के सदुपयोग द्वारा उत्पादन में वृद्धि करके जीवन-स्तर ऊंचा उठाना, (3) सभी . 
.. को समाज की सेवा में काम करने का अवसर उपलब्ध कराता । . 
द 2, ओद्योगिक वर्गोह्ररण--उद्योगों को निम्त चार भागों में बाँठा गया :--- 
() एकमात्र सरकारों एकाधिकार बाले उद्योग--इस श्रेणी में 3 उद्योग रखे 
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गए--अस्त्र-शसत्र का निर्माण, अणुशक्ति का उत्पादन और रेलवे एवं यातायात तथा 
डाक-तार । यह निश्चित किया गया कि इसकी स्थापना और विकास का दायित्व _ 
पूर्णहप से सरकार के एकाधिकार में ही रहेगा । 

(॥) सरकार नियन्त्रित क्षेत्र -+इस श्रेणी के अन्तर्गत 6 उद्योग रखे भगृए-- 
कोयला, लोहा व इस्पात, हवाई जहाज निर्माण, समुद्री जहाज-निर्माण, ठेलीफोन तथा 
बेतार उपक्रमों का निर्माण । इंत उद्योगों के सम्बन्ध में तीन महत्त्वपूर्ण बातें कही 
गयी थीं :--- 

. (अ) इस श्रेणी के उद्योगों में तयी इकाइयों की स्थापता केन्द्रीय व प्रान्तीय 
सरकारों अथवा अन्य सार्वजन्तिक संस्थाओं द्वारा की जा सकती है । 

(ब) इन उद्योगों से सम्बन्धित वर्तमात्र इकाइयों को दस वर्ष तक विकसित 
होने का पूर्ण अवसर दिया जाएगा । दस वर्षों के पश्चात्‌ ही इन उद्योगों के राष्ट्रीय- 
करण के प्रश्त प्र विचार किया जाएगा। यदि राज्य किसी ओद्योगिक इकाई को 
'अपने अधिकार में लेगा तो उसका उचित मुआवजा दिया जाएगा । 

(स) सिद्धान्त के रूप में सरकारी उपक्रम राज्य के नियन्त्रण में सार्वजनिक 
. निमगमों के रूप में चलाए जाएँगे । 

(00) सरकारी नियन्त्रण तथा नियमन के अन्तगंत उद्योग--इन श्रेणी में 5 
अधारभूत्त महत्व के उद्योग सरकार के नियन्त्रण तथा निर्देशन में रखे गए, तथा इस 
श्रेणी में रखे गए प्रमुख उद्योग ये थे : नमक, मोटर, टूंवटर, इलेक्ट्रिकल्स इंजीनिर्यारिग 
भारी रसायन, भारी मशीन, अल्कोहल, सूती तथा ऊनी वस्त्र, सीमेंट, चीनी, कागज, 
जल तथा वायु-यातायात आदि । ये उद्योग निजी क्षेत्र में रहेंगे और इनको राष्ट्रीय- 
करण का कोई भय नहीं रहेगा । परन्तु इतर उद्योगों में भी सरकार नई इकाइयाँ स्था- 
पित कर सकती है । 

(४) अन्य उद्योग--शेष सभी उद्योग सामान्यतः: निजी सहकारी उपक्रस 
के लिए छोड़ दिए गए | यदि किसी उद्योग की प्रगति सन्तोपषजनक नहीं रही तो 
सरकार को हस्तक्षेप का अधिकार है । 

3, क्ुंटीर तथा लघु उद्योग--ओऔद्योगिक नीति में इत उद्योगों के महत्त्व को 
स्वीकार किया गया। क्योंकि इसमें व्यक्तिगत, ग्रामीण तथा सहकारी उपक्रम सम्भव 
होते हैं । ऐसे उद्योग स्थावीय साधनों के पूर्ण उपभोग चथा कुछ उपभोग-योग्य वस्तुओं 
के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्रात्त करने की दुृष्दि से उपयोगी होते हैं । अस्वाव में यह 
भी कहा गया है कि विशाल उद्योगों के साथ इनका समन्वय किया जाता चाहिए । 

द 4, असनीति---औद्योगिक विकास के लिए श्रम के महत्त्व को भी स्वीकार 
किया गया और कहा ग्रया कि सरकार श्रमिको की स्थिति सुधारने का पयत्व करेगी । 
उद्योगों के लाभ में श्रमिकों को भी हिस्सा मिलेगा । उद्योगों में संचालन के लिए 
श्रमिकों को भागीदार बनाने का प्रयत्व किया जाएगा। औद्योगिक झगड़ों के फेसले 
के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी तथा श्रमिकों की श॒ह-समस्या के समाधान के लिए 
आगामी 0 व्॒यों में ।0 लाख मकान बनाए जाएँगे । 
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(4) अन्य कारण 

(अ) हित्तीय पंचवर्षीय योजता में उद्योग-पन्धों के विकास को उच्च प्राथ- 
मिकता प्रदात की गई, जिसके अनुरूप ही औद्योगिक नीति का होता आवश्यक था । 

(ब) निजी क्षेत्र में प्रथथ औद्योगिक नीति के परिणामस्वरूप कुछ अनि- 
श्चितता ओ आशंकाएँ उत्पन्न हो गई थीं जिनको दूर करना भी आवश्यक हो गया, 
ताकि सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र भी औद्योगीकरण में पूरा सहयोग 
दे सके । 

उपयूक्त परिवर्तत के फलस्वरूप देश के लिए एक नई औद्योगिक नीति की 
घोषणा अनिवार्य हो गई और 30 अप्रैल सन्‌ 956 को एक औद्योगिक नीति प्रस्ताव 
द्वारा देश की नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कर दी गई ॥ 

सन्‌ 956 की नवीन ओद्योगिक नीति की विशेषताएं--सनू 956 की ववीन 
औद्योगिक नीति की कुछ प्रमुख बाते इस प्रकार हैं--- 

(।) नीति का उद्दं श्य--इस चीति के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे-- 

(अ) आर्थिक विकास की गति की तीव्र करना, 

(ब) अधारभूत उद्योगों और मशीब-निर्माण उद्योगों का विकास करना, 

(स) एक विशाल एवं प्रगतिशील सहकारी क्षेत्र की स्थापना करना, 

(द) आय तथा सम्पत्ति की असमानता को घटना, 

(य) निजी अधिकारों को रोकना और आशिक सत्ता के केन्द्रीयकरण प्र 
अंकुश लगाना । 

(2) उद्योगों का वर्गोक रण--इस नीति के अन्तर्गत उद्योगों को निम्न तीन 
श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया--- 

..._ (अ) थे उद्योग जो पुर्णरूप से राज्य के एकाधिका री में रहेंगे---उद्योगों की सूची 
अ ($८0०07७ ४) में रखे गए 7 महत्त्वपूर्ण और आधारभूत उद्योग पूर्णरूप से 
राज्य के एकाधिकार में रहेंगे । ये उद्योग इस प्रकार हैं--अस्त्र-शस्त्र एवं सैनिक उप- 
करण, अणुशक्ति, लोहा और इस्पात, इस्पात के पिंडों की ढलाई, भारी मशीवरी 
निर्माण, भारी विद्यत्‌ मशीनें, कोयला और भूरा कोयला, खनिज-तेल, खनिज लोहे को 
खुदाई, गंधक, मैंगजीन एवं कुछ अन्य खनिज तथा उच्की सफाई जैसे हीरा, सोना, 
ताँबा, सीमा आदि, आक्षविक खनिज, वायुयाव निर्माण, वायु यातायात, रेल यातायत 
जहाज निर्माण, टेलीफोव एवं दूर-संचार उपकरण, विद्यत्‌ उत्पादन व वितरण । इस 
. श्रेणी के सभी नए उद्योग सरकार द्वारा स्थापित किए जाएँगे, परन्तु इस नीति में सन्तू 

948 की तीति की भाँति वर्तमाव इकाइयों के लिए राष्ट्रीयकरण को कोई चचा 
नहीं थी । 

(ब) थे उद्योग जिनके विकास सें सरकार भविष्य में उत्तरोत्तर अधिक भाग 
लेगी---उद्योगों की द्वितीय सूची में 92 उद्योग रखे गए जिद पर धीरे-धीरे सरकार 
का स्वामित्व हो जाएगा, तथा इस श्रेणी में तए कारखाने स्थापित करने में सरकार ही 
अगुआ रहेगी । परन्तु साथ-साथ निजी क्षेत्र भी चालू रहेगा और इस श्रेणी में निजी 
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साहसियों को भो विकास का अवसर दिया जायेगा, चाहे वह व्यक्तिगत हो अथवा 
सरकार की साझेदारी में । ह्ितीय सूची के प्रमुख उद्योग अल्यूसिनियम तथा लौह 
धातुएँ, मशीच औजार निर्माण एवं औजारीय धातुएँ, जीवनदायक तथा अन्य दवाएँ, 
रासायनिक खाद, कृत्रिम रबड़, कोयले का कोक बनाता, रासायनिक लुगदी, सड़क 
और परिवहन तथा अन्य खनिज पदार्थ जो सूची अ में न हों । 

(स) अन्य समस्त उद्योग जो सामान्यतः निजो क्षेत्र के लिए सुरक्षित रहेंगे-- 
शेष सब उद्योग तृतीय श्रेणी में रखें गए जिनका विकास निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया 
गया । इस श्रेणी में विशेषत: सभी उपभोक्ता उद्योग आ जाते हैं । यद्यपि इन उद्योगों 
का क्षेत्र पूर्णतः: निजी उद्यमियों के लिए खुला रहेगा, परन्तु सरकार पंचवर्षीय योजनाओं 
में निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार इन उद्योगों के विकास के लिए सुविधाएँ प्रदान 
करेगी । साथ ही निजी क्षेत्र के लिए यह आवश्यक है कि वह पंचवर्षोय योजनाओं के 
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चले और उद्योग विकास एवं नियमत अधिनियम सनू 
95] के अन्तर्गत लगाए गए नियल्त्रणों का अनुसरण करें। 

(3) कुटीर तथा लघु उद्योग (00.0886 ४७0 $872]-508]6 0079/९8)-- 

इस नीति में भी कुटीर तथा लघु उद्योग के विकास पर पुत्र: जोर दिया गया और 
बेकारी को दूर करने, स्थानीय साधनों का पूर्ण उपभोग करने व राष्ट्रीय आय के 
अधिक समान वित्तरण के लिए इनका महत्त्व स्वीकार किया गया । यह व्यवस्था की 
गई कि सरकार इन उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को सुधारने वाले उपायों पर 
जोर देगी । इसके लिए वह मुख्यतः: निम्न कदम उठाएगी। कठिनाइयों का निवारण, 
उत्पादन तकनीकी सुधार, औद्योगिक बस्तियों और ग्रामीण सामूहिक वर्कशापों की 
स्थापता, बिजली की सुविधाओं का विस्तार और सस्ती दर प्र बिजली प्रदान करना, 
वित्तीय एवं विक्रयः सुविधाएँ उपलब्ध करना और औद्योगिक सहकारी समितियों का 
संगठत करता ॥ 
द (4) क्षेत्रीय विधमताओं को दूर क रना--नवीन ओद्योगिक नीति में यह निश्चय 
किया गया कि सरकार पिछड़े हुए क्षेत्र के औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान देगी, 
ताकि देश में औद्योगिक विकास की दुष्टि से क्षेत्रीय विषमताएँ दूर हो जायेँ। इस 
उद्देश्य से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए सरकार बिजलो, पानी तथा 
. परिवहन की सुविधाओं में वृद्धि करेगी; विशेषकर, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ रोजगार बढ़ाने 
की बहुत आवश्यकता है । 

(5) सहकारी सिद्धान्त--यथासम्भव सहकारिता का सिद्धान्त लागू किया 
जाएगा तथा निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्यों को सहकारी ढंग प्र विकसित 
करने का प्रयास किया जाएगा। 

(0) क्रम नीति---औद्योगिक शान्ति की स्थापता के लिए श्रमिकों और उद्योग- 
पतियों के बीच सम्बन्धों को सुधारा जाएगा और इस बात का पूर्ण प्रयत्न किया 

जाएगा कि दोनों पक्ष अपने-अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से समझें । इस दृष्ठि से 


भारत सरकार को औद्योगिक नीति द 73 


श्रमिकों के रहत-सहन में सुधार, श्रमिकों और तकनीकी कर्मचारियों के ऑद्योगिक 
प्रबन्ध में सहयोग तथा इनकी कुशलता में सुधार होना आवश्यक है । 

(7) कमंचारियों का प्राशक्षण--इस द्ीति में तकनीकी और, प्रबन्ध सम्बन्धी 
कर्मचारियों की बढ़ती माँग की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएँ बढ़ाने तथा विश्व- 
विद्यालयों ओर अन्य संस्थाओं में प्रबन्ध विशेषज्ञों की शिक्षा की सुविधा प्रदाव करने 
का सुझाव दिया गया । 

(8) राष्ट्रीयकरण न करने का आश्वासन---सन््‌ !956 की औद्योगिक नीति 
के अन्तगंत, प्रथम आद्योगिक नीति जो द्वितीय श्रेणी के निजो उद्योगों के स्पष्टीकरण 
के बारे में, 0 वब बाद पुत्र: विचार करने का प्रावधान था, उससे मुक्त प्रदान कर 
दी गई । 

(9) सत्ता का विकेन्द्रीयक रण---यहु भी कहा गया हैं कि सरकारी उपक्रमों 
की सफलता के लिए सत्ता का विकेन्द्रीयकरण किया जाएगा और प्रबन्ध कार्य व्याव- 
सायिक आधार पर चलाया जाएगा । 

सत्‌ 956 को ओऔद्यागिक नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण 

यद्यपि इस चीति ने सरकारी और निजी क्षेत्र का स्पष्टीकरण कर दिया है, 
तथापि निजी क्षेत्र के समर्थकों ने इस ती/ति की आलोचना की है । कुछ प्रमुख आलो- 
चनाएँ इस प्रकार हैं :-- 

(अ) निजी क्षेत्र के अतिकूल--ऐसा कहा गया है कि सरकार के विस्तृत कार्य- 
क्षेत्र तथा उसके बढ़ते हुए नियन्त्रण तथा नियम अधिकारों में परोक्ष रूय से राष्ट्रीय- 
करण का संकेत मिलता है, जिससे निजी क्षेत्र में पूंजी-संचय कार्यक्रमों को कुछ क्षति 
पहुँचेगी । भी० सो० एच० भागा ((, &छ, 8090/9) के मत[|नुस।र “यह नीति देश 
में राजकीय पूँजीवाद का आरम्भ और चिजी उद्योगियों की समाप्ति की शुरुआत हैं ।” 
बिश्व बैंक के भूतपूर्व अव्यक्ष श्री युजोन ब्लैक ने बताया है कि “इस नीति में निजी 
क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, सरकार के काम अधिकाधिक 
बढ़ रहे हैं । अतः विजी क्षेत्रों को अपना भविष्य निराशाजबक प्रतीत होता है ।' 

(ब) अनिश्चित प्रावधान--यह भी कहा जाता हैं कि इस नीति में अनेक प्राव- 
धान अचिश्चित और अस्पष्ट हैं । प्रत्येक वर्ग के उद्योगों में कुछ ऐसे वाक्यांश जोड़ 
दिए गए हैं जिनसे उद्योगों के वर्मीकरण की रेखा स्पष्ठ नहीं है | जैसे, द्वितीय वर्ग के 
सम्बन्ध में यह लिखा गया है “निजी क्षेत्रों से यहु आशा की जायेगी कि वह राज्य के 
प्रयत्तों को आगे बढ़ाने में सहयोग देगा ।” इसी प्रकार तीसरी श्रेणी के उद्योगों के 
लिए कहा गया हैं कि “सामान्यतः इस वर्ग के उद्योगों का विकास निजी क्षेत्र के उप- 
क्रम द्वारा भी किया जाएगा ।” फिर भी इस वर्ग में उद्योगों का विकास सरकारी 
। 35% द्वारा भी किया जाएगा। इस तरह के वाक्‍्यांशों से निश्चितता नहीं आ 
पावी। थे हा 
(स) सहकारिता के नाम पर राजकीय पु जीवाद--इस नीति में सहकारी क्षेत्र- 
के विस्तार की जो बात श्रस्ताव में कही गयी है वह भ्रामक है, क्योंकि वास्तव में 


के, 
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सहकारी क्षेत्र सरकार के निदेशन पर ही कार्य करेगा। इस प्रकार भारत में सह- . 
कारिता के चाम प्र राजकीय पूंजीवाद ( 88० 0279(&॥४६४7 ) को बढ़ावा देने का 
प्रयत्व किया जा रहा है । 

(द) विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहों---इस ओद्योगिक नीति में 
विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की गई, जबकि प्रथम नीति में ऐसा किया 
गया था । आलोचकों का कहता है कि यदि विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में नीति स्पष्ट 
होती तथा राष्ट्रीयकरण का क्षेत्र निश्चित किया गया होता तो विदेशी प्जीपति निः:शंक 
होकर भारत में अपनी पूँजी विनियोजित करते और निजी विदेशी विनियोग बहुत 
अधिक बढ़ सकता था । 

(य) कठिन दायित्व---सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उद्योगों का एक 
विशाल क्षेत्र इस नीति के अन्तर्गत सुरक्षित कर लिया है, किन्तु सीमित साधनों और 
प्रबन्ध-कुशलता के अभाव में सहकारी उद्योग निजी उद्योगों की अपेक्षा अधिक उत्तम 
सेवा प्रदान नहीं कर सकगे । 

(र) अस्थिर नोति---आलोचकों का यह भी कहना है कि देश की औद्योगिक 
नीति में शीघ्रता से परिवर्तत नहीं होने चाहिए । केवल 8 वर्ष की अल्प अवधि के 
बाद नवीन नीति का निर्माण, सरकारी नीतियों की अस्थिरता को प्रकठ करैता है और 
निजी क्षेत्र के लोगों में अविश्वास उत्पन्न करता है । 

द औद्योगिक नीति 977 
(एातप्रश्पढ ९69): 

956 की ओद्योगिक नीति की कमियों को दूर करते और जनता की आर्थिक 
विकास सम्बन्धी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री जार्ज 
फर्नांडीज ने 23 दिसम्बर, 977 को एक नई ओद्योगिक नीति की घोषणा की जिसके 
प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार थे :---]) एकाधिकारवादी प्रवृत्ति और कुछ हाथों में 
आर्थिक शक्ति के जमाव को रोकना । (४) उद्योगों को सामाजिक आवश्यकताओं के 
अनुरूप बनाना । (४) उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना । (४) मानवीय 
तथा राष्ट्रीय साधनों का पूर्ण उपयोग करता । (ए) रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों 
का तीब्ता से विकास करना । 

द औद्योगिक नीति 977 के प्रमुख तत्त्व 
(ा॥ ऊ#षबाप्ा०७ ० [7007० ?०॥07४ 4977) 

औद्योगिक नीति 977 के प्रमुख तत्वों का अध्ययत्त निम्नलिखित शीर्षकों के 
अन्तर्गत किया जा सकता है :-- 

, लघु एवं कुटो र. उद्योगों को अत्यधिक महरब--इस नीति में लघु उद्योगों 
. द्वारा देश के औद्योगिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा किए जाने पर जोर दिया 
.._गया। सरकार ने अपनी नीति में यह स्पष्ट कर दिया था कि अधिक से अधिक वस्तुओं 
... का उत्पादन इस क्षेत्र के लिए पूर्णतया आरक्षित किया जाएगा। इस उद्देश्य की पूति 
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हेतु लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित वस्तुओं को 08 से बढ़ाकर 504 कर दिया गया | 
(वर्तमान में इत वस्तुओं की संख्या 708 हो गई है।) 

2, बहुत छोटे अर्थात्‌ दाइनो क्षेत्रों ( पपंपए $60075 ) की ओऔवचारिक 
मान्यता--इस औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों की विद्यमात परिभाषा को ही स्वीकार 
किया गया । लेकित इसमें भी टाइली क्षेत्र की इकाइयों को ओर विशेष ध्यान दिया 
गया । टाइली क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसी इकाइयों को रखा गया जिससे मशीनों और 
उपक्रमों में विनियोग की राशि एक लाख रुपये से अधिक नहीं है और जो गाँवों या ऐसे 
कस्बों में स्थित हैं जिबकी जनसंख्या 974 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 
कम है । पे 

3. कुटीर उद्योग ( 00088 77075876५ )--कुटीर एवं गृह उद्योगों के 
संरक्षण के लिए एक विशेष कानूच बनाए जाने का आश्वासन दिया गया ताकि अधिक 
संख्या में व्यक्तियों को स्वयं रोजगार तथा औद्योगिक विकास में उचित स्थान प्राप्त 
हो सके । 

4, बृहत्‌ औद्योगिक घराने---औद्योगिक नोति में बड़े औद्योगिक घरानों और 
गैर आनुपातिक विकास को रोकने में सरकारी नीति की असफलता पर चिन्ता व्यक्त 
की गई और भविष्य में इन घरानों के विकास प्र निम्ब प्रतिबन्ध लगाए जाने के लिए 
कहा गया--- 

.._(]) विद्यमान उपक्रमों का विस्तार एवं चए उपक्रमों की स्थापत्रा एकाधिकार 
एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (6 हे ॥' ? 3७) के अधीन को जा 
सकेगी परन्तु अब इस अधिनियम के प्रावधान कड़ाई से लागू किए जाएँगे । 

(॥) विद्यमाव उपक्रमों द्वारा चई वस्तुओं के उत्पादन तथा नई ओद्योगिक 
इकाइयों की स्थापना के लिए बड़े औद्योगिक घरातों को केन्द्रीय सरकार की विशेष 
स्वीकृति प्राप्त करनी होगी । 
हा (9) औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अथवा विस्तार के लिए इन बड़े 

औद्योगिक घरानों को अपने आन्तरिक वित्तीय साधवदों पर आश्वित होना होगा । सार्व- 
जनिक्‌ वित्तीय संस्थाओं द्वारा इच घरावों को प्रदत्त ऋण की सुविधाएँ कम को 
जाएगी । उर्वरक, कागज, सीमेण्ट, जहाजी यातायात, पेट्रो-ससायन आदि पूँणी गहन 
उद्योगों को छोड़कर शेष अन्य उद्योगों में ऋण पूँजी अनुपात इस प्रकार निश्चित किया 
गया जिससे अन्य ओद्योगिक घराचों को आतन्तरिक वित्तीय साधनों को अपेक्षाकइंत अधिक 
'जुटाना पड़े । 
(९) सरकार द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि कोई भी व्यावसायिक समूह 
एकाधिकारिंक शक्ति प्राप्त न कर सके । लाइसेंस नीति के अन्तर्गत इन घरातों के 
उद्योगों की क्रियाओं प्र नियन्त्रण रखा जाएगा । 

क्‍ 5. स्वदेशी और विदेशों तकनीक (76/86॥0प5 क्ात॑ 70080 ॥९०७॥॥०- 
]089)--शस नीति में कहा गया कि देश का भावी औद्योगिक विकास स्वदेशी तकतीक 
प्र आधारित होना चाहिए और इसे विशेष प्रोत्साहन दिया जाता चाहिए । जिन 
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जटिल तया प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में भारतीय दक्षता एवं तकत्तीक पर्याप्त नहीं है, 
उनके लिए सरकार सर्वश्रेष्ठ तकनीक दक्षता का आयात इस नीति में रखा गया । 

5, विदेशी बिनियोग (70680 ॥7ए९४४॥०॥)---इस औद्योगिक नीति में 
यह कहा गया कि विद्यमाव विदेशी कम्पनियों पर विदेशी विनिमय नियसल अधि- 
नियम (#0080 ०३78८ ४०४००४०॥ 3०) की शर्तों को कठोरता से लागू 
किया जाएगा । यदि विदेशी कम्पनियों को समता अंश पूंजी 40% से अधिक होगी तो 
उनके साथ भारतीय कम्पृत्तियों के समाव व्यवहार किया जाएगा अर्थात्‌ इन कम्पत्िियों 
प्र विस्तार के वही सिद्धान्त लागू होंगे जो भारतीय क्रम्पनियों के विस्तार के लिए है । 
विदेशी विनियोग एवं तकनीक की अनुमति सरकार द्वारा राष्ट्रीय हित के दुष्टिकोण 
से निर्धारित शर्तों पर दी जाएगी । जहाँ विदेशी जानकारी एवं तकनीक की आवश्यकता 
नहीं है वहाँ चालू समझौतों का पुन: नवीत्तीकरण नहीं किया जाएगा । 

7. संयुक्त उपक्रम ( णंआ एछ्ााप्रा०5 )---भारतीय उद्योगपतियों ने 
विदेशों में वहाँ के स्थानीय उद्योगपतियों के सहयोग से बहुत सारे उद्योग स्थापित किए 
हैं । इस सम्बन्ध में इस औद्योगिक नीति में यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे संयुक्त 
उपक्रमों को दशा में मशीन, साज-सज्जा तकनीकी ज्ञान, प्रबन्धकीय ज्ञान आदि का 
निर्यात तो सम्भव होगा परन्तु रोकड़ विनियोग की सिर्फ कुछ आवश्यक दशाओं में एक 
निश्चित सीमा त्तक ही अनुमति प्रदान की जाएगी क्योंकि भारत जेसे विकासशील, देश 
से अत्यधिक पूँजी का निर्यात न तो सम्भव है और न वांछनीय । 

द 8. थायातों में उदारता की नीति--इस नीत्ति में इस बात पर जोर दिया 
ग़या कि जिन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में रुकावट आ रही हैं अथवा जिन 
क्षेत्रों में घरेलू उत्पादक मुल्य बढ़ाकर अनुचित लाभ कमा रहे हैं वहाँ आयात प्रतिबन्ध 
में छूट दी जाएगी । यह छूटे ऐसे क्षेत्रों में दिए जाने की योजना थी जहाँ विद्यमान _ 
मात्रात्मक नियन्त्रण भावों विकास में सहायक होते के स्थान पर बाधक सिद्ध हो 
रहे हैं । द द द 

9, उद्योगों के लिए स्थान निर्धारण--सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश के सन्तुलित 
क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। जिसमें विभिन्न 
क्षेत्रों में तिषमताओं को धीरे-धीरे कम किया जा सके । इस दृष्टि से सरकार ने यह 
निश्चय किया कि 0 लाख से अधिक जनसंस्या वाले महामगरों तथा 5 लाख से 
अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों में एक निश्चित परिधि तक औद्योगिक इकाइयों 
की स्थापता के लिए नया लाइसेंस निर्गममित न फिया जाय | सरकार द्वारा बड़े पैमाने 
की ऐसी विद्यमान इकाइयों को सहायता देने के प्रश्त पर विचार किया गया जो महा- 
नगरों से पिछड़े क्षेत्रों में स्थानान्तरण चांहेंगी । 


0, सूल्य नोति--देश में ऐसी सुदुढ़ मुल्य नीति अपनाए जाने पर बल दिया 
गया जिससे सृल्यों में वांछुतीय स्थायित्व कायम रह सके और कृषि तथा औद्योगिक 
उत्पादों के मूल्यों में उचित समता (7 ९47५) रखी जा सके । इसके लिए यह 
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निश्चय किया गया कि नियंत्रित कीमत में पूजी पर उचित प्रतिफल जोड़ा जाय परन्तु 
सरकार द्वारा अत्यधिक लाभ अजित करने की अनुमति तन प्रदान की जाय । 

] , अप्लिकों की सहभागिता--इस नीति में बड़े औद्योगिक पघरानों के 
प्रबन्ध के व्यवसायीकरण पर बल दिया गया। श्रमिकों को अपने कारखानों की अंश 
पूँजी में हिस्सा लेने के साथ-साथ उन्हें प्रबन्ध में भी भाग लेने के लिए भोत्साहित 
किया गया । 

ओद्योगिक नीति को 977 की अ्रपुख्ध आलोचनाएँ---निम्तलिखित हैं--- 

[, लघु उद्योगों से समबिन्धत तीति को आलोचनाएँ---य्यपि इत ओद्योगिक 
नीति में लब्ु उद्योगों को स्वतन्त्र और महत्त्वपूर्ण स्थान दिय्य गया है। और सार्व- 
जनिक क्षेत्र को अधिक सुदृढ़ बनाने को बात की गई है परन्तु यह सब दिखावा और 
ढकोसला मात्र ही 

विदेशी कम्पनियों को छुट---इस ओद्योगिक त्रीति के अनुसार विदेशी 
कम्पनियों की भारत में शत-प्रतिशत स्वामित्व के आधार पर भी पूंजी लगाने को 
छूट रहेगी और भारत से लाभ, रायलटी लाभांश और पूंजी अपने देश भेजने की पूछ 
छूट रहेगी । औद्योगिक नीति में विदेशी कम्पनियों के लिए जो अत्यन्त उदारतापूर्ण 
नीति अपनायी गई है, इससे हो सकता है कि आरम्भ के एक-दो वर्षों में औद्योगीकरण 
को प्रोत्साहन मिले लेकिन 5-7 वर्षों के अन्दर ही संकद पैदा हो जाएगा, देश की अपनी 
कोई मौलिक औद्योगिक पद्धति नहीं बच पाएगी । बुनियादी उत्पादन में विदेशी कम्प- 
नियों की धुसपैठ बढ़ जाएगी ब देश की पूंजी भी बाहर जाने लगेगी । 

इस औद्योगिक नीति में कहा गया है कि पूंजी की रकम पर सीमा लगायी 
जायेगी लेकित सीमा क्या होगी ? यह नहीं बताया गया है। विदेशी कम्पनियों के 
. प्रभाव से सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व और घटेगा। इन सबका मिला-जुला परिणाम 
देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक होगा । देश की राजनीतति पर भी विदेशी 
प्रभाव और देश के व्यापारियों का प्रभाव बढ़ेगा । | 
| 3, सावजनिक क्षेत्र की अत्पष्ठ भुभधिका--इस औद्योगिक नीति में सार्वजनिक 
उद्योगों की भूमिका के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख वहीं किया गया है। सरकार ने इच 
सार्वजनिक उद्योग के क्षेत्र को सीमित कर दिया है जो कि अनुचित है । है 

4, मध्य स्तर के उद्योगों की अभिश्चित भूमिका--इस नीति में मध्य स्तर 
के उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख वहीं किया गया है, जबकि इनके द्वारा देश के 
कुल उत्पादन का सम्रुचित भाग उत्पादित किया जा रहा है । यदि बड़े पैमाने का उद्योग 


, छोंटी औद्योगिक तकनोक सम्भव नहीं--छोटे उद्योगों की परिभाषा के 
अन्तर्गत छोटी ओद्योगिक तकनीक का विकास सम्भव नहीं है। यद्यपि यहु कहा गया 
है कि हम किसी खास प्रकार की तकतीक से बचेंगे नहीं, जो भी उपयोगी . साबित 
होगी उसी से काम लेंगे लेकिन हम यह जानते हैं कि प्रचार, घूस और आकर्षण की 
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शक्तियाँ हमेशा बड़ो तकत्तीक की ही उपयोगी साबित करती हैं। छोटे उद्योगों के 
विकास के लिए छोटी तकनीक के प्रति प्रेम और लगन की आवश्यकता है । 

6, छोटे उद्योगों की उपेक्षा---इस नीति में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को 
ही कानूनी संरक्षण दिमा गया है, छोटे उद्योगों को नहीं । छोटे उद्योग सहकारी क्षेत्र 
में होंगे या निजी क्षेत्र में । इसके सम्बन्ध में नीति स्पष्ट नहीं है । 


नई औद्योगिक नीति, 980 
( ० 6ए८&78॥ ९०॥०9, 980) 


24 जुलाई 980 को सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा की 
गई । नयी औद्योगिक नीति का निर्माण औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 956 के आधार 
प्र किया गया है । कर 

, नीति के उहू श्य---औद्योगिक नीति वक्तव्य 980 में निम्नलिखित _ 
सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों का समावेश किया गया है--- 

(0) उद्योगों की वर्तमान उत्पादन क्षमत्ता का अधिकतम सम्भव उपयोग करना; 

(४) उद्योगों की उत्पादकता एवं उत्पादन क्षमता बढ़ाना; क्‍ 

(0) अर्थव्यवस्था में अधिकतम सम्भव रोजगार के अवसर उत्पन्न करता; 

(४) एकाधिकार और आशिक केन्द्रीयकरण का विरोध करना 

(९) ऊँची कीमतों तथा खराब किस्म की वस्तुओं से उपभोक्ताओं के हितों 
की सुरक्षा करना 

(४४) चिर्यात-उन्मुख और आयात-प्रतिस्थापना उद्योगों का तेजी से विकास 
क्रना 

.. (एप) कृषि जन्य उद्योगों को प्राथमिकता प्रदात करके कृषि-आधार को मजबूत 
बतावा और अन्‍्तर-द्षेत्रीय सम्बन्धों का विकास करना 

(शं॥) औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता प्रदान 
. करके क्षेत्रीय असन्तुलनों को दूर करना । ५ 

2, नीति में निदिष्ट उपाय---उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए औद्योगिक . 
नीति 980 में कई उपाय सुझाए गए हैं जिनमें से प्रमुख उपाय निम्तलिखित हैं-- 

, सार्वजनिक क्षेत्र पुनर्पूर्वाधिमुखलीकरण--सार्वजनिक क्षेत्र के पुनर्पुर्वा- 
भिम्ुखीकरण--सार्वजनिक क्षेत्र के पुन्पूर्वाभिमुख्ीकरण के लिए निम्नलिखित उपाय 
सुझाए गए हैं. 

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का इकाई-दर इकाई गहन अध्ययन किया 
जाएगा तथा जहाँ भी उनकी क्षमता को विकसित करने की आवश्यकता होगी वहाँ 
समय बद्ध कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा । 
क्‍ (ख) कार्यात्मक क्षेत्रों जैसे कि कार्य विधि, वित्त, विपणन तथा सूचना प्रणाली. 

: में-प्बन्धकीय व्यवस्था के विकास के लिए सम्रुचित कृदम उठाये जायेंगे । 
(ग) जो सार्वजनिक उद्यम हानि में चल रहे हैं उनको व्यवहार्य बनाने के 


भारत सरकार की औद्योगिक नीति 79 


लिए उत्तका पुनर्संगठन किया जायेगा और उनको गतिशील एवं कुशल प्रबन्ध प्रदान 
किया जायेगा । 

2, लघु-स्तरीय उद्योगों को प्रो्शाहन--औद्योगिक नीति 980 में लघु 
एवं बड़े उद्योगों के कृत्रिम वर्गीकरण को समाप्त क्र दिया गया है। लघु उद्योगों के 
विकास के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए गये हैं--.- 

(क) लघु उद्योगों में वितियोग की जाने वाली पूंजी की अधिकतम सीमा 0 
लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गयी है । 

(ख) अति लघु उद्योगों में लगायी जाने वाली पूंजी को अधिकतस मात्रा ! लाख 
रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है । 

(ग) सहायक उद्योगों में विनियोजित पूंजी की अधिकतम राशि 5 लाख रुपये 
से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है । 

क्‍ निजी क्षेत्र के विकास के लिए सहायता---औद्योगिक नीति !980 में 
निजी क्षेत्र के विकास में सहयोग के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों का अभियान किया गया 

(क) उद्योगों को दिए गए विभिन्‍त प्रोत्साहतों का नियमित रूप से मूल्यांकन 
किया जायेगा ताकि निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके । 

(ख) उद्योगों की बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता को स्वीकार करके उसे तियमित 
क्र दिया जायेगा तथा प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत क्षमता के विस्तार की अनुमति प्रदान की 
जायेगी । 

..(ग) प्रत्येक उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यात में रखते हुए “आधुनिकीकरण 
के उपायों?” को अपताया जायेगा । 

(घ) निर्यात-उन्मुख उद्योगों में उच्चतर तकतीकों का उपयोग किया 
जायेगा। 

4. बोसार इकाइर्या--बीमार इकाइयों के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपायों का 
सुझाव दिया गया है--- 

(क) यदि जानबूझकर कुप्रबन्ध और वित्तीय कृव्यवहारों को अपनाने से 
बीमार इकाइयों की समस्या उत्पन्त होती है तो ऐसे भामलों को सस्ती से निपटाया 
जायेगा । 

(ख) जैसे ही किसी औद्योगिक इकाई में बीमारी के चिह्न दृष्टिगोचर होते हैं त्तो 
. तत्काल ही इसके उपचार के लिए प्रयास किए जायेंगे | . 

(ग) जिन बीमार इकाइयों में पुनर्जाग्रति की सम्भावनाएँ विद्यमानत्र हैं उच्तको 
कुशल इकाइयों के साथ मिला दिया जायेगा ताकि इनको पुत्र: कार्यशील इकाइयों में 
परिणित किया जा सके । 

द 5, आथिक अवस्थापता--]980 की औद्योगिक त्तीति में यह स्वीकार किया 
गया है कि आर्थिक अवस्थापना की असफलता के कारण देश में ऊर्जा, कौयला तथा 
परिवहन का संकट उत्पन्त हो गया है। अतः इस नीति में आथिक अवस्थापना के 


80 द भारत सरकार की औद्योगिक नीति 


समुचित विकास के श्रयत्नों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ऊर्जा के साधनों के 
अनुकूलतम प्रयोग और ऊर्जा के विभिन्‍्त्र साधनों के विदोहन में प्रयुक्त होने वाली तक- 
तीक के विकास के लिए विशेष सहायता दी जायेगी तथा सरल शर्तों पर वित्त प्रदान 


करने की व्यवस्था भी की जायेगी। ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा के गैर प्रम्प्रागत साधनों 


की खोज तथा जलवाण प्रदूषण के नियन्त्रण से सम्बद्ध तकतीकों के समुचित विकास 
हेतु सरल शर्तों पर ऋण प्रदाव करने की सम्भावना पर भी सरकार द्वारा विचार किया 
जायेगा । 

6, नामिकीय संयन्त्रों की स्थापना ([४०७८०५७ ?]80/5)--सरकार का यह 
प्रयत्त होगे। कि लघु तथा मध्यम उद्योगों के बीच इस गलत धारणा से कि वे प्रस्पर 
विरोधी हैं। कृत्रिम विभाजन पैदा करने के गत तीच वर्षों के रूप को बदला जाय | 
औद्योगिक विकास की दशा में भी आवश्यक प्रयत्त करते रहने के साथ यह प्रस्ताव है 
कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए प्रत्येक जिले में नाभिकीय संयस्तरों की स्थापना 
द्वारा अधिक से अधिक सहायक तथा ल्ु एवं कुटीर उद्योगों को अपनाने का अवसर 


देकर आर्थिक संघीयता (8007०7४० #०१७४७॥५॥ ) की विचारधारा को घोषित किया ._ 


जाय । 

ये वाभिकीय संयन्‍्त्र वृहृत आकार के उपक्रम होंगे और ये अधिकांशतः संयोजन 
(५5$७॥70॥78) का कार्य करेंगे जैसे मोटरकार, स्कूटर, मशीच निर्माण उद्योग आदि । 
इस प्रकार ये संयन्‍्त्र छोटे-छोटे पुर्जे निर्माण करने वाली विभिन्‍न लघु इकाइयों को जन्म 
दे सकेंगे । इसके अतिरिक्त नाभिकीय संयन्‍्त्रों की स्थापना में इस बात का भी ध्यान 
रखा जायेगा कि वे इन लघु उद्योगों में काम आने वाली वस्तुओं (#7०७) का 
निर्माण करें ताकि आयाततीय उपक्रमों व सामग्री पर आशितता कम हो सके । उदा- 
हरण के लिए मशीन, निर्माण सन्यस्त्र जहाँ एक ओर विभिन्‍्त्र कल पूर्ज लघु उद्योग 
क्षेत्र से प्राप्त करेगा वहीं वह लघु इकाइयों की मशीनरी को आवश्यकताओं की पूर्ति भी 
करेगा । 


आओधुनिकीकरण कार्यक्रम निरूपित किया जाएगा जिसमें उद्योगों में मशीनीकरण करते 
समम ऊर्जा के अनुकूलतम उपयोग, टेक्नवॉलॉजी तथा उत्पादव के आकार की उप- 
युक्‍्तता आदि से सम्बन्धित तथ्यों को भी ध्यान में रखा जाएगा। बड़े उपक्रमों के 
साथ-साथ लवु क्षेत्र की इकाइयों को भी आधुनिकीकरण की ओर. प्रेरित किया 
जाएगा। इस प्रकार नवीन प्रक्रिया एवं टेक्लॉलॉजी के प्रयोग तथा सुधरे हुए यन्त्रों व 


औजारों के प्रयोग हारा इन लघु एवं ग्राम उद्योगों की उत्पादकता में सुधार किया 


जाएगा। 


शोध एवं विकास कार्य (२९5६४/०७ 870. 6ए९८०फाला। हैढा- 


. 'शां४०७)--नवीव औद्योगिक नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कवि भारतीय 
उद्योगों को टेक्नॉलॉजी सम्बन्धी शोध एवं विकास के कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि 


की व्यवस्था की जानी * चाहिए । भारत सरकार ऐसे पकुशल एवं बृहृत उपक्रम्तों को. 


7, आधुनिकीक रण (/006:758000 )--इस तीति में आवश्यकतानुसार 
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विदेशी प्रविधि आयात करने की भी अनुमति प्रदाव करेगी जिनके पास सुव्यवस्थित' 
स्रोत एवं विकास सद्भुठत है और जिन्होंने आधुनिक प्रौद्योगिदी को ग्रहण करे, 
अपनाने, तथा प्रसार करने के सम्बन्ध में अपनी योग्यता प्रमाणित कर दी 

प्रक्रिया से साधनों का पूर्ण उपयोग, उपभोक्ता की अच्छी सेवा तथा चिर्यातों में वृद्धि 
सम्भव दो सकेगी + 

9, औद्योगिक सम्बन्ध (॥00पर८7४8 ०]४४०॥७)--इस औद्योगिक नीति 
में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मधुर औद्योगिक सम्बन्ध जिसमें श्रम एवं प्रबन्ध 
उत्तरदायित्व पूर्ण तरीके से सहयोग कर सके पर जोर दिया गया है । इस उद्देश्य को 
ध्यान में रखकर ही सरकार ने त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन को फिर से चालू करने का 
निर्णय लिया है । 

0, मूल्य नोंति (?7706 ?0॥09)-इस नीति में यह घोषणा की गई है 
कि जहाँ एक ओर सरकार उद्योगों को आवश्यक सुविधाएँ व छूट प्रदान करेगी वहीं 
उनसे यह भी अपेक्षा रखेगी कि वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाएँ तथा वे 
जमाखोरी व सट्टेबाजी को हतोत्साहित कर मूल्यों में स्थायित्व बताए रखने में सहयोग 
प्रदात करें । सरकार मूल्यों को उपभोक्ता के हित में बनाए रखने हेतु शीघ्र ही उद्योग- 
पतियों के साथ परामर्श करेगी । 

]], क्षेत्रीय असन्तुलन (र७४४०७। ॥704827065)-देशं में क्षेत्रीय असंतुलबों 
को दूर करने के लिए नवीन चीति में उद्योगों के विकेन्द्रीकरण तथा औद्योगिक रूप से 
पिछड़े क्षेत्रों में चाभिकीय सन्यन्त्रों (!४४०॥००५ ?8705) की स्थापना पर जोर दिया 
गया है। पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को विशेष रियायतें व सुविधाएँ प्रदान की 
जाती रहेंगी तथा इनका समय-समय पर आकलव भी किया जाएगा कि वे अपने मूल 

'उद्दे श्य को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल हो पा रही हैं । 
द 2 , लाइसेन्स क्रिया विधि ([40009708 ?70060प76) - यद्यपि सत््‌ 4973 
में लाइसेन्स क्रिया विधि को काफी सरल एवं सुप्रवाही बचा दिया गया है। फिर भी 
इसमें अभी सुधार की आवश्यकता है जिनके द्वारा नवीन क्षमता के सृजन, क्षमता के 
विस्तार तथा नवीन वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति के लिए प्राप्त प्रार्थवा पत्रों के 
निपटारे के समय में कमी की जा सकती है । सरकार प्रार्थना-पत्रों की जाँच के कार्य 

गे गति प्रदाव करने तथा लाइसेन्स क्रिया विधि को सरल एवं विवेकपूर्ण बनाने के लिए 
महत्त्वपूर्ण निर्णय लेगी । 

इस तीति में एक समंक बेंक (089 947४) स्थापित करने का भी प्राव- 
धान है, जो समय-समय पर लाइसन्सों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सूचना त्राषत 
करेगा । द 

ओद्योगिक नीति 980 का आलोचनात्मक मूल्यांकन ((ंप्र्वां ए4ए००7 
ण॑90प्र#प8॥ ?०ांं०ए 980 )--औद्योगिक नीति 980 के उपयुक्त 


विस्तृत विवेचन के पश्चात इस बात क्री आवश्यकता प्रत्तीत होती है कि इसका 
[.--.6 
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आलोचनात्मक मृल्यांकन किया जाय। वैसे 977 की जोद्योगिक नीति की भाँति 
यह औद्योगिक चीति भी आर्थिक जगत में अधिक सफल नहीं रही है फिर भी जो भी 
प्रतिक्रियाएँ हुई हैं वे इस नीति के गुण एवं दोषों को काफी सीमा तक स्पष्ट करने में 
समर्थ हैँ। इस नीति का आलोचनात्मक अध्ययन हम निम्न्र बिन्दुओं के अन्तर्गत कर 
सकते हैं--- 

] , नाभिकीय सन्यम्त्रों को स्थापना [सिशिीओआायला। 06 'िपएी6ए5 
ए]8॥05)--पिछड़े जिलों के विकास के लिए नाभिकीय सन्यन्त्रों के स्थापना के विचार 
की सफलता भी संदिग्ध है। इस सम्बन्ध में हमें अपने पिछले अनुभव से शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिए। आसाम में तीन तेल शोधनशालाएँ (१९१४८४०५$) व दो उर्वरक 
सन्यन्त्र होते हुए वहाँ लघु उद्योगों का विकास नहीं ही सका है। राउरकेला व 
भिलाई इस्पात सन्यन्त्रों का भी हमारा यही अनुभव है। इसके अलावा पिछड़े एवं दरस्त 
इलाकों में वृहत सब्यस्त्रों की स्थापता उसकी पूंजीगत लागत में भी काफी वृद्धि कर 
देती है । 


2, अतिरिक्त क्षमता का वेधानीकरण [एि८९प्रौद्राइ4र000 ण 34000704] 
(8708/५9)--भारत में विभिन्‍न उपक्रमों में उद्योगपतियों ने लाइसेन्स क्षमता से अधिक 
उत्पादन क्षमता स्थापित कर रखी थी। यद्यपि यह लाइसेंसिंग नियमों का उल्लंघन 
है फिर भी सरकार ने इस नीत्ति में साधनों के अपव्यग को रोकने के नाम पर ऐसी. 
अतिरिक्‍त क्षमता को कानूती मान्यता प्रदाव कर दी है। सरकार यही कदम 975 
में भी एक बार उठा चुकी है । यद्यपि यह कदम ऊपरी तौर पर लाभप्रद प्रतीत होता 
है परन्तु इसके दूरगामी प्रभाव अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होंगे। यह कदम जहाँ 
एक ओर उद्योगपत्तियों को कानूब की अवहेलना करने का प्रोत्साहव प्रदान करता है वहाँ 
दूसरी ओर यह बहु राष्ट्र निगमों, बड़े औद्योगिक घरानों तथा बृह॒त्‌ उपक्रमों फो चोर 
दरवाजे से बिता लाइसेन्स के प्रतिबन्धित क्षेत्रों में भी उत्पादन को बढ़ाने की छूट प्रदान 
करता है । 

3, राजनीति से प्रेश्ति--यह औद्योगिक नीति राजनीति से प्रेरित मालूम 
पड़ती है । इस नीति के वक्‍त॒व्य में विभिन्‍न स्थानों पर जनता के पार्टी शासन काल के 
तीन वर्षों का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि इस अवधि में ही अर्थव्यवस्था 
अपंग हुई, औद्योगिक सम्बन्ध बिगड़े, साधनों का अपव्यय हुआ आदि । यद्यपि इन 
वक्तव्यों में वास्तविकता हो सकती है फिर भी औद्योगिक नीति में इन बातों को कहने 
का औचित्य प्रतीत नहीं होता । 

4, स्वत: विकास--यद्यपि नई औद्योगिक तीति में देश का त्वरित विकास 
करने की आतुरता तो परिलक्षित होती है परन्तु नई नीति स्वत: औद्योगिक वातावरण 
में सुधार नहीं कर सकती । केवल निजी क्षेत्र को अधिक महत्त्व दे देने से यह आशा 
.. करना व्यर्थ है कि विनियोग में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी । 

5, सेद्धान्तिक-- नई औद्योगिक नीति की प्रमुख बातें--(3) स्थापित क्षमता 
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का अधिकतम उपयोग, (॥) औद्योगिक क्षेत्र में 5 प्रतिशत क्री बाधिक वृद्धि दर, (7) 
लघु उद्योगों के मामले में विनियोग की सीमा बढ़ाता और (शं) औद्योगिक दुष्टि से 
पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास को वरीयता देकर क्षेत्रीय असन्तुलन् को दूर करना आदि 
हैं। परन्तु औद्योगिक नीति वक्तव्य में इस प्रकार के प्रावधात का सर्वथा अभाव है जो 
कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रभावशाली हो सके । 


« विनियोग सीमा--लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वितियोग की 
जो सीमा बढ़ाई गई हैं उसका कोई ठीक प्रभाव लघु उद्योगों के भौतिक आकार पर नहीं 
पड़ेगा क्योंकि बढ़ती हुई कीमतों के कारण मशीत्रों और उपकरणों की लागत अत्यधिक 
बढ़ गई है फलत: रुपए का वास्तविक मूल्य बहुत कम हो गया है। इस प्रकार 
विनियोग की सीमा बढ़ने पर भी लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों के आकार में वृद्धि नहीं 
' होगी । 

7, अधिकतम उत्पादन पर जोर--वक्तव्य में उत्पादन अधिकतम करने पर 
जोर दिया गया है किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस किस्म का उत्पादन 
अधिकतम किया जाय । कहीं भी इस बात पर प्रकाश नहीं डाला गया कि उत्पादन की 
विभिन्न दिशाओं में से सरकार किनको ऊँची प्राथमिकता देना चाहेगी । ऐसी स्थिति में 
क्रम महत्त्व वाले उत्पादन को पीछे हटाना सरल कार्य न होगा । 

8, संयुक्त क्षेत्र क्री अबहेलना---नवीन वक्तव्य में निजी हाथों में आथिक सत्ता 
के केन्द्रीयकरण को कम करने के लिए संयुक्त क्षेत्र की कोई चर्चा नहीं की गईं जब 
कि संयुक्त क्षेत्र का विकास निजी क्षेत्र में आथिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को कम करने 
में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है | इस प्रकार संयुक्‍त क्षेत्र की धारणा का महत्त्व 
क्राफी कम कर दिया गया है । 

9 ऐ "ग' ए अधिनियम व आयोग की अदहेलना--वकक्‍तव्य में |/ रे ग' ए 
अधिनियम व आयोग' प्र कोई चर्चा नहीं की गई जिससे लगता है कि सरकार इसे 
कोई महत्त्व नहीं देवा चाहती । उससे वतिजी क्षेत्र के नियन्त्रण व तियमत में बाधा 
उत्पन्न होगी । सरकार ने बीमार औद्योगिक इकाइयों का प्रबन्ध निजी क्षेत्र की स्वस्थ्य 
इकाइयों द्वारा अपने हाथ में लिये जाने का तो समर्थन किया है लेकिन इस बात पर 
ध्यान नहीं दिया कि इससे आथिक सत्ता के केन्द्रीयकरण प्र क्या प्रभाव पड़ेगा । इस 
प्रकार सरकार द्वारा | २ [' ? अधिनियम के उद्देश्यों को भुला दिया गया है, जब 
कि एक समय ऐसा था कि सरकार ने इस अधिनियम को अपनी एक बड़ी उपलब्धि 
माना था । द 

0, बूहत्‌ उद्योंग एवं विदेशी कम्पनियों को अधिक लाभ--नए वक्तव्य से 
बड़े औद्योगिक घरानों व विदेशी कम्पनियों को अधिक लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि अधि- 
कांश अतिरिक्त लाइसेन्स मुद्रा क्षमता पर उनका ही अधिकार रहा है । क्योंकि पूंजीगत 
व अनिवार्य उपभोक्‍कता माल के उद्योगों की अपेक्षा रेफ्रिजरेटर, पंखे, लेस्प व दयूब 
आदि के उद्योगों को अधिक लास मिलेगा । इससे देश में आम जनता के हितों का 
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उतना पोषण नहीं होगा जितना कि उच्च वर्ग का होगा और ओद्योगिक ढाँचा अधिक 
विक्त हो जाएगा । ह 

, उदार शर्तों पर ऋण-व्यवस्था--नए वक्तव्य के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण 
की आड़ में बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए उदार शर्तों पर ऋण की व्ययस्था की 
जाएगी । अच्छा तो यह होता कि अमेरिका की तरह ही प्रदूषण नियन्त्रण की लागत 
का अधिकांश भार औद्योगिक इकाइयों पर डाला जाता । | 

2, भोद्योगिक जगत्‌ की विभिन्न समस्याओं का समुचित समाधान नहीं--- 
नवीन औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में औद्योगिक जगत की विभिन्न समस्याओं का 
समुचित समाधान नहीं प्रतीत होता है | व्यावहारिक नीति के नाम पर तया निर्यात 
प्रोत्साहन एवं अधिकतम उत्पादत आदि की आड़ में निजी उद्यम व बड़े व्यावसायिक 
घरानों को ही अधिक सुविधाएँ दी गई हैं जिससे आम जनता का कल्याण होना सम्भव 
नहीं प्रतीत होता । वक्तव्य में कहीं भी इस बात पर विचार नहीं किया गया कि. 
आखिर 955 की औद्योगिक नीति के 27 वर्षों के बाद भी विजी हाथों में आशिक 
सत्ता का केन्द्रीयकरण क्यों बढ़ रहा है, औद्योगिक विकास की दर नीची क्‍यों है, 
औद्योगिक क्षेत्र रोजगार बढ़ाने में अधिक सक्षम क्‍यों वहीं हो पाया है, पिछड़े क्षेत्रों में 
कारखाने क्यों नहीं पनप्‌ रहे हैं, आदि । जब तक इन मूल प्रश्नों के वांछित उत्तर नहीं 
दिए जाते तब तक मात्र नीति वक्‍्तव्यों को दोहराते जाते से विशेष लाभ नहीं होगा । 

3, राष्ट्रीयक रण---इस नीति में यह घोषित नहीं किया गया है कि अमुक- 
अम्रुक उद्योगों का अमुक-अमुक काल तक राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायभा । ऐसी स्थिति 
में जिन उद्योगों पर सरकार का विश्वास शृन्य पर आ गया है उनसे यह आशा कैसे की 
जा सकती है कि वे सरकार प्र विश्वास जमाए रहें । 

84, कीमत नीति क्रीमतों का प्रभाव उद्योगों पर पड़ता है लेकिन नई 
ओद्योगिक नीति में इसके सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की गई है कि वस्तुओं की कीमतें 
. घदने से उत्नादत वृद्धि में क्या योगदान हो सकता है । 

5, नए क्षेत्र व नए उद्योगों से सम्बन्धित आलोचनाएँ -इस वतीति में यह 
उल्लेख नहीं किया गया है कि नए क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को किस प्रकार लाभ- 
. दायक्‌ बनाया जाय और उन्हें परिवहन एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा रिजर्व बेंक की 
.. साख सहायता किस प्रकार प्रदान की जाय । 

द औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था 
(776प४५008) 406॥9॥8 ?0]09) 
.... भारत में पम्रुख उद्योग के लाइसेंस एवं नियमन की व्यवस्था देश की औद्यो- 
_गिक वीति के प्रमुख अंग हैं। औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम 95] 
. के अन्तगत्त ही भारत में उद्योगों के लाइसेंस नियमत की व्यवस्था की जाती है । _ 


औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम 95] क्‍ 
.. औद्योगिक नीति 948 को व्यावहारिक रूप देने के लिए 95] में औद्यो- 
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गिक (विकास एवं वियमत) अधिनियम पारित किया गया, जिसे 8 मई, 952 से 
लागू क्रिया गया । इस अधिनियम के मुख्य उ्श्य इस प्रक्तार है : ($) औद्योगिक 
विकास का नियमत्र करना एवं योजना प्राथमिकताओं तथा तथ्यों के अनुसार साधनों 
के प्रवाह को मोड़ देना (7) एकाधिकार को दूर रखना एवं धन के केन्द्रीयकरण को 
रोकना (॥7) दृहत-स्तरीय उद्योगों की अनुचित प्रतिस्पर्डा से लघु-स्तरीय उद्योगों को 
संरक्षण देना (९) आथ्थिक इकाइयों की स्थापत्रा करता एवं आधुनिक विधियों के 
प्रयोग से उद्योगों में तकनीकी एवं आर्थिक सुधार का प्रयत्त करता (९) बये उद्यमियों 
को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करवा (०) विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक 
विकास का वित्तरण अधिक व्यापक रूप से करना । 

औद्योगिक (विकास एवं तियमन) अधितियम 95] की मुख्य बात को तीव 
भागों में विभाजित कर सकते हैं--() प्रतिबन्धात्मक (2) सुधारात्मक (3) रच- 
नात्मक । 

(]) प्रतिबन्धात्मक---पहले इस अधिनियम में 38 उद्योगों के नाम दिए थे 
जिनमे 6 उद्योग 30 दिसम्बर 978 के अध्यादेश से बढ़ा दिए गए हैं। इन उद्योगों 
को बिना केद्रीय सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए स्थापित नहीं किया जा सकता है 
और न॒वर्तमानत्त इकाइयों द्वारा अपना विस्तार किया जा सकता है। लेकित यदि 
इकाई की स्थायी सम्पततियों (भूमि, मकान एवं सम्पन्न सशीतरी भें वितियोग) का 
मूल्य 3 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है तो ऐसी इकाई को लाइसेंस लेने की आव- 
. ग्यकृता नहीं होगी । केन्द्रीय सरकार लाइसेंस देते समय उद्योग की स्थापना के स्थान 
एवं. निर्माण की जाने वाली वस्तु के आकार आदि के बारे में शर्ते लगा सकती है। 

(2) सुधारात्मक प्रावधान---किसो ओद्योगिक इकाई का प्रबन्ध यदि असं- 
: तोषजनक हो अथवा वह सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करती हो तो सरकार ऐसे 
उद्योगों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकती है। सन्‌ 953 के संशोधन के अनुसार 
सरकार विता जाँच कराए भी उद्योग की प्रबन्ध व्यवस्था अपने हाथ में ले सकती 
है । सरकार को यह अधिकार है कि वह अनुसूचित उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं 
की पति, वितरण एवं मूल्य प्र नियंत्रण रखे । 

(3) रचनात्मक प्रावधान--(अ) विधाद द्वारा एक केन्द्रीय सलाहकार परि- 
पद्‌ की स्थापना का भी प्रावधान है जो सरकार को अनुसूचित उद्योगों से सम्बन्धित 
उद्योगों तथा तथ्यों पर परामर्श देगा ॥ 

(ब) बए-नए उद्योगों तथा इकाइयों को लाइसेन्स देंने के लिए. एक लाइसेन्स 
समिति (!4००४५॥४ (07॥7086०6) के निर्माण करने की व्यवस्था की गई । | 

(स) अनुसूचित उद्योगों तथा सम्बन्धित उद्योगों फ्री उन्नति तथा विकास के 
लिए पृथक्‌-पृथक्‌ विकास परिषदों ([06ए6097७४० (0०००७) की स्थापना का 
व्यवस्था की गई । 

सरकार की लाइसेन्स नीति प्र खुली चर्चा की गई है, तथा इसका सरकारी 
सत्र प्र भी अध्ययन किया गया है । योजना आयोग के द्वारा नियुक्त डा० आर० 
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के० हजारो न अपूने अध्ययत में बताया हूं कि बड़े एवं सावध्यम आकार के व्यावसायिक 
समूहों को अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक लाइसेन्स प्राप्त हुए हैं और इनके द्वारा 
निवेश के लिए किए गए आवेदन एवं स्वीकृत राशि की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हुई 
हें । 

इस अध्ययन को ध्यान भें रखकर सरकार ने !967 में ओद्योगिक लाइसेन्स 
नीति जाँच समिति का गठन किया । क्‍ 

इस समिति के अध्यक्ष दत्त ने अपनी रिपोर्ट के 967 मं प्रेरित की । दत्त 
समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर 970 तथा 973 भें लाइसेंस व्यवस्था 
में कुछ परिवर्तन किए गए । 


औद्योगिक लाइसेन्स नीति, 970 


औद्योगिक लाइसेन्स नीति प्रस्ताव 970 में औद्योगिक नीति को एक तया 
रूप प्रदात करने का प्रयास किया गया। लेकिन इसके लिए औद्योगिक नीति प्रस्ताव 
956 को ही आधार बनाया भगया। इस प्रकार औद्योगिक लाइसेन्स नीति प्रस्ताव 
970 को औद्योगिक नीति प्रस्ताव 956 का प्रक ही कहा जा सकता है। इस 
नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं -- 

], लाइसॉसिग को छूट सोमा में वृद्धि--इस तीति के अनुसार लाइसेन्स 
प्राप्त करने की छूट सीमा जो पहले 25 लाख रुपये थी, अब बढ़ाकर एक करोड़ रुपये 
कर दी गई है । 

2, उद्योगों का विभाजन--इस नोति के अन्तर्गत उद्योगों को निम्न क्षेत्रों 
में बाँदा गया-- 

(अ) कोर क्षेत्र या प्रमुख क्षेत्र--इस क्षेत्र भें उन सभी उद्योगों को सम्मिलित 
किया गया है जिनमें पूँजी का कुल निवेश 35 करोड़ रुपये से अधिक है । इस क्षेत्र में 
89 उद्योगों को सम्मिलित किया गया है। इस क्षेत्र में केवल राज्य द्वारा ही उद्योगों 
की स्थापना की जा सकती है अर्थात्‌ निजी क्षेत्र को इसमें प्रविष्द नहीं होने दिया 
जायेगा । द द द 

. (ब) भारी निवेश क्षेत्र--इस क्षेत्र में उन सभी उद्योगों को सम्मिलित किया 
जाता है जिनमें कुल पूंजी का निवेश 5 करोड़ रुपग्रे से अधिक किन्तु 35 करोड़ 
रुपये से कम होता है । इस क्षेत्र में निजी उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने की 
स्वतंत्रता हैं । इस क्षेत्र में विदेशी कम्पनियाँ भी उद्योग को स्थापना कर सकती हैं । 

(स) मध्य क्षेत्र--इस क्षेत्र में ऐसे उद्योग शामिल किए जाते हैं जिनकी पूँजी 
_ करोड़ रुपये से अधिक किन्तु 5 करोड़ रुपये से कम है। इस क्षेत्र में उद्यमियों को 
उद्योग स्थापित करने के लिए प्राथामिकता प्रदान की जायेगी । 

के (द) लघु उद्योगों का अरक्षित क्षेत्र “-लधु उद्योगों में उन औद्योगिक इका- 
इयों को शामिल हे किया जाता है जिनमें पूंजी का निवेश 7“5 लाख ,रुपये से अधिक 
नहीं होता । (वर्तमाव समय में यह सीमा 20 लाख रुपये कर दी गई है) । 
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3, पूर्व स्थापित उपक्रमों का महत्त्वपर्ण बिस्तार--लाइसेन्स प्राप्त किए या 
रजिस्टर्ड ऐसे पूर्व स्थापित औद्योगिक उपक्रम जिनकी स्थायी सम्पत्ति 5 करोड़ रुपये 
से अधिक नहीं है बिता लाइसेन्स लिए महत्त्वपूर्ण विस्तार कर सकते हैं बशत कि ऐसे 
मुल्य का विस्तार । करोड़ रुपये से अधिक न हो । 

4, उत्पादन का विविधीकरण---लाइसेन्सिग नीति के अन्तर्गत उत्पादन के 
विविधीकरण की छूट सुविधा पहली बार 27 अक्टूबर 966 को प्रदान की गई थी । 
समय-समय प्र किए गए संशोधनों के बाद इस नीति के अनुसार ऐसी इकाइयाँ जो 
रजिस्टर्ड हैं या जिनको औद्योगिक एवं नियमन अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स मिला 
हुआ है भविष्य में बिना लाइसेन्स लिये अपनी रजिस्टर्ड क्षमता के 35 प्रतिशत तक 
नयी. वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ा सकती हैं। 9 फरवरी, 3972 को जारी किए 
गए एक नोटीफिकेशन के अनुसार 25 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर अब 00 प्रति- 
शत्त कर दिया गया है । 

5, उदयोगानुसार लाइसेंत मुक्ति व्यवस्था की समाप्ति---औद्योगिक (विकास 
एवं नियमत) अधिनियम सन्‌ 95] के अन्तर्गत 4 उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग 
व्यवस्था से मुक्ति के प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में--- 
जब लाइसेन्स मुक्ति की व्यवस्था उद्योगानुसार न रहकर विनियोग कौ मात्रा के अनुसार 
रहेगी । इस प्रावधान का परिणाम यह होगा कि इन 4 उद्योगों में ऐसी पूर्व स्थापित 
इक[इयाँ जिनका वित्ियोग । करोड़ रुपये से अधिक नहीं है बिना लाइसेन्स प्राप्त 
किए हुए ही कार्य करती रहेंगी परत्तु उत्त इकाइयों को लाइसेन्स लेता अनिवार्य होगा 
जिनका विनियोग एक करोड़ रुपये से अधिक है । 

6, भ्रतिबन्धित उद्योगों की सुची की सम्ाष्ति--पहले ऐसे उद्योगों की सूची 
समय-समय पर प्रकाशित की जाती थी जिससे सम्बन्धित प्रार्थना पत्र सामान्यतया 
लाइसेंसिग समिति को दिए बिना ही अस्वीकृत कर दिए जाते थे । इस नीति के अन्त- 
गत प्रतिबन्धित उद्योगों की सूची की घोषणा का कार्यक्रम 3! मई सन्‌ 97व से 
: पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है | 

7, सावंजनिक क्षेत्र का विस्तार--इस नीति में बताया गया है कि औद्योगिक 
नीति 956 की तालिका में दिए गए उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित 
रखने की नीति को जारी रखा जाएगा और सरकार सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से 
- विस्तार करेगी । इस नीति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग भी अब निजी क्षेत्र 
की भाँति विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे । 

8, निर्यात प्रधान उद्योगों का विकास--इस नीति के अन्तर्गत उन उपक्रमों को 
लाइसेन्स सम्बन्धी विशेष प्राथामिकता दी जायगी जो निर्यात प्रधान उद्योगों को स्थापित 
करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त लघु और मध्यम क्षेत्र के साहसियों से सम्बन्धित 
उपक्रमों की निर्यात क्षमत्ता का अधिकतम संभव सीमा तक विकास किया जायेगा। 
लघुउद्योग क्षेत्र में सुरक्षित रक्खी वस्तुओं के निर्यात १९ भी विशेष स्थान दिया जायगा । 

9, विशाल औद्योगिक गुहों पर प्रतिबन्ध--इस दीति के अन्तर्गत विशाव: 
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औद्योगिक गृह, विदेशी कम्पनियाँ या उनकी सहायक कम्पनियाँ अब केवल महत्त्वपूर्ण 
क्षेत्र, भारी विनियोग क्षेत्र तथा तिर्यात प्रधान क्षेत्र में ही प्रवेश कर सकती हैं और 
यह भी कुछ शर्तों के पूरा करने पर ही । 

औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति सन्‌ 973 

फरवरी 970 में घोषित औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की कमियाँ और 
विरोधाभासों को दूर करने के लिए फरवरी 973 में संशोधित औद्योगिक लाइसेंसिंग 
नीति की घोषणा की गई । यह नीति पंचवर्षीय योजनाओं के मूलभूत लक्ष्यों जैसे 
विकास, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता के अनुरूप है। इस नीति में आ्थिक 
शक्ति के केद्रीयकरण पर पहले से अधिक प्रभावशाली नियन्त्रण रखने की संकल्पना 
की गई है लेकिन साथ ही पाँचवीं योजना की अवधि में महत्त्वपूर्ण प्राथमिक क्षेत्र के 
वित्तीय विकास पर भी ध्याव रक्खा गया है। यह नीति 950 में पारित औद्योगिक 
नीति प्रस्ताव में अपचाए गए रुख के प्रति दुढ़ विश्वास व्यक्त करती है। इस नीति में 
सार्वजनिक क्षेत्र को अधिकाधिक सम्पन्न बनाने का सुझाव है । साथ हो संयुक्त क्षेत्र 
सम्बन्धी मुल-धाराओं क्रो स्पष्ट किया गया है। इस नीति के मुख्य तत्व निम्न- 
लिखित हैं :--- 

!, संयुक्त क्षेत्र---इसमें विकास के एक पक्ष के रूप में संयुक्त क्षेत्र की धारणा 
को स्वीकार किया गया है । जब तक संयुक्त क्षेत्र के पक्ष और विपक्ष में काफी चर्चाएँ 
होती रही हैं । लेकिन इसका आकार-प्रकार क्या होगा, यह स्पष्ट नहीं था। लेकिन 
अब ओद्योगिक नीति की घोषणा के साथ ही संयुक्त क्षेत्र की तस्वीर उभर कर सामने 
आई है । उंयुक्त क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण कितना होगा इसे स्पष्ट करते हुए बताया 
गया है कि यह भिन्‍त-भिन्न इकाइयों के सम्बन्ध में यह इस बात पर निर्भर करेगा कि 
सम्बद्ध इकाई के शेगरों में सरकार का अंश कितना है । 


संयुक्त क्षेत्र ऐसे उद्योगों में जहाँ राज्य सरकार नये ओर मध्यम दर्ज के उद्योगों 
में साझीदार होगी, प्रोत्साहन देने वाला होगा ताकि प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के 
विकास में यह उनका मार्ग दर्शब कर सके । 

संयुक्त क्षेत्र के ऐसे उद्योगों में बड़े औद्योगिक घरानों में प्रमुख अधिकरणों और 
विदेशी कम्पनियों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिनमें उन्तका प्रभुत्व पहले 
से है । 

संयुक्त क्षेत्र की सभी इकाइयों के संचालन, प्रबन्ध-व्यवस्था और नीति निर्धारण 
में सरकार का प्रमुख हाथ रहेंगा । संयुक्त क्षेत्र के इस तरह के कारखानों का, जिनका 
. अस्तित्व भंग हो गया है, गठत कुछ खास क्षेत्रों -में उत्पादत के लक्ष्यों को प्राप्त करने 
के लिए जारी रखा.जाएगा। संयुक्त क्षेत्र में इस तरह की किसी औद्योगिक इकाई का 
. गठन सरकार के सामाजिक्‌ और आर्थिक लक्ष्य के सन्दर्भ में किया जायेगा । 
_$, बड़े घराने--बड़े औद्योगिक घराने की चल अचल सम्पत्ति की सीमा 35 
करोड़ रुपए से घटा कर 20 करोड़ रुपये कर दी गई है जैसी कि एकाधिकारी और 
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प्रतिबन्धकारी व्यापार अधिनियम, 4970 ( |(७०909065 छाएं. रिेट्४स 0५७ 
पृ866 ?/3०:065 &0 ० 970 ) में व्यवस्था है। यह परिबर्तत सामाजिक 
स्याय के लक्ष्य को श्राप्त करने के उद्देश्य से औद्योगिक लाइसेन्स नीति में क्रिया गया है । 
लाइसेंसिंग की व्यवस्थाओं से एक करोड़ रुपये तक की पूंजी से संगठित किए 
जाने वाले उद्योगों को ग्रुक्त रखने को व्यवस्था जारी रहेंगी परन्तु यह छूट बड़े औद्यो- 
गिक घरानों, विदेशी कम्पनियों व उतकी साझेदारी को कम्पनियों को नहीं मिलेगी । 

3. आधा रभुत उद्योगों की सूचो का विश्तर--सरकार ने एक ओर बड़े 
औद्योगिक गुहों को परिस्ताषा को अधिक व्यापक बनाया हैं, और दूसरी ओर इन गुहों 
के लिए उपलब्ध उद्योगों की सूची का काफो विस्तार भी किया है। अब इस सूची में 
9 शीर्षकों के अन्तर्गत अनेक नए उद्योगों के तास हैं--- 

(]) धातु कर्म उद्योग (2) बायलर तथा बाह्य जनित संयंत्र (3) प्राइम सृवर्स, 
. श्औद्योगिक टरबाइन, इल्टरनल कमबशन इंजत (4) विद्युतीय उपकरण (5) परिवहत 
उपकरण---जलयान तथा वाणिज्यिक गाड़ियां (6) मशीन टूल्स (7) औद्योगिक 
मशीनें (8) अर्थ मूविंग मशीरें (9) कृषि मशीनें, दूं बंदर, दिल्चर आएि (0) ओद्यो- 
भिक उपकरण (4) वैज्ञानिक उपकरण (2) नाइट्रोजन तथा फास्फेद पर आधारित 
उर्वरक (3) दवाइयां तथा मूल औषधियाँ (।4) कागज और लुरदी (5) रासायनिक 
पदार्थ (6) मोदर गाड़ियों के टायर-ट्यूब (7) प्लेट ग्लास (48) सिरेमिक उद्योग 
तथा (9) सीमेण्ट उत्पादव । 

सरकारी नीति के अनुसार बड़े औद्योगिक गृहों को भी इन 49 उद्योगों को 
याद इनमें से कोई औद्योगिक नीति के अधीन केवल सार्वजनिक क्षेत्र या छोटे उद्योगों 
के क्षेत्र के लिए सुरक्षित नहीं किया जाता है तो अन्य आवदकों की चरह लभान की 
अनुमति होगी । बड़े औद्योगिक ग्रह इन उद्योगों के अतिरिक्त ते उद्योग भी लगा सकते 
हैं जहाँ उत्पादन प्रधान रूप से निर्यात के लिए किया जाता हो । 

4, लघु क्षेत्र--लचु उद्योग क्षेत्र के लिए 970 की विद्यमान नीति ज्यों 
की त्यों बती रहेगी । अतिरिक्त सुविधा के रूप में यह क्षेत्र किसी भी प्रकार के उद्योग 
में प्रवेश कर सकता है, विशेष रूप से इस क्षेत्र की बृहद उपभोग को बस्तुओं के 
उत्पादद करने के लिए प्रोत्साहित किया जायगा। इत उद्योगों में अन्य उपक्रमियों को 
केवल तभी अनुभूति दी जायगी जब बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से कीमतों में कमी 
या तकनीकी सुधार की सम्भावना हो, बड़े पैमाने पर पूंजी लगानी पड़ती हो या बड़े 
पैम्नाले प्र निर्यात संभव हो या आधुनीकीकरण के लिए जरूरी हो । 

5, पहकारी क्षेत्र का विकास--सरकार कृषि सम्बन्धी उद्योगों में सहकारी 
संस्थाओं के विकाप्त के लिए विशेष प्रयत्न करेगी। कृषि सम्बन्धी उद्योगों में से उल्लेख- 
तीय उद्योग हैँ--गन्ता, जूट, कपास ।के खेतीबारी सम्बन्धी कृषि उपकरण जैसे उर्वरक, 
ट्रैक्टर आदि का निर्माण । सार्वजनिक उत्पादन और वितरण से सम्बन्धित उद्योगों के 
लिए भी सहकारी क्षेत्र अविक श्रेष्ठ रहता है। 

6, नए उपक्रमियों को प्रोत्साहुच--इंस नीति में नये उपक्रमियों को प्रोत्साइव 


90. भारत सरकार की औद्योगिक नीति _ 


देने की बात सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर ली गई है और इन उपक्रमियों को प्रत्येक 
प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने में राज्य सरकारे विशेष रूप से प्रयास करेंगी 
ऐसी व्यवस्था भी कर दी गई | नए उपक्रमियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात्‌ 
956 को औद्योगिक नीति की अनुसूची 'अ' के उद्योगों को छोड़कर शेष ससी क्षेत्र 
खुले रहेंगे । 

7. महत्वपूर्ण बिस्तार एवं नये उपक्रम--सन््‌ ।970 की औद्योगिक नीति 
में एक क्रोड़ रुपये तक की कीमत के बराबर उत्पादन में महत्वपूर्ण विस्तार की जो 
छूट दी गई थी उसे बनाये रखा जाएगा प्रन्तु बह छूट बड़े औद्योगिक गहों, विदेशी 
कम्पनियों, प्रभुत्व वाले उपक्रमों तथा 5 लाख रुपये से अधिक सम्पत्तियाँ रखने वाले 
विद्यमात पंजीकृत उपक्रमों प्र लागू नहीं होगी । 

8, उत्पादन का विविधीकरण---इस नीति के अनुसार ऐसी इकाइयाँ जो 
पंजीकृत हैं या जिनको औद्योगीकरण अधिनियम, 95] के अन्तर्गत लाइसेंस मिला 
हुआ है भविष्य में कुछ निश्चित शर्तों सहित बित्ता लाइसेंस लिए अपनी पंजीकृत 
क्षमता के 25%, तक नई वस्तु या वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ा सकती है । 

9, निर्यात प्रधान उद्योगों को प्रोत्सादन --निर्यात करने वाली वस्तुओं का 
उत्पादन करने वाले उद्योगों को जाइसेन्स देने में प्राथमिकता दी जाएगी | लघु तथा 
सध्यम आकार वाले उद्योगों की निर्यात क्षमता में विकास करने में सहायता दी 
जाएगी । 

0, उद्योगानुसार लाइसेन्स मुक्ति व्यक्षस्था को सम्ाप्ति---औद्योगिक 
( विकास एवं तिममत ) अधिनियम ]95] की 4] उद्योगों को लाइसेंसिंग व्यवस्था 
को समाप्त करके / करोड़ से अधिक विनियोग वाली इकाइयों के लिए लाइसेन्स लेना 
अनिवार्य कर दिया गया। इस प्रकार इस नीति में लाइसेन्स मुक्ति की व्यवस्था 
उद्योगों के आधार पर न रहकर पूजी विनियोग' की प्रस्ताविक मात्रा के आधार पर 
रखी गई ॥ 

], सध्य क्षेत्र---जित् उद्योगों में पूँजी का वितियोग ) करोड़ रु० से 5 

क्रोड़ रु० तक होगा वे मध्य क्षेत्र के उद्योग कहलाएँगे। उस क्षेत्र भें नवीन इकाइयों 
को लाइसेन्स उदारतापूर्वक दिए जाएँगे । 

2, सरल पु जीयन विधि--जिन औद्योगिक इकाइयों को लाइसेन्स लेने की 
आवश्यकता नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन केन्द्रीय तकतीकी सत्ताओं में स्वतः ही हो जाया 
करेगा और उन्हें अब रजिस्ट्‌शन््‌ फीस भी नहीं देनी पड़ेगी । 

द औद्योगिक लाइसेन्स नीति 975 
अक्टूबर 975 में सरकार ने औद्योगिक लाइसेन्स नीति को अधिक उदार 
बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण प्रिवर्ततों की घोषणा की । ओद्योगिक लाइसेंस नोति 975 
में 2! उद्योगों को लाइसेन्स मुक्त कर दिया गया तथा 30 प्रग्नुख उद्योगों में विदेशी 
_कृश्पत्तियों एवं बड़े औद्योगिक घरातनों को लाइसेन्स क्षमता से भी अधिक उत्पादन 
: करने की असीमित छूट प्रदात की गई। विदेशी कम्पनियाँ तथा बड़े औद्योगिक घराने 
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केवल उसी अवस्था में क्षमता का असीमित ग्रिस्तार कर सकेंगे जबकि इस अतिरिक्त 
उत्पादन का निर्यात किया जायेगा, अथवा सरकारी निदंशों के अनुसार इसे बेचा 
जायेगा । 

औद्योगिक लाइसेन्स नीति, 978 

3 अक्टूबर 977 को उद्योग मन्त्रालय द्वारा श्री जी० वी० रामक्ृष्ण की 
अध्यक्षता में एक अध्ययत्त दल की नियुक्ति की गई जिसका कार्य औद्योगिक (विकास 
एवं तियमतन) अधिनियम 95। के कार्यों एवं संबंधित नीतियों और कार्य प्रणालियों 
का अध्ययत करने तथा इसको कठिनाइयों को दूर करने के लिए सुझाव देने का था । 

अध्ययत दल ने फरवरी सन्‌ 978 में अपने सुझाव सरकार को दिए जिनमें से 
प्रमुख सुझाव इस प्रकार थे :-- 

।, लाइसेपस से छूट को सीमा में वृद्धि--अध्ययत दल ने यह सुझाव दिया कि 
लाइसेन्स लेने को अनिवार्यता से छूट की सीमा को एक करोड़ रु० से बढ़ाकर 5 करोड़ 
रुू० क्र दिया जाना चाहिए । वर्तमान में यहु सुझाव सरकार द्वारा लागू कर दिया 
गया है । 

2. पर्याप्त संशोधनों की आवश्यकता--अध्ययच दल- ने यह सुझाव दिया कि 
औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम 25 साल पुराता हो चुका है अतः सरकार 
को नयी औद्योगिक नीति तथा औद्योगिक जगत्‌ में नए परिवतंनों के सम्बन्ध में अधि- 
नियम में पर्याप्त संशोधन किए जाने चाहिए । 

3, क्षेत्रीय कार्य लियों का महत्व---अखिल भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं 
के क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिक शक्तियाँ प्रदान को जाएँ तथा इन संस्थाओं के कार्यों में 
पूर्ण समन्वय स्थापित किया जाए । 

4. सॉनीटरिंग व्यवस्था---यह जानने के लिए कि आशय-पत्रों (७65५ 0 
7/०॥) की शर्ते पूरी की जा रही हैं अथवा नहीं, मॉनीटरिंग सेल्ों की भी स्थापना की 
जानी चाहिए । द 

5, विकास परिषद के कार्यों में सुधार--ऐसी सभी विकास परिषद्‌ जिन्हें 
औद्योगिक (विकास एवं त्ियमन) अधिनियम, 957 के अन्तर्गत स्थापित किया गया है 
उनके कार्यों में सुधार कर उन्हें सशक्त बनाना चाहिए । 

6. प्रक्रिया का विकेल्द्रोकरण---उद्योगों की स्थापना हेतु आवश्यक अनुमति 
पत्रों एवं पूंजीगत माल के आयात के लाइसेन्सों की स्वीकृतियों तथा विदेशी सहायता के 
समझौते के अनुमोदनों की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए । 

7, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए संरक्षण--अध्ययत दल ने यह सुझाव दिया कि 
सरकार को चाहिए कि वह लघु उद्योग क्षेत्र के संरक्षण के लिए उपयुक्त नियमों की 
व्यवस्था करे । 

8, नियसन और विकास पहलु पर जोर---अध्ययत दल द्वारा यह सुझाव दिया 
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गया कि अनधिक्ृत अथवा अति उत्पादत् को रोकने के लिए अधिनियम के नियमन एवं 
विकास पहलू पर अधिक जोर देना चाहिए । 

9. राज्यों के मुख्यालयों पर औद्योगिक अनुमोदनों के व्यूरों के कार्यालय स्था- 
पित किए जाने चाहिए । 

सरकार ने लगभग इन सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया है। 3 मार्च 
978 को नई औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की गई । औद्योगिक नीति 
।978 में लाइसेन्स की सीमा को । करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये करके 
साइसेन्स प्रणाली को अधिक उदार बना दिया गया 

औद्योगिक लाइसेन्स से छूट केवल उसी अवस्था में प्रदान की जायगी जबकि 
प्रस्तावित उत्पादित वस्तुएँ, सार्वजनिक तथा लघुस्तरीय क्षेत्र से सम्बन्धित न हों । 
इसी के साथ ४ 8 '' ? कम्पनियों, प्रभावशाली कम्पनियों तथा 40 प्रतिशत से 
अधिक विदेशी हिस्से वाली कम्पनियों को लाइसेन्स व्यवस्था में कोई छूट नहीं दी 

* जायेगी । 
औद्योगिक लाइसेन्स नीति, 980 

23 जुलाई 4980 को नई औद्योगिक लाइसेन्स तीति' की बोषण की गई । 
इप नीति को सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कुछ चुने हुए उद्योगों के स्वचालित 
विकास को अनुमति प्रश्न की गई । इस नीति को अमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं--- 

(क) लघु पैमाने के उद्योगों के विकास की गति को तीव्र बनाने के लिए यहु 
निर्णय किया गया हे कि इनमें निवेश की छवीमा को !0 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 
लाख रुपये कर दिया जाये इस उपाय के द्वारा विद्यमान लघु उद्योगों में आधुनिकीकरण 
की काय सरलता से सम्पन्त हो सकेगा । 

(ख) श्रमिकों की उत्पादिता अथवा तकनीकी विकास के कारण उद्योगों की 
उत्पादत क्षमता में परिवर्तत होते रहते हैं, इसलिए नई नीति में निम्न सुझाव रखे 
गए हुक 

अथ म--उद्योगों में बढ़ी हुई उत्पादन क्षमत्ता को स्वीकार करना, तथा दूसरा- 
प्रतिवर्ष 5 प्रतिवर्ष की दर से स्वचालित विस्तार अथवा 5 वर्ष में 25% क्षमत्ता के 
विस्तार को ओद्योगिक अधिनियम के परिशिष्ठ के सभी उद्योगों पर लागू करना । 

द परीक्षा-प्रश्न 
. स्वत्तनत्रता के पश्चात्‌ भारत की औद्योगिक नीति के क्या उहू श्य रहे हैं ? 
औद्योगिक तीत्ति से सार्वजनिक उदह श्यों का विकास किस प्रकार हुआ है। 

(आगरा, बी० कॉम ० 976)] 

2, 956 के भारत सरकार की ओऔद्योगिक नीति का विवेचन कीजिए ओर 
देश के औद्योगीकरण पर उसके प्रभाव की समीक्षा कोजिए 

(आगरा, बी० कॉम ० 974) 
3, भारत सरकार की 956 की औद्योगिक नीति के मुख्य तत्त्वों की विवेचना 
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कीजिए । (पंजाब बी० काँम० 974, इन्दौर बी० ए० !969, मेरठ बी० ए० 
968, कुरुक्षेत्र बी० कॉम० 965) 

4. भारत की 956 की औद्योगिक नीति में परिवर्तत की कोई आवश्यकता 
नहीं है । क्या आप इस कथन से सहमत हैं। इस नीति की उपलब्धियों की समीक्षा 
कीजिए । (जोधपुर बी० ए० आनर्स 975) 

5, 977 की भारत सरकार की औद्योगिक नीति को प्रमुख विशेषताएँ 
. बताइए । द जा 

6. भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक तीति की आलोचनात्मक समीक्षा 
कीजिए । आपके विचार में यह नीति इसमें निर्दिष्ट आथिक व्‌ सामाजिक उद्श्यों को 
प्राप्त करने में कहाँ तक सफल रही है। इस नीति को अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए 
सुझाव दीजिए । थ ; 

... 7, भारत में औद्योगिक लाइसेन्स नीति, 973 की खसुख्य विशेषताओं का 
उल्लेख कीजिए । 980 की औद्योगिक लाइ्सेंसिंग तीति में क्या परिवर्तत किए 
गए हैं । 
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([796प७778] ॥79406 4॥ 90॥9) 





औद्योगिक वित्त से अभिप्राय उस पुजी से होता है, जिसकी आवश्यकता उद्योगों 
की उत्पादन क्रियाओं के संचालन हेतु पड़ती है । संक्षेप में औद्योगिक वित्त से तात्पर्य 
उद्योगों की धन या वित्त सम्बन्धी आवश्यकताओं से है । 

औद्योगिक वित्त व्यवस्था की विशेषताएँ 

औद्योगिक वित्त व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं--- 

, औद्योगिक वित्त की प्रकृति स्थायी होती है, क्योंकि इसमें दी्घ॑कालीन 
विनियोग, भवन, मशीन, संयस्त्र आदि में किये जाते हैं । 

2. औद्योगिक वित्त में अधिकांश पूँजी का विनियोग उत्पादत कार्यों के लिए 
किया जाता हैं । 

3. नवीन उद्योगों की स्थापना एवं स्थापित उद्योगों को वित्त व्यवस्था की 
समस्या इतनी विलष्ट होती है कि उन्हें वित्त प्रदान करने के लिए विशशष्ट संस्थाओं को 
आवश्यकता पड़ती है । 

उद्योगों की वित्तीय (पजी) सम्बन्धी आवश्यकताएं 

उद्योगों को सामान्यतया दो प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है--- 

!, स्थायी पू जोी--गह वह पूँजी है जिसका प्रयोग व्यवसाय में ऐसी सम्पत्तियों 
को खरीदने के लिए किया जाता है जिन्हें दीर्घकाल तथा निरन्तर उपयोग किया जा 
सके । द 
सामानन्‍्यतया स्थायी पूजी की आवश्यकता निम्नलिखित जरूरतों के लिए पड़ती 
है--- ह 
क्‍ () स्थायी सम्पत्तियों जैसे भूमि, भवन, संयनन्‍्त्र व मशीनरी, फर्नीचर व फिटिंग 
आदि को क्रय करने के लिए, (7) विसी हुई अप्रचलित स्थायी सम्पत्तियों की प्रति- 
स्थापना एवं उत्तका पुनरुद्धार के लिए, (॥9) आधुनिकीकरण शोध प॒व॑ अनुसन्धान के 
लिए, (४४) विविधीकरण विस्तार एवं विकास की आवश्यकताओं के लिए, तथा (५) 
तियमित व स्थायी कार्यशील पूंजी के लिए। 
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(2) कायशील पुंजी--प्रत्येक व्यवसाय के दैनिक कारोबार को सुचारु रूप 
से चलाने के लिए जिस पूँजी की आवश्यकता पड़ती है उसे कार्यशील पूँजी कहते हैं । 
कार्यशील पूंजी का उपयोग सामानन्‍्यता कच्चा माल, निमित व अनिर्भित माल का 
स्टाक, चल उस्पत्ति के क्रय, उत्पादन व्यय, कर्मचारियों के वेतन, परिवहन व्यय, 
मजदूरी एवं देविक कार्यों में किया जाता है। कार्यगील पूंजी का कार्यकाल स्थायी पूंजी 
की अपेक्षा कम होता है, अतएवं इसे अल्पकालीन पूजी भी कहा जाता है । 


ओद्योगिक वित्त के साधन 
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भारत भें औद्योगिक वित्त को प्राप्त करने के साधनों में ($) अंशों का निर्ममन 
(9) ऋण-पत्नों का निर्गभत, (॥॥) जन-तिपेक्ष, (ए) लाभों का पु्तनियोजन, (९) बैंकों 
दायरा ऋण, (शं) देशी बैकर, (शा) वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण, आते हैं । 

() अंशों का निर्गंश्न--औद्योगिक संस्थाओं को स्थायी वित्त प्रदान करने 
का यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं सर्वोत्तम साधन है । 'कम्पन्तीज अधिनियम, 956? बे 
अनुसार किसी कम्पनी के अंश दो प्रकार के हो सकते हैं। (क) समता अंश, (ल) 
पूर्वाधिकार अंश । 

समता था साधारण अंश---एक कृम्पत्ती की औद्योगिक वित्त व्यवस्था सें 
समता या साधारण अंश बहुत ही महत्त्वपूर्ण होते हैं, इसीलिये इतकों आधार-स्तस्थ 
माना जाता है । अधिकांश कम्पनियाँ अपनी पूँजी का बहुत बड़ा भाग इसी प्रकार के 
अंशों को निर्गमित करके प्राप्त करती है । 

विशेषताएँं-- समता अंश पूँजी की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित होती हैं--- 

()) यह पूँजी स्थायी होती है क्योंकि इसकी वापसी उद्योग के जीवन-काल में 
नहीं होती है । 

(9) इस प्रकार की अंश पूँजी पर लाभांश उसी समय मिलता हैं जबकि 
कम्पनी या उद्योग को लाभ होता है । 

(॥) साधारण अंश पूंजी से उद्योग को प्रारम्भिक पूंजी प्राप्त होती है उसे ही 
उद्योग का जोखिम वहन करना पड़ता है । 

((९) इन अंशों के धारक ही कम्पती के वास्तविक स्वामी होते हैं और कम्पनी 
के संचालन एवं प्रबन्ध पर उन्तका पूर्ण नियन्त्रण होता है । 

लाभ---इस अंश के कई लाभ होते हैं--- 

(क) पूँजी का स्थायित्व रहता है, क्योंकि उसके भुगतान की आवश्यकत्ता नहीं 
पड़ती है । (ख) इसके लिए कोई जमानत्त नहीं दी जाती है । (ग) लाभांश देना बहुत 
जरूरी नहीं होता है क्योंकि जब लाभ होंगे तभी उत्तके वितरण का प्रश्न. उठता है। 
इसके अलावा सामान्य अंशधारी प्रमण्डल प्र पूरा अधिकार रखते हैं, उनकी अज्ञानता 
के कारण प्रमण्डल को धोखा हो सकता है । 

एक कम्पन्ती की समता या साधारण अंश पूँजी को जोखिम पूँजी” या साहस 
पूंजी” भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम 'स्वामित्व पूंजी” भी है । द 
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(ख) पूर्वाधिकार अंश--पूर्वाधिकार अंश वे अंश हैं जिनके धारकों को एक 
निश्चित दर पर लाभांश देने या कम्पनी के समापन की स्थिति में पूजी को वापस करने 
का पूर्वाधिकार दिया जाता है । ये अंश अनेकों प्रकार के हो सकते हैँ, जैसे-- 

पुर्वाधिकार अंशों के प्रकार--पुर्वाधिकार अंश निम्वलिखित प्रकार के हो 
सकते हैं--- 

() संबधी और असंचयी पुर्वाधिकार अंश--कम्पती को लाभ न होने पर यदि 
लाभांश संचय होता रहे और लाभ होने वाले वर्ष में पिछले वर्षों का लाभांश भी दिया 
जाय तो अंशों को संचित पूर्वाधिकार अंश कहते हैं । इसके विपरीत असंचयी पूर्वाधिकार 
अंश वे होते हैं जिद पर लाभांश प्राप्त करने का अधिकार संचय नहीं होता । यदि 
किसी वर्ष लाभांश दिया जाता है तो उन्हें पहले लाभांश दिया जायेगा 'और अन्य अंश- 
धारियों को बाद में । द 

(9) शोध और अशोध पूर्वाधिकार अंश--यदि पूर्वाधिकारी अंश जारी करते 
समय कम्पनी यह घोषित क्र दे कि इन अंशों का एक निश्चित अवधि की समाप्ति 
प्र भुगताव अथवा शोधन कर दिया जायेगा तो ऐसे अंशों को शोध पूर्वाधिकारी अंश 
कहते हैं। इसके विपरीत अशोध पूर्वाधिकार अंश वे होते हैं जिनका भ्रुगतान कम्पनी के 
कार्यकाल में नहीं लिया जाता । 

(0) परिवतंनीय पूर्बाधिकार अंश---ये वे अंश होते हैं जिनको एक निश्चित 
समयावधि के पश्चात्‌ साधारण अंशों भे॑ बदलने की स्वेच्छा दी जाती है । 

(५) भागोदार पूर्वाधिकार अंश यदि इन अंशधारियों को अपना निश्चित 
लाभांश प्राप्त कर लेने के उपरान्त साधारण अंशधारियों को भी एक निश्चित प्रतिशत्त 
लाभांश देने के बाद शेष लाभ में हिस्सा बाँटने का अधिकार दे दिया जाय तो इन्हें 
भागीदार पूर्वाधिकार अंश कहेंगे जिन अंशों पर यह अधिकार नहीं होता! उन्हें अभागी- 
दार पूर्वाधिकार अंश कहा जायेगा । क्‍ 

(५) मताधिकार वाले पूर्वाधिकारों अंश---कम्पत्ती अपने अन्तर्निग्रयों में स्पष्ट 
व्यवस्था करके पूर्वाधिकारी अंशों के स्वामियों को भी कम्पनी की बैठक में साधारण 
अंशधारियों की भाँति उपस्थित होने तथा मत देने का अधिकार दे सकती है । ऐसे 
अंशों को मताधिकार वाले पूर्वाधिकारी अंश कहते हैं। 

इन अंशों को निर्गसित करने का उद्देश्य यह है कि स्थापना के समय अधिक 
पूँजी प्राप्त की जा सके ओर जब पूँजी का बाहुल्य हो जाय, अर्थात्‌ कम्पनी सुदृढ़ हो 
जाय त्तो उन्हें वापस कर दिया जाय । ये अंश उस दशा में भी निर्मित किये जाते हैं 
जब ऋण-पत्र निर्ममत्त के लिए पर्याप्त जमानत नहीं रहती है । द 

..._ (2) ऋण-पत्रों का निर्गभत---औद्योगिक संस्थाओं के लिए वित्त प्राप्त करने 
का दूसरा साधन ऋण-पत्र या बॉण्ड का निर्गममन है। ऋण-पत्र या बॉण्ड से अर्थ उस 
प्रलेख से हैं जिसके आधार पर उसमें लिखित राशि प्राप्त की जाती है। इसका निर्ममन 
ऋस्पत्ी द्वारा अपने पार्षद सीमा नियम के आधार पर ही किया जाता है । 
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ऋण-पत्रों द्वारा एकत्रित की गई पूँजी की विशेषतायें निम्व॒लिखित हैं 

() दीघेकालीन पूँजी--साधारणतया ऋण-पत्रों के माध्यम से दीर्घकालीन 
ऋण प्राप्त किये जा सकते हैं । 

(7) विक्रय योग्य--ऋण-पत्र अंशों की भाँति अंश बाजार में आसानी से 
खरीदे और बेचे जाते हैं । द 

(॥) ऋण पूँजो--ऋण-पत्र कम्पनी की ऋण पूँजी के अंग होते हैं । अतः इन 
प्र ब्याज देना आवश्यक होता है । चाहे कम्पन्ती को लाभ हो अथवा हानि । 

ऋण-पत्रों के प्रकार--ऋण-पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रमुख इस 
प्रकार हैं--- 

(0) रक्षित तथा अरक्षित ऋण-पत्र--यदि ऋण-पत्नों का निर्गमत कम्पनी की 
सम्पत्ति को बन्धक रखकर किया जाता है तो ऐसे ऋण-पत्रों को रक्षित ऋण-पत्र कहते 
हैं । इसके विपरीत यदि ऋण-पन्नों का निर्गमन बिता किसी ऐसी जमानत या प्रतिशत 
को किया जाता है तो उनको आरक्षित ऋण-पत्र कहते हैं। 


(#) शोध्य या अशोध्य ऋण-पत्न--वे ऋूण-पत्र जिनकी राशि एक निश्चित 
अवधि के उपरान्त वापस कर दी जाती है शोध्य, ऋण-पत्र कहलाते हैं। इसके विपरीत 
यदि ऋण-पत्र की राशि कम्पत्ती के जीवन-काल में कभी वापस नहीं को जाती तो उन्हें 
अशोध्य ऋण-पत्र कहते हैं । 

(ग॥) रजिस्टर्ड तथा वाहक ऋण-पन्न--उन ऋण-पत्रों को जिनके स्वामियों 
का नाम पत्ता तथा अन्य विवरण कृम्पत्ती के पास रखे गये ऋण-पत्रधारियों के रजिस्टर 
में अंकित किया जाना आवश्यक होता है, रजिस्टर्ड ऋण-पत्र कहलाते हैं। इसके 
विपरीत वाहक ऋण-पत्र वे ऋण-पत्र होते हैं जिनका धारक ही स्वामी होता है, जिनका 
स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को केवल हस्तान्तरण करने से ही. हस्तान्तरित 
हो जाता है । 

(५) परिवतंनशील ऋण-पत्र--ये वे ऋण-पत्र होते हैं जिनमें ऋण-पत्रधारियों 
को अंशों में परिवर्तत करने का अधिकार होता है । 

(५) प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के ऋण-पत्र---वे ऋण-पत्र जिनका भुगतान 
अन्य ऋण-पत्नों से पहले किया जाना अनिवार्य होता है प्रथम श्रेणी के ऋण-पत्र 
कहलाते हैं जबकि उत्त ऋण-पत्रों का जितका भ्रुगतान पहले ऋण-पत्रों के बाद किया 
जाता है द्वितीय श्रेणी के ऋण-पत्र कहलाते हैं। 

... उपयुक्तता--ऋण-पत्रों का निर्गमत क्षम्पनियाँ या तो अपनी प्रारम्भिक दीघे- 
कालीत पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए या व्यवसाय के विस्तार व आधु- 
तिकीकरण की योजनाओं के लिए मध्यकालीन ऋण प्राप्त करने के लिए करती हैं। ऋण- 
पत्र निर्गेमित करते समय यह ध्यान रखता चाहिए कि ऋण-पत्रों पर दिया जाने वाला 
ब्याज साधारणतया कम्पन्नी की अनुमानित आय के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए । 

॥---7 । | हे ह 


98. 


आधार 


!, वित्त की इनसे कम्पन्ती की दीर्घ- 


प्रकृति 


2, लागत 
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तुलनात्मक मल्यांकन 


असाधारण अंग 





पर्वाधिकार अंश 
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कालीव एवं स्थायी मध्यकालीन 


पजी प्राप्त की जाती 
है । 


इत॒ पर कम्पनी को 
सामान्यत:_ अधिक 


 लाभांश देना पड़ता 


3, प्रबन्ध 


ब्क 
है। 
के 


इन्हें कम्पनी के प्रबंध 


में हस्तक्षेप में हस्तक्षेप करने का 


4., प्रतिफल 


. समृद्धि 


अधिकार होता है। 
इन प्र लाभांश उसी 
समय मिलता है जब 
कम्पनी को लाभ 
मिलता है । इनका 
लाभांश कम्पनी की 
के अनुसार 
घटता-बढ़ता रहता 


है । 


5. लचीलापन पूंजी के अधिकांश 


भाग को साधारण 


.._ अंशों के रूप में प्राप्त 


करने पर पूँजी की 


इनसे दीर्घकालीन और 


दोनों 
प्रकार की पूंजी एक- 
त्रित की जा सकती 
है । 
इसका लाभांश प्राय: 
साधारण अंश से क्रम 
होता है । 


इन्हें करम्पती के प्रबंध 
में हस्तक्षेप करने का 
अधिकार नहीं होता । 
लाभांश पूर्व निर्धारित 
दर से दिया जाता 
है । लाभांश तभी दिया 


जायेगा अब लाभ हो. 


लेक्षिन संचयी पूर्वा- 
धिकार अंशों की स्थिति 
में लाभांश संचित होता 
रहता है।.. 


पूृ्वाधिकार अंश. पूंजी 
संरचना में थोड़ी 
लोचता प्रदान करते 


हैं । शोध्य पुर्वाधिकार 


. संरचता लोचपूर्ण अंशों की राशि आव- 


... नहीं होती । 


श्यकता न होने पर 


. आवश्यकता 





ऋण-पत्र 





इनके निर्मम से 
अस्थायी दीर्घकालीन 
और  भध्यकालीन 
ऋण प्राप्त किये 
जाते हैं । 

इतको दिया जाने 
वाला ब्याज सबसे 
कम होता हैं । यही 
नहीं क्‍योंकि व्याज 
को एक खर्च माना 
जाता है इसलिए 
इस प्र आय क्र 
की भी बचत होती 
इनका भी कम्पनी के 
प्रबन्ध में कोई 
हस्तक्षेप नहीं होता । 
इसके ब्याज की दर 
पूर्व निर्धारत 
रहती है और इन 
पर ब्याज देता ही 
पड़ेगा चाहें कम्पनी 
को लाभ हो या 
हानि । 


. चूंकि 

नुसार 
घटाया-बढ़ाया जा 
सकता है । यदि 
क्रम्पती को इनको 


ऋण-पत्र 
ऋण-पत्र 
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नजर 





असाधारण अंश 


6, ऋण लेने कम्पत्ती जितनी अधिक 


की क्षमता पूंजी साधारण 


अंशों 


का प्रभाव से एकत्र करती है 


7, विनि- 
योजकों के 
लिए 
आकर्षण 


उसकी ऋण लेने की 
क्षमता उत्तनी ही 
अधिक बढ़ जाती है । 


वे विनियोजक जो 
साहसी होते हैं और 


. अच्छी आय के साथ- 


साथ कम्पनी के प्रबंध 


. में सक्रिय भाग लेना 


चाहते हैं, उत्के लिए 
साधारण अंश सर्व- 
श्रेष्ठ रहता है । 








पर्वाधिकार अंश 


वापस की जा सकती 
है तथा परिवर्ततीय 
पर्वाधिकार अंशों को 


आवश्यकता पड़ने पर 


साधारण अंशों में 


बदला जा सकता है। 


इसका कोई प्रत्यक्ष 
प्रभाव कप्पनी की 
साख तथा उसके ऋण 
लेने की क्षमता पर 
तहीं पड़ता । 


ये उन्न वितियोजक के 
लिए श्रेष्ठ है जो 
निश्चित तथा अच्छी 
आय चाहते हैं और 
प्रबन्ध की तरफ उदा- 
सीत होते हैं लेकिन 
कुछ जोखिम उठाने 
के लिए तत्पर रहते 
हैं । द क्‍ 


09 





ऋण-पत्र 
४७४७४. मल मनन ली डक अमन 


आवश्यकता नहीं 
रहती तो कम्पनी 
स्वयं अपने ऋण-पत्र 
वापस खरीदकर 


उन्हें निर्धारित तिथि 


प्र रह कर सकती 
है । 

यदि कम्पत्ती ऋण- 
पत्रों के माध्यम से 


ऋण प्राप्त करती है 


तो उसे अपनी संपत्ति 
ऋण-पत्र-धारियों के 
पास बन्धक के रूप 
में रखती पड़ती है 
इस पेजी बाजार 
में कम्पती की साख 
कम हो जाती है । 
निश्चित व स्थायी 
आय के साथ पूँजी 
की सुरक्षा चाहने 
वाले विनियोजकों 
के लिए ऋण-पत्रों में 
रुपया विनियोजित 
क्रना सर्वश्रेष्ठ 
होता है । 


. (3) जन-निक्षेप--भारत में औद्योगिक वित्त के साधनों में जन-निक्षेप का _ 
भी उल्लेखनीय महत्व रहा है। जनता द्वारा अपने धन को व्यापारियों या उद्योग- 
पत्तियों के पास निश्चित ब्याज के बदले में इसलिए रखा जाता था कि बेकिंग 
. विकास की प्रारम्भिक स्थिति में जनता का. विश्वास बैंकों में इतता अधिक नहीं 
था। प्रारम्भ में इस जब-निक्षेप का उपयोग केवल आत्मकालीत प्ूँजी की आव- 
श्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता था लेकिन समय बीतने पर बम्बई, 


व00. ्ि भारत में औद्योगिक वित्त 


अहमदाबाद और कुछ सीमा तक शोलापुर की सूती मिलों तथा बंगाल और आसाम के 
चाय बगानों में इनको मध्यकालीन वित्त के लिए भी उपयोग किया जाने लगा । 
जन-निक्षेप से लाभ 

(१ ) पूंजी प्राप्त करने का यह सरल और मितव्ययी साधन है । 

(7 ) कम्पनी को अपनी सम्पत्तियों को बंधक के रूप में नहीं रखना पड़ता । 

(॥) चिक्षेपीं के कारण कम्पतियों का पूँजी कलेवर लोचदार रहता हे 

(९) अंशधारियों को ऊँचे लाभांश दिये जाते हैं । 

( ४) कम्पनी की ऋण लेने की क्षमता बढ़ जाती है । 

(4) लाभों का पुनविनियोजन--लाभ का पुन्विनियोजन कम्पत्ती की वित्त 
व्यवस्था की वह पद्धति है जिनके द्वारा कोई कम्पनी अपनी आय के कुछ भाग को 
बचाकर उसका प्रयोग भावी विकास योजनाओं में करती है। वास्तव में किसी भी 
पर्व स्थापित संस्था का भावी विकास उसके आन्तरिक साधनों पर निर्भर करता है। 
प्राय: देखा जाता है कि किसी भी औद्योगिक संस्था को जितना लाभ होता है, उस 
समस्त लाभ को उस कम्पनी के अंशधारियों में वित्तरित नहीं किया जाता वरनू उसका 
कुछ भाग बचाकर रख लिया जाता है । संस्था को जब अतिरिक्त पूंजी को आवश्यकता 
होती है तब इस बचत का प्रयोग किया जा सकता है । 

ि लाभ 

. (4 ) यदि कोई औद्योगिक संस्था अपनी समस्त आय को अंशधारियों में वितत- 
रित न करके कुछ भाग को बचा लेती है तो यह बचत्त भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध 
हो सकती है । द 

( # ) संचित कोष व्यवस्था के आधार पर कम्पनी द्वारा संतुलित लाभांश की 
नीति अपनायी जा सकती है । 

(॥) संचित लाभों में से कम्पत्ती के विस्तार व आधुनिकीकरण की योजनाएँ 
आसाती से कार्यान्वित की जा सकती है । 

..._ (९) एक ऐसी औद्योगिक संस्था को जिसके पास संचित कोष को अच्छी पूँजी 
है, व्यवसाय में साहसपूर्ण निर्णय लेने में संकोच वहीं होता । 

(५) अंशधारियों की दुष्टि से आय के पृष्ठ विनियोग की योजना से उनके 
विनियोग अत्यन्त सुरक्षित रहते हैं । द 

(श) अंशधारियों को मिलने वाले लाभांश की दर भी समान बनी रहती है । 
मंदी के दिनों में भी लाभांश मिलता रहता है। 

(5) बड़ों हारा ऋण--व्यापारिक बैंकों द्वारा उद्योगों को जो वित्त प्रदान 
किये जाते थे, वे अब तेजी से बढ़ रहे हैं। व्यापारिक बेंकों से साथ-साथ औद्योगिक 
बैंकों तथा मिश्रित बैंकों द्वारा भी औद्योगिक साख दिये जाते हैं । औद्योगिक बेंकों 
का मुख्य कार्य दीपकालीव ऋण प्रदान करना है। भारत में औद्योगिक विकास बेंक 
तथा इकाई प्रन्यास इनमें मुख्य है| मिश्रित बेंक वे हैं जो लघुकालीव, मध्यकालीन 

और दीरघंकालीन ऋण प्रदाव करते हैं । 60 कक 
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6. देशी बेंकर--देशी बैंकरों ने भी उद्योगों के लिए और विशेषकर कठिवाई 
के समय लाभदायक कार्य किया है। बड़े पैमाने के उद्योग इन पर निर्भर नहीं करते 
कृन्तु छोटे तथा मध्यम पेमाने के उद्योग देशी साहुकारों से अपनी अचल एवं कार्यकारी 
पूंजी के लिए काफी हद तक सहायता लेते हैं । 

7, वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण --भारत में औद्योगिक बित्त प्रदाव करने 
वाली मुख्य संस्थाओं इस प्रकार हैं-- () भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, (3) भार- 
तीय औद्योगिक वित्त निगम, (॥7) राज्य वित्त निगम, (7) औद्योगिक साख एवं 
विनियोग निगम, (५) यूनिट ट्स्ट ऑफ इण्डिया । 


!. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 
(तप 6ए९:०काला िद्याड ज वाता॥) 


इस बैंक की स्थापना जुलाई, 964 में की गई । इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप 
से उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त वित्त प्रदान करने वाली अन्य 
संस्थाओं की क्रियाओं का समन्वय करना भी है । औद्योगिक ढाँचे की फमियों का पता 
लगाकर उनका निवारण करना भी इसका उहेश्य है । यह रिजर्व बैंक की एक मात्र 
शाखा थी। लेकिन 975 में इसको रिजर्व बैंक से पृथक करने का अधिनियम पारित 
किया गया और 6 फरवरी, 976 को इसको एक स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संस्था के 
रूप में पुनः संगठित किया गया है । . 

विकास बेंक के कार्य -विकास बैंकों के कार्यों का हम तीन शीर्षकों के अन्तर्गत 
अध्ययन कर सकते हैं 

।, पुनवित्त ((९८७॥७॥०९) व्यवस्था--यह वित्तीय, संस्थाओं को निम्न कार्यों 
के लिए पुत्रवित्त प्रदान कर सकता 

(अ) वित्तीय संस्थाओं को ४ से 25 वर्ष के लिए । 

(ब) राज्य सहकारी बकों तथा अनुसूचित बेंक्ों द्वारा उद्योगों को दिये गये 
क्रणों पर 0 वर्ष के लिए । 

(स) बैंकों अथवा वित्त संस्थाओं द्वारा निर्मात के हेतु दिये गये ऋणों पर 9 
माह से 0 वर्ष के लिए । 

. 2, प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता--विक्रास. बेंक औद्योगिक उपक्रमों को अकेले 
ही या अन्य वित्त संस्थाओं के साथ मिलकर प्रत्यक्ष आथिक सहायता करता है। यहु 
सहायता निम्न रूपों में प्रदात की जाती है---(अ) प्रत्यक्ष ऋण देकर, (ब) अंश, बाण्डस 
ऋषण-पत्र खरीदकर एवं इसका अभिगोपन् कर, (ग) ओऔद्योगिक संस्थानों द्वारा अन्य 
साधनों से प्राप्त ऋणों के स्थगित भुगतानों की गारण्टी कर, एवं (द) व्यापारिक बिलों 
की कटोती या पुन्रकंटोती' क्र । 

3. विकास सम्बन्धी कार्य-- (अ) उद्योगों के विकास से सम्बन्धित विनिमोग 
वे तकतीकी आर्थिक अध्ययन के बारे. में अनुसंधान कार्य एवं सर्वेक्षण करना, (ब) किसी 
भी उद्योग के प्रवर्तन, अबन्ध अथवा विस्तार हेतु तकतीकी एवं प्रशासकीय 
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सेवाएँ उपलब्ध करना, (स) देश की औद्योगिक संरचना की कमियों को पूरा करते हेतु 
उद्योगों का नियोजन, प्रवत्तंत एवं विकास करता | 

बैंक के वित्तीय साधन--यहु बैक अपने वित्तीय साधनों की व्यवस्था निम्न 
प्रकार करेगा--- 

], अंश पंज्ञी---भारतीय औद्योगिक विकास बेंक की अधिकृत पूँजी 500 
करोड़ रुपये और प्रदत्त पूंजी 200 करोड़ रुपये है । 

2. भारत सरकार के ऋण---बैंक ने केन्द्रीय सरकार से भी ऋण लिया है । 

3, ऋण-पत्नों का निर्गमन--बेंक अपने ऋण-पत्रों अथवा बाण्डों को बेचकर 
भी अपने कोष को बढ़ा सकता है | ऐसे ऋणों की कोई सीमा निर्धारित नहीं है । 

4. रिजदं बेड! के ऋण--औद्योगिक विकास बेक को अपनी प्रतिभूतियों की 
जमानत पर रिजर्व बेक से 90 दिन तक ऋण लेने का अधिकार होगा । 

5, जन-निक्षेप--विकास बेक जनता से । वर्ष से अधिक अवधि के लिए 
जमा भी स्वीकार कर सकता है । 

, बिदेशी झुद्रा में ऋण--भारत सरकार की पूर्वानुमति लेकर बँक विदेशी 
बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं अथवा अन्य साधनों से विदेशी मुद्रा में ऋण ले 
सकता है । 

7. अनुसान एवं सहायता --बेंक अनुदान, सहायता, भेंद अथवा दानस्वरूप 
प्राप्त होने वाली सहायता को भी स्वीकार कर सकता है । 

विकास बैंकों के कार्यों की प्रगति 

जून 982 में बेक ने अपने कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं । इंस 
अवधि में बैंक द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कुल सहायता ओर साथ द्वी 
वित्तरित कुल सहायता में काफी वृद्धि हुई है, जिसका विवरण निम्तलिखित हैं--- 

(() ऋण--3] दिसम्बर 982 तक बेडूं: कुल 883 करोड़ रु० को 
वित्तीय सहायता ( गारण्टी को छोड़कर ) स्वीकृत कर चुका था जिसमें से 6062 
करोड़ रु० वित्तरित किये जा चुके थे ) 

(#) अभिगोपन---बैंक ने जून 982 तक 3000 करोड़ र० की पुंजी का 
अभिगोपन किया था। 

(॥) पु्नावित्त---वक द्वारा ओद्योगिक ऋणों के लिए वित्तीय संश््थाओं को 
900 क्रोड़ रु० का पुत्रवित्त दिया गया । 

([५) 8964-82 तक कुल स्वीकृत सहायता में महाराष्ट्र का अंश 5“63%, 
गुजरात का 5:22% व तमिलनाडु का *40% रहा। इस प्रकार इन तीन राज्यों 
को सहायता का लगसग 42% अंश प्राप्त हुआ । राजस्थान का हिस्सा लगभग 
49% रहा । 

(५) निर्षात वित्त--औद्योगिक विकास बेंक द्वारा. 390 करोड़ २० के मूल्य 
की गारन्टी दी गई । 

(४) तकनीकी विकास कोष योजना--तकनीकी उन्नत और निर्यात विकास 
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तथा क्षमता के पूरे उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने मार्च 976 में 
एक तकनीकी विकास कोष स्थापित किया । इसके अन्तर्गत बेंक सक्रिय मूसिका निभा 
रहा है । 

(४४) विछड़े हुए क्षेत्रों में रियायतो शर्तों पर सहायता--भारतीय ओद्योगिक 
विकास बैंक सरकार द्वारा घोषित पिछड़े हुए क्षेत्रों के उपक्रमों को रियायत्ती शर्तों पर 
वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है । कुल पितरित सहायता में से पिछड़े क्षेत्रों को 
9952 करोड़ रु० तथा लक क्षेत्र को 0*3 करोड़ रुपए प्राप्त हुए । 

(शंप्तं) उच्चो गानुसार सहायता--बेडू: ने कुल स्वीकृत ऋणों का आधे से अधिक 

ग (5:5%) आधारभूत व उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को 
दिया है । उपभोक्ता माल उद्योग में भी सर्वाधिक सहायता (5“%) बस्नोद्योग को 
प्रदान की गयी । 

() लघु जल्योग ओर लघु सडक परिवहुन कार्य के लिए ऋण---भारतीय 
औद्योगिक विकास बेडू लब्रु उद्योगों और लघु सड़क परिवहन कार्यों के लिए पर्याप्त 
आथिक सहायता प्रदात कर रहा है । 

आलोचना८मफ मुल्यांकन--ओद्योगिक विकास बैड: के कार्यों से स्पष्ट होता 
है कि इसने देश के शोद्योगीकरण के असन्तुलन की स्थिति को सम्भालने के लिए सरकार 
की ओर मे सार्वजनिक द्वोत्र के लिए बहुत से प्रयास किए हैं। बँक ने निजी क्षेत्र के 
उद्योगों के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए हैं । 

बक ने आधुनिकीकरण के लिए ऋण अल्पमत मात्रा में वित्तीय सुविधाओं के 
अभाव के कारण दिए हैं। सरकारी हस्तक्षेप के कारण बेंक अपने व्यापारिक सिद्धान्तों 
पर कार्य नहीं कर पाते हैं । 

2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 
([70प७9 ए॥0०७ (007074४0॥ ० [744) 
स्थापना तथा कार्य---तिगस की स्थापता ओद्योगिक अधितिगस ॥948 के 
न्तर्गत । जुलाई, 948 में हुई । निगम को निम्नलिखित कार्य करने के अधिकार 
दिए गए हैं --- 

], ऋण को गारस्टो वेना---निगम औद्योगिक संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले 
ऋणों की गारन्टी देता है, यदि ऐसे ऋण 25 वर्ष के भीतर शोधनीय हैं । 

2 ऋण एवं अग्रिम कार्य---निगम ओद्योगिक संस्थाओं को अधिक से अधिक 
25 वर्षों में चुकता होने वाले ऋण देता है । 

9, अभिगभोपन कार्य---ओऔद्योगिक संस्थाओं द्वारा निर्मित अंशों व ऋण-पत्रों 
का अभिगोपतर करना भी निगम का एक महत्त्वपूर्ण कार्य हो । द 

4. औद्योगिक संस्थाओं के अंश व ऋण-पत्र खरीदना--निगम औद्योगिक 
संस्थाओं के अंश व ऋण-पन्र खरीदता है । 

5, ऋण-पत्र जारी करणा तथा विश्व बेजू: से ऋण लेना---निग्रम अपनी 
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कार्यशील पूजी प्राप्त करने के लिए ऋण-पत्नों को निर्मंस्ोित कर सकता है और विश्व 
बक से ऋण ले सकता है। 

5. जसा स्वीकार करना--निगम जनता से जमा स्वीकार करने का भी 
कार्य करता है, परन्तु जमाओं की कुल राशि 30 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो 
सकती है । 

7, अन्य काय--निगम के कुछ अन्य कार्य इस प्रकार हैं 

(0) ऋण लेने वाली कम्पनियों की संचालक सभाओं में प्रतिनिधि भेजना और 
देखना कि कम्पन्तियाँ ऋण राशि का दुरुपयोग तो नहीं कर रही हैं । 

(0) ऋण लेने वाली किसी भी औद्योगिक कम्पती को समय-समय प्र प्राविधिक 
 (ए०णाप्ं०8) परामर्श देना । 

(॥7) उद्योगों द्वारा विदेशी बकों आदि से प्राप्त किए गए ऋणों को गारण्टी 
देना ॥ 

((४) उपरोक्त कार्यों से सम्बन्धित अन्य कार्य करना जो समय-समय पर सामने 
आएँ । 

...._ ऋण देय को शर्ते ---निगम किसी सीमित पब्लिक कम्पत्ती तथा सहकारी समिति 
को निम्न शर्तों पर ऋण दे सकता है--- 

, ऋण मुख्यत्त: जमीन, मकान, यंत्र, औजार आदि स्थायी सम्पत्तियों के 
प्रथम रेहन ([78: 008325) पर दिया जाता हैं । 

2, ऋण को लोटाने के सम्बन्ध में कम्पनो के संचालकों या प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं 
से व्यक्तिगत हैसियत से एवं सामूहिक रूप से गारण्टी ली जाती है 

3, निगम ऋण लेने वाली कम्पनी के संचालक बोड में अपन दो संचालकों 
की नियुक्ति कर सकता है । 

4, ऋण की शर्तों के पालन न करने अथवा अन्य किसी प्रकार की अनुचित 
कार्यवाही करने पर निगम उस कम्पती का प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकता है । 

5, किसी एक संस्था को एक करोड़ रुपये से अधिक ऋण नहीं दिया 
जाता है । 

65, निगम 25 वर्ष की अवधि से अधिक के लिए ऋण नहीं दे सकता । 

7, जिस सम्पत्ति की जमानत प्र ऋण दिया जाता है उसका बीमा करना 
आवश्यक हैं । 

8, जब तक कम्पनी ऋण का भुगतान नहीं कर देती, लाभांश दर 06% 
. प्रतिवर्ष के हिसाब से सीमित रहती है, परन्तु दोनों को सहमति से इस दर में परिवर्तन 
सम्भव है।. 
हि 9, ऋण का भुगतान सामान्यतः समान किस्तों में किया जाता है, परन्तु किस्तों 
की राशि दोनों को सहमति से निश्चित होती है । कप द 

अगस्त 970 में सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों को सम्मिलित कर लेने 
से निगम का कार्य-क्षेत्र विस्तृत हो गया है। 973 में औद्योगिक वित्त निगम अधि- 
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नियम में हुए संशोधन के आधार पर अब यहु नियम प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों को भी 
ऋण प्रदान करता 

ण स्वीकृति के सापदण्ड---निगम किसी भरी उद्योग को ऋण देने से पूर्व निम्त- 
लिखित बातों पर ध्यान देता हैं - 

(अ) प्रार्थी संस्था की आर्थिक स्थिति । (ब) जिस योजना के लिए ऋण की 
माँग की गई है उसको उपयुक्तता'। (स) प्रबन्ध-व्यवस्था की कुशलता । (द) लाभ 
कमाने की शक्ति । (य) ऋण को समय पर अदायगी की सम्भावना । 

निगम का प्रबन्ध --निगम का प्रबन्ध दो भागों में विभक्त है---संचालक मंडल 
(80870 06 जिा००८) केन्द्रीय समिति ((०708। (00०७) । संचालक 


अण्डल में 3 सदस्य होते हैं, जिनमें एक प्रबन्ध संचालक होता है । केन्द्रीय समिति का 


कार्य दिन प्रतिदिन के कार्यों में संचालक मंडल को सहायता देना है । इसमें पाँच सदस्य 
होते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त पाँच परामशंदायी समितियाँ, जिनमें 29 सदस्य हैं । 
ये समिततियाँ इंजीतियरिंग, वेछा, रसायन, चीनी तथा विविध उद्योगों के लिए स्थापित 
की गई हैं । इन उद्योगों को ऋण देने से पूर्व उससे संबंधित व्यक्तियों का परामर्श लिया 
जाता है । 
निगस के अर्धयक्र साधन निगम निम्नलिखित साधनों से पूंजी प्राप्त करता 
हैं :०++ 
()) शेयर पंजी 082 के संशोधत---अधिनियम के अनुसार चिगम की 
अधिकृत पूंजी. 20 करोड़ रू० से बढ़ाकर, केन्द्रीय सरकार के द्वारा निर्धारित करके, 
00 करोड़ रु० तक की जा सकती है । प्रत्येक शेयर पॉच हजार रुपये का होता है । 
30 जून 082 को इसको अधिकृत पूँजी 50 करोड़ रु० तथा प्रदत्त पुँंजी 20 करोड़ 
रु० की जा चुको थी । द 
(॥) बांड व ऋणपत्र --निगस को प्रदत्त पूंजी व रिघर्व कोष के 0 गुने तक 
बांड व ऋणपत्न तिममित करने का अधिकार है । निगम द्वारा निर्भसित बांड के मुलधन 
ब्याज पर केंद्रीय सरकार को गारम्टी होती द 
(॥) रिजवत बेंक से उध्ार--982 के संशोधन के अनुसार निगम अब 
भारतीय रिजर्व बंक से 8 महीने तक के लिए 5 करोड़ रुपये तक की रकम उधार 
ले सकता है । भर 
(0) जमाएँ -अब निगम ॥09। द्वारा स्वीकृत शर्तों पर कमर से कम 2 
महीनों को अर्वाधि के बाद चुकाने की शर्ते पर जमाएँ स्वीकार कर सकता है । 
(५) केन्द्रीय सरकार से उधार --निगम भारत सरकार से भी कर्ज ले सकता 


8:40 करोड़ रुपये थी । 
!।.... (श॑) ॥7छ से उधार --यहु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से भी उधार लें 
सकता है । 30 जून 982 को ॥9>8।7 से ली गई उधार की बकाया राशि 72" 5 0 


करोड़ रु० थी । 
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(शा) विदेशी सु्रा--निग्रम विदेशी झुद्रा में उधार लेने का अधिकारी हैं। ऐस 
ऋणों पर भारत सरकार;की गारण्टी होती है । 

वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली इकाइयाँ निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सार्व- 
जनक क्षेत्र एवं उहुकारी क्षेत्र में थीं। सबसे अधिक सहायता निजी क्षेत्र को 
मिली है 

... (एप) संचित कोष--निगम की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बचाने के लिए 
विशेष संचित कोष बताया गया है | इस कोष में रिजर्व बंक, केन्द्रीय बक तथा सरकार 
हारा खरीदे गए थभंशों का लाभांश जमा किया जाता है । 

निगम के कार्यों की प्रगति 

!, 30 जून 982 को समाप्त होने वाले 34 वर्षों में इसने 553*“5] 
करोड़ रुपए की विशुद्ध वित्तीय सहायता स्वीकार की। वास्तविक वितरित की 
गई सहायता की राशि !22*0 करोड़ रुपए थी । यह स्वीकृत राशि का 72“2% 
थी । 

2. शुद्ध स्वीकृत सहायता का 35% कम विकसित राज्योंक्षित्रों जैसे, असम, 
बिहार, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश थादि को प्राप्त हुआ 
था । इस प्रकार निगम में सन्तुलित प्रादेशिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा 
में भी योगदान दिया हैं| शुद्ध वित्तीय सहायता को राशि में सर्वाधिक राशि 7:3५ 
महाराष्ट्र को स्वीकृत हुई थी । उत्तर प्रदेश को 0:6% व गुजरात को 0:4% राशि 
मंजूर की गई थी। 

3. कुल स्वीकृत सहायता का 3:6% अंश आधारभूत उद्योगों को दिया गया 
जिसमें बेसिक मेटल उद्योग, बेसिक औद्योगिक रसायन, उर्वरक, सीमेण्ट, खनन, व 
विद्युत सजब व वित्तरण शामिल हैं। पूंजीगत माल वाले उद्योगों जैसे मशीनरी, विद्युत 
मशीनरी, परिवहुन॒ उपकरण को 0:9% अंश स्वीकृत हुआ, मध्यवर्ती उद्योगों को 
4"4% तथा उपभोक्ता माल के उद्योगों को जैसे चीती, वस्त, कागज आदि को 
4% एवं शेष 2*% सेवा क्षेत्र में होदल-परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया । 

. 4, 34 वर्षों में कुल शुद्ध वित्तीय सहायता की राशि 553*-5॥ करोड़ ६० 
572 प्रोजेक्टों के लिए स्वीकृत की गई जिनमें कुल पूजीगत परिव्यथ की राशि 
लगभग 2693 करोड़ रु० आँकी गई है। 98]-82 में लाभांश की दर 73% 


रही । 

5. निगम ने एक जोखिम पूँजी प्रतिष्ठान (शा 0४७) #0प704807॥ 
. 0००7 ९ (0 7) जनवरी 975 से चालू किया है जो नए उद्यम कर्त्ताओं को उदार शर्तों 
प्र कर्ज देता है ताकि वे शेयर-पंजी में संस्थापक का अंश दे सके,। मार्च 974 से 
. निगम के द्वारा स्थापित प्रबन्ध-विकास-संस्थान ((8088670९0॥ 0९ए०।०७॥०॥६ 
076 07 (| 0 ]) व इसके प्रकोष्ठ विकास बेकिंग केचद्र (0 80) ने कई 
द रह सम्पन्त किए हैं जिनमें प्रबन्ध के विभिन्‍न पहलुओं पर आवश्यक प्रशिक्षण दिया 
. गया है। 
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आलोचना---मिगम के गत वर्षों के इतिहास पर दुष्टिपात करने से हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हें कि निगम ने ऋणदाता के साथ-साथ एक विकसित बेंक का भी 
काम किया है। फिर समय-समय पर देश के अर्थशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों एवं उद्योग- 
पतियों ने निगम की कार्य-प्रणाली कौ निम्न आलोचना की है-- 


, अधिकलित क्षेत्रों की उपेक्षा--जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि निगम 
ने बिकृसित क्षेत्रों की अपेक्षा अविकसित क्षेत्रों को कम सहायता दी है । 


2, पक्षपातपूर्ण नीति --निगस केवल उन संस्थाओं को सहायता प्रदान करता 
& जिसमें उनके संचालक किसी विशेष प्रकार की रुचि रखते हैं । 
3, केवल बड़े उद्योगों की सहायता--निगम केवल बड़े-बड़े उद्योगों को ही 
सहायता देता है जिससे पू जी के केन्द्रीयकरण को बढ़ावा मिलता हैं। 

4. अल्व सहायता--निमम द्वारा वित्त वर्षों में केवल 406 करोड़ रुपए की 
आथिक सहायता दी गई, जो देश की ओद्योगिक आवश्यकता को देखते हुए कम है । 

5, ऊँची ब्याज दर -निमम द्वारा ली गई ब्याज दर काफी ऊँची है, जिसके 
कारण बहुत ही कम का्पनिया इससे ऋण लेने की इच्छुक रहती हूं । 

0, रूढ़ियादी कार्य प्रणाली --निमम ने अपना कार्य रूढ़िवादी तीति से चलाया 
& और ऋण की इच्छुक कम्पनियों के साथ सहासुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं किया हैं। छोटे- 
. छोटे टेकनिकल कारणों पर आवृदन-पत्र रहू कर देना उचित नहीं था । 

7, फिजुलखर्ती -निभम के कार्यालय सम्बन्धी खर्च बहुत अधिक हैं । 

8. निगस ने योजनाओं में निर्धारित प्राथमिकताओं के विपरीत उपभोक्ता 
पदों को अधिक ऋण प्रदान किये हैं । 

3. राज्य वित्त निगम 
(800० 'ृरक्षाएंध (:07907207) 

स्थापना --प्रास्तीय स्तर पर छोटे एवं मध्यम आकार के उद्योगों की आर्थिक 
आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्ू एय से केद्दीय सरकार ने 28 सितम्बर 95। को 
राज्य अर्थ प्रबन्ध अधिनियम ($0७० ॥१॥830 | 60.) पास किया जिसके अनुसार 
राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्य में अथ प्रबन्धत निगम स्थापित करने का अधिकार 
मिल गया । इस समय हमार दश में 8 राज्य वित्त निभस कार्य कर रहे हैं । 

निगम के कार्ये---यहु निगम निम्नलिखित कार्य कर सकता है--- 

, औद्योगिक संस्थाओं के लिए अधिक से अधिक 20 वर्ष के लिए ऋण देना 
अथवा ऋणपमों को खरीदना । 

9 ओद्योगिक संस्थाओं के निर्ममित अंभों व ऋण-पत्रों का अभिगोपन अधिक 
से अधिक 20 वर्षों के लिए करना । द 
3, औद्योगिक संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों की गारण्टी देता । 
(अ) अंश पुँजी--किसी भी राज्य वित्त निगम को अधिकृत पूंजी 50 लाख 
. झुपए से कम और 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकती। जनता को निगस से अधिक 

से अधिक 25% अंश ब्रेचे जा सकते हैं । द 
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अभाव पाया जाता है तथा कुछ के पास कोथ व्यर्थ पड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति में 
ऐसे तिगमों को आपस में ऋणों का आदान-प्रदात करना चाहिए | उधार देने वाला 
निगम एक-दो वर्ष में अपने साधन बढ़ा सकता है। इस प्रकार यह व्यवस्था काफी 
सन्तोषप्रद सिद्ध हो सकती है । 

3, लाभांश वितरण की शर्ते -इन विगमों को लाभांश अनिवार्यत: बाँटना 
होता है जबकि कुछ निगम इस कार्य के लायक आय प्राप्त नहीं कर पाते । अतः कम 
से कम सहकारी व सरकारी ऐजेन्सियों से प्राप्त पूँजी पर लाभांश वित्तरण की शर्त हदा 
देनी चाहिए । 

4, मध्यम श्रेणी के उद्योगों को अधिक सहायता -- इन निगमों के माध्यम से 
मध्यम श्रेणी के उद्योगों को अधिक सहायता मिली है जैसे सूती वल्लोद्योग, बिजली की 
पति, तेल निकालने का उद्योग एवं चाय व.रबड़ के बगान आदि । लघु उद्योगों को 
अपेक्षाकृत कम पूँजी उपलब्ध हो पाई है। 

0, अभिगोपन -- इन निगमों ने अभी तक अभिगोपन के कार्य में विशेष प्रगति 
नहीं को है अतः भविष्य में इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए । 

6, साधनों के अभाव की समस्या---राज्य वित्त निगमों के समक्ष. सबसे बड़ी 
समस्या साधनों के अभाव की होती है। सरकार दायरा एटा, ॥ट 0 एवं कृषि 
. पुन्वित्त निगम को उदार शर्तों पर ऋण प्रदाव किए हैं लेकित राज्य वित्त निभमों को 
यह सुविधा बहुत कम सीमा तक मिल पाई है । यद्यपि ॥08। ते इस कमी को दूर 
क्रने का प्रयास किया है । 

4. भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम 

(70099 (की 880 [रल्ंताला। (:0॥ए0०६४०॥ 0 ]002) ह 

इस निगम की स्थापना विश्व बेंक के सिशन की सिफारिश पर की गई ताकि 
निजी क्षेत्र में लच्चु व मध्यम आकार के उद्योगों का विकास हो सके । यह निगम जनवरी 
955 में एक निजी सीमित कम्पनी के रूप में स्थापित किया गया । 

2, उद्वेश्य-- विगम के मुख्य उद्देश्य निम्तलिखित हैं : 

() उपक्रमों के निर्माण, विस्तार एवं आधुनिकीकरण में आथिक सहायता 
देना 

(2) उपक्रम्ों में देश एवं विदेशी पूजी के विनियोग को प्रोत्साहन देना 
तथा 

(3) विनियोग विपणि को विस्तृत करने एवं औद्योगिक वितियोगों के व्यक्ति- 
गत स्वामित्व को प्रोत्साहन देना । 

3. श्रह्ययता का स्वकूप--निगम द्वारा प्रदत्त सहायता के तिम्तलिखित स्वरूप 
हो सकते हैं 

(]) दीर्घकालोन एवं मध्यमकालीन ऋण प्रदान करता, जो 5 वर्ष की 
अवधि के हो सकते हैं । 
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. (2) निर्गमित अंश एवं ऋणपत्रों की बिक्री करता तथा उनका अभिगोपनर 
करना: द द 
(3) विदेशों से आयात की जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं के लिए विदेशी 
मुद्रा में ऋण प्रदान करना; 
(4) स्थगित भुगतान के आधार प्र रुपयों में ऋुकाग्रे जाने वाले ऋणों के 
लिए गारण्टी देना: तथा 
(5) व्यक्तिगत उपक्रमों को प्रबन्ध सम्बन्धी तकनीकी एवं प्रशासनिक सलाह 
देना तथा इस हेतु उन्हें आवश्यक विशेषज्ञ प्रदान करना । द 
4. आथिक साधव--तिग्रम की अधिकृत पूंजी 50 करोड़ रुपये है जो सौ-सो 
रुपये के 50 लाख अंशों में विभाजित है । द द 
अंश-पू जी के अलावा निगम को अन्य विभिन्‍न सूत्रों से वित्तीय साधन जुटाने 
का अधिकार है । जनवरी 982 में तिगम के कुल वित्तीय साधन इस प्रकार थे : 
निगम के वित्तीय संसाधन 


कि नल कल लक लक लक. चु ललुुह॥ाााा ला आम ंर० आरा ॥ ० ाा।३४७७७७७७७७७७७७७७७७॥७७७७७७७७७॥/७७७७७७७७॥७७७७७॥७/७॥७७७॥७७॥७/७/एशत्रेशथ्रआ७७७७०७०७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७॥७॥ 
वित्तीय साधन राशि कुल साधनों में अनुपात 

द ( प्रतिशत ) 

, चुकता अंशपू जी 27:00 2536 
2. संचित कोष 52*89 547 
3. देशी ऋण 7709-86 8]*:80 
4. विदेशी ऋण 34876 30:37 
... कुल... 48-5] 00:00. 





निगम के कार्यों की प्रगति 

प्रारम्भ से 3) दिसम्बर, 982 तक की 27 वर्षीय अवधि में निगम ने अपने 
क्रार्यकाल में उद्योगों को कुंड 22]*43 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की 
है तथा इसमें से ।68“76 करोड़ रुपये की सहायता वित्तरित की है । स्वीकृत एवं 
वितरित सहायता का स्वरूप तीचे तालिका में प्रदर्शित किया गया है--- 





. तालिका 
कर ( राशि करोड़ रु० ) 
सहायता का. क्‍ स्वीकृत क्‍ वितरित 
स्वरूप हे सहायता द सहायता 
हज ांाउााआआ  क् 77 
.. 9, गारसंटियाँ . . 36*99 रा 7. 0-27 
.. $, विनियोग ० 35 #+ 90॥:58 | 40अबा 


'अलककनक७०क कक कलन ८" कलप हक का दनकक फल पका. 





.७७७७७७७७७॥७७७ेश्र७/७७/श॥श/७७७७/७४७७७७७७एएछ * ४७७७७७४७७/७७एणएए -ल मन “+लनननननतनन नल हटपननटलिनन ५ >ंतनक्‍व- क ०." नानक काका तकआनक कस ।पकापलक कलाम 28 हक लीक अर पाप अान कर तक न कहती निल' हे फेक कक. था हा कह (दी 
कुल द 224*43 | ।68"765 
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तालिका से स्पष्ट है कि निगस द्वारा वितरित की गई आर्थिक सहायता |कुल 
स्वीकृत सहायता का 73:20) है । 

2, उच्योगानु तार सहापता--निगम के द्वारा स्वीकृत की जाने वाली वित्तीय 
सहायता सबसे अधिक मात्रा में मशीनरी सूती वस्त्र, धातु उद्योग, दवाइयाँ व रसायन 
उद्योग को मिली हे जिनका प्रतिशत क्रमशः 3:0, 2"7, 9:5, 84 वे 74 है । 
इसी प्रकार वितरित सहायता में सबसे बड़ा भाग सूती वस्त, मशीनरी, धातु, दवाई 
व रसायन को मिला है जिनका प्रतिशत क्रमश: 9"9, 2:], 0:6, 78 व 
75 है । 

3, राज्यानुप्तार सहायता -इसी प्रकार निमभम द्वारा स्वीकृत की ज़ाने वाली 
वित्तीय सहायता का सबसे अधिक भाग महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक व 
उत्तर प्रदेश को मिला है जितका प्रतिशत क्रमश: 28"7, 35*4, 9*, 7“3 व्‌ 60 
है । वित्तरित की जाने वाली वित्तीय सहायता का अनुपात भी इन्हीं राज्यों को ज्यादा 
मिला है ! 

4, निगम ने कई परियोजनाओं में प्‌ जी-विनियोग को प्रोत्साहन दिया है । यह 
पुंजी-बाजार का महत्वपूर्ण स्तम्भ रहा 6। यह औद्योगिक उपक्रमों को विदेशी विनिमय 
प्रदान करने को दृष्टि थे अग्नणी रहा हे । 

निगम ने पिछड़े क्षेत्रों में विकास साम्भावनाओं का पता लगाने के लिए--- 
(अ) तकनीकी आधिक सर्वेक्षण, (ब) गोग्य प्रायोजनाओं का सम्भाव्यता अध्ययन, 
(स) प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं । इस कार्य हेतु निगम ने बस्बई कार्यालय में 
पृथक से एक प्रायोजना प्रवर्तत एसं विकास विभाग खोला है । 

भारतीय औद्योगिक वित्त को वर्तमान विषम परिस्थिति में हम यह आशा कर 
सकते हैं कि सरकार जया वित्तीय संस्वाओं के सहयोग से यह निगस अपने उद्देश्य में 
सफल होगा । 

5. यूनिट टूस्ट आफ इण्डिया 
(00 ॥५४७७: ० ॥0॥9) 

भारत के सामान्‍य विनियोजकों को उद्योगों में धत्त लगाने की सुविधा प्रदान 
करने के लिए, । फरवरी 96+4 को यूनिट ट्स्ट आफ इण्डिया की स्थापता की 
गई । क्‍ 
क्‍ यूनिट टुरट को प्रारम्भिक पूंजी 5 करोड़ रुपप्रे है, जिसमें 25 करोड़ रुपए 

रिजर्व बैंक, 70 लाख रूपए जीवन बीमा तवा 75 लाख झुपथे स्टेट बेंक और उसके 
सहायक बैंक तथा शेष । करोड़ की पूँजी अनुसूचित बैंकों त्वा अन्य वित्तीय संस्थाओं 
द्वारा खरीदी गई है । द 

उह श्व->यूनिट ट्रस्ट के दो प्राथमिक उद्देश्य हैं -- 

[, मस्यम तथा निम्त आय वर्ग की बचत को प्रोत्साहित करना और फिर 
इन बचतों की एक्स करना । द 
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: 2. देश के तीत्र औद्योगिक विकास के लाभों में उन्हें भी भाग लेने के योग्य 
बनाता । 

3, प्रबन्ध (१(७॥988०7०॥)--ट्रस्ठ के कार्यों का प्रबन्ध एवं सामान्य निर्देशन 
ट्रस्ट मण्डल द्वारा होता है । इसके अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ 
इण्डिया को है । चार अन्य ट्रस्टी (जिन्हें वाणिज्य, उद्योग, बेकिंग एवं अर्थ-व्यवस्था 
के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान होता है) की तियुक्ति भी रिजर्व बेंक ऑफ इण्डिया द्वारा 
की जाती है । इसी प्रकार एक-एक ट्स्टी की नियुक्ति 'जीवन बीमा निगम” तथा 'स्टेट 
बैंक ऑफ इण्डिया' द्वारा तथा दो ट्ृस्टियों को नियुक्ति अनुसूचित बैंकों व अन्य 
संस्थाओं द्वारा की जाती है । उपर्युक्त सदस्यों के अतिरिक्त रिजर्व बैंक एक अधिशासी 
टुस्टी (##८07४०७ "४एस्‍४०७) भी चियुक्त करता है । 

4. बिनियोजन नीति ([7४७५४४०४7६ ?०॥0०५) --पजी विनियोजन हेतु ट्रस्ट 
की चीति स्थापित किये गये उद्देश्यों के अनुरूप है। इस सम्बन्ध में मुख्य बातें निस्‍्त- 
लिखित हैं 

], थहु किसी एक कर्पती में अपनी कुल विनियोजन योग्य निधि के 5% 
अथवा उस कम्पनी द्वारा जारी की गयी ओर बकाया (०7 /४8॥0॥78) प्रतिभूतियों के 

० (जो भी कम हो) से अधिक धत्त का विनियोग नहीं कर सकता । 
नये उद्योगों द्वारा निर्भेसित भ्रारस्थिक प्रतिभूतियों में विनियोजन योग्य 
निधि के 5% से अधिक धर जमा नहीं कर सकता । 

5, यूनिटों की बिक्रो की योजना--भारतीय यूनिट ट्ुस्ट विशिन्न प्रकार के 
उद्यमियों की विशिष्ट निवेश आवश्यकताओं को ध्यात में रखकर समय-समय पर विभिन्न 
योजताएँ लागू करता है । वर्तमान में चल रही ऐसी आठ योजनाएँ हैं: () यूनिट 
योजना, 964: (2) पूचचिवेश योजवा, 966; (3) बाल उपहार योजत्रा, 970; 
(4) यूनिटबद्ध बीमा योजना, 97]; (5) दातव्य तथा धामिक न्यास्रों तथा पंजीकृत 
सोसायटियों (सी० आर० टी० एस०) के लिए यूनिट योजवा; (6) आय यूनिद योजना 
982; (7) मासिक आय यूनिट योजना 98] तथा 983. (8) वृद्धि तथा आय 
यूनिद योजना, 983 | 

... 6, कार्य की प्रगति---30 जून, 983 को ट्रस्ट ने अपने व्यवसाय के 8 
वर्ष पूरे कर लिए । गत वर्ष जमा, यूनिद धारक, विनियोग योग्य धन, आय, लाभांश 
व्‌ कोष-हस्तांत्रण राशि आदि सभी क्षेत्रों में ट्स्ट के द्वारा नये फीतिमानव स्थापित 
किये गये थे ओर यह सुखद आश्चर्य का विषय है कि अभी हाल ही में समाप्त हुए वर्ष _ 
.._(! जुलाई, 982-30 जून, 983) के दौरान टुस्ट ने अभृत्तपूर्व उपलब्धियाँ दर्ज 

करते हुए गत वर्ष के भी सभी कीतिमानों को पीछे छोड़ दिया 
...._ नीचे सारणी में ट्ुस्ट द्वारा ससी योजनाओं में यूनिटों का विक्रय व्‌ पुन्त्नाय 
. दर्शाया गया है जिप्तके विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वर्ष 982-883 के दौरान जो 
_68 करोड़ रुपये के यूनियों की बिक्री हुई, वह गत दशक के प्रारंभिक 7 वर्षों 
(970-7! से 976-77) के कुछ विक्रय से भी अधिक है। वास्तव में टस्ट के 
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लिए यह एक गोरवपूर्ण उपलब्धि है । लेकिन 'कुल विक्रण का पुनक्रय प्रतिशत” घटता- 

बढ़ता रहा है---974-735 में तो कुल्न विक्रम का ]9% पुत्र: क्रय किया गया-- 

अतः इसमें कमी लाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता प्रतीत होती है । तालिका 

से यह भी विदितत होता है कि किसी एक वर्ष में 2 लाख यूतिट-बारकों की वृद्धि 
केवल वर्ष 082-83 में ही दर्ज की गई है । द 
यूनिटों का विक्रय एवं पुनक्रेय (सभी योजनाओं में) 

(धनराशि करोड़ रु० में) 
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वृष खातेदारों की. कुल विक्र-. कुल पूनर्रय॑ कुल विक्रय का 
संख्या (पृस्तक-मूल्य). [(पुस्तक-मूल्य). पुनक्रीय !प्रतिशतत 
(जुलाई-जून). (लाख में) द 
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+ अस्थाई आँकड़े 

2. 30 जूत, [983 को ट्रस्ट के कुल विनियोज्य कोष 875 करोड़ रुपयों के 
थे । यूनिट ट्स्ट ने अपने कोष सुदृढ़ संस्थाओं में लगाग्रे हैं। ये संस्थाएँ वित्तीय, 
सार्वजनिक सेवा व निर्माण-उपक्रमों में संलस्त हैं । 

3, वर्ष 979-80 से ट्रस्ट के द्वारा अपनी विभिन्‍न गोजनाओं के यूनिटों पर 
निरंतर बढ़ती हुई दर से लाभांश दिया गया है | वर्ष 982-83 में भी इसी भ्रवृत्ति 
को बनाए रखते हुए यूनिट योजना, 964 के अन्तर्गत 3:5% (गत वर्ष 2:5%) 
यूनिट बीमा योजना, 97! के लिए 0:5% (गत वर्ष 95%) और दान एवं धामिक 
टूस्ट योजना, 98] के लिए 2:75% (गत वर्ष 250 प्रतिशत) ला्भाश घोषित 
क्रिया गया । उच्च दर से लाभांश देने के अतिरिक्त 24 करोड़ रुपये की विशाल राशि 

[8 
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विभिन्‍न कोषों एवं विधियों में हुस्तांतरित की गई जिससे दुस्ट की वित्तीय स्थिति में 
और सुदुढ़ता आ गई । 
द भविष्य के लिए सुझाव द 

गत कई वर्षों की निरन्तर प्रगति से प्रभावित होकर टुस्ट ने वर्ष 983-84 
के लिए 200 करोड़ रुपये के बचत संग्रह का लक्ष्य रखा है और आशा प्रकट की है कि 
विनियोजन योग्य कोव !,000 करोड़ रुपय्रे की सम्मानित सीमा को पार कर जायेगा। 
इतर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निम्ब प्रशख सुझाव दिये जा सकते हैं- 

!. ट्स्ट को चाहिए कि वह जीवन बीमा विगम की भाँति पूर्णकालीन एजेन्टों 
की नियुक्ति करके उन्हें प्रशिक्षित करे । 

2, ग्रामीण एजेन्टों, ग्राम-प्रधानों व विज्ञापनों की सहाणता से टुस्ट की बचत- 
योजना को गाँवों तक पहुँचाया जाना चाहिए । 

3, वर्तमान सभय में ट्रस्ट 4 क्षेत्रीय कार्यालयों ( बम्बई, कलकत्ता, मद्रास एवं 
तई दिल्‍ली ) तथा 3 उप-कार्यालयों (लुधियाना, त्रिच्वुर एवं विजयवाड़ा) की सहायता 
से कार्य कर रहा है । व्यवसाय एवं ग्राहकों की सख्या में वृद्धि को देखते हुए ट्रस्ट के 
द्वारा कुछ और उप-कार्यालय विशेषतः राज्यों की राजधानियों में--खोलने पर विचार 
करने की आवश्यकता प्रतीत होती है । 

4. अधिक से अधिक बचतकर्त्ता अधिक से अधिक समय तक यूनिटों को अपने 
पास रखें, इस हेतु ऐसे यूनिट्थारकों को लाटरी पद्धति से पुरस्कृत करने की योजना 
आरम्भ की जानी चाहिए जो यूनिटों को 2 या अधिक वर्षों तक अपने पास रखे रहें । 

5. विनियोजकों की अभिरचि के अनुकूल विभिस्न प्रकार की यूनिट योजनाएँ 
बनाती चाहिए । 

6. सरकार को, ट्रस्ट को ब्णज-प्रक्त ऋण विपुल मात्रा में देना चाहिए, 
ताकि बह आकस्मिकताओं का लाभ उठा सके । 

.. 7, अन्य वित्त संस्थाओं के सहयोग से टस्ट को जनता को विनियोग सम्बन्धी 
आदतों का अध्ययत्त करन! चाहिए । 


अन्ततोगत्वा' टस्ट की भावी सफलता निम्त सध्यवर्भोय विनियोजकों के निरन्तर 
समथन पर ही निर्भर रहेगी । 


परीक्षा-प्रदन 
क्‍ ), आधुनिक उद्योगों की वित्तीय. आवश्यकताओं को संक्षेप में समझाइए । 
भारतीय उद्योगों की वित्तीय सहायता के लिए कौन-सी विभिन्‍न संस्थाएँ हैं ? 
.. 2, भारत सरकार ने सन्‌ 974 के पश्चात्‌ जो साख तथा वित्तोम सुविधाएं 
भारतीय उद्योगों के लिए खोली हैं, उच्तका उल्लेख कीजिए । 
अथदा | 
भारतीय ओद्योगिक साख तथा विनियोग निगम के कार्यों का वर्णत कीजिए 
क्‍ 3. भारत के ओद्योगिक वित्त निगम के संविधान तथा उनकी कार्थविधि को 
समझाइए । इसकी श्रेष्ठ कार्यविधि के लिए सुझाव दीजिए । 
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[ संफेत---ओद्योगिक वित्त निगम की स्थापना एवं उसकी कार्य-प्रणाली का 
वर्णन देते हुए सुझाव दीजिए । | 

4, भारत में योजताकाल में स्थापित औद्योगिक वित्त प्रदात करने वाली 
विभिन्‍न पंस्थाओं के ताम बताइए । औद्योगिक विकास बेंक के उह श्यों एवं कार्यों का 
गंक्षिप्त विवरण दीजिए । 

[संकेत -ओद्योगिक वित्त की विभिन्‍न पंस्थाओं के नामों बताते हुए औद्योगिक 
विकास बंक के उद्द एस व्‌ कार्यों का वर्णन कीजिए ।| 

5, भारत में उद्योगों के लिए पंस्थागत वित्त व्यवस्था पर एक्र टिप्पणी 
लिखिये । 

[ संकेत --इसमें विभिन्‍न वित्त संज्वाओं का ४ंक्षिप्त विवरण देना है 


> हरपशाक )े-०-+3+हबंसोक ५०+न७+कानककाना 
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भारत की तट-कर अथवा प्रशुल्क नीति 
((अ्ब5 पता 07 क्‍क्‍5०8॥ ?०8०९) 





किसी देश के आयात व निर्यात प्र लगाये जाने वाले करों से सम्बन्धित नीति 
को तट-कऋर वीति अथवा प्रशुल्क चीति कहते हैं । प्रशुल्क करों में प्राय: आयात्त करों 
की ही प्रधानता होती है, यद्यपि समय-समय पर निर्यात कर भी लगाये जाते हैं । 
आयात करों को लगाने के दो उद्देश्य हो सकते हैं--(क) सरकार के लिए आम प्राप्त 
करना, (ख) घरेलू उद्योगों की विदेशी प्रतियोगिता से रक्षा करना । 

ऐतिहासिक विकास 

भारत को दूसरे महापुद्ध से पुर्व की तट-कर नोति---भारत सरकार की प्रशुल्क 
तीति प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ तक व्यापार में हस्तक्षेप व्‌ करने को थी । अर्थात्‌ 
व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध वहीं था और स्वतन्त्र व्यापार हो पूर्णरूप से चल रहा था । 
परन्तु युद्धकाल और युद्धोत्तरकाल में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, जिनके कारण 
स्वत्तन्त्र व्यापार नीति में परिवर्तत करना आवश्यक हो गया । ये परिवर्तत इस प्रकार 
थे... 





() युद्ध के समय में भारत सरकार ने अपनी बढ़ती हुई आशथिक आवश्य- 
क॒ताओं की पूति के लिए आयात-कर में वृद्धि की, परन्तु उत्पादन कर में वृद्धि नहीं 
की । इससे भारतीय उद्योगों को कुछ अंशों में प्रोत्वाहर मिला, फिर भी पर्याप्त औद्यो- 
गिक विकास ते होने से शासकों को युद्ध-संचालन में कई कठिताइयाँ प्रतीत हुई और 
उन्हें स्व॒तन्त्र व्यापार-नीति की कमियाँ दिखाई देने लगीं । 

(2) सन्‌ 96 के औद्योगिक आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि “भारत 
के ओद्योगिक विकास में सरकार को सक्रिय भाग लेता चाहिए जिसे भारत मनुष्य 
एवं सामग्री की दृष्टि से आत्म-निर्भर हो सके ।”! 

(3) इन दिनों स्वदेशी आन्दोलव ने जोर पकड़ा और अंग्रेजों की मुक्त व्यापार 
नीति की बड़ी निन्‍्दा होने लगी । भारतीयों ने उन्र देशों का अनुकरण करना चाहा, 
जितकी औशद्योमिक प्रगति संरक्षण नीति के द्वारा हुई थी । 

उपयुक्त कारण से भारत में प्रशुल्क-नीति को स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में संसद 
में विचार किया जाने लगा। सन्‌ 97 में इंगलैण्ड की संसद ने यह स्वीकार किया 
कि राजनीतिक स्वतस्त्रता के साथ-ही-साथ प्रशुल्क्र नीति निर्णय में भी भारत को 
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स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये । सन्त 99 के राजकोषीय स्वतन्त्रता प्रस्ताव (7508 
०070५ (:०0४६॥07) में भी -यह्‌ निर्णय _हुआ कि भारत के. आ्थिक मामकलों में 
भारत सचिव हस्तक्षेप नहीं करेगा । यही ऐतिहासिक प्रशुल्क स्वतन्त्रता प्रस्ताव ऐपि- 
हासिक माना जाता है ओर यहीं से भारतीय प्रशुल्क नीति की नींव पड़ती है । 
विभदात्मक संरक्षण की नीति 
(706 एऐ०आ०१ ण छ985०77्रा 7 बव॥8 शि०॥९०४०7) 

प्रशुल्क आयोग, सन्‌ 92] . फरवरी सन्‌ 92 में संसद ने प्रशुल्क नीति 
के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया तथा प्रशुल्क नीति पर विचार करने के लिए एक 
प्रशुल्क आयोग नियुक्त किया । इस प्रशुल्क आयोग के अध्यक्ष, इब्नाहीम रहमत उत्ला 
थे । इसके सम्मुख मुख्य रूप में दो प्रश्त रखे गये-- 

(अ) भारत सरकार की प्रशुल्क नीति का अध्ययनत्न करे, तथा 

(ब) साम्राज्य के पक्षपात्‌ (79७४७) शिरछ८ए०७7८९) सिद्धान्त के औचित्य 
पर विचार करे और तदुपरान्त अपने सुझाव दें । द 

आयोग की सिफारिशे--इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सन्‌ 922 में प्रस्तुत 
की, जिसमें भारतीय उद्योगों को विभदात्मक संरक्षण दिये जाने की नीति की सिफा- 
रिश की थी । विभेदात्मक संरक्षण की नीति से अभिप्राय यह था कि सभी उद्योगों को 
बिना सोचे-समझे संरक्षण नहीं देना चाहिए, बल्कि संरक्षण केवल उन्हों उद्योगों को 
दिया जाना चाहिए जो तीन शर्तों को प्रा करते हैं-- 

(अ) नेसगिक लास -उद्योग को प्राकृतिक सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिये, 
जैसे कच्चे माल की प्राप्ति, सरती शक्ति आदि । 

(ब) संरक्षण की अनिवायंता -उद्योग ऐसा होता चाहिए कि जिसका विकास 
बिना संरक्षण के सम्भव नहीं है, परन्तु जिनका विकास देश के हित में अत्यन्त आव- 
श्यक है । 

(स) अस्थायी संरक्षण--उद्योग ऐसा होता चाहिये जो अन्तत: बिना संरक्षण 
के विदेशी प्रतियोगिता का सामना कर सके । 

आयोग की अन्य लिफाररिशें---इस आयोग ने उक्त तीनों शर्तों के अलावा, कुछ 
अन्य शर्तों का भी सुझाव दिया ५।, जिसमें से मुख्य-पुरुय इस प्रकार हैं--- 

(।) आवारभूत उद्योगों तथा सुरक्षा सम्बन्धी उद्योगों को संरक्षण अवश्य 
मिलना चाहिए । 

(2) उद्योग इस प्रकार का हो जो कम कीमत पर अधिक मात्रा में उत्पादन 
कर सके । । 

(3) उद्योग ऐसा होता चाहिए कि वहू निश्चित समय में देश की समृची 
आवश्यकृताओं की पुरतति कर सके । । 

... (4) एक प्रशुल्क-मण्डल (पृई #%0270) का संगठन होता चाहिये, जो 
संरक्षण के लिये आर्थी उद्योगों की आवश्येक जाँच कर संरक्षण के सम्बन्ध में सरकार 
की आवश्यक सलाह दे सके । 
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 विभेदात्मक संरक्षण की सफलताएँ--सन्त 923 में भारत में सरकार ने. 
आयोग की सभी सिफारिशों को स्वीक[र कर लिया और सन्‌ 92%4 में प्रथम प्रशुल्क 
मंडल को स्थापना कर दी गई । यद्यपि विभेदात्मक संरक्षण की नीति बहुत लाभदायक 
हीं थीं, किर सी विदेशी सरकार द्वारा श्स नीति को अपनाया जाता एक महत्त्वपूर्ण 
घटना थी । इस नीले को मुख्य-म्ुख्य उपलब्धियाँ विस्तलिखित 
(अं) ऑद्योगिक विकाप--ईस वीति के परिणामस्वरूप देश के ओद्योगिक 
विक्नास को काऊफो प्रोत्साहन मिला । इस नीति के अबीन भारतीय लोहा तथा इश्पात 
उद्योग, सूती दस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग तथा कृत्रिम रेशा उद्योग को 
उद्योगों ने काफी प्रगति की। 
सन्‌ )922-29 से सत्रह वर्षों की अवधि में लोहा-इस्पात का उत्पादव आठ 
गुत्रा व सूती बस्त्रों का ढाई गुवा हो गय। । दियासलाई का उत्पादत 38% तथा कागज 
का 8०, बढ़ गया। चीनी का उत्तादत सन्‌ 922 में केवल 24,000 टन था जो 
]9398 में बढ़कर 9,3,000 <्च हो गया । 
(ब) सहायक उद्योगों का विक्रास---इस चीधि के अन्तर्गत उपरयक्त संरक्षित 
उद्योगों पर निर्भर कुछ वगे उद्योग स्वरापित हुए, जैसे-- 
() लौह एवं इस्पात उद्योगों के विकास से टिन-प्लेट, तार एवं कृषि ओजार 
उद्योगों को बढ़ावा मिला । 
(॥) सूत्ी-वस्त्र-उद्योग ने केवल स्टार्च उद्योगों को विकसित किया । 
(॥9) कागज उद्योग के कारण सैलूलोज ((०७०।०५०) उद्योग उन्नत हुआ । 
(स) रोजगार में वृद्धि--एंरक्षण-तरीति के कारण देंश में रोजगार को मात्रा 
में वृद्धि हुई । सन्‌ 923 से 937 तक संरक्षित उद्योगों में रोजगार लगभग डयोढ़ा 
हो गया । 
(द) मन्‍्दी का कम्त प्रभाव---जैसा कि पिंदित है,  सनू 930 में विश्व-व्यापी 
मन्दी आयी और इसके परिणामस्वरूप जब अन्य उद्योग, जिन्हें संरक्षण का सौभाग्य 
नहीं प्राप्त हुआ था, घोर मन्दी की ज्वाला से झलसते चले जा रहे थे, तत्र संरक्षित 
उद्योग अपना विकास कर रहे थे । मन्दी काल में भी उत्पादन में वृद्धि होना, विभे- 
दात्मक संरक्षण तीति को सफलता का पर्याप्त प्रमाण 
_(य) कच्चे साल का उत्पादन बढ़ा---सूतती कपड़े तथा चीनी उद्योग को संरक्षण 
प्राप्त होने के कारण गन्ना और कपास के उत्पादन में वृद्धि हुई वर्योंकि कच्चे माल की 
_ भाँग बढ़ गई थी। इन दोनों वस्तुओं की किस्म में भी सुधार हुआ 
विभेदात्मक संरक्षण-नीति की आलोचना---यद्यपि इस नीति से देश के कुछ 


उद्योग-धनन्‍्धों को विशेष लाभ हुआ, तथापि यह नीति पूर्णतः दोषमुक्त नहीं थी । इस 
त्तीति के मुख्य-प्रुख्थ दोष निम्नलिखित हैं---- द 


() अतन्तुलित विकास ( ,009460 ०86४९१०७7७॥ )--संरक्षण को 
सामान्य आर्थिक विकास का साधन मानकर केवल विशेष उद्योगों को विदेशी प्रति- 
_योगिता से बचाया गया । इससे देश का औद्योगिक विकास असंतुलित रहा 


भारत की तट-कर अथवा प्रशुल्क त्तीति .. / पूतुए 


(2) छड़ी शर्ते --तरिसूत्रीय सिद्धान्त को बहुत कड़ाई के साथ लागू किया गया, 
जैसे कच्चे माल की कमी बताकर काँच उद्योग को संरक्षण नहीं दिया गया | इस प्रकार 
केवल विस्तृत घरेलू बाजार पर ही ध्याव दिया गया और निर्यात की संभावनाओं पर 
ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए, इंजन उद्योग (,000707ए८ 7706प्र७9) को 
संरक्षण नहीं मिला । 

(3) नग्ने उद्योगों की उपेक्षा--विशेदात्मक संरक्षण की वीति केवल चालू 
उद्योगों पर ही लागू की गई । ऐसे उद्योग जो अभी अंकुरित ही हुए थे, वे इससे कुछ 
भी लाभ नहीं उठा घके । 

(4) प्रशुल्क बोर्ड का अस्थायी गठन और उसके सीसित अधिकार--वित्त 
आयोग की सिफारिशों के अनुसार केवल अस्थायी प्रशुल्क बोडों को स्थापता की गई, 
जिससे प्रशुल्क नीति में नियमितता ओर घमावता नहीं आ सकी और संचित अनुभव 
का उपयोग नहीं हो सका । बोर्ड के अधिकार भी सीमित थे । 

(5) अन्य दोष--- 

()) मंरक्षण-वीति के कार्याल्वित करने में बहुत समय लगता था। 
| (॥) श्स नीति के कारण अनावश्यक करों की भरमार हो गई और करदाता 
पर जितना करमार लद गया उतना' उसे लाभ प्राप्त नहीं हआ । 

(0) सिद्धान्त रूप में भारत प्रशुल्क नीति में स्वत्तन्त्र था, किन्तु व्यवहार में 
भारत को पूर्णतः विदेशी शासकों प्र निभर रहना पड़ता था। 

(९) भौद्योगिक शिक्षा और अनुरंधाव की ओर ध्याव नहीं दिया गया। 

विभेदात्मक संरक्षण नीति के ये सत्र दोव देखते हुए कहा गया, विभेद था, 
संरक्षण नहीं था ॥7 (8॥ 550परग्रांप॥७४०॥ - ०9 छाण€०ा०४; प्रो० बी० पी० 
अदारकर के शब्दों में, “इसमें उद्योगों को बड़ों ही अनिच्छा और उदासीनता से अपूर्ण 
सहायता दी और उन्हें प्रायः अपने पैरों पर ही रहना पड़ा ।” 

निष्कृष---उपर्यक्त दोषों के होते हुए भी विभेदात्मक संरक्षण करते समय यह 
औद्योगिक विकास में जहायता मिली । संरक्षण नीति की आलोचना करते समय यहु 
बात भी ध्यान में रखनी चाहिये क्रि उस समय भारत परतन्त्र था और राष्ट्रीय स्तर 
प्र आथिक भियोजन सम्भव नहीं होता था। अतः विभेदात्मक संरक्षण केवल दो 
परस्पर विरोधी विचारों का समायोजन था और इसका उद्देश्य केवल यह था कि 
विदेशी हितों की रक्षा की जा सके तथा भारत को कुछ उत्तरदायित्व एवं सम्मान प्राप्त 
हो सके । अतः विभेदात्मक संरक्षण-चीति का उचित मूल्यांकन करने के लिये उपयुक्त 
पृष्ठभूमि को सदा ध्याव में रखता चाहिये । 


युद्ध एवं युद्धोत्तरकाल में प्रशुल्क नीति 
(५४६४ 800 90०8-97 ॥477 90॥09) 


विभेदात्मक संरक्षण नीति द्वितीय महायुद्ध तक चलतो रही। युद्धकाल में 
आयात-नियन्त्रण के कारण संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं हई, लेकिन युद्ध के पहले 
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जिन उद्योगों को संरक्षण दे दिया गया, वह चालू रहा। युद्ध से नथे उद्योगों की 
: स्थापना की प्रेरणा मिली और सरकार ने सन्‌ 940 में पुत्र: घोषणा की जो उद्योग 
दृढ़ व्यापारिक तीति का पालन करेगे उन्हें संरक्षण प्रदात किया जायेगा। इससे भारत 
में टेरिफ संरक्षण का क्षेत्र विस्तृत हो गया । लेकिन, क्योंकि एक दीघंकालीन टैरिफ 
त्तीति का निर्माण तथा एक स्थायी मशीनरी की व्यवस्था करने में बहुत देर लग जाती 
है, इसीलिए भारत सरक्कार ने 3 नवम्बर, सन्‌ 945 ई० को एक अच्तरिम प्रशुल्क 
बोर्ड (व्यय 80270), युद्धकाल में स्थापित हुए उद्योगों संरक्षण देने 
के दावों की जाँच-पड़ताल करने के लिए नियुक्त किया । 
संरक्षण के लिए चुनाव करते समय अन्तरिम बोर्ड ने निम्त बातों पर विशेष 
ध्याव दिया--- 
(अ) उद्योग उचित व्यापारिक ढंग प्र चलाया जा रहा है या नहीं । 
(ब) उद्योग उचित समय के भीतर पर्याप्त विकास कर सकेगा या नहीं, जिससे 
संरक्षण के बिना भी कार्य चल सके । " द 
(स्‌) उद्योव को सहायता देना राष्ट्रीय हित में होगा या नहीं । 
इस बोर्ड ने मार्च सन्‌ 949 से अगस्त सन्‌ 947 तक लगभग 42 उद्योगों 
के दावों की जाँच की । 
पुन्गठित प्रशल्क बोडं--(947 ई०) देश के विभाजन के पश्चात्‌ नवम्बर, 
सन्न 947 में उपर्युक्त प्रशुल्क बोर्ड का पुनर्सगठन किया गया । इसका कार्यकाल 3 वर्ष 
का रखा गया । अन्तरिम प्रशुल्क के कार्यों के अतिरिक्त, इसे निम्त कार्य और दिये 
गये-- 
, आवश्यकता पड़ने पर सरकार को यह बताना कि आयात की कई वस्तुओं 
को अपेक्षा संरक्षण प्राप्त वस्तुओं को लागत क्यों तथा किस समय से बढ़ रही है ? 
2, सरकार को ऐसे उपाय बताना जिनसे आन्तरिक संरक्षण कम से कम व्यय 
करके दिया जा सके। द 
3, संरक्षित उद्योगों की प्रशाति पर निरन्तर निगाह रखना । 
नर्गठित प्रशुल्क बोर्ड के कार्य-कलापों की विशेषताएँ--- 
4, बोड ने इस्पात्त, वस्त्र, कागज, सुप्रफासफेट, लोहे की चह्र इत्यादि 
उद्योगों की लागत व्यय एवं बिक्री मूल्य की छानबीन की । 
2. संरक्षण देते के लिए मृुल्यानुसार-कर और प्रिणाम-कर, दोनों ही का 
.. उपयोग किया गया । 
द 3. इस अवधि में जिन उद्योगों को संरक्षण दिया गया, उत्तमें अल्यूमिनियम 
एण्टीमनी, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सोडा, ऐश, साइकिल, सिलाई की मशीन 
. क्लोराइड आदि प्रमुख हैं। 
द 4. बोर्ड ने मूत्ती कपड़ा व सूत्त, इस्पात, कागज तथा चीनी उद्योग पर से 
संरक्षण हटाने का सुझाव दिया, फलस्वरूप इन उद्योगों पर से संरक्षण हटा लिया 
गया। मा द 
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5, बोर्ड ने न केवल आयात करों द्वारा, वरतू आथिक सहायता तथा अन्य 
सरकारी मदद के द्वारा संरक्षण देने का सुझाव दिया । 
भारत की नवीन तट-कर नीति 
अथवा 
भारत की वतंमान तट-कर नीति 

भारत को वर्तमान प्रशुल्क-नीति, प्रशुल्क आयोग (949-50) ने निर्धारित 
की थी । भारत के स्वतन्त्र होने के बाद अप्रैल, सन्‌ 948 भें औद्योगिक चीत्ति का 
प्रस्ताव रखा गया, जिसमें सरकार की प्रशुल्क नीति के बारे में कह गया कि सरकार 
अनुचित विदेशी प्रतियोगिता रोकेगी और उपसोक्ताओं पर अनुचित बोझ डाले बिना 
आशिक साधनों का उपयोग करने में मदद देगी । अतः, अप्रैल सन 949 थें एक 
प्रशुल्क आयोग की नियुक्ति की गई, जिसको बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रख 
कर सुझाव देने का कार्य सौंपा गया। श्री टी० टी० क्ृष्णमराचारी इस आयोग के 
अध्यक्ष थे । इसे द्वितीय प्रशुल्क आयोग भी कहते हैं । 

आयोग को निम्नलिखित विषयों पर सिफारिशें प्रस्तुत करनी थीं--- 

() संरक्षण के विषय में सरकार की भावी नीति क्‍या होगी तथा जिन उद्योगों 
को संरक्षण दिया जाय उनके क्‍या उत्तरदायित्व होंगे । 
ः (४) नवीन प्रशुल्क नीति को कार्यात्वित करने के लिए किस प्रकार के संगठन 

की आवश्यकता होगी । 
द (॥0) इस नीति को प्रभावशाली बनाने वाली कोई अन्य बात । 

आयोग ने जुलाई, सन्‌ 950 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । आयोग ने सर- 
कारी तीति को ध्यान में रखकर :यह माव लिया था कि भारत में योजनाबद्ध अर्थ- 
व्यवस्था होगी । इस आधार पर आयोग ने अपनी पिफारिशें की हैं। 

प्रशल्क आयोग की सिफारिशें (नई प्रशुल्क नीति की विशेषताएँ)--प्रशुल्क 
आयोग ने उद्योगों द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्रों की जाँच करने तथा उन्हें संरक्षण और 
सहायता देंने के लिए कुछ चिद्धान्त बनाये । इन सिद्धान्तों के अनुसार उद्योगों को तीन 
भागों में बाँठा गया--- 

द !, सुरक्षा सम्बन्धी उद्योग--इस वर्ग के उद्योगों को उनके राष्ट्रीय महत्त्व 
की ध्यान में रखते हुए संरक्षण दिया जाना चाहिये, चाहे इस संरक्षण अथवा सहायता 
का भार कितना ही हो । 

2, भाधा रभूत तथा मूल उद्योग--इस श्रेणी के उद्योगों को भी संरक्षण 
दिया जाना चाहिये । पंरक्षण की प्रकृति, मात्रा तथा शर्तों का निश्चय प्रशुल्क बोर्ड 
द्वारा किया जाना चाहिए 

3, अन्य उद्योग---अन्य उद्योगों को संरक्षण देने के लिए दो बातों पर विचार 
किया जाता चाहिए--- 

(अ) वास्तविक व सस्भाव्य लागत का, जिससे उद्योग अपने पैरों पर खड़ा 
हो सके । 
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(ब) समाज प्र उतका भार अत्यधिक नहीं पड़ना चाहिये । 
संरक्षण की शर्त--आयोग ने संरक्षण के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर 
जोर दिया, जो इस प्रकार हैं--- 

_4, कच्चे साल की उपलब्धि--संरक्षण देते समय कच्चे माल की स्थानीय 
उपलब्धता पर जोर नहीं दंगा चाहिए । यदि उद्योग को अन्य आर्थिक लाभ, जैसे आंत- 
रिक्त बाजार तथा श्रम की प्राप्ति हो, तो संरक्षण दिया जा सकता है। 

०, भाषो निर्यात की संभावनाएं--संरक्षण देते समय भावी निर्यात की 
 सम्भावनाओं पर भी ध्याव देना चाहिए । द 

घरेलू माँग-पूति को क्षम्ता--किसी भी उद्योग को संरक्षण देते समय 
यह आशा नहीं रखनी चाहिये कि वहु सम्पूर्ण देशों माँग की पूि करेगा।. 
क्षतिप्रक संरक्षण--संरक्षित उद्योगों दारा तैयार किग्रे गये माल की, 

कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करन वाले उद्योगों को क्षतिपुरक संरक्षण ((07रएश॥- 
54078 ?706०४07) दिया जाना चाहिए । 

5, कृषि संरक्षण--राष्ट्रीय हित की दुष्टि से कृषि-पदार्थों को भी संरक्षण 
दिया जाना चाहिए, परन्तु संरक्षण की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । 

6. नये उद्योग को संरक्षण--ऐसे नये उद्योगों को भी संरक्षण दिया जाय, 
जिनमें भारी पूजी लगानी होती है, लेकित विदेशी अतिस्पर्धा का भय बना रहता है । 

7, उत्वादन कर---उंरक्षित उद्योगों पर ययासम्भव सरकार छो उत्पादव कर 
(056 6765 ) नहीं लगाना चाहिये । द 

8, विक्ाप्त तिधि--प्ंरक्षण करों से प्राप्त होते वाली आब के कुछ अंश को 
प्रति वर्ष एक विकास-कोष (0०ए४००७छ८य #प770) में जमा करता चाहिए। इस 
निधि से उद्योगों को आथिक सहायता दी जा सकती है । 

संरक्षित उद्योगों के कत्तंव्य---उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की दृष्टि से 
आयोग ने संरक्षित उद्योगों के लिए कुछ विशेष दायित्वों का भी उल्लेख किया, जो इस 
प्रकार हैं-- 

(अ) उंरक्षित उद्योगों को अपने उत्पादन का पैमाना निरन्तर बढ़ाते रहना 
चाहिये । 8 8 आकर 
(ब) वस्तु की किस्म, निश्चित किये गये नमूने के अनुसार होती चाहिए । 
(स) उद्योगों की नवीनतन मशीनों व पद्धतियों का प्रयोग करता चाहिए । 
(द) संरक्षण प्राप्त उद्योगों में शोधकार्य व टेकतीकल शिक्षा की व्यवस्था करनी 
चाहिए । 
(य) जहाँ तक सम्भव हो स्थातीय कच्चे माल का ही प्रयोग करता चाहिए । 
.. (र) संरक्षित उद्योगों द्वारा समाज विरोधी नीतियों को नहीं अपनाया जाना 
. चाहिए 
.... स्थायी बअशुल्क आयोग--इस आयोग ने एक प्रशुल्क-आयोग (०४९ एणा- 
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70755700) की स्थापत्ता की सिफारिश की । प्रशुत्क आयोग एक स्थायी संस्था होगी 
जो अर्द्ध-ब्यायिक ((प०»-7 ७०१०७) आधार पर कार्य करेगी । 
द प्रशुलक आयोग 

(पाप (०फाओं$ञआ०7) 

भारत सरकार ने तट-कर आयोग की लगभग सभी सिफारिशें स्वीकार कर 
लीं और उन्हें कार्यहूप देने के लिए सन्‌ 952 में एक स्थायी प्रशुल्क आयोग वियुक्त 
किया गया । द 
प्रशल्क आयोग के कार्य--- 

), किसी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए संरक्षण मंजूर करना । 

2, आयात-निर्यात कर एवं अन्य करों में परिवर्तत प्रस्तावित करना । 

3. राशिपातन के विरुद्ध कार्यवाही एवं संरक्षित उद्येग द्वारा संरक्षण के 
दुरुपयोग की जाँच करता । 

4, जीवन-स्तर तथा सामान्य मूल-स्तर प्र संरक्षण का प्रभाव देखता । 

5. संरक्षण से उत्पन्त होते वाल अन्य प्रश्नों प्र विचार करना । 

प्रशल्स जायोग के कार्यकलापों का विवरण-- (नयी उंरक्षण चीति की कार्य- 
शीलता)---प्रशुल्क आयोग देश के उद्योग-घन्धों के विकास के लिए प्रशंसनीय कार्य कर 
रहा है । इसने बहुत-सी जाँच-पड़ताल करके उचित सिकारिशें की हैं । द 

आयोग की सिफारिशों पर जिन उद्योगों को पहली बार संरक्षण मिला है, उन्तमें 
निम्त महत्वपूर्ण उद्योग सम्मिलित हैं---आटोमोबाइल्स एवं तत्सम्बन्धी पूर्जे, वाल विर्यारिंग, 
आटोमीबाइल हैंड टायर इच्फ्लेटर्घ, शक्ति और वित्तरण परिवर्तक, टिटेनियम डायोक्साइड, 
. रंग, कास्टिक सोडा, रंग उड़ाने का चूर्ण आदि । द द 
द . सरकार ने आगोग की यह सिफारिश स्वीकार कर ली कि अल्यमिनियम 
और रज्ज सामग्री के उद्योगों का संरक्षण 3 दिसम्बर, सत्‌ 97] तक बढ़ाया जाय 
और रज् बनाने के काम आने वाली 50 मसध्यवर्ती वस्तुओं को भी संरक्षण दिया 
जाय। रा के द डा 
द राव ६मिति को रिपोर्ट --डां> बी० के० आर० वो० राव की अध्यक्षता में 
तट-कर आयोग के काम के बारे में समीक्षा करते के लिए जो समिति बनाई गई थी, 
उस समिति की सिफारिशों के बारे में सरकार ने निर्णय ले लिए हैं । कुछ महत्त्वपूर्ण 
निर्णय निम्नलिखित प्रकार हैं--- 

() जिन उद्योगों पर से संरक्षण हठा लिया गया है, उसके दो-तीन वर्ष बाद 
उनकी स्थिति की समीक्षा नियमित रूप से होनी चाहिए। 

(0) वैधानिक मूल्य नियन्त्रण ( 8&प्रा079 ?स०८ (१07070] ) लागू करने 
के लिए मुल्यों की .जांच का काम आमंतौर पर प्रशुल्क आयोग को सौंपा जादा 
चाहिए। ०25 
(3) आयोग को किसी उद्योग की जाँच करते समय यह पता लगाना चाहिए 
कि उद्योग की लागत अधिक क्यों है और उसे कम करने के लिए क्या उपाय अपनाये 
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प्रशल्क था तट-कर पुनविचार समिति--इस समित्ति की तीसरी और अन्तिम 
रिपोर्द 28 फरवरी, सन्‌ 978 को प्रस्तुत की गई। इसकी मुख्य सिफारिशें निम्त 
थीं-. 

6) आयात व्यापार नियन्त्रण अनुसूची, मुख्य मदों के संशोधित सीमा-शुल्क 
तद-कर पर आधारित होनी चाहिए । 

(04) नये उपशीर्षक खोलते समय 'परिशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण” को 
ध्यात में रखना चाहिए 

(॥) केन्द्रीय उत्पादव शुल्क, सीमा-शुल्क और त्तट-कर अनुसूचियाँ यथासम्भव 
एक-सी होनी चाहिये । 

इस समिति ने अपना व्यात मुख्यतः: इस बात पर दिया कि आयात व्यापार 
नियन्त्रण की व्यवस्था किस तरह की जाये और आधदात लाइसेन्स किस तरह लिखे 
जाये, जिससे कस्ठम में माल छुड़ाते समय कृम-से-कम असुविधा हो और समय भी कम 
लगे । 

प्रशासकीय सुधार आयोग का विश्लेषण 

प्रशासकोय सुधार आयोग के द्वारा प्रशुल्क आयोग के बारे में कुछ उपाय बताये 
गये हैं जो निम्नलिखित हैं 

[, तद-कर आयोग के स्थान पर नया आयोग--मूल्य लागत और तटठ-कर 
आयोग को गठित करना चाहिये जिसे निम्त्र कार्य दिया जाना चाहिए--(अ) मूल्य 
की उचित वीति विर्धारण में सरकार को मदद करने के लिए औद्योगिक उत्पादनों, 
कच्चे पदार्थों व मध्यवर्तीय वस्तुओं का मूल्य निश्चित करना, (ब) कुछ औद्योगिक 
उत्पादनों की लागत का अध्ययन क्र लागत में कमी करने के लिए सुझाव देना तथा 
(स) तट-कर संरक्षण के बारे में जाँच करता और सरकार को परामर्श देवा । 

2. वये आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होनी चाहिए और 
अध्यक्ष के चयत्र में गेर अधिकारी, योग्य और सक्षम व्यक्ति को प्राथमिकता देनी 
चाहिए 

सरकार ने लागत और मूल्यों की समस्या सुलझाने के लिए औद्योगिक लागतें 
. और सूल्य ब्यूरो” स्थापित करने का फैसला किया है लेकिन तठ-कर आयोग को प्रति- 
स्थापित करने को मंजूर नहीं किया 

परीक्षा-प्रश्त 
. 4, भारत की विभेदात्मक संरक्षण तीति पर एक आलोचतात्मक निबन्ध 
लिखिए 
2. भारत की वर्तमान प्रशुल्क नीति की आलोचनात्मक परीक्षा कोजिए 


3, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद की भारत की प्रशुल्क तीति प्र आलोचनात्मक 


डे 


भारत का विदेशी व्यापार 
(ए08ं8॥ 7806 ० [709) 





ह संक्षिप्त इतिहास क्‍ 
], सन्‌ 930 के पहले भारत का विदेशी व्यापार--अति प्राचीन काल से 

ही भारत अपने विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है । भारत की बनी हुई वस्तुओं, 
जैसे सूती कपड़े, धातु के बर्तन, सुगन्धित वस्तुएँ, इत्र, गरम मसाला आदि की माँग 
मिस्र, यूतान, रोम तथा ईरान आदि स्थानों में बहुत अधिक थी । इसी व्यापार के लिए 
भारत ने स्थाम, जावा, सुमात्रा और मलाया में अपने उपनिवेश बनाएं थे। देश का 
विदेशी व्यापार उन्त दिनों जल और स्थल, दोनों ही मार्मों से होता था। भारत में 
प्राचीन काल में आयात से अधिक निर्यात होता था । विदेशी हमारे व्यापार का भुगतान 


.._ सोना-चाँदी में करते थे । इस प्रकार प्रत्येक वर्ष हमारे देश में करोड़ों रुपये का सोना _ 


आ जाता था। 

विदेशी व्यापार का प्रिमाण और विस्तार ग्रुगल शासन काल में और भी 
बढ़ा । अंग्रेजी शासत्र स्थापित, होने पर हमारे विदेशी व्यापार में वृद्धि तो हुई, लेकिन 
उसका सारा ढाँचा ही बदल गया । विदेशी सरकार ने ऐसो नीति अपनायी कि देश के 
उद्योग धन्धे शने: शनै: नष्द होने लगे और भारत एक कृषि प्रधाव देश बच गया। 
भारत, इंगलेंड के निमित माल का आयात करने वाला तथा कच्चे माल का निर्यात _ 
करने वाला देश बन गया। संक्षेप में, भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएं 
प्रकार हो गयीं :-- 

...._ (अ) हम सामान्यतः निर्मित वस्तुओं का आयात करते थे और कच्चे माल का 

निर्यात करते थे । 

(ब) भारत का विदेशी व्यापार अधिकतर इंगलेंड और कामनवेल्थ देशों 
(0०7्रा7०प्रश्त७_॥ (00४7॥76७) से होता था । क्‍ 

(स) हमारे निर्यात, सदैव ही आयात से अधिक होते थे जिसके फलस्वरूप 
व्यापार सन्तुलन हमेशा ही हमारे पक्ष में रहता था। 

(द) विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। इस वृद्धि के प्रमुख कारण थे स्वेज 
नहर का निर्माण और परिवहन साधनों में उच्तति । 


26 रा भारत का विदेशी व्यापार 


2, विश्व ब्यापी आथिक मनच्ची ( 929-30 ) एवं भारत का विदेशी 
व्यायार--भारत के विदेशी व्यापार प्र सन्‌ [929-30 की भयानक आशिक मसन्‍्दीं 
का बहुत हो विपरीत प्रभाव पड़ा । चिर्यात की मात्रा में बहुत कमी आ गई। आयात 
की जाने वाली वस्तुओं में निर्यात वस्तुओं का प्रतिशत धीरे-धीरे कम होते लगा तथा 
कच्चे पदार्थों तथा खाद्यान्तों का प्रतिशत बढ़ने लगा। विर्यात की जाने वाली वस्तुओं 
में निमित वस्तुओं की अपेक्षा, कच्चे पदार्थों व खाद्यान्तों की प्रधानता बची रही । चोजे 
को सारणी के अंकों से भारत के विदेशी व्यापार की संरचता में हुए परिवर्तव का 

स्पष्ट पता चलता है-- 











बस्तुएँ . कुल आयात के प्रतिशत में कुल निर्यात के प्रतिशत में 

920-2] 938-39 ]920-2]. 938-39 

खाद्यान्व, पेय एवं तंबाकू. -0 ]5*7 280: 2778 

कच्चा माल 500... 20087 35-0 34-] 
तिरमित माल 840. 652:6 37*0 38]. 








00-0 ]00*0 [00:0 00:0 
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भारत के आयात व्यापार में इंगलैंड का हिस्सा सन्‌ !03-4 में 64% था, 
जो घटकर सन्‌ 983-34 में 422. और सत््‌ 938-39 में 25% रहु गयां। 
निर्यात व्यापार में भी इंगलेंड का हिस्सा धीरे-धीरे घट रहा था। सन्‌ 923-24 के. 
बाद जर्मनी के घाव भारत के व्यापार में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई । 

3, द्वितीय विश्वप्रुद्ध (/939-45) में घारत “का विदेशी व्यापार--सन्‌ 
!939 में द्वितीय. महाप्ुद्ध प्रारम्भ हुआ । इस महाबुद्ध ने भारत के विदेशी व्यापार में 
महत्त्ववृर्ण परिवर्तन किए जितका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- द 

_(अ) विदेशों व्यापार को संरचता में परिवतंत--तिर्मित वस्तुओं के निर्यात्त 
के परिमाण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और हमारे निर्णातों में कच्चे मालों का प्रतिशत 
घट गया । अब रुईं के स्थान पर सूती वस्त्र, जूठट के स्थात्‌ पर निर्मित माल, तिलहन 
के स्थाव पर वनस्पति तेल एवं खालों के स्थान पर चमड़े की बत्ती हुई वस्तुओं का 
.. निर्यात होने लगा। इस प्रकार कच्चे पदार्यों का निर्यात सन्‌ 924-25 में जो कुल 
निर्यात ज्यापार का 50 ५ था, घटकर सन्‌ 94-42 में केवल 28% ही रह गया । 
द (ब) विदेशी व्यापार को दिशा में परिवर्तत--अमेरिकरा एवं ब्रिटिश कामन- 
वैल्थ देझ्ों के साथ हमारा व्यापार पूर्ववत्‌ रहा लेकिन शत्र राष्ट्रों से व्यापार जिल्कुल 
. बन्द हो गया । तटस्थ राष्ट्रों के साथ व्यापार में भी कई तरह की रुकाबदें आ गई। 

मध्य पूर्वी एशियाई देशों को भारत के निर्यात बहुत बढ़ गए थे, क्योंकि. जर्मनी, इंगलेंड 

व जापान से आयात बन्द हो गया था । हाय द 








भारत का विदेशी व्यापार द १27 


(स) व्यापार सन्तुलन की अनुकूलता में वृद्धि---च्‌ं कि युद्ध-काल में, निर्यात 
में आयात की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई, इसलिए व्यापार सन्तुलन भारत के अनुकूल 
रहा और पौंड पावने (38७7॥॥ 894706$) की राशि बहुत अधिक जमा हुई । 

4, युद्धोत्तर काल ( 945-50 ) में विदेशी व्यापार--द्वित्तीय विश्व युद्ध 
समाप्त होने के बाद भारत के विदेशी व्यापार की छूपरेखा में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए । 
संक्षेप में, युद्धोत्तर काल में भारत के विदेशी व्यापार की सुख्य-प्रुर्य विशेषताएँ इस 
प्रकार थीं--- 

(अ) विदेशी व्यापार के मुल्य में काफी तेजी से वृद्धि हुई। सन्त 945 में 
विदेशी व्यापार का सूल्य 45] करोड़ रुपए था, जो फिर 950 में बढ़कर 966 
करोड रुपये हो गया | 

(ब) व्यापार सन्तुलन जो अभी तक हमारे पक्ष में था, अब विपक्ष में रहने 
लगा और वह भी उत्तरोत्तर तीन गति से बढ़ा । 

द (स) व्यापार सन्तुलन की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए भारत की द्विपक्षीय 
. व्यापारिक समझौते ( 4७7०] 47806 8४76९॥605 ) करने पड़े तथा विनिमय 

नियन्त्रण आदि उपायों को अपनाना पड़ा । परन्तु इसके बावजूद भी व्यापार सन्तुलत 
की प्रतिकूलता में कमी वहीं हो सकी । 

(द) सन्‌ 49047 में देश के विभाजत्र ने विदेशी व्यापार को प्रभावित किया।. 
.. विभाजन के फलस्वरूप देश में खाद्यान्नों तथा जूट और कपास की बहुत कमी हो गयी 
थी । अतः इन वस्तुओं का विदेशों से आयात करना आवश्यक हो गया था। देश के 
विभाजन ने निर्यात व्यापार प्र भी गहरा प्रभाव डाला । कपास जिसका भाग कुल 
निर्णात में 0 प्रतिशत था, विभाजन के बाद घट कर (95। में) केवल 3 प्रतिशत 
हो गया । जूटठ का निर्यात, कुल का 7 प्रतिशत था, वह विभाजन के पश्चात्‌ सर्वथा 
बन्द हो गया । अन्य उद्योगों के निर्यात पर भरी बुरा प्रभाव पड़ा । ह 

(य) 9 दिसम्बर, 949 को विदेशी व्यापार की बढ़ती हुई प्रतिकूलता से 
विवश होकर, भारत सरकार ने रुपए का डालर के रूप में 30*5 प्रतिशत अबमुल्यन 
कर दिया, परिणामतः भारत के निर्यात में वृद्धि हुई और आयात में कमी । अमेरिका 
के विशाल स्टाक संग्रह कार्यक्रम ने भी जो कि कोरियाई युद्ध के कारण शुरू हुआ, 
हमारे निर्यातों में अभ्ृतपूर्व वृद्धि कर दी । शचसे व्यापार सन्तुलब की प्रतिकूलता में 
कमी हुई । विदेशी व्यापार को प्रतिकूलता, जो सन 949-50 में 85 करोड़ रुपए 
थी, घटकर सन्‌ 950-5व में 50 करोड़ रुपए हो गई । 

भारतीय विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियाँ अथवा पंचवर्षोय 
योजनाओं में भारत का विदेशी व्यातर 
भारत के विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियों का अध्ययन हम निम्त 
शीर्षकों के अन्तर्गत करेगे । आज 
 ], विदेशी व्यापार का आकार। की रच अल 


[28 .. द भारत का विदेशी व्यापार 


2. विदेशी व्यापार का स्वरूप या संरचता । 
. 3, विदेशी व्यापार की दिशा । 

4, विदेशी व्यापार में सरकार का बढ़ता हुआ योगदान | 

], विदेशी व्यापार का आकार ओऔर मुल्य--व्यापार के आंकार से आशय 
किसी देश द्वारा आयात-निर्यात को गई समस्त वस्तुओं की भौतिक मात्रा से है । 
]98]-82 में विदेश व्यापार (आयात, निर्यात तथा पुत्र: निर्यात सभी सम रूप से) 
2] ,474-“23 करोड़ रुपये रहा । जो कि 980-8] के आकड़े 9,27-00 करोड़ 
से !:5% अधिक रहा । 

.. विदेशी व्यापार का कुल मूल अस्थायी तौर प्र 982-83 में 22,684:96 
करोड़ रु० तक बढ़ गया॥ 950-5! से अब तक कुछ छुनी हुई वर्षों की अवधि में 
आयात तथा निर्यात का मुल्य, विदेश व्यापार की हुई वस्तुओं के कुल मूल्य और व्यापार 
संतुलन सम्बन्धी आँकड़े नीचे सारिणी में दिये जा रहे हैं-- ' 

भारत का विदेश व्यापार 





निर्यात विदेश व्यापार व्यापार 
वर्ष आयात्त (पुन:निर्यात का कुल सूल्य संतुलन 
(सहित) 
950-5] 550*2व 600:64 ,250:85 --49:57 
970-7.. . ],68834:20.. !,535:6 3,69:35 ---99:04 
9 72-73 [ 867-44 ,970:83 3,838:27 --03:39 


976-77 5,073:79 5,]42-25 0,26:04 -+68'46 
980-8] 2,560*29 5,70*77 9,27:00 --5849*58 
98]-82 * 3,67]:26.. 7,802:97 2] 474*28 -_.5868*29 
982-83 4,047:28 8,687*78 22 68496 --5,409:60 
]984-85 8,850 . 9878 ---3972 
उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि स्वत्तन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत के विदेशी 
व्यापार में तीत्र गति से वृद्धि हुई है । यह वृद्धि व्यापार की मात्रा एवं मूल्य दोतों में 
ही हुई है। सन्‌ 950-5 भें भारत का कुल विदेशी व्यापार 250*85 करोड़ 
- रुपये था जो बढ़कर सन्‌ 970-7] भें 369-36 क्वरोड़ रुपये तथा सन्‌ 982-83 
में 22,684:96 करोड़ रुपये हो गया । विदेशी व्यापार की मात्रा ।984-85 ने 
. 23728 करोड़ रुपये की सम्भावत्ता है । 
. विदेशी-व्यापार के मूल्य में वृद्धि होते के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं--(अ) 
पंचवर्षीय योजताओं को कार्यान्वित करने के लिए अत्यधिक मात्रा में मशीनों तथा 
. पूंजीगत माल के आयात की आवश्यकता है । (ब) विभाजन के बाद कपाप्त और जूट के 
आयात में वृद्धि। (स) खाद्यान्तों के आयात में वृद्धि (द) आयात व तिर्यात की जाने 
वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि । 
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आयातों में वृद्धि--पंचवर्षोय योजना काल में भारत के आयातों में तीज गति 
से वृद्धि हुई क्योंकि विकास कार्यों के लिए भारी मात्रा में मशोत्री, परिवहत्त, उपकरण 
तथा खाद्यान्व आदि वस्तुओं का आय करता पड़ा। सन्‌ 950-5] में 650-2 
करोड़ रुपये को वस्तुओं का आयात किया गया जो 982-:83 में 4047.28 करोड़ 
रुपये हो गया । इस प्रकार 980-8] की अवधि में आयात लगभग बारह गुने से भी 
अधिक हो गया । 

निर्यातों में वृद्धि--योजनाकाल में विर्यातं संवर्द्धन हेतु सरकार ने अनेक प्रयास 
किए जिसके फलस्वरूप निर्यातों में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। सच 950-57 में 
690:64 करोड़ रुपये की वस्तुओं का चिर्यात किया गया जो बढ़कर 982-83 में 
. 8;637*:68 करोड़ रुपये हो गया। 
व्यापार संतुलन--उपर्युक्त सारणी के अंकों से यह भी स्पष्ट होता - है कि 
976-77 के छोड़कर भारत का व्यापार संतुलन सदैव प्रतिकूल रहा है । सन्‌ 4950- 
5] में व्यापार संतुलन में घाटा 48:57 करोड़ रुपये था जो 982-83 भें बढ़कर 
5409*“60 करोड़ रुपये हो गया । प्रतिकूल व्यापार संतुलन के प्रमुख कारण इस प्रकार 
हैक 

(9) देश विभाजन्र के फलस्व॒रूप जूट कपड़ा एवं खाद्यान्तों का अधिक आयात 
करना पड़ा जिसेसे व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता गया । 

(9) देश के आर्थिक विकास हेतु अनेक प्रकार की विकास सामग्री का आयात 
करना पड़ता है, जिससे व्यापार संतुलन प्रतिकूल रहने लगा । 

(09) चीन एवं पाकिस्तान के युद्ध के कारण बड़ी मात्रा में युद्ध सामाग्री का 
आयात करना पड़ा है । 

(४) खाद्य समस्या के निवारण हेतु श्रति वर्ष बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का 
आयात करना पड़ा जिससे व्यापार संतुलन को प्रतिकूलता बढ़ती रही । 

(५) भारत के निर्यात विदेशी प्र तिस्पर्डा के कारण अधिक नहीं बंढ़ पाए 

(५) देश में हड़ताल, तलाबन्दो, आकाल एवं बाढ़ के कारण उत्पादन कम 
हो जाता है, फलस्वरूप अनेक वस्तुएँ विदेशों से आयात करनी पड़ती है। 

2 , दिदेशी व्यापार का स्वरूप या संरचना--विदेशी व्यापार की संरचता से 
आशय आयात-निर्यात की वस्तुओं से है । 


भें वृद्धि करने के लिए हर संभ्॒व प्रयत्व किए हैं। भारत के प्रमुख निर्यात को हुम 
निम्नलिखित दो शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते हैं, जैसा कि आगे चार्ट द्वारा 
दर्शाया गया है । द | द अमल 
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नियत आयात 
परम्परागत निर्यात गैर-परंपरागत विर्यात 
. जूट की वस्तुएँ ], शक्कर !, खाद्यान्न 
2, चाय 2, इंजी।नर्यारभ वस्तुएं . £, मशीनरी 
हि सूत्ती वस्त्र 3. कच्चा लोहा ॥ .... 3. खनिज तेल 
“4. काजू की गिरी 4. चमड़ा तया चमड़े से चिमित 4. लोहा एवं 
5. खली बस्तुएँ : इस्पात 
. 5, ससाने 5, मछली तय। मछली से बनी वस्तुएँ 5. कपास 
- 4, तम्बाकू 6. मोती-होरे 
7, लोहा व इस्पात्त 
8. रासायनिक _ 
9. चाँदी 


..... (आओ) परम्परागत निर्यात--भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख परम्परागत 
. अस्तुएँ निम्नलिखित हैं-- 
जूट की वस्तुएं--() परिचय--जूद भारत का परम्परागत निर्यात है। 
विदेशी निर्यातक वस्तुओं में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा चाय से मिलती है और इसके 
बाद जूट का ही स्थान आता है । (2) निर्मित वस्तुएं---भारत विदेशों को जूट से बने 
टाठ, बोरे, सुतली-रस्से, गलीबे, जूट का कपड़ा आदि निर्यात करता है। (3) मुख्य 
ग्राहकऋू--भारत से जूद को वस्तुएँ अमेरिक्ता, रूस, कवाडा, अर्जेटाइना, इंग्लैंड, आस्ट्रे- 
'लिया; मिस्र, न्यूजीलेंड, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, जापान, दक्षिणी अफ्रीका आदि देशों 
.. को भेजा जाता है । (4) निष्कर्ष---जूट की वश्ष्तुओं का स्थान डालर प्राप्त करने वाली 
वस्तुओं में सबसे प्रमुख है । भारत सरकार जूठ की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के 
लिए बहुत्त प्रयत्ततील है।.. 
2, चाय--() परिचय---हमारे देश के प्रमुख तीत निर्यातों में चाय को प्रथम 
स्थान प्राप्त है । भारत एक गर्म देश है जिससे यहाँ के लोगों में चाय पीने को आदत 
.. कम है । फलत: बहुत अधिक मात्रा भें चाय बच रहती है जिससे विदेशों को निर्यात 
करके विदेशी मुद्रा अजित की जाती है । कुल चाय उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत 
भाग निर्यात किया जाता है । (2) प्रमुव ग्राहक--भारतु की चाय इंग्जैण्ड, अमेरिका, 
कृतांडा, ईराक पश्चिमी जर्मनो, सूडान, आस्ट्रेलिया आदि देशों को भेजी जाती 
है। भारत सम्पूर्ण विश्व के कुल चाय के निर्यात का 48 प्रतिशत भाग निर्यात करता 
है । (3) निष्कषं---चाय का स्थान डालर प्रात्त करने वाली वस्तुओं में प्रमुख है । भारत 
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से काली चाय (8।०८ 6७) निर्यात की जाती है । भारत सरकार चाय के उत्पादन 
झव॑ व्यापार में वृद्धि करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है । 

3. सूती वस्त्र--[!) परिचय--भारत के प्रमुख निर्यातों में सूतती वस्त्र का 
अमुख स्थान है । भारतीय निर्यात व्यापार में इसका तीसरा स्थान है। (2) “सुख 
ग्राहक---हमारे देश के सूची वस्त्र के प्रमुख ग्राहक इंग्लेंड, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया, मलाया 
. आर्मा आई हैं। (3) निष्कष---सूत्ती वस्त्र का स्थान डालर प्राप्त करने वाली वस्तुओं 
में प्रभुख है । यद्यपि मारत में लम्बे व भ्च्छे किस्म के धागे की कमी है । भारत सरकार 
उत्तम किस्म के कपास को देश के अन्दर हो पैदा करने की व्यवस्था कर रहो है । भारत 
इसके उत्पादन के लिए बहुत प्रयत्नशील है । 

4. काजू गिरोी--( |) परिचय---यह देश के लिए विदेशी मखुद्रा प्राप्त करने. 
वाली प्रमुख वस्तुओं में से एक है । भारतीय काजू गिरियों के निर्यात में अभृतपूर्व वृद्धि 
हुई । (2) निर्णतक देश---भारतीय काजू संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी 


जर्मनो, सोवियत रूस, पूर्वी जर्मनी, जापाव, आस्ट्रेलिया आदि देशों को निर्यात किया... 
जाता है । 


.. 5. खलो--(। ) परिचय--तेल तिकालने के बाद खली बचती है । आज देश 
की निर्यातक वस्तुओं में खली का प्रमुख स्थान है। (2) ग्राहक--इसके प्रमुख ग्राहक 
देश इंग्लेंड, पूर्वी जर्मनी, पोलड, चेकोल्‍्लोवाकिया तथा जापान आदि हैं । 

. 0. मधाले--() परिचय--भारत में बहुत समय से ही मसालों का निर्यात 
विदेशों को किया जाता है । मसालों के निर्यात में काली मिर्च, अदरक, हल्‍दो, लौंग 
और बड़ी इलायची आदि का प्रमुख स्थान है । (2) ग्राहक देश--भारत से मसाला 
अमरिका, स्वोडेन, ग्रेट ब्रिटेन, पाकिस्तान, अरब आदि देशो को भेजा जाता है । 

7. तंबाकू नि्चित--[!) 'तच्चय--भारत के तम्बाकू का उत्पादन क्षेत्र में 
सम्पूर्ण विश्व में दूसरा स्थान है । संपूर्ण उत्पादद का 50 प्रतिशत तम्बाकू का निर्यात 
विदेशों को किया जाता है । (2) ग्राहक देश--भारत से तम्बाकू ब्रिटेव रूस, जापान, 
स्वीडन, मलाया, अदव आदि देशों को निर्यात किया जाता है | भारत तम्बाकू का एक 
प्रधान नियरातक देश है | इससे भी काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । भारत 
तम्जाकू को किस्म में सुधार लाने के लिए प्रयत्तनशोल है । 

(ब) गे <-परम्परागत निर्यात--भारत के निर्यात की प्रमुख अपरम्परामतत 
बसस्‍्तुएु इस भकार हैं-- 


], शक्‍कर--() परिचय--भारत के झवकर का पर्याप्त मात्रा में विदेशों को 
निर्यात किया जाता है । भारत में गन्ने की पैदावार अधिक होने के कारण शवकर का 
अधिकाधिक मात्रा में उत्पादद किया जाता है। (2) प्रमुख ग्राहक देश--इंग्लेंड 
नेपाल, जापान, कनाडा, मलाया, हांगकांग आदि देश भारतीय शवकर के प्रमुख ग्राहक 
हैं। (3) +िषरषं--भारत में चीनी का निर्यात काफी प्रगति में है । भारत सरकार 
गल्‍्ते की किस्म सुधारने व गन्ते के मिलों को उत्पाइकता बढ़ाने के लिए अधिक्राधिक 
प्रयत्नशील है । 
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ह 2, इंच्रोनियरिंग वस्तुएं---(!) परिचय--आज भारत में अनेक प्रकार के 

औद्योगिक संयंत्र और मशीनें, भारी परिवृहुत उपकरण, पंखे, मीटर, साइकिलें बचाई 
जाती हैं और उन्हें विदेशों को निर्यात किया जाता है । भांरत के निर्यात्त व्यापार में 
इंजीनियरिंग सामान महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता आ रहा है। (2) प्रसुख ग्राहक 
राष्टर--भारत से इंजीनियरी का सामान्र अफ्रीकी देशों,. अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन 
आदि देशों को निर्यात किया जाता है । (5) नि* थ॑ - हमारे राष्ट्र का भविष्य इस क्षेत्र 
में काफी आशावान है। भारत में कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त है और अच्छे इंजी- 
_तियर व मैकेनिक भी अधिक संख्या में उपलब्ध हैं। भारत सरकार इंजीनियरिंग की 
वस्तुओं के अधिकाधिक मात्रा में उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है । 
गा १रिचय--भारतीय निर्यात 
व्यापार में चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित वस्तुओं को दूसरा स्थाव प्राप्त है। भारत के 
तिर्यात व्यापार में करीब 8-9 प्रतिशत भाग चम्ड़ों को वस्तुओं का है। यहाँ से गाय 
भेंस व बकरी के चमड़े का निर्यात होता है । (2) ग्राहक देश--इंग्लेंड, रूस, पश्चिमी: 
जर्मनी, फ्रांस, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापाव आदि देशों को इसका निर्यात 
"किया जाता है । (3) निष्क्ष---चमड़े तथा चमड़े से बची. वस्तुओं के निर्यात का 
भविष्य भी उज्ज्वल है। भारत सरकार इस दिशा में काफी सुधार लाने का प्रयत्त कर 
रही है । | 

.. 4, मछली तथा मछली से बनी वस्तुएं---(!) एरिच०--भारत - के निर्यात 

व्यापार में मछली तथा इससे बनी. वस्तुएँ महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण करती जा रही हैं । 
(2) प्रधुख ग्रहक देश--भारतीय मछली एवं मछली से बनी वस्तुओं के मुख्य ग्राहक 
संयुक्त राज्य अमेरिका, जापाव, लंका और आस्ट्रेलिया हैं। (3) निष्क्ष--भारत 
सरकार द्वारा मछली और मछली से बनी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए हर 
. संभव प्रयास किए जा रहे हैं । 
मोती ओर होरे--भारत से विदेशों को मोती-ही रे जेसे मृल्यवान पृत्थर 
भी भेजे जाते हैं । इसका निर्यात अमेरिका, रूस आदि में किया जाता है । 
द 6. लोहा एवं इस्गत--(! ) परिचय---भारत में कच्चे लोह का भंडार विश्व 
में सर्वाधिक है । हमारे देश में लोहा व इस्पात का निर्यात किया जाता है। (2) ग्राहक 
देश --भारत से कच्चा लोहा व इस्पात मुख्यतः ब्रिटेच ओर जापाव को ही निर्यात 
किया जाता है। 

7, रासायनिक पदार्थ--(!) परिचय--सारतीय निर्यात में रसायन तथा 
रासायनिक पदार्थ महत्वपूर्ण स्थान लेते जा रहे हैं। (2) ग्राहक देश--भारत से 
रासायनिक का विर्यात्त मुख्यतः: सोवियत रूस, चैकोस्लोबाकिया, अरब देश, पश्चिमीः 

यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका आदि में होता है । (3) निष्कर्ष ---सरकार हारा भारतीय 





..._ रखायव के निर्यात को बढ़ाने के प्रयत्त किए जा रहे हैं । 


... .._ भारत के प्रमुष आयात--भारत की आयातित वस्तुओं में से प्ररुख बस्तुएँ' 
... निम्नलिखित हैं-- की 
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' |, खाद्यान्न--[!) परिचय--भारत एक हृषिप्रधात देश है, लेकिन इसके बांद 
भी जवसंख्या-वृद्धि एवं प्राकृतिक बाधाओं के कारण भारत को भारी मात्रा में खाद्यान्नों 
का आयात करना पड़ता है । भारत के आयात में आज खाद्यान्तों का प्रभुख स्थान है | 
खाद्यान्नों में गेहूँ व चावल को हो अधिक मात्रा में आयात किया जाता है तथा कुछ 
मात्रा में मक्‍का का आयात होता है । (2) लिर्यात करने वाले देश--भारत में' गेहूँ व॑ 
चावल का आयात मुख्यतः अमेरिका से पी० एल० 480 के अन्तर्गत किया: जाता है। 
इसके अलावा कनाडा और आस्ट्रेलिया से भी गेहूँ मँगाया जाता है । (3) निष्कर्ष-- 
भारत सरकार खाद्यान्तों के क्षेत्र में आत्म-निर्भर होने का प्रयास कर रही है देश को 
क्रेतवेल संकटकाल में हो खाद्यान्नों का आयात करने को बाध्य होना पड़ता है। इस 
प्रकार भविष्य में खाद्यान्त पदार्थों का आयात बहुत कम हो जाएगा। 


४. 2. मशानरी---() परिचय--स्वतंत्रता के बाद देश के सर्वाज्धीण विकास के 
लिए सरकार ने देश में अनेक विकास योजनाएं प्रारम्भ की, जिन्हें पूरा करने द्वेतु देश 
को काऊी मात्रा में मशीवों का आयात करना पड़ता है । भारत के आयात में मशीनों 
का प्रथम स्थान है । भारत में विभिन्‍न प्रकार की औद्योगिक मशीनें, कृषि -संबंधीः 
मशीनें, परिवहन उपकरण; सामान्य मशीनें, बिजली सम्बन्धी औजार व मशीतें आदि 
का आयात किया जाता है । (2) निर्यात करने व ले देश--भारत मशीनों का आयात 
अमेरिका, भ्रेट जिटेन, पश्चिमी जर्मती, जापान, रूस तया फ्रांस से करता है । (3) 
निष्कर्ष -देश के द्त आथिक विकास के साथ-साथ मशीन पर खर्च होने वाली राशि 
निरन्तर बढ़ती जा रही है । इसके आयात को कम करने के लिए सरकार हर संभव 

यास॒ कर रही है । अब देश में विभिन्‍न प्रकार की मशीनें तैयार करने वाले कारखाने 
स्थापित हो गए हैं। अतः आशा है कि भविष्य में मशीनों के आयात पर होते वाला 
व्यय कम होगा तथा इसके निर्यात से लाभ होगा । 


3. खनिज तेल--(  ) .परिचय---हमारे देश में खनिज तेल अत्य॑न्त सीमित 
मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हमें तेल के लिए विदेशों पर आश्रित रहना पड़ता है । 
तीव्र ओद्योगीकरण के कारण भारत में खनिज देल की माँग में वृद्धि हो रही है । अतः 
भारत के आयातों में खनिज तेल का मुख्य स्थान है । (2) निर्यात करने वाले देश--- 
भारत में खनिज तेल का, जो बिचा साफ किया होता है, बड़ी मात्रा में ईरान, बर्मा 
कुवैत, रूस व अमेरिका से आयात किया जाता है। (3) निष्कष--पिछले कुछ वर्षों 
से तेल को कीमत में काफी वृद्धि हुई जिससे भारत को विदेशी विनिमय की स्थिति 
बिगड़ गई है। देश में सरकार ने खनिज तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए व्यापक 
कार्यक्रम प्रारम्भ किया है, जिससे इसका उत्पादन बढ़ने लगा है । 


4. लोहा एवं इस्पात--(]) परिचय--यद्यपि भारत में लगभग 6 सिलियन 
टन लोहे व इस्पात का उत्पादन किया जाता है लेकिन औद्योगीकरण के कारण देश की 
आवश्यकता को देखते हुए इसकी मात्रा कम है । अतः लोहे व इस्पात की माँग उत्पादन _ 
से अधिक होने के कारण विदेशों से इसका आयात किया जाता है। (2) निर्यात 


.. इस्तुएं 
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करने बाले देश--भारत लोहे व इस्पात का आयात ब्रिटेव, अमेरिका तथा पश्चिसीः 
जर्मनी से करता है । (3) निष्कर्ष---सरकार पंचवर्षीय योजता के माध्यम से विभिन्‍त 
क्षेत्रों में लोहे व इस्पात के कारखाने स्थापित कर रही हैं ताकि इसका आयात कम से 
कम करना पड़े । आशा है कि निकट भविष्य में देश इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो 
जायेगा । 

5, कपास--(! ) १रिचय--भारत में कपास अधिकाधिक मात्रा में पैदा की 
जाती है, लेकिन अच्छे किस्म की लम्बे रेशे वाली कपास बहुत कम होती है। अतः 
सूत्ती वस्त्र उद्योग को विकसित करने के लिए कपास का आयात करना होता है । (2) 
निर्यात करने वाले देश--देश में बढ़िया किस्म की रुई को गाँठी का आयात पाकिस्तान 
सूडाब, मिस्र, व अमेरिका से किया जाता है। (3) निष्कर्ष--भारत सरकार अपने 
महाँ भी अच्छे किस्म की कृपास उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। आशा है कि 
भविष्य में देश को कपास की आयात की आवश्यकता नहीं महसूस होथी । 

6, राध्ायनिक पदार्थ--() पर्चिय--सारत की अपनी भओद्योगिक आव- 
श्यकता की पूर्ति हेतु काफी मात्रा में रासायतिक पदार्थों का आयात करतः पड़ता है । 
भारत में रासायनिक पदार्थों के आयात में क्रमश: वृद्धि होती जा रही है । (2) पदार्थ--- 
आयात किए जाने वाले प्रमुख रासायनिक पदार्थ हैं--रांसायनिक तत्व और यौगिक, 
रुंगने के पदार्थ, औषधि एवं भेषजीय पदार्थ, उर्वरक तथा अन्य रासायनिक पदार्थ 
(3) निर्यात करने वाले देश---भारत रासायनिक पदार्थों का आयात मुख्यतः संयुक्त 


राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, कनाडा, ब्रिटेत, पश्चिमी जर्मनी, यूमरोस्लाविया, चैको- 


सलोवाकिया, ईरान, मैक्सिको, फ्रांस, संयुक्त अरब गणराज्य, पोलेण्ड, बह्गारिया आदि 


देशों से करता है । 
7, खनिज तेन भ्रौर खनिज तेल पदार्थ--(]) पदार्थ--ओऔद्योगिक विकास के 


साथ-साथ भारत में खनिज तेल और खनिज तेल पदार्थों की माँग में वृद्धि हो रही है । 
भारत में खनिज का भंडार तया उत्पादन बहुत ही फम है। अत्त: भारत को अपनी 


आवश्यकता की पूति हेतु काफी सात्रा में खनिज तेल और खनिज तेल पदार्थों का 


आयात करता पड़ता है। (2) प्रमुख निर्यातक देश--भारत, कुवैत, ब्रह्मा, ईरान, 
बोनियो, इराक, रूस तथा अमेरिका आदि देशों से भारी मात्रा सें तेल का आगात 


क्रता है । द 
ये आयात---हमारै देश में उपयुक्त आयातित वस्तुओं के अतिरिक्त घड़ियाँ 


श्रुद्धार का सामात, कागज, बिजली का सामान, सूत्ती-5वी व रेशमी वस्तु, प्रलौह् 





१, रेलवे इंजनों आदि का भी आयात किया जाता है। 


हा ० 
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98-82 भें हमारे प्रमुख आयात-निर्यात का मूल्य तीचे सारिणी में दर्शाया 
जा रहा है। 











प्रमुख निर्यात 
वस्तुएं ]98-82 984-85 
], जूट की वस्तुएँ 250 345 
2, चाय 375 440 
3. सूती वस्त्र «973 --- 
4. सूखे मेवे . 69 ]20 
5, खली 39 --- 
6, तम्बाकू 220 855 
7. शक्‍्कर 40*3 “कील 
8, इंजीनियरिंग: 
का सामान 87 273 
9. खनिज लोहा 343 55 
. ]0, चमड़ा व चमड़े का द ु 
सामान 374 560 
], मछली व मछली 
उत्पादक... 274 स्ट 
 42, मोती व हीरे ७ 679-6 की 
]3. लोहा एवं इस्पात 70 85 ह 
4, रासायनिक पदार्थ 947 50 के 
योग (अन्य सहित) 780297 9878 ह 
आयात ः 
पर | वर्ष हि जे 
वस्तुएं 98-82 984-85 
), खाद्य पदार्थ 264. डक 
2. मशीनरी ]745 न-- 
3. खनिज तेल 5]89 464 ] 
4, लोहा एवं. इस्पात ]36 अल... 2 हु 
5, कपास ३,565, बे | 
6. रासायनिक खाद 548. ]87 शा 
7. कागज 4 गन्‍नता 240. (पलक द 
8, वनस्पति तेल 378 . 584 ह 
9. रसायन . 387  ऋभधञे 2, 
_ योग (अन्य सहित) 7587726 7 


988 | भारत का विदेशी व्यापार 
.... 3, भारत के विदेशी व्यापार की दिशा 
विदेशी व्यापार की दिशा से आशय है कि एक राष्ट्र कित-किन देशों से 
व्यापार सम्बन्ध रखता है कि विभिन्‍न देशों के साथ भारत के व्यापार की दिशा में 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ उल्लेखबीय परिवर्तन आया हैं. द द 
. भारत के विदेशी व्यापार की दिशां -- 





देश आयात को दिशा (करोड़ रु०) [निर्यात की दिशा (करोड़ रु० 
]950-54 70-74 80-8 8-82 |[50-5] 7 0-7] 80-8। 8-82 
: इंल्लेप्ड जुठ5 वृठ उठा 849 440 70 395 464 
अमेरिका. 7]9 453 59 '42]| 6 2]0 743 “882 
ख्स 2 06 0]4 ]56॥।  4 2]0 226 505 
जापान ]0 83 749 939 40 203 598 697 
प्‌० जर्मनी -- 707 6594 9]7| -- 32 ' 385 382 
कनाडा 22 व[प 222 294[ 4 28. 652 655 
फ्रांस बुत 2] 280 247 9 [8 [47 49 
आस्ट्रेलिया. ५. 38 837: 470 224| 30 34 92 १06 
चैकोल्लावाकिया 3 20 39 5![[ 0 .29 55 86 
ईरान 37 992 4839 .328 --. 27 22 7|7 


योग (अन्य सहित) 550 634 2523 2589 60] ]535 670 7796 





उपयंक्त सारणी के अंकों से निम्नलिखित तथ्य सामदे आते हैं--- क्‍ 

, इग्लेण्ड -- इंग्लैण्ण एवं भारत' के बीच स्वतन्त्रता के. पश्चात प्रतिशत में 
व्यापार धीरे-धीरे कम हो रहा है लेकित कुल मृल्य में बढ़ रहा है सच 950-5 में 
. इंग्लेंड से भारत का कुल आयात 35 करोड़ र० था जो सन्‌ 98-82 भें बढ़कर 

849 करोड़ रु० का हो गया । इसी प्रकार सन्‌ 950-5] में भारत से इंग्लैंड को 
40 करोड़ रु० का निर्यात होता था जो सनू 98-82 में 464 करोड़ रु० 
ही गया । 

2. संयुक्त राज्य अरे (का--अमेरोका से भारत का प्रतिशत में व्यापार 
निरन्तर घट रहा है लेकितव मुल्य में बढ़ रहा है । सन्‌ 950-5 में भारत अमेरिका 
से कुल 9 करोड़ रु० का आयात करता था जो सन्‌ 98-82 'भें 42] करोड़ 
रु० ही गया। इयीं प्रकार व950-5 में भारत से अमेरिका को 6 करोड़ रु० का 
निर्यात होता था जो 98-82 में 882 करोड़ रु० का हो गया। 

3. सोवियत संघ- साम्यवादी देशों में भारत का सर्वाधिकार व्यापार सोवियत 
. सद्छ से होता है। भारंत और रूस के बीच-आधिक सहयोग होने से दोनों देशों में 
व्यापार तीव्र गति से बढ़ रहा है । सनु 950-5] में रूस से कुल आयात 2 करोड़ 
रु० का था जो सन्‌ 98-82 में बढ़कर 56 करोड़ रु० का हो गया। इसी 
._ अवधि में भारत से रूस का निर्यात करोड़ रु० का था जो बढ़कर 505 करोड़ 
. र० का हो गया।; ; 


५३ ४7 हे 


शारत का विदेशी व्यापार द ॥ 


, 4, जापान--भारत एवं जापान के बीच व्यापार निरन्तर बंढ़ रहा है। सन 
950-5] में जापान से भारत का कुल आयात 0 करोड़ रु० का था जो 98]- 
82 में 939 करोड़ रु० का हो गया । इसी अवधि में भारत से जापान को निर्यात 0 
करोड़ रु० से बढ़कर 69] करोड़ रु० का हो गया 

5. पश्चिस जम नी-- यूरोपीय साझा बाजार के देशों में पं ० जर्मती का भारत 
के विदेशी व्यापार में महत्वपुण स्थान है यूरोपीय साझा बाजार के देशों में से भारत 
का सबसे अधिक व्यापार इंग्लेंड के बाद पं ० जर्मती के साथ ही होता है । सन्‌ 970- 
74 में भारत पं० जर्मनी से कुल 07 करोड़ रु० का आयात करता था जो 98]- 
82 में 9]7 करोड़ रु० का हो गया । इसी प्रकार सन्‌ 970-7] में भारत से पं० 
जर्मनी को.32 करोड़ रु० का निर्यात करता था जो बढ़कर सन्‌ 98-82 में 382 
करोड़ रु० हो गया । द 

6. फ्रान्स--फ्रान्स से मुख्यतया मशीनरी विद्यत मशीनरी व यातायात के उप- 
ऋरण रासायंतिक खाद व रसायन आदि का आयात किया जाता है सत्‌ 98-82 
में भारतीय, आयात व्यापार का 247 करोड़ रु० तथा नियात 49 करोड़ रु० 
होता है जबकि सनू :50-5] में आयात व निर्यात क्रमशः ]] व 9 करोड़ 
रुल्थे। 228 803 

7. ईरान--ईराव के साथ भी भारत को व्यापार निरन्तर बढ़ता जा रंहा . 
है । सन्‌ 950-5] की अपेक्षा आज बहुत अधिक व्यापार होता है सन्‌, 98-82 
में भारत ने ईरान से 328 करोड़ रु० का आयात किया जबकि सन्‌ 98-82 में 
]4 करोड़ रु० का निर्यात किया था 


8, अन्य --भारत के व्यापारिक सम्बन्ध विश्व के प्रायः सभी देशों से.हैं। 
उपरोक्त देशों के अतिरिक्त भारत के व्यापारिक सम्बन्ध मुख्यत: अरब गणराज्य, कागों, 
युगाण्डा, ईराक, जोर्डब, सउदो अरब, कुवैत, अफगानिस्ताच, हांगकांग, थाईर्थड इण्डो- ' 

लेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्राजील तथा अर्जेण्टाइना आदि देशों से भी है।.. 
तिदेशों व्यापार में सरकार का बढ़ता हुआ योगदान _ 

(व्िलाठबञाड 00फ0टप्रय ला रब्राधणंफ्थतं07 79 ४ि०छंडत 75०06) 

विगत वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार की एक प्रमुख विशेषता यह रही कि 

वदेशी व्यापार में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। यद्यपि सरकार पहले से ही 

आयातों पर अनेक प्रतिबन्ध लगाकर व निर्यात प्रोत्साहन के अनेक उपायों को काय रूप 

देकर भारत के विदेशी व्यापार में हस्तक्षेप करती रही है परन्तु सरकार का व्यापार में . 

अत्यक्ष रूप से भाग लेवा तथा अपने व्यापारिक कार्यक्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि करने को. 

प्रवृत्ति पिछले खुछ वर्षों से विशेष रूप से देखी जाती है 

प्रत्यक्ष रूप से विदेशी व्यापार के क्षेत्र में सरकार का. आगमन 956 में भार- 

तीय राज्य व्यापार निगम को स्थापना से शुरू हुआ । फिर इस निगम को विभाजित , 

करके खनिज एवं धातु' व्यापार विगंभ को स्थापता 963 में की गई'जो कि खनिज 
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एवं धातुओं के व्यापार में संलख है । व्यापार-क्षेत्र में संलग्न जिन प्रमुख सार्वजनिक 


निगमों की स्थापना की जा चुकी है, उत्के नाम नीचे तालिका में दर्शाये गये हैं--- 
७७७७४७४७४७एएए"श्शन्‍स्‍"ननशणशणशशणशणशणशणणणशणणशणणश"ण"ण"नणणशणणआआआआ आभार मु 





उपक्रम का नाम कि स्थापना का वर्ष 
, भारतीय राज्य व्यापार निगम क्‍ ]956 
2. हस्तकला व हयथकरघा निर्यात निगम 938 
3, खनिज एवं धातु व्यापार निगम 4963 
4. भारतीय चलचित्र निर्यात नियम 963 
5. भारतीय खाद्य निगम... 965 
6, केन्द्रीय मत्स्य निगम ]965 
7. भारत का काजू निगम 970 
8. भारतीय कपास निगम 970 . 
9. भारतीय दुस्ख निगम जे 9:0 
0, भारतीय जूट तविगस द ]97। 
4 . परियोजना और उपकरण निगम ]97] 
2. भारतीय चाय व्यापार निगम .. 497] 
3, धातु अवश्िष्ट व्यापार निगम ]972 





इस प्रकार भारत सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से विदेशी व्यापार 

में अधिकाघिक सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया है। इस समय देश में जो कुछ भी 

आायात्त किया जाता है उसका अधिकांश भाग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सीधे 

सरकार द्वारा ही किया जाता है। राज्य व्यापार निगम ने, थोक माल खरीदने की. 
सुविधाओं की तथा वास्तविक उपभोक्ताओं एवं पंजीकृत्त निर्यातकों के लिए माल उप- 
लब्ध कराने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के उह श्य से, आयातों को सारिणीरद्ध करने 
के साथ-साथ औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र के माध्यम से अपने कार्यकलापों का. 
ओर अधिक विस्तार किया गया है। 

कि भारत के विदेशो व्यापार की विशेषताएँ 

भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं---- 

], आंघक्कांश समुद्री सार्मों द्वारा व्यापार--भारत का लगभग ५०% व्यापार: 
समुद्री मार्गों द्वारा ही होता है इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत के पड़ोसी देश: 
अत्यन्त निधन है फलतः यह देश भारत से न तो अधिक क्रय करते हैं और न विक्रय 

ऐसी स्थिति में भारत का अपना अधिकांश व्यापार समुद्री बन्दरगाहों द्वारा दूर के रास्तों: 

. से ही करना पड़ता है । हे 

2, विश्व व्यापार में भारत का गिरता हुआ भाग -यद्यपि वर्तमान में भारत: 
को मिनती विश्व के प्रथम श्रेणी के व्यापारिक देशों में की जाती है किन्तु जिस दर से 

. विश्व का व्यापार बढ़ा है उस दर से भारत का व्यापार नहीं बढ़ा है फलतः विश्व: 


जाहसा 


भारत का विदेशी व्यापार !39: 


व्यापार में भारत का प्रतिशत भाग घटता गया है। यह निम्न आँकड़ों से भी 
स्पष्ट है । 

वर्ष 950 ]960 970 . 980 
प्रतिशत भाग 2* ]:2 0*7 0*4 


. 3, मात्रा व मल्य में वृद्धि -भारतीय विदेशी व्यापार की मात्रा सत््‌ 950- 
5] भें 7205] करोड़ रुपये थी जो 982-83 में बढ़कर 22685 करोड़ रुपये हो 
गयी यह वृद्धि मुख्यतया वस्तुओं के अधिक मात्रा के कारण नहीं बल्कि मूल्य वृद्धि के 
फलस्वरूप हुई है । 

4, कुछ ही देशों से व्यापार--भारत के विदेशी व्यापार में कुछ ही देशों का 
अधिक महत्त्व है । भारत का निर्यात आयात व्यापार में इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, 
जापान, पं० जर्मनी और रूस का भाग प्रमुख है । 

5, निर्यात व्यापार में बिविधता-- निर्यात की जाने वाली वस्तुओं तथा निर्यात 
. की दशा दोनों ही दृष्टिकोण से भारत के निर्यात व्यापार में विविधता स्थापित हुई है । 

निर्यात व्यापार में परम्परागत वस्तुओं के स्थान परगैर परम्परागत वस्तुओं विशेषकर 
औद्योगिक निर्यात व अर्धनिर्मित वस्तुओं तथा इन्जिनिर्यरिंग वस्तुओं का भाग बढ़ 
गया है । 
हमारे व्यापार की दिशा में परिवर्तन हो रहा है जो ब्रिटेत का महत्व भारतीय 
आयात निर्यात में घट रहा है भारत का व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, 


जर्मनो, कनाडा आदि से बढ़ रहा है । 
6, सहकारो क्षेत्र का बढ़ता महत््व--विदेशी व्यापार में सरकारी क्षेत्र का: 


महत्त्व निरन्तर बंढ़ता जा रहा है अब सरकार द्वारा नियमित संस्थाएँ बड़ी मात्रा में 
विदेशी व्यापार करने लगी हैं । 

7. अतिकूल व्यापार सन्तुलन--हमारे निर्यातों की अपेक्षा आयातों में अधिक 
_ वृद्धि हुई है. तथा आयात निर्यातों से कुछ अपवाद वर्जों को छोड़कर सदेव अधिक रहे 
हैं अत: भारत का व्यापार सम्तुलन 972-73 तथा 976-77 के वर्षों को छोड़कर 
]95] से 983-84 तक सदैव प्रतिकूल रहे हैं । क्‍ 

8, निर्यात प्रोत्वाहन एवं आयात नियन्त्रण-विदेशी व्यापार के भुगतान 
सन्तुलन भी प्रतिकूलता को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा निर्यात प्रोत्साहन एवं 
आयात नियन्त्रण की नीति अपनाई गंई है । 

अन्य विशेषताएँ - () राष्ट्रीय आय में निर्यातों का प्रतिशत भाग 9350-3+ 
से 97-72 तक निरन्तर भिरता ही गया है १97-72. के बाद इस प्रतिशत भाग 
में किचित वृद्धि होना शुरू हुआ है। वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय आय में निर्यातों का 
प्रत्तिशत भाभ पाँच है। 

(3) स्वत्तन्त्र भारत में विदेशी व्यापार. की एक मुख्य अवृत्ति विभिन्‍न देशों के 
साथ व्यापारिक समझौते के अन्तर्गत इसका विकास है । 2: हे हम की दक: 
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(#) प्रारम्भ में भारत को आयात व निर्यात नीति में पर्याप्त सामंजस्य नहीं 
-था लेकिन वर्तमान में दोचों में पर्याप्त सामंजस्य है । 

(५) विदेशी व्यापार से सम्बन्धित अधिकांश क्रियायें बीमा बैंकिंग परिवहन 
पर आज भी विदेशियों का आधिपत्य है जो भारतीय हितों की दृष्टि से प्रतिकूल कहा 
जा सकता हैं। 

:.. ३, राजकीय व्यापार निगम (886 पाबभाड़ 0099ण०४०7): ($ प' 
(: )- राज्य व्यापार तिगम भारतीय कम्पती अधिनियम के अन्तर्गत 8 मई ।956 
को स्थापित किया गया था 3] मार्च, 980 को इसंको अधिकृत (पूँजी, प्रति शेयर 
00 रुपये के अनुसार 5 लाख शेयरों में विभक्त थी तथा इसकी कुल राशि 65 रोड़ 
रुपये थी। 

2. अक्टूबर, 963 से इससे एक टुकड़ा परथक किया गया जिसका नाम 
“खनिज व धातु व्यापार निगम (])४ 70) रखा गया था । 

3. उद्देश्य इंस निगम के निस्‍्न मुख्य उद्देश्य रहे हैं-- 

9) बड़ी मात्रा में निर्यात सम्बर्द्धध व विकास करना, 

($)) वर्तमान बाजारों का विस्तार तया नये बाजारों की खोज 

() भारत के निर्यात व्यापार का विविधीकरण (9ए८अआं०6०07) 

(५) राजकीय--व्यापार करने वाले देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध! स्थापित 
कुनता । द 

(५) मूल्यों को स्थिर करने हेतु एवं उचित वितरण हेतु आयात या वित्तरण 
अथवा दोलों कार्य केन्द्र सरकार के आदेश प्र करना अथवा शासन की इंच्छानुसारः इन 
वस्तुओं की आन्तरिक कीमतों में स्थिरता बनाये रखता । ह 

(५) देश के औद्योगिक एवं आथिक विक्रास की आवश्यक वस्तुओं को अस्थायी 

माँग व पूर्ति के अन्तर को कम करना 

(भा) भारी पदार्थों के आयातों का सारिणीकरण करना । 

(शां।) केन्द्र सरकार के आदेश पर उपर्युक्त पदार्यों से सम्बन्धितः' “मूल्य सहा- 
यंता! एवं बफर स्टाक क्रियाएँ करना । द 

(५) निजी व्यापार को कठिन परिस्थितियों या भारी प्रतियोगितां के समय 
सेहायता करना । 

4. अवन्ध--निगस का प्रबन्ध ] सदस्यीय प्रबन्धक् मण्डल (86666 ठ 
.. भा००ण०पा७) करता है। जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जादी है । 


नि गम द्वारा किए गाए कार्य 


यह निगम भारतीय व्यापार को बहुमुखी बनाने. तथा भारत की परम्परागत 
तथा अपरम्परागत विर्यात वस्तुओं के लिये नए-नए बाजार खोजने के. लिए श्रयत्तशील 


. है ।सार्च 980 तक राजकीय व्यापार निगस द्वारा जो कार्य किए गए. हैं उनकी प्रमुख 
बात निम्नलिखित हैं--- 
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()) पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार --निगस की स्थापना के समय से ही 
तिगम का यह उहू श्य रहा है कि पूर्वी योरोपीण समाजवादी देशों के - साथ देश के 
व्यापार का विकास हो । ये देश वल्गा[रिया, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन जनतंत्र गणराज्य 
हंगरी, पोलेण्ड, रूमानिया, रूस और यूगोस्लाविया हैं। निगम ने इंत बाजारों में छे 
केवल परम्परागत वस्तुओं का ही निर्यात बढ़ाया है बल्कि कई नई मर्द भो प्रचलित 
की हैं। ' 

(09) निगम के कुल व्यापार#में वृद्धि--]56-57 में राज्य व्यापार निगम 
ने केवल 5“8 करोड़ रुपये के निर्यात और 34 करोड़ रुपये के आयात किये जो बढ़कर 
979-80 में क्रश: 636 करोड़ और 3735 करोड़ रुपये के हो गये | . 

955-57 में इसने कुल 9:20 करोड़ रुपये का व्यापार किया था । पिछले 
वर्षों में निर्यात, आयात व घरेलू व्यापार की राशियाँ इस प्रकार रही हैं 





वर्ष निर्यात आयात... घरेलू व्यापार कुल व्यापार 
(अप्रैल मार्च) ह ह . कक हक हे 
]98-82.. 555 29] 2] 8657 
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982-83 में निगम का कुल व्यापार ,822 करोड़ रुपये का हुआ जो 
पिछले वर्ष से 2५ कमर था । 982-83 में 647 करोड रुपये का निर्यात किया जो 
पिछने वर्ष से 7% अधिक था । आजकल निर्यात की म॒दों में चीनी, काफी, छूते 
चमड़ा, तम्बाकू, पट्सन का माल, वस्त्र व पोशार्के तथा. हल्की इन्जीनियरी की वस्तुयें 
होती हैं । 

982-83 में निगम के आयातों की राशि 62 करोड़ रु० रही जो पिछले 
वर्ष से कम थी । निगम के आयातों में खाद्य तेल, अखबारों कागज, सीमेण्ट आदि 
प्रमुख रहे हैं । 

(00) पाँच सहायक निगम--राज्य व्यापार निगम के पाँच सहायक निगम हूं 
जो इस प्रकार हैं--- 

], भारत का राज्य रसायन व्‌ दवाई विगम क्‍ 

2, भारत का दस्तकारी व हथकरघा निर्यात निगम लि० 

3, भारत का प्रोजेक्ट व उपकरण निमस लि० 

4, भारत का काजू निगम लि० तथा 

5, भारत का केसद्वीय व कुटीर उद्योग लि० 
]982-83 भें निगम के व्यापारिक लोभ 68 करोड़ रुपये रहे जो पिछले 
वर्ष से कम थे | निगम ने विभिन्‍न देशों से व्यापारिक सम्बन्ध विकसित किये हैं 
98 3-84 म॑ मिस ने निर्यात का लक्ष्य 726 करोड़ रु० का रखा है। 

(४) औद्योगिक कउचा साल सहायता केन्द्र-भारतीय व्यापार तिग्रम ने. 

]970 में ( ॥6 ॥70ऊ्रग्माश रि&ए४ फिक्वगांद। 33भं४॥00०.. (७॥0-- 
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 ब ए ]( 8 0 ) की स्थापना की है । यह केन्द्र औद्योगिक कच्चे माल का आयात 
करके उद्योगों में वितरित करता है | यहु केन्द्र उद्योथों की लाभतों को कम कराने के 
उद श्य से दुर्लस कच्चे साल का आयात करके वितरित करता है और उद्योटं की. 
प्रतियोगी क्षमता बढ़ाने में सहायता करता है । 

. (२) निर्यात व्यापार बढ़ाने हेतु नये बाजारों का ।नर्माण--निगरम ने देश के 
निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिए अनेक नये बाजारों को खोज की है और निर्यात 
ब्यापार को बढ़ा लिया है । निगम निर्यात के लिए नई मव्यों व नये बाजारों की तलाश 
में लगा रहता है । इसने फिलीपीन, इण्डोनेशिया व वियतनाम से सीमेण्ट के आयाच 
'को व्यवस्था को है । 

(शं) निगम द्वारा आयात--त्तिगम विदेशों से कुछ प्रकार के पूंजीगत सामान, 
ओद्योगिक कच्चा माल ओर कुछ दुलंभ वस्तुएं भी मंगाता है जो देश की अर्थव्यवस्थाओं 
और औद्योविक विकास के लिए आवश्यक है । निगम द्वारा आयात किये जाने वाले 
“पदार्थों में उर्वरक. रुई, इस्पात व औद्योगिक कच्चा माल, कच्चा रेशम, फिल्में, सोया- 
बीत का तेल, गन्धक, ट्रेक्टर, सुद्रण सामग्री प्रमुख हैं। सीमेण्ट के वित्तरण का कार्य 
भी निमम के जिम्मे रहा है । यह बहुत ही सराहनीय बात है कि अल्पकालीव सूचना 
'प्र भी निगम कठिन विश्व बाजार परिस्थितियों के बावजूद पूँजीग्त सामान, कच्चे 
मालों एवं दुलंभ सामग्रियों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों प्र व्यवस्था करने में समर्थ 
'हुआ है। 

(५४) सम्पर्क अदल-बरल एवं ससानान्तर व्यवहार--निमभम विद्देशों में 
अच्छी ख्यत वाली फर्मों के साथ सम्पक्कत अदल-बदल तथा समानान्तर व्यवहार भी 
'करता है जियसे निर्यातों में वृद्धि हो इस तरीके से सीमित मुद्रा प्रसाधनों पर भार डाले 
बिता ही देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक वस्तुओं के आयात 
को व्यवृस्या हो गई है । 

(५४) मृल्यों में स्थायित्व लाने का प्रयात--निगसम ने सरकार पर मूृत्य 
स्थायितल्र उबं वकर स्टाक सम्बन्धी काग्रकलाप को हाथ में लिए हैं। ये कार्यक्रलाप 
कच्चा जूड, लाख, तम्बाकू छोटे रेशे वाली कपास आदि के सम्बन्ध भें थे और उसमें 
निगम को ययेष्ट सफलता भी मिली है । 

.. निर्यात संवर्धत के लिए सरकारी प्रयास 

. “निर्यात संवर्धन के लिए सरकार द्वारा जो प्रयास किये गये हैं वे इस प्रकार हैं--- 

 (अ) जाँच समितियों की नियुक्ति । 

(जो निर्यात प्रोत्साहन संगठन । 

(स) निर्यात प्रोत्साहन एवं सहायता योजनाएँ । 

. (द) निर्याण संवर्धध के अन्य कार्य । 

हि (अ) जाँच समितियों को नियुक्ति 
निर्यात वृद्धि हेतु विस्त प्रयास किये गये :-- 
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() गोरबाला समिति 94]---सन्‌ 949 में श्री ए० डो० गोरवाला की 
अध्यक्षता में एक निर्यात प्रोत्साहन समिति की स्थापना की गई । 

(2) निर्यात प्रोत्वाहन सम्ात--फरवरी 957 में डॉँ० बी० एल० डिसूजा 
की अध्यक्षता में एक निर्यात प्रोत्साहन समिति की स्थापना की गई । समिति ने अपनी 
सिफारिश नवम्बर 957 में पेश को । 

(3) छुदालियर सम्तति-सन्‌ 96 में श्री ए० रामस्वामी मुदारिया की 
अध्यक्षता में एक आयात-निर्यात नीति की स्थापना की गई । 

समिति की राय में अनिवार्य निर्यात आवश्यक है । इसके अतिरिक्त समिति ने 
अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने, विदेशी यात्रियों की संख्या में वृद्धि करने, वस्तु विनिमय 
व्यापार, राजकीय व्यापार, क्रिस्म नियन्त्रण तथा निर्यात जोखिम आदि के बारे में महत्व 
पूर्ण सुझाव दिये । सरकार ने इनमें से कुछ सुझावों को कार्यान्वित भी किया है । 

(ब) निर्यात प्रोत्माहत संगठन 

]. व्यापार मण्डल-- ]968 में इस बोड को स्थापना की गई । इसका कार्य 

व्यापार तथा वाणिज्य के सभी पहनुओं पर विचार करना तथा इसके सम्बन्ध में सरकार 
को सलाह देना है । 
द 2. निर्यात संबधेन निदेशालय--इसकी स्थापना अगस्त 957 में की गयी। 
इसका सुख्य कार्य निर्गातकों को आवश्यक सहागता तया सूचनायें देना तथा व्यापार मंडल 
के आदेशों व सुझावों को लागू करना है । निदेशालय ने चार क्षेत्रीय कार्यालय-- दिल्ली, 
बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में स्थापित किये हैं । 

... 3, निर्शत संच्ध॑न पलाहकार परिषद --यह परियद्‌ केन्द्रीय स्तर पर स्थापित 
की गई है । इसमें व्यापार के प्रतिनिधि होते हैं । समिति सरकार की निर्यात नीति की 
सुमोक्षा करती है तथा सरकार को इस विजय में सलाह देती है । 

4, क्षेत्रीय निर्णात संवधंत सलाहकार सर्मितियाँ देश के प्रत्येक हिस्सों से 
'तिर्यात की सम्मावनाओं तथा समस्याओं पर ये समितियाँ विचार करती हैं । अपन क्षेत्र 
की निर्यात विययक्त समस्याओं पर ये अपना ध्याव आकर्षित करती हैं । इस समय बम्बई, 
कलकत्ता, मद्रास तया अर्नाकुल बन्दगारों पर ये समितियाँ कार्य कर रही हैं । 

5, नर्यात संवधंन पा षद--निर्यात की मुख्य वस्तुओं के विर्यात वृद्धि हेंतु 
इस परिय+द्र को स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य मण्डियों के बारे में ज्ञाव बढ़ावा, 
माल को मण्डो में खपाने के तरीके में सुधार लाना आदि 

6, वस्तु सण्डल--वस्तु मण्डल एक वैज्ञानिक संस्था है, जो अपने कार्य क्षेत्र 
की विशिष्ट वस्तु के उत्पादन, विकास तथा निर्यात के लिए कार्य करते हैं । 

7, >िर्यात्‌ साख तथा ग्रारण्ठी तिगसत--इस निगम द्वारा राजनीतिक व _ 
व्यापारिक जोखिमों का बीमा किया जाता है तथा बंको को तिर्यात बिलों पर पुऑ्नावत्त के 
रूप साख प्रदात किया जाता है । 

8, राज्य व्यापार निगम --इस निगम को पृथक से व्याख्या की गई 
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9, खनिज व धातु व्यापार निगम--यहू निगम सन्‌ 963 में स्थापित किया 
गया था और वर्तमान में यह्‌ निगम खनिजों के निर्यात विस्तार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार गृह के रूप में कार्य कर रहा है । सच 974-75 में इसके माध्यम. 
से 737 करोड़ रु० का व्यापार किया गया था । 

0, निर्यात निरीक्षग परिषद--भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद्‌ की 
स्थापना निर्यात्त अधिनियम 966 के अन्तर्गत की गई । इसमें व्यापार व उद्योगों के प्रति- 
निधि तथा तकतीको विशेषज्ञ हैं । परिषद्‌ को सरकार के द्वारा अनुदान, ऋण आदि के 
रूप में आथिक सहायता मिलती है। 

], व्यापार बिकास #घिकरण---सच््‌ 974 से व्यापार विकास अधिकरण 
की स्थापना विदेशो व्यापार मन्त्रालय के अधीन की गई है । अधिकरण का प्रमुख उद्देश्य 
निर्यातकर्ताओं और सरकार को विस्तृत प्रबन्ध सेवाएँ उपलब्ध करना है। व्यापार विकास 
अधिकरण द्वारा प्रदाव की जाने वाली प्रबन्ध-सेवाओं को हम पाँच झुख्य भागों में विभक्त 
क्र सकते हैं--(») नये बाजार, उत्पाद तथा विर्यातकर्ता के लिये उपलब्ध की जाने 
वाली सेवाएँ, (सं) निर्यात्कर्ताओं को प्राप्त वर्तमाव सुविधाओं व सेवाओं में तेजी लाना, 
(द) नियत सम्बन्धी सेवाओं तथा सहायता में समत्वय स्थापित करना, (य) निर्यातकों: 
को प्राप्त निर्यात सुविधाओं व सेवाओं में उत्तरोत्तर सुधार करना । इन उद्देश्यों की पूर्ति 
के लिए प्रारम्भिक अवस्था में तो अधिकरण अपनी क्रियाएँ सीमित ही रखेगा, किन्तु बाद 
में धीरे-धीरे अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करता जाएगा 


2, भारतीय निर्यात सगठनों का फेडरेशन---इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली 
है । यह निर्यात संगठनों को शीर्षस्थ संस्था के रूप में कार्य करता है। इसका कार्य विभिन्न 
संगठनों और संस्थाओं को निर्यात सम्वर्द्धध क्रियाओं में समन्वय स्थापित कर उसे गति 
प्रदान करना है। 

3, निर्यात्त गह- निर्यात व्यापार में विशिष्टीकरण प्राप्त के लिए प्रमुख 
.. व्यावसायिक फर्मों को निर्यात सदनों के रूप में मान्यता देने के बारे में सरकार ने एक 

. योजना तैयार की है । इच ।नर्यात गृहों को निर्यात व्यापार के सम्बन्ध में विशेष सुविधाएँ 
दो जाती हैं । अब तक मान्यता प्राप्त गहों की संख्या 224 हो चुकी है । 
: 44, भारतोय पेकेजिंग संस्थान---इंसकी स्थापत्रा मई 966 में हुई थी। 
पैकेजिंग के बारे में यह पाठ्यक्रम और ग्रोष्ठियाँ आयोजित करता है । 
... 5, भारतीय विदेशों व्यापार संस्था--यह एक स्वशासी संस्था के रूप में 
समिति रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तगंद स्थापित किया गया है । इस संस्था का कार्य 
विददेशो व्यापार से सम्बन्धित प्रशिक्षण, गवेषणा तथा' बाजार का अध्ययत करना है । 

6, भारतोय व्यापार मेला तथा प्रदर्शवी परिषद---यह परिषद एक स्थायी 

है जो कि बम्बई में स्थित है । इस परिषद का मुख्य उह्ं श्य निर्यात संवर्द्धन हेतु विदेशों क्‍ 
आयोजित ओद्योगिक तथा व्यापारिक मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना तथा प्रचार- 
: प्रसार कार्य करना है। 


भार का विदेशी व्यापार की. 45 


(स) निर्यात प्रोत्साहन तथा सहायता योजनाएँ 

विभिन्‍न योजनाओं का विवरण इस प्रकार है :--- 

[, कच्चे माल व पुजों का आयात---निर्यातित माल का एक निर्धारित प्रतिशत 
मूल्य उन कच्चे पदार्थों तया पूर्जों के आयात हेतु उपयोग की अनुमति दी जाती है 
जिनकी आवश्यकता निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में पड़ती है । 

2, अग्निम लाइसेंत--कुछ उद्योों में अग्निम लाइसेंस देने की व्यवस्था की गई 
है, जिसके अनुसार चिर्यातकों द्वारा निर्यात हेतु बतने वाले सामाव का कच्चा साल 
मंगाया जा सके । 

3, मशीनों का आयात---कृषि, खनिज, तिर्माण उद्योगों व बागान को उनके 
कुल निर्यातों के 40 प्रतिशत चक आवश्यक मशीच व पुज आयात करने की अनुमति दी 
जाती है । 

4, आयातित साल का विक्रप--तिर्यात संवर्दध योजना में जो माल आयात 
किया जाता है वह मुख्य रूप में निर्यातक को अपने कारखाने में ही काम में लाना 
चाहिए । लेकित विशेष दशाओं में वह माल उसी क्षेत्र में अन्य निर्यातक को बेचा जा 
सकता है । 

5, देशी माल की सुविधा---निर्यात वृद्धि हेतु योजना में कुछ देशी कच्चे 
पदार्थों को रियायती कीमत में दिया जाता है साथ ही इतके वितरण में प्राथमिकता दी 
जाती है। 

6. ऋण सुविधाए---तिर्यातों के प्रोत्साहन हेतु तरह-तरह को ऋण सुविधाएँ 

गई हैं। 

7, कर सम्बन्धी रियायत--परम्परागत वस्तुएं जैसे---चाय, पृट्सच आदि के 
निर्यात प्र समय-समय प्र कमी की जाती रही है | !976 में ही पटसत की वस्तु पर 
निर्यात शुल्क सर्वथा हटा दिया गया है । द 

8, निर्यात हेतु परिवहन तथा भाड़े की रियाय्त--निर्यात वृद्धि हेतु अनेक 
उपायों में से परिवहन की पर्याप्त सुविधाओं का प्रात्त होवा भी काफी महत्त्वपूर्ण है । 
निर्यातकों को इस बारे में कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं । द 

9, निर्यात पर शुल्क बापसी की सुविधा--शुल्क वापसी स्कीम के अन्तर्गत 
. निर्यातक निर्यात उत्पादों के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल तथा संघटकों पर दिए गये 


' सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क वापस प्राप्त कर सकते हैं । 


(द) निर्यात सम्वद्धन के अन्य कार्य द 

क्‍ ], निर्वत सदन--निर्यात व्यापार में विशिष्टीकरण का विकास करने के 
उद्देश्य से विख्यात व्यावयासिक फर्मो को तिर्यात सदतों के रूप में मान्यता देंने के बारे .. 

में सरकार ने यह योजवा बनायी थी । डर 
2, विषणन विकास निधि--जुलाई सन्‌ 963 में भारत सरकार ने विपणन 
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मिनतियम इत्यादि---जिनसे हम अर्द्धनेमित अथवा विभित वस्तुएँ विदेशों को भेज सकते 
हैं। अतः इंस ओर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । 

.. निर्यात में विविधता लाने के लिये भारत से खली, चीनी व डिब्बे में बन्द 
मछलियों का निर्यात्त बढ़ाया जा सकता है | बई वस्तुओं में साइकिलों, कपड़ा सीने की 
. मशीनों, बिजली की मोटर, मशीन टूल्स, दवायें, औद्योगिक मशीनरी, प्लास्टिक का 
सामाव व अन्य निर्मित माल का निर्यात्त बढ़ाया जाना चाहिये । भारत से फल-फूल व 
सब्जी, कच्चा लोहा, समुद्र से प्राप्त होने वाली वस्तुओं आदि का निर्यात बढ़ाना 
चाहिए । हमें विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना चाहिए क्योंकि अपने व, पहाड़, 
 ब्दियों के ऐतिहासिक स्मारकों की वजह से यह देश पर्यटकों के लिये स्वर्ग तुल्य बचाया 
जा सकता है । 

नई वस्तुओं के उत्पादन और विकास के साथ-साथ हमें नये बाजारों की खोज 
में भी संलग्न रहता चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेवत व पश्चिमी यूरोप के 
प्रम्परागत बाजारों में भारत के चिर्यातों में महत्त्वपूर्ण वृद्धि की आशा करना उचित 
नहीं है । 

भविष्य में दक्षिण-पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका की ओर विशेष 
ध्याव दिया जाना चाहिए। इन देशों को अपने आथिक विकास के लिए पूंजीगत 
सामानों व कच्चे माल की काफी आवश्यकता होगी, भारत, जापान व केन्द्रीय नियोजित 
अर्थ-व्यवस्था. वाले देशों में व्यापार बढ़ानेश से हमारे निर्यात व्यापार में स्थिरता भी 
आएगी । 

6, नबीन तकनीक---कोई देश किन वस्तुओं का निर्यात कर सकता है यह 
प्राकृतिक साधनों को मात्रा एवं प्रकार के साथ-साथ तकतीकी विकास पर निर्भर करता 
है । पुरावी व रूढ़िवादी तकवीकों के साथ काम करते हुए किसी भी देश के लिए विश्व 
व्यापार में अंपना स्थान बनाये रखना सम्भव नहीं है। हम पुराती व परम्परागत 
... तकनीकों का ही उपयोग कर रहे हैं जिसके कारण आज हमारी ऊँची लागत वाली 

घटिया किस्म को वस्तुएँ विश्व बाजार में आधुनिक तकनीकों द्वारा उत्पादित श्रेष्ठ 
किस्म की सस्ती वस्तुओं के साथ मुकाबला नहीं कर पा रही हैं । अतः यदि हमें विदेशों 
में अपनी वस्तुओं के लिए बाजारों का विकास करता है तो यह आवश्यक है कि हम 
उत्पादन की आधुनिक तकनीकों को अपनाएँ । आधुनिक तकतीकों को तेजी से अपवाने 
के कारण ही आज जापान विश्व व्यापार में अग्नमणी हो ग्रया है । की 


7, सूल्यों में स्थिरता--निर्यात में सुव्यवस्थित ढंग से वृद्धि करने के लिए सुल्यों 
से स्थिरता लाना आवश्यक है । जब तक आतन्तरिक लागत मूल्य स्तरों को काफी 
सीमा तक कम नहीं किया जाएगा-तब तक निर्यातकों को वास्तविक प्राप्तियों में कमी 
रहेगी और इसका परिणाम यह होगा कि विर्यातकों से प्राप्त साथतों का उत्तरोत्तर 
अधिक उपयोग देश में बेचो जाने वालो वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता 


रहेगा || है 5 


१48 भारत का विदेशों व्यापार 


8, कच्चे साल को निरन्तर उपलब्धि--निर्यात में वृद्धि करने के लिए निर्यात 
व्यापार संस्थान ने यह सिफारिश की है कि सुख्य कच्चे सालों की भावी माँग को ध्यान 
भें रखकर उत्तकी मात्राओं का अनुमान लगाया जाता चाहिए ओर उनकी चबिरन्तर 
उपलब्धि की व्यवस्था होनी चाहिए । पिछले कुछ वर्षों से हमारे निर्यात करने वालों की 
यह एक बड़ी शिकायत रही है कि उन्हें आवश्यकतानुसार कच्चा मान प्राप्त नहीं हो 
पाता । अतः कच्चे माल का ठीक प्रबन्ध करना आवश्यक है । 

निर्यात व्यापार संस्थान का एक सुझाव निर्यातों का क्षेत्रीय विभाजन करने, 
यहाँ तक कि प्रत्येक देश के लिए निर्यात के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित करने 
के सम्बन्ध में हैं। इस सम्बन्ध में विशेष अध्ययतों द्वारा नये बाजारों को खोज की आव- 
श्यकता है । ु 

9, जो लोग नियत क्षेत्र में अच्छे परिणाम दिखाते हैं उनको सराहना की 
जानी चाहिए। सन्‌ 969 में पहली बार सफल निर्यातकों को पुरस्कार दिये गये । 

0, निर्यात बढ़ाने के लिए हमारे प्रयत्त तभी सफल हो सकते हैं जब विकसित 
देश उदार आयात नोति अपनाएं और विकासोन्‍्मुख देशों की बनी हुई वस्तुओं का 
स्वागत करें | अन्य शब्दों में, विकासशील देशों का निर्यात संवर्द्धध कार्यक्रम तभी सफल 
हो सकता है जब विकसित देश आयात संवद्धंत कार्यक्रम अपनाएं । 

]], अन्य सुझाव --- 

(0) कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में निर्यात इकाइयों के विकास को प्राथमिकता 
देतीःचाहिए । 

(9) हमारा साल विदेशी मण्डियों में बिके ओर हमें चयी-नयी विदेशी मण्डियाँ 
मिलें तो सबसे पहले हमें अपना उत्पादन व्यय घटाना होगा ताकि हमारी वस्तुओं का 
दाम कम हो सके । 

(॥7) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की किस्मों को सुधारा जाए 

(१५) निर्यात के लिए पर्याप्त भण्डार बनाया जाए ताकि निर्यात माँग को . 
_ पिरन्तर पूति की जा सके । 

(५) निर्यात बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हम अच्तर्राष्ट्रोय नुमाइशों और 
सेलों में अधिकाधिक भाग लें जिससे हमारे माल का पर्याप्त विज्ञापन हो सके । 

..._ (५) सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों की विर्यात में अधिक अंशदाव करना 
_ राष्ट्रीयफरण कर देना चाहिए। 
द परीक्षा-प्रश्त 

द ], भारत के राजकीय व्यापार निगम के कार्य संचालन को आलोचनात्मक 
: समीक्षा कीजिये । क्या राजकीय व्यापार घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने का एक सफल 

ढ्जु है। 

..... 2, सन 954 से भारतोय विदेशी व्यापार की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन 
कीजिए | है के मा द क्‍ 


भारत का विदेशी व्यापार द १49 


3, भारत के विदेशी व्यापार की वर्तमान प्रवृत्तियों को बताइये । आप प्रतिकूल 
श्रुगताव सन्तुलत को ठीक करने के लिए क्या सुझाव देंगे ? द 

4. हमारे निर्यात व्यापार की म॒दे क्या-क्या हैं ? वर्तमान समय में निर्यातों को 
प्रोत्साहित करने का क्या महत्त्व है ? 

5, निर्यात संवर्द्धश की तकनीकी को समझाइए और करठिताइयाँ इंगित कीजिए 
जो कि इस सम्बन्ध में एक आथिक रूप से कम विकसित देश को उठानी पड़ती है । 

6, “आथिक आत्मनिर्भरता का आशय है कि भारत को अपने निर्यात इस 


सीसा तक बढ़ा लेने चाहिए कि वह आवश्यक आयातों का भुगतान कर सके ।”” विवेचत 
कीजिए । द 
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. औद्योगिक संघर्ष पूंजोवादी अर्थ-व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। ओद्यो- 
मिक संघर्ष से तात्पर्य सेवायोजकों और श्रमिकों के बीच होने वाले मत्तभेदों से है जिनके 
परिणामस्वरूप हड़तालें, तालाबन्दी, काम की धीमी गति, घेराव तथा अन्य इसी प्रकार 
की समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं। डॉ० राधाकसल सुकर्जो के शब्दों में “पूंजीवादी 
. उद्योग के विकास ने, जिवका अर्थ उत्पत्ति के साधनों पर थोड़े से साहसियों के वग का 

नियन्त्रण है, विश्व भर में प्रबन्ध और श्रम के बीच संघर्ष को बड़ो समस्या को हमारे 
सम्मुख ला दिया है । औद्योगिक अशान्ति, औद्योगिक विवाद व श्रम संघर्ष इत्यादि 
औद्योगिक संघर्ष के ही पर्यायवाची हैं । 


भारत में औद्योगिक संघर्ष को ऐतिहासिक समीक्षा 


भारत में औद्योगिक विकास के प्रथम चरण में ओद्योगिक संघर्ष की समस्या 
नहीं थी, क्योंकि उद्योगपति संगठित तथा शक्तिशाली थे और श्रेमिक संगठित नहीं थे । 
9वीं शत्ताब्दी में औद्योगिक सद्डर्ष का केवल एक उल्लेखनीय उदाहरण मिलता है 
जबकि सन्‌ 877 व सनू 882 में क्रमश: एम्प्रेस मिल नागपुर तथा बम्बई की एक. 
सूती मिल में औद्योगिक सद्भर्ष हुए। परल्तु प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ ही श्रमिक्रों ने 
हड़ताल को एक महत्त्वपूर्ण अस्त्र के रूप में अपनाया । सन्‌ 920 में 2 हड़तालें हुई 
जिनमें 5 लाख श्रमिकों ने साग लिया । सन्‌ 922 में 396 हड़तालें हुई जिनमें 6 


... लाख श्रमिकों ने भाग लिया । केवल सन्‌ 928 और 980 के बीच बहुत-सी हड़तालें 


. और झगड़े हुए, क्योंकि श्रमिक सद्ठ आन्दोलन प्र साम्यवादियों का नियस्त्रण था और 
वे पूजीवारी थर्थ-व्यवस्था को हड़तालों द्वारा नष्ठ करना चाहते थे | सत्‌ 949 मे 
शाही श्रम-आयोग नियुक्त हुआ, जिसकी रिपोर्ट ने केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को कुछ, 
वैधानिक कार्यवाहियाँ करने के लिए प्रोत्साहित किया | सन्‌ 930 से सन्‌ 937 तक 
 सामान्यत्त: औद्योगिक क्षेत्र में शान्ति थी । परन्तु सन्‌ 937-39 में हड़तालों का ताँता _ 


.. लग गया जिसका प्रमुख कारण कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बनने के कारण श्रमिक वर में 


चेतना का विकास होता तथा सन्दी काल में कम-की गई मजदूरी को दरों में वृद्धि को 
साँग थी। युद्धकाल में भारत सुरक्षा तियम की धारा 8! (अ) लागू होने के कारण 
_अपेक्षाइत ओऔद्योगिक शान्ति रही । 
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-द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ औद्योगिक सद्चर्षों में बहुत वृद्धि हुईं । उदाहरंण के 
लिए सन्त 947 में ,8]] बार कार्य बन्द हुआ तथा :66 करोड़ दिनों की हानि 
हुई । परन्तु स्वतन्त्रता के बाद, विशेषकर आयोजित विकास के बाद इस स्थिति में 
बहुत सुधार हुआ है । सन्‌ 4957 तथा उसके बाद मूल्यों में तीव्र वृद्धि के कारण 
औद्योगिक विवादों की संख्या अत्यधिक हो गई । सन्त 966 में हड़तालों का एक उम्र 
रूप घेराव सामने आया और साम्यवादियों से प्रेरणा पाकर अनेक घेराव, पश्चिमी 
बच्धाल, केरल व अन्य राज्यों में हुए। सन्‌ 968-69 में तो उम्रवादी मजदूरों ने 
केन्द्रीय आवास निर्माता फेक्ट्री में आग लगा दी और उसमें अनेक अधिकारी जीवित 
जलने से बचे । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत में औद्योगिक संघर्ष का 
अनुमात निम्त तालिका से लगाया जा सकता 


औद्योगिक संघर्ष 





५ क्‍ ह श्रमिक .. जत दिच की 
दर्ष स्डष॑ रख भें भें 

क्‍ दरों को संख्या (लाखों में) हानि लाखों में 
966 2556 . 4-0.. _ * « [98-46 

 4970 ... 2889 9-28 . 205-68 
978 2728 .. 4*70 0 565 आओ 
98] * ]926 [87 5 2260 





औद्योगिक संघं के कारण 
अध्ययत्त की सुविधा की दृष्टि से औद्योगिक सट्डर्ष के कारणों को. हम तोन 
शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन क्र सकते हैं :--- | 
, आथिक कारण 
. 2. प्रबन्ध एवं व्यवस्था सम्बन्धी कारण 
. 3, राजनैतिक कारण 
], आर्थिक कारण द 
औद्योगिक सद्डर्षों के आथिक कारणों के अन्तर्गत निम्तलिखित कारणों का 
समावेश किया जा सकता है :--- | 
। (0) अधिक सजदूरी की साँग--श्रमिक सद्ठर्थों का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण 
अधिक मजदूरी की माँग है । पिछले कुछ वर्षों में मजदूरी में मेंहगाई के अनुपात में वृद्धि 
नहीं हुई है । फलस्वरूप श्रमिकों की क्रय-शक्ति कम हो गई है और उनका जीवन-स्तर 
भी गिर रहा है । अतः अधिकांश औद्योगिक विवाद श्रमिकों द्वारा अपनी मजदूरी में 
वृद्धि करने के प्रयत्नों का परिणाम है | 
(४) बोनस की माँग--मजदूरों में अब यह चेतना आ गई है कि उद्योगों के... 
लाभ में उन्हें अधिक-से-अधिक भाग मिलता चाहिए | क्योंकि यह लाभ सुख्यत: उनके 
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श्रम का फल है। इसलिए कई बार बोतस न सिलने अथवा बोतस कम मिलने के कारण 
भी हड़तालें हो जाती हैं । 

([9) काम करने की दशाएँ--भारत में अनेक औद्योगिक सट्डर्ष, कारखाने के 
अस्वस्थ वातावरण, बुरी गृह व्यवस्था, दोषपूर्ण संयंत्र, काम करने के अधिक घंठे आदि 
बालों को लेकर भी होते रहते हैं । 

(१९) भर्तो पद्ति--भारत में श्रमिकों की भर्ती प्रायः सध्यस्थों के द्वारा को 
जाती है। अतः कभी मध्यस्थों की सहानुभूति में या कभी उनके विरोध में हड़तालें की ._ 
आती है। 

2. प्रबन्ध एवं व्यवस्था सम्बन्धी कारण 

(3) श्रम एवं पूँजी का पारस्परिक सस्बन्ध--जब कसी श्रमिकों को अनुशासन- 
होतता या अन्य बात के लिए काम से निकाला जाता है तो निकाले गए श्रमिकों की 
सहानुभूति में श्रमिक हड़ताल कर देंते हैं | श्रमिकों को पीड़ित करना, श्रमिक सच्ची को 
मान्यता देने से इन्कार करना, मशीन में टूट-फूट करना, श्रमिकों की अशिष्टता अथवा 
अनुशासनहीनता आदि कारण भी औद्योगिक सड्डर्ष को जन्म देते हैं । 

... (])) श्रमिकों की अशिक्षा--श्रमिकों की अशिक्षा व भोलापन का कुछ स्वार्थी 
लोग लाभ उठा कर उनमें पजीपतियों के विरुद्ध वैमनस्य व कटुता के बीज बो देते हैं . 
जिसके कारण भी हड़ताल होती है । 

(9) विवेकीकरण--औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने तथा मित्तव्ययिता के दुष्ठि- 
कोण से कारखानों के विवेकीकरण को योजनाएँ कार्यान्वित की गई, जिनके विरोध में 
भी हड़तालें हुई । द 

(५) प्रबन्धकों का दुव्यंबहार--जब भारतीय प्रबन्धक एवं निरीक्षक श्रमिकों के 
साथ अनुचित एवं असम्मानपूर्ण व्यवहार करते हैं तो वे इसके प्रतिरोध के लिए हड़ताल 
क्र देंते हैं । क्‍ 

(५) सामुहिक सौंदेबाजी का अभाव--भारतीय श्रमिकों व सेवायोजकों के बीच 
प्राय: सम्पर्क का अभाव रहता है, जिसके परिणामस्वरूप छोटी-छोटी बातों पर हड़तालें 
_ हो जाती है। क्योंकि ऐसी व्यवस्था का अभी त्क अभाव था जिससे सेवायोजकों और 
मजदूरों में परस्पर शान्तिपूर्ण बात हो सके । रे 

.... (श) छुदिटियों के लिए तंग करना--जब श्रमिकों को धार्मिक व सामाजिक 
अवसरों पर छुट्टी नहीं दी जाती या उन्हें वेतत सहित अवकाश नहीं दिया जाता तो वे 
हंड़ताल कर दिया करते हैं । द क्‍ हे द 
2 ही क्‍ 3. राजनेतिक कारण 
. भारत में श्रमिक सद्डों का पथ प्रदर्शन राजनैतिक नेताओं हारा किया जाता है 

.._ और भारतीय श्रमिक अशिक्षित होने के कारण बहुकावे में आ जाता है। स्वतन्त्रता 

... प्राप्ति के पूर्व श्रसिकों को हड़तालों का मुख्य कारण राजनैतिक विरोध था | परन्तु द 
.... आजकल नेता प्रायः अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हड़ताल कराते हैं। 
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नीचे तालिका में औद्योगिक सद्भयों का कारण (प्रतिशत में ) दर्शाया गया | 


औद्योगिक संवर्षों के कारण (प्रतिशत में) 
लत्ज-+++++त+तततततत+व....... || 









































कारण 979 ]980 | 98॥ 
], मजदूरी एवं भर्तें 3*6 28-4 | 287 
2, बोबस |. 8-8 7*3 का 7*8 
द 8, कामिक एवं छंटनी क्‍ द का दाक | इक दास 
4, छुट्टी एवं कार्य के घण्टे 2-4 22 | 2-9 
के , अनुशासनद्वीवता एवं हिंसा हे &; 4 89. 02: क्‍ 
हा अन्य शक क 28-9 | 297 
कुल क्‍ | 00-0 बे 00:0 | 00:0 


औद्योगिक सद्भर्षों के कारणों का विश्लेषण करने से ज्ञात होगा कि 98 में 
28-7% झगड़े मजदूरी व भत्ते के कारण थे तथा बोवस आधार पर 7“8% झगड़े थे । 
कारण कुछ भी रहा हो, परन्तु इससे समय हानि में वृद्धि हुई । 
इण्डियन इन्स्टीद्युद ऑफ मंनेजमेण्ट, कलकत्ता में दिसम्बर 970 में आयो- 
जित एक विचार गोष्ठी में भारत भें औद्योगिक सम्बन्धों की समस्या के निम्नलिखित 
कारण बताए गए हैं! 





4, (47067]66, 7, ऐप, : [7/67(४८४४६ (6. [एतधंग ए७बा0णा5 
जपिवां0प वा. तब (7गतीना 7.ब90प7 उठ्परणबी, उक्षापद्क्‍ाए 972, 
9, । 3-4 4. ) 


यह औद्योगिक सम्बन्ध : औद्योगिक संघर्ष 





सार्वजनिक उपक्रमों के प्रशास- तिजी क्षेत्र के प्रशासकीय | सरकारी विभागों के क्‍ 
कीय अधिकारियों दारा अधिकारियों, द्वारा प्रशासकीय अधिकारियों 
तैयार सूची तैयार सूची. | ढारा तैयार सूची 





() डिपूटेशन पर प्रबन्धकों () श्रम सल्डों में आन्तरिक () निजी क्षेत्र के सेवा- 
की नियुक्तिके कारण निश्चित और पारस्परिक प्रतिस्पर्धा योजकों का संकीर्ण दुष्टि- ' 
वायदों (०७० ए्रपंधगा७॥) 5 कोण । 8 
का अभाव। * ज ०७ अं मिल 
(2) राजनीति का प्रभुत्त । (2) श्रम द्वारा समझौता (2) श्रम सल्लों में पारस्परिक 
दस | . एवं अनुबंधों का उल्लंघन । एवं आंतरिक प्रत्तियोगिता [ 
(3) निजी क्षेत्र द्वारा अधिक (3) अत्यधिक सरकारी (3) श्रम तीति का हमेशा 


मजदूरों दिया जाना । हस्तक्षेप । प्रभावशाली न होना। 

(4) आदर्श सेवा योजना की (4) अतिरेक श्रम को (4) राजनैतिक दलों द्वारा 
धारण का स्पष्ट न होना । निकालना । . श्रम का शोषण । जो 
' (5) सार्वजनिक उपक्रमों में (5) श्रम की माँग में (5) राजकीय हस्तक्षेप की 
अम सम्बन्धी निर्णय लेने में निर्तर वृद्धि । सीमा का परिभाषित न 
ओऔपचारिकताओं के कारण... होना। 

विलम्ब होना । ््ि द 


(6) सार्वजनिक क्षेत्र में (6) श्रम सँघों का राज- (60) कार्य कुशलता और 
अहुसदन्त्र उपक्रमों का होगा नेतिक उद्देश्यों के लिए उत्पादकता वृद्धि पर जोर 
और विभिन्न संयन्‍्त्रों में पृथक योग होना । दिया जाना । 
ओर विरोधी नीतियाँ होना । न मर 
(7) अधिकारों का कम (7) श्रमिकों एवं प्रबंधकों (7) सरकार द्वारा 
भारापएंण ( /00८४४४०० ) का परस्पर विरोधी दृष्टि- चियस्त्रित उद्योगों में अनु- 
होना । कोण । हक शासन हीनता । 
(5) संचालक मण्डलों में श्रम (8) उत्पादकता को प्राथ- 
.. संघ नेताओं के प्रतिनिधित्व मिकता न देना । 

का अभाव । आह 
(9) संसद या सम्बन्धित... 
मंत्रालय द्वारा अत्यधिक 
 इस्तक्षेपव - ४ 7 
.. (0) विभिन्न सार्वजनिक. 
उपक्रमों में विभिन्‍्त सेवा... 
दशाएँ । 3. हम 
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(!) न्ोककी की अधिक 
सुरक्षा । 

(।2) सरकार द्वारा प्रबन्धन 
. का समर्थन न किया जाता । 
(3) पुरस्कार अथवा दण्ड 
व्यवस्था का अभाव या अप्रभाव- 
शील होना । 





. ओद्योगिक संघर्षों के प्रभाव या परिणाम 

औद्योगिक संघर्षों का सीमा परिणाम हड़ताल' या तालाबन्दी होता है जिससे 

उत्पादकों, श्रमिकों व राष्ट्र सभी को हावि होता है, जैसा कि आगे के विवरण से स्पष्द 
हो जायेगा :-- 

!, उत्पादकों के लिए हानि--औद्योगिक्‌ संघर्षों के कारण उत्पादकों को निम्न 
हानियाँ उठानी पड़ती हैं :--- 

($) उत्पादन घटना--जब किसी उद्योग भें हड़ताल या तालाबन्दी हो जाती है 
तब उत्पादन कार्य में रुकावट पड़ती है, जिसमें उत्पादन की मात्रा कम हो जाठी है ।. 
. राष्ट्रीय-लाभांश व प्रति व्यक्ति आय घटती है । 

(४) अनुशासनहीनता--हइ्ताल-ग्रस्त उद्योग में अनुशासन व्यवस्था समाप्त होः 
जाती है । हड़तालों द्वारा उत्पन्त अनिश्चितता के वात्तावरण में अनेतिकता को प्रोत्सा- 
हन मिलता 

(॥7) अधिक सहायक व्यय--ओद्योगिक संघर्ष के कारण उत्पादक को उत्पादन 
कार्य बन्द रहने के कारण एक तो सम्भावित लाभ से वंचित रहना पड़ता है दूसरी ओर 
सहायक खर्च, जैसे---कारखाना भवन्र का किराया, पूँजी का ब्याज, ऊँचे पदों पर काम 
करने वाले कर्मचारियों का वेतन आदि भी देवा पड़ता है । द 

(५) श्रम और पूँजी के बीच घणा--हड़तालों के कारण सेवायोजक श्रमिकों 


. को घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं, जिससे श्रम और पुजी के बोच की खाई और भी 


गहरी हो जाती है । फलत: अओोद्योगिक उत्पादन कुप्रभावित होता है । 

' 2, श्रमिकों के लिए हानि---औद्योगिक संघर्ष का सबसे बुरा प्रभाव श्रमिकों 
पर पड़ता है । हड़ताल हो या तालाबन्दी, श्रमिकों को उतने समय बेकार बेठे रहना 
पड़ता है । उन्की मंजदूरियाँ वैसे ही कम होती हैं और कुछ दिन वेतन न मिलना तो. 
उनके लिए बहुत ही कष्टदायक होता है । मजदूरी के अभाव में श्रमिक व उनके आश्वितों: 
को पूरी खुराक न मिलने के कारण स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनका पारि- 
वगरिक्‌ जीवन छिन्न-भिन्‍्न हो जाता है । श्रमिकों में अनैत्तिकता, नैराश्य व अन्धकार की! ._ 
भावना जागृत हो जाती है । द 

« « हड़तालों की असफलता में श्रमिकों को और भी विषम परिस्थिति का सामना. 
करता पड़ता है । क्योंकि इसके परिणामस्वरूप श्रमिकों को अपने सज्भुठत् के प्रति आस्था के 
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कमर हो जातो है और इससे श्रम संघ आन्दोलन को गहरी चोट पहुँचती है । एकता के 
अभाव में मिल मालिक भी मनमानी करते हैं । न्‍ 

(अ) समाज व राष्ट्र के लिए हानि, सामाजिक अव्यवस्था---हड़तालों व ताला- 
'बन्दियों के फलस्वरूप खामाजिक वातावरण दूषित हो जाता है और समाज में 
अनिश्चितवा और असुरक्षा छा जाती है । 

(ब) जनसाधारण के लिए संकट--रेल, डाक, तार, पानी, बिजली आदि से 
सम्बन्धित संस्थानों में हड़ताल होने की दशा में जनसाधारण को बड़ी असुविधा हो 


च् 


जाती है। क्योंकि ये जीवन की आवश्यक सेवाएँ हैं। कभी-कभी हड़तालों के परिणाम- 
स्वरूप वस्तुओं की पूत्ति कम होने से मूल्यों में वृद्धि हो जाती है और चोर बाजारी जैसी 
समाज विरोधी प्रवृत्तियाँ सक्रिय हो जाती है । - 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि औद्योगिक संघर्षों में श्रमिक, मालिक व राष्ट्र 

को अपार क्षति होती है, परन्तु इसके कुछ अच्छे परिणाम भी होते हैं, जैसे---(अ) 
अमिकों में पारस्परिक सहयोग बढ़ जाता है। (ब) श्रमिकों को आवश्यक मजदूरी, 
बोनस व अल्य सुविधाएँ उपलब्ध हो जाती हैं। (स) कार्य करने की दशाओं में सुधार 
होता है और काम करने के घण्टों में कमी आती है। (द) मिल मालिक जागरूक रहते 
हैं एवं शोषण के पृग बहुत सोच-समझ कर रखते हैं।... क्‍ 

द औद्योगिक संघर्षों के निपटारे के लिए व्यवस्था 

सन्‌ 947 के औद्योगिक संघर्ष कानून, जिसका संशोधन 956 भें हुआ, के 
अन्तर्गत औद्योगिक संधर्षों के निपटारे के लिए भारत में निम्न व्यवस्था है :--- 

!, कारखाना समिति (४०६६६ 2००0॥॥०९४)--प्रत्येक कारखाने में अच्छे 
औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए कारखाना समितियाँ बताई गई हैं, जिनमें 
'अमिकों व सेवायोजकों के बराबर-बराबर प्रतिनिधि रहते हैं । इन समितियों का उद्देश्य 
श्रमिकों एवं मालिकों के मध्य दैनिक जीवन में उत्पन्न होने वाले छोटे-मोटे झगड़ों को 
रोकवा और अच्छे पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करना है । 

2. समझोता अधिकारी ( 0०7त्राब्र807 0/70८५ )--समझौता अधिकारी 
. श्रमिक व सालिक दोतनों पक्षों को इकट्ठा लाकर प्रारम्भ में ही झगड़े को निपटाने का 
: प्रयत्व करते हैं । यदि दोनों पक्षों भें समझौता हो जांता है तो दोनों पक्ष इस प्र 
हस्ताक्षर कर देते हैं और यह समझौता दोवों पक्षों को मानना पड़ता है । यदि समझौता 

अधिकारी के प्रयत्त असफल रहते हैं तो वह अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज देता. 
_ है। तत्पश्चात्‌ सरकार झगड़े को समझोता मंडल या जाँच न्यायालय को सौंप देता है । 
*.. 3. समझोता का सुलह मंडल (६ 80406 ७ 2०7त्रांब0 )-सरकार 
_ औद्योगिक संवर्षों को निपठाने के लिए एक मंडल भी नियुक्त कर सकती है जिसमें एक. 
_ चेयरमैन और दो-चार सदस्य होते हैं । उनकी संख्या सरकार निर्धारित करती है । 
सदस्यों में मालिकों तथा श्रमिकों के बराबर-बराबर प्रतिनिधि होते हैं। समझौता 
“मण्डल को दो माह के अन्दर ही समझौते का अपना श्रयत्त समाप्त करना होता है। 

उसे भी अपनी सफलता या असफलता के सम्बन्ध में सरकार को रिपोर्ट देनी पड़ती है । 
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4, जाँच न्यायालय ( 0०फएा ण॑ एापृर्ण/५ )--जब कोई औद्योगिक संघर्ष: 
समझौता अधिकारियों या समझौता मंडल द्वारा नहीं निपटाया जा सकता तो इसे जाँच 
न्‍्यायालय में भेज दिया जाता है। इस प्रकार के न्यायालय में एक या दो स्वृतन्त् 
व्यक्ति होते हैं । यह जाँच न्यायालय ओद्योगिक संघर्ष के बारे में आवश्यक जाँच कर 6 

माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रेषित कर देता है। 
द 5, ओझौगिक न्यायालय ( ]700+02 'पणा३) )--अन्त में सरकार 
झगड़े पर अपना निर्णय देने के लिए अपना मामला ओद्योगिक न्यायालय को सौंप 
सकती है, अर्थात्‌ औद्योगिक न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होता है । ये न्यायालय दो 
प्रकार के हैं :-- 

प्रथम राज्य औद्योगिक ट्रिब्युतल और द्वितीय राष्ट्रीय औद्योगिक टि्युनल |. 
राज्य औधोगिक टि्ब्युनल का अध्यक्ष हाईकोर्ट का एक जज होता है और इसे मजदूरी, 
बोतस, लाभ-विभाजन भादि सम्बन्धित झगड़ों पर निर्णय देने के लिये कहा जाता है । 
राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्युनल की नियुक्ति केद्वीय सरकार द्वारा की जाती है। इसे ऐसे 
विवाद सौंपे जाते हैं जो या तो राष्ट्रीय महत्त्व के होते हैं या ऐसी ओद्योगिक इकाइयों 
से सम्बन्धित होते हैं जो एक से अधिक राज्यों में स्थिति हों । इनका निर्णय दोनों पक्षों 
को मानना अनिवार्य है । 

द उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि औद्योगिक संघर्षों को सुलझाने के लिए 

स्थापित की गई व्यवस्था में ऐच्छिक समझौता (एण्रा,ाए ए०्रा००) तथा 
मध्यस्थत्ता (१४८०४४४०॥), अनिवार्य समझौता (ए०णएएण5०7४ 87ग्रशन्वांगा) व 
अदालती निर्णय (30]70;02४07) सम्मिलित हैं. । 

पिछले कुछ वर्षों में निम्न दो व्यवस्थाएँ भी औद्योगिक झगणड़ों के समाधान के- 
लिए लोकप्रिय हुई हैं :--- क्‍ .. *- 

], संयुक्त प्रबन्ध (707 १४७॥9877०7.)--सरकार का यह विचार है कि 
श्रमिकों को प्रबन्ध कार्य से सम्बन्धित करना चाहिए और इसलिए यह सभी उद्योगों 
सें संयुक्त प्रबन्धों की स्थापता की सिफारिश करती है। जहाँ कहीं भी संयुक्त प्रबन्ध 
प्रिषदे स्थापित की गई हैं उन्से औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे हो गए हैं । तृत्तीय व चतुर्थ 
योजना के भन्‍्तर्गत्त इस योजना को विस्तृत रूप से अपनाए जाने का कार्यक्रम रखा 
गया । सन्‌ 960-6 तक बह योजना 23 कारखानों द्वारा अपनाई जा इंको थी ओर 
 5 अन्‍य कारखाने इसे अपनाने के लिए तैयार थे । हर 5 

.._ 2, रचनात्मक सहयोग (एणाञापलार० (०-णएशथां ०0)--इसके अन्तर्गत 
निम्न सम्मिलित हैं--उद्योग में अनुशासत संहिता ( ९०46 रण 80906 39 
[7008779 ), आचरण संहिता ( (००१6 ण (०070प्रणं ), औद्योगिक संधि प्रस्ताव 
( [80परछ9 77०७ रि०४०ए०१ ) तथा त्रिदलीय कास्फ्रेन्स ( एसएश्ाप्रो6: 
(०००5 ) । इसके अनुसार श्रमिक और सेवायोजक कारखाने के अन्दर 
पारस्परिक सहयोग एवं विश्वास से स्वस्थ वातावरण बनाए रखेने का निश्चय कर 
लेते हैं और आपसी संघर्षों को पारस्परिक परामर्श ओर समझौते द्वारा निपटाने का 
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प्रयास करते हैं । जून सतु 958 में अनुशासन संहिता के अपनाए जाते के उपरान्त 
औद्योगिक सम्जन्धों में बहुत सुधार हुआ है । अनुशासत संहिता में निम्वलिखित बातें 
उम्मिलित हैं :--- 
(3) बिना उचित नोटिस के तालाबन्दी व हड़ताल नहीं को जा सकती । 
(॥)) विभिन्‍न दलों को बिना एक दूसरे से परामर्श किए कोई एक पक्षीय कार्य- 
बाहो नहीं की जा सकती । 
... (9) धीरे कार्य करो? की वीति नहीं अपनाई जाएगी और न ही जान-बूझकर 
सम्बन्ध या सम्पत्ति को क्षति पहुँचाई जाएगो। द 
((५) दोनों पक्षों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कारखाने 
की औद्योगिक शान्ति भंग हो । 
अनुशासन संहिता के तुरन्त बाद ही औद्योगिक शान्ति प्रस्ताव अपनाया गया 
जो औद्योगिक संवर्षों को दूर करने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ । 
नवम्बर सब 965 में औद्योगिक संघर्ष कानून में संशोधन किया गया, जिसके 
अन्तर्गत श्रेमिकों को नौकरी से अलग किए जाने के सम्बन्ध में अधिक सुरक्षा प्रदान की 
शुई और इसको अवहेलता करने पर जुर्माने को ओर कड़ा किया गया । 
क्‍ निष्कर्ष --भारत के आथिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक 
क्षेत्र में शान्ति बनी रहे । श्रमिकों को उचित मजदूरी देकर कार्य की दशा में सुधार 
क्रके और प्रबन्ध में भागीदार बनाकर उन्हें उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए । 
हात्मा गाँधी के शब्दों में, “नौकर और मालिक के सम्बन्धों को स्वार्थ की भावना से 
आबद्ध न होकर एक दूसरे के सुख की भावना पर तिर्भर होना चाहिए । लेन-देत को 
तीति पर स्थिर न होकर पारस्पत्कि सहानुभूति पर स्थिर रहना चाहिए ।” मजदूर 
और उद्योगपति दोनों ही एक ही मार्ग के दो राही हैं, एक रथ के दो चक्र हैं और एक 
खाबतवा के दो साधक हैं। इनके पारस्पंरिक सम्बन्ध अच्छे होने चाहिए, ताकि संघर्ष 
शीघ्रातिशीत्र समझौते द्वारा निपटाया जा सके। इसी में देश को व श्रमिकों तथा उद्योग- 
_ 'पृतियों को भलाई नि 
. श्रम और पूंजी के मध्य शान्ति पूर्ण सम्बन्धों की स्थापना के लिए निष्कर्ष रूप 
में तिम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं । 
... _], श्रम प्रबन्ध सम्बन्ध के बारे में सभी प्रमुख सूचनाएँ प्रकाशित करने की नीति 
अपनादी चाहिए मर  ह 


2, सेवायोजकों एवं प्रबन्धकों के बीच समय-समय पर संयुक्त सम्मेलनों की 
व्यवस्था होवों चाहिए ताकि यदि सेवायोजकों और श्रमिकों के बीच किद्ती प्रकार की 


द ४ अग्रलतफहमी है तो वह दूर हो जाय ॥ 


3, श्रमिकों को न्‍्यायोचित्त मजदूरी देने की दुढ़ चीति .अंपनानी चाहिए 
झगड़ों का एक मुख्य कारण मजदूरों और मेहगाई की विषसता है। मूल्य बढ़ते हैं 
परन्तु उसके अनुरूप मजदूरी में उसी. अनुपात में वृद्धि चहीं होती । यद्रि खाध-तौर से 
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महगाई के भत्ते में मूल्य स्तर के आधार पर वृद्धि हो तो यह समस्या हल हो सकती 


है । 

4, श्रमिक के असन्तोष को दूर करने में श्रम-कल्याण के कार्य का बड़ा सहयोग 
शहता है । श्रम-कल्याण को सुविधाएँ उपलब्ध होने से एक तो मजदूर के चरित्र का 
विकास होता है और वह अधिक उत्तरदायी तथा अनुशासित होता है और साथ ही 
उसके मन में उद्योगपति के लिए कट्ुता भी कम होती है । 

.... 5, अखिल भारतीय स्तर पर एक विस्तृत सामाजिक सुरक्षा योजना बनायी 

जाती चाहिए । 

कु 6, मजदूर एक जीवित प्राणी है उसका एक व्यक्तित्व होता है, भावनाएँ और 
समस्याएँ होती हैं, उनको समझकर ही प्रबन्धकों को उनसे व्यवहार करना चाहिए । 
आज के युग में औद्योगिक मनोविज्ञान में यह एक महत्त्वपूर्ण विषय है । 
कै 7, श्रमिकों को जीवन सुखी हो इसके लिए उन्हें कानूची संरक्षण मिलता 
चाहिए । ५. रह 
8. जो श्रमिक अपनी दशा में सुधार करने के उत्सुक हैं उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण 
देने की व्यवस्था करनी चाहिए । 

9. औद्योगिक उत्पादन से सम्बन्धित सभी विययों में श्रमिकों का सहयोग लेना 

चाहिए । 

0, जहाँ तक व्यावहारिक हो वहाँ तक श्रमिकों को लाभ में भाग देने की 
व्यवस्था करनी चाहिए । 

]], श्रमिक्नों को बढ़ता हुआ रोजगार मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए । 

2, स्व॒तन्त्र संधों के लिए वास्तविक, सामुहिक्त सोदेबाजी की व्यवस्था होनी 
चाहिए । | 
3, शिकायतों के गम्भीर रूप धारण करने के पहले ही उसके लिए उपयुक्त 
व्यवस्था होती चाहिए । शिकायतों पर कार्यवाही करते समय निम्नलिखित सिद्धान्तों को 
ध्यान में रखना चाहिए---(अ) शिकायत सुनने का स्थान शाल्तिपूर्ण एवं एकाकी होवा 
चाहिए । (ब) श्रमिक को अपने ढद्ध से अपनी शिकायत करने का अवसर देना चाहिए 
(स) शिकायत करने वाले कर्मचारी को शिकायत सुने जाने की अवधि में सन्तुष्ट रखने 
के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए। (द) यदि शिकायत सुनने वाला अधिकारी अपना 
निर्णय तत्काल नहीं देता तो उसे पीड़ित श्रमिक को यह बतला देना चाहिए कि वह 
अगला कृदम क्या और कब उठाएगा । इससे वह अनुभव करने लगेगा कि प्रबन्ध उसके 
मामलों में न्‍्यायोचित व्यवहार को तत्पर हैं । 

4, समाज की अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तत किया जावा चाहिए अर्थात्‌ समाज- 
बाद की स्थापता की जानी चाहिए। समाजवाद में उत्पादन लाभ के लिए पहीं समाज 
के कल्याण के लिए किए जाते हैं। अतः इसमें व्यक्तिगत लाभ के लिए शोषण का प्रश्न 
. नहीं होता ।. द ही 
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. परीक्षा-प्रश्न 
], भारत में औद्योगिक संघर्षों के प्रमुख कारण व्या हैं ? ओद्योगिक शांति की 
स्थापता के लिए वया कदम उठाए जा रहे हैं ? 
| औद्योगिक विवादों को तय करने के लिए कानून में वया उपाय निर्धारित 
किया गया है ? विस्तार से बतलाइए 
3, “यदि भारतीय मजदूर कारखानेदारों से मिलकर उत्पादन में वृद्धि नहीं 
करेंगे तो इससे केवल समाज को ही नहीं, बरत्‌ उन्तके अपने हितों को भी हावि पहुँ- 
चेगी ।”? इस कथन का विश्लेषण कीजिए । द 
4. “हड़ताल मजदूरों के शस्तालय में अन्तिम शस्त्र होता चाहिए ।” पूर्णतः 
व्याख्या कीजिए 
5, भारत में ओद्योगित अवनति के क्‍या कारण रहे हैं? वया आप चतुर्थ योजना 
के अन्तगंत ओद्योगिक सम्बन्धों के अच्छे होने की आशा करते हैं सकारण उत्तर 
दीजिए । 


29 
शअम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा 


([,३400प7 (थॉशि8 480 9009] 860प0४69 (6६६प7८४) 
श्रम कल्याण का अरथें--श्रम कल्याण शब्द का प्रयोग विविध अर्थों में किया 
गया है। विस्तृत अर्थ में श्रम कल्याण के अ्तर्गत सरकार, उद्योगपत्ति एवं श्रम सल्छ- 
उनों द्वारा कारखाने के अन्दर और बाहर प्रदान की जाने वाली समस्त सुविधाएं 
_अम्मिलित होती हैं, जिससे श्रमिकों को सामाजिक एवं मानसिक उन्नति होती है। परल्तु. 
संकुचित परिभाषा में केवल सेवायोजकों द्वारा सम्पन्त किए जाने वाले ऐच्छिक कार्य 
आते हैं। श्रम कल्याण के अर्थ को अच्छी प्रकार समझने के लिए कुछ विशिष्द विद्वानों 
द्वारा दी गई परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं--- 
द (7) कु० ई० टी० कैलो--- श्रम कल्याण से तात्पर्य किसी फर्म द्वारा श्रमिकों 
के व्यवहार और कार्य के लिए कुछ नियमों का अपनाया जाना है ।” 
(9) सर एडबर्ड केटन--- श्रम कल्याण का अर्थ श्रमिकों के सुख, स्वास्थ्य 
और समृद्धि के लिए उपलब्ध की जाने वाली दशाओं से है ।” 
द (9) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सद्ध--- श्रम कल्याण से ऐसी सेवाओं और सुविधाओं 
को समझा जाना चाहिए जो कारखानों के अन्दर या निकटवर्ती स्थानों में स्थापित को 
गई हों ताकि उनके काम करने वाले श्रमिक स्वस्थ और शान्तिपूर्ण परिस्थितियों में 
अपना काम कर सके और अपने स्वास्थ्य तया नेतिक स्तर को ऊचा उठाने वाली सुवि- 
थाओं का लाभ उठा सके ।”! 
इस प्रकार श्रम कव्याण का एक व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है । इसके 
अन्तर्गत सरकार, उद्योगपति तथा श्रम संगठनों द्वारा कारखानों के अन्दर तथा बाहर 
अदान की जाने वाली सुविधाएँ सम्मिलित हैं जितका उद्देश्य श्रमिकों को शारीरिक, 
गैड्धिक तथा नैतिक उत्थान करना होता है । क्‍ 
द श्रम कल्याण का महत्व... 
(भारत में श्रम कल्याण कार्ये की आवश्यकता) 
._१., औद्योगिक शान्ति की स्थापता--श्रम कल्याण औद्योगिक शान्ति की स्था- 
'पना में सहायक होते हैं व्योंकि जब श्रमिक को इस बात का अनुभव होने लगता है कि 
सेवायोजक और राज्य उत्तके ही कल्याण के लिए अनेक योजनाएँ कार्यान्वित्त कर रहे हैं 


ग--] | 
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तो उन्तके मन में एक स्वस्थ भावना पैदा हो जाती है जो औद्योगिक सम्बन्धों को मधुर. 
बनाए रखती है । 

2  श्रप्रिक के उत्तरदात्यिव में वृद्धि--श्रम कल्याण कार्य की व्यवस्था से 
श्रमिकों को यह अनुभव होने लगता है कि वे भी उस उद्योग के एक हिस्सेदार हैं, इस- 
लिए वे उच्च संस्था के विकास में विशेष रुचि लेने लगते हैं । 

द 3, श्रप्तिकों को प्रवासी प्रकरंत को बदलना और ओद्योगिर जीवन के श्रति 

आकषण उत्पन्त करना चाहिए---भारतीय औद्योगिक श्रमिक बगरों में आकर्षित होकर 
आयें और स्थायी रूप से रहें, इसके लिए आवश्यक है कि औद्योनिक केन्द्रों में उनके 
.._ लिए भोजन, मकान व मनोर॑जन को सुविधाएँ बढ़ा कर आकर्षण उत्पादन किया जाय | 
ह 4, कुशलता में वृद्धि--क त्याण-कार्य से श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती 
है । क्योंकि अनेक प्रकार से उत्तका मानसिक और बौद्धिक विकास होता हैँ तथा उन्की 


कई परेशानियाँ दूर हो जाती हैं । 
5. कल्याण कार्यों का सामाजिक मह्व--अ्रम-कत्याण-कार्यों के द्वारा सामा- 


जिक लाभ भी होते हैं, जैसे केल्टीन की व्यवस्था, जहाँ श्रमिकों को स्वच्छ और सन्‍्तु- 
ल्रित भोजन मिल सकता हो, श्रमिकों के स्वास्थ्य में सुधार करती है । स्वस्थ मनोरंजन! 
के द्वारा उसकी बुरी आदतें जैसे मदिराप॑न, जुआ खेलना आदि दूर हो जाती हैं तथा: 
उनमें स्वस्थ व आदर्श चारित्रिक विकास होता है । द 
. 6, अन्य लाभ---(3) श्रम कल्याण कार्यों से श्रमिकों को अनुपस्थिति की दर 
जाती है । (४) कल्याण कार्य की व्यवस्था, श्रम एवं पूं जी की माचसिन क्रांति. 
के द्वारा उनके हृदय परिवर्तत का एक श्रेष्ठ साधन है। (॥॥) उन बागान उद्योगों में 
जो एकान्त स्थानों में स्थिति हैं, विशेष रूप से कल्याण कार्यों की आवश्यकता होती है 
जहाँ यातायात व दैविक उपयोग की वस्तुओं की व्यवस्था करनी होती है । 
भारत में कल्याण कार्य 


भारत में जो श्रम कंल्याण कार्य किए गए हैं, उनका हम चार शीर्षकों के अन्त- 
गत अध्ययन क्र सकते ह । 
() केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा कल्याण कार्य 
.... (आ) केन्धोय सरकार द्वारा--ढिंतीय महायुद्ध से पहले तक केन्द्रीय सरकार ने 
औद्योगिक श्रमिकों के कल्याण हेतु बहुत हो कम कार्य किये थे । द्वितीय महायुद्ध के बाद. 
विशेषकर स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त, केन्द्रीय सरकार ने श्रम कल्याण कार्यों में क्रिया- 
_ त्मक रूप से भाग लेना आरम्भ कर. दिया है । केन्द्रीय सरकार के प्रयत्नों पर संक्षिप्त 
रूप से प्रकाश नीचे डाला जा रहा है-... 
() सन्‌ 948 ई० के कारखाना अधिनियम, सन्‌ 952 ई० के खाब अधि- 
. तियम तथा सन्‌ 85 के बागात अधिनियंस में सेवायोजकों के लिए यह अनिवार्य क्र 
दिया गया कि वे अपने संस्थानों में श्रमिकों के लिए कैल्टीन, आरास-गृह, चिकित्सा 
आदि की व्यवस्था करें । 500 या अधिक श्रमिकों वाले सभी कारखानों में श्रम कल्याण 


श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा द .. 6 


अधिकारी की नियुक्ति को भो अनिवार्य बना दिया गया है। इन अधितिययसों में श्रम 
कल्याण के कार्यों प्र अलग से एक अध्याय रखा गया है और उसमें वरणित कल्याणकारीः 
कार्यो की व्यवस्था करना अनिवार्य बनाया गया है । 

(#) सन्‌ 946 में कोयले की खानों में कार्य करने वाले मजदूरों के कल्याण 
के लिए एक कोयला खान श्रमिक कृत्याण कोष स्थापित किया गया, जो श्रमिकों की 
शिक्षा, चिकित्सा तथा मत्तोरंजन आदि को सुविधा की व्यवस्था" करता है । 

(0) मोटर यातायात में कार्य करने वाले श्रमिकों के कल्याण तथा उनके कायेः 
करने की दशाओं में सुधार करने के लिए एक मोटर यॉतायस्‍्त श्रमिक अधिनियम: 
बचाया गया । 

(।४) सन्नू 945 में अबरक खान-श्रम-कल्याण कोष अधिनियम पारित किया 
गया । इस कोष के द्वारा कई प्रारम्भिक स्कूल खोले गए हैं, बच्चों की छात्रवृत्तियाँ: 
मिलती हैं तथा पुस्तक निःशुल्क दी जाती हैं । 

(५) लोहे की खानों में कार्य करने वाले मजदूरों के कत्याण के लिए सन 96॥ 
में ए४७ ह07 076 १४065 .800ण० ज्ञा८ा४॥०७ (८६६ ४2८६, 96] बत्ताया 
ग्रया । 

(४) बागानों में काम करते वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए ए]ब्रगाभा075 
[,00077 ७०, 96] में व्यवस्था की गई है । 

(था) सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए 
कोष प्रारम्भ किए हैं, जिनके द्वारा श्रम-कल्याण-कार्यों की वित्तोय व्यवस्था की 
जाती है। 

(शा) ग्रेच्युटी भुगताव कानून 972--इस कानून में श्रमिकों और कर्म- 
चारियों को सेवा निवृत्त होने के बाद एक सुश्त आथिक सहायता के रूप में मिलने 
वाली धन सम्बन्धित श्रसिक ओर कर्मचारी के लिए एवं उनके परिजनों के लिए बहुत 
ही उपयोगी साबित होगा । 

(5) कारखातनों, बागानों तथा डॉव्स में काम करने वाले श्रमिकों को श्रमवीर 
की उपाधि से उनके द्वारा, सराहनीय कार्य करने की मान्यता के रूप में, विभूषित किया 
जाता है । इस योजना के अन्तग्त 97-72 में 20 श्रमिकों को क्षमवीर उपाधि दी. 
भई । 

(2) प्रथम, द्वितीय, तृत्तीय, चतुर्थ व पाँचवीं पंचवर्षोग योजना, में 6,8,29,- 
7]-] तथा !45 करोड़ की व्यवस्था श्रम तथा श्रम कव्याण हेतु को गई है तथा: 
कल्याण के विविध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम चलाए गए है । 

(5) भारत सरकार ने एक ऐसी योजना भी शुरू की है जिसके अनुसार 
श्रमिकों की काम करने की दशाओं का सर्वेक्षण किया जाएगा। इसका उद्देश्य सही . 
स्थिति की जानकारी प्राप्त करके कल्याण कार्य की व्यवस्था करा है। | 

(ब) राज्य सरकार हारा--राज्य सरकारों द्वारा भी श्रम कल्याण के क्षेत्र में 
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सराहतीय कार्य किये जा रहे हैं। स्थानीय परिस्थितियों को ध्यात में रखते हुए राज्य 
सरकार ने श्रम कल्याण के लिए आवश्यक अधिनियम ;बनाए हैं। अधिकांश राज्य सर- 
कारों द्वारा श्रम कल्याण केद्ध स्थांपित किए गए हैं जिन्तमें श्रमिकों को शिक्षा व व्यायाम- 
शाला, वाचवालय, पुस्तकालय व मत्तोरंजन आदि की व्यवस्था की जाती है । कुछ राज्यों 
के अन्तर्गत कार्य करने वाले श्रम कल्याण केन्द्रों की संस्था व उनके द्वारा आयोजित की 
गई विभिन्न प्रकार को क्रियाओं का विवरण नोचे सारणो में दिया जा रहा है । 

कुछ राज्य सरकारों द्वारा संचालित कल्याण केन्द्र 


अल भुअााााााााााााआााााााभाााााएभएए्एभआाशाशश॥रणशाशथआआ७७७७७ शरण श्र का शक 
राज्य का नाम कल्याण केन्र की संध्या आयोजित किय गये कायंक्रम 


(!) उत्तर प्रदेश 7 श्रव् कल्याण केछ तथा चिकित्सा सहायता, वाचनालय, पुस्त- 
दो बाल मनोरंजन केत्र .कालय, आपन्तरिक व बाह्य खेल, 
सिलाई, कढ़ाई, बुताई बनाने का 

क्‍ ध प्रशिक्षण तथा मनोरंजन सुविधाएँ । 
(9) महाराष्ट्र 72. वाचनालय व पुस्तकालय, आच्तरिक _ 
व्‌ बाह्य खेल-कूद, व्यायामशाला, हाथ 
.. करवा उद्योग प्रशिक्षण, शिशु शिक्षा | 
(3) मध्य प्रदेश 33 द वाचनालय व पुस्तकालय, आन्तरिक 
.. व बाह्य खेल-कूद, प्रोढ़ शिक्षा, सांस्क्- 

क्‍ तिक कार्यक्रम, मनोरंजन । 

(4) राजस्थान . 29 वाचनालय एवं पुस्तकालय, चिकित्सा 
सम्बन्धी सहायता, मातृत्व एवं शिशु 
कल्याण सुविधाएँ, प्रोढ़ शिक्षा, हाथ 
क्रधा उद्योग का प्रशिक्षण आदि | 


(5) गुजरात... 28 ह मनोरंजन एवं शेक्षिक सुविधाएँ । 
(6) बिहार “82 मनोरंजतात्मक तथा सांस्कृतिक गति- 
३ द विधियाँ, खेल-कुद, शिल्प सम्बन्धी 
प्रशिक्षण । 
 (7)पंजाब.... 2! पुस्तकालय एवं वाचनालय, आन्तरिक 


व बाह्य खेल-कूद, मनोरंजनात्मक तथा 

शेक्षणक सुविधाएँ, स्त्री श्रमिकों के 

हम कद आम आह । ह लिए सिलाई बुनाई । दर 

(8) मैसूर... 46.... वाचनालय, पुस्तकालय, खेल-कूद, 

3 83 यु 2 .. व्यायामशाला, हाथ करधा उद्योग का 
प्रशिक्षण, सिलाई सम्बन्धी प्रशिक्षण । 
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(2) सेवायोजकों द्वारा किया जाने वाला कल्याण काये 

यद्यपि भारतीय उद्योग श्रम-कंत्याण कार्यों के प्रति उदास्ोन रहे हैं, परन्तु हाल 
के वर्षों में कल्याण सुविधाओं का आयोज्न करने सें सेवायोजकों ने बदुत्त प्रगति की है । 
विरिगन उद्योगों में रेवायोजवों द्वारा रूस्पस्त विविध कार्यो की संक्षिप्त व्यास्या नीचे 
प्रस्तत की जा रही है । 

() सूती वस्त्र सिल उद्योग--अधिकांश उद्योगपत्ियों द्वारा सूची बस्तर मिलों 
चिकित्सालय, मनोरज्न केरद्र, वाचतालय, शिशु-शुह तथा वैस्टोच आदि स्थापित किए 
गए हैं । जिन मिलों में &म-हृंत् कार्य अधिक किए गए हैं (जनमें दिल्ली दलॉंथ एण्ड 
सेंटल मितव्स, दिःली, बकिघ्म एप्ड कर्ताटक मित्स, मद्रास, एम्प्रेस मिल्स नागपुर, कैलिकोः 
मिल्स अहमदाबाद, मद्रास मिल्स कस्पत्ती, मदुरा तथा बच्भचुलोर ऊलत काटन एण्ड 
सिल्क सिल्स, बद्भुलौर विशेष उल्लेखनीय हैं । 

(॥) जूठ उद्योग--जूठ उद्योग में मिलों की ओर से कल्याण कार्य सम्पन्त करने. 
का उत्तरदायित्व भारतीय जूट मिल मालिक संघ को है। इस संघ ने 5 स्थानों पर 
श्रम कल्याण , बेद्र छोले हैँ, जहाँ .वाचनालय के अत्तिरिक्त खेल त्तथा अन्य प्रकार के. 
मनोर॑जन को सुविधाएँ उपलब्ध हैं, इसके अतिरिक्त, मिलों ने अपनी ओर से कैन्टीच, 
शिशु-ए ह, प्राध्मरे रबू ल, पुरतकालय तथा ओषाधालय की व्यवस्था को है । सभो मिलों: 
में श्रम अधिकानोे नियुक्त किए गए हैं जो श्रम कह्याण की देख-रेख करते हैं। उन्होंने: 
पाठशालाओं, अस्पतालों, मनोरदन ग॒ह्दों आदि की व्यवस्था की है।. 

(॥) चीनी उद्योग--चीनी के सभी बड़े कारखानों में चिकित्सालय की 
व्यवस्था को गई हैं । इसके अतिरिक्त स्वेल, मनोरंजन केरद्र, केन्टीन आदि की सविधाएँ 
भी उपलब्ध होती हैं । 

.. भारत के अन्य प्रमुख ज््योग में जिनमें लोहा इस्पात, सीमेण्ट, कागज, रसायन 
तथा इब्जीनिर्यारग उद्योग उत्लेख्तीय हैं, भादि में श्रमिकों के लिए कैप्टीन, शिशुगृह, 
मनोरंजन, वाचनालय तथा चिकित्सालय सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान की गई हैं । रेलवे: 
विभाग द्वारा भो कर्मचारियों के कत्याणार्थ चिकित्सालयों, जलपान ग॒हों तथा एक्स-रे 
आदि का आयोजन किया गया है । कोलार की सोने की खातों में भी श्रमिकों के लिए 
बहुत से हितकारी कार्य किए जा रहे हैं । 

(3) श्रमिक संघों द्वारा कल्याण कार्य 

पश्चात्य देशों में जहाँ श्रमिक संघों का पर्याप्त रूप से विकास हो चुका है,. 
श्रमिकों के कल्याण सम्बन्धी कार्य हुए हैं। परन्तु भारत में श्रम कव्याण के क्षेत्र में श्रसः 
_ संघों द्वारा किए गए कार्य तगप्य हैं। फिर भी कुछ श्रम संघों ने इस दिशा में कुछ, 
. प्रयत्न किए हैं, जिनमें टेव्सटाइल लेबर एसोसियेशन, अहमदाबाद, मजदूर सभा, कान- 
पुर तथा मिल मजदूर संघ, इन्दोर उल्लेखनीय हैं । 

द 4) स्वायत्त शासन और धामिक तथा सामाजिक संस्थाएं 

भारत में तगरपालिकाओं और नगर निगमों के द्वारा भी श्रम-कल्याण के काय 

किए गए हैं। इनके द्वारा पाठशालों, अस्पत्तालाओं, वाचनालयों और मनोरंजन गृहों। 
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'की स्थापना की गई है, जिनसे श्रमिक लाभ उठाते हैं । कई धाभिक एवं सामाजिक 
संस्थाएँ भी श्रम कल्याण का कार्य करती है । जैसे वाई० एम० सी० ए०, आर्यसमाज, 
मारखाड़ी रिलीफ सोसाइटी आदि । क्‍ 

श्रम कल्याण कार्यों की असफलता के कारण 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि श्रम कल्याण कार्यों के प्रति सरकार व श्रमिक 
संघों ने उत्त रोत्तर अधिक रुचि ली है लेकित फिर भी देश के श्रमिकों की दवतीय दशा 
कथा उनकी वास्तविक आवश्यकताओं को देखते हुए अब तक होने वाले श्रम कल्याण 
कार्य बहुत कम हैं। श्रम कल्याण कार्यों की असंतोषजनक प्रगति के कुछ मुख्य कारण 
निम्नलिखित हैं-- 
.. . ], भारतीय उद्योगपतियों व सेवायोजकों की एक बड़ी संख्या कल्याण कार्य 
की ओर उदासीन है और वे कल्याण कार्यों को अपने ऊपर एक विशेष प्रकार का भार 
. समझते हैं । 

2, हमारे देश में श्रम कल्याण सम्बन्धी अधिनियम अनियोजित एवं अवैज्ञा- 
त्तिक ढद्भ से पास हुए हैं । 

3, भारतोय मिल श्रमिकों अथवा सरकारों द्वारा संगठित किए गए कल्याण 
कार्यों में नियोजन एवं वैज्ञानिक दुष्टिकोण का अभाव है । 

4, श्रम कल्याण कार्यक्रमों के प्रशासन के लिए संस्थान के कल्याण अधिकारी 
. क्षया इसके बाहर राज्य निरीक्षालय अपनी भूमिका अनेक कारणों से समुचित रूप से 
' नहीं निभा सके हैं । 


5, एक तो धनासाव के कारण श्रसिक संघ अधिक कल्याण कार्य करने में 
असफल रहे हैं। साथ ही इस देश में यह समझा जाता है कि श्रमिक संघ केवल हड़ताल 
करवाने या मालिकों से अधिक मजदूरी वसूल करने का एक साधन मात्र है । 
शक सुझाव 
... श्रम कस्याण कार्यक्रमों की सफलता के लिए निम्तलिखित सुझाव दिए जा 
सकते हैं--- 
कि !, वर्तमान समय में श्रम कल्याण कार्य विभिन्‍त्र प्रकार के यंस्याओं द्वारा. 
किया जा रहा है। इत सभी प्रयासों को सम्बन्धित करते हुए एकीकृत योजना के - 
निर्माण की आवश्यकता 
2, श्रम कत्याण कार्यों के लिए बहुत से अधिनियम बनाएं भए हैं लेकिन 
आवश्यकता इस बात को है कि अधिवियमों को ठोक प्रकार से लागू किया जाय और 
_ श्रम के जिस वर्ग पर ये लागू नहीं हुए हैं, उतर पर यह लागू किया जाय | 
. 3, कल्याण कार्यक्रम में त्तीन्र गति से प्रगति लाने के लिए श्रमिकों को कल्याण 
.. समितियों में अधिकाधिक भाग लेने का अवसर देता चाहिए। - 
4. श्रम सम्बन्धी संस्थाओं का और अधिक विकास किया. जाना चाहिए । 
. 5, विभिन्‍तर प्रकार के उद्योगों में विभिन्‍न श्रेणो के कल्याण कार्यों को आाथ- 
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मिकता दी जाती चाहिए । जैसे जिन उद्योगों में स्त्रियाँ कार्य करतो हैं उसमें मातृत्व 
छवं शिशु गुहों की व्यवस्था, बागान में श्रमिकों के लिए निवास-व्यवस्था, खातों के 
_ अमिकों के लिए मकान, शिक्षा एवं दवा की सुविधा में प्राथमिकता देवी चाहिए । 
6. केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को श्रम कल्याण कार्यों में अधिकाधिक रुचि 
लेनी चाहिए 
7. श्रम कल्याण अधिकारी की केवल नियुक्ति ही सरकार द्वारा व की जाझ 
'बल्कि उसे अपने कर्तव्यों की पूत्ति के लिए उचित सरकारी हस्तक्षेप भी प्राप्त हो 
न्रीक्षालयों द्वारा निरीक्षण कार्य में ढील दिए जाने प्र उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही 
की जानी चाहिए 
8. उद्योगपतियों को श्रमिकों के हित में अधिक कार्य करता चाहिए । 
क्‍ 9. श्रम संगठनों द्वारा सी अपने सदस्यों के कल्याण के लिए रचनात्मक कदम 
उठाए जाने चाहिए । द कि 
द 0, श्रम कल्याण अधिकारियों तथा कारखाना निरीक्षकों की उचित शैक्षणिक 
पृष्ठभूमि होनों चाहिए त्था उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाबा चाहिए। जहाँ तक 
. अम्भव हो सके समाज कार्य के व्यवसाय में प्रशिक्षित व्यक्तियों की ही निप्रुक्ति की 
जानी चाहिए । 
श्रमिक कल्याण. काननों में संशोधन 
20 जुलाई 980 को नई दिल्‍ली में राज्यों के श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन 
हुआ, जिसमें निम्त निर्णय लिए गए हैं-- 
द [., सम्मेलन ने एक स्थायी समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है, जिसमें 
सभी राज्यों के श्रम मंत्री सदस्य होंगे । समित्ति की पहली बैठक अगले महीने होगी, 
इसमें श्रम सम्मेलब के निर्णय को लागू करने तथा औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार, प्रशि- 
क्षण, वेतन आदि जैसे मामलों पर विचार होगा। 
उद्योग' शब्द की परिभाषा उच्चतम न्यायालय के निणय के अनुसार 
बदलो जायेगी, जिससे अस्पतालों, शिक्षण व अनुसंधात संस्थानों, विभिन्‍न व्यवसायों, 
वलबों व सहकारी सोसाइटियों को भी उसमें शामिल किया जा सके । 
3. श्रम अदालतों तथा न्‍्यायाधिकरणों में किसी मामले पर चल रही सुनवाई 
सम्बन्धित कामगार की मृत्यु की बाद भी जारी रखी जायेगी, जिससे उसके परिवार के 


... लोगों को लाभ मिल सके । 


4. वेतन की परिभाषा भी बदली जायेगी, जिससे कृमीशव पर काम करने 
वाले लोगों को कानूच का संरक्षण मिल सके । साथ ही कुल ,600 रुपये प्रति महीने 
वेत्तन पाने वाले सुपरवाइजर्स को भी औद्योगिक विवाद कानून की परिधि में शामिल 


. कर लिया जायेगा, . किन्तु प्रबन्ध कर्मचारी की परिभाषा में परिवर्तत नहीं किया 


जायेगा । 


लोगों फी संख्या 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत की जाय । 


5, यह भी सिफारिश की गयी है कि मजदूर संघों के पदाचिकारियों में बाहती.._ 
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6. मजदूर संघ कानून में संशोधन क्र किसी मजदूर संघ को मान्यता प्रदार 
करने के लिए वर्तमाव सात की जगह 0 कर्मचारियों थो सदस्यता अनिवार्य की 
जायेगी । कृषि तथा अन्य ग्रामीण रोजगार में लगे कामगारों के संघों को भो मान्यता 
देने को व्यवस्था की जायेगी । मजदूर संघों का चन्दा बढ़ाकर प्रतिमाह प्रति सदस्य एक 
रुपया किया जायेगा। 

7, किसी कर्मचारी को निलस्बित किए जाने पर जीविका के लिए पहले तोन 
महीनों में वेतत का 50 प्रतिशत तथा उसके बाद 25 प्रतिशत भत्ता के रूप में भुगताल 
किए जाने की व्यवस्था की जायेगी । 


भारत में सामाजिक सुरक्षा 
($048] 88८प778४ 470 770॥9) द 

. सामाजिक सुरक्षा का अथ--सामाजिक सुरक्षा से आशय उस सुरक्षा व्यवस्था 
से है जो एक समाज अपने सदस्यों की विभिन्‍न आकस्मिक जोखिमों के विरुद्ध उपयुक्त 
संगठन द्वारा प्रदाव करता है। सामाजिक सुरक्षा को परिभाषा विभिन्‍त्र व्यक्तियों एवं: 
संस्थाओं ने इस प्रकार दी है :-- क्‍ 

($) अन्तर्राष्ट्रीय अम संघ के अनुसार--“सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो 

समाज के किसी उपयंक्त संगठन द्वारा अपने सदस्यों की उच्त अनिश्चित खतरों के लिए, 
जिनसे वे कभी भी प्रभावित हो सकते हैं, प्रदाव को जाती है ।”! 

. (9) सर विलियस बेवरिच के शब्दों में-.- सामाजिक सुरक्षा से अभिप्राय 
पाँच दानव-- अभाव, बीमारी, अज्ञानता, गन्दगी ओर बेकारी--पर विजय प्राप्त 
करता है ।” 

सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत सामान्यत: निम्न कार्यक्रमों का समावेश किया: 
जाता है---(!) बीमारी के समब चिकित्सा की व्यवस्था करना। (॥) कार्य के समय 
चोद लगने प्र चिकित्सा का प्रबन्ध करता और आश्थिक सहायता देता । (0) बेकारी : 
की अवधि में सहायता करना । (१४) परिवार के प्रत्येक बच्चे के उचित पालन-पोषण 
हेतु द्रव्य लाभ देना । (५) अपडूता के समय पेन्शन देंचा । (४3) वृद्धावस्था के लिए 
पेन्शन देना । (५) मृत्यु संस्कार की व्यय की व्यवस्था करना। (शं॥) प्रयूतिकाल में, 
: सवेत॒न छुट्री, चिकित्सा और आर्थिक लाभ की व्यवस्था करना । 
भारत में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था 
सामाजिक सुरक्षा की प्रगति की दृष्टि से भारत एक पिछड़ा हुआ देश है ॥ 
.. ब्रिटिश काल में सामाजिक सुरक्षा के अन्तगंत केवल मजदूर क्षेतिपूतति अधिनियम सन्ू 
]923 व कुछ प्रसूत्ति लाभ अधिनियम ही आते हैं। 943 में सरकार ने प्रो० बी० 
. पीं० छ्दारकर को मजदूरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार करने के लिए कहा ४. 
.. _अदारकर रिपोद तथा अस्तर्राष्ट्रीय अमिक संग्रठतों के सुझावों के अनुसार, केन्द्रीय 
सरकार ने सन्‌ 948 में कमचारो, राज्य बीसा अधिनियम पास किया । वास्तव में 

_भाख में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का वास्तविक विकास सनू 948 में कर्मचारी 
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राज्य बीमा अधिनियम के बाद ही हुआ है । सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में प्रमुख उप-- 
लब्धियों पर नीचे प्रकाश डाला जा रहा है । 
() श्रमिक क्षतिपृर्ति अधिनियम, 929 

यह अधिनियम वलकों के अतिरिक्त अन्य समस्त श्रमिकों पर जो कि कारखानों' 
एवं अन्य निर्दिष्ट व्यवसायों में काम करते हैं और जिन्हें 500 रुपए या इससे कम 
मजदूरी मिलती है, लागू होता है । इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई श्रमिक काम: 
करते समय किसी दुर्घटता या व्यावसायिक रोग का शिकार हो जाय तो उसका मालिक 
द्राव्यिक क्षत्िपूत्ति एवं चिकित्सा की सुविधा प्रदान करता है । चोट के लिए दी जाने 
वाली क्षतिपूति मजदूर की मासिक मजदूरी तथा चोद की प्रकृति के अनुसार विर्धारित 
की जाती है । मृत्यु हो जाने पर क्षतिपूति की राशि उसकी औसत मासिक मजदूरी पर 


निर्भर करती है । 


(]) प्रसृति या मातृत्व लाभ अधिनियम 
लगभग सभी राज्यों में मातृत्व लाभ अधिनियम पास हो चुके हैं। सभी उद्योगों: 
तथा राज्यों में समान मातृत्व सम्बन्धी लाभ की सुविधा प्रदाव करने के उद्देश्य से सन, 
96] में मातृत्व सहायता अधिनियम पास किया गया है। यह अधितियम उन सभी. 
कारखातों, बागानों तथा खानों आदि में लागू होता है जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा अधि-- 
नियम लागू नहीं होता । इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक स्त्री श्रमिक को, जिसते 


460 दिलों से अधिक काम किया हो, बच्चा पैदा होने अथवा गर्भभात के दिन के बाद 


तथा पहले, 6 सप्ताह का अवकाश मिलता है इसके अत्तिरिक्त सेवायोजकों द्वारा 23" 
पये, दवा-बोनस के रूप भें दिए जाते हैं । 
(3) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 

सन्‌ 948 में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम पास किया गया, जिसका 
उद्देश्य श्रमिकों को अनिवार्य एवं योग्य तथा दक्ष स्वास्थ्य बीमा सेवा उपलब्ध कराव 
था । इस अधिनियम को 8 फरवरी सन्‌ 952 में निम्तांकित शर्तों को ध्यान में 
रखते हुए लागू किया गया-- 

() क्षेत्र--यह अधिनियम 20 श्रमिकों से अधिक काम करने वाले शक्ति द्वारा: 
संचालित सभी स्थायी कारखानों में लागू होता है । इसके अन्तर्गत 500 रुपये मासिक 
वेतन से कम पाने वाले सभी कर्मचारी आते हैं। यह अधिनियम जम्मू व कश्सीर राज्य. 
को छोड़कर सम्पूर्ण देश में लागू होता है । द 

(9) व्यवस्था--इस योजना की व्यवस्था के लिए एक तिग्रम की स्थापना की 
गई है, जिनका ताम कर्मचारी बीमा निगम है । इस सतिगम में 39 सदस्यों को एक 
प्रबन्ध समिति है, जिसमें केम्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, लोकसभा, नियोजकों, सेवा 
कर्मचारियों तथा चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। निगम का कार्य 
चलाने के लिए दो समितियाँ हैं--चिक्रित्सा परिषद्‌, जिसमें चिकित्सा सम्बन्धी विशेषज्ञः 
होते हैं, जिनका कार्य चिकित्सा सम्बन्धी परामर्श देना होता है, तथा स्थायी समिति 


जो सामान्य प्र शासन व निदशन का कार्य करती है । 
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. (7) वित्तोय व्यव स्था--इस अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा 
कोष स्थापित किय। गया है, जिसमें मजदूरों एवं मालिकों का अंशदाच तथा अन्य सूत्रों 
से प्राप्त अनुदाव शामिल है । श्रमिकों द्वारा दिए जाने वाला अंशदान उसकी मजदूरी 
'प्र निर्भर करता है । जिन श्रमिकों को औसत दैनिक मजदूरी ! रुपए से कम है उनसे 
कुछ नहीं लिया जाता है। । रुपये से :50 तक दैनिक कमाने वालों से 3 पैसे लिए 
'जाने हैं | 8 रुपये या इससे अधिक मजडूरी पाने वालों को :5 रुपये अंशदान में देवा 
पड़ता है । यह श्रमिक द्वारा दिए जाने वाले अंशदान की अधिक से अधिक धनराशि 

। मालिक सबसे कम वेतन वाले श्रसिक के लिए 44 पैसे और सबसे अधिक वेतन 
पाने वाले श्रमिक के लिए :50 रुपये के हिस्लाब से चन्दा देता है । केन्द्रीय सरकार ने... 
इस योजना के प्रथम वर्षों में कुल प्रशासन सम्बन्धी व्ययों का 23 भाग अनुदान के . 
रूप में दिया। राज्य सरकारें भी इस तिगम के व्ययों का कुछ अंश देती हैं । 

(५) श्रमिकों को ल'्त--इस योजना में श्रमिक और उत्तके परिवारों के निम्न 
'पाँच श्रकार के लाभों की व्यवस्था है--- 

(अ) बीमारी सम्बन्धो लाभ--बीमार पड़ने प्र कर्मचारी को बीमारी को 
'सर्टीफिकेद के आधार पर, एक वर्ष में अधिक-से-अधिक 56 दिन के लिए नकदी सहा- 
यता दी जाती है। दैनिक बीमारी सम्बन्धी लाभ की मात्रा, औसत दैनिक मजदूरों के 
आधे के बराबर होती है । जिस श्रमिक को यह सहायता मिल रही हो, उसक्की चिकित्सा 
कम्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित अस्पतालों में होनी चाहिए । 

(ब) चिकित्ता लाभ--थोमा छिए हुए श्रमिक व उसके परिवार के सदस्यों को... 
निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाती है । साधारण चोट अथवा बीमारी के अतिरिक्त 
क्षयरोग, कुष्ठ रोग, मानसिक रोग, आदि की भी चिकित्सा सुविधा प्राप्त होती है । 

(स) मातृत्व सम्बन्धी लाभ--इसके अनुसार औसत दैनिक मजदूरी से आधी 
व कम से कम 75 पैसे दैनिक की दर से ] सप्ताहों के समय के लिए बीमा की गई 
स्त्रियों को नकदी सहायता दी जाती है। 

._ (5) अयोग्यता लाभ--यह लाभ दुर्धटता या चोट लगने की स्थिति में प्राप्त 
होता है। विभिन्न प्रकार की अयोग्यताओं के लिए लाभ की राशि अलग-अलग है।. 
स्थायी असमर्थता की दशा में बीमित मजदूर को उसकी औसत साप्ताहिक मजदूरी का 
7*2 भाग जीवन पर्यन्त दिया जाता है। अस्थायी अयोग्यता के लिए श्रमिक को 
उसको अवधि पर्यन्त साप्ताहिक मजदूरों का 7:2 भाग मिलता है । आंशिक अयोग्यत्ता 
की अवस्था में लाभ, अयोग्यता के स्वभाव के अनुसार क्षतिपूर्ति अधिनियम दरों के 
अनुसार दिया जाता है । 

(य) आश्रितों को लाभ--औद्योगिक दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर श्रमिकों 
को यह लाभ मिलता है। इस सहायता की राशि स्वर्गवासी श्रमिक तथा आश्रित व्यक्ति 
के सम्बन्ध प्र निर्भर करती है । मृतक की विधवा को अपने जीवन भर के लिए या 
पुनः शादी करने तक पूर्ण दर (7:2) का 2[5 भाग दिया है। प्रत्येक आश्रित पुत्र 

.._ पुत्री को पूर्ण दर का 2|3 भाग आश्रित लाभ के रूप में दिया जाता है । 
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... योजना की प्रगति--सर्वप्रथम यह योजना फरवरी सन्‌ 952 में काचपुर और 
दिल्ली में प्रारम्भ की गई। 3! दिसम्बर 982 को 83 कर्मचारी राज्य बीमा 
अस्पताल और 39 उप अस्पताल थे जिनमें बिस्तरों की संख्या !7,0655 थी ओर 
-औषधालयों की संख्या ।,]7 थी | इस योजना को 64“29 लाख कर्मचारियों तक 
'पहुँचाया जा चुका है । | क्‍ 

कर्मचारी राज्य बीमा योजना भारत में विस्तृत सामाजिक सुरक्षा को दिशा 
में प्रथथ चरण है । परन्तु इस बीमा योजना में कई दोष पाए जाते हैं जैसे---(१) 
इसका क्षेत्र सीमित है । (४) चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ पर्याप्त वहीं हैं। (7) अब- 
काश लाभ की अवधि कम है । (९) योग्य डाक्टरों का अभाव है। (९) छोटे. उद्योग 
प्राय: तिगमों की अवहेलता करते हैं । (सं) सहायता की धन्तराशि पर्याप्त कहीं है। 
(सा) लाभ कुछ महत्त्वपूर्ण जोखिमों तक ही सीमित है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 
'यह योजना जहाँ बीमा योग्य कर्मचारियों की संख्या 500 से अधिक है उत्त सभी केन्द्रों 
में चालू कर दी जायगी । 

(4) कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम 


सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम 932 एक 
अन्य महत्त्वपूर्ण अधिनियम है । सन्‌ 952 भें यह अधिनियम 6 उद्योगों में लागू किया 
गया था और सितम्बर सन्‌ 978 तक इसके अन्तर्गत उद्योगों की संख्या [54 
हो गयी थी । सितम्बर सनू 978 में इस योजना के अन्तर्गत लाभ उठाने वाले 
व्यक्तियों की संख्या 84,266 संस्थानों में 93:8 लाख थी। सितम्बर 978 के 
अन्त तक इस निधि के अन्तर्गत कुल एकत्रित राशि 5.466:34 करोड़ रुपए लोठाई 
गई राशि 2,446*49 करोड़ रुपए और विनियोग को गई राशि 4,539“22 करोड़ 
रूपए थी । इस योजना के अन्तर्गत जनवरी 964 में एक मृतक राहत कोष (9दक्षा॥ 
६०॥० ए०००) की स्थापना को गई थी सितम्बर 978 तक इस कोष में से 
५१0-05 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। सन्‌ 966 में 'नाविक भविष्य 
निधि अधिनियम” सी पास किया गया है। यह अधिनियम उतर कारखानों में लागू होता 
'है, जिन्हें स्थापित हुए 3 वर्ष हो चुके हैं तथा श्रमिकों की संख्या 50 या इससे अधिक 
है । यह अधिनियम उन फारखानों में भी लागू होता है, जिन्हें 5 वर्ष पूरे हो गए हैं 
तथा जिनके श्रमिकों की संख्या 20 से अधिक तथा 50 से कम है। इस अधिनियम का 
“सहेश्य अनिवार्य रूप से प्राविडेल्ट फन्‍्ड की व्यवस्था करना हैं, ताकि श्रमिक के सेवा- 
'मुक्त होने के पश्चात्‌ उसके भविष्य का प्रबन्ध हो सके अथवा उसकी असामयिक मृत्यु 
'प्र उसके आश्रितों को कुछ राशि मिल सके । इंस योजना का लाभ उन सभी कर्मचारियों 
को मिलता है जिनकी मूल मजदूरी, महगाई व भत्ता मिलाकर !,000 रुपये मासिक से 
अधिक न हो तथा जिन्होंने । वर्ष को निरन्तर सेवा पूरी कर ली है। अथवा ! 2 महीने 
व्या कम की अवधि में 240 दिन वस्तुतः काम किया हो | इस योजता में कर्मचारियों 
को अपने मूल वेतन का 32 प्रतिशत अनिवार्य रूप से भविष्य निधि में देना पड़ता है । 
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परन्तु यदि वे चाहे तो 83 प्रतिशत तक भी दे सकते हैं । मालिकों को भी इसी दर से 
चन्दा देता पड़ता है । 3] मार्च 982 के अन्त विष्य निधि अंशदाताओं को! 
संख्या 5*64 लाख थी । भविष्य निधियों में जमा धवराशि ब्याज सहित 8,554'*26 
करोड़ रुपए थी और भ्रुगतान की गई रकम 3,780*50 करोड़ रुपए थी । 

(5) कोयला खान भविष्यनिधि एवं बोनस स्कोम अधिनियम, 948 


यह योजना जम्मू व काश्मीर को छोड़कर शेष भारत की समस्त कोयला खातों 
में लागू होती है । इस योजना के अन्तर्गत सेवायोजक व कर्मचारियों दोचों को अनिवार्य 
रूप से चंद्षे देने पड़ते हैं, जिनकी दर कर्मचारियों के कुल पुरस्कार का 8% है। इसः 
समय इस योजना के अन्तगंत 00! कोयला खानों व अनुषंगी संगठनों के 6 लाख 
78 हजार श्रमिक सदस्य हैं । 

(5) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 972 

कारखानों, खानों, तेल क्षेत्रों, बगानों, गोदियों, रेलवे, मोटर परिवहन 
प्रतिष्ठानों, कम्पनियों, दूकानों तथा अन्य संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारी 
ग्रेच्युटी भुगतात अधिनियम के हकदार हैं । 000 रुपए तक को मजदूरी प्राप्त करने 
वाले कर्मचारी हर पूरे किए गए सेवा वर्ष के पीछे 75 दिन की मजदूरी के हिसाब से . 
इसके अधिकारी हैं और कुल राशि 20 महीनों को मजदूरी से अधिक नहीं हो सकती. 
है । लेकिन ऐसे कारखाने जहाँ पूरे वर्ष कार्य नहीं होता, वहाँ पर ग्रेच्युटो की दर प्रति 

ऋतु में 7 दिन के वेतन के बराबर होगी । परन्तु यदि किसी कर्मचारी को मालिक के 
साथ किए किसी अन्य निर्णय या अनुबन्ध के अधीन अच्छी शर्तें मिलें तो उंच पर 
अधिनियम का कोई असर नहीं पड़ता है । 

7, पारिवारिक पेंशन योजना--औद्योगिक मजदूरों की आसमयिक्‌ सृत्यु 
होने पर उत्तके प्रिवारों के लिए लम्बे समय तक धन सम्बन्धी सुरक्षा देने के लिए 
| साथ 97 से कर्मचारी परिवार पेन्शन योजना शुरू की गई । कर्मचारी भविष्य 
निधि योजनाओं में मालिकों और कर्मचारियों के अंशदान के एक भाग को अलग करके 
इसके लिए घन प्राप्त होता है । इसमें केद्ध सरकार भी कुछ अंश जमा करती है । निधि: 
की सदस्यता को अवधि के आधार पर परिवार पेंशन की राशि 50 रुपए से लेकर 
320 रुपए प्रतिमाह है । 

5. मृत्यु होने पर सहायता--कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतग्गत. 
. मृत्योपरान्त सहायता विधि की स्थापना जनवरी 964 को की गई थी। इसक 
. उहं श्य गैर-छूट प्राप्त संस्थानों के मृतक के उत्तराधिकारियों या नामजद व्यक्तियों को 
वित्तीय सहायता प्रदान करना । इसका लाभ सृतक के उत्तराधिकारियों या चामजदा 

: व्यक्तियों को मिलता है । जितका मासिक वेतन ( मूल देतन, मंहगाई भत्ता आदी: 
.. सिलाकर ) मृत्यु के समय 000 रु० से अधिक नहीं होना चाहिए । सहायता क 
. राशि ,250 २० निश्चित की गई है। हे 
9, एस्प्लाईज डिपाजिट लिक्ड इन्श्योरेस स्कीम--एम्प्लाईज डिपाजिट लिंक्ड 
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डश्योरेंस स्कीम ]976 अर्थात्‌ भविष्य विधि से जमा धनराशि से जुड़ा बीमा सामाजिक 
मुरक्षा की एक योजना है । यह योजना 4 अगस्त 976 से लागू की गई है। इस 
थोजना के अन्तर्गत कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके वारिस को सविष्य निधि की 
धन राशि के अतिरिक्त एक और घनराशि दो जायगी जो पिछले दीन वर्षों के निधि 
में मौजूद औसत धनराशि के बराबर होगी । लेकिन निधि में औसत धन्त राशि ,000 
रूपए से कम न रही हो । इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम भुगतान !0,000 रुपए 
होगा जिसके लिए कर्मचारी को कोई अंशदान नहीं करना पड़ेगा । द 

3] सार्च 982 तक इस योजना के अन्तर्गत भुगतान के 34,444 प्रार्थना 
शत्रों का फैसला किया जा चुका है चथा 20*5] करोड़ रुपए प्राथियों को दिए गए हैं । 
द निष्कर्षं-- उपर्युक्त विवेचन के स्पष्ट है कि सरकार ने श्रमिकों को सामाजिक 
सुरक्षा प्रदात करने में सक्रिय योग दिया है किन्तु आवश्यकताओं को देखते हुए उपलब्ध 
सुविधा बहुत कम है । अभी तक जो उपाय अपनाए गए हैँ वे अलग-अलग कानूनों के 
अन्तर्गत हैं और बहुत से उपाय दोहराएं जाते हैं। वास्तव में देश को एक एकीकृत 
क्ामाजिक सुरक्षा और योजना की आवश्यकत्ता है । 

संक्षेप में भारत में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के दोष इस प्रकार हैं-- 

()) इन योजनाओं व अधिनिययसों में समत्वय का अभाव है। (7) यह योज- 
नाएँ एुवं अधितियम संगठित श्रमिकों पर लागू हैं। अभी भी करोड़ों कर्मचारी ऐसे हैं, 
जो कुटीर एवं लघु उद्योगों में कार्य करते हैं उत्कतो इस योजना से लाभ नहीं मिल 
रहा है । (30) इनकी देखभाल के लिए उचित प्रशासनिक मशीनरी भी नहीं है (५४) 
_ आुद्धावस्था के समय के लिए उचित सामाजिक सुरक्षा का भी अभाव है (५) अभी भी 
भारत में बेकारी के बीमे की कोई व्यवस्था नहीं है । 

वस्तुत: भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक विस्तृत सामाजिक सुरक्षा 
की व्यवस्था की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते 
'हैं--- 

(।) सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को कार्यान्वित करते समय अस्तर्राष्ट्रीय 
श्रम. संघ की सेवाएँ प्राप्त की जाती चाहिए (7) सामाजिक सुरक्षा का सम्पूर्ण अशा- 
सच विकेन्द्रित किया जाता चाहिए (॥) न्यूनतम मजदूरी नीति शीघ्र से शीघ्र अप- 
लायी जाय (ए) वर्तमात अधिनियमों व योजनाओं में समन्वय किया जाय (५) नियमों 
के पालन के लिए उचित प्रशासनिक मशीनरी की व्यवस्था की जाय । (शं) बकारी के 
-बीमे की व्यवस्था की जाय (छत) वे श्रमिक जिन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल 
'पाया है, उत्तके लिए भी सुरक्षा कर प्रबन्ध किया जाय । 

. परीक्षा प्रश्न 

, भारत में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसकी 

अआलोचनात्मक्‌ व्यवस्था कीजिए 
. 2, कर्मचारी राज्य बीभा अधिनियम के प्रावधानों की आलोचबात्मक विवे- 
चना कीजिए । क्या आप इसे सामाजिक सुरक्षा” की पर्यात्त व्यवस्था मानते हैं । 
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9, निम्त॒ पर संक्षिप्त टिप्पणी लीखिए-- 
(अ) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम । 
(ब) श्रमिक क्षत्तिपूतति अधितियस । 
(स) मातृत्व हित लाभ । 
4, गत वर्षों में भारत सरकार द्वारा श्रम 
गए हैं ? क्या वे कार्य सन्‍्तोषजनक हैँ । 
5, क्या सामाजिक सुरक्षा औद्योगिक शान्ति प्रदान करेगी ? 
6, औद्योगिक श्रमिकों की कल्याण वृद्धि के लिए विगत वर्षों में भारत सरू- 
कार द्वारा किए गए उपायों का एक विवरण अस्तुत कीजिए । क्या ये उपाय पर्यात्त हैं ४ 


कल्याण के क्षेत्र में क्या कार्य किए 
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(५४१6 एग्रांठप '0ए०॥6४६ व [70&) 








श्रमिक संघ की परिभाषा--सिडनी और बेब ने श्रमिक संघ की परिभाषा इस 
प्रकार दी है, श्रमिक संघ श्रमिकों के एक ऐसे स्थायी संघ को कहते हैं जिसका उद्देश्य 
काम को दशाओं को बनाए रखना और उसमें सुधार लाना होता है।” 

ब्री० बी० गिरि के शब्दों में “श्रम संगठन श्रमिकों के आथिक हितों की रक्षा, 
तथा सुधार हेतु बनाए जाते हैं ।” 

अ्मिक संघ के उद्देश्य 

], श्रमिक एवं मालिकों में पारस्परिक सहयोग की भावना उत्फ्नच् करता । 

2, श्रमिकों के बीच सहकारिता की भावना उत्पन्न करना । 

3. श्रमिकों के अधिकारों को रक्षा करना । 

. 4, कठिनाइयों के समय श्रमिकों आथिक सहायता प्रदान करना । 

5, श्रमिकों को उचित वेतन दिलाना और कार्य करने की दशाओं में सुधार: 

करना । 
श्रमिक परिवारों के सामाजिक, आशिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र को विकसित करना । 

7, श्रमिकों की सोदा करने की शक्ति में वृद्धि करना । 

8. सम्बन्धित देश के विकास में सहायता करना । 

ं मजदूर सघ के कार्य हे 

मजदूर संघ के कार्यों को त्तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं :--- 

, आन्तरिक कायें (प्रथा 207 फ्ा765) -+इईन कार्यों के अन्तर्गत | 
श्रमिक संघों के वे कार्य आते हैं जिन्हें वे श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए कारखाने 
के अन्दर करते हैं'। प्रमुख आन्तरिक कारय इस प्रकार हैं :-- 

(3) श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलवाना । 

(9) कार्य करने की दशाओं में सुधार करना । 

(3) कार्य के घण्टे को एक करवाना । 

(९) कारखाने के लास तथा प्रबन्ध में श्रमिकों को हिस्सा दिलवाना । 

.. 2, बाह्य कार्य (सिक्पा॥। 8०7०ै865)--बाह्य कार्य वे कार्य हैं जो 
श्रमिक संघों द्वारा श्रमिक को सुरक्षा व कल्याण की दुष्टि से कारखाने के बाहर किए 
जाते हैं जेसे :- (०५ 


]76 भारत में श्रमिक संघ आन्दोलन 


(3) श्रमिकों की दुर्घटता, अस्थायी बेकारी, हड़ताल व तालाबन्दी के समय 
“उनको आश्थिक सहायता देता । 

(॥) श्रमिकों को बीमारी के समय चिकित्सा व अर्थ-सम्बन्धी सहायता करना । 

(7) श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, पाक, वाचनालय एवं पुस्तकालय को 
व्यवस्था करना । 

(५) श्रमिकों को तकत्तीकों व सामान्य शिक्षा का प्रबन्ध करना । 

(९) श्रमिकों के लिए आवास की व्यवस्था करना | द 

3, राजनेतिक कार्य (?णांप्रंए०॥ &०7शं065)--अभिक संब श्रमिकों में 
'ज्ोकतन्त्र की भावना जाग्रत कर उनमें राजनैतिक चेतना उत्पन्त करते हैं और अपने 
सदस्यों को अपने अधिकार और क॒त्त॑व्य के प्रति जागरूक करते हैं । राजनेतिक् क्षेत्र में 
प्रत्यक्ष भाग लेकर श्रमिक संघ अपने सदस्यों को सुरक्षा और कल्याण के लिए आवश्यक 
अधिनियम पास कराते हैं । क्‍ 

भारत में श्रमिक संध आन्दोलन का इतिहास 

भारतीय श्रम आन्दोलन, सुविधा की दुष्टि से, निम्न चार कालों में विभाजित 
“किया जा सकता है :-- 

. श्रम संघ आस्दोलन का प्रादुर्भाव (875-900)--अन्य देशों की तरह 
भारत में भी श्रमिक आन्दोलन का जन्म एवं विक्नांस औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप 
हुआ । सर्वप्रथम सन्‌ 8735 में सोराबजी सापुरजी ने श्रमिक्रों की दुर्दशा की ओर 
सरकार का ध्यान आकर्षित किया । इसी वर्ष बम्बई कारखाना आधुक्त नियुक्त किया 
गया । सन्‌ 88 में कारखाना अधिनियम बता । सन्‌ 884 में द्वितीय बम्बई कार- 
खाना आयुक्त नियुक्त हुए | सन्‌ 88% में नारायण मेघाणी लोखाड़े ने, बम्बई के मज- 
दरों का एक सम्मेलन बुलाया था ओर उन्होंने ही सन्‌ 890 में बम्वे मिल हेण्ड 
एसोसिएशन नामक सजदूर का संगठत स्थापित किया। सन्‌ .897 ई० में रेलवे 
कर्मचारियों फी एक समित्ति बनी । इस बार 9 वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में भारत 
में श्रमिक संघों का जन्म हुआ प्रन्तु इस समय*के श्रमिक्र संध समुचित रूप के संगठित 
'नहीं थे । 

2, श्रम संघों की धीमी प्रगति का काल--सन्‌ 904 में स्वदेशी आन्दोलन 
के फलस्वरूप श्रमिक्रों में राजनैतिक चेतन उत्पन्त हुई जिसके परिणामस्वरूप विभिन्‍न 
“केन्द्रों में श्रम संघों की स्थापना हुई, जैसे 903 में पेल्टर्स युनियत कलकत्ता, सन्‌ 
.907 में बस्बे पोस्टल यूनियन, सन्‌ 909 में कामगार हितवर्द्धध सभा और सन 
_ १90 में सोसल सविस लीग आदि । 
प्रथम विश्वयुद्ध के समय मूल्य बहुत बढ़ गए थे, जत्रकि श्रमिकों की मजदूरी 
में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई थी। इस मँहगाई के कारण श्रमिकों में बहुत असंतोष 


_ था। देश में राजनैतिक जाग्रत्िि और सन्‌ 97 में रूसी क्रान्तिःने भी श्रमिकों को 


संगठित होने के लिए उत्साहित किया और श्रम सद्डों के विकास के लिए एक उचित 
 आतावरण तैरकियया । क्‍ 
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यह उल्लेखनीय है कि अभी तक श्रम संधों ने केवल वैधानिक तरीकों पर ही 
ध्यान दिया । वस्तुत: श्रम सद्भ श्रमिकों के नहीं वरन्‌ श्रम नेताओं के सद्भुठव थे, जो 
समाज सुधारक होने के नाते श्रमिकों के कल्याण के लिए तथा श्रमिकों की दशा सुधारने 
के लिए प्रयत्नशील थे । 

3. श्रम संघों की तीन प्रगति का युग--प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ देश में 
श्रम संघ आन्दोलन का तेजी से विकास हुआ । सन्‌ 98 में मद्रास श्रस सद्ध की 
स्थापना हुई, सूती मिलों में काम करने वाले प्राय: सभी श्रमिक इस संस्था के सदस्य 
बन गये । सन्‌ 920 में आल इण्डिया टूड यूनियन कांग्रेस की स्थापता हुई, ताकि 
यह श्रमिकों के हित की रक्षा कर सके | सन्‌ 922 में तीन महत्त्वपूर्ण संगठनों की 
स्थापना हुई---श्रमिक समिति, आल इण्डिया रेलवेमेन फेंडरेशन तथा आल इण्डिया 
पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ मेन फेडरेशन । 

द सन्‌ !926 में मजदूर सद्छ अधिनियम पास हुआ जिसमें पंजीकृत मजदूर सद्चू 
को कानूनी स्वीकृति प्रदात कर दी गयी।.... 
सन्‌ 930 के पश्चात ऐसा वातावरण बनना आरस्भ हो गया जो मजदूर 
सड्ठः के आन्दोलन के लिए अनुकूल न था; जैसे मेरठ काण्ड में बहुत से साम्यवादियों 
. का पकड़ा जाना व सत्‌ !929 की घोर मनन्‍्दी । 

सत्‌ 936 ई० में श्रमिक संघ आन्दोलन ने एकता लाने का. बहुत प्रयत्न 
किया किन्तु उसमें सफलता मिलने से पूर्व ही द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो गया । द्वितीय 
, विश्वयुद्ध के दौरान युद्ध में भाग लेने के प्रश्त प्र मजदूर सद्डछों के नेताओं में मतभेद 
हो गया और मजदूर संघ आन्दोलन में फूट पड़ गई। किल्तु बाद में जीवन निर्वाह व्यय 
. बढ़ने के कारण श्रमिकों में अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संग्रठित कार्य करने 
के लिए जाग्ृ॒ति उत्पन्त हो गई । इससे मजदूर संघ को प्रोत्साहन मिला । 

947 से वर्तमान समय तक--स्वतन्त्रता के बाद देश में बड़ी भारी 
मात्रा में हड़ताल हुईं । इसका कारण यह था कि श्रमिकों की ये आशाएँ कि राष्ट्रीय 
सरकार बनते ही वे अधिक मजदूरी और फाम की अच्छी दशाएँ प्राप्त कर सकेंगे, पूरी 
नहीं हो सकीं । भारत में मजदूर संघ आन्दोलव को प्रगति की जानकारी निम्नलिखित 
सारणी से प्राप्त की जा सकती है । द 





. विवरण ह श्रमिक्त संघ -. ह 
द 96]-62.. 978. ],979 
] रजिस्टर पर संघों की संल्या.. [746. 3]72] 38023 
2 रिटर्न भेजने वाले संघों की संख्या 6954. 8239 5655 
3 रिपोर्ट भेजने वाले संघों की .. 3960. 65022 466[. 
द .._ सदस्यता आर, के 
(हजार में) 
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उक्त आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि स्वतन्त्रता के उपरान्त श्रम सच्डूनें की तीत्र 

उन्नति हुई है जिसके निम्त कारण हैं--- 
], श्रमिक अपने रहन-सहत के स्तर को ऊँचा करने के लिए अपने आपको 

संगठित करने की आवश्यकता अनुभव करने लगे । 

2 राजनैतिक दल श्रम सच्चों पर अपना प्रभ्भुत्व जमाने. के लिए होड़ करने 
लगे। 

3. केन्रीय तथा राज्य सरकारों ने समुदायिक सौदे की सुविधा का प्रयोग 
बढ़ाने के लिए कई कानून पास किए । हे 

राष्ट्रीय स्तर के श्रम सद्ध और उन्तकी वर्तमान स्थिति 

कुछ समय पूर्व तक राष्ट्रीय स्तर पर केवल चार श्रम संघों इण्डियन नेशनल 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस ([ [९ प' ए 0), आल इण्डिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस (8 ॥ "' ए 
0), हिन्दू मजदूर सभा ( |( $), और युनाइटेड ट्रेड यूनियत काँग्रेस (एप' ए 0) 
को मान्यता प्राप्त थी। 978 में केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने श्रम सद्डों की सदस्यता के 


सामान्य प्रमाणन के आदेश दिए। इसके आधार पर विभिन्‍त केन्द्रीय श्रम सच्चों की 
सदस्यता तिस्‍्न प्रकार हैं--- 


«2 











मा ा७ल्‍७७७७७७७/७/७॥/"शशआशआशआआआआआआआ0/एशएएएशशशशशशएएएए0 
इण्पित नेशनल ट्रेड यूनियन काँग्रेस ((ए""एछ०७) 23:88 लाख 
आल इण्डिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस (४ [7.एछ८ट2) 3:07 लाख 
सेण्टर आफ इण्डिया ट्रेड यूनियन  (6487 ७) 8:78 लाख 
भारतीय मजदूर सद्च (8 7४ $) 859 लाख 
हिन्दू मजदूर सभा (9 ४ 8) . 8:53 लाख 
हिन्दू मजदूर पार्टी (प्‌ थरए) 222 लाख 
राष्ट्रीय श्रम संगठन (५१, ०) 203 लाख 
युनाइटेड यूनियन काँग्रेस... (एए०) :05 लाख 
युनाइटेड ट्रेड यूनियन काँग्रेस-लेनित सरीनोी (एएएछ0) . ॥77७8 लाख 
कुल. 69:28 


सदस्यों की संख्या के उपर्यक्त प्रमाणों के पश्चात्‌ यह तय किया गया है कि 
. केवल उन्हीं केन्द्रीय श्रम संघों को राष्ट्रीय स्तर के श्रम सड्ढडः की मान्यता होगी जिनकी 
सदस्य संख्या 5 लाख से अधिक है। न्‍ 

..._भारतोय अमिक संघ आन्दोलन की समस्याएँ, कठिनाइयाँ व दोष--(भारत में 


.._ श्रमिक सद्छ आन्दोलन की धीमी प्रगति के कारण)--यद्यपि हमारे देश में द्वितीय महा- 


.. युद्ध से अब तक श्रमिक सद्ढ ने काफी उनन्‍्तति कर ली है, फिर भी इसके विकास के 
.. मार्ग में कुछ बाधाएं हैं, कुछ दोष हैं और कुछ त्रटियाँ हैं, जितके कारण श्रमिक सड्डूनें 
3 ने उत्तनी प्रगति नहीं की जितनी अपेक्षित थी । श्री राबर्ट्स के शब्दों में, “भारत में 


..... श्रमिक सद्च आन्दोलन इतना सुदृढ़ नहीं है जितना इसे होना चाहिए था।” सच बात ._ 
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तो यह है कि भारतीय श्रसिक सद्च आन्दोलन के तीत्र विकास में प्रारम्भ से ही अनेक 
कृठिनाइयाँ व बाधाएँ रही हैं, जिन्हें हम दो शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययत कर सकते 
हैं--(अ) आन्तरिक बाधाएँ, (ब) बाहरी बाधाएँ 
आन्तरिक बाधाएँ 

], श्रमिकों की अशिक्षा एवं अज्ञानता--भारतीय श्रमिक अशिक्षित तथा 
अज्ञानी है इंसलिए वे अपनी समस्याओं को समझने का प्रयत्त नहीं करते और भाग्य 
प्र विश्वास करते हुए अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न नहीं करते । ऐसी परिस्थिति में 
हम श्रम सट्डों के तीव्र विकास की आशा कैसे कर सकते हैं। द द 

2, श्रमिकों की निर्धतता--भारतीय श्रमिकों को बहुत कम वेतन मिलता है । 
इंस कारण हमारे अनेक श्रमिक तो चन्दा ही नहीं दे पाते । आवश्यक धनराशि के 
अभाव में श्रमिक सद्ठू प्रगति नहीं कर सकते । 


3. श्रमिकों में एकता की कमती--श्रमिकों में जाति, धर्म और भाषा की क्षेत्रीय _ 

तता पाई जाती है, जो संगठन के मार्ग में बाधक है । 

4, श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति--भारतीय श्रमिक स्वभाव से ही प्रवासी हैं । 

चूँकि श्रमिक ओद्योगिक केन्द्रों में स्थायी रूप से निवास नहीं करंते, इसलिए वे श्रम 
संगठनों में रुचि नहीं लेते । 

.. 5, उचित नेतृत्व का अभाव--भारत में श्रमिक सद्डों के संचालन करने वाले 
लोग श्रमिक नेता व होकर बाहरी व्यक्ति हैं, जित्तका निजी स्वार्थ अथवा विशिष्ट 
दृष्टिकोण होता है । उन्हें श्रम समस्याओं में रुचि नहीं होती । वे दलगत राजनीति में 

फँसे हुए हैं और श्रमिकों का गलत पथ-प्रदर्शन करते हैं । 
द .. 5, अमिकों में लोकतन्त्र की भावना का अभाव--भारत में श्रम सच्डों में 
लोकतन्‍्त्र की भावना का अभाव पाया जाता है । प्रायः बड़े-बड़े निर्णय श्रमिकों की 
राय जाने बिना ही ले लिए जाते हैं । इसलिये इन सच्नों को श्रमिकों के पूर्ण सहयोग 
नहीं प्राप्त होते । 

..... 7, संघों का छोटा आकार--श्री वी० बी० गिरि के अनुसार, “भारत में श्रमिक 
सद्छ आन्दोलन के अविकसित होने का एक प्रधात कारण अधिकांश श्रम सद्डों के 
आकार का छोटा होता है । 

.. 8, आस्तरिक फूट--भारत में श्रमिक सद्छ आन्दोलन का एक अन्य भारी 
दोष इसमें आन्तरिक फूट है। एक ही उद्योग में विरोधी आदर्शों में विश्वास रखने वाले 
सड्ठ पाए जाते हैं जिनमें आपस में ही झगड़े होते रहते हैं । 

..... 9. रचनात्मक कार्यों का अभाव--भारत में अधिकांश श्रमिक सद्च' केवल 
संघर्षात्मक कार्य करने में ही व्यस्त रहे हैं । रचनात्मक व कल्याण सम्बन्धी कार्यों, जैसे 
शिक्षा, चिकित्सा व मनोरंजन आदि कौ ओर उनका ध्यात अभी नहीं गया है जिसके 
अभाव में श्रमिक सद्छ, श्रमिकों को अपनी ओर आकरपित्त करने में असफल रहे हैं।.._ 

..._]0, काम करने की दद्याएं--शहरों में क्षमिकों को कारखाने व गृहस्थी के 
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कार्यों में इतना व्यस्त रहना पड़ता है कि संगठत कार्यों के लिए उन्हें अवकाश ही नहीं 
मिल पाता । 

]., पूर्णकालिक एवं वैतनिक अधिकारियों की कमी--भारत में श्रमिक सद्डों 
के संचालन करने वाले श्रमिकों की समस्याओं की ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि 
उन्हें न तो इस कार्य के लिए वेतन मिलता है और न ही उसके पास अधिक समय है 
जो कि इन कार्यों के लिए दे सके । 

बाहरी बाधाएँ 

, मजदूरों से ठेकेदारों का विरोध--भारत में उद्योग में भरती अधिकतर 
मध्यस्थों द्वारा होती है । ये मध्यस्थ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए श्रमिकों में एकता 
की भावना उत्पस्न नहीं होने देते और वे सदैव यही प्रयत्व करते रहते हैं कि श्रमिकों 
में फूट पड़ी रहे और वे कभी भी संगठित न हो सके । 

2, मालिकों का विरोध--का रखाने के स्वामों भी श्रम सद्डों को सहयोग देने 
के बजाय उनका विरोध करते हैं। वे यह नहीं समझते कि ये सद्छ अनुचित हड़तालों 
को रोकने में कितने सहायक हो सकते हैं । 

तृतीय पंचवर्षीय योयना में श्रमिक सट्छ आन्दोलन के उद्देश्यों को संक्षेप में 
निम्नलिखित प्रकार वणित किया गया है “श्रमिक सल्ठों की अधिकता, राजनीतिक 
सतमुदाव, साधनों की कमी एवं श्रमिकों में एकता का अभाव भारत में श्रमिक सच्चे 
आन्दोलन की प्रधान त्रटियाँ हैं |” द 

भारत के श्रमिक सद्भ॒ आन्दोलन को मजबूत बनाने के सुझाव-कार्ये 
भारत में मजद्र सड्ठ आन्दोलच को मजबूत बनाने के लिए उनके मार्ग में जो 
. बाधाएँ एवं कठिनाइयाँ आदि हैं उन्हें दूर किया जाता चाहिए । संक्षेप में इस सम्बन्ध 
में विम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं-- 

..._ (0) श्रमिकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था को जानी चाहिए। (#) 
शत्त-प्रतिशत सदस्यता अनिवार्य कर देनी चाहिए । (४) श्रमिक सच्चों को राजनीति _ 
से अलग रखना चाहिए । (४) सट्डों में पारस्परिक प्रत्तियोगिता का उन्मूलन होना 
चाहिए । (९) श्रमिक वर्ग में से ही श्रमिक नेताओं का विकास होना चाहिए । (९) 
 वैत्नन्रिक कर्मचारियों की नियुक्ति की. जानी चाहिए। (शा) श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति 


पर रोक लगानी चाहिए। (शा!) श्रमिकों में उत्तरदायित्व की भावना जागृत करती... 


 चाहिए। (5) श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी की व्यवस्था की जानी चाहिए और 
आवास, कार्य करने का वातावरण तथा कार्य कश्ने के घण्टों में सुधार किया जाना 


... चाहिए। (४) श्रमिक संघों के प्रति मिल के मालिकों को भी सहानुभूति दिखाती 


चाहिए । (४) श्रमिक सड्डों को हड़ताल आदि के अतिरिक्त रचनात्मक कार्यों की ओर 
. भी ध्यात् देता चाहिए। (अत) श्रमिकों में लोकतन्त्र की भावना उत्पन्त करने का 
प्रयास करना चाहिए। (४४) एक उद्योग भें एक हो शक्तिशाली श्रमिक सद्ड होता 
चाहिए, ताकि सामूहिक सौदेबाजी सफल हो सके । (/ए) सरकार को भी श्रम सच्ों 


भारत में श्रमिक संघ आन्दोलन ््््ि द 8] 


' के प्रति अपनी तीति को बदलना चाहिए और उत्तके साथ भावावेश में आकर पक्षपात्त 
नहीं करना चाहिए । 
योजना आयोग के मतानुसार श्रमिक सड्डों को अधिक एवं औद्योगिक प्रशासन 
के एक अनिवार्य अंग या ढाँचे के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें जिम्मेदारियाँ 
उठाने के लिए सचेत॒त किया जाना चाहिए । 
परीक्षा-प्रश्न क्‍ 
, भारत सें श्रमिक सद्ठछ आन्दोलन के जन्म तथा विकाप्त का विवरण दीजिए । 
इसकी वया कमजोरियाँ हैं । 
2, भारत में श्रमिक सद्छ के कार्यों का विवेचन करते हुए उनकी कमियों को 
बताइए । इन कमियों को दूर करने के लिए सुझाव भी प्रस्तुत कीजिए । 
3. भारत में श्रमिक संडूगें के विकास में अधिकांश बाधाएँ आन्तरिक हैं। वे 
स्वयं श्रमिकों की ओर से आती हैं ।”” विवेचत्रा कीजिए 
4, सन्‌ 939 से भारत में मजदूर सद्भुठन की प्रगति का संक्षेप में उल्लेख 
कीजिए । देश में औद्योगिक शांति को बढ़ावा देने हेतु सरकार इस आन्दोलन को सही 
दिशा में लाने में कहाँ लक सफल हुई है ? 
. 5, “श्रमिक सट्डों का नेतृत्व मध्यम वर्ग के राजनीतिज्ञों, विशेषत: वकीलों 
द्वारा किया जाता था तथा किया जा रहा है जो राजनीतिक और आध्िक परिस्थितियों 
में ठीक-ठीक अन्तर न कर पा सके तथा न कर पा रहे हैं।” इस कथन की पुष्टि 


कीजिए तथा बतलाइए कि भारत में श्रमिक सड्ढों के विकास में बाहरी नेतृत्व से क्‍्या- 
वया हानियाँ हुई हैं ? 


उठ 
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भारतीय अर्थव्यवस्था में रेलों का महत्त्व--आधुनिक युग में आथिक तथा 
व्यापारिक विकास एक बड़ी सीमा तक परिवहन के साधनों, विशेषत: रेलों के विकास 
पर निर्भर है। रेलों ने हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को निम्न प्रकार से 
प्रभावित किया 


(।) आर्थिक 


रेलों ने आर्थिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किये हैं । कृषि, उद्योग, व्यापार 
वनसम्पदा आदि सभी इससे प्रभावित हुए हैं । 

]) कृषि सें योगदान--कृषषि की उन्नति करने में रेलों का पर्याप्त योगदान है। 
रेलो के विकास के कारण ही (अ) कृषि पदार्थों का बाजार विस्तृत हुआ (ब) कृषक 
उत्तम बीज तथा यन्त्र आदि प्राप्त करता है। (स) फल तथा सब्जियों जेसे नाशवान 
पदार्थों को उत्पन्न करने में आर्थिक प्रेरणा मिलती है। (द) कृषि वस्तुओं का देश के 
विभिन्न भागों में वितरण समान हो गया है। (य) विभिन्न क्षेत्रों में कृषि पदार्थों के 
मूल्यों का अन्तर कम हुआ है। (र) भ्रमण से किसानों के ज्ञान में वृद्धि हुई। (ल) 
. गाँवों की आत्मनिर्भरता और अलगाव समाप्त हो गये हैं । द 
द (2) उद्योगों को लाभ--रेलों ने नये कारखानों की स्थापना एवं पुराने उद्योगों 
. के विकास को गति प्रदान करके देश के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया है। 
संक्षेप में रेलों से रद्योगों के विकास में निम्त लाभ प्राप्त हुए हैं--- 

($) रेलें उद्योगों में बनी हुई वस्तुओं को उपभोग केन्द्र तक ले जाती हैं । 

(४) उद्योगों के लिए कच्चा माल भी रेलों द्वारा कारखानों तक पहुँचता है । 

(४7) रेले उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को कारखानों तक पहुँचाती हैं 
तथा रेलों ढारा ही देश के एक कोने का व्यक्ति दूसरे कोने तक काम करने हेतु पहुँच 
जाता है । इस प्रकार स्पष्ट है कि रेलों द्वारा ही श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि हो 
पायी है।. द 
(५) स्वयं रेलवे विभाग भी ओद्योगिक माल का बहुत बड़ा उपभोक्ता है । 
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(3) व्यापार की उन्नति--रेलों के चलने से देश के आन्तरिक तथा विदेशी 
व्यापार में आशातोत उन्नति हुई है । देश में बता माल अब देश के कोने-कोने में पहुं- 
चने लगा है । विदेशों से आया हुआ माल बन्दरगाहों से नगरों तक पहुँचाने का कार्य 
भी रेलें सुगमतापूर्वक कर देती हैं। दूध, फल, मछली, सब्जी, अंडे भादि शीघ्र नष्ट 
होने वाली वस्तुओं का देशव्यापी व्यापार रेलों के कारण ही सम्भव हो सका है। 

(4) बन उद्योग का विकास--वन की उपज और उसके उपयोग की मात्रा 
को बढ़ाने में रेलों का प्रशंसनीय योग रहा है। रेलों के डिब्बे तथा रेल के स्‍्लीपर 
बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। लकड़ी की प्राप्ति वनों से होती है 
अतः वन-उद्योग का विकास हुआ है । यही नहीं, रेलें स्वयं वन-लकड़ी को ढोकर उप- 
भोग केन्द्रों तक पहुँचाती हैं । 

(5) राजस्व प्राप्ति--रेलें सरकारी राजस्व का एक बड़ा स्रोत है। 680- 
8 में रेलों से प्राप्त आय 2975 करोड़ रु० आँकी गई है। इसके अतिरिक्त परोक्ष 
रूप से (उक्त विकास-कार्यों के परिण[मस्वरूप) भी रेलों द्वारा अधिक राजस्व प्राप्ति में 
सहयोग मिलता है । 

(6) रोजगार की उपलब्धि--भारतीय रेलें आज 7 लाख परिवारों के 
लगभग 90 लाख व्यक्तियों की रोजी-रोटी का साधन है । इनमें 4 लाख कर्मचारी 
तो स्थायी हैं, शेष आकस्मिक श्रम के रूप में हैं। साथ ह्वी नवशिक्षित बेरोजगारों के 
लिए चलायी गयी अप्रेन्टिसशिप की योजना में भी भारतीय रेलों द्वारा एक वर्ष में 2 
हजार व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है । 

(7) अकालों पर नियन्त्रणफ--रेल परिवहन के विकास से अकाल पर काफी 
ह॒द तक नियन्त्र०ण किया जा सका है। आज कोई भी अकाल देशव्यापी नहीं होता । 
रेले प्रचुर मात्रा के क्षेत्रों से अभावग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक पदार्थ 
पहुँचाकर अकालों की कठिनाई को कम कर देती हैं । 

(3) नगरों में वद्धि--रेल परिवहन के कारण देश में अनेक नगरों का विकास 
हुआ है। हावड़ा, इटारसी, कानपुर, सिकन्दराबाद इत्यादि नगरों का विकास रेलवे 
जंक्शन होने के कारण हुआ है । 

(9) डाक सेवा--आर्थिक सामाजिक एवं राजनेतिक क्षेत्र की विभिन्न गति- _ 
विधियों के सफल संचालन के लिए सस्ती नियमित और कुशल डाक सेवा का श्रेय भी 
भारतीय रेलों को ही है। 


(2) सामाजिक एवं धामिक महत्त्व 


(अ) सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तत--रेलों के विकास के साथ-साथ लोगों 
के सामाजिक रीति-रिवाजों, विचारों तथा प्रथाओं में परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया 
तथा लोगों का सम्पकक अन्य क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों से बढ़ना प्रारम्भ हो गया 
जिससे लोगों के विचारों रीति-रिवाजों तथा प्रथाओं में अत्यधिक परिबर्तन हुआ है। - 

(ब) राष्ट्रीय कावात्मक एकता--रेलों ने भारत जैसे विशाल एवं विविधता 
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योग से प्रतिस्पर्धा करके जोखिम नहीं लेना चाहतो हैं। परिणाम स्वरूप इस उद्योग 
में प्रतियोगिता के अभाव को स्थिति बनो हुई है । 

रेल उद्योग को पूर्ण एकाधिकार प्राप्त नहों है क्योंकि उन्हें परिवहन के अन्य 
साधनों जैसे--सड़क, जल, तथा वायु परिबहनों से प्रतियोगिता का सामना करना 
पड़ता है जिसके कारण रेल उद्योग के किराये व भाड़े अधिक नहों बढ़ाये जा सकते हैँ। 
इस प्रकार रेल उद्योग आंशिक एकाधिकारी उद्योग है | ह 

2. लोकोपयोगी सेवः--लोकोपयोगी सेवाओं का प्रधुख उद्दश्य लाभ प्राप्त 
करना न होकर लोक कल्याण, आथिक विकास तथा समाज को सेवा करना होता है । 
रेल उद्योग भी लोकोपयोगी सेवा प्रदान करने वाली एक संस्था है। इसका प्रमुख 
उद्देश्य समाज को न्यूनतम मूल्य पर परिवहन सेवाएं प्रदान करता है। एकाधिकारी 
प्रकृति के कारण इस उद्योग को यात्रियों से उनको भुगतान-क्षमता के अनुसार कम या 
अधिक मुल्य प्राप्त करने का अधिकार है । इस उद्योग द्वारा समाज कल्याण व आर्थिक 
विकास हेतु कुछ अनावश्यक वस्तुओं के आवागमन पर प्रतिबंध तथा आवश्यक वस्तुओं 
पर छूट भो प्रदान की जाती है । इस उद्योग को अपना व्यक्तिगत हित समाज और 
उपभोक्ता के साथ रखना पड़ता है । इस उद्योग के प्रबन्ध की स्थिति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
होती है। उसे एक प्राइवेट निगम तथा सरकार के प्रतिनिधि, दोनों रूपों में कार्य 
करना पड़ता है । | 

3, लोकबाहन--लोको पयोगो सेवा प्रदान करने वाली संस्था होने के नाते 
रेलों को अपने व्यावसाथिक हितों की अपेक्षा जनता के सामाजिक हितों पर अधिक 
ध्यान रखना. पड़ता है | यह विशेषता रेलों को अन्य परिवहन-साधनों से भिन्न करती 
है । रेल उद्योग की सेवायें सर्व साधारण के लिए सुलभ है।कोई भो नागरिक स्वतंत्रता- 
पूर्वक इन सेवाओं को प्राप्त कर सकता है। लोकवाहनों का कार्य यात्रियों तथा माल 
को सुरक्षित रूप से गन्तव्य स्थल तक पहुँचाना : होता है | इस प्रकार उनका व्यक्तिगत 
हित, लोकहित के साथ जुड़ा रहता है । चूंकि रेलें उक्त कार्यों का निष्पादन सुचारु 
रूप से करती हैं अत: हम कह सकते हैं कि ये लोकवाहन हैं । 

4. अपार स्थायो पूँजी--रेल उद्योग में जितनी प्रारंभिक पूँजी की आवश्यकता 
होती है उतना अन्य उद्योगों में नहों होता है। इस उद्योग में एकबार पूँजी विनियो- 
जित कर देने के बाद हम उसे हटाकर अन्य उद्योगों में नहीं लगा सकते हैं। यह पँजी 
न केवल उद्योग में बंध जाती है अपितु उस स्थान विशेष से बंध जाती है जहाँ उसे 
लगाया जाता है । इस उद्योग में कुल विनियोजित पूँजी का लगभग 90% भाग स्थायी 
पूँजी के रूप में लग जाता है । इसमें चालू पूँजी की अपेक्षा बहुत कम होती है । 

5. प्रतियोगी उद्योग--एकाधिकारी व्यवसाय होते हुए रेल उद्योग एक प्रति- 
योगी व्यवसाथ भी है । रेल उद्योग में जो विशाल पूंजी लगती है उसे लाभप्रद बनाने 
के लिए अधिक से अधिक यातायात प्राप्त करना उसके लिये आवश्यक हो जाता है । 
यातायात-वृद्धि के प्रयासों के कारण प्रत्यक्ष प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाती है। यह प्रति- 
योगिता दो या दो से अधिक रेलों के बोच या रेलों तथा अन्य परिवहनों के बीच होती 
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है । रेलों को उद्योगपतियों की पारस्परिक होड़ से उत्पन्न प्रतियोगिता का भी अप्रत्यक्ष 
रूप से सामना करना पड़ता है। ये प्रतियोगितायें अत्यन्त हानिप्रद होती हैं । 


संयुक्त व्यय ओर संयुक्त उत्पादन--जब किसी बस्तु की उत्पत्ति करने पर 
उसी लागत में अन्य कोई वस्तु या वस्तुयें उत्पन्न हो जाती हैं तो इन वस्तुओं को संयुक्त 
उत्पत्ति या संयुक्त पूति अथवा संयुक्त लागत कहते हैं इसका मुख्य लक्षण यह है कि दो 
या अधिक वस्तुएं एक ही स्रोत से उत्पन्न की जातो हैं । उदाहरण के लिए गेहूँ के साथ 
भूसा, शक्कर के साथ शीरा, भेड़ पालने पर ऊव के साथ मांस, और कपास के साथ 
बिनौला की उत्पत्ति होती है। इसमें से कम मुल्यवान वस्तु जो मुख्य वस्तु के साथ 
उत्पन्त होती है, उपोत्पाद या गोण उत्पाद कहलाती है । क्‍ 
रेल उद्योग में यह सिद्धान्त लागू होता है क्योंकि एक ही रेलवे लाइन पर और 
उन्हीं स्टेशनों से होकर सवारी गाड़ियाँ तथा माल गाड़ियाँ गुजरती हैं। सवारी गाड़ियों 
में भी प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के यात्री होते हैं और माल में भी कई आकार-प्रकारों 
. कीमती .एवं सस्ते माल होते हैं। स्पष्टतः रेलवे उद्योग में भी विभिन्‍न प्रकार की याता- 
यात सेवाय प्रदान करने के लिए व्यय एक ही साथ करने पड़ते हैं। यह सिद्धान्त भी 
आंशिक रूप से ही लागू होता है क्योंकि रेलों के व्यय की एक बड़ी मात्रा स्थायी अवश्य 
होती है किन्तु फिर भी कुछ व्ययों को प्रत्येक इकाई में बाँदा जा सकता है। रेल उद्योग 
. में यातायात विशेष की कमी हो जाने पर तत्सम्बन्धी अस्थायी व्यय अवश्य ही कम हो 
जाते हैं । 
द संयुक्त व्यय सिद्धान्त रेलों में रिक्त स्थान होने सर पूर्णतया लागु होता है जैसे--- 
# से 8 स्थान तक यदि इतनी मात्रा से यातायात प्राप्त होता है कि गाड़ियाँ पूरी भर _ 
जाती हैं किन्‍्तु 8 से & स्थान तक आने में उतना यातायात प्राप्त नहीं होता तो भी 
रेलबे को पहले के समान ही व्यय करने पड़ते हैं। इन व्ययों की पूति के लिए रेलवे 
दूसरी ओर से किराये की दरों में कमी करके यातायात को अधिक मात्रा में अपनी 
ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करती है । ऐसा न करने पर 5 से 8 जाने वाले याता- 
यात का भार खाली गाड़ियों के लोटने के व्यय के बराबर और बढ़ जायेगा । 
संक्षेप में रेलों में संयुक्त ब्यय अथवा संयुक्त उत्पादन का नियम केवल आंशिक 
रूप में लागू होता है। रेलों के लिये इस सिद्धान्त का महत्व केवल गौण रूप में है, 
मुख्यतयः नहीं |. ँ 
द बहत-काय व्यवसाय--आधुनिक युग में रेलें आकार, संगठन, पूंजी, लाभ- 
... हानि आय-व्यय आदि सभी बातों में अन्य व्यवसायों से आगे है। कोई व्यवसाय कितना 
. बड़ा है इसका निर्धारण प्रायः उसमें विनियोजित पूंजी के अनुसार किया जाता है। 
रेलों में जितनी पूंजो लगी है उतनो किसो अन्य व्यवसाय में नहीं लगी है । इस उद्योग 
- में लगभग 4099 करोड़ रुपये को पूंजो विनियोजित है। रेलों की आय भी कुल आय 
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भारत में रेलों का विकास 
(रिब्य[जप 0९7९0फ0०॥६ 9 [#09) क्‍ 

रेलवे विकास का इतिहास अत्यन्त विस्तृत है। अध्ययन की सुविधा के लिए 
रेलवे के इतिहास को (कालं-विभाजन की दृष्टि से) निम्नलिखित वर्गों में बाँटा 
गया है--- 
(।) प्रारम्भ काल से 9वीं शताब्दी तक . 

(7) पुरानी गारण्टी पद्धति ([844-869) 

(४) सरकारी निर्माण और प्रबन्ध (!869-879) 

(77) नयी गारण्टी पद्धति (879-900) 
(2) द्वितीय विश्व-युद्ध के अन्त तह समय 

... (+ए) तीन प्रगति और विकास काल (900-94.) 

(४) प्रथम महायुद्ध काल--रेल व्यवस्था का विघटन (94-99) 

(४) नई नीति निर्धारण काल (920-]929) 

(णां) आथिक मन्दी का समय (930-999) 

(एय) द्वितीय महायुद्ध काल (]940-] 944] 
(3) द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ का काल 

(४४) प्रथम पंचवर्षीय योजना' के पूर्व का काल (945-950) 

(5) पंचवर्षीय योजनाओं में भारतीय रेलवे का विकास (95-82) क्‍ 

(3) पुरानी गारण्टी पद्धति (844-869) भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन 

अप्रैल 853 में थाना तथा बम्बई के मध्य निर्मित की गई । वस्तृतः भारत में रेलों 
का निर्माण !844 ई० में ही प्रारम्भ हुआ जब “ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी! ने इंगलेंड 
में स्थापित कम्पनियों को एक निश्चित लाभ के आश्वासन पर रेल निर्माण का ठेका 
दिया । कलकत्ता और बम्बई के समीप दो छोटी रेल लाइनों के निर्माण के लिए अगस्त 
]849 में सरकार ने दो अंग्रेजी कम्पनियों (ईस्ट इंडिया रेलवे कम्पनी व ग्रेट इण्डियन 
पेनिन्सुला रेलवे कम्पनी) के साथ समझौता किया जिसे पुरानी गारण्टी पद्धति कहते 
हैं । इस गारण्टी प्रथा की मुख्य शत इस प्रकार थीं :-- 

(क) इस समझोते की अवधि 99 वर्ष होगी । 
हे (ख) रेल कम्पनियों को रेलमार्ग, स्टेशन भवन आदि का निर्माण करने के लिए. 

सरकार भूमि निःशुल्क देगी । 
(ग) सरकार ने रेलवे कम्पनियों को उनके द्वारा लगाई गई पूँजी पर 4% 
5०/ तक ब्जाज देने की गारण्टी थी । 
 (घ) विनिमय की दर 22 पैसे प्रति रुपया निश्चित की गई। 

(ड) ब्याज के पश्चात्‌ :जो लाभ शेष बचेगा वह कम्पनियों तथा सरकार के 
बीच आधा-आधा बाँट दिया जायेगा 

(व) किराये-भाड़े के दर निर्धारण, गेज नियंत्रण व निरीक्षण आदि में सरकार 


का निर्णय माना जायेगा । 
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द (छ। सरकार ने यह अधिकार सुरक्षित रखा कि वह चाहे तो-25 या 30 वर्ष 
के बाद रेलवे को खरीद सकती हैं । 

यह प्रथा 869 तक चलन में रही । इस अवधि में कुल 4,287 मील लम्बे 

रेल मार्ग का निर्माण हुआ | रेलों के निर्माण और संचालन पर दोहरा नियंत्रण होने 
: तथा सरकार को गारण्टी पूरी करने में 20 करोड़ रुपये की हानि होने के कारण 
896 में गारण्टी प्रथा को त्याग दिया गया । श्री विलियम थार्टन ने संसदीय समिति 
के समक्ष गवाही देते हुए कहा था, “गारण्टी पद्धति से कोई भी लाभ न हुआ जो इसके 
बगैर नहीं हो सकता था । मेरी राय में ये ठेके कलंक हैं चाहे जिस आदमी ने इन्हें 

मान्यता दी हो ।' 

(४) सरकारी निर्माण और प्रबन्ध (869-879)---7869 में गारण्टी 
प्रथा को त्याग दिया गया और सरकार ने स्वयं ही रेलों के निर्माण एवं उनकी व्यवस्था 
का कार्य सम्भाल लिया । इस काल की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं--(अ) सरकार 
ते 6 रेलों का निर्माण कराया । (ब) पुरानी गारण्टी प्रथा में निर्माण व्यय 20,000 
पौंड प्रति मील पड़ता था, अब यह निर्माण व्यय घटकर 9,000 पौंड प्रति मील हो 
गया । (स) मुख्य रेलवे मार्गों के लिए चोड़ी रेलवे लाइनें तथा सहायक मार्गों के लिए 
कम जौडी लाइनें बनाई गईं | (द) रूस के आक्रमण का मुकाबला करने के लिये सर- _ 
कार को सामरिक महत्त्व की रेलों का निर्माण करना पडा ! 

8869-!879 की मध्यावधि में रेलमार्गों की लम्बाई 9,875 मील हो गई 
तथा इस अवधि में सरकार ने कुल 34 करोड़ रुपये व्यय किये । पूँजी की अपर्याप्तता 
से विवश होकर सरकार ने 879 में कम्पनियों की सहायता पुन: ली । 

(४) नयी गारण्टी पद्धति (879-]900)--अतः सरकार ने फिर कम्पनियों 

की सहायता से रेलों का निर्माण किया, किन्तु समझौते की शर्तों में कुछ परिवर्तन किये 
गये । अत: “इस प्रथा को नयी गारण्टी पद्धति कहते हैं। इस समझौते की मुख्य विशेष- 
ताये इस प्रकार थीं-- 

(अ) कम्पनियों को 3% से 3५% ब्याज की गारण्टी दी गयी । 

(ब) सरकार रेलवे कम्पनियों का प्रबन्ध 25 वर्ष के पश्चात्‌ या उसके प्रति 
0 बर्ष बाद अपने हाथ में ले सकती थी । 


(स) शुद्ध लाभ का 60% भाग सरकार के लिये सुरक्षित किया गया । क्‍ 
सरकार ने रेलों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया--(क) उत्पादक रेलें 
 (ख) अनुत्पादक रेल ओर (ग) संरक्षणात्मक रेले । 
8900 तक रेल मार्गों की कुल लम्बाई 24,752 मील दो गई थी और 98. 
रेल मार्गों पर 35 रेल कम्पनियाँ कार्य करती रहो थीं। 
(7) तोीब़ प्रगति और विकास का काल (4900-]94)--बीसवीं सदी के 
आरम्भ होते ही रेलों के विकास में बहुत तेजी आई और रेलव को घाटे के स्थान पर 
लाभ प्राप्त होने लगे । पूंजी का अभाव सपाप्त हो गया ओर रेलों को इतनी धनराशि 
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मिलने लगी जिसे खर्च करना एक समस्या बन जाती थी । !90! में श्रीटामस राब- 
टंसन को भारतीय रेलों के प्रबन्ध और संचालन की जाँच करने के लिए नियुक्त किया 
गया । स्थिति का अध्ययन करने के पश्चात्‌ उन्होंने रेलवे बोर्ड स्थापित करने, रेलवे में 
सुधार के लिये सामान्य राजस्व से अलग एक रेल कोष स्थापित करने तथा सरकार और 
कम्पनियों के दोहरे प्रबन्ध की समाप्ति के लिए सुझाव दिया । सरकार ने इन सुझावों 
को नहीं माना । फिर भी 905 में रेलों के प्रबन्ध के लिए रेलवे बोर्ड बनाया गया । 
907 से मैके ससिति की नियुक्ति की गई जिसके अध्यक्ष सर जेम्स सैके थे । इस 
समिति ने तत्कालीन रेल मार्गों को देश की आवश्यकता से कम बताया । 
द सन्‌ 94 तक रेलों की लम्बाई बढ़कर 35,285 मील हो गयी थी । औस- 
तन प्रतिवर्ष 774 मील लम्बे रेल मार्ग का निर्माण हुआ । द 
(५) प्रथम महायुद्ध काल रेल व्यवस्था का विघटन (9]4-]99) - युद्ध- 
काल में रेलों की प्रगति रुक गई, क्योंकि आवश्यक सामानी (डिब्बे, इंजिन आदि) का 
आयात बन्द हो गया था तथा सरकार के पास धन की कमी थी। साथ ही युद्ध के लिए 
कुछ रेल मार्गों को उखाड़ कर पूर्वी अफ्रीका ओर मेसोपोटामिया भेजना पड़ा। इस 
प्रकार युद्ध का प्रभाव रेलवे पर प्रतिकूल पड़ा 


(पा) नई नीति निर्धारण काल (!920-929|--भारतीय रेलों की बिग- 
डती हुई स्थिति को जाँच के लिए भारत सरकार ने नवम्बर 920 में रेलवे विशेषज्ञ 
विलियम एजवर्थ को अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की जिसने निम्न सुझाव 
दिये-- 

(अ) रेलवे बोर्ड के सद्भुठन 'एवं कार्य-प्रणाली में सुधार किया जाए । 

(ब) रेल ट्विब्युनल की स्थापना की जाये जो रेल भाड़ों को निश्चित करे । 

(स) रेलवे अवना बजट पृथक बनाए।.. 

(द) सरकार और कम्पनियों के दोहरे प्रबन्ध की बजाय केवल सरकार द्वारा 
ही प्रबन्ध किया जाए । द 

(य) केन्द्रीय एवं स्थानीय परामर्शदात्री समितियों की स्थापना द्वारा जन-सह- 
योग प्राप्त किया जाए । 

(र) रेलवे हास कोष (0०77९८०४००॥ #पएत] तथा संचित कोष (९९४९९ 
एण्ा0) की स्थापना की जाय । 

सरकार ने वस्तुत: इस समिति के सभी सुझावों को मान लिया। फरवरी ]923 
में रेलों के प्रगतिशील राष्ट्रीयीरण की नीति अपनाईं गई, सितम्बर 924 से रेलवे 
. बजट प्रृ्थंक्‌ बनने लगा । एक संबित कोष भी स्थापित किया गया तथा 'ह्वास कोष की 
भी व्यवस्था की गई । रेलवे बोड का पुनगठन किया गया। 


इन अवधि में रेलवे का विकास तीब्गति से हुआ, जैसा कि अग्मांकित अज्भों से 
पष्ट है-- 
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रेलवे का विकास दिन नी 
वर्ष रेलों की लम्बाई विनियोजित पूँजी आय 
(मील) (करोड़ रु०) (करोड़ र०) 
कि जम. का अर कल मर कक पक अत न की की जा जद मन 3 कर कपिल: 5 लकी 
]99-20 36,735 566'38 89'.]5 
]929-30 4],.724 ... 56-75 6:08 


(शा) आ्िक सन्‍्दी का समय (930-39) --सत्त 929-30 की आ्थिक 
मन्‍्दी का प्रभाव भारतीय रेलों पर भी पड़ा, रेलों की आय में कमी और व्यय में वृद्धि 
हुई । घाटे की पूति के लिए संचित कोष तथा हास कोष का सहारा लेना पड़ा । व्यय 
में कमी हेतु सुझाव देने के लिए 932 में पोष समिति और 936 में रेलों की आ्थिक 
दशा की जाँच के लिये बजेवुड समिति नियुक्ति हुई | वैजवुड समिति के प्रमुख सुझाव 
इस प्रकार थे--- 

() केन्द्रीय बचत अनुसंधान समिति की स्थापना की जाए 

(7) मितव्ययिता लाने के लिए भविष्य में रेलों को आठ क्षेत्रों में बाँट दिया. 
जाए । 
(४) रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व को दिया जाने वाला अंशदान कुछ समय के 
लिए स्थगित कर दिया जाए। ४. 

(४४) अतिरिक्त आय का प्रयोग यात्रियों को सुविधायें देने में किया जाए। 

(५) रेलवे हास कोष व संचित कोष की उचित व्यवस्था की जाए। 

(पा) रेल सामग्री का सदुपयोग एवं रेल सड़क प्रतियोगिता को कम या समाप्त 

किया जाए 
द सरकार ने समिति के कुछ सुझावों को मान लिया । सन्‌ 936-37 के बाद 
भारतीय रेलों की आथिक स्थिति में सुधार होने लगा तथा इनकी आय में पुनः वृद्धि 
होने लगी । सन्‌ 937 में बर्मा भारत से पृथक्‌ हो गया, अतः 2,000 मील रेलमार्ग 
बर्मा में चला गया। सन्‌ 939-40 में भारतीय रेलों की लम्बाई 4,56 मील 
थी। | 

(जा) द्वितीय महायुद्ध काल ( 940-944 )--ट्वितीय महायुद्ध काल 
भारतीय रेलों के लिए आर्थिक दृष्टि से समृद्धि का समय था, क्योंकि रेल-सेवाओं के 
. लिए माँग में वृद्धि हुई, और इनकी आय बंढी । युद्धकाल में रेलवे का नवोनीकरण कार्य 

बन्द कर दिया गया, बहुत-सी रेल-सामग्री अन्य देशों को भेज दी गई । सन्‌ 942 में 
युद्ध परिवहन बोर्ड स्थापित हुआ एवं रेलों ने अपनी सेवाएं प्रदान करने में प्राथमिकता 
.. पद्धति अपनाई जिसके अनुसार रेल द्वारा आवश्यक वस्तुएं भेजने में प्राथमिकता दी 


..._ जाने लगी। सन्‌ 944 में एक सुधार कोष भी स्थापित हुआ । 


कक सन्‌ !939-40 में रेलवे की आय ]।]"5 करोड़ रुपए थी जो 944-45 में 
बढ़कर 23265 करोड़ रुपए हो गयी । द 
(४४) प्रथम पंचवर्षोय योजना के पूर्व का काल (!945-950)--सन्न 


भारत में रेल यातायात द द 9]. 


]947 में देश के विभाजन के फलस्वरूप बहुत से रेल-मार्ग पाकिस्तान में चले गए । 
विभाजन के फलस्वरूप साम्प्रदायिक दंगे के कारण भारतीय रेलों को बहुत बड़ी संख्या 
में शरणाथियों को ढोता पड़ा । साथ ही देश में प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव हो 
गया, क्योंकि बहुत से कुशल कर्मचारी पाकिस्तात चले गए । विभाजन के पश्चात देश 
में ड्राइवरों की संख्या पहले की अपेक्षा 8 प्रतिशत घट गई । मुगलपुरा ओर सैदपुरा 
के वकशाप भी पाकिस्तान में रह गए । इससे रेलों की कार्यक्षमता बहुत घट गई । 

3 मार्च, 95] को भारतीय रेलवे की लम्बाई 34,079 मील थो तथा 
उसमें विनियोजित कुल पूंजी 888:7 करोड़ रुपए थी । 


पंचवर्षीय योजनाओं में भारतोय रेलवे 


(अ) प्रथम पंचवर्षोप योजना--प्रथर योजना में भारतीय रेलों के आधुनिकी- 

करण तथा प्रतिस्थापत पर अधिक जोर दिया गया जो द्वितीय महायुद्ध तथा देश के 
विभाजन के कारण अत्यन्त शोचनीय स्थिति में थी। इस योजता का मुख्य उद्देश्य था 
रेलों के डिब्बों, इंजनों, लाइनों तथा अन्य उपकरणों की मरम्मत तथा नवीनीकरण 
करना, जनता के लिए सुविधाएं बढ़ाना तथा कुछ नई लाइनें बिछाना। इन सब कार्यों 
पर प्रथम योजना में 423*73 करोड़ रुपये व्यय हुआ । इसका अधिकांश अर्थात्‌ 55*7 
प्रतिशत इंजनों तथा डिब्बों के नवोनोकरण में व्यय हुआ | प्रथम योजना काल में 
496 रेल इन्जन 4,35] यात्री डिब्ब्रे तथा 4],92 मालगाड़ी के डिब्बों का उत्पादन 
हुआ था। प्रथम योजना के विभिन्‍न कार्यक्रमों के फलस्वरूप रेलों की माल ढोने की 
क्षमता 6 प्रतिशत वृद्धि हो गई । 
(ब) द्वितीय पंचवर्षीय योजना--ठितीय योजना में भारतीय रेलों के विकास 
का एक अह॒त्त्वाकांक्षी कार्यक्रम रखा गया। इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे--(!) रेलों 
की परिवहन क्षमता को बढ़ाना, (2) रेल मार्ग, पुलों तथा इन्जन और डिब्बों आदि के 
पुनर्स्थापन के कार्य को पूरा करना, व (3) रेल सम्बन्धी सामग्री का देश में उत्पादन _ 
बढ़ाकर रेलों को आत्मनिर्भर बनाना । 

द्वितीय योजना में लगभग ,8!! किलोमीटर लम्बी लाइनें बिछाई गयीं । 
), 32 किलोमीटर लम्बी लाइनों को दुहरा बनाया गया। सत्र 950-5] से सन्‌ 
]960-6] के दस वर्षों में ढोये जाने वाले माल में 60 प्रतिशत तथा यात्रियों में 24 
प्रतिशत की वृद्धि हुई इस योजना में रेल पर लगभग ,00 करोड़ रुपये व्यय किए 
गए । 

(स) तृतीय योजना में रेल परिवहन के विकास पर !,685 करोड़ रुपया व्यय 
किया गया। इस योजना काल में ,80 किलोमीटर नये रेलमार्ग का निर्माण, 3,228 


. किलोमीटर मार्ग का दोहरीकरण तथा ,746 किलोमीटर मार्ग का विद्यती- 


रण किया गया । इसी अवधि में डीजल इंजनों का निर्माण भी देश में प्रारम्भ 
हुआ 
.. [द) तीन वाधषिक योजनाओं (!966-69) की अवधि में रेलों में 763 करोड़ 
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रुपये का विनियोग हुआ । इस अवधि में ,06! किलोमीटर नये रेलमार्ग का निर्माण, 
,268 किलोमीटर मार्ग का दोहरीकरण तथा 905 किलोमीटर मार्ग का विद्युती- 
करण किया गया । 


(य) चौथी पंचवर्षोाय योजना में रेलवे---इस योजना में रेल विकास के प्रमुख 
उद्देश्य इस प्रकार थे--(अ) रेल क्षमता को उचित अंश में बढ़ाना, (ब) रेल उपकरणों 
एवं कार्यप्रणाली का यथाशक्ति अधिकतम आधुनिकीकरण करना, (स) अधिक परिवहन 
संभावना वाले क्षेत्रों में अधिक सक्षम बड़ी लाइन का विह्तार करना, (द) दूर संचार 
चलयान, कारखाना उपकरण, रेलपथ अनुरक्षण और तकनीकी क्षेत्र में गुणमुलक सुधार 
पर बल दिया जाना । 


चौथी योजना में रेलों के विकास पर ,4]9 करोड़ रु० व्यय किए गए 
जिसका विवरण आगे सारणी न० ! में दिया गया है। 


2. पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (974-79) 


पाँचवों पञ्चवर्षोय योजना में विस्तृत कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर रेलवे की 
निम्नलिखित योजना तैयार की गई--- 

।. रेलवे की लम्बाई के 24% पर ही सबसे व्यस्त ट्रेफिफ 72% माल की 
ढुलाई होती है इसकी तरक्की की जानी चाहिए । द 

2. जनता द्वारा ले जाया जाने वाला माल जैसे - सीमेंट, कोयला, उर्वरक, 
रसद, पेट्रोल जिससे 58 प्रतिशत की आय ।950-5 में होती थी उसे 97]-72 
में 80 प्रतिशत करने का लक्ष्य बनाया गया। 

3. पैसेश्जर गाडियाँ प्रमुख तगरों एवं उद्योगों के स्थानों पर बढ़ाने एवं ठहराव 
करने की वृहत योजना बनायी गयी । 

प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार रहे--- .. 


]. माल डद्रैफिक-- पाँचवीं पञ्नर्षीय योजना में माल ढुलाई का लक्ष्य 978- 
79 तक लगभग 300 लाख टन रखा गया । 


सेन्‍्जर दंफिक---इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों की जनता के लिए 
लगभग 4 प्रतिशत रेलों से सड़कों पर यात्रा बढाने के लिए जोर दिया गया ताकि 
दूर से आने वाली जनता को आसानी से जगह मिल सके। फलत: 6"7 प्रतिशत 
पैसेन्सर 5 फिक जो दूर से आते हैं उन्हें सुविधा प्रदान करने में आसानी होगी । 

... $,विकास योजना--विदेशी सहायता 330 करोड़ रुपये के साथ रेलवे पर 
सम्पूर्ण व्यय 2350 करोड़ रुपये रखा गया। लगभग 68 प्रतिशत इस रकम का 
. रोलिग टू क एवं लाइन स्टाक पर खर्च करने के लिए रखा गया । इस खर्च में अधिक 

वस्तु प्राप्त हो सके की नीति अपनायी गयी इसे अग्रांकित सारणी में प्रदर्शित किया' 
गया है-- द 
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सारणी नं० ! 
चौथी व पाँचवों योजना में रेल विकास पर खचे (करोड़ रुपये में) 
विवरण चतुर्थ योजना पञ्चम योजना 
. रोलिंग स्टाक 609 900 
2. वर्क शाप एवं शेड 22 20 
3. मशीनरी एवं प्लान्ट 29 40 
4. टू क का नवीनीकरण 6] 200 
5. पुल का कार्य 30 60 
6, लाइन क्षमता 230 500 
7. तार एवं सुरक्षा 59 ]0 
8. विद्युतीकरण 68 20 
9. अन्य विद्युतीकरण कार्य 8... 20 
0, नई लाइनें 32 00 
], कर्मचारी हित 6 20 
. _2, कर्मचारी आवास 65 40 
3., उपभोक्ता सुविधा हा, 20 
]4, अन्य विशेष कार्य ] 20 
5, राजकोय रोडवेज में लगाया गया 4 30 
6, इन्वेन्टरीज 6] 50 
7, पोस्ट एवं टेलीग्राफ की लाइनों का . 
अधिग्रहण द 2 ना: 
योग 4]6 2350 


छठवीं योजना (980-85) में रेलें--छठवीं योजना में विद्यमान सम्पत्ति से 

... उत्पादन बढ़ाने तथा प्रयोग निदशांक में पर्याप्त वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। 
सन्‌ 979-80 में बड़ी रेलवे लाइनों पर प्रति वैगन शुद्ध टन किलोमीटर (7८.७) 
972 टन था, जिसे ,045 से ,72 टन तक पहुँचाने का प्रयास किया जायेगा। 
छोटी रेलवे लाइनों पर यह मात्रा 534 टन है, जिसे 570 से 580 टन तक पहुँचाया 
जायेगा । योजना के अन्त में ढोये गये माल की मात्रा 309 मि० टन हो जाने की 
आशा है। रेलवे देश का एक विशाल और जटिल सद्भठन होने के कारण इसके सद्भ- 
ठन में यथा सम्भव आधुनिक प्रबन्ध तकनीकों को अपनाया जायेगा । 
छठवीं योजना में रेल विकास के लिए 5,00 करोड़ रु० का प्रावधान किया. 
गया है। योजना में विकास कार्यक्रम की सुख्य विशेषतायें निम्न प्रकार हैं--(।) 
. योजनावधि में रेलों के रोलिंग स्टॉक में ) लाख माल डिब्बे, 5,680 सवारी डिब्बे 
और 780 डीजल तथा विद्यत इज्न बढ़ाये जायेंगे । (2) 4,000 किलोमीटर लम्बे 
मार्ग का नवीनीकरण किया जायेगा । (3) रेलवे पहियों ओर ऐक्सिल की उपलब्धता 
। भा०था०--- 3 


94 भारत में रेल यातायात 
बढ़ाने के लिए बद्भुूलौर के पास एक नया कारखाना स्थापित किया जायेगा। (4) 


लगभग 2,800 किलोमीटर लम्बे रेलमार्ग का विद्यतोकरण किया जायेगा। 


योजनाकाल में रेलमार्ग यात्रियों की संख्या व ढोये गये माल सभो में वृद्धि हुई 
है जिसका ब्यौरा निम्न है--- 


रद रेलमार्ग की लम्बाई यात्रियों की संख्या ढोया गया माल 


द (कि० मी० ) (करोड़ों में) (करोड़ टनों में) 
950-5)]) 53,596 ]28 9 
]955-56 . 55,0]] 828 2 
960-6 56,247 द 59 6 
]965-66 58,399 908 .. 20 
973-74 60,234 265 8 
]978-79 60,777 372 | 22*3 
]980-8 6],240. 36] 22*0 
98-82 6] ,320 974 24"6 








योजनाओं में रेलवे विकास की विशिष्ट बातें 
अथवा 
योजना में रेलवे विकास के विशिष्ट लक्षण? 


योजना काल में रेल परिवहन में हुए विकास के लक्षण निम्नलिखित हैं--- 
(!) विद्युती करण--! 950-5] में 388 किलोमीटर रेल मार्ग ही विद्युत 
युक्त था जो 98-82 के अन्त में बढ़कर 5,473 किलोमीटर हो गया है। अगले दस 
वर्षों में देश के प्रमुख सात मुख्य मार्गों पर विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो जायेगा। 
(2) डीजल इन्जन--भारत में पहला डीजल इन्जन सन्‌ 948 में अमेरिका 
से आया था जिसको टाटा नंगर रूरकेला--बर्नपुर रेलमार्ग पर चलाया गया था | 
]950-5 में भारत के पास केवल |7 डीजल इन्जन थे लेकिन आज इनकी संख्या _ 
2,55 है। 
....._ (9) सुक्ष्म तरंग पद्धति-रेलों के सुचारु, सुरक्षित और तोब़ सञ्बालन के लिए 
. शीघ्र ओर विश्वसनीय संवाद-वाहन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। टेलीफोन लट्टों द्वारा संवाद 
वाहन पद्धति मौसम को खराबी और तारों की चोरों के कारण अधिक विश्वसनीय 
नहीं रही है। भतः रेलबे-द्वारा (5पएश/ परांड। #९दृप०ा०४ ब्यवे एपशक्ागरढंगह 
59867) पर आधारित सूक्ष्म तरज्भ पद्धति अपनाई गई है। अब तक यह पद्धति 
. 33.00 किलोमीटर रेलमार्ग पर अपनाई जा चुकी है । 


. यह लक्षण ही भारतोय रेलवे द्वारा आधुनिकीकरण की दिशा में उठाए गए 
पग हैं । द द 
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(4) सिग्नल पद्धति में सुधार--भारतीय रेलों में आधुनिकीकरण की दर में 
एक महत्त्वपूर्ण प्रयास सिग्नल पद्धति में सुधार है। इस दृष्टि से लाल, हरे और पीले 
रंगों वाले विद्युतीय विभिन्न पहलू सिग्नलों (१४०४४४७०९८८८ $8995) को लगाया 
गया है। यन्त्रीकृत (१९०४७७०४६5९००) सिम्तलों की तुलना में वे विद्यतोय सिग्तल 
अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और वैज्ञानिक हैं । द 

(5) एक्सप्रेस गाड़ियाँ--रेल परिवहन में, निरन्तर रेलों की गति में वृद्धि 
करने तथा तीतव़ गति वाली नई रेलों को चलाने की दृष्टि से भी उल्लेखनीय वृद्धि 
हुई । इस सन्दर्भ में (राजधानी एक्सप्रेस' महत्त्वपूर्ण है । प्रथम राजधानी एक्सप्रेस नई 
देहली और हावड़ा के मध्य । मार्च, 96! से चलना प्रारम्भ हुई । यह गाड़ी !,445 
किलोमीटर लम्बे मार्ग को केवल 7 घण्टे में तय कर लेती है। तत्वश्चात्‌ अन्य 
महत्त्वपूर्ण एक्सप्रेस गाड़ियाँ भी चलाई गई हैं। जिन्हें 'सुपर एक्सप्रेस” कहा जाता है । 
जैसे गीतांजलि एक्सप्रेस, ववजीवन एक्सप्रेस, गाँधीधाम एक्सप्रेस, कालिका एक्सप्रेस 
मीनार एक्सप्रेस आदि। 

(6) रेल निर्णायक इकाइयाँ--रेलवे परिवहन के उपकरणों, इन्जनों व डिब्बों 
के बनाने के लिए भारत में तोन प्रमुख कारखाने हैं जिनकी स्थापना स्वतन्त्रता प्राप्ति 
. के पश्चात्‌ ही हुई हैं--- 

द (अ) चितरंजन लोकोमोटिव वकक्‍से कलकत्ता--इस कारखाने की स्थापना 
950 में भाप के इन्जन बनाने के लिए की गई थी इसमें 96] से बिजली व डीजल 
. इन्जन लगे हैं। अब तक यह कारखाना 5,२75 इन्जन बना चुका है। वर्तमान में 
इसकी उत्पादन क्षमता है 60 डीजल इन्जन व 80 बिजली इन्जन वाधिक है! 
.... (ब) इृण्टीग्रल कोच फैक्ट्री, पेरास्बूर (मद्रास)--इस फैबद्री ने अपना उत्पादन 
कार्य अक्टूबर, सत्र॒ 955 में प्रारम्भ किया। मार्च, सन्‌ 982 तक इस फैदद्री में 
2,680 सज्जित डिब्बों (९१०्पं०7०० ००४०४९४) का निर्माण किया गया। 

(स) डीजल लोकोमोटिव वक्‍से, वाराणसी--इस फैक्ट्री द्वारा प्रथण डीजल 
इंजन जनवरी, सन्‌ 964 में निर्मित किया गया। मार्च, सन्‌ 98 तक इसके द्वारा 
व,83] 80 तथा 24! ७ इंजनों का निर्माण किया जा चुका था। इनमें देशी 
सामान का प्रयोग क्रमशः 94 और 93 प्रतिशत था । 

द (7) माल परिवहन व्यवस्था में सुधार ( [7970ए८आश्यां 0. (0008 
7४० )+-- 

हाल ही के वर्षों में रेल द्वारा माल परिवहन व्यवस्था में अनेक उल्लेखनीय 
सुधार किये गये हैं । उच्च दर वाले माल यातायात को आकर्षित करने ओर बिना 
किसी देरी अथवा नुकसान के माल को घर तक पहुँचाने के लिए सत््‌ 965 में बम्बई 
और अहमदाबाद के मध्य 'कण्टेनर' सेवा प्रारम्भ की गई । द 

शीघ्रता से माल पहुँचाने के लिए प्रमुख शहरों के मध्य सीधी 'सुपर एक्सप्रेस 

मालगाड़ियाँ' चलायी जा रही हैं। 969 से फ्रेट फारवर्ड स्कीम' लागू की गई है 


]96 भारत में रेल यातायात 


जिसके अन्तर्गत फ्रेट फारवर्ड छोटे-छोटे सामान को एकत्रित कर रेलवे को क्‍ वैगन माल 
के रूप में देता है। इस समय यह सेवा 50 स्थानों के बीच लागू है । 


वतंमान' स्थिति 


भारत में रेल यातायात के वर्तमान स्थिति का आभास योजना काल में रेलवे 
विकास की विशिष्ट बातों के अध्ययन से ही स्पष्ट हो जाता है । लेकिन कुछ अतिरिक्त 
तथ्य इस प्रकार हैं :--- | क्‍ 

($) रेलों की लम्बाई--भारत में रेल की लम्बाई जो वर्ष 950-5 में 
53596 किलोमीटर थी, 98-82 के आरम्भ में बढ़कर 6 920 किलोमीटर हो 
गई । 

(8) यात्री परिवहन--पहली पाँच णोजनाओं के दोरान रेलों पर यात्रा करने 
वाले यात्रियों की संख्या में दो गुना से अधिक वृद्धि हो गई है। पहली योजना के 
आरम्भ में प्रत्येक वर्ष ।2,840 लाख यात्री रेलों का प्रयोग करते थे, जबकि 98]- 
82 के आरम्भ में रेल को यात्री संख्या बढ़कर 374 करोड़ प्रतिवर्ष हो गई थी । 

($४) माल यातायात--वर्ष 950-5] में रेलों पर 930 लाख टन माल 
ढोया गया जबकि ]98-82 में रेलों से 24'6 करोड़ टन माल ढोया गया । छठीं._ 


. योजना के अन्त तक इसके 3,000 लाख टन बढ़ जाने की आशा है ! 


(९) रेल इंजन की संख्या--पहली योजना के आरम्भ में भारतीय रेलों के 


. पास 9,209 रेल इंजन थे जबकि छठी योजना के प्रारम्भ में यह संख्या बढ़कर 


]] ,043 हो गई थी । छठीं योजना के दोरान 800 नए इंजन जोड़े जाएंगे । 

(४) माल डिब्धों को संख्या--रेलों के पास उपलब्ध डिब्बों की संख्या वर्ष 
950-5] में 2:06 लाख थी जो 98-82 के आरम्भ में बढ़कर लगभग 5 लाख 
हो गयी थी | द 

(४) सवारी डिब्बों की संख्या--रेलों के पास उपलब्ध सवारी डिब्बों की 
संख्या भी दुगुनी हो गई है। पहली योजता के प्रारम्भ में भारतीय रेलों के पास 
]9,628 सवारी डिब्बे उपलब्ध थे जबकि चौथी योजना के अस्त में इनकी संख्या 
बढ़कर 36,426 हो गई थी। पांचवीं योजना में 76,826 हो गई थी। पाँचवों योजना ._ 
में 7,600 सवारी डिब्बे जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। छठीं योजना में 3,500 


. सवारी डिब्बे जोड़ने का कार्यक्रम है । 


..._ (एम) उत्पादन कारखाने - भारतीय रेलों के तीनों कारखाने (अ) चितरंजन 


.. लोकोमोटिव वर्क्स (ब) डीजल लोकोमोटिव वर्क्स और (स) इल्ट्रीगल कोच फैक्ट्री देश . 


की आन्तरिक आवश्यकताओं को पूरा ही नहीं करते वरन्‌ निर्यात भी करते हैं । 


...._ (शंप) पराम्श सेवा--भारतीय रेलों की परामर्श सेवा को दुनिया में इस 
क्षेत्र की अच्छी सेवाओं में एक माना जाता है। हाल की अवधि में भारतीय रेलों ने 


ईरान, ईराक, श्रीलंका, मित्र, ताइवान, सीरिया, सऊदी अरब, फिलिपाइन्स और 


_ जॉर्डन आदि देशों को परामर्श सेवा उपलब्ध की है। द 
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(5) क्षेत्र--भारतोय रेलें 9 क्षेत्रों में विभाजित हैं, जितका विवरण निम्न- 
लिखित हैं-- 

() उत्तरी रेलबे--यह रेलमार्ग पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, 
उत्तरी-पश्चिमी राजस्थान एवं उत्तरी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। इस रेल 
मार्ग की कुल लम्बाई 0,688 किलोमीटर है । इसका प्रधान कार्यालय दिल्‍ली में है । 
यह रेलवे भारत को कश्मीर से जोड़ती है, इसलिए इसका सैनिक दृष्टि से भी बहुत 
महत्व है । इस रेलवे द्वारा गेहूँ, गन्ना, चावल, कपास, गुड, तिलहन चीनी तथा सुती 
कपड़े आदि पदार्थ ढोये जाते हैं । 

स्‌ रेल मार्ग की मुख्य शाखाएँ निम्नलिखित हैं-- 

(अ) सहारनपुर से मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, लखनऊ और वाराणसी 
होती हुई मुगलसराय तक । 

(ब) दिल्ली से कानपुर, इलाहाबाद होती हुई मुगलसराय तक । 

(स) दिल्ली से भठिण्डा होती हुई फिरोजपुर तक । 

(द) दिल्‍ली से अम्बाला, जालन्धर होती हुई अमृतसर तक | 

(४) पश्चिमी रेलवे--यह रेलमार्ग दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान, गुजरात, उत्तरी 
महाराष्ट्र तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में फेला हुआ है। इस रेल मार्ग की कुल लम्बाई 
0,47 कि० मी० है। इसका प्रधान कार्यालय बम्बई (चर्च गेट) में है । इस रेलवे 
द्वारा सूती कपड़ा, कपास, तिलहन, नमक, सीमेंट आदि पदार्थ ढोये जाते हैं। इस रेल : 
मार्ग की मुख्य शाखाएं निम्नलिखित हैं-- 

!, बम्बई से सूरत, बड़ोदा, रतलाम होते हुए दिल्‍ली तक । 

2. दिल्‍ली से आबू रोड होकर अहमदाबाद तक । 

3, मथुरा से उज्जैन तक । 

4. काँधला से गाँधीधाम तक । 

7) मध्य रेलवे--यह रेल मार्ग मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, आन्भ्रप्र देश 
ब उत्तर प्रदेश में फेला हुआ है । इसकी कुल लम्बाई 6,047 किलोमीटर है | इसका 
प्रधान कार्यालय बम्बई में है। इस रेलवे के क्षेत्र में बम्बई, नागपुर, शोलापुर व 
हैदराबाद आदि प्रमुख ओद्योगिक नगर स्थित हैं। इस रेलवे द्वारा कपास, सूती कपड़ा, 
मैंगनीज, सीमेंट, तिलहन आदि पदार्थ ढोये जाते हैं । द 

(४४) दक्षिणी रेलवे--इसका विस्तार दक्षिण भारत में है। यह तमिलनाडु, 
कर्नाटक, आन्ध्र, केरल व महाराष्ट्र में फैला हुआ है। इसकी कुल लम्बाई 7,502 
किलोमीटर है । इसका प्रधान कार्यालय मद्रास में है । इस रेलवे के क्षेत्र में कई प्रमुख 
व्यावसायिक केन्द्र तथा बन्दरगाह हैं । इस रेलवे द्वारा कपास, चावल, कहवा, तिल- 
हन, गन्ना, रबड़ आदि पदार्थ ढोये जाते हैं। इस रेल मार्ग की प्रमुख शाखाएं निम्त- 
लिखित हैं-- 

(अ) मद्रास से विजयवाड़ा होते हुए वाल्टेयर तक । 
. (ब) मद्रास से कोयम्बटूर और कालोीकट होते हुए मंगलोर तक । 
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(स) मद्रास से त्रिचनापल्‍ली होते हुए धनुषकोडि तक । 

(द) मद्रास से मदुराई होते हुए टिन्नेवली तक । 

(९) पूर्वी रेलबें--यह रेल मार्ग पश्चिमी बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश 
में फेला हुआ है । इस रेल मार्ग की लम्बाई 4,229 किलोमीटर है । इसका प्रधान 
कार्यालय कलकत्ता में है । इसी के क्षेत्र में कलकत्ता प्रसिद्ध बन्दरगाहु के पृष्ठभूमि का 
भाग भी पड़ता है । इस रेलवे द्वारा चाय, अभ्रक, लोहा, कोयला मैंगलीज, रासायनिक 
खाद, जूट, चावल आदि पदार्थ ढोये जाते हैं । इस रेल मार्ग की मुख्य शाखाएं निम्न 
लिखित हैं-- 

(अ) मुगलसराय से पंटना होते हुए कलकत्ता तक । 

(ब) मुंगलसराय से गया होते हुए कलकत्ता तक । 

(स) कलकत्ता से जमशेदपुर तक । 

(णं) उत्तरी-पूर्वी रेलबें--यह रेल मार्ग असम पश्चिमी बंगाल, बिहार व 
उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में फैला हुआ है । इस रेल मार्ग की लम्बाई 4,977 किलो- 
मीटर है। इसका प्रधान कार्यालय गोरखपुर में है। इस रेलवे द्वारा चीनी, कोयला 
जूट, चाय, पेट्रोल आदि पदार्थ ढोये जाते हैं । इस रेल मार्ग की मुख्य शाखाएं निम्त- 
लिखित हैं-- 
है (क) लखनऊ से सीतापुर और बरेली होती हुई मुरादाबाद तक । 

: (ख) गोरखपुर से सारन और वाराणसी होती हुई इलाहाबाद तक | 

(ग) गोरखपुर से लखनऊ, कानपुर व कासगंज होतो हुई आगरा तक । 

(घ) गोरखपुर से कटिहार, सिलीग्रुड़ी और फकीरग्राम हीती हुई असम तक । 

(५7) उत्तरी-पुर्वीं सीमान्त रेलबे---यह रेलमार्भ पहले उत्तरी-पूर्वी रेलवे का 
ही भाग था, किन्तु सन्‌ 958 में इसको एक अलग रेलवे क्षेत्र बता दिया गया है। 
यह रेल मार्ग नेपाल व बाँगला देश की सीमाओं से मिलता है। इसकी कुल लम्बाई 
3,628 किलोमीटर है। इसका प्रधान कार्यालय मालीगाँव (गोहाटी) में है । इस रेलवे 
का सैनिक दृष्टि से बहुत महत्त्व है, क्योंकि यह उपयुक्त सीमावर्ती प्रदेशों से होकर 
. गुबरती है । इस रेलवे द्वारा चाय, पेट्रोल व चावल आदि पदार्थ ढोए जाते हैं। 

द (श्र) दक्षिणी पूर्वी रेलमार्ग--यह रेलमार्ग पश्चिमी बंगाल, दक्षिणों बिहार, 
पूर्वी मध्य प्रदेश व उड़ीसा में फैला हुआ है। यह रेलमार्ग 6,842 किलोमीटर लम्बा 


..हैं। इसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता में है। राउरकेला तथा भिलाई के लोहे व इस्पात 


के कारखाने इसी के मार्ग पर स्थित हैं। कलकत्ता व विशाखापत्तनस बन्दरगाहों की 
पुष्ठभूमि इसी रेलवे के मार्ग में पड़ती है। इस रेलवे द्वारा कोयला, लोहा, मैंगनीज 
.._ चूना, डोलोमाइट, बाक्साइट, ताँबा आदि महत्त्वपूण खनिज पदार्थ ढोये जाते हैं । 
.._ इसकी शाखाएँ निम्नलिखित हैं-- द ॥ 
..... [क) हावड़ा से होकर नागपुर तक । 
(ख) रायपुर से विशाखापत्तनम तक। 
(ग) कटनी से बिलासपुर होकर रायपुर तक । 
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(घ) वाल्टेयर से कटक होते हुए खडगपुर तक । 

(5) दक्षिणी-मध्य रेलबे--इस रेलवे क्षेत्र का निर्माण सन 966 में हुआ है। 
यह आन्ध्र, कर्नाटक ओर महाराष्ट्र के कुछ भाग में फेला हुआ है। इसकी कुल लम्बाई 
6,75 किलोमीटर है। इसका प्रधान कार्यालय सिकन्दराबाद (आंध्र) में है। 'अजन्ता 
और (एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इसी रेलवे के मार्ग में स्थित हैं । 

उत्तरी भारत में रेल सागों का जाल बिछा है--भारत के सभी भागों में 
धरातल एक समान नहीं पाया जाता इसलिए भारत में सर्वत्र रेल मार्गों का विकास 
एक समान नहों हुआ है । उत्तरी भारत में समतल धरातल होने के कारण रेल की 
पटरियाँ बिछाना बहुत सरल है। यही कारण है कि उत्तरी भारत में रेल मार्गों का 
जाल-सा बिछा है । 





भारतीय रेलों को समस्याएँ 
द | | 
(क) प्रशासनिक (ख) आ्थिक (ग) जन असहयोग. (घ) प्राकृतिक 
समस्याएँ समस्याएँ... की समस्याएँ समस्याएं 
।, रेलों में भीड़- ।. रेलों के पुनर्स्थापन ।. बिना टिकट यात्रा ।. दैवी एवं मानवीय 
. भाड़ की कमी ... आपकदाएँ 
2. भ्रष्टाचार 2. ईंधन की कमी 2. माल की चोरी 2. दुर्गम स्थानों तक 


रा पहुँच असम्भव 
3, दुर्घनाएँ. 3. सीमित साधन 3. उदासीनता 
4, अन्तर्माप की 4. वेतत वृद्धि से भार 
.. समस्याएं | 
5, बिम्लनब से 5. अनुसंधान की कमी 

चलना 
6, प्रतिस्पर्शा 6. क्षतिर्पुति 
7, सुविधाओं का 7. अलाभप्रद शाखाएं 

अभाव 
8. दुर्व्यवहार 9. रेल मार्गों की कमी क्‍ 

(क) प्रशासनिक समस्याएँ--ये वे समस्याएं हैं जो रेलवे प्रशासन की कर्मियों 
के कारण उत्पन्न होती है । प्रमुखतः ये समस्याएं निम्नलिखित हैं--- 

() रेलों में भीड़-भाड़ की समस्था--वर्तमान समय में रेलों में अत्यधिक 
भीड़ रहती है कि जिससे एक ओर तो जनता को असुविधा रहती है और दूसरी ओर 
रेलों की कार्यक्षमता में हास होता है । श्री डी० पन्‍्त के शब्दों में “पूर्ण भरी हुई लम्बी 
. गाड़ियाँ छत पर, फुटबोर्ड पर लटकते हुए यात्री, भेंड-बकरियों की तरह भरे हुए, कुछ 

बन्दरों की तरह बाहर लटके हुए और दमे के रोगी की तरह साँस भरता हुआ इन्जन, 
यह देश में सामान्य दृश्य है ।*' कक 
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इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं--- 

(४) जनसंख्या सें वुद्धि--जनसंख्या में तीन्र गति से हो रहो वृद्धि रेलों की 
भीड़-भाड़ का प्रमुख कारण है । 

(४) त्योहार एवं पर्व--भारत पर्वों एवं त्योहारों का देश है। यहाँ हर महीने 
देश के किसी न किसी भाग में कोई न कोई त्यीहार या पर्व होते रहते हैं । परिणामत 
उस पर्व या त्यौहार पर गाड़ियों में भीड़-भाड़ अधिक हो जाती है । 
| .._(ध) शिक्षा में वृद्धि--देश में शिक्षा के प्रसार के कारण भी रेलों में विद्या- 

धियों की संख्या में अत्यन्त वृद्धि हुई है । 
हआ (४९) व्यापार तथा उद्योग में बुद्धि--भारत में आथिक नियोजन के फल- 
स्वरूप व्यापार तथा उद्योगों का तीव्र गति से विकास हुआ है । फलत: व्यापारियों ओर 
उनके प्रतिनिधियों के आवागमन में वृद्धि हुई है । । 

(०) दिकट व सीटों का सम्बन्ध न होना-रेलों के द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में 
टिकट व सीठों का सम्बन्ध न होने से यात्रियों के प्रवेश की कोई सीमा नहीं है । 

(शा) किराये में बुद्धि न होना--विगत वर्षों में वातानुकूल व प्रथम श्रेणी के 
किराये में पर्यात वृद्धि हुई है किन्तु द्वितीय श्रेणी का किराया नहीं बढ़ा है। फलत: 
द्वितीय श्रेणी में भीड़ अधिक रहती है । । 


भीड़-भाड़ के दृष्परिणाम 

इस भीड़-भाड़ के “निम्नलिखित दुष्परिणाम हैं-- 

]. अत्यधिक भीड़-भाड़ के फलस्वरूप दुूघंटनाओं में वृद्धि हो जाती है और 
बहुसंख्यक यात्रियों के मरने की सम्भावनाएँ उपस्थित हो जाती. हैं । 

2. रेल कर्मचारियों के लिए टिकट निरीक्षण का कार्य कठिन हो जाता है । 

3. गाड़ियों के संचालन में व्यवधान उपस्थित हो जाता है। सेवा की समय 
पाबन्दी समाप्त हो जाती है । 

4. यात्रियों को मानसिक सन्‍्ताप से गुजरना पड़ता है। 

5. अत्यधिक भीड़ के फलस्वरूप मर्यादायें टूट जाती हैं, भ्रष्टाचार को प्रोत्सा- 
हुन मिलता है ओर असामाजिक व्यक्तियों को लाभ मिलता है। 


भीड़-भाड़ को कम करने के लिए उठाये गये कदम 


यात्रियों की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए योजना काल में सरकार ने--- 
..._($) अनेक नयो रेलगाड़ियों के चलाने की व्यवस्था की है (४) अतिरिक्त रेल मार्ग 
.. का निर्माण किया है (77) डिन्बे की संख्या को बढ़ाने के लिए डिब्बों के निर्माण का 
.. कारखाना खोला है (४ए) लम्बी दूरी की यात्रा पर डीजल इंजनों का प्रयोग करके 
 अधिकाधिक सुविधाएँ दी हैं । (ए) कई रेल सेवाओं को अतिरिक्त स्टेशनों तक बढ़ाया. 
 हैं। (शा) वातानुकूलित एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की सेवाएं आरम्भ की हैं (एं) बहुधा 
इ-भाड़ निम्न श्रेणी के यात्रियों की होती है जिसे सुलझाने के लिए जनता और 
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 जयन्ती जनता गाड़ियाँ चलायी गयी हैं। (५४) दक्षिण भारत में मीटर लाइन की सबसे 
तेज श्रेणी विहीन गाड़ी-वायगाई एक्सप्रेस भीड़-भाड़ को कम करने के उद्देश्य से ही 
चुलायी गयी है ! 

सुझाव--रेलवे में भीड़-भाड़ की समस्या को सुलझाने के लिए निम्नलिखित 
. सुझाव दिये जा सकते हैं--() बुकिंग व्यवस्था में सावधानी बरती जाए। पिछले 
' स्टेशन से रेल में भीड़-भाड़ का पता लगा कर टिकट जारी किए जाएँ। (४) थोड़ी दूर 
के मुसाफिरों के लिए डीजल इंजन की गाड़ियाँ चलाई जानो चाहिए। ($४) मेलों, 
नुमाइशों आदि विशेष अवसर पर अधिक मात्रा में स्पेशल गाड़ियाँ चलायी जानी 
चाहिए। रेलों में डिब्बों की संख्या तथा जनता गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए । 
(४) जो यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं उन पर कड़ी निगरानो रखी जाए। 
(५) गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाई जाय । क्‍ 

(2) भारतीय रेल में भ्रष्टाचार--अन्य क्षेत्रों की भाँति भारतीय रेलों में प्रष्टा- 
चार की समस्या बहुत अधिक गम्भीर है। डा० डो० पन्‍्त ने अपनी पुस्तक भारत में 
यातायात समस्याएँ” में लिखा “यदि आपको एक वैगत की आवश्यकता है तो इसके 
आगे बढ़ने से पहले आप स्वयं आगे बढ़िए । सम्बन्धित पक्ष के कर्मचारियों से मिलिए 
और उनकी शर्ते स्वीकार कीजिए । यदि आपको माल छुड़ाना है तो या तो पाँच घन्टे 
बैठकर इन्तजार कीजिए या इनसे समझौता करके शीघ्र माल छुड़ा लीजिए और यदि 
अपने नम्बर से पहले आपको डिब्बा चाहिए तो 00 रुपए का एक नोट खिसकाइए, 
डिब्बा मालगाड़ी में जोड़ दिया जाएगा चाहे यह अतिरित्त डिब्बा इंजन पर जोर ही 
क्यों न डाले ।” कभी-कभी तो बारात की बारात बिता टिकट के होती है और चेक 
करने वाला अपना हक लेकर बारात को जाने देता है। जब यात्रियों को टिकट नहीं 
मिलते तो रेलवे अधिकारियों को कुछ रुपया देकर यह समस्या हल कर ली जाती है । 
लगेज अधिक होने पर यात्रियों से पैसा वसूल कर लिया जाता है। और बिना रसीद 
दिए उनको छोड़ दिया जाता है । स्वतन्त्रता पाने के बाद देश का नेतिक स्तर और भी 
गिर गया है जिससे भ्रष्टाचार का रोग और भी पनप उठा है। 

.. सत्र 948 में कुजरू समिति ने यह सुझाव दिया था कि प्रत्येक रेल कर्मचारी 
से उसकी अचल सम्पत्ति की घोषणा करा लेनी चाहिए । संसद सदस्यों की माँग पर 
सरकार ने इसके निवारणार्थ सन्त 953 में भ्रष्टाचार समिति की नियुक्ति की । 
समिति ने 955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसमें भ्रष्टाचार के निम्नलिखित 
प्रकार बताये गये :--(3) माल बुक करते समय (|) माल उतारते-चढ़ाते समय _ 
. ($9) मार्ग में बिलम्ब कर (7५) तोल में कमी-बेशी कर (५) बिलम्ब शुल्क ओर स्थान 
. शुल्क (९) माल सुपुर्दगी के समय एवं (एम) पार्सल यातायात में । द क्‍ 

अष्टाचार निरोधक संगठन की रचना की गयी । इसका कार्य भ्रष्ट अधि- 
कारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करना है। चौकसी संगठवों ने व्याप्त भ्रष्टा- 
चार को कम करने के लिए चारों तरफ जाल बिछाये हैं । प्रत्येक रेल क्षेत्र में एक मुख्य 
सतर्कता अधिकारों होते हैं। उनके अधीन सतर्कता निरीक्षक होते हैं ,जो हर रेल के 
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विभागों में भ्रष्टाचारियों को दंड दिलाते हैं। इन निवारक जाँच कार्यों से एक ओर 
राजस्व प्राप्त करने में सहायता मिलती है तथा दूसरी ओर भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित 
कर प्रशासन स्वच्छ बनाया जाता है । 

समय-समय पर रेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठती रहो है 
लेकिन समस्या का निदान नहों हो सका है । 

भ्रष्टाचार जाँच समिति, 955 ने रेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के ह 

लिए निम्नलिखित सुझाव दिये हैं । 

($) रेलवे विभाग के निर्धारित नियमों तथा निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन 
किया जाता चाहिए । 

(४) निरीक्षकों को अपना कार्य न्याय से निष्ठापूर्वक और निडर होकर करना 
चाहिए । 

($४) पत्र-व्यवहार में कम से कम समय लगाना चाहिए । 

(०) थोड़े-थोड़े समय के पश्चात्‌ रेलवे कर्मचारियों का स्थानान्‍तरण कर देना 
चाहिए, जिससे से लोग व्यापारियों से अनुचित लाभ न उठा सके। द 

(९) रेलवे कर्मचारियों के प्रति बनाए गए नियमों व उपनियमों का कठोरता 
के साथ पालन होना चाहिए । 

(७) अपराधियों को दंड अवश्य मिलना चाहिए । 

(४) सुयोग्य एवं ईमानदार कर्मचारियों को पुरस्कार मिलना चाहिए । 

(५४) रेलवे पुलिस में सुधार होना चाहिए । 

(४४) जनता की शिकायतें सुनने के लिए जाँच प्रणाली सरल होती चाहिए । 

. (») चलती-फिरती अदालतों द्वारा भ्रष्टाचार के मामले सुने जाने चाहिये । 

(59) सामान्य अनुशासन पर अधिक बल देना चाहिए । द 

(>) रेलवे कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी कार्यों पर अधिक धन व्यय 
किया जाना चाहिए। 


(59) रेलवे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए। 


(9) प्रत्येक क्षेत्र में एक रेलवे न्यायालय स्थापित होना चाहिए, जो भ्रष्टा- 
चार से सम्बन्धित मामलों पर शीघ्र निणय दे सके । 


(5०) देश की जनता को भी भ्रष्टाचार मिटाने में सहायता देनी चाहिए । जो 
लवे कर्मचारी रिश्वत माँगता है उसे रिश्वत न देकर उच्च अधिकारियों से तथा 


8 पुलिस में उसकी रिपोर्ट कर देनी चाहिए। 


(3) दुर्घटनाओं की अधिकता--आधुनिक युग में रेल दुर्घटनायें एक गम्भीर 
: समस्या बन गई हैं जिससे मानव, पशु ओर धन की हानि होती है और रेलवे को 
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ख्याति को भो कलंक लगता है। भारतीय रेल दुर्घटनाओं से सम्बन्धित आँकड़े नीचे 
सारिणी में दिये गये हैं। 





वर्ष टक्कर गाड़ी का पटरी गाड़ियों में आग क्रासिंग पर होने कुल गाड़ी 
से उतर जाता लग जाना वाली दुर्घटनायें दुर्घटनायें 
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५ रेल दुर्घटनाओं के कारणों में रेल फाटकों का खुला रह जाना, विस्फोटक 

पदाथों से आग लगना, रेल कर्मचारियों की अकुशलता , यंत्र में खराबी होता आदि मुख्य 

है । कुछ रेल दुर्घटनाएँ विध्वंस कार्यों के कारण भी हुई हैं; सत्‌ 978 में,रेल मंत्रालय 

द्वारा प्रकाशित दुर्घटनाओं की तथ्यात्मक' समीक्षा के अनुसार अधिकांश दुर्घटनाएँ 
रेल कर्मचारियों की असावधानी के कारण हुई थीं । 

रेल प्रशासन और सरकार ने रेल दुर्घटताओं की समस्या की रोकथाम और 

रेलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनेक प्रयत्न किये हैं; इस सम्बन्ध में सनु 954 में 
शाहनवाज समिति, सन्‌ 969 में कुंजरू समिति और सन्‌ 969 में बांचू सब्रति की 
नियुक्ति की गयो और इनके सुझावों के आधार पर उचित पग उठाये गये हैं । 


रेल दु्घंटनाओं के संदभ में सरकारी प्रयत्न 


रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाये गए हैं । 
इनके क्रियान्वयन के लिए निदेशकों की समिति का गठन किया गया है। रेल कानून 
में संशोधन करते समय सरकार रेल यात्रियों के जीवन और उनकी सम्पत्ति का बीमा 


. करने के सुझाव पर विशेष ध्यान देगी । 
सरकार निम्नलिखित उपायों को युक्तिसंगत बनाने और उन्हें प्रभावकारी ढद्भ 

से लागू करने के सम्बन्ध में विचार रखतो हैं--- द 
]. नियमित अन्तरालों पर गतायु रेल पथ की अल्द्रासोनिक जाँच । 


2. आधान लाइनों के लिए रेल पथ अन्तपार्शन सौर घरागणक जैसे तकनीकी... 


उपकरणों का प्रभावी उपयोग । 
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3, ड्राइवरों की अनिवार्य स्वांस विश्लेषण परीक्षा को लागू करना ताकि वे 
नशे की हालत में काम पर न आ सकें। | 
4. सभी डीजल और बिजली के रेल इंजनों में शक्तिशाली फ्लेस, पलाइट लगाना 
ताकि निकटवर्ती लाइनों पर ड्राइवरों को गाड़ी के पटरी से उतर जाने आदि के कारण 
उत्पन्न किसी सम्भावित बाघा के बारे में सचेत किया जा सके । द 
5, परिचालनिक कोटियों में समस्या-कर्मचारियों का पता लगाने तथा उन्हें 
परामर्श देने के लिए सुरक्षा परामर्शदाताओं का अधिक उपयोग करके कर्मचारियों में 
संरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करता । 
6. महाप्रबन्धकों द्वारा संरक्षा पर अधिक बल देते हुए ट्रक मार्गों पर सर्वाज़पूर्ण 
निरीक्षण को जारी रखना । द द 
इस प्रकार सरकार रेल दुर्घटनाओं को रोकने हेतु अनेकों प्रयास कर रही है, 
ताकि यात्री निश्चिन्त होकर सुरक्षित यात्रा कर सकें। आशा है कि अब रेल दुर्घटनाओं 
: में पर्यात्त कमी आयेगी । 
रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं-- 
(+) कर्मचारियों में उत्तरदायित्व की भावना पैदा की जाती चाहिए। (४) दोषी कर्म- 
बारियों को शीक्र और कठोर सजा दी जानी चाहिए ($४) कर्मचारियों के स्वास्थ्य का 
पूर्ण ध्यान रखना चाहिए (7४) कर्मचारियों के लिये समय-समय पर 'रिफ्र शर कोर्स 
की व्यवस्था होनी चाहिए। (४) मासिक पत्रिकाओं के माध्यम से उपयोगी सूचनाएं 
प्रसारित करनी चाहिए । (शा) यात्रियों को नियमानुसार और सावधानो पूर्वक रेल 
यात्रा करनो. चाहिए । (४४) अधिक भीड़-भाड़ को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। 
(४9) प्रत्येक रेलवे जिले, क्षेत्र, कर्मशाला तथा मुख्यालय स्तर पर सुरक्षात्मक संग- 
ठन शुरू किया जाना चाहिये। रेलवे मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये 
हैं । द द 
(4) अन्‍्तर्माप की समसस्‍्याएँ (७३०४९ ९7००॥४०)--भारत में 4 रेल अन्त 
माप हैं। बड़ी लाइव (5 फीट 6 इंच) छोटी लाइन (3 फीट 34 इंच) उससे छोटी 
. लाइन (2 फोट 6 इंच) और सबसे छोटी लाइन (2 फीट) है। जिसमें बड़ी लाइन 
भोर छोटो लाइन का अधिक प्रचार है । द द द 
विविध प्रकार के गेज होने के कारण व्यवसाय एवं व्यापार में असुविधा पैदा 
.. होती गई । कई स्थानों पर यानान्तरण यार्ड बनाये गये जिससे किराया भाड़ा अधिक 
.. पड़ता था फलतः माल अधिक कीमती होता था और जनता को अधिक पैसे चुकाने 
पड़ते थे । कभी-कभी यातान्तरण में कई दिन लग जाते थे जिससे आवागमन रुक जाता 
बचा... द 
..... उपयुक्त कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए सारे देश में एक गेज के माप की क्‍ 
.._ रेल का होना उचित होगा । इस समय भारत सरकार अस्तर्माप परिवतंन का कार्य 
.._ विशेष प्रकार से कर रही है। प्रयम पच्रवर्षीय योजना में 46 सील छोटी लाइन बड़ी 
.. लाइन में बदली गई। द्वितोय योजना काल में 265 मील तृतीय में 350 कि० मी० 
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तथा चौथी में 750 कि० मी० को बड़े पथ में परिवर्तित किया गया । रेलवे बोर्ड ने 
आगामी 0-5 वर्षों में लगभग 3000 कि० मी० अच्तर्माप परिवर्तन की योजना 
बनायी है परन्तु भारत की भोगोलिक स्थिति को देखते हुए 5 फीट 6 इंच, 3 फीट 
32 इंच, 2 फीट 6 इंच तथा 2 फीट के गेजों का रहना उचित है। जहाँ तक हो सके 
उसे 5 फीट 6 इच में परिवर्तित होना अधिक लाभकारी होगा । ह 

(5) रेलों का विलम्ब से चलना--रेलों की कार्यक्षमता कम होने के कारण 
रेलें अक्सर बिलम्ब से चला करती हैं रेलों के विलम्ब से चलने से राष्ट्रीय समय की 
बर्बादी एवं उत्पादकता में कमी हो जातो है जो कि रेलों की प्रमुख प्रशासनिक समस्या 
है । 

(6) प्रतिस्पर्धा--भारत में रेलों की समस्याओं का एक कारण सड़क से प्रति- 
स्पर्दा का होना भी है। रेल किराये-भाड़े में कोई बढ़ोत्तरी होने पर सड़कों से प्रतिस्पर्डदा 
हो जाती है । यद्यपि उक्त दोनों परिवहनों में समन्वयकारी नीति निधारित कर ली गई 
है, फिर भी सड़क परिवहन अपनी तीज्न सेवा और व्यापक उपयोगिता के कारण रेलों 
से टक्कर लिए हुए है । द 

(7) सुविधाओं का अभाव--रेलों में उठने-बैठने की व्यवस्था, प्रसाधन सुविधा, 
खाद्य सामग्री विक्रय व्यवस्था इत्यादि अभी तक उचित मानकों तक नहीं पहुँच पायी 
है, और यह रेल परिवहन की एक समस्या बनी हुई है। 

(8) दुष्णवहार--भारतीय रेलों के प्रशासन तन्त्र में सामान्य व्यक्ति को हर 
स्थानों पर दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। लेकिन बड़े हर्ष की बात है कि 
“अच्छा बर्ताव कीजिए, जनता का दिल जीतिए” का नारा अब भारतीय रेलों में भी 
गजने लगा है । 

(ख) आर्थिक समस्याएँ--एक विकासशील राष्ट्र के कारण भारत में आथिक 
साधनों की सीमितता है । इन सीमित आ्िक साधनों से वृहृत्‌ रेल व्यवस्था की आव- 

शयकता की पूर्ति नहीं की जा सकती । अतः ऐसी प्रमुख आथिक समस्याएं इस प्रकार _ 

(!) रेलों के पुनर्स्थापन की कमी --निरन्तर प्रयोग के कारण रेलवे रोलिंग 
स्टॉक (इंजन, डिब्बे) रेलवे ट्रेक, स्टेशन इत्यादि की कार्यक्षमता में काफी हास हुआ 
है। अतः रेलगाड़ियाँ चलाने की लागत बढ़ जाती है जिससे रेलवे को काफी हानि. 
उठानी पड़ती है । फलतः इनके पुनर्स्थापन की समस्या उत्पन्न होती 
(2) ईंधन की कमी--ईंधन की समस्या आधुनिक औद्योगिक युग की प्रमुख 

समस्या है। भारत में अधिकांश रेलें कोयले से चलाई जाती हैं, ओर कोयले के भंडारों 
की भी मात्रा सीमित होने के कारण, समय-समय पर रेलों को ईंधन के अभाव के 
कारण बन्द करता पड़ता है। रेलों के विद्यतीकरण एवं इज्चनों को डीजल से चलाकर 
इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। द मे 
(3) सीमित साधन--हमारे देश में रेलों पर जो व्यय किया जाता है वह 
आवश्यकढ़ा से कम है। सीमित आ्िक संसाधनों के कारण रेल मार्गों की लम्बाई 
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आवश्यकता से कम है, तथा रोलिग स्टॉक ,की मात्रा भी विशेष नहीं है। इस प्रकार 
. भारतीय रेल सीमित आर्थिक संसाधनों के कुचक् में फंसी हुई है। 

द (4) अनुसंधान की कमी--भारत में रेल समस्याओं का एक प्रमुख कारण 
अनुसंधान की कमी है । कुंजरू समिति ने अनुसंधान पर बहुत बल दिया है अनुसंधान 
में कमी के कारण यात्री सुविधाएँ, गति वृद्धि, लागत कमी, आदि के सम्बन्ध में नवीय 
आविष्कार नहीं हो पाते । 

(5) बेतन वृद्धि से भार--वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल करने से रेल 
कर्मचारियों में हुई वेतन वृद्धि से रेल वित्त पर लगभग 50 करोड़ रुपये से अधिक 
का भार पड़ा है, जो कि रेल विभाग की दिन-प्रतिदिन की एक प्रमुख समस्या बनी 


हुई है |] | 
(6) क्षतिपूरति समस्था-- रेलों द्वारा भेजा गया माल अगर खो जाये, चोरी हो 
जाये, या खराब हो जाये तो इसके लिए रेलवे विभाग क्रो क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। 
]978-79 में लगभग 30 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति करनी पड़ी थी। इससे रेलवे 
विभाग को भारी वित्तीय समस्या का सामना करना पडता है । द 

(7) अलाभप्रद दशाएँ---अनेक समस्याओं के कारण रेलवे की अनेक शाखाएं 
घाटे में चल रही हैं। इनको बन्द करना भी सम्भव नहीं हैं। इन शाखाओं से विभाग 
को भी भारी नुकसान हो रहा है। अतः अलाभप्रद शाखाएं भी रेल विभाग को प्रमुख 
समस्या है । द 

(8) रेल सागों की कप्ती--अब भी देश में अनेक ऐसे भाग हैं जिनमें रेलमारगों 
की कमी है । भारत में प्रतिवर्ग कि० मी० क्षेत्र में केवल 8 मीटर लम्बे रेल मार्ग हैं 
और देश के अनेक भाग रेल सेवा से अभी भी वंचित हैं । 

(ग) जन असहयोग की समस्यायें--भारतीय रेलवे में जन असहयोग की 
समस्या भी गंभीर रूप से विद्यमान है। जन असहयोग की प्रमुख समस्याएँ निम्नांकित 
द (!) बिना टिकट यात्रा-- रेल प्रशासन द्वारा अनेक प्रयास किये जाते के बाव- 

जूद बिना टिकट यात्रा रेल परिवहुन की एक महत्त्वपूर्ण समस्या बनी हुई है। डब्लू 
टी” शब्द जनता में साधारण रूप में प्रयोग किया जाता है । ऐसा अनुमान है कि बिता 
_ टिकट यात्रा करने वालों के कारण रेलों को 20 से 25 करोड़ रुपये तक वार्षिक हानि 


.. उठानी पड़ती है। रेलों को भारी हाति के अतिरिक्त यात्रियों को भी भीड़-भाड़ के... 


. कारण बड़ी असुविधा होती है। 
.... कंजरू समिति ने बिता टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को -निम्नलिखित 
.. श्रेणियों में विभक्त किया है--- 
| (क) बेई तान तथा कपटी व्यक्ति--ऐसे यात्री जिनके पास रुपया तो है कितु 
... देना नहीं चाहते और रेलों को धोखा देकर पैसा बचाना चाहते हैं । 
(ख) धनहीन यात्री---टिकट विहीन यात्रियो का वह वर्म जो अत्यन्त निर्धन- 
होता है, अत. निर्धनता के कारण टिकट प्राप्त नहीं कर पाता है।. 
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(ग) विवश यात्री--जिन्हें बुकिंग आफिस समय से न खुला होने अथवा बुकिंग 
की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण प्रयत्न करने पर भी टिकट न मिला हो । 

(ध) विद्यार्थी एवं पुलिस--विद्यार्थी वर्ग केवल बित्ता टिकट यात्रा ही नहीं 
करते हैं बल्कि रेल कर्मचारियों के प्रति अभद्गता भी करते हैं। यह वर्ग बिना टिकट 
. यात्रा करना अपना गौरव समझता है। 

. पुलिस कर्मचारी अपने वर्दी का लाभ लेते हैं, और वर्दी पहनकर यात्रा करते 
समय टिकट नहीं लेते हैं । 

रेल प्रशासत द्वारा बिना टिकट यात्रा की समस्या के समाधान के लिए अनेक 
उपाय किये गये हैं, जैसे--(3) टिकट निरीक्षकों की संख्या बढ़ाना (7) अनायास 
निरीक्षण करना (7॥) चलते-फिरते न्यायालयों की योजना चलाना ($ए) बिना टिकट 
यात्रा पर दंड बढ़ाने की व्यवस्था करना (९) अतिरिक्त बुकग आफिसेज स्थापित 
करना (४7) स्टेशन क्षेत्र के दोनों ओर बेड़े लगाता और कड़ी देखभाल करना। (४7) 
बिना टिकट यात्रा के दृष्परिणामों का रेलवे द्वारा. व्यापक सचित्र विज्ञापन भी किया 
जा रहा है। 

समस्या के समाधान के लिये उपर्युक्त प्रयासों के अतिरिक्त कुछ सुझाव इस 
प्रकार दिये जा सकते हैं---|अ) टिकट घर गाड़ी के समय से बहुत पूर्व बोलने की 
. व्यवस्था की जानी चाहिये । (ब) रेलवे के प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों को टिकट 
देखने का अधिकार होना चाहिये । (स) महिलाओं के लिये टिकट बाँटने की खिड़कियाँ 
अलग होनी चाहिए । (द) 24 घन्टे काम करने वाले टिकट धर खोलने चाहिए। (य) 
शहरों में अधिक स्थानीय टिकट घर स्थापित किये जाने चाहिए। (२) मेला या नुमा- 
इश के अवसर पर टिकट खिड़कियों और टिकट बाबुओं की संख्या बढ़ा देवी चाहिए । 
(ल) टिकट परिवर्तन तथा त्रिस्तार के लिए टिकट निरीक्षक सुविधापूर्वक मिलने 
चाहिए (ब) शिक्षा संस्थाओं में बिता टिकट यात्रा सम्बन्धी वाद-विवाद एवं निबन्ध 
प्रतियोगिताओं का आयोजन करके जनजागृति उत्पन्न करनी चाहिए । 

. (2) माल की चोरी--प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की रेलवे सम्पत्ति या जनता. 

द्वारा भेजा गया सामान रास्ते में चुरा लिया जाता है। रेलों में होने वाली चोरी व 

उठाईगीरी को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है--[!) लदान के माल की 

. चोरी और (|) रेल सम्पत्ति की चोरी। रेलवे को ऐसे चुराये गये माल के सम्बन्ध में 

)978-79 में 2:3 करोड़ रुपये की क्षतिपूरति करनी पड़ी । सरकार ने इसको रोकने 

के लिये रेल सुरक्षा दल आदि तैनात किये हैं लेकिन वे अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं । 
अत: उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ हो विभिन्न जन आन्दोलनों 

. आक्रोशों ओर हड़तालों से रेल विभागों को प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों की हानि उठाती 

पड़ती है। रेल प्रशासन ने राज्यों के अधिकारियों एवं रेल सेवा के अधिकारियों तथा... 
श्रम सद्भुठनों के प्रतिनिधियों का एक सद्भुठन राज्य एवं क्षेत्रीय स्तरों पर अपराध 

रोकने के लिए बना रखा है। रेलों मार्गों की गहन निगरानी आर० पी० एफ» और 
आर० पी० एस० एफ० के जवानों द्वारा कराई जा रही है। सी० आई० डी० पुलिस 
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की व्यवस्था भी रेल विभाग में की गई है। इसका कार्यालय कलकत्ता में रखा गया है। 
. बद्धाल पुलिस ने रेल सामान के चोरों के खिलाफ आन्तरिक सुरक्षा अधितियम का भी 
. प्रयोग किया है । 

सुझाव--आवश्यकता इस बात की है कि हमारा रेल प्रशासन इस ओर अवि- 
लस्ब ध्यान दे तथा इन अपराधों को रोकने के लिए कारगर कदम उठाये । इसके लिए 
निम्त सुझाव उपयोगी हो सकते हैं--- 

(3) रेल सुरक्षा दल के सद्भुवन में आमूल परिवर्तन कर उसे भजबूत बनाया 
जाना चाहिये । 

(४) रेल सुरक्षा अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन कर उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशा- 
शन की व्यवस्था की जानी चाहिये । 

(+9) रेल यात्रा को सुरक्षित बनाते के लिए सुरक्षा सेवकों को संख्या में वृद्धि 
की जानी चाहिये । ह 

(१४) खुले वैगनों की संख्या में कमी कर बन्द वैगनों की संख्या बढ़ायी जानी 
चाहिये। क्‍ क्‍ 

(५) एक डिव्बे से दूसरे डिब्बे में सुरक्षा कर्मचारियों के आवागमन की सुवि- 
धाओं से युक्त डिब्बों का निर्माण कराया जाना' चाहिए । 

(४3) रेल वैगनों के निर्माण की तकनीक में सुधार किया जाना चाहिए जिससे 
. तोइ-फोड़ की सम्भावनायें कम हो सके । के 

(शं) लेबल लगाने के तरीके में सुधार कर वैगनों को गाड़ी से तोड़ लेने या 
गलत पते पर पहुँचने के अपराध राके जाने चाहिये । ल्‍ 

(शांत) घटनाओं की सूचना तत्काल-प्रहरी को देने के लिए रेलवे के मुख्य 
. स्टेशनों व जंक्शनों पर विद्युत ध्वनि प्रसारक यन्त्र लगाये जाने चाहिए । 

(3४) अनिच्छित व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए रेलयार्डों की हृदबन्दी 
की जाती चाहिए । 

(3) उदासीनता--भारतीय जन मानस रेलों को अपने राष्ट्र की सम्पत्ति नहीं. 
समझते और उनकी सुरक्षा, देख-रेख आदि के सम्बन्ध में पूर्णत: उदासीन रहते हैं। 
...तोड़-फोड़ जैसी अनुचित हरकतों को भी करने में वे नहीं झिल्चकते । फलतः इससे रेलों 

. को भारी क्षति होती है । 

..._ (4) प्राकृतिक समस्यायें--ये वे समस्‍यायें हैं, जो प्राकृतिक प्रकोप से उत्पन्न 
होती हैं । प्रमुख प्राकृतिक समस्याये इस प्रकार हैं--- 

...._(]) दंबी एवं सानवीय आपदायें--ये आपदाएं आकस्मिक होती हैं, अत 


.... कभी भी आ सकती है। इन आपदाओं से रेलों को प्रतिवर्ण लाखों रुपयों की हानि 


उठानी पड़ती है । देवी आपदाओं में मुख्यत: घोर वर्षा, आँधी, ओला, भूकम्प तथा 
बाढ़ हैं । 
....._ मानवीय आपकदाओं में हड़ताल, आन्दोलन, प्रदर्शन उपद्रव आदि प्रमुख हैं। 
. परिणासत: इनसे भी रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। 
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(2) दुर्गम स्थानों तक पहुँच असम्भव--प्रकृति ने भारत को विभिन्नता एवं 
विविधता प्रदान की है। देश में अनेक उच्चावचन हैं। कहीं तो पठार हैं और कहीं 
पर्वत हैं । अतः रेल विकास की दृष्टि से इसका स्वरूप समस्या जनक रहा है । हिमा- 
लय पर्वत के उच्च भाग, व अन्य अनेक ऊब्रड़-खाबड़ प्रदेश आज भी अपनी प्राकृतिक 
स्थिति के कारण रेल सुविधाओं से वंचित हैं । 


रेलों को प्रगति के लिए सुझाव 

भारतीय रेलों की स्थिति को सुदृढ़ एवं प्रगतिशील बनाने के लिए निम्नलिखित 
सकझाव दिये जा सकते हैं--- 

() प्रभापोकरण --रेल सामग्री एवं उपकरणों का सार्वजनिक उपयोग करने 
के लिए आवश्यक है कि उनका प्रमापीकरण किया जाए जिससे समरू्प माल का आयात 
किया जा सके ! 

द (2) सड़क परिवहन उपयोग--कम मात्रा में परिवहन और आंशिक वैगन- 
लदान का व्यय बहुत ही अधिक होता है अतः उपयुक्त क्षेत्रों में इसे सड़क परिवहन को 
सौंपा जा सकता है। 

(3) आधुनिकीकरण में सतर्कता--हमारे यहाँ तेल के भण्डार अत्यन्त ही 
सीमित मात्रा में हैं। अत: डीजल इश्लिन का उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाना 
चाहिए । क्योंकि आयात पर निर्भरता उचित नहीं है । 

(4) सड़क परिवहन का. विकास--नवीन रेल मार्ग के निर्माण की अपेक्षा 
सड़क परिवहन को विकसित किया जाता चाहिए जिससे गैर ओद्योगिक उद्देश्यों की 
पति हो सके । 

(5) सकरे गेज का अन्त--जिस स्थान पर सड़क परिवहन की सुविधाये मौजूद 
हैं वहाँ पर संकरे रेल मार्ग को समाप्त कर दूसरे परिवहन साधनों का विकास किया _ 
जाना चाहिए । 

(6)मोटर गेज का बॉड गेज में रूपान्तरण--मीटर गेज को चलाने में अधिक 
खर्च पड़ता है अतः मीटर गेज को धोरे-धो रे ब्रॉड गेज में बदल देवा चाहिए । परिवर्तन _ 
के कार्य में प्रमुख रूप से रेल मार्गों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । 
(7) यात्रियों की सुविधायें--यात्रियों के लिए विभिन्न योजनाओं में सुख- 
. सुविधाओं को ध्यान में रखा गया, किन्तु अभी भी दूसरे दर्जे की कठिनाइयाँ मोजूद हैं । 
. अतः इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए । 

(8) डीजलीकरण एवं विद्युतीरण --ऐसे मार्ग जिनका घवत्व अधिक है 
उन्हें बिजलीकृत या डीजल युक्त किया जाना चाहिए । तकनीकी आ्िक अध्ययन कराये 
जाएं जिससे विद्यतीकरण एवं डीजलीकरण का पुनरीक्षण किया जा सके । कि 

(9) हवा के ब्रेकों का उपयोग--गाड़ियों की चाल मार्ग तय करने की _ 
शक्ति एवं सवारी गाड़ियों के भार में वृद्धि हेतु हवा ब्लेकों का उपयोग किया जाता | 
चाहिए । द 

भा० यॉौ०---१$ 
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(0) अन्य सुझाव--(7) रेल पथ एवं सिगनल व्यवस्था में सुधार किया 
जाए । (४) बिना टिकट यात्रा को निरापद बनाया जाए। (४) रेल प्रशासन को _ 
राजनीतिक दबाव से मुक्त किया जाए। ((ए) रेल सामग्रियों की वृद्धि की जाए (९) 
रेल कर्मचारियों की असावधानी से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना पर कठोर नियन्त्रण रखा 
जाए। 


सन्‌ 2000 में रेलों की सम्भावित स्थिति 
. उपनगरीय (50ए70४००४) रेल यात्री परिवहन 69,000 से 80,000 मिलि- 
यन यात्री किलोमीटर के मध्य होने की संभावना है जब कि अउपनगरीय (रिक्त $प0- 
प्य087) यात्री परिवहन 2,50,000 से 4,20,000 मिलियन यात्री किलोमीटर 
के मध्य होने की संभावना है । 
माल के यातायात की दृष्टि से अनुमान 2,50,000 से 6,00,000 मिलि- 
यन टन कि० मी० के मध्य है । 
विद्यतीकृत रेल मार्गों की लम्बाई सन्‌ 2000 में 25,000 कि० मी० होने 
की सम्भावना है तथा उस समय लगभग 4000 डीजल इच्जन और 8000 इलेक्ट्रिक 
इन्जनों की आवश्यकता होगी । सन्‌ 2000 में यात्री डिब्बों की संख्या लगभग 75,000 
ओर माल डिब्बों की पंख्या लगभग 5,00,000 (चार पहियों के) होने की संभावना 


है। क्‍ क्‍ ; 


परीक्षा-प्रश्न . 


!. रेलों को राष्ट्र की जीवन रेखा' कहा जाता है। विवेचन कीजिये ? 

2, कृषि उद्योग एवं व्यापार पर रेलों का जो प्रभाव पड़ा है, उसकी विवेचना 
करिये । 
क्‍ 3. रेल परिवहन एकाधिकार राष्ट्रीयकरण के लिए आदर्श है।” टिप्पणी 
कीजिए । क्‍ 
4. योजनावधि में भारतीय रेलों के विकास के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख 


.. कीजिये ! 


5. पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत रेलवे के विकास का परीक्षण कीजिए 
6. रेल परिवहन की विभिन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए ? द 


४७७७४ ७७७७ ०३ । 
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(शिवंप्रश्रए88 ण रि१65 बाते रिक्राढ5 बाते (85502 ४09 0 (०००७५) क्‍ 





बाजार में जब हुआ कोई वस्तु खरीदते हैं तो हमें उसका मूल्य चुकाना पड़ता 
है । इसी प्रकार यदि हम रेल परिवहन की सेवाओं का उपयोग करते हैं तो उसका 
मुल्य हमको देना होगा । किराये-भाड़े को रेल-सेवा के घृल्य की संज्ञा दी जाती है । 
यात्रियों के स्थानान्‍तरण के लिए जो मूल्य लिया जाता है उसे दर (२७६४८) और माल 
के स्थानान्तरण के लिए जो मूल्य लिया जाता है उसे भाड़ा (?०7०) कहते हैं । 

रेल दरों व भाड़े के निर्धारण के प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-- 

], सेवा लागत सिद्धान्त (?#0लंए० रण (005: ० $07शं०९) 

2. सेवा की उपयोगिता या सेवा मुल्य का सिद्धान्त ( एपछआ॥ए छः ४०७।०९ 
छ 507०७ ?िलागलंए]6 ) 

3. विभेदात्मक मूल्य सिद्धान्त (ऐप्रंपलंए€ ् जिकशापंब) ए०ाष्टांगढ़) 

.. 4. अन्य सिद्धान्त (0०० एनंग्रल065) 
(3) समानान्तर दर या मील भाड़ा (?%४ ०7 ००७९९ 7९०(९) 
(मै) प्रादेशिक भाड़ा (2076 7९०६४) 
... (+)) शुण्डाकार भाड़ा (7'87०7४78 २७४९) 

..._[ए) डाक सिद्धान्त (2084) रिक्रएलं9०) 

. (9) सामुहिक भाड़ा (००० ९०४८) 

- (शो वर्ग भाड़ा (आ०्ट:८ रिछ80छ) 

. (ऐश) विशेष भाड़ा (576८ंथं १२०४४) 

!. सेवा लागत सिद्धास्त--इस सिद्धान्त के अनुसार रेलवे का भाड़ा (या दर) 
उन व्ययों के आधार पर निश्चित की जानी चाहिए जो कि सम्बन्धित सेवाओं को प्रदान _ 
करने में की गई हो । संक्षेप सें जिस सेवा को प्रदान करने में जितनी लागत लगे उसी 
के अनुसार भाड़ा निश्चित किया जाना चाहिए। लागत के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में 
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मतभेद है परन्तु लागत से तात्पर्य यहाँ औसत लागत से है । प्रति व्यक्ति या वस्तु जो 
औसत लागत आती है उसमें एक निश्चित लाभ जोड़कर प्रति व्यक्ति या वस्तु मुल्य 
निश्चित कर लिया जाता है। सबसे पहले इस सिद्धान्त का प्रयोग 867 में जर्मनी में 
किया गया था । 

सिद्धान्त के प्रयोग करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ--देखने में सेवा की लागत 
का सिद्धान्त बहुत सरल प्रतीत होता है किन्तु जब इसे व्यवहार में लाने की चेष्टा की _ 
जाती है तो अनेक कठिताइयाँ सामने आती हैं । कुछ प्रमुख कठिनाइयाँ निम्नलिखित 

(१) प्रति इकाई लागत व्यय निकालना कठिन है--प्रतिव्यक्ति और प्रति- 
वस्तु लागत निश्चित करना सम्भव नहीं हो पाता क्योंकि रेल माल भी ले जाती हैं 
और सवारी भी । माल में भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ सम्मिलित हैं और यात्रियों में 
भी श्रेणियाँ होती हैं ! स्पष्टत: प्रति इकाई यातायात का औसत लागत ज्ञात करना 
कठिन है और जब तक औसत लागत मालूम नहीं होगा तब तक किस इकाई से कितना 
बसूल किया जाय यह कहना कठित है । 

(४) सेवा से पुृ्व ही किराया-भाड़ा निर्धारण की कठिनाई--सेवा की लायत 
सेवा के पश्चात्‌ मालूम हो सकती है जब कि इस सिद्धान्त के अनुसार किराये-भाड़े की 
दरें पहले ही निश्चित करनी पड़ती हैं । अतः यह सिद्धान्त अव्यावहारिक है। 

(59) रेल लागत ब्यय निश्चित धनराशि नहीं--रेल उद्योग के लिए लागत _ 
व्यय का अर्थ विशेष व्यय, अतिरिक्त व्यय अथवा अस्थिर व्यय से लिया जाता है । परन्तु 
ये व्यय कोई निश्चित धनराशि नहीं होते क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार इनमें परि- 
बर्तन होता रहता है। अतः यातायात की किसी एक इकाई की लागत मालूम करना 
कठिन है क्योंकि यह मालूम करना सम्भव नहीं है कि यातायात की किसी इकाई पर 
कितनी मात्रा में पँजी व्यय होती है ओर कितनी मात्रा में संचालन व्यय । 

($ए) सेवा प्रदान करने की दशाओं में भिन्चता--रेलवे बड़ी भिन्न दशाओं में 

चेवा प्रदान करती है जितमें उसका व्यय समान नहीं होता । कोई रेल परिवहन सेवा 
करती है, कोई माल का संचय एवं वितरण करती है, कोई माल स्वयं लाती है आदि। 
. थदि हम परिवहन सेवा की ओर ध्यान दें तो हमारे सामने कई प्रश्त आते हैं जैसे-- 
माल किस प्रकार की गाढ़ी और किस प्रकार के डिब्बे में जायेगा, माल किस मार्ग से 
जाएगा, माल का जोखिम क्या है, माल रेलवे की अपनी जिम्मेदारी पर ले जाया जाएगा 
अथवा स्वामों के उत्तरदायित्व पर आदि । इस प्रकार की सभी बातें यातायात सम्बन्धी 
लागत को प्रभावित करती हैं । अतः स्पष्ट है कि सेवा की लागत जिन दशाओं में सेवा 
.. दी जाती है उसके अनुसार बदलती रहती है। दशा विशेष में सेवा की लागत क्‍या 
.. होगी यह निश्चित करना बहुत कठिन है । 
हट (५) केवल पूति पर ध्यान देना--सेवा के लागत व्यय सिद्धान्त को एक कमी 
.. यह भी है कि इसमें पूत्ति को तो विचार में लिया गया है किस्तु माँग पक्ष की उपेक्षा 
. क्ीगई है। 
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(शा) संघुक्त लागत--रेलों में संयुक्त व्यय का सिद्धान्त लागू होता है जिसके 
फलस्वरूप प्रत्येक यातायात की इकाई के लिये ठीक-ठीक लागत का अनुमाव लगाना 
सम्भव नहीं है । 

(ए7) एकाधिक री स्वभाव से सिद्धान्त की असंगति--केवल प्रतियोगिता की 
बशाओं में लागत व्यय कीमतों का नियंत्रण करता है किन्तु रेलों को एकाधिकार के 
ढंग पर चलाया जाता है । 

महत््वत---इस सिद्धान्त में उपयुक्त कमियों के होते हुए भी इसके महत्त्व को 
. भुलाया नहीं जा सकता । इस सिद्धान्त की उपयोगिता निम्नलिखित है-- 

(3) न्यूनतम दर निर्धारित करने के सुविधा---यह सिद्धान्त किराये-भाड़े की 

यूनतम दर को बताता है जिससे कम किराया-भाड़ा निर्धारित नहीं किया जा सकता। 
यदि किया जाता है तो रेलों को अपना व्यावसायिक दृष्टिकोण बन्द कर देना पड़ेगा। 

(४) तुलनात्मक लागतों को मालूम करना--यद्यपि सही लागत निर्धारित 
करना कठिन कार्य है फिर भी विभिन्न वस्तुओं की तुलात्मक लागत मालूम की जा 
सकती है और उसी के अनुसार भाड़े को समायोजित किया जा सकता है । द 

(४0) अधिकारियों की सतमानों पर अंकुश--रेलवे अधिकारियों की मनोवृत्ति, 
ऊँची दरों को सेवा-मूल्य के सिद्धान्त के आधार पर उचित ठहराने की होती है । उनकी 

मनमानी पर सेवा की लागत का सिद्धान्त एक समुचित अंकुश का कार्य करता है । 
द (४ए) देश की आर्थिक उन्‍नति--यह सिद्धान्त इस दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण 
है कि रेलवे विकास के लिये उनको भाड़े से हुई आय सेवा की लागत के लिये पर्याप्त 
रहे, नहीं तो रेलवे के विकास के लिये धनराशि नहीं बचेगी । 

.._2, सेवा की उपयोगिता या सेवा सुल्य का सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के अनुसार 
रेल अधिकारियों को चाहिये कि वे रेल का भाड़ा यात्रियों व माल भेजने वाले ग्राहकों 
को परिवहन की सेवा से मिलने वाली उपयोगिता के आधार पर निर्धारित करें। 

क्तिगत ग्राहक को जितनी सेवा दी जाती है, उससे उतनी रकम ली जाती है । सेवा 
. के भूल्य की अधिकतम सीमा व्यक्ति के मूल्य देने की क्षमता पर निर्भर होती है । सेवा 
के मूल्य व्यक्ति को प्राप्त होने वाली उपयोगिता के आधार पर निश्चित किया जाता 
है । इसी प्रकार ऊँचे मुल्य वाली वस्तुओं की देय क्षमता अधिक और कम सृल्य वाली 
वस्तुओं की देय क्षमता कम होती है । द 

कठिनाइयाँ--इस सिद्धान्त की प्रमुख कठिनाइयाँ इस प्रकार हैं--- 

द (3) प्रत्येक व्यक्तियों की सेवाओं की उपयोगिता का मूल्यांकन करता सम्भव 
नहीं हो पाता है । 

(४) उपयोगिता में परिवर्तत समय-समय पर होता रहता है जिसका सही 
मूल्यांकन नहीं हो पाता है । द 

(४) यह अधिकतम सूल्य की ओर विशेष ध्यान देता है।._ 

(४९) यह सिद्धान्त अन्यायपूर्ण है क्योंकि इससे समाज को विकसित होने का 
मौका नहीं मिलता है । 


2, रेल किराया-भाड़ा सिद्धांस्त व वस्तुओं का वर्गीकरण 


(९) यह सिद्धान्त सेवा लागत सिद्धान्त की उपेक्षा करता है । 
(छत) यह केवल माँग पक्ष की ओर ही ध्यान देता है । 


महत्त्व क्‍ 


. ()) यह सिद्धान्त कुछ व्यावहारिक प्रतीत होता है क्योंकि प्रत्येक यातायात 
द्वारा उतता ही किराया-भाड़ा लिया जाता है जितना कि वह वास्तव में दे सकता 
है। | 

(9) इस सिद्धान्त में गरीब और अमीर, कम मूल्यवान् व अधिक मूल्यवान 
वस्तुओं को ध्यान में रखा जाता है । 

3, विभेदात्मक मुल्य सिद्धान्त--जिस सिद्धान्त ढ्वारा रेल अपनी किराये-भाड़े 
की नीति निर्धारित करती है। उसे विभेदात्मक मुल्य सिद्धान्त कहते हैं । इस सिद्धान्त 
के अनुसार रेल अमीर-गरीब में भेद-भाव करके .किराया-भाड़ा लेती है। इसमें ग्राहक 
की देय शक्ति का विशेष ध्यान रखा जाता है। अत: जितना यातायात सहन कर 
सकता है (४४७६ ४0० 77०४॥ ज्यों! 8०87) नाम से भी इस सिद्धान्त को पुकारा 
जाता है और प्रायः यही नाम अधिक प्रचलित और लोकप्रिय हो गया है । 
 विभेदात्मक सिद्धान्त का आधार--विभेदात्मक नीति के निम्नलिखित आधार 
हैं-- क्‍ का क्‍ 

(3) साँग भेद--रेल परिवहन से भेजी जाते वाली वस्तुओं में माँग के अनुसार द 
विभेद किया जाता है। इस माँग विभेद के बहुधा 3 रूप देखने में आते हैं--- 

(अ) वस्तु विभेद 

_[ब) स्थान विभेद 

. (स) व्यक्ति विभेद 

(अ) वस्तु विभेद---परिवहत लागत समान होते हुए भी केवल वस्तु मूल्य 
के आधार पर भाड़े में भेद-भाव करता वस्तु-विभेद कहलाता है। छोटे आकार के 
. भुल्यवान पदार्थ अधिक परिवहन व्यय सहन कर सकते हैं किन्तु इसके विपरीत बड़े 

आकार के सस्ते पदार्थ अधिक परिवहन व्यय सहत नहीं कर सकते । इसी सिद्धान्त के 
अनुसार रेलें, चांदी, सोने जैसे मूल्यवान पदार्थों के सम्बन्ध में अधिक किराया लेती हैं 
और कोयला, लकड़ी आदि के सम्बन्ध में कम किराया लेती हैं । 
..._(ब) स्थान विभेव--वस्तुओं की भाँति विभिन्न स्थानों में भी भेदभाव किया 
_ जाता है। चकक्‍्करदार मार्गों का किराया-भाड़ा, समुदाय सम्बन्धी किराया-भाड़ा और 


... कम व अधिक दूरी का किराया-भाड़ा इसके सजीव प्रमाण हैं । के 5 
..._... _. (स) व्यक्ति विभेद---इसमें माल भेजने वाले या यात्री से उसी सेवा के लिए 


.._ दूसरे की अपेक्षा ऊँचा किराया-भाड़ा लिया जाता है अथवा उसी किराये-भाड़े पर एक 


...._ को दूसरे को अपेक्षा अच्छी सेवा प्रदात की जाती है । 


...... (४) लागत भेव---किराया-निर्धारण में लागत (औसत लागत) को आधार 
.... मानकर विभेद किये जाते हैं । जहाँ रेलवे पहाड़ी स्थानों के भारी उतार-चढ़ावों से 


रेल किराया-भाड़ा सिद्धान्त व वस्तुओं का वर्गीकरण शाह 


अथवा सुरंगों से निकलती है वहाँ उनका प्रारम्भिक पँँजीगत व्यय ही अधिक नहीं होता 
बल्कि उनको संचालन व्यय भी अधिक करना पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों वाली रेलों द्वारा 
लागत व्यय के आधार पर अच्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक किराया-भाड़ा लगाया जाता 
है जो कि न्याय संगत भी है। लागत व्यय के अनुसार ही उन वस्तुओं का भाड़ा भी 
अधिक होता है जिन्हें ले जाने में रेलों को अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है जैसे 
काँच का सामान अथवा अन्य वस्तुएं जिनके लिए अधिक गति अपेक्षित है जैसे--ताजे 
फल इत्यादि । 

. (8) साँग और लागत भेद--माँग और लागत दोनों के भेद के कारण किराये- 
भाड़े में अन्तर होने का व्यावहारिक उदाहरण प्रथम और द्वितीय श्रेणी का किराया 
है । प्रथम श्रेणों के यात्री अधिक सुख-सुविधाएं चाहते हैं जिसके लिए रेलों को अधिक 
व्यय करना पड़ता है किन्तु साथ ही साथ उनकी माँग तीव्रतर और उनकी आय अधिक 
होने के कारण ही उनसे अधिक किराया लिया जाता है । 

(५) भावी हित--रेल किराये-भाड़े की नीति में भेद-भाव हितों को ध्यान 
में रखकर किया जाता है। रेलें एकाधिकारी व्यवसाय हैं | अतः उन्हें इस बात का 
पूर्ण विश्वास रहता है कि वर्तमान में किसी उद्योग विशेष को प्रोत्साहित करने के लिए 
यदि कम भाड़ा लिया जाता है तो भविष्य में उसके समुन्नत होने पर अधिक भाड़े का 
लाभ उन्हीं को मिलेगा, अन्य किसी को नहीं । 

(०) सामाजिक या लोक हित- रेलें किराये-भाड़े में लोकहित से प्रेरित होकर 
भी विभेद करती है । सस्ती वस्तुओं का भाड़ा कम रखा जाता है ताकि ऐसी वस्तुओं 
का परिवहन प्रोत्साहित किया जा सके । भारत में कोयले, भूसा व चारे एवं जीवित 
पशुओं के लिए विशेष प्रकार के सस्ते भाड़े की दरें रखो गयी हैं । बाढ़ और अकाल के 
समय भी रेल में कुछ परिवतन किये जाते हैं । 

..._(शं) राष्ट्रीय विकास--देश के विकास में कुछ आधारभूत वस्तुओं का विशेष 
महत्व होता है । उन पर किराये-भाड़े की दर कम रखी जाती है । 


इस विभेदात्मक नीति में एक ओर तो रेलें यातायात की देय शक्ति का पूरा _ द द 


ध्यान रखती हैं ओर दूसरी ओर इस बात पर भी ध्यान रखती हैं कि यातायात क्या 
सहन करेगा । यही दोनों इस भेद-भाव की उच्चतम और न्यूनतम सीमायें बाँधती हैं 
अतः इन दोनों बातों का अर्थ समझ लेना उपयोगी होगा । 

. |, यातायात क्या सहन करेगा ( १४०६ 8 एथएिट छग्यी 0०७० )-यह 
यातायात की देय शक्ति की ओर संकेत करता है। रेल एक एकाधिकारी व्यवसाय है 
जिसे विभेदात्मक किराये लगाने की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति का रेलें सदुपयोग भी 
. कर सकती है और दुरुपयोग भी । यदि रेलें किराया-भाड़ा इस प्रकार निर्धारित करती 
हैं कि यातायात बढ़ता रहे और उसमें कमी न आने पाये तो इस शक्ति का सदुपयोग 
समझा जायेगा | यह स्थिति तभी उत्पन्न हो सकती है जब रेल दर उपभोक्ता की उच्च- 
तम देय शक्ति के अनुसार तहीं बल्कि उच्चतम लाभ की मात्रा का ध्येय रखकर लगाये 
. इसके विपरीत यदि दरें उपभोक्ता की उच्चतम देय शक्ति के अनुसार ही लगायी जाती 
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है और यातायात के ऊपर उनके प्रभाव की ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो रेलें अपनी 
एकाधिकारी शक्ति का दुरुपयोग करेंगी । संक्षेप में, देय शक्ति के अनुसार किराया-भाड़ा 
लगाते समय यातायात की नब्ज पर हाथ रख कर रेलों को काम करना चाहिए । 

2. रेल क्या सहन कर सकती है (५४ 08 रिव्ज०ए ०७0 9647)--- 
यातायात की देय शर्ति रेल भाड़े की उच्चतम सीमा का निर्धारण करती है और रेलों 
का यातायात ले जाने का विशेष व्यय उसकी न्यूनतम सोमा बाँधता है । यह उल्लेख- 
नीय है कि न्यूनतम सीमा भी सदैव यातायात का ढुलाई व्यय ही नहीं होता बल्कि 
रेलों की अपनी सामर्थ्य होती है। खाद, नमक, कोयला इत्यादि ऐसी वस्तुएं हैं जिम्हें 
रेलें अपने वास्तविक ढुलाई व्यय से कम भाड़े पर ले जाने में समर्थ है किन्तु औद्योगिक 
कच्चे पदार्थ इत्यादि वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे उनका वास्तविक ढुलाई व्यय अवश्य वसूल 
होना चाहिए । कुछ और वस्तुएं जिनसे ढुलाई व्यय से ऊंचा मूल्य लेकर ही रेलें उन्हें 
सेवा प्रदान कर सकती हैं । इस प्रकार भाड़े की न्यूनतम सीमा लगाते समय रेलें अपनी 
. निजी सहन शक्ति को ध्यान में रखती हैं। 


कठिनाइयाँ 


इस सिद्धान्त की प्रमुख कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं--- 

($) सहन क्षमता का निर्धारण--इस सिद्धान्त में यातायात की देय शक्ति व 
रेल की सहन शक्ति आदि ऐसी धारणाएं हैं जिनका निर्धारण करना सम्भव नहीं है । 
इनको निश्चित करने के लिए कोई उचित आधार नहीं है । 

(४) विवाद ग्रत्त--किराया निर्धारण एक विवादग्रस्त विषय है क्योंकि इसमें 
भुगतान क्षमता का निर्धारण नहीं हो पाता है। उपभोक्ता की भुगतान क्षमता क्या है 
यह निश्चित करना अत्यन्त कठिन है । समाज के हित के मूल्यांकव का कोई निश्चित 
आधार न होने के कारण रेलवे अधिकारी इस सिद्धान्त के अनुसार मनमानी ढंग से 
किराया निश्चित कर सकते हैं। 


महत्त्व क्‍ 
. ([$) न्यायपूर्ण--यहू एक न्यायपूर्ण एवं नीति संगत सिद्धान्त है क्‍योंकि इसमें 
कम आय वाले व्यक्तियों से कम किराया और अधिक आय वाले व्यक्तियों से अधिक 
.. किराया लिया जाता है। इसी प्रकार कम मूल्य वाली वस्तुओं पर कम भाड़ा और 
अधिक मुल्य वाली वस्तुओं पर अधिक भाड़ा लेना न्याय संगत है। 
. (४) रेलों का विकास---यह सिद्धान्त रेलों के विकास के लिए अच्छा है क्योंकि 
.. रैलों को अधिक मात्रा में यातायात उपलब्ध होता है और उनके लाभ की मात्रा बनी 
. रहती है। 
है (४) यातायात की निरन्तर माँग---इस सिद्धान्त के अनुस।र यातायात की 
निरन्तर माँग बनो रहती है क्योंकि सभो व्यक्तियों से उनकी क्षमता: के अनुसार ही _ 


.. किराया लिया जाता है। 


रेल किराया-भाड़ा सिद्धान्त व वस्तुओं का वर्यीकरण..............|/ थ[7 


(9) प्रतिस्पर्धा को कम करना--इस सिद्धास्त के अन्तर्गत कम से कम किराया 
भाड़ा लिया जाता है जिससे प्रतिस्पर्धा कों कम किया जा सकता है । यातायात के 
दूसरे साधनों से अधिक सुविधा और कम किराया लेकर प्रतिस्पर्धा में सफलता भ्राप्त की 
जा सकती है । द 

(४) संयुक्त लागत की पूति--सेवा लागत और सेवा मूल्य सिद्धान्त में लागत 
और उपयोगिता को सही-सही आँकना असम्भव है अतः भुगताव करने की क्षमता के 
आधार पर किराया निर्धारित करके सम्पू० लागत को निकाला जा सकता है। गरीबीं 
से कम किराया और अमोरों से अधिक किराया लेकर लागत को पूरा किया जा सकता 
जल | | 
(एस) सामाजिक कल्याण---इस सिद्धान्त में सामाजिक तथा राष्ट्रीय महत्त्व को. 
ध्यान में रखते हुए किराया का निर्धारण अलग-अलग क्रिया जाता है। उदाहरण के 
लिये सुरक्षा सम्बन्धी कार्य के लिए आथिक विकास के लिये, क्षेत्रीय. तथा संतुलित 
विकास को प्रोत्साहित करने के लिये अलग-अलग किराया लिया जाता है। 


भाड़े के प्रकार या अन्य सिद्धान्त 
(छिकते5 छा 9४४९७ ०7 0घा0 एेलंारल965) 


उपयक्त सिद्धान्तों के आधार पर विभिन्न प्रकार की भाड़ा-दरे प्रयोग में आ 
रही हैं। प्रमुख भाड़ा-दर निम्न हैं-- । 

4, ससानान्तर दर या मील भाड़ा--इस सिद्धान्त के अन्तर्गत भाड़ा अथवा 
दर दूरी के अनुपात से घटता-बढ़ता है। जैसे 25 मील का भाड़ा 5 मील के भाड़े का 
ठीक 5 गुना होता है । स्पष्टत: जिस अनुपात में यातायात की दूरी बढ़ती है उसी 
अनुपात में उसके किराये में भी वृद्धि होती जाती है । सन्‌ 948 तक भारतीय रेलों 
के वर्ग भाड़े (20955 १०७/९५) इसी सिद्धात्त पर आधारित थे | 

द लाभ--(3) इस सिद्धान्त का प्रमुख गुण सरलता है। इसी गणना अत्यन्त 
सरल है । द 
द (५) यह सिद्धान्त एकाधिकारी की भेद-भाव नीति पर एक स्वाभाविक प्रति- 
बन्ध है । 

(0) दूरी के अनुसार भाड़ा वृद्धि न्याय संगत प्रतीत होती है! 

. (0) इस सिद्धान्त को अपनाने के लिये मनुष्यों अथवा माल के वर्गीकरण की 
विशेष आवश्यकता नहीं रहती है । 

दोष--() यह सिद्धान्त दूरवर्ती यातायात को हतोत्साहित करता है। 

(9) यह सिद्धान्त अवैज्ञानिक है क्‍योंकि दूरो बढ़ने के साथ-साथ ढुलाई व्यय _ 
उसी अनुपात में नहीं बढ़ता, वरन्ु कम दर से बढ़ता है । 

($9) इसे कठोर, लोचहीन एवं अवास्तविक कहा जाता है, क्योंकि यह याता- 
- यात॒ को सीमित कर देता है । द 
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(०) यह रेल संचालन की भोगोलिक एवं भौतिक परिस्थितियों की उपेक्षा 
करता है । 

(४) यह भाड़ा सिद्धान्त न्‍्यायोचित नहीं माना जाता क्योंकि औद्योगिक कच्चे 
माल, कोयला और अन्य बड़े आकार किन्तु कम मूल्य को वस्तु में दूरवर्ती भाड़ा सहन 
नहीं कर सकतीं । 

प्रादेशिक भाड़ा--इस पद्धति में रेल के प्रदेश को समान दूरी के क्षेत्रों में 
बाँट दिया जाता है और उस क्षेत्र के अन्तर्गत माल ले आने और ले जाते का भाड़ा _ 
एक ही रहता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जाने में भाड़ा बढ़ता है। दूसरे क्षेत्र में 
चाहे यात्रा बहुत थोड़ी ही क्यों न हो, भाड़ा पूरा ले लिया जायेगा | उदाहरण के लिए 
यदि 00 किलोमीटर रेलवे लाइन को 0-0 किलोमीटर के वर्गों में बाँट दिया 
जाय तो किसी एक वर्ग में चलने वाले परिवहन से केवल |0 क्रिलोमीटर के लिये 
.. निर्धारित औसत भाड़ा लिया जावेगा जैसे---4, 7 या 9 किलोमीटर तक जाने वाले 
द्ेफिक के लिये भाड़ा एक ही होगा। 

लाभ--(+) इसका सबसे महत्त्वपूर्ण गुण सरलता है। एक प्रदेश का भाड़ा 
याद रखना सहज सम्भव है। 

(7) यह सिद्धान्त मितव्ययी भी है क्योंकि इसमें भाड़ा दर-पुस्तकें रखने तथा 
जटिल हिसाब प्रणाली अपनाने की आवश्यकता नहीं रहती है । 

(7) यह सिद्धान्त पर्याप्त व्यावहारिक है, क्‍योंकि कुछ यातायात कम दूरी का 
होता है तथा कुछ अधिक दूरी का तथा आशा यह रहती है कि दोनों प्रकार का याता- 
यात मिलता रहेगा और एक की हानि दूसरे से पूरी हो सकेगी | . क्‍ 

दोष--(7) यह सिद्धान्त कम दूरी के यातायात को हतोत्साहित करता है 
क्योंकि उसे अपने उचित भाग से अधिक भाड़ा देना पड़ता है तथा दूरवर्ती यातायात 

को उचित भाग से कम किराया देना पड़ता है। 
५ (४) इससे रेलों को हानि होती है, क्योंकि यातायात अन्य साधनों की ओर 
. चला आता है। 
(॥४) क्षेत्र का भाड़ा दूरी के ओसत के अनुसार लगाया जाता है। यदि क्षेत्र 
अधिक बड़े हैं तो जनता में असन्तोष उत्पन्न करते हैं। ह 
(7) इस पद्धति के अन्तर्गत दरें बार-बार .बदलनो पड़ती हैं और एक उचित 
संतुलन नहीं रह पाता। 
(४) रेलो के लिये प्रादेशिक प्रभार.पद्धति अनुपयुक्त है क्‍योंकि न तो रेलों को 
.._ डाकखाने जैसा एकाधिकार होता ओर न रेल भाड़े उतने हो सकते हैं जितने कि डाक 
. व्यय 
का 3. शुण्डाकार भाड़ा--इस पद्धति के अन्तर्गत भाड़े को दरों में दूरी के अनुपात 
में परिवतेन नहीं होता बल्कि जैसे-जेसे दूरी बढ़ती जाती है, वैसे-वेसे किराये-भाड़े की 


का दरों में कमी होती जाती है । 


.._ भारतवर्ष में माल परिवहन पर इस प्रथा के अनुसार ही भाड़ा वसूल किया 
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जाता है | इसी पद्धति के आधार पर भारत में सवारी गाड़ियों की दरों में अप्रेल सन्त 
]955 से परिवर्तन किया गया । 

लाभ --(7) समानान्तर भाड़े की अपेक्षा यह अधिक वैज्ञानिक है, क्योंकि ठोक 
दूरी के अनुपात से परिवहन व्यय नहीं बढ़ता वरन कुछ कम बढ़ता है । 

(४) इस प्रकार की दर से दूरवर्ती यातायात को प्रोत्साहन मिलता है तथा 
 विकेन्द्रीयकरण व औद्योगिक विकास में सहायता मिलती है । 

. दोष--($) यह सिद्धान्त अल्ष्प दूरी के यातायात को ह॒तोत्साहित करता है. 
ओर उसे सीमित करता है । 

(7) इसका अकेला प्रयोग सम्भव नहीं है, इसे भेदमूलक सिद्धान्त के साथ 
अपनाया जाता है । ह 

4, डाक सिद्धान्त -यह सिद्धान्त प्रादेशिक प्रमाण पिद्धान्त के समान है । 
इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण देश को एक प्रदेश माना जाता है। अतः चाहे पत्र इलाहाबाद 
से बम्बई भेजें या इलाहाबाद से कलकत्ता डाक दर एक ही होगी अर्थात्‌ देश के अन्दर 
डाक से भेजी जाने वाली वस्तुओं में दूरी को महत्त्व नहीं दिया जाता । इस प्रकार 
इस पद्धति में एक ही किराया भाड़ा होता है। 

लाभ-- (४) इस पद्धति. का सबसे बड़ा लाभ इसकी सरलता है । इसमें हिसाब 
लगाना अत्यन्त सरल होता है संयुक्त राज्य अमरीका में ऐसा सिद्धान्त कुछ रेलों ने 
अपनाया है । 

दोप--यह पद्धति बेकार और अन्यायपृर्ण है क्योंकि इसमें लागत, सामाजिक 
हित, आर्थिक विकास, यात्रा की इच्छा आदि पर ध्याव नहीं दिया जाता है । 

(४) अधिक दूरी की यात्रा को यह पद्धति प्रोत्साहित करती हैं इससे कम दूरी 
की यात्रा नहीं की जाती है क्योंकि यात्रियों को यदि कहीं सस्ता साधन मिल जायेगा 
तो उसी का प्रयोग करेगे । 

(४) यह पद्धति व्यावसायिक हित को भी ध्यान में नहीं रखती है । 

« सामुहिक भाड़ा--किसी क्षेत्र विशेष के अनेक स्थानों को एक समुदाय मान 
लिया जाता है जिसमें सभी स्थान प्रेषण स्थान से उमान दूरी पर नहीं होते । इस 
केन्द्रीय स्थान से उस सभी स्थानों का भाड़ा बिना दूरी के विचार के एक ही रखा 
जाता है। वास्तविक भाड़ा कम से कम दूरवर्ती स्थाव के भाड़े के समाव रखा जाता है 
इस पद्धति का लाभ यह है कि इसमें पुस्तक लिखने-पढ़ने का काम बहुत कम रहता है। 

6. वर्ग भाड़ा--इसके अन्तगंत रेलों को छोटे-छोटे बर्गों में बाँठ दिया जाता 
है | इन वर्गों को स्टेशनों के अनुसार उपवर्गों में बाँठ दिया 'जाता है और वर्ग से वर्ग 
तथा उपवर्ग से उपवर्ग के लिए अलग-अलग दरे निश्चित की जाती हैं । संयुक्त राज्य 
अमरीका में इस सिद्धान्त को मान्यता प्राप्त है । 

द विशेष भाड़ा--विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रकार के स्थानोय यातायात की 
प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रकार का सस्ता भाड़ा लिया जाता है। भारतोय रेलें 
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स्टेशन से स्टेशन (80880०7 (० 5६७ध४०7०) तक के भाड़े इसी सिद्धान्त के अनुमार 
लगाती हैं । 


व्यवहार में रेल भाड़े एवं दरें 


(रिक्योज़बए रि६063 बगते ए3783 70 ?/28०॥४८९ ) 


क्‍ व्यवहार में रेलवे भाड़े किन्‍्हों निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर निर्धारित 
नहीं होते बल्कि अनुभव के द्वारा रेल दरों एवं भाईों का निर्धारण किया जाता है। 
रेलें थोड़े टैफिक से अपना कार्य शुरू करती हैं इसलिये प्रारम्भ में रेल दर एवं भाड़े भी 
ऊँचे होते हैं परन्तु जैसे-जैसे ट्रैफिक बढ़ता है और सेवा लागत कम होती जाती है तथा 
रेलवे भाड़ा भी कम होता जाता है । ट्रैफिक बढ़ने के साथ-साथ भाड़े घटना तब तक 
जारी रहता है जब तक कि सीमान्‍्त लागत सीमान्त आय के बराबर नहीं हो 
जाती । अन्य शब्दों में, जब तक निम्नतम दरवाले ट्रैफिक को ले जाने की लागत 
उससे प्राप्त आय के बराबर नहीं हो जाती । यदि रेलें इस सीमा से कम भाड़े लेती हैं 
तो उन्हें हानि होगी जिसकी क्षति पूर्ति के लिये अन्य वर्ग के ट्रैफिक दर में रेलवें वृद्धि 
करेगी । 


व्यवहार में सभी देशों की रेलों ने उक्त नीति का अनुकरण किया है जिसमें 
उन्हें निम्न आदर्शों से मार्ग-दर्शन मिला है। “(3) ट्रैफिक प्राप्त करो । जितना अधिक. 
टैफिक ले जाया जायेगा, उतनी ही कम कीमत उनके ले जाने में पड़ेगी। इसलिये 
सर्वप्रथम ट्रैफिक प्राप्त करो (४) भाड़ा दर इतनी ऊंची मत रखो कि कोई ट्रैफिक हाथ 
से निकल जाय, किन्तु यह ध्यान रहे कि, (7४/) भाड़ा-दर इतनी कम भी न हो कि 
उसमें सम्बन्धित ट्रैफिक के लिये व्यय हुई अतिरिक्त लागत भी न निकल पाये ।”' 


वस्तुओं का वर्गीकरण 
((॥8४॥08(४०9 (७0008) 
विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की भुगतान क्षमता पृथक्‌-पृथक्‌ होती हैं, परल्तु 
- प्रत्येक वस्तु के लिए अलग-अलग भाड़ा निर्धारित करना सम्भव नहीं है, इसलिए यह 
आवश्यक है कि वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाय ओर प्रत्येक वर्ग के लिए पृथक्‌- 
पृथक्‌ भाड़ा निर्धारित किया जाय। 


वर्गीकरण का आधार जितना उचित और न्यायपूर्ण होगा भाड़ा-निर्धारण 
उत्तना ही उचित और वैज्ञानिक होगा । वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित 3 
. आधारों को अपनाते हैं-- . द 


]. माँग पक्ष--जिस वस्तु को रेल यातायात की सुविधा.की अधिक आवश्यकता 


.._ होगी उसका भाड़ा अधिक होगा। कम माँग वाली वस्तुओं का भाड़ा कम होगा । माँग 
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की तीब्रता के आधार पर भाड़ा देने की अधिकतम क्षमता निर्धारित होती है। इसका 
निर्धारण करते समय निम्न तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए--- 

(3) बस्तु का मुल्य--माँग की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु की भाड़ा सहन करने की 
शक्ति का ध्यान रखना आवश्यक है माँग का अनुमान मुल्य से लगाया जाता है। 
सस्ती वस्तुओं की सहन-शक्ति कम और मुल्यवान वस्तुओं की अधिक होती है । इसी 
कारण सस्ती वस्तुओं को वर्गीकरण करते समय निम्त श्रेणी में और मंहगी वस्तुओं को 
उच्च श्रेणी में रखते हैं। निम्न श्रेणी का भाड़ा कम और उच्च श्रेणी का भाड़ा 
अधिक होता है। 

(9) यात्रा के प्रारम्भिक और अन्तिम स्थानों का सुल्य-ञयात्रा के प्रारम्भिक 
और अन्‍्तिम स्थानों के बीच वस्तु के मूल्य का सीमान्तर (7727870) जितना अधिक 
होगा उतनी ही ऊँची श्रेणी प्रदाव कर वस्तु से ऊंचा भाड़ा लिया जा सकता है और 
यह मूल्यान्तर जितना कम होगा उतनी ही निम्न श्रेणी में वस्तु रखी जाएगी तथा 
भाड़ा कम लिया जायेगा 

[9] प्रतिस्पर्धा--जिन वस्तुओं के यातायात में अन्य परिवहन-साधनों से 
प्रतिस्पर्धा रहती है उन्हें अपेक्षाकृत नीची श्रेणी प्रदान की जाती है जिससे कि वस्तु 
पर अधिक भाड़ा न देना पड़े और वह अन्य परिवहन प्रसाधनों के प्रति आकषित न 
हो । भारतीय रेलें कोयले की ढुलाई लागत से भी कम भाड़े पर करती हैं क्योंकि ऊंचा 
भाड़ा लेने की स्थिति में इसका परिवहन समुद्र मार्ग से होते लगेगा। 

...._ (9) नये उत्पादन केन्द्र--नये उत्पादन केन्द्रों अथवा नये बाजारों को क्षेत्रीय 
प्रतिस्पर्धा के बचाव के लिए भी वहाँ निर्मित या विक्रय की जाने वाली वस्तुओं को 
नीची श्रेणी प्रदान करके नीचा भाड़ा लिया जाता है। हे 

(४) समान स्वभाव--वस्तुएँ यदि समानः उपयोग की हैं तो उन्हें एक ही 
श्रेणी में रखा जाएगा जैसे साबुन, सोडा आदि को एक ही श्रेणी में रखा जाता है और 
लगभग समान भाड़ा वसूल किया जाता है । 

_(शं) सामाजिक हित--सामाजिक हित को वस्तुओं को निम्न श्रेणी में रखा 
जाता है और उनसे कम भाड़ा लिया जाता है। अनाज, नमक, हाथकरघा के वस्त 
आदि का विशेष महत्त्व है जिससे उनको निम्न श्रेणी में रखा जाता है। द 

2. पूति पक्ष--पृति की दृष्टि से परिवहन सेवा की लागत को ध्यान में रखा 
जाता है। विभिन्न परिस्थितियों में प्रदान की गई सेवा का लागत व्यय अलग-अलग 
होता है । अतः वस्तुओं का वर्गीकरण करते समय निम्न परिस्थितियों पर विचार 
करना आवश्यक है।. 

() भार और आकार का अनुपात--भाड़ा वस्तुओं के भार के अनुसार निर्धा- 
रित होता है लेकिन जो वस्तुएं छोटे आकार की होती हैं किन्तु जितका भार अधिक _ 
होता है उनको ले जाते में रेलों को अधिक सुविधा होती है | दूसरी तरफ जो वस्तुएँ 
अपने भार के अनुपात से आकार में बड़ी होती हैं, उनको ले जाने में रेलों को असुविधा 
रहती है क्योंकि बड़े आकार के कारण एक डिब्बे में थोड़ी-सी वस्तुएँ रखी जा सकती 
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है उनको उच्च श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इन डिब्बों का लागत व्यय अधिक 
. होता है। 

(शां+) ढुलाई में रिक्त स्थान--माल के लादने अथवा ले जाने में डिब्बों में 
जितना ही अधिक रिक्त स्थान होगा, उतना-ही उसका वर्गीकरण ऊंचा होगा । 

(४४) प्रतियोगिता--कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके लिये विभिन्न वाहनों 
जैसे रेल, मोटर व जलमार्ग में प्रतियोगिता होती है। ऐसी वस्तुओं को रेल मार्ग 
की ओर आकर्षित करने के लिए निम्त श्रेणी में रखा जाता है । 

(४) स्थानापन्त वस्तुएँ--जो वस्तुएँ अन्य किसी वस्तु की स्थानापन्न होती हैं 
उन्हें प्राय: एक ही श्रेणी में रखा जाता है जिससे कि उनमें से एक का परिवहन भाड़ा 
बढ़ने से उसका आना-जाना बन्द न हो जाय । 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वस्तुओं का वर्गोकरण. कोई सरल कार्य नहीं है । 


भारतोय वस्तु वर्गीकरण 
(क्‍छतंबण परी48आग९%8007 0 (90508) 
क्‍ [ अप्रेल 970 से वस्तओं का एक नवीन वर्गीकरण शुरू किया गया । वर्गों 
में अ, ब, स, का अन्तर समाप्त कर दिया गया और दो प्रकार के वर्गीकरण की रचना 
की गयी । एक वर्गीकरण (30 वर्ग संख्याएँ) थोक ढुलाई के निमित्त है जो दस क्विंटल 
अथवा अधिक माल की ढुलाई पर लागू होता है और दूसरी वर्गमाला (7 वर्ग संख्याएं) 
बह हैं, जो अल्प ढुलाई (0 क्विटल से कम) पर लागू होती है।.. 
वस्तु वर्गीकरण में समय-समय पर आवश्यकतानुसार समायोजन एवं संशोधन 
भी होते रहते हैं । कुछ न कुछ ऐसे हेर-फेर लगभग हर वर्ष होते रहते हैं जो विकासो- 
न्मुख अर्थव्यवस्था के सूचक हैं।... द 
परीक्षा प्रश्न 
!. उन सिद्धान्तों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिये जिनके द्वारा रेलें अपने 
किराये भाड़े निर्धारित करती हैं ? 
. 2, रेल दरे निर्धारित करने में 'सेवा लगात सिद्धान्त” और सेवा यृक््य सिद्धांत 
में से किसे उत्तम समझते हैं और क्‍यों ? 
द सेवा का मुल्य' एवं सेवा की लागत” सिद्धान्तों को समझाइये । रेल 
कियाये भाड़े के निर्धारण में इनके योगदान का विवेचन कीजिये | आपकी सम्मति में 
दोनों में कौन-सा सिद्धान्त रेल दरे निर्धारण में अधिक उचित एवं व्यावहारिक है ? 
4, उन सिद्धान्तों को संक्षेप में बतलाइये जिन पर रेलें भाड़ा दर निर्धारण के 
लिये माल का वर्गीकरण करती हैं ? द 
5. रेल भाड़ा दर रूपी महल वस्तुओं के वर्गीकरण की त्तीव पर खड़ा होता है ? 


33. 


भारत में सड़क यातायात 
(२००१ '78४5907६ 7४8 90: ) द 





सड़क यातायात का महत्त्व--भारत जैसे विशाल तथा ग्राम प्रधान देश के 
लिए सड़कों का विशेष महत्व है। जैसा कि जरनो बेन्थम ने ठीक ही कहा है, सड़कें 
किसी देश की रक्तवाहिनी घमती और शिराएं हैं जिनसे होकर प्रत्येक सुधार प्रवाहित 
होता है ।” रस्किन ने भी इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण बात कही है-- राष्ट्र की सारी _ 
सामाजिक व आर्थिक प्रगति सड़कों के निर्माण में निहित है ।” वास्तव में देश की 
आथिक, औद्योगिक, सामाजिक, व्यापारिक एवं राजनैतिक प्रगति अच्छी सड़कों पर 
निर्भर करती है। “सड़कों को किसी राष्ट्र के आथिक विकास व सभ्यता का माप-यन्त्र 

माना जा सकता है। सड़कों के महत्त्व का हम निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत अध्य- 
. यन कर सकते हैं । हे ह 
. () आर्थिक महत्त्व 

(3) कृषि में महत्त्त--सड़कों का विकास कृषि के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 

(अ) बेकार पड़ी हुई भूमि पर खेती प्रारम्भ करने के लिए सड़क परिवहन से सहायता 
. मिलती है। (ब) सड़कों से उत्तम बीज, खाद तथा औजार शीघ्र पहुँचाने की सुविधा 
मिलती है । (स) सड़कों के माध्यम से कृषकों को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त 
हो जाता है । वे अपना माल मण्डियों में ले जाकर उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं । 
.._(द) खाद्यान्न के अभाव को दूसरी जगह से खाद्यान्न लाकर पूरा किया जा सकता है 
.. और इस प्रकार सड़के अकाल की तीव्रता को कम करती हैं। (य) सड़कों के विकास 
.. से कृषि-स्वरूप बदला जा सकता है अर्थात्‌ खाद्यान्न फसल के स्थान पर व्यापारिक फसलें 
. (चाय, कपास, जूट आदि) उत्पन्न की जा सकती हैं। तथा फल व सब्जियों जैसी नाश- 
.._ वान वस्तुओं का उत्पादन तथा बिक्री बढ़ायी जा सकती है। (र) ग्रामीण क्षेत्र के पुन- 


5० .. निर्माण में सड़कों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। 


हर (४) उद्योग में महतत्व--(अ) सड़कों के विकास में कारखानों के लिए ग्रामीण. 
... क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त होता है तथा बना हुआ माल दूर-दूर तक फैले हुए उप- 
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भोक्ताओं तक पहुँचता है। (जब) सड़कें ओर सड़क परिवहन लघु और कुटीर उद्योगों 
से तो प्राण हैं, क्योंकि इनसे बना माल शहरों में आसानी से पहुँच जाता है । (स) 
सड़क परिवहन के विकास से सभी बड़े पैमाने के उद्योगों के विकेन्द्रीकरण में सहायता 
मिलती है। (द) सड़कें माल को रेलों तक पहुँचाकर उनके लिए पोषक कार्य करती 
हैं। (य) जिन क्षेत्रों में रेल सेवाएं नहीं हैं वहाँ ट्रक द्वारा माल शीघ्रता से पहुँचाया 
जा सकता है। संक्षेप में उच्च कोटि का औद्योगिक विकास अच्छी सड़कों पर निर्भर 
करता है । 

(8) व्यापार सें महत््व--सड़कें अन्य साधनों के सहायक के रूप में कार्य 
करके आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार की उन्नति करती हैं, क्योंकि अच्छी सड़क होने से 
माल तथा मनुष्य देश के भीतरी भागों से बहुत बड़ी मात्रा में आसानी से बन्दरयाहों, 
रेलवे स्टेशनों तथा हवाई अड्डों पर पहुँचाए जा सकते हैं । पहाड़ी व पठारी इलाकों में 
जहाँ रेल व जल यातायात की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, सड़कों का विशेष महत्त्व है । 
...._ (०) अन्य आर्थिक सहत्त्व--(5) रूड़कों से सरकार को विविध करों के रूप 
में आय प्राप्त होती है। (४9) अन्य यातायात के साधनों की अपेक्षा सडकों का निर्माण- 
व्यय क्रम होता है। (४7) सड़कों से भी रेलों की भाँति रोजगार बढ़ता है, मुल्यों में 

समानता लाई जाती है तथा श्रम की गतिशीलता बढ़ती है । 


(2) सामाजिक महत्त्व 


अच्छी सड़कों का सामाजिक महत्त्व भी है। (+) सडकें देश के विभिन्न क्षेत्रों में 
रहने वाले व्यक्तियों को निकट लाती हैं और उनमें सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग व 
एकता की भावना भरती हैं । (5) सड़कों के द्वारा अतेक सामाजिक सुविधाओं, जैसे 
योग्य चिकित्सक, वकील, इन्जी नियर, प्रसूतिग्रह इत्यादि की व्यवस्था की जा सकती है। 
. (४) अच्छी सड़कों के ढ्वारा पर्यटक यातायात को बढ़ावा देकर विदेशी मुद्रा अजित 
की जा सकती है। (॥४) सड़के प्रजातन्त्र का उपकरण हैं तथा गलतफहमियों व भेद 
भाव का शत्रु हैं। इस प्रकार सड़कें देश की मानसिक तथा नैतिक उन्नति को तीज 
करती हैं । 


द (3) राजनैतिक महत्त्व न्‍ 
देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी सड़कें महत्त्वपूर्ण हैं। सेना को एक स्थान से 
दुसरे स्थान पर भेजने के लिए अच्छी सड़क चाहिए। समुचित सड़कों के विकास के 
अभाव में देश के सभी स्थानों पर फौजी चोकियाँ बनाना मुश्किल हो जाता है। 
. सीमाओं की धुरक्षा के लिए आवश्यक है कि फोजी सामान न्यूनतम समय में पहुँचाया 
जा सके। चीन-पाक आक्रमणों ते हमें यह सबक सिखाया है कि सीमान्त सड़कों का _ 
.. विकास देश की सुरक्षा-व्यवस्था का आधार है। डॉ० एस० एम० बग्रवाल के शब्दों 
में “प्रतिरक्षा की दृष्टि से सड़कों को शान्ति की प॑जी' कहा जा सकता है, जो कि 


युद्धकाल में; मुनाफा देती है ।”” 
भा० प[०--] 5 
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सड़क परिवहन की विशेषताएँ 

सड़क परिवहन समाज की एक मूलभूत आवश्यकता को पूर्ति करता है । यह 
यातायात का प्राचीन साधन है। सड़क परिवहन का अपना अलग क्षेत्र व विशेषतायें 
हैं जिनके कारण उसका महत्त्व अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक है। ये विशेषतायें 
निम्न हैं-- क्‍ 
() लोचकता--सड़क परिवहन अच्य साधनों की अपेक्षा अधिक लोचपूर्ण है । 
इसकी सेवाएं कहीं भी प्राप्त की जा सकती हैं अर्थात्‌ आवश्यकता पड़ने पर बैलगाड़ी, 
ताँगे व मोटर को घर या गोदाम के द्वार तक ले जा सकते हैं। यह सुविधा रेल, जल व 
वायु परिवहन में नहीं प्राप्त है। इसी प्रकार माँग के अनुसार इनमें शीघ्रता से कमी व 
वृद्धि भी की जा सक्रती है। अतः लोचकता सड़क परिवहन की मूलभूत विशेषता है। 
(2) स्वतंत्रता- स्वतंत्रता से आशय इच्छानुसार मार्ग अथवा सेवा परिवर्तन 
से है। यदि कोई मार्ग वर्षा अथवा अन्य कारणों से खराब हो जाता है तो हम दूसरे 
मार्ग पर गाड़ी चला सकते हैं । इसी प्रकार सड़क परिवहन में गाड़ी को हम सवारियों 
के लिए प्रयोग कर सकते और माल के लिए भी संक्षेप में सड़क परिवहन में मार्ग और 
सेवा परिवर्तन की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है । 

(3) कम पूजी--सड़क परिवहन में कम पूंजी की आवश्यकता होती है | जब 
कि रेल, वायुयान व जहाज परिवहन में विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है । यही 
कारण है कि सतक परिवहन का संचालन निजी व्यक्तियों द्वारा भी किया जाता है। _ 

(4) पुर्ण सेवा--सडक परिवहन पूर्ण सेवा प्रदान करते हैं अर्थात्‌ इस यातायात 
के साधन से माल भेजने वाले के गोदाम से माल उठाकर पाने वाले के गोदाम तक 
पहुँचाया जाता है। इस प्रकार बोच में माल चढ़ाने या उतारने 'की आवश्यकता नहीं 
पड़ती है तथा माल शीघ्रता से बिना किसी जोखिम के पहुँच जाता है। 

(5) बहुमुखी सेवा--रेल, जल व वायु मार्ग विशेष प्रकार के वाहनों को 
चलाने के लिए निर्मित किये जाते हैं किन्तु इसके विपरीत सड़कों का निर्माण किसी 
वाहन विशेष के लिए न होकर सार्वजनिक हित के लिये किया जाता है। सडक परि- 

वाहन का प्रयोग बैलगाडी, रिक्शा, साइकिल, मोटर, टक आदि किसी भी सेवा में 
हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सड़क बहुउद्देशीय भावना से प्रेरित 
होकर सार्वजनिक हित के लिए बनाई जाती हैं। 

(6) सस्ती सेवा-- सडक परिवहन में पँजी की कम आवश्यकता पड़ने के कारण 
सेवा सस्ती पढ़ती है। सड़क निर्माण, व मरम्मत तथा गाड़ी का संचालन व्यय भी अन्य 
सभी साधनों की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। अतः यह सेवा पर्याप्त सस्ती पड़ती है। 
.... (7) घुरक्षा--माल की सुरक्षा सड़क परिवहन में अपेक्षाकृत अधिक होती है 
.. क्योंकि इसमें माल एक विशेष व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया जाता है तथा यात्रा की 

. समाप्ति तक उसी व्यक्ति का उत्तरदायित्व बना रहता है। रास्ते में माल उतारने व 


.... चढ़ाने की आवश्यकता न होने से टृटने-फुटने का भय भी नहों रहता है । 


(8) समय की बचत--यद्यपि वायुयान और रेल की अपेक्षा सड़क परिवहन 
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की चाल धीमी होती है। परन्तु थोड़ी दूर के लिए अनेक प्रकार से समय की बचत होती 
है । माल भेजने अथवा ले जाय वाले के अधिकार में गाड़ी के रहने के कारण उसे बीच 
में उतारने-चढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके साथ ही थोड़े से माल से 
गाड़ी भर जाती है और तुरन्त यात्रा प्रारम्भ कर दी जाती है। अत: सड़क परिवहन 
में समय की पर्याप्त बचत हो जाती है। 

(9) पेकिंग--जहाज अथवा रेल से माल भेजने पर मजबूत पैकिंग की आव- 
श्यकता होती है। मजबूत पैकिंग के अभाव में रेल अथवा जहाजी कम्पनियाँ माल 
स्वीक्रार नहीं करती हैं जबकि सड़क परिवहन में पैकिंग में इतने चातुर्य की आवश्यकता 
नहीं होती है । बहुत-सी वस्तुएँ तो बिना पैकिंग के भी लाद दो जाती हैं । 

(!0) अधिकतम सामाजिक हित--रेल, जहाज तथा वाययान से वही व्यक्ति 
लाभ उठा सकते हैं जिनके पास पर्याप्त धन है। किन्तु सड़क परिवहन में यह समस्या 
नहीं होती है क्योंकि जिसके पास स्वयं की गाती है वह सडक से माल ले जा सकता है 
अंथवा यात्रा कर सकता है जिसके षास' गाड़ी नहीं है वह पैदल यात्रा व सिर पर 
माल आदि ले जा सकता है। संक्षेप में, सड़क परिवहन धनी व गरीब सबके लिए 
समान रूप के लाभदायक है तथा अधिकतम सामाजिक हित में वृद्धि करता है । 


भारत में सडकों का विकास 


... प्राचीन काल में भारत में बड़ी-बडी सड़कें थीं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में 
. बिस्तृत सड़कें मिली हैं जो यह बताती हैं कि भारत के निवासी ईसा से 5000 वर्ष पूर्व 
भी सड़क बनाने की कला में निपुण थे। चन्द्रगृ॒प्त मौर्य, अशोक महान्‌ और शेरशाह जैसे 
राजाओं के शासन काल में सड़कों का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ, किन्तु ब्रिटिश शासन 
काल के आरम्भ में सड़कों पर ध्यान नहीं दिया। क्‍ 

भारत में लार्ड डलहोजी के समय से पड़कों के निर्माण का एक नया युग प्रारंभ 
हुआ । सन्‌ 885 में देश में प्रथम बार सड़कों के विकास के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक 
निर्माण विभाग खोला गया । उसी वर्ष विभिन्न प्रान्तों में भी सार्वजनिक निर्माण विभाग 
खोले गए । इससे देश में सड़क निर्माण को बहुत प्रोत्साहन मिला। सन्‌ 99 में 
सड़कों को प्रान्तीय विषय बना दिया गया | सन्‌ 927 में डा० एम० आर० जयकर 
के सभापतित्व में एक सड़क विकास समिति की निश्नुक्ति हुई जिसके सुझाव के फलस्व- 
रूप सत्‌ 929 में केन्द्रीय सडक विकास कोष स्थापित हुआ, जिसमें पेट्रोल पर आयात 
कर व उत्पादन कर से प्राप्त आय जमा की जाती थी । इस कोष की सहायता से सन्‌ 
]939 तक सड़कों का विकास धीरे-धीरे किया जाता रहा है। हितीय बिश्व युद्ध में 
_ सड़कों का अभाव सरकार को विशेष रूप में खटका। अत: सरकार ने दिसम्बर 
.. 943 में चीफ आफ इन्जीनियरों का एक सम्मेलन नागपुर में बुलाया गया । इसने 
सड़कों के विकास की दस-वर्षीय योजना बनाई । यह योजना नागपुर योजना के ताम 
पर विख्यात हुई । 

नागपुर योजना--नागपुर योजना के मुख्य तत्त्व अग्नलिखित थे :--- 


ड्श8 ः द भारत में सड़क यातायात 


_ ($) योजना में सड़कों को पाँच वर्गों में विभाजित किया गया :-- 

. राष्ट्रीय सड़कें. (९०४४००७) प्राहाध३५७), प्रान्तीय सड़कें (छ०संग्रलंब! 
पसांइ॥9४०५७), बड़ी जिला सड़के (]४०]० 0॥%70६ १०००४), लघु जिला सड़कें 
(]शाप0ः 0)080704 १०००७) व ग्रामीण सड़के (५798० ९०००5) । 

(४) योजना का उद्देश्य था कि विकसित कृषि क्षेत्र में कोई भी गाँव सड़क से 
पाँच मील दूर तथा अविकसित कृषि क्षेत्र में दस मील से अधिक दूर न हो । 
'($४) योजना में पुरानी सड़कों का सुधार एवं नयी सड़कों का निर्माण, ये 
दोनों कार्य सम्मिलित थे । । 
((ए) एक निष्पक्ष सड़क बोर्ड की स्थापना पर जोर दिया गया। 
(४) सड़क अनुसन्धान, सड़क-निर्माण सामग्री, इन्जीनियरों के प्रशिक्षण आदि 
की व्यवस्था करने पर भी बल दिया गया । 
(४) अविभाजित भारत के लिए 448 करोड़ रुपये के व्यय से 4 लाख मील 
लम्बी सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया था। देश विभाजन के भारतीय संध में नागपुर 
योजना के अनुसार 3,8,000 मील लम्बी सड़कों का निर्माण करना था, जैसा कि 


प्रदत्त अंकों से स्पष्ट है । 
. नागपुर सड़क योजना 


सड़कें सड़कों को लस्बाई व्यय... 

द (भीलों में) (करोड़ रुपए में) 
. राष्ट्रीय सड़के (४७६४०४७! र80५29४ ) 6,600 39.0 
राष्ट्रीय अनुयाव (४०५७०७०७) (५७३) 4,!50 25 
2. राजकीय सड़कें (?०जंप्रलंब! सांहा'्ष॥५४) 55,950 00*8 

3. जिला की सड़के (४७]०7) 49,800 ५१8८ 
जिला की सड़के--छोटी (१॥707) 83,000 द . 66:5 
4, गाँव की सड़के -- (५४+॥98८ १०००5] ।,23,900 24*7 

5, युद्धकाल में पिछड़े हुए कार्य पर 

(/९३४४ एज ७०7) मे > 8 

. 6, पुलों का निर्माण (870287728 ) द द 378. 
. 7. भृूत्ि प्राप्त करना (७0० ३८०१०ंं$(०४) हु 4:6 
कुल--3,88,000.. 37]-5 


'॥2 मो पापा क मैप + जप पक नम हु 


| भारत सरकार और राज्य सरकारों ने नागपुर योजना को सामान्य रूप से 
स्वीकार कर लिया । सम्मेलन के सुझाव के अनुसार । अप्रेल 947 से राष्ट्रीय सडक 
. के निमाण, सुधार और अनुरक्षण का उत्तरदायित्व भारत सरकार ने अपने ऊपर ले... 


.... लिया। एक केन्द्रीय सडक संगठन ((शा०) 7१090 (078377543007) की स्थापना 


._ की गई परल्तु () देश-विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई अव्यवस्था, (2) आधिक 
. कठिनाइयाँ, (3) सड़क-निर्माण की सामग्री की कमी, (4) भूमि-प्राप्त करने में विलम्ब ._ 


भारत में सड़क यातायात द 9906 


तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव के कारण इस योजना के अधीन प्रगति बहुत 
धीमी रही । प्रथम योजना के आरम्भ तक केवल 27:! करोड़ रुपये ही व्यय हुए 
थे | नागपुर योजना की प्रगति का अनुमान निम्न अंकों से लगा सकते हैं । 





वर्ष. पक्‍की सड़कें कच्ची सड़के 
947 88,000 मील !,82,000 भील 
]950-5] 98,000 ,, ,5,000 ,, 





950-5! में प्रथम योजना के आरम्भ होने पर तागपुर योजना के कार्य- 
क्रमों की योजना कार्यक्रम का अंग बना लिया गया। 


पंचवर्षीय योजनाओं में सड़कों का विकास 


. प्रथम पंचवर्षीय योजना--प्रथम योजना में सड़कों के निर्माण पर 47 करोड़ 
रुपये व्यय किए गये तथा 26,000 किलोमीटर नई पक्‍की तथा 72,398 किलो- 
मीटर कच्ची सड़कें बनाई गईं। लगभग 6 हजार किलोमीटर पुरानी सड़कों की 
मरम्मत की गई तथा विभिन्न स्थानों को मिलाने के लिए ,030 किलोमीटर लस्‍्बी 
श्रृद्धला सड़क बनाई गयीं । 

द्वितीय पथ्चवर्षीय योजना--प्रथम योजना में सड़क यातायात के विकास पर 
254 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस योजना में पक्की सड़कों की लम्बाई, 2 लाख 
35 हजार किलोमीटर और कच्ची सड़कों की लम्बाई 4 लाख 73 हजार किलोमीटर 
हो गयीं । सत््‌॒ 960 में सीमा क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए एक मंडल (8कक्‍ेछा 
[९०५० 70०ए९०7७४९००४ 80270) स्थापित किया गया। इसका मुख्य उद्दश्य इन 
क्षेत्रों में सड़कों के विकास को तीन्न करके इन तक पहुँचाने के लिए परिवहन का साधन _ 
उपलब्ध करना है। केन्द्रीय सड़क सद्भुठन के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम इस योजनावधि में 
. इस प्रकार रहे--जम्मू श्रीनगर मार्ग पर जवाहर सुरज्ध के दोनों ओर छोटी सुरंगे _ 
बनाई गयीं । रायगज्ञ से दालखोला तक राष्ट्रीय सड़क बनाई गई तथा देहली-आगरा 
राष्ट्रीय मार्ग को चौड़ा किया गया। इस प्रकार इस योजना काल में हम नागपुर 
योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्य से भी आगे बढ़ गये । 
| हैदराबाद योजना--सन्‌ 959 में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के मुख्य इंजी- 
... नियरों का जो हैदराबाद में सम्मेलन हुआ था, उसमें सड़कों के विकास के लिए एक. 
.. 20 वर्षीय योजना तैयार की गई जिसका समय सन्‌ 96] से 98] तक रखा गया। _ 
. इस योजना का लक्ष्य सन्‌ 980-8। के अन्त तक 4 लाख 5 हजार किलोमीटर 
पक्की सड़क व 6 लाख 5] हजार किलोमीटर कच्ची सड़कें बनाने का था। इस 
योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं-- 
(क) हर एक विकसित व कृषि क्षेत्र का गाँव पक्‍की सड़क से 6 किलोमीटर व 
अन्य सड़क से 2'5 किलोमीटर के अन्दर आ जाय । 





290 भारत में संडक यातायात 


(ख) अद्धंविकसित क्षेत्र का गाँव पक्‍की सड़क के ।3 किलामीटर के अन्दर 

और किसी सड़क के 5 किलोमीटर के अन्दर आ जाय । द 

द (ग) अविकसित और अक्ृृषि योग्य क्षेत्र का गाँव पक्की सड़क के 9 किलो- 
मीटर के अन्दर और किसी भी तरह की सड़क के 8 किलोमीटर के अन्दर आ जाय । 
द तृतीय पञ्चवर्षीय योजना--तृतीय योजना के सड़कों के विकास का कार्यक्रम 
हैदराबाद योजना के लक्ष्यों के अनुसार निर्धारित किया गया। इस योजना में 40 
हजार किलोमीटर नई पक्की सड़कों के निर्माण का आयोजन था । इस योजना के अन्त 
तक पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 2,85,300 किलोमीटर हो गई । ग्रामों व अविक- 
सित क्षेत्रों तथा सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सड़कों के विकास पर विशेष बल 
दिया गया । साथ ही पुलों का निर्माण, सड़कों को चोड़ा करने व सुधारने की ओर 
भी विशेष ध्यान दिया गया । इस योजना में सड़कों के विकास पर 440 करोड़ रुपये 
व्यय किये । 

... तीन वाधिक योजनाओं (966-69) में सडक विकास पर 308 करोड़ रुपये 
_ व्यय किये गये । 

चतुर्थ योजना काल सें सड़क विकास--चतुर्थ पञ्मवर्षीय योजना में सड़कों को 
लम्बाई में 29,000 कि०मी० की वृद्धि हुई जिसमें पक्की सड़कों की लम्बाई ,3,000 
कि० मी० और कच्ची सड़कों की लम्बाई !,02,000 कि० मी० हो गई । इस अवधि 
में राष्ट्रीय राजमार्गों में 4,800 कि मी० नई सड़कें जोड़ी गई। योजनावधि में 
826'94 करोड रुपया व्यय किया गया' था। 

झ् पाँचवों योजना सें सड़क विकास--पाँचवीं पद्नवर्षीय योजना में सड़कों के 
विकास पर ),348 करोड़ रुपये व्यय किए गए। इस योजना के अन्तर्गत सड़कों के 
विकास के जो कार्य किये गये वे इस प्रकार हैं--- 

) प्रमुख ओद्योगिक केन्द्रों, खनिजों और विकास योजनाओं सम्बन्धी परि- 
योजनाओं के बीच वाले क्षेत्रों में सडक का निर्माण किया गया । 
। (४) ।,500 या. उससे अधिक जनसंख्या वाले गाँवों को जोडने वाली सड़कें 
बताई गई । 

(77) पहाड़ी क्षेत्रों तथा तटीय भागों में विकास के लिए सहकों का निर्माण 
_ किया गया । 

का (7०) बड़े नगरों, राजधानियों और उनके निकटवर्ती भागों में सड़कों का विकास 
! गया 


$ (४) पटना के निकट गंगा पर तथा कलकत्ता के निकट हुगली पर दूसरा पुल 
.. बनाया गया । द द 
(४) चौथी योजना की अधूरी सड़कों को पूरा किया गया । 

(एणॉं) लगभग ,000 कि० मी० राष्ट्रीय राज्य मार्ग को चौड़ा किया गया । 


हक ०8 (५) योजना के अन्त तक पक्की सड़कों की लम्बाई 5,50,000 कि० मी० 
... की गई। द का की 


भारत में सड़क यातायात ॥ 9%] 
योजनाकाल में सड़कों की प्रगति निम्न प्रकार रही है-- 


सड़क निर्माण प्रगति 





(हजार किलोमीटर) 


वर्ष पक्की सड़के . कच्ची सड़कें योग 

]950-5]. [57 249 400 

]960-6! 963 9263 595 

]97]-72 428 ... 558 02] 

. ]975-76 598 829 .. ]967 
]978-79 590 . 950 ]480 

[98]-82 | 724 . 00 734 


छठीं घोजना में सड़क विकास--छठीं योजना में सड़क के विकास के लिए 
प्रस्तावित परिव्यय केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 830 करोड़ रुपये तथा राज्य क्षेत्र के लिए 
2 609 करोड़ रुपये है। इस योजना में सड़क विकास कार्यक्रम में देश में सड़कों के 
जाल से समन्वित एवं संतुलित विकास पर जोर दिया गया है । इनमें ये सड़के होंगी--- 
(3) प्रमुख सड़के जिनमें राष्ट्रीय राज्य मार्ग भाते हैं । क्‍ 
(+) गौण और सहायक सड़कें, जिनमें राज्यीय राजमार्ग और प्रमुख जिले 
शामिल हैं । ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए पर्याप्त धन की 
व्यवस्था की गई। इस योजना में सड़क परिवहन के विकास पर जो व्यय किये 
जायेंगे उनका विवरण नीचे सारणी में दर्शाया गया है-- 


सडक परिवहन का परिव्यय 
(केन्द्रीय क्षेत्र में परिव्यय) 


(करोड़ रुपये में) 
।. राष्ट्रस्तर की सड़क ह .... 660:00 
2. मशीनरी... द ह . 800 
स्ट्रेटेजिक रोड... नर ..रर: 38:00. 
आर्थिक एवं अन्‍्तर्राज्यीय महत्त्व की सड़क... 40*00 
5, सीमा क्षेत्रों में सड़क सम्बन्ध हु ..ः 50:00 
. 6. सड़क विकास अनुसंधान एवं योजना अध्ययन हा 4"00 
7. रेलवे क्रासिंग के ऊपर एवं नीचे के पुलों के लिए विशेष प्रावधान... 9:00 
8. आदिवासी क्षेत्रों में सड़क विकास के लिए विशेष प्रावधान . 650 
. 9, सड़क प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिये. . [4-00 
0, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान... / 3$00 
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94५99 द भारत में सडक यातायात 


राज्य क्षेत्र में परिव्यय 


(करोड़ रुपये में) 
]. ग्रामीण सड़के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत... ]64:90 - 
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2. अन्य सड़के ]444*96 
आम सकल योग १608-96 


दप# पक ; नाता; बयावाकआएदत 2 ::%:2:% 4:82 





सड़क का वर्गीकरण 


सड़कों का वर्गीकरण आज भी प्रायः वैसा ही है जैसा नागपुर योजना में प्रस्तुत 
किया गया था । अब हमारी राष्ट्रीय सड़क प्रणाली एक्सप्रेस सड़कें और अन्तर्राष्ट्रीय 
राजमार्ग भी सम्मिलित है। संक्षेप में भारत में सड़कों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से 
किया गया है-- क्‍ 

!. राष्ट्रीय सड़कें--केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय सड़कों का प्रबन्ध करती है। यह 
सड़कें भारत के प्रमुख नगरों को जोड़ती है । 

2. प्रान्तीय सड़कें --इन सड़कों को बनवाना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व 
है। ये सड़के राज्य के विभिन्न नगरों को जोड़ती हैं । 

3, जिले की सड़के--जिला बोर्ड या नगरपालिका द्वारा इन सड़कों को बन- 
वाया जाता है। ये सड़क अधिकतर कच्ची हैं और इन सड़कों पर वर्षा के दिनों में 
मोटरगाडियाँ नहीं चल सकतीं । ये सड़के जिलों के उत्पादन केन्द्रों तथा मण्डियों को 
आपस में या रेलवे स्टेशनों व राजमार्गों से मिलाती हैं । ह 

4. गाँव की सड़कें--ये सड़के ग्राम पद्मायत और गाँव वालों के सहयोग से 
बनती हैं। ये सड़क एक गाँव को दूसरे गाँव से मिलाती हैं या उन्हें राष्ट्रीय, प्रांतीय 
व अन्य सड़कों से मिलाती हैं । द 

... 5, एक्सप्रेस सड़कें--ये राजमार्ग तेज मोटरवाहनों के लिए निर्मित किये गये 
 हैं। इनमें से दो बम्बई नगर के उत्तरी छोर पर हैं जिन्हें क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी 
एक्सप्रेस राजमार्ग कहा जाता है और तीसरा मार्ग कलकत्ते को दमदम हवाई अड्डे 
से मिलाता है। चोथे व्‌ पाँचवें एक्सप्रेस सड़कों पर काम जारी है । 
..... 6, अंतर्राष्ट्रीय मार्ग--इकाफे (20507फ%-8९८000ए7० एठ्फराफंड्शं० (0 
. 8 970 7४० +०8) -- के सुझाव पर तृतीय योजनावधि के अन्तर्राष्ट्रीय राजमार्ग 
बताते की योजना शुरू हुई है, जिसके अनुसार भारत अपने राष्ट्रीय राजमार्गों को 
: अन्तर्राष्ट्रीय राजमार्गों से मिला देगा । अन्तर्राष्ट्रीय राजमार्ग के भाग भारत में आगरा, 
बस्वई, दिल्ली, मुल्तान, बद्भुलोर, मद्रास, गोलावाट, लोडो मार्ग हैं । 
हा 7. सीसावतों सड़कें“-मार्च 960 में एक सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल 
.. स्थापित किया गया ताकि पारए्व मार्गों के विकास के माध्यम से उत्तर और उत्तरी-यूर्वो 
: -सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए सुगम मार्गों का निर्माण कर उनके आर्थिक विकास को प्रोत्सा- 

- हने दिया जा सके । मण्डल के तत्काल कार्यक्रल में लगभग, 7,200 कि० मी० सड़कों 


भारत में संडक यातायात कु 


का निर्माण, लगभग 6.3 कि० मी० वर्तमान सड़कों का विकास और लगभग !। ,400 
कि० मी० सड़कों का पक्‍का करना शामिल है। 


भारत की प्रमुख सड़के 

भारत की प्रमुख सड़के निम्नलिखित हैं-- 

. ग्राण्ड दूंक रोड--यह भारत की सबसे प्राचीन तथा महत्त्वपूर्ण सड़क है । 
इसकी लम्बाई 2400 कि० मी० है । इसकी दो शाखाएं हैं- 

(४) उत्तरी ग्राण्ड टूंक रोड--यह बम्बई से बड़ौदा, अहमदाबाद, अजमेर व 
जयपुर होती हुई दिल्‍ली को जाती है, जहाँ से यह अमृतसर होती हुई पाकिस्तान की 
सीमा तक चली जाती है । द 

(77) पूर्वी ग्राण्ड दुँक रोड--यह कलकत्ता से वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, 
आगरा, दिल्‍ली व अम्बाला होती हुई पाकिस्तान की सीमा तक चली जाती है। 

2. बस्बई-कलकत्ता रोड--यह सड़क बम्बई से प्रारम्भ होकर नागपुर 
सम्बलपुर व रायपुर होतो हुई कलकत्ता को जाती है । 

3, बम्बई सद्रास रोड--यह सड़क ब्रम्बई से पूना, कोल्हापुर, बेलगाँव, धार- 
वार और बड्भलौर होती हुई मद्रास तक जाती है। 

4. कलकत्ता-सद्रास रोड--यह सड़क कलकत्ता से प्रारम्भ होकर सम्बलपुर 
रायपुर, विजयवाड़ा व गन्टूर होते हुए मद्रास तक जाती है। 

5, बम्बई-आगरा रोड--यह सड़क बम्बई से नासिक, इन्दौर, ग्वालियर होती 
हुई आगरा तक जाती है। 

6. ग्रेट डेकन रोड--यह सड़क उत्तर-प्रदेश के मिर्जापुर नगर से निकल कर 
जबलपुर, नागपुर होती हुई बद्भुलौर तक जातो है। दक्षिणी भारत की यह सबसे. 
प्रमुख सड़क है । 
गौहाटी चेरापजी रोड--यह सड़क गोहाटी से शिलांग होती हुई चेरापूजी 

(मेघालय) तक जाती है । 

8. पठानकोट जम्पू रोड---यह सडक पठानकोट से जम्मू तक जाती है तथा 

बाद में श्रीनगर से मिल जाती है । 


9. अन्य सड़के--उपर्यक्त सड़कों के अतिरिक्त कुछ अन्य सड़क निम्नलिखित 

हैं-- 
. ($) दिल्ली-मेरठ-सहारनपुर, देहरादून ओर मंसूरी रोड। (४) अम्बाला- 
कालका-शिमला रोड (॥7) मद्रास-कालीकट रोड (7) बरेली-नैनीताल-अल्मोड़ा रोड _ 
(५) पूणिया-दाजिलिज्भु रोड (छा) मणिपुर-कोहिमा-इम्फाल रोड (४) पठान-कोट- 


कुल्लू रोड (णं॥) जम्मु-श्रीनगर-पुरी रोड (5) मद्रास-ट्रावनकोर रोड (5) गौहाठी- . 


चैरापूंजी रोड (&) दिलली-लखनऊ रोड । 
दक्षिण के पठार पर असमंनल धरातल के कारंण रेलों की अपेक्षा सड़कों का 
अधिक विकास हुआ है । यातायात के प्रमुख मार्ग सड़के ही हैं । 


584 क्‍ क्‍ क्‍ द भारत :में संडक यातायात 


सड़क परिवहन का विकास (मोटर परिवहन) 
द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने तक--भारत में मोटर परिवहन का विकास 
प्रथम महायुद्ध के समय से हुआ । सन्‌ 9!4 में जब युद्ध शुरू हुआ तत्र रक्षा के हेतु 
अनेक मोटरों का आयात किया गया और 98 के पश्चात्‌ जब लड़ाई समाप्त हुई 
. तब वही मोटर अन्य व्यक्तियों को बेच दी गई। इस प्रकार ।98-20 में मोटर परि- 
. बहन लोकप्रिय होने लगा व धीरे-धीरे मोटरों की संख्या में वृद्धि होते लगी | सन्‌ 
]935-36 तक यह संख्या बढ़कर !! ,500 हो गई । 
मोटर परिवहन के नियमन के लिए सर्वप्रथम सन्‌ 94 में मोटर वाहन अधि- 
नियम बनाया गया जिसमें ड्राइवरों को लाइसेन्स देने, मोटर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन 
कराने और असावधानी की दशा में दण्ड देने की व्यवस्था थी । स्थातीय सरकारों को 
मोटरगाड़ियों के नियम बनाने के अधिकार मिल गए । युद्ध के पश्चात्‌ मोटरों की 
संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी परन्तु मन्दी काल में मोटर परिवहन की स्थिति 
बिगड़ गई। मन्दी के समय (929) रेल तथा मोटर यातायात में प्रतियोगिता प्रारम्भ 
हो गई । सन्त 932 में इस प्रतियोगिता की समस्या पर विचार करने के लिए मिचेल 
किर्कनेस समिति नियक्त की गई । इस समिति ने मोटर यातायात के कड़े नियमन पर 
जोर दिया । सन्‌ 937 में नियक्त वेजवुड समिति ने भो मोटर यातायात के नियमन 
का सुझाव दिया । इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए सन्तू 939 में नया मोटर. 
वाहन अधिनियम बना । इसके अन्तर्गत पहली बार राज्य परिवहन और क्षेत्रीय परि- 
वहन अधिकारियों की स्थापना परमिट देने के हेतु की गई और परमिट देने की शर्ते 
निर्धारित की गईं। इस अधिनियम में मोटर यातायात के नियमन तथा नियन्त्रण के 
लिए विस्तृत नियम बनाए गए। सन्त 955-56 में इस अधिनियम में संशोधन किया 
गया । 
टवितीय महायुद्ध ओर उसके बाद मोटर परिवहन--द्वितीय महायुद्ध (939- 
45) काल में मोटर यातायात के समक्ष कठिनाइयाँ आयीं । यातायात के साधनों की 
माँग बढ़ी परन्तु मोटरों का यातायात बन्द हो गया । देश में पेट्रोल की कमी तो थीं 
ही, मोटर के पुर्ज भी कठिनाई से मिलते थे। सन्‌ 945 तक यही दशा रही । सन्त 
945 में भारत सरकार ने राज्य सरकारों के पथ-प्रदर्शन के लिए एक सिद्धान्त व्यव- 
हार संहिता लागू की जिसका उद्देश्य रेल हितों की रक्षा करनी थी । इसके द्वारा माल 
ले जाने के लिए मोटर परिवहन पर अतिरिक्त प्रतिबन्ध लगाए गए । मोटरगाड़ियों के 
क्षेत्र को 75 मील तक हो सीमित कर दिया गया । मोटर पर करों में भी भारी वृद्धि 
की गई | इन प्रतिबन्धों की कड़ी आलोचना की जाते लगी। अतः 950 में मोटर 
. वाहन कर जाँच समिति नियुक्ति की गई। समिति ने करों में कमी करने, सिद्धान्त _ 
. व्यवहार संहिता की 3 वर्षों तक स्थगित करने आदि के सम्बन्ध में सुझाव दिया परन्तु 
.. सरकार इन सुझावों को कार्यान्वित न कर सकी । 
योजनाकाल सें विकास--सन्र्‌ 953 में नियक्त परिवहन अध्ययन दल ने 
... मोटर यातायात की समस्याओं का अध्ययन किया तथा मोटरों के सेवा-क्षेत्र को 75 से 
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50 मील कर देने व करों में कमी करने का सुझाव दिया। सन्‌ 956 में मोटर 
परिवहन अधिनियम में आवश्यक संशोधन करिए गए। सन्‌ 958 में केन्द्रीय सरकार 
ते श्री मसानी की अध्यक्षता में सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति नियुक्ति की । इसने 
सड़क परिवहन को रेलवे से आवश्यक बताया और मोटर यातायात की प्रगति के लिए 
महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए । सत्‌ 959 में श्री नियोगी की अध्यक्षता में परिवहन नोति 
एवं समन्वय समिति नियुक्ति की गई । समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि सड़क 
परिवहन का विकास इस प्रकार किया जाय कि इसके द्वारा निश्चित योजनाओं तथा 
क्षेत्रों में उचित लागत पर सेवाएँ प्रदान की जा सकें । 

स्वतन्त्रता के पश्चात सड़क परिवहन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है जिसका 

अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं-- 

 ], सड़क परिवहन सोटर गाड़ियाँ--3! मार्च 980 को सड़क पर मोटर 
गाड़ियों की संख्या 4] लाख थी जो 947 की संख्या से 6 गुती अधिक थी । 

2, सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण--अधिकतर राज्यों और केन्द्र शासित 

क्षेत्रों ने पूर्णत: अथवा अंशत: यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया है | 3] मार्च, 

979 को सारे देश में अनुमानतः 55"5 प्रतिशत बसे सरकारी क्षेत्र द्वारा चलायी जा 
रही थीं । सडक परिवहन निगम अधिनियम 950 के अन्तर्गत अनेक राज्यों में 
सम्बन्धित निगम स्थापित किये जा चुके हैं । 
ः 3, राष्ट्रीय परमिठ योजन/--सड़क परिवहन गाड़ियों द्वारा माल ले जाने में 

आने वाली कठिनाइयाँ दूर करने के लिए 975 में एक राष्ट्रीय योजना लागू की गई, 
जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य या संघीय क्षेत्र द्वारा जारी किए जाने 
वाले परमिटों की संख्या निश्चित कर दी। हम 
.. 4. यात्री वाहन--पिछले 0 वर्षो में सरकारी क्षेत्र में यात्री वाहनों का बेडा 

]970 के 35,[93 के बढ़कर |980 में 69,478 हो गया तथा इनकी माँग विशेष- 

कर महानगरों में निरन्तर बढ़ रही है।.... 

5. परिवहन निकाय--केन्द्र और राज्यों की नीतियों और विभिन्न तरीकों से 

परिवहन व संचालन में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने एक परि- 
बहुन विकास परिषद स्थापित की है। अस्तर्राज्यीयः परिवहन आयोग अस्तर्राज्यीय 
मार्गों पर सड़क परिवहन सेवाओं के विकास, समन्वय और नियमन का जिम्मेदार है । 
6, ढोए जाने वाले माल व यात्री सेवाओं में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है जिनको 
_निम्त तालिका में दर्शाया गया है-- द 2 


७७.2... 





्राल/ मक्का फेंक आ ड्।, ॥ 
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"2 88 द द भारत में सड़क यातायात 


मोटर परिवहन की प्रगति के लिये सुझाव 

( 5प886४0४०0095 $07 उ7970ए07007६ 0 (०६७० 'फ४58790०7६ ) 

भारतीय अर्थव्यवस्था में मोटर परिवहत का सर्वाधिक महत्व है । अतः इसका 
द्रुत एवं समुचित विकास होना परम आवश्यक है । मोटर परिवहन को स्वस्थ्य बनाने 
के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं-- द द 

. आधुनिक सड़कों का निर्माण--ऐसी सड़कों का निर्माण किया जाना 
चाहिये जो कम से कम 20 फीट चोड़ी हो । जिस पर नवीन गाड़ियाँ चलाई जा सके। 

2 कर के भार में कमी--विभिन्न राज्यों में लगाये जाने वाले करों में सम- 
रूपता होनी चाहिये । करों में कम से कम 20% की कमी की जानी चाहिये । 

3. सब राज्यों में भार की समरूपता--ऐसी सीमा का निर्धारण करने में 
पुल-पुलियों की दशा ओर जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखना चाहिये । प्रतिगाड़ी सीमा 
लगाने के बजाय प्रति धुरी भार सीमा बाँधना अधिक वैज्ञा निक है । 

4. प्रशासकोय संगठनों में सुधार -प्रत्येक राज्य में परिवहन मंत्रालय विशेष 
रूप से होने चाहिये जिसका एक कक्ष सड़कों से तथा दूसरा कक्ष सड़क परिवहन से 
सम्बन्धित हो । प्रत्येक कार्य को ठोक ढंग से चलाने के लिये परिवहन आदुक्त के अधीन 
तीन उपायुक्त होते चाहिये । राज्य परिवहन प्राधिकारों का सभापति उस व्यक्ति को 
बनाया जाय जो अनुभवी हो । प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के सदस्यों को संख्या 
जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निश्चित करना चाहिये । जहाँ प्राधिकार _ 
बड़े हो वहाँ प्रत्येक जिले में उतकी शाखा या कार्यालय होना चाहिये। कप 

5, बितीय सुविधायें प्रदान करना--श्री आर० जी० सरैया की अध्यक्षता 
में नियुक्त अध्ययत दल ने सड़क परिवहन के लिये वित्त व्यवस्था का अध्ययन करने के 
उपरान्त एक रिपोर्ट दी जिपमें निम्न सुझाव दिये गये हैं-- 

_() विकास छूट को पुन: प्रारस्भ किया जाता चाहिए । 

(प) सड़क परिवहन उद्योग को प्राथमिकता वाले उद्योगों की श्रेणी में रखा 

जाना चाहिए।._ 346, # 8 ह 0 
..-. ($४) आयकर में 80% की अतिरिक्त छूट और भी दी जानी चाहिए। 

क्‍ (९) विशेष सुविधाएँ प्रदात करने वाली परिवहन साख समितियों एवं सह- 

. कारी किराया क्रय समितियों का गठन किया जाता चाहिए। द द 

(9) सरकारी सड़क परिवहन निगमों को राज्य विद्युत मण्डलों की भाँति खुले. 


५ . बाजार में ऋण लेने का अधिकार दिया जाता चाहिए। 


.._. 6. राष्ट्रीयकरण का क़सबद्ध कार्यक्रम--यात्रा सेवा सम्बन्धी मोटर व्यवसाय 
.. के यपष्ट्रीयकरण के क्रमबद्ध कार्यक्रम को राज्य सरकारों को लागु करना ज्ाहिए। माल 
.. यातायात के राष्ट्रीयकरण को चोथी योजना तक स्थगित करने का सुझाव दिया गया 


.... है। जिन क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं की कमी है वहाँ मोटर मालिकों को दीर्घकालीन 


परमिट स्वतन्त्रतापूर्वक दिए जाने चाहिए । विस्थापित होने वाले संचालकों की अन्य 


... मार्गों पर मोटरें चलाने का परमिट देना चाहिए । 


. झारत में संडक यातायात द 997 


7. राज्य में सहयोग समझौते--जिस प्रकार व्यक्तिगत पर्यटकों को बिना 
किसी बाधा के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की स्वतन्त्रता होती है उसी भाँति 
माल व यात्री सेवा प्रदात करने वाली बसों को भी जाने देना चाहिए । कुछ राज्यों ने 
पड़ोसी राज्यों की मोटरों पर कर लगाने की पारस्परिक सहयोगी व्यवस्था की । दूसरे 

राज्यों की भी इसी प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए । 

8, प्रतियोगी इकाइयों का निर्माण करना--योजना आयोग ने इस बात पर 
जोर दिया है कि मोटर संचालन इतनी वृहद होनी चाहिए कि वर्कशाप और अन्य 
प्रबन्धकों का प्रबन्ध कर सके । तभी कम व्यय पर कुशल सेवा दी जा सकती है। अत 
वर्तमान निजी मोटर सशञ्बजालन इकाइयों की परस्पर मिल कर आर्थिक इकाई बना लेनी 
चाहिए । 

..._ 9, नियमन विधि सें सुधार--मोटर वाहन अधिनियम की अस्पष्ट धाराओं 
को स्पष्ट किया जाना चाहिए तथा परमिट प्रदान करने की कार्य विधि में सुधार किया 
जाना चाहिए । 

0, समन्‍्वध व्यवस्था--परिवहुन के विभिन्न साधनों में समन्वय चाहिए 

जिससे पूर्ण विकास हो सके । समन्वय की स्थापना करने के लिए परिवहन विकास 
परिषद्‌ अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग और राज्य परिवहन सड़क संस्था कार्य कर रही 
है। 
द अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रति मील सड़क के अनुसार गाड़ियों की 
संख्या बहुत थोड़ी है। हमारे यहाँ प्रति मील सड़क पर 0:5 टुक है जबकि अन्य 
देशों में 5 से 0 तक्र दृक पाये जाते हैं । प्रति मोटर वाहन व्यक्तियों की संख्या इंग- 
लैण्ड में 6.3 कनाडा में 32, अमेरिका में 24, श्रोलंका में 85, ईरान में 756 और 
भारत में 695 है । 


सड़क परिवहन की समस्याएँ 


उपर्यक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में सडक परिवहन के विकास 
. करने की आवश्यकता है लेकिन इसके विकास में निम्नलिखित बाधाएं हैं-- 

. अपर्याप्त एवं बुरी सड़कें---सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण समस्या अपर्याप्त 
एवं बुरी सड़कें हैं । प्रति 0 वर्ग कि० मी० में जापान में 272 कि० मी०, पश्चिमी _ 
जर्मनी में 67 वर्ग कि० मी० तथा फ्रांस में |43 कि० मी० सड़कें हैं जबकि भारत में. ' 
प्रति ।00 वर्ग कि० मी० में केवल 36 कि० मी० सड़कें हैं। इसके अतिरिक्त भारत में 
 दो-तिहाई सड़कें कच्ची हैं, रास्तों में पक्के पुलों का अभाव है और सड़कों की चोड़ाई 
कम है।.. 
2, अपर्थाप्त मोटरगाड़ियाँ---यद्यपि स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ मोटरगाड़ियों की 
: संख्या में काफी वृद्धि हुई है लेकिन फिर भी अन्य देशों की तुलना में भारत में मोटर- 
गाड़ियों की संख्या बहुत कम है । इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना है । ५ 
3. अत्यधिक कर भार--मोटर परिवहन के विकास में अत्यधिक कर भार 


288. . . क्‍ भारत में सड़क बातायात: 


बहुत बाधक है। मोटरगाड़ियों पर इतना अधिक कर भार भारत के अतिरिक्त किसी 
अन्य देश में नहीं है। सड़क यातायात कर जाँच समिति के अनुसार भारत में एक 
ग्ेटरगाड़ी पर कर का भार 3500 रुपया है जबकि अमरीका में यह कर भार केवल 
862 रुपया तथा ब्रिटेन में 472 रुपया है । 

4. राष्ट्रीयकयरण का भव--सन्‌947 से अनेक राज्यों में सडक यात्रा और 
माल परिवहन का राष्ट्रीयररण किया गया है। कभी-कभी तो राष्ट्रीयकरण करते 
समय मोटर मालिकों को बहुत कम समय पूर्व सूचना दी जाती है, उन्हें उचित क्षति- 
पूति भी नहीं दी जाती है । अतः यात्री बस परिबहन के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी निरंतर 
भय ने प्राइवेट संचालकों को नई मोटरें खरीदने अथवा विस्तार कार्यक्रम लागू करने 


से शेका है ! 

5. प्रशाधकीय संगठन--विभिन्न राज्यों में जो वर्तमान सड़क प्रशासन है वह 
विकासोन्मख मोटर परिवहन के लिए उपयृक्त नहीं है । 

6, राज्यों में सहयोग का अभाव--विभिन्न राज्यों में आपस में सड़क नीति 
के सम्बन्ध में सहयोग का अभाव है। राज्यों में कर लगाने के सम्बन्ध में अलग-अलग 
- नियम है। कभी-कभी तो राज्यों में आपस में कर लगाने की प्रतिस्पर्धा लग जाती है। 
प्रतिस्पर्धी इकाइयाँ--हमारे देश में मोटर संचालकों को प्रतिस्पर्धी इका- 
इयाँ बहुत ही छोटी-छोटी हैं। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में 89% मोटर 
मालिकों के पास केवल एक गाड़ी और 98 प्रतिशत के पास ! से 4 तक )गाड़ियाँ हैं। 
इतनी छोटी इकाइयों में न तो समुचित रूप से सेवा की ही व्यवस्था की जा सकती है 
और न उन्हें ठीक प्रकार से संगठित ही किया जा सकता है । 

8, लाहसेन्स देने में देरी--य्यपि सन्‌ 956 और सन्‌ 969 में मोटर 
वाहन कानून में आवश्यक संशोधन किए गए हैं, लेकित फिर भी मोटरों के लिए लाइ- 

स्‌ देने में काफी विलम्ब होता है। क्‍ 

9. साख सुविधाओं का अभाव--वित्त का अभाव मोटर व्यवसाय की प्रगति 
में बहुत बड़ी बाधा है। साथ सुविधाओं के अभाव में संचालक मोटरों की संख्या नहीं 
बढ़ा पाते और वैज्ञानिक ढंग से वर्कशाप नहीं सजा पाते। 

]0. उत्पादन क्षमता का पुर्ण उपयोग न होना--माँग में कमी होने के कारण 
 बतंमान कारखानों की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। सभी 
प्रमुख इकाइयों का उत्पादन निर्धारित क्षमता से कम है फलत: विनियोजित पँजी पर 
पर्याप्त प्रतिफल नहीं मिलता । 

. »« .... ]], बाहन भार सीमाएँ --मोटर ठेलों की भार सीमाएँ विभिन्न राज्यों में 
.. भिन्न-भिन्न हैं। कुछ राज्यों को छोड़कर दूसरी जगह भार-सीमा इतनी कम है कि 

_ मोटरों का संचालन व्यय- एवं भाड़ा दरें अनुचित रूप से ऊंची हो जाती हैं द 
हा 2, नियमन विधि---यद्यपि मोटर वाहन अधिनियम के बहुत से दोषों को 
... 956 के संशोधनों द्वारा दूर करने के प्रयास किए गए हैं, तथापि कुछ संदेहात्मक 
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धाराएँ अभी भी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त लाइसेन्स देने की कार्यविधि दोषपूर्ण 
और अमितव्ययी है । 
9., तेल की कीमत में वद्धि--विगत वर्षों से वाहनों में उपयोग होने वाले 
तेल की कीमत में लगातार वृद्धि होतो रही है । | 
]4, कम्त काम--मोटर परिवहन के समक्ष एक कठिनाई यह भी है कि उन्हें 
अब कम कार्य मिल रहा है। विद्यत को कमी से उद्योगों में उत्पादन की मात्रा कम हो. 
गई है जब उत्पादन ही नहीं है तो माल ढोने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । 


सड़क परिवहन के विकास के लिए सुझाव 


सड़क परिवहुन को अधिक सुविधाजनक बनाते को दृष्टि से निम्त सुझाव दिए 
जा सकते हैं 

() सड़क कर को समाप्त करके सड़क परिवहन को अधिक द्वतगामी बनाया 
जा सकता है । द 
... (2) राष्ट्रीय मार्गों पर प्रत्येक 50 किलोमीटर के अन्तर से ऐसे पेट्रोल स्टेशनों 
की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ सविस एवं मरम्मत का प्रबन्ध हो । 

(3) प्रमुख शहरों में औद्योगिक केन्द्रों एवं पर्यटन स्थलों पर रात्रि विश्वाम-ग्रह 
बनाए जाने चाहिए । 

(4) विभिन्न क्षेत्रों में समानता लाने को दृष्टि से पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 
सड़कों का तीज गति से विकास किया जाना चाहिए । 

(5) पेट्रोल स्टेशनों पर चिक्रित्सा एवम पुलिस की समुचित व्यवस्था होती 
. चाहिए 
नई सरकार ने ग्रामीण विकास का जो नया रास्ता अपनाते का निश्चय 
किया है उसके लिए अच्छी सड़कें पहली आवश्यकता है। जब तक हम गाँवों को 
सड़कों से अच्छी तरह जोड़ नहीं पाते तब तक ग्रामीण विकास कार्यक्रम अधूरा ही रह 

जाएगा । 


भारत में सड़क परिवहन का र'ाष्ट्रीयकरण 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भारत में अनेक राज्यों में सड़क परिवहन (बस) का या _ 

तो पूर्ण अधवा आंशिक राष्ट्रीयकरण हो गया है ।. किन्तु सड़क परिवहन के राष्ट्रीय- 
रण के विषय में आज भी वाद-विवाद चलता है। 
हमारे देश में सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण के पक्ष व विपक्ष में निम्न तक 

. दिए जाते द 


राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तक--- 


(!) सड़क परिवहन सार्वजनिक उपयोगिता सेवा है, इसीलिए इस पर सरकार 
का नियन्त्रण होना चाहिए । 


"आते ्ि भारत में सड़क यातायात 


(2) यह समाजवादी समाज की व्यवस्था की दिशा में सहायक होगा । 

(3) राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के समय महत्त्वपूर्ण सेवाएँ उपलब्ध हो सकेंगी । 

(4) अलाभकारी मार्गों में भी परिवहन की सुविधा प्राप्त हो सकेगी । 

. (5) इससे सरकार को पर्याप्त अतिरिक्त आय प्राप्त होगी जिसे देश के आथिक 
विकास में लगाया जा सकता है। 
१6) यातायात के विभिन्न साधनों में समल्वय की सम्भावना बढ़ जाएगी । 

(7) कर्मचारियों की दशा में सुधार एवं उनके कल्याण में वृद्धि होगी । 

(8) सड़कों के राष्ट्रीयकरण से यात्रियों को भी लाभ होगा क्योंकि (अ) राष्ट्रीय 
कृत मोटर सेवा अपेक्षाकृत अधिक सस्ती होती है। (ब) किराये भाड़े पूर्णत: निश्चित ._ 
होते हैं । (स) भीड़-भाड़ की समस्या से मुक्ति मिलती है। (द) समय की नियमितता 
का लाभ भी हो जाता है । 


राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तरके--- 


($) सरकारी परिवहन सेवाओं में लोच का अभाव रहता है, क्‍योंकि वह 
निर्धारित स्थानों पर ही सवारी लेते हैं और माल की बुकिंग इत्यादि भी नियमानुसार 
करते हैं । 

(४) व्यक्तिगत मोटर-वाहन पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लग जाने के उप- 
रांत राष्ट्रीकरण अनावश्यक हो गया है । द 

($) सरकारी कर्मचारियों में लगन, सेवा-भाव वं व्यावसायिक योग्यता का ._ 
सामान्यतः: अभाव पाया जाता है। 

(४ए) सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण राजनेतिक दलबन्दी के लिये एक नया 
क्षेत्र खोलता है। ड 

(९) राज्य सरकारों के पास राष्ट्रीयकरण करने के लिए पर्याप्त धन का अभाव 
है क्‍ 
| (४) सरकार और कर्मचारियों में सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण नहीं रहते हैं । 
(९४) प्रतिस्पर्धा के अभाव में हो सकता है कि सरकारी बसों में वे सुविधायें 


.. उपलब्ध न हों जो निजी चालकों द्वारा प्रदान की जाती हैं। -: 


निष्कर्ष - वतंमान परिस्थितियों में देश में समाजवादी समाज की स्थापना 
करने, रेलवे तथा सड़क के बीच प्रतियोगिता को समाप्त करने तथा सड़क यातायात के 
आयोजित विकास के लिए सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण अति आवश्यक है। राष्ट्रीय 

.. कृत सड़क पर परिवहन सेवा के महत्त्व को अधिक बल देने के लिए सरकार को निम्न _ 

. चार बातों पर विशेष ध्यान देवा चाहिए--(7) ससस्‍्तापन, (7) नियमितता, (॥) 
.. सुरक्षा तथा (0) सुविधाएँ । वास्तव में भारत में मोटर सेवा में शनै: शने: राष्ट्रीय- 


...._ करण की नीति अपनाई गई है। 
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सन्‌ 2000 में सड़क परिवहन की सम्भावित स्थिति 

सन्‌ 2000 में माल परिवहन की दृष्टि से माँग 5,00,000 मिलियन टस 
कि० मी० होगी जो रेल परिवहन से !,00,000 मिलियन टन कि० मी० अधिक होगी । 
पक्की सड़कों की लम्बाई 3,25,000 कि० मी० और कच्ची सड़कों की लम्बाई 
32,00,000 से 6,75,000 कि० मो> के मध्य होगी । राष्ट्रीय व राज्य मार्गों की 
लम्बाई पक्‍की सड़कों की लगभग 30% होगी । | 

सड़क यात्री परिवहन 4,00,000 से 8,00,000 मिलियन यात्री कि० मी० 
होने की सम्भावना है । (5% आय में वृद्धि पर) और इसे उचित रूप से 6,00,000 
मिलियन कि० मि० माना जा सकता है। यदि रेल यात्री परिवहन सन्‌ 2000 में 
3,00,000 मिलियन यात्री क्रि० मी० हो तो सड़कों का कुल भाग कुल यात्री परि- 
वहन की लगभग तो तिहाई (१) हो जायेगा । कर द 

बसों द्वारा एक वर्ष में औसतन रूप से १:50 मिलियन यात्री कि० मी० ढोने 
की सम्भावना है। अतः सन्‌ 2000 में 4,00,000 बसों की आवश्यकता होगी। 
सन्‌ 95 में यहु औश्बत 6*7 यात्री कि० मी० तथा 968-69 में :।3 मिलियन _ 
टन यात्री कि०'मी० था । द 


परीक्षा-प्रशन. हा 
). भारत में सड़क यातायात के महत्त्व व विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए । _ 
मोटर-यातायात के राष्ट्रीयकरण से क्या लाभ है ? द 


०. विगत वर्षों में सरकार ने सडक यातायात के विकास के लिए क्‍या कदम 
उठाये हैं ? 
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परिवहन समन्वय 


 [फ78907७ 00-णत7800०) 





.... अर्थ--परिवहन समन्वय से आशय प्रत्येक परिवहन सेवा की केवल यह कार्य 
सुपुर्द करना है, जिसे वह दूसरों की अपेक्षा अधिक कुशलतापूर्वक करने में समर्थ हो ओर _ 
जिसे करने से उसका उस क्षेत्र में अधिकतम विकास सम्भव हो । समन्वय से विविध 
परिवहन सेवाओं का पारस्परिक विरोध समाप्त हो जाता है ओर प्रत्येक पक्ष के उसी 
यातायात को ले जाने में हाथ डालता है जिसके ले जाने में वह निम्नतम भाड़े ले 
सकता है। द 


रेल सड़क प्रतियोगिता के कारण 


(005९४ (077९पंतं०्० ऐे०पथ९९॥ रि०। ०००) 


आरत में रेल एवं सड़क परिवहन के मध्य प्रतियोगिता के प्रमुख कारण निम्न 

(४) रेल परिवहन में असुविधायें--रेल द्वारा माल के यातायात में अनेक 
शिकायतें रहती हैं । इनमें माल बुक कराने में देरी, परिवहन में अधिक समय, चोरी 
से माल का नुकसान इत्यादि शामिल हैं। इसके विपरीत सड़क परिवहन में माल का 
यातायात तेजी से होता है। और सामान्यतः माल की चोरी का डर नहीं रहता । 

(9) समय सारणी में लोच-- सड़कों की समय सारणी में रेलों की तुलना में 
. - अधिक लोच पाई जाती है जिससे सड़क परिवहन की प्रतियोगिता शक्ति अधिक रहती 


की 


हा (7) सामाजिक उद्देश्यों की पूति--रेलों के सामाजिक उद्देश्यों के अधीन 

... परिवहन सुविधाओं में अनेक रियायतें देती होती हैं जैसे खाद्यान्नों को रियायती दर पर 

... ले जाना जब कि सड़क परिवहन द्वारा ऐसी सुविधाएं न देने से उसकी प्रतियोगिता 
शक्ति अधिक रहती है। 

हे (९) द्वार-हार सेवा--सड़क परिवहन द्वारा माल तथा यात्रियों को द्वार से 

.. द्वार सेवा की सुविधाएं प्रदान की जातो हैं किन्तु रेल परिवहन में इस प्रकार की सुवि- 

धाओं का अभाव होता है। रेल परिवहन में माल को रलवे स्टेशन तक पहुँचाना होता 
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है और वहीं से प्राप्त भी किया जाता है । इस कारण सड़क परिवहन रेलों की प्रति- 
योगिता में सफल हो जाता है । 

(९) मार्ग परिवर्तत की सुविधा--सड़क परिवहन में मार्ग का परिवहन 
. आसानी से किया जाता है किन्तु रेलें निश्चित मार्ग पर ही चलती हैं। अगर रेलों के 
मार्ग को परिवर्तत करना पड़े तो भारी पूंजीगति हानि सहन करनी पड़ती है। 

(४ए) सड़क परिवहुन की कम लागत--रेलों की अपेक्षा सड़क परिवहन की 
कम लागत आती है, जिससे उसकी प्रतियोगिता शक्ति अधिक रहुती है साथ ही रेलवे 
को रेल मार्गों की सुरक्षा और मरम्मत पर भी व्यय करना पंडता है जबकि सड़क परि- 
वहन में यह व्यय मोटर-मालिकों को व्यय नहीं करना पड़ता है । 


रेल एवं सड़क परिवहन सें माल ढोने की लागत (प्रति टन) 





(रुपयों में) 
द रेल परिवहन 3 
दूरी किलोमीटर संटीती टजन डीजल वजनी?) सड़क परिवहन 
50... 2:35 . 90-72 0-95 
]00 23-67. 99-35 ]5*75 
900 65-28 . 32-65 26-50 
500 59-59 69-95 49-29 


]000. 02*86 .92"85 8758 





समन्वय की आवश्यकता 
(रट९त ० (0-णकांआ४४०४) 

निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर सड़क और रेल परिवहन में समन्वय 
स्थापित करने की आवश्यकता का समर्थन किया जाता है। क्‍ 

(४) समन्वय की प्रमुख लाभ अस्वस्थ प्रतियोगिता को दूर करना है। इससे 
विभिन्न साधनों के सम्बन्ध अच्छे हो जाते हैं जोर सभो को विकास के समान अवसर 
मिलते हैं । 
(४) देश में सुनियोजित परिवहन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए परि- 
बहन के दोनों साधनों में नियोजत समन्वय आवश्यक है। 
(70) रेल और सड़क परिवहन में प्रभावशाली समन्वय के बिता व्यर्थ का 
. दोहरा परिवहन स्थापित होगा। ह 

(४) रेलों द्वारा आर्थिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परि- 
बहन सुविधाओं में अनेक रियायतें देनी होती हैं । 
.... (९) यातायात का चालन छोटे-छोटे मार्ग से होने लगता है जिससे माल 
. शीघ्रता से निर्दिष्ट स्थान पर समय से पहुँच जाता है, जिससे समय और लागत की 
बचत होती है । द हे कल 0 बह 
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भारत में परिवहन के लिए किए गए प्रयास 
देश में रेल और सड़क परिवहन के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए जो 
प्रयास किए गए हैं, उन्हें हम मोटे तौर पर दो शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते 
हैं क्‍ द 
], स्वतस्त्रता के पूर्व किए गए प्रयास । 
2, स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ किए गए प्रयास । 


स्वतन्त्रता के पूर्व किए गए प्रयास 


, मिचेल किरकनेस समिति ( ८४९] छिए7068४ (४0707/6७४ )--सर्व- 
: प्रथम सन्‌ 932 में मिचेल किर्कनेस समिति नियुक्ति की गई | इस समिति के प्रमुख 
सुझाव इस प्रकार थे--(7) मोटर यातायात पर पूर्ण नियन्त्रण रखा जाय, (४) मोटर 
सेवा के लिए 50 मील का क्षेत्र नियत किया जाय, (77) रेलवे को सड़कों पर अपनी 
 मोटरें चलाने का अधिकार दिया जाए, (१५) परिवहन के प्रबन्ध प्रशासन हेतु एक 
केन्द्रीय यातायात मण्डल स्थापित किया जाय व (०) मोटर-स्वामियों के लिए कर देना 
और भाड़े व समय की सारणियाँ रखना अनिवार्य बनाया जाए । द 
2, रेलवे-सडक सम्मेलन शिमला, !993 (शिक्वा-२००४० (ए0एआ४ि९०7८०)-- 
सन्‌ 933 में शिमला में रेल-सडक सम्मेलन हुआ, जिसमें अनुचित प्रतियोगिता को 
दूर करते और उनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कुछ प्रस्ताव पास किए गए। 
--सम्मेलन का यहू मत था कि समन्वय को योजना प्रान्तों तथा केन्द्रों की सहमति से 
लागू की जाए और रेल एवं सड़क अधिकारियों में अधिक सहयोग एवं विवेकपूर्ण 
समन्वय होना चाहिए, ताकि अलाभकारी प्रतियंंगिता समाप्त हो सके । 
3. रेलवे अधिनियम 933--भारत सरकार ने रेलवे सड़क सम्मेलन के 
. सुझावों को व्यावहारिक रूप देने के लिए रेलवे अधिनियम सन्‌ 933 पारित किया, 
जिसके अनुसार रेल कम्पनियों को समानान्‍्तर सड़कों पर अपनी मोटरें चलाने का 
. अधिकार दिया गया । 
केन्द्रीय परिवहन परामशंदात्री परिषद्‌ व935---सन्‌ 935 में परिवहन 
मंत्रो की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय यातायात परामर्शदात्री परिषद्‌ की स्थापना की गई, 
जिसका प्रमुख कार्य परिवहन के समस्त साधनों को संयोजित करके ऐसी नीति प्रस्तुत 


. करनी थी, जो प्रान्तों द्वारा अपनाई जा सके । 


.. 5. सन्‌ 937 में एक यातायात एवं संवहतन-विभाग की स्थापना की गई 
.._ जिसको रेलवे, डाक-तार विभाग तथा सड़क आदि का काम मिला | इससे समन्वय 
_ कार्य में कुछ सुविधा हुई।. 
...... इतने प्रयास के पश्चात्‌ भी रेल-पड़क प्रतियोगिता गम्भीर होती ही चली गई । 
6. वेजउड समिति ( (४९०१४०७४००१ (०छाशां४०७ 937 )--यह समिति _ 
-.. सत््‌ 936 में रेल-सडक परिवहन के समन्वय हेतु व्यावहारिक नीति का सुझाव देने 
.. कै लिए नियुक्त की गई थी । इस समिति के प्रमुख सुझाव इस प्रकार थे--(+) मोटर 
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परिवहन पर कठिन नियन्त्रण रखा जाता चाहिए । (सं) मोटर-गाड़ियाँ चलाने से पूर्व 
 लाइसेन्स लेना अनिवार्य बनाया जाए। (79) टाइम-टेबुल और किराये निश्चित होने 
 चाहिए। (४४) मोटर वाहनों का एक क्षेत्र सीमित किया जाता चाहिए । (२) सभी 
प्रान्तों की मोटरगाड़ियों की दर सम्बन्धी नीति में समता रहनी चाहिए। (प्मं) सार्व- 
जनिक और प्राइवेट दोनों प्रकार का मोटरों पर. एक से नियम लागू करने चाहिए। 
.. (शा) समानान्‍्तर सड़कों पर रेल कम्पनियों की मोटर अधिक संख्या में चलानी चाहिए। 

7. मोदरगाड़ी अधिनियम (४०६०7 ४९४ांटा5 8८20 939)--सन्त्‌ 939 
में वेजउड समिति की सिफारिशों के अनुसार मोटरगाड़ी अधिनियम पारित हुआ जिसमें 
सडक परिवहन पर नियन्त्रण स्थापित करने को व्यवस्था की गई । इस अधिनियम की 
प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं-- ' द 

(3) प्रादेशिक राज्यों की मोटरगाड़ियों के पूर्ण नियन्त्रण का अधिकार दे 
दिया गया । द 

(0) प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई । 

(॥7) मोटरगा़्ियों के लिए लाइसेन्स लेना अनिवार्य बना दिया। 

(४९) प्रत्येक मोटरगाड़ी का तीसरे पक्ष के प्रति नुकसान के लिए बीमा कराना 
अनिवार्य कर दिया गया । 

(०) मोटर-ड्राइवरों के लिए काम के 9 घण्टे प्रतिदिन तथा 45 घण्टे प्रति 
सप्ताह निश्चित किए गए । 

(छा) मोटर वाहनों का संचालन क्षेत्र भी सीमित कर दिया गया । 

. इस अधिनियम द्वारा मोटर-परिवहन पर सरकार का कड़ा नियन्त्रण हो गया। 
द्वितीय महायुद्ध काल में परिवहन के साधनों की अधिक माँग के कारण रेल-सड़क 
प्रतियोगिता समाप्त हो गई । 

8. परिवहन समन्वय को युद्धोत्तर योजना--सन्‌ !945 में सरकार ने राज्य 
सरकारों को मोटर परिवहन के नियन्त्रण के लिए सिद्धान्त और व्यवहार संहिता 


. (0०096 ० फ॒तंग्रण96 250 97४०८०७८९५) लागू की, जिसके अनुसार मोटर व्यवस्था 


का क्षेत्र 75 मील तक सीमित कर दिया गया । 75 मील से अधिक दूर तक मोटरों 
द्वारा माल ले जाने -की अनुमति उसी प्रकार दी जाती है जब रेल माल ले जाने में. 
असमर्थ हों । 


(2) स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ किए गए प्रयास 
!, 950 में मोटर वाहन कराधान जाँच समिति की नियुक्ति की गई, जिसने 
रेल-सड़क समन्वय की समस्या पर अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि जब तक 
मोटर परिवहन पर कर भार अधिक है, तब तक रेल-सड़क प्रतियोगिता की कोई 
सम्भावना नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक उपभोक्ता को किसी भी साधन के प्रयोग 
करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए॥...... 
2, सन्त ।953 में परिवहन आयोग अध्ययन दल की नियुक्ति की गई। इस 
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.. अध्यग्रन दल ने यह सुझाव दिया कि “परिवहन के समस्त साधनों के अनुपूरक और 
.. समुचित विकास के लिए एक दार्घकाजीन परिवहन नीति निश्चित की जाती चाहिए । 
द 3. सन्‌ 958 में सड़भ प॑ तहन की जाँच के लिए मसानी समिति की 

नियुक्ति की गई । सड़क पर्रिवरदनड्लि . 7 विकास के लिए इस समिति ने सिफारिश 
की कि () प्रत्येक राज्य में एक बैड" मल्त्रालय की स्थापता होनो चाहिए । 47) 
अन्तर्राज्यीय सहक परिवहन को ऑितड दन दिया जाता चाहिए (॥7) अन्‍्तर्राज्यीय 

.. परिवहन आयोग के पास यथेष्ट कर्मचार होना चाहिए और लाइसेन्स देने की उसे 

. अधिक शक्तियाँ मिलनो चाहिए। (7ए) याहंयात के ऐसे साधन को सहायता देना जो 

कार्यक्रम में नहीं है, राष्ट्र-हित के विरुद्ध है । 

5. 4. इन सुझावों के अनुसार सच्‌ 958 में अन्तर्राज्य मार्गों पर सड़क परिवहन 

सेवाओं के विकास, समन्वय एवं नियमंन के लिए भारत सरकार द्वारा अन्तर्राज्यीय 

परिवहन आयोग की स्थापना की गई । 












राष्ट्रीय परिवहन समन्वय नीति, 966 
 [िब्रत०घथों पफ्थाइए90०८ 00-०0कं7०४०४ 9०709, 966) 


!, सन्‌ 959 में सरकार ने श्री के० सी० नियोगी की अध्यक्षता में रेल सड़क _ 
संमन्‍्वय समिति नियुक्ति की, जिसने सन्‌ )966 में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट पेश की । 
समिति के विचार तथा सुझाव निम्नलिखित थे-- 

(क) राष्ट्रीय स्तर पर संगठन--समिति के विचार केन्द्र में किसी स्थायी संग- 
ठन की आवश्यकता है जो स्वतन्त्र रूप में समन्वय समस्याओं का अध्ययन कर सके, 
लागत सम्बन्धी आँकड़े संकलित कर सके तथा महत्त्वपूर्ण निर्णय ले सके और उस निर्णय 
के अनुसार काम कर सके । 

द (ख) राज्य स्तरीप संगठन---राज्यों के अन्तर्गत परिवहन समन्वय की सम- 
स्याओं पर विचार करने का काम वर्तमान राज्य परिवहन अधिकारी (5६808 '7७05- 
9०४६ “प०८४०१६४५ ) के सुपुर्द किया जाना चाहिए । अन्तर्राज्य परिवहन आयोग द्वारा 
निर्धारित नीति के अनुसार यह अधिकारी कार्य करेंगे । 
..._(ग) सलाहकार परिवहन बोई--प्रत्येक राज्य में विशेष योजनाएँ बनाने के 
लिए राज्य सलाहकार परिवहन बोर्ड (50806 3008079 '7०7४०००४ 50०70) होना 
. चाहिए । 
न (घ) तमनन्‍्वय के उचित सापदण्डों का निर्धारण--परिवहन के समन्वय के 
... लिए परिवहन साधनों के मध्य ट्राफिक का बंटवारा किए जाने के लिए ऐसे मापदण्डों 
का निर्धारण किया जाना चाहिए, जिससे यह बंटवारा उचित रूप से हो सके । न्‍ 
पे (च) परिवहन के विभिन्‍न साधनों का समन्वित विकास--यदि परिवहन 
.. प्रणाली को एक माना जाता है तो परिवहन के विभिन्न साधनों का एक दूसरे के पूरक 
.. के रूप में इस अनुपात में विकास करना चाहिए कि समाज की परिवहन सम्बन्धी सभी... 
.. आवश्यकताओं की पूर्ति न्यूनतम लागत पर हो सके । 
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(छ) परिवहन समन्वय परिषद्‌ को स्थापना--परिवहन के विभिन्न साधनों में 
समन्वय के लिए परिवहन समन्वय परिषद्‌! (00फ्रालों [0 परफछा59070 (00-ठवॉं- 
5०700 ) का गठन किया जाना चाहिए । 

(ज) परिवहन साधनों का समंक एः ६ रवहुंन के अनेक साधनों के 
सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाओं ओर समंककें के रण तथा विश्लेषण पर विशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे परिवहन के 'रमित्न साधनों को माँग इत्यादि बातों 
पर नियमित ध्यान रखा जा सके | हटा 

(क्ष) सड़क परिवहन के विकास सक्न्नन्धी सुझाव--() सड़क यातायात को 
प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें लाइसेन्स प्रदात करने- में अधिक उदारता से काम लेना _ 
चाहिए और इन्हें सम्पूर्ण राज्य के लिए लाइसेन्स प्रदान करना चाहिए। क्‍ 

2. सड़क परिवहन का विक्रास एक सुसंगठित उद्योग के रूप में किया जाना 
चाहिए*«। 

3. सड़क परिवहन के नियमों को सरल किया जाना चाहिए तथा उनमें एकं- 
रूपता लानी चाहिए । 






पंचवर्षीय योजनाओं में रेल-सडक समन्वय 


योजना आयोग ने भी यातायात के विभिन्न साधनों के बीच समन्वय स्थापित 
. करने की आवश्यकता तथा महत्त्व का अनुभव करते हुए प्रथम योजना में कहा था, 
“यातायात के विभिन्न साधनों के विकास को, अन्य योजनाओं से पृथक्‌ करके नहीं 
सोचा जा सकता । उन्हें विभिन्न कृषि तथा ओद्योगिक योजनाओं की आवश्यकता के 
अनुकूल ही बनाना चाहिए ओर उनको इस प्रकार निर्मित करना चाहिए कि एक प्रकार 
. के परिवहन का सम्बन्ध दुसरे से हो और प्रत्येक का विकास उनके क्षेत्र में प्रभावपुर्ण 
सेवा के लिए हो ।” अतः प्रथम योजता में परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए 
_ वर्गक्कित कार्यक्रम बनाए गए।... 
द द्वितीय योजना में भी विभिन्न प्रकार के परिवहन साधनों में समन्वय की नीति 
को और अधिक भागे बढ़ाया गया । इसका लक्ष्य, विभिन्न परिवहन साधनों का सन्तु- 
लित तथा एक साथ विकास करना था और प्रत्येक का क्षेत्र निर्धारित करके उन्हें संग- 
ठित करना था । 

तीसरी योजना में परिवहन नीति एवं समन्वय समिति ते अपनी प्रारम्भिक 
रिपोर्ट में समन्वय सम्बन्धी उपयोगी सुझाव दिए । 

चौथी एवं पाँचवीं योजन! में सर्वाधिक राशि रेल परिवहन के लिए नियत की 
गई। तत्पश्चात्‌ सड़क परिवहन का नम्बर है। ग्राम मार्यों के लिए राज्य सरकारों ने 
जिम्मेदारी ग्रहण की है। स्पष्ट है कि योजनावधि में माल व यात्रो ट्रैफिक बहुत बढ़ 
जाएगा । आन्तरिक एवं तटीय जल-परिवहन तथा वायु-परिवहन से इस दिशा में 
अधिक सहायता न भिल सकेगी । अतः मुख्य जिम्मेदारी रेल एवं सड़क परिवहन पर 
ही आ गई है। मेड न्‍ द 
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छठो योजना में परिवहन-साधनों की प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार किया जाएगा 
उनकी कार्यक्षमता बढ़ायी जाएगा एवं लागत व्ययों को घटाने का प्रयास किया जाएगा। 


समन्वय के लिए व्यावहारिक योजना 
आजकल हमारे देश में निम्नेलिखित संस्थाएँ परिवहन समन्वय का कार्य करती 


है 

(!) अन्तर राज्य परिवहन आयोग--यह संस्था अन्तर्राज्यीय मार्गों में सामं- 
जस्य स्थापित करती है तथा उन्हें नियन्त्रित करने के लिए कानून बनाती है तथा सड़क 
परिवहन सेवाओं का विकास करती है। इस आयोग ने पड़ोसी राज्यों के बीच सम- 
झोते कराके जोनल परमिट योजना प्रारम्भ की है । 

(2) राष्ट्रीय अनुज्ञा योजना--इस योजना को जुलाई 975 से शुरू किया 
गया है जिसके अन्तर्गत मोटर टूक को लाइसेन्स दिए जाने लगे हैं। जब एक जोन से 
दूसरे जोन के बीच माल का यातायात बेरोक-टोक होने लगा है । 

(3) परिवहन विकास परिषद्‌--यह परिषद्‌ केन्द्रीय सरकार की सड़कों, सड़क _ 
परिवहन एवं जल मार्गों के विकास एवं समन्वय के सम्बन्ध में नीतियाँ बनाती है। 
परिषद्‌ में एक स्थायी समिति भी है, जो समन्वय एवं विकास सम्बन्धी समस्याओं को 
विचार-विमर्श करके उसे उचित सलाह देती है । द 

(4) राज्य सड़क परिवहन उपक्रम परिषद--इसका गठन 973 में हुलआ। 
इसका उद्देश्य राज्यों को सरकारी सड़क सेवाओं के बोच विचार-विमर्श के अवसर 
प्रदान करता है । परिषद्‌ के तत्वावधान में विविध परिवहन आयुक्त वर्ष में एक बार 
मिलते हैं तथा समान हित की समस्याओं पर विचार-विमर्श करते हैं । 


समन्वय हेतु व्यावहारिक योजना 
देश में परिवहन समन्वय के लिए एक व्यावहारिक योजना के लिये निम्न सुझाव 


. दिये जा सकते हैं। (!) जहाँ जनसंख्या का 80% भाग रहता है, वहाँ विशेष रूप से 


सड़कों के विकास को ओर बड़े उद्योगों के क्षेत्रों में रेल परिवहन को प्रधानता दी जानी 
 चाहिये। (2) यद्यपि रेलें आधुनिक परिवहन व्यवस्था का आधार हैं परन्तु ऐसा होते 
हुए भो अन्य साधनों का विकास किया जाना चाहिये । (5) यात्री परिवहन रोलों से 
मोटरों की ओर हटने के कारण रेलों द्वारा माल ढुलाई की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि की 


.._ जानी चाहिये। (4) किराये-भाड़े को दरे उचित सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए 


ओर इनमें समत्वय रखने की जिम्मेदारी कोई राष्ट्रीय संस्था उठाए। (5) 200 किलो- 

... मीटर तक के परिवहन के लिये सडक को प्रोत्साहित करना चाहिये । (6) परिवहन 
.. समन्वय को योजना बनाते ओर लागू करते समय उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखना 
.. चाहिये। (7) रेल सड़क समन्वय स्थापित करने के लिए विशिष्ट यातायात के प्रवाहों 


.._ (5ए०८०८ंग0 0७ ० ४०) की लागत का अध्ययन किया जाना चाहिये । (8) 


.... योजनाओं में विनियोग की नीतियों के जरिये समन्वय स्थापित किया जा सकता है। 
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(9) पिछड़े हुए क्षेत्रों व देहातों के आथिक विकास के लिए सड़कों के निर्माण व सड़क« 
परिवहन के विकास पर विशेष ध्यान देना उचित होगा । (0) एकीकरण की प्रक्रिया 
तोन दिशाओं में फेल़ायी जा सकती है--(अ) जहाँ परिवहन का काम विभागीय तौर 
पर चलाया जाता है, वहाँ इसे निगम या कंपनियों में परिवर्तित कर देना चाहिए 
जिससे यह पूर्णतया व्यापारिक दिशाओं में चलाया जा सके । (ब) केन्द्रीय व राज्य 
. निभमों के कार्यों को भारतीय रेलवे के सहयोग से इतना विकसित कर लेना चाहिए कि 
उनको यातायात में महत्त्वपूण अंश मिल सके | (स) भारतीय रेलवे व राज्य सड़क- 
परिवहन निगमों व अन्तर्राज्यीय मार्गों के लिये बताये गये केन्द्रीय निगम के सहयोग से 
यात्री व मांल के संयुक्त रेल-सड़क परिवहन की व्यवस्था की जानी चाहिए । 
भारत जैसे विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था के लिये परिवहुन समन्वय अत्यन्त महुत्व- 
पूर्ण है, ताकि परिवहन सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ एक स्थान पर दोहरी 
परिवहन सुविधाओं का विस्तार न हो और सीमित साधनों का दुरुपयोग भी न हो । 
परिवहुन के आयोजित, समन्वित व एकीकृत विकास से आर्थिक विकास के कार्यक्रमों 
. को तेज करने में आसानी होगो | अतः भारत में परिवहन विकास समन्वित एवं पूर्व 
नियोजित योजना के अनुसार किया जाना चाहिये ओर उसका संचालन जनता के 
समन्वय हित में होना चाहिये । 


राष्ट्रीय परिवहन समिति 


(िन्बवप009] ५६708907 ?0०॥८९) 


छठवीं पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकताए निश्चित की गयी हैं उनको किस _ 
प्रकार से प्राप्त किया जा सके इस उद्देश्य से योजना आयोग ने 28 अप्रैल 978 को 
भूतपूर्व मंत्रिमंडल सचिव श्री बी० डी० पाण्डेय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की 
हैं जिससे कि राष्ट्रीय परिवहन नीति बनायी जा सके । इस समिति के अन्य सदस्य 
थे--श्री पी० सी० लाल, श्री जी० पी० वारियर, डा० एफ० पी० अन्तिया, डा० एम० 
क्यू० डालवी व परिवहन सलाहकार योजना आयोग । 

समिति द्वारा दिये गये सुझाव इस प्रकार हैं-- (3) चंगी कर समाप्त किया जाय 
जिससे कि समय की बचत हो (४) राष्ट्रीय व क्षेत्रीय परमिटों बालों से कर उनके 
राज्य में ही लिया जाय तथा इनके करों में भी विभिन्नता होनी चाहिए (7४) परिवहन 
के लिए योजनाओं में अधिक राशि दी जाय (ए) एक राष्ट्रीय परिवहन योजना बनायी 
जाय (०) एक राष्ट्रीय परिवहन आयोग बनाया जाय जिससे कि परिवहन के सभी 
साधनों, राज्यों व केन्द्र में समन्वय स्थापित किया जा सके। (शा) उत्तरी पूर्वी दोनों 
कैत्रों में परिवहन के लिए सहायता दी जाय । (हाः) राष्ट्रीय व क्षेत्रीय परमिटों की 
संख्या बढ़ायी जाय । . 


क्‍ परीक्षा प्रश्न क्‍ 
]. भारत में परिवहन -के समन्वय तथा नियोजन में उठने वाली कठिनाइयों की 
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संक्षित विवेचना कीजिये तथा परिवहन के भिन्न-भिन्न साधनों के मध्य उत्तम समन्वय 
करने हेतु सुझाव दीजिये | 
थे 2. भारत में रेल-सड़क स्पर्धा तथा समन्वय पर एक निबन्ध +जाखये । 
3. भारत में रेल-सड़क समन्वय की स्थापना के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं 
और उनमें क्या सफलता मिली है ? इस दिशा में अपने व्यावहारिक सुझाव दीजिए । 


उ5. 


मारत में जल परिवहन 


([ ६९०४ ":8059076६ ४0 [0044 ) 





परिवहन के विभिन्न साधनों में जल परिवहन का महत्त्वपूर्ण स्थान है । प्राचीन 
: समय में जब रेल और मोटर विकास नहीं हुआ था, उस समय जल यातायात ही 
प्रमुख साधन था। भारत में प्राचीन काल से ही जल मार्गों का प्रयोग होता रहा है। 
अध्ययत की सुविधा की दृष्टि से जल परिवहन को दो भागों में विभाजित किया जा 
. सकता है--() आंतरिक जलमार्ग (2) समुद्री जलमार्ग । 

). आंतरिक जलमार्ग--आंतरिक जलमार्ग में देश के आंतरिक भागों में नदियाँ 
एवं नहरों द्वारा किए जाते वाले परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। प्राचीन 
भारत में देशी व्यापार के लिए आंतरिक जलमार्गों का विशेष महत्त्व था। जब रेलें 


.. नहीं थीं तब. अधिकांश व्यापार ओर मनुष्यों का आवागमन नदियों द्वारा ही होता था 


. किन्तु भाधुनिक युग में रेल मार्गों और सड़कों का विकास हो जाने के कारण आंतरिक 
. जल मार्गों का महत्त्व घट गया है । 
.. भारत में प्रधान आंतरिक जलमार्गों को निम्न दो भागों में बाँदा जा सकता है 
(!) नदी परिवहन और (2) नहर परिवहन । 
.. _], नवी परिवहन-उत्तरी भारत की नदियाँ अधिकांश रूप से वर्ष भर जल: 
से परिपूर्ण रहती हैं जिससे इनमें नाव चलाई जा सकती हैं । इसके विपरीत दक्षिण 
भारत की नवियाँ पठारी भूमि पर बहने के कारण नाव चलाने योग्य नहों हैं। भारत 
में इस समय निम्नलिखित नदियों में स्टीमर चलाए जा सकते हैं-- 
(() ब्रह्मपुत्न नदी-ब्रह्यपुत्र नदी में मुहाने से लेकर डिब्रगढ़ तक 300 कि० 
मी० तक जहाज चलते हैं। बंगाल और असम में यातायात की दृष्टि से इस नदी का 
बहुत ही महत्त्व है । इसके द्वारा जूट, चावल, वनों की लकड़ी, चाय आदि ढोयी जाती 


। 
; (9) गंगा नदो--गज्भा नदी में पटना तक स्टीमर चला करते हैं । गज्जभा की 
सहायक नदी घाघरा में भी फैजाबाद तक स्टीमर चलाए जाते हैं । 
(0) यघुना नदी--यमुना नदी में आगरा तक नावे चला करतो थों किन्‍्तु 
वर्तमान में इसका महत्त्व नहीं रह गया है । 
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((०) हुगली नदी--हुगली नदी परिवहन का महत्त्वपूर्ण साधन है । इस नदी 
. में अब भी नदिया नामक स्थान तक नावें चलायी जा सकती हैं। वर्षा ऋतु में स्टीमर 
भी चल सकते हैं । 


(४) भागीरथी तदी--वर्षा ऋतु में गद्भा नदी में कलकत्ता से केवल 288 
कि० भी० तक सस्‍्टीमर चलाये जा सकते हैं । 


नहर परिवहुन--भारत में नाव चलाने योग्य नहरों का बहुत ही अभाव 

है | हमारे देश में अधिकांश नहरें सिंचाई के लिए बनायी गयी हैं जो नगरों से दूर 
खेतों में होकर जाती हैं। भारत में नाव चलाने योग्य नहरों की लम्बाई 2440 कि० 
मी० है । जल परिवहन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहरे इस प्रकार हैं--- 

(3) गझ्भा की ऊपरी और निचली नहरे (उत्तर प्रदेश 

(४) उड़ीसा तट की नहरें (उड़ीसा) 

(॥॥) कर्नल कड़प्पा नहर (तमिलनाडु) 

(ईए) बकिधम नहर (तमिलनाडु) 

(५) सरहिन्द नहर (पंजाब व हरियाणा) 

(४) सक्लर नहर (पश्चिमी बंगाल) 

(शा) गोदावरी व क्रृष्णा डेल्टा की नहरे 

(शा) पूर्वी नहर (पश्चिमी बंगाल) 


योजनाकाल में आन्तरिक जल परिवहन की प्रगति 


प्रथण योजना काल--(952) में गद्भा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों में अन्तर्देशोय 
जलमार्ग के विकास का पता लगाने के लिए गद्भा-ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्था- 
पना की गई जो केन्द्रीय सरकार बिहार उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल व असम की 
सरकारों द्वारा मिलकर बनाया गया था । 


द्वितीय योजना काल में केरल वाडगरा से माही तक नहर का विस्तार व 
. द्वामोदर घाटी में नौ-परिवहन सम्बन्धी कार्यों को शामिल किया गया । 


तृतीय योजना काल में भारत सरकार ने अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय 
(800 छ/श' ए0४780907 077९८0072९) की स्थापना की । )967 में ग्रद्भा- 
ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड इस निदेशालय में मिला दिया गया तथा इसी वर्ष केन्द्रीय 
अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम ((छापवो क्‍शीबिएते छ्कालए (0875907 ०0079072- 
पं००) की स्थापना की गयी । 


चतुर्थ योजना काल में आन्तरिक जल परिवहन समिति (रात ००7 
27570 ८००७८) नियक्त की गयी जिसने आनन्‍न्तरिक जल परिवहन के विकास 

... पर 27-3 करोड़ रुपये व्यय करने की सिफारिश की । इस समिति की सिफारिशों के 

आधार पर अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा 6 करोड़ रुपये को 20 योजनाएं स्वीकार 
की जाचुकी हैं।.  . - .-/. 
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प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजताओं में एक-एक करोड़ रुपये, तुतीय योजना 
में 252 करोड़ रुपये, चतुर्थ योजना में !। करोड़ रुपये व पाँचवीं योजना में !0:8 
करोड़ रुपये आत्तरिक जल परिवहत विकास वर व्यय हुए हैं । 


भारत में आंतरिक जलपरिवहन की अवनति के कारण 


() नदियों में जल की मात्रा का कम होना--प्राचीन काल में गज, सिन्धु 
ओर ब्रह्मपुत्र नदियाँ नाव चलाने के लिए प्रसिद्ध थीं। किन्तु इनके किनारे पर जंगलों 
को चष्ट कर दिये जाने के कारण भृ-संरक्षण के प्रभाव से इन नदियों में कहं-कहीं पर 
रेत के टीले बन गये जिसके कारण जल स्तर में भारी कमी आयी है। 

(४) शासन की एकपक्षीय नीति--आंतरिक जल परिवहन की अपेक्षा रेलों से 
अधिक लाभ हैं इसलिए जल परिवहन रेलों से कभी भी प्रतियोगिता नहीं कर सकता। 
भारत में ब्रिटिश काल में रेलों का काफी पक्ष लिया गया जिसके कारण भारत के आंत- 
रिक जलमार्गों की अवनति होती चली गई । 

(४४) सिंचाई के लिए जल का उपयोग--नदियों ओर नहरों का पानी अब 
सिंचाई के लिए बहुत अधिक मात्रा में निकाल लिया जाता है जिसके कारण जल-स्तर 
 अपर्याप्त रहता है और नावें सरलतापूर्वक नहीं चलाई जा सकतीं । 

(7ए) संगठन का अभाव--रेल व सड़क परिवहन की तरह देश के आंतरिक 
जल परिवहन का कोई संगठन नहीं है जिसके कारण इस परिवहन का विकास नहों 
हो सका । 


आंतरिक जलपरिवहन' के विकास के लिए सुझाव 
भीतरी जल परिवहन के विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते 
हैं. 
। द (६) शक्ति चालित नौकाएँ--शक्ति चालित नौकाओं के प्रयोग में वृद्धि से परि- 
.. बहन की गति में वृद्धि हो जायेगी । 
(7) सहकारी संगठनों का निर्माण--नाविकों के सहकारो संगठन बनाये 
जाने चाहिए, जिससे जनता में इनके प्रति विकास की भावना जागृत हो सके । _ 
(7४४) घाट व बन्दरगाहु का निर्माण--राज्य सरकारों को पक्‍के घाट व 
 बन्दरगाह बनवाना चाहिए ओर इन्हें सड़कों द्वारा शहरों और नगरों से जोड़ा जाना 
चाहिए 
(९) किराये का निर्घारण--राज्य सरकारों को जल यातायात के किराये का _ 
निर्धारण करना चाहिए । द 
(४) प्रशिक्षण--ऐसे नाविक जिन्हें नाव चलाने का अच्छा ज्ञान न हो उन्हें 
हो नाव चलाने का अधिकार प्रदान करता चाहिए । द 
(शं) निश्चित समय सारिणी--जिन क्षेत्रों में जल परिवहत अधिकांश रूप से... 
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सम्भव है वहाँ रेल-मोटर परिवहन सारिणी के अनुसार नौका चालकों को भी समय- 
सारिणी निश्चित करना चाहिए । 


भारत में जहाजरानी 
(5097४ 77 77079]) 


संक्षिप्त इतिहास--प्राचीन काल में भारत का समुद्री यातायात उन्नति के चरम 


४7७७७ दा रत मम 


मुखर्जी की दृष्टि में पूरी तीस शताब्दी तक भारत की स्थिति पुरानी दुनिया के मध्य 
में उसी प्रकार महत्त्वपूर्ण रही, जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय की भारत संसार के 
सामुद्रिक राष्ट्रों में अंग्रणी देश और महान्‌ सामुद्रिक शक्ति बना रहा । अपनी जहाज- 
रानी के कारण भारत का सम्बन्ध रोम, मिस्र, युनान जैसी प्राचोत्त सभ्यताओं के साथ 
था । मनुस्मुति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जहाजरानी की विषद चर्चा मिलती है। 
भोज नरपति नाम के संस्कृत विद्वान की पुस्तक 'यक्ति कल्पतरू में भारत के जहाज- 
निर्माण उद्योग के बारे में पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं। मुगल काल में आईने-अकबरोी' 
से पता चलता है कि केवल सिन्धु नदी के व्यापार में ही 40,000 जहाज लगे हुए थे। 
सदियों तक समुद्री मार्गों पर भारत का प्रभुत्व बना रहा, परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के 
मध्य से इस प्रसिद्ध भारतीय उद्योग का पतन प्रारम्भ हुआ । 

भारतीय जहाजरानी का पतन--भारतीय जहाजरानी के पतन का प्रमुख 
कारण विदेशी प्रतियोगिता तथा ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीति थी । महात्मा 
गांधी के शब्दों में, “भारतीय जहाजरानी को इसलिए नष्ट होना पड़ा कि ब्रिटिश 
जहाजरानी पनप सके ।” भारत में अंग्रेजों के आने पर स्टीमशिप और जहाज-निर्माण 
में इस्पात का प्रयोग होने के कारण भारतीय जहाजरानी उद्योग को बहुत धक्का लगा। 
विदेशी शासन द्वारा भारतीय जहाजरानों पर लगाए गए प्रतिबन्धक कानून ने तो इस 
उद्योग का गला ही घोंट दिया । संक्षेप में, भारतीय जदहाजरानी के पतन के कारण इस 
प्रकार थे--(3) इस्पात के जहाजों का प्रचलन । (४) विदेशी सरकार की विद्वेषपूर्ण 
नीति । (६8) अंग्रेजी व्यापारियों की ईर्ष्षा। (7) अंग्रेजी जहाज कम्पनियों द्वारा 
भाड़े में रियायत, भुगतान की सरल प्रणाली तथा अन्य सुविधाओं द्वारा प्रतियोगिता 
करना । (९) किराए भाड़े की लड़ाई । (छं) भारतीय जहाज की धीमी गति | अतः 
विदेशी सरकार की उदासीनता तथा विदेशी कम्पनियों की प्रतियोगिता के कारण भार- 
तीय जहाजरानी का विकास न हो सका । भारतीय जहाज-व्यवसाय का पतन इस 


... सीमा तक हुआ कि वर्तमान समय में भारत की कुल जहाजरानो शक्ति समस्त विश्व 


... की जहाजरानी शक्ति का केवल 2% भाग है। द 

भारत में आधुनिक जहाजरानी का प्रारम्भ - भारत में आधुनिक जहाजरानी 
. का वास्तविक प्रारम्भ सन्‌ 920 में हुआ; जबकि ब्रिटिश जहाजी एकाधिकार का 
.. मुकाबला करने के लिए सिधिया स्टोस नेबीगेशन कम्पनी की स्थापना की गई । परन्तु 

... इस कम्पनी की स्थापना के पूर्व भी इस दिशा में कुछ प्रथत्न किए गए थे, जैसे सन 
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893 में टाटा ने चीन और जापान से सूत और रुई का व्यापार करने के लिए जहाज 
कम्पनी प्रारम्भ की थी। सत्त्‌ 906 में चिदम्बरम्‌ पिल्‍ले ने तृतीकोरन में स्वदेशी 
जहाजी कम्पनी को स्थापना की, सन्‌ 905 में बद्भाल स्टीम नेवीगेशन कम्पनी ने 
चटर्गाव-रंगून मार्ग पर अपनी जहाजी-सेवा प्रारम्भ की । सन्‌ 927 तक 33 भार- 
तीय जहाजी कम्पनियाँ बनी थीं, परन्तु केवल चार ही शेष रहीं । 
प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ भारत में राष्ट्रीय भावनाएं उभरने लगीं फलत: 
भारतीय जहाजी व्यवसाय का भारतोयकरण करने को जनता की माँग काफी तीक्र हो 
गई । बढ़ते हुए विरोध के कारण सन्‌ 928 में सरकार ने हैडखाम की अध्यक्षता में 
भारतीय व्यापारिक जहाजी बेड़ा समिति ([7987 'शैकटथाप6 (७०7९ (00- 
ए्ग706९८) की नियुक्ति की । इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मार्च सन्‌ 924 में प्रस्तुत 
. की, जिसमें निम्नलिखित मुख्य सिफारिश थीं-- 
(।) भारतीय जहाजों के लिए तटीय व्यापार लाइसेन्स प्रणाली द्वारा सुरक्षित 
किया जाये । 
द (2) सरकार किसी एक ब्रिटिश मार्ग को खरीदकर उसे किसी मान्यता प्राप्त 
भारतीय कम्पनी को सौंप दे । 
(3) भारतीयों को प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षण-पोत्त (॥7द४४ंए४ ' 
. 5079) की स्थापना की जाय ! 
(4) विदेशी जहाजों पर भी प्रशिक्षित भारतीयों को नौकरी दी जाये ।. 
यद्यपि समिति की सिफारिशें महत्त्वपूर्ण थीं परन्तु सरकार ने इन्हें कार्यान्वित 
. करने के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया। दो वर्ष पश्चात्‌ केवल प्रशिक्षण सम्बन्धी 
सुझाव को स्वीकार किया | तदनुरूप संत 927 में भारतीय व्याषारिक प्रशिक्षण पोत 
_ डफरिन' का सद्भुठन किया ग्या। की 
सन्‌ 928 में श्री साराभाई नेसीचन्द हाजी ने विधान सभा में भारतीय तटीय 
व्यापार को भारतीय जहाजों के लिये सुरक्षित करने के लिये एक बिल पेश किया । इस 
पर असेम्बली के अन्दर तीज्न संघर्ष हुआ । फलत: इस बिल पर कोई कार्यवाही नहीं की 
जा सकी । द द 
... वायसराय ला्ड इरविन ने जनवरी सन्‌ !930 में शिपिंग कान्फ्रेंस का आयो- 
जन किया परन्तु ब्रिटिश कम्पनियों से असहयोग के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। 
...  सने !995 में भारत सरकार अधिनियम ने भारतीय असेम्बली से भारतीय 
. जहाजरानी के विकास की शक्ति छीन ली । क्‍ 
रे सन्‌ !937 में सर अब्दुल हलीम गजनवी ने जहाजी क्षेत्र में अनुचित प्रति- 
.. योगिता की समाप्ति के लिए बिल प्रस्तुत किया | इस बिल को जनता का अत्यधिक 
.. समर्थन प्राप्त हुआ । सरकार ने भारतीय व्यापारिक जहाजी व्यवसाय को विकसित 
करने के इरादे की घोषणा की और उसके लिए एक अलग विभाग बनाया । 
_ द्वितीय महायुद्ध तथा युद्धोच्तर काल--हितीय विश्वयुद्ध में सरकार को यह. 
आभास हुआ कि भारतीय कम्पनी को परिवहन के क्षेत्र में समुचित भाग प्रदान किया 
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जाना चाहिये । अतः सन्‌ 94] में सिंधिया कम्पनी को विशाखापट्टुनम में जहाज 
. त्िर्माण करने का कारखाना स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और जहाजी 
परिवहन की समस्या पर विचार करने के लिये नवम्बर सन्‌ 945 में सर सी० पी० 
. राजस्वामी अय्यर के सभापतित्व में पोतचालन पुनरनिर्माण नीति उपससिति (९९९८०- 
तडा-पटध०७ ?0स्‍2८2ए $00०-००छाष्मं72० 00 50777ंग्ट) की नियुक्ति की गई । इस 
समिति ने सन्‌ 947 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने सरकार की भूतपूर्व 
तीति की निन्‍दा करते हुए कहा, भारतीय जहाजरानी का इतिहास वचन-भंग अपूर्ण 
आश्वासनों और अवसरों की उपेक्षा की दुःखद कहानी है । समिति के मुख्य सुझाव 
निम्न लिखित थे-- : 

(!) भारतीय जहाजरानी की परिभाषा में परिवर्तन किया जाये तथा केवल 
भारत के नागरिकों के स्वामित्व, नियन्त्रण और प्रबन्ध-प्रणाली वाली जहाज कम्पनी 
को भारतीय माना जाये। 

(2) भारत को सब मिलाकर 20 लाख टन वजन के जहाजों की आवश्यकता द 
है । आगामी 5-7 वर्षों में इस लक्ष्य की पूतति की जानी चाहिये । 

(3) देशों के विदेशी व्यापार में भाग लेने वाली जहाजी कम्पनियों को सर- 
' कौर की ओर से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए 

(4) आँकड़ों के प्रकाशन सम्बन्धी दोष को दूर किया जाए। 

(5) पोर्ट दृस्ट का प्रबन्ध वाणिज्य विभाग के अधीन होना चाहिए 

(6) उपर्युक्त सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए व्यापारियों, जहाजी कम्प- 
नियों के प्रतिनिधियों तथा सरकार द्वारा एक जहाजी बोर्ड स्थापित किया जाना. 
चाहिए, जिसे लाइसेन्स देने, आथिक सहायता के सम्बन्ध में सुझाव देने तथा एकाधि- 
कार से उत्पन्न होने वाले दोषों को दूर करने का अधिकार होना चाहिए। द 

भारत सरकार ने इन सुझावों को स्वीकार कर लिया । 3 नवस्बर सन्‌ )947 
. को बस्बई में श्री सो० एच० भाभा के सभापति में एक जहाजी-सम्मेलन आयोजित 
किया गया । इस सम्मेलन में यह निर्णय किया गया कि सरकार जहाजी उद्योगों की 
. समस्याओं के समाधान के कार्य में पूर्ण सहयोग तथा यथाशक्ति आर्थिक संहायता देगी । 
इसमें यह भी निश्चित किया गया कि तीन जहाजी निगम स्थापित किये जाएं, जिनमें 
से प्रत्येक की पंजी !0 करोड़ रुपये हो। क्‍ 

.. सर्वप्रथम मार्च सन्‌ 950 में पुरी जहाजी निगम (8४९४7 50779 7078 

(007०:७४४०४) स्थापित किया गया । इसका प्रबन्ध सिंधिया स्‍्टीम नेवोगेशन कम्पनी 


.. करती थी ।5 अगस्त सन 956 को भारत सरकार ने इस निगम का प्रबन्ध अपने. 


_ हाथ में लेलिया। दूसरे निगम, पश्चिमी जहाजी निगम (१४९४९४७ #॥7एए78 


.... 0०कुण2प०४) की स्थापना जून सन्‌ 956 में की गई। 2 अक्टूबर, सन्‌ )96]. 


..._ को इन दोनों निगमों को मिलाकर एक भारतीय जहाजी निगम (5897फफ़ंणड़ (०- द 
.... फणब007 रण ॥फ904 ) की स्थापना की गई, जिसकी. अधिकृत पूंजी 35 करोड़ रुपये द 
..._थी। इसके पास 63 जहाज हैं। इसके माल जहाज भारत-आस्ट्रेलिया, भारत-सुदुर 
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पूर्व-जापान, भारत-काला सागर, भारत का पश्चिमी तट-पाकिस्तात-जापान, भारत- 
पॉकिस्तान-ब्िटेन यूरोप, भारत-पोलेण्ड, भारत संयुक्त अरब गणराज्य और भारत- 
अमेरिका-कनाडा जलमागों पर चलते हैं। सवारी और माल जहाज बम्बईनपूर्वी अफ्रीका 


लि० है। क्‍ 
पंचवर्षीय योजनाओं में जहाजरानी 

() प्रथम पंचवर्षीय योजना--इस योजना के प्रारम्भ (अर्थात्‌ 7950-5॥) में. 
देश के पास 3:9] लाख टन के जहाज थे । प्रथम योजना काल के अन्त में जहाजों का. 
- कुल वजन 4.80 लाख टन था। इस काल में 8-7 करोड़ रुपये जहाजों के विकास 
. पर व्यय किए गए । वन्दरगाहों के विकास पर 27-:6 करोड़ रुपये व्यय किए गए। 
. जिससे कांदला का तया बन्दरगाह बना तथा बस्बई, कलकत्ता व अन्य बन्दरगाहों का 
विकेस किया गया । इस योजना में प्रकाश-स्तम्भों के विस्तार और विकास पर 2 
करोंड़ रुपये खर्च किए गए । जहाजी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएँ बढ़ाई 
गई । 

(2) द्वितीय पंचवर्षीय योजना--ठ्वितीय योजना में जहाजी सेवा पर 527 
करोड़ रुपए खर्च किए गए । इस योजना अवधि में निर्धारित लक्ष्य प्रात्त हो गए तथा 
भारत के कुल सामुद्रिक व्यापार का 8 से 9 प्रतिशत भाग भारतीय जहाजी कम्पनियों 
द्वारा किया जाने लगा | योजनाकाल में जहाजी क्षमता 8'6 लाख टन हो गई। 

.. द्वितीय योजनाकाल में कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य किए गए, जैसे--() जहाजी 
विकास कोष की स्थापना की गई, जिससे जहाजी कम्पनियों को अतिरिक्त जहाज क्रय 
करने हेतु दिए जाते हैं । (2) जून सन्‌ 956 में पश्चिम पोत निगम की स्थापना 
की गई । (3) सत्‌ 959 में मर्चेन्ट नेवी ट्रेनिंग बोड़ की स्थापना, सरकार को जहाजी 
प्रशिक्षण के विषय में परामर्श देते के लिए तथा प्रशिक्षण की योजनाओं की देखरेख 
करने के लिए की गई । (4) बड़े-बड़े बन्दरगाहों के पुरस्थापना तथा आधुनिकीकरण 
की व्यवस्था की गई । 

(3) तृतीय पंचवर्षीय योजना--इस योजनावधि में जहाजी क्षमता 5"4 लाख 


टन हो गई, जबकि लक्ष्य 704 लाख टन का ही था। इस योजना में कलकत्ता के... 


बन्दरगाह में भीड़-भाड़ कम करने के उद्देश्य से हल्दिया में सहायक बन्दरगाह बनाने 
. तथा फरवका में गंगा पर एक बाँध बनाने का कार्यक्रम रखा गया । बम्बई बन्दरगाह 
के सुधार की व्यवस्था की गई । बड़े बन्दरगाहों की माल उठाने की क्षमता 57 करोड़ 
टन और मध्यम तथा छोटे बन्दरगाहों की क्षमता 90 लाख टन हो गई । इस योजना- 
वधि में जहाजी सेवा पर 40 करोड़ रुपए व्यय हुए तथा प्रकाश-गृहों के विकास तथा 
विस्तार के लिए 4 करोड़ रुपए व्यय किये गये । ः 
तीन वाधिक योजनाओं--(966-69) में जहाजरानी के विकास पर 25.4 
. करोड़ रुपये और बन्दरगाहों के विकास पर 553 करोड़ रुपये व्यय किये गये । इन. 
भा० था०--! 7 थक 
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योजनाओं के अन्त तक भारतीय जंहाजरानी की क्षमता 2! लाख टन से ऊपर पहुँच 


चुकी थी । के 
चतुर्थ योजना में जहाजी क्षमता का लक्ष्य 35 लाख टन निर्धारित किया गया। 


जहाजों को खरीदने के लिए 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई । इस योजना में 
हल्दिया गोदी योजना, बम्बई में गोदी विस्तार योजना, मद्रास के बाहरी बन्दरगाह 
में तेल गोदी योजना तथा मंगलौर और तृतीकोरन बन्दरगाह परियोजनाओं को पूरा 


किया गया । 
पाँचवीं घोजना--पाँचवीं योजना में जहाजरानी की क्षमता बढ़ाकर 96 लाख 


टन करना था तथा बन्दरगाहों ओर शिपयार्ड की क्षमता बढ़ाने का भी उद्देश्य था 
भारतीय पोत परिवहन का स्थान एशिया महाद्वीप में प्रथम है तथा विश्व में 6वाँ 
है । 978 तक 53.6 लाख टन क्षमता के 375 जहाज थे । !977 में पहली बार 2 
रेफ्रीजरेटेड जहाज चलाये गये । द 
छठवीं योजना छठवों योजना में जहाजरानी की क्षमता !984-85 तक 83 
लाख टन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है तथा उद्योग के विकास के लिए 2,!96 
करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है। योजनावधि में भारतीय जहाज- 
राती ने भारत से माल ले जाने में भी अच्छी उन्नति की है। !955-56 में विदेशी 
व्यापार में भारतीय जहाजों का हिस्सा 6.5 प्रतिशत था. यह 979-80 में बढ़कर 
32 प्रतिशत हो गया ! द 
योजना काल में जहाजरानी का विकास निम्न प्रकार हुआ 
जहशजरानी की क्षमता का विकास 





हि ख क्षमता जहाजों 
| (लाख 0२7') की संख्या 
]550-5! (प्रथम वर्ष प्रथम पंचवर्षीय योजना) 37 94 


955-56 (अन्तिम ,, ,,. , ) $+8 [925 
]960-6] ( ,,  ,, छितीय ,, ) 8-6 . 72 
965-66 ( ,, ,, तृतीय ,, ,, ) 75].. 220 
973-74 ( ,, ,, चतुर्थ ) 30-9 274. 
_675-76 (द्वितीय ,, पंचम ,, ) बा2 | 3956 
.978-79 ( -- ++ ,. ) 56:00 88 
3980-8] ( --.. ेऊ| » #. ) 605 407 


हे . जहाजरानो को वर्तमान स्थिति--विकासशील क्षेत्रों में भारत का व्यापारिक 
. जहाजी बेड़ा सबसे बड़ा है और जहाजी टन भार में विश्व में उसका स्थान पनद्रह॒वाँ हैं। 
....  जहाजरानी की वर्तमान स्थिति का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षक़ों के 

अन्तगंत कर सकते हैं :-... 
(, क्षमता---3] मार्च 982 को भारत का चालू टन भार 605 लाख 
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 जी० आर० टी० (सकल टन) था जबकि स्वतंत्रता के समय !*90 लाख जी० आर० 
टी० ही था । 
ह 2, जहाजी कम्पतियाँ--देश में 63 जहाजी कम्पतनियाँ हैं, इनमें से 7 
कम्पनियाँ पूर्णतः तटवर्तीय व्यापार में, 40 कम्पनियाँ पूर्णतः समुद्रपारीय व्यापार में . 
और 6 कम्पनियाँ दोनों प्रकार के व्यापार में लगी हैं। केन्द्रीय सरकार की दोनों जहाजी 
कम्पनियाँ 'शिपिंग कॉरपोरेशन आफ इण्डिया! तथा मुगल लाइन्स' समुद्रपारीय और 
. तटवर्तीय दोनों प्रकार के व्यापार में लगी हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया विश्व 
की बड़ी जहाजी कम्पनियों में से एक है । द 

3, भारत में बन्दरगाह ( ?07४४ )--भारत की 6,00 किलोमीटर लम्बी 
समुद्रतटीय रेखा पर 0 बड़े और !60 छोटे तथा मंझले बन्दरगाह हैं। भारत के बड़े 
बन्दरगाह बम्बई, कलकत्ता, हल्दिया, कोचीन, मद्रास, विशाखापट्टनम, कानन्‍्दला, 
पाराद्वीप, मर्मुगाओ, मंगलौर (मैसूर) तथा तृतीकीरन (तमिलनाडु) हैं । 

4. जहाजरानी संगठन--देश में जहाजरानी के सफल संचालन के लिए कुछ 
संस्थाएँ भी कार्य कर रही हैं। इनमें “राष्ट्रीय जहाजरानी बोडे ('पि७पं०१७) 
5एाए#०४्ट 90270), 'जहाजरानी समन्वय समिति” (50ए9एप्डट ७0-गरवांप्रब पंत 
. 0०ण्रण्मॉ/६८०), अखिल. भारतीय जहाजरानी परिषद्‌! (/]] [ग्र02 5माएएण्ड 
. 0०प्यालोीं ), जहाजरानी विकास कोष समिति” (57070) तथा 'इण्डियन नेशनल 
- स्टीमाशिप ओनर्स एसोसियेशन' मुख्य हैं। 

. 5, ज्हाजरानी निर्माण या पोत निर्माण--भारत में इस समय चार समुद्री 
जहाज निर्माण करने वाली संस्थाएं हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में हैं :--- 

(3) हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापट्ूनम--यह शिपयार्ड अब तक 80 जहाज 
बना चुका है इस यार्ड की क्षमता प्रतिवर्ष 2!,500 70५४7' के 2 या 3 जहाज बनाने 
की है। लेकिन इसको 80,000 70५४१' के 4 जहाज बनाने की क्षमता तक लाया 
जा रहा है। यह कारखाना काफी उन्नति कर रहा है। यहाँ एक जहाज घाट प्रशिक्षण 
स्कूल है । द 

(9) गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स, कलकत्ता--इस वर्कशाप में 
कर्षण नावें (॥०४), बजरे, निकर्षण पोत (ड्रेजस) और तटपोत बनते हैं। अब इसमें 
_ ]5 हजार से 35 हजार 0५४" के समुद्री व्यापारिक जहाज बनाने की क्षमता है। 

(४४) मज्ञ्गाँव डॉक, बम्बई--यह इकाई मुख्य रूप से भारतीय जल सेना की 
आवश्यकताओं की पूरति करती है। इसमें माल ढोने के जहाज, माल तथा यात्री जहाज 
और निकर्षण पोत बनाने की भी क्षमता है। इसका सहायक गोआ जहाज निर्माण 
घाट लाँच और कर्षण नावें तैयार करता है तथा जहाजों की मरम्मत भी करता है। 

(४) कोचीन शिपयार्ड--इस शिपयाड्ड का निर्माण-कार्य जापान की एक फर्म 
के सहयोग से किया गया है। इसमें 85,000 0५४"' के जहाजों का निर्माण करने तथा 
,00,000 70५४7' तक के जहाजों की मरम्मत करने की व्यवस्था है | यहाँ 5 जहाज 
एक वर्ष में बनने की क्षमता है । मक 
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का शत-प्रतिशत तथा विदेशी व्यापार का कम से कम 50 प्रतिशत भाग किया जाता 
चाहिए । ह 

(2) जहाजी क्षमता का अनभ्ाव--भारत में जहाजी क्षमता का अभाव है। 
भारत की जद्दाजी क्षमता विश्व क्षमता का केवल !% है; अतः भारतीय जहाजी 
- क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि विदेशी व्यापार से लाभ कमाया जा सके । 

(3) रेल से अ्रतियोगिता--सामान्यतः जहाजों द्वार माल ढोने का व्यय रेलों 
की अपेक्षा कम होतो है परन्तु रेलें कम दर पर ही वस्तुओं की एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाती हैं । रेलों की इस प्रतियोगिता के कारण तटीय जहाजरानी को 
कठिनाई होती है । रेल सपुद्र समन्वय स्मिति (955) में इस प्रतियोगिता को समाप्त 
करने के लिए सुझाव दिया था कि (४) रेल-भाड़े लागत-व्यय के अनुसार निश्चित 
किये जाएँ तथा (४) कोयले का भाग रेलों से हटाकर समुद्र मार्ग को दे दिया जाय । 
.. परल्तु रेलों की प्रतियोगिता अब भी जारी है। रेलों की प्रतियोगिता पर प्रतिबन्ध _ 

चाहिये । 

(4) जहाजों की कोमत में वुद्धि--वर्तमान समय में जहाजों की कीमत बहुत 
अधिक बढ़ गये हैं । ब्रिटेन में नये जहाजों का मूल्य सन्‌ 945 की अपेक्षा इस समय 
लगभग !75% अधिक है। भारत में जहाजों की कीमत ब्रिटेन से भी अधिक है । 
जहाजों की अधिक माँग के कारण ही उनकी कोमत में निरन्तर वृद्धि होती जा रही 
है । अतः सरकार को जहाज-निर्माण कार्य में अधिक आथिक सहायता देनी चाहिये । 

(5) ध्वजा भेद--अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अनेक जहाजी सम्मेलन है जिनमें 
विदेशी जहाजी कम्पनियों का प्रभुत्व है, इन सम्मेलनों में भारतीय जहाजरानी को 
सदस्यता नहीं दी जाती है, जिससे वे सम्मेलनों के मार्ग पर अपना व्यापार नहीं कर 
पाती । 

(6) उपयुक्त बन्दरगाहों के लिये सुविधाओं का अभाव--भारतीय समुद्र-तट 
6083 कि० मी० लम्बा होने के बावजूद भो उपयुक्त बन्दरगाहों का अभाव है क्योंकि 
किनारे सपाट हैं, कटे-फटे नहीं । द 

(7) जहाजों की मरस्मत--वर्तमान समय में हमारे देश में 8 ऐसे कारखाने 
हैं जिनमें जहाजों की मरम्मत होती है। परन्तु टन क्षमता विस्तार की दृष्टि से यह 
सुविधाएँ जहाजी बेड़े को समुचित दशा में रखने के लिए कम है। 

(8) संचालन व्यय बढ़ाना--भारतीय जहाजों का संचालन व्यय बहुत ही 
. ज्यादा है और प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि कोयला, तेल की कीमतें 
'लदाई व्यय, सामुद्रिक कर, नहर कर, मजदूरी वेतन आदि बढ़ गए हैं । 

(9) अकुशल व छोटी कम्पनियाँ--इस समय भारतीय समुद्र-तट पर छोटी- 
बड़ी 27 कम्पनियाँ व्यवसाय करती हैं, उनके कार्य का स्तर बहुत ही निम्न है । 

(0) प्रशिक्षण सुविधाओं को अपर्याप्तता--भारतीय जहाजरानी की टनभार 
क्षमता तो तीत्र गति से बढ़ रही है किन्तु कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की सुविधाओं 
में वृद्धि असंगति से नहीं हो रही है । 
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(व) प्राविधिक ज्ञान सें कमी--देश के जहाजों के डिजायन और अन्य... 


जहाज सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान की कमी है । द 

(2) अन्य समस्य।यें--() स्वदेशी जहाजी कम्पनियों के पास पूँजी का 
अभाव । (2) भारतीय बन्दरगाहों पर काम करने वाले श्रमिकों द्वारा आये दिन हड़- 
ताल और अन्य अवरोधात्मक क्रियायें। (3) अधिक पूंजी लगने से इस उद्योग पर भी 
मोनोपोली का नियन्त्रण लागू है । विकास छूट, विदेशी और देशी ऋण अत्यधिक ब्याज ' 
चुकाने की समस्याओं से भी वह त्रस्त है । 

भारतीय जहाजरानी के तीज विकास के लिए यह आवश्यक है कि उपर्युक्त 
समस्याओं का समाधान किया जाय । 


परोक्षा-प्रश्न 


!, भारत में जहाजरानी के विकास का विवेचन कीजिए तथा इसकी वर्तमान 
स्थिति पर प्रकाश डालिए | 

2, देश में जहाजरानी के विकास की समस्याओं पर प्रकाश डालने हुए उन 
सुलझाने के लिए सुझाव दीजिए 
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महत्त्व, विशेषताएँ एवं सीमाएँ---श्री फेचर एवं विलियम्स के शब्दों में “मनुष्य 
को उपलब्ध परिवहन के साधनों में वायु परिवहन सबसे नवीनतम, सबसे अधिक 
विकासोन्मुख, सबसे अधिक चुनोती देने वाला और हमारे आर्थिक तथा सांस्कृतिक 
जीवन में सबसे अधिक क्रांति लाने वाला है ।” वस्तुतः वर्तमान युग में आथिक, सामा- 
जिक व राजनैतिक सभी दृष्टियों में वायु परिवहन का महत्त्वपूर्ण स्थान है, जैसा कि 
.. निम्न विवरण से स्पष्ट हो जाएगा-- 
(४) व्यापारिक क्षेत्र में महत््त---वायु परिवहन व्यापारिकक्षेत्रों के विस्तारं 
करने में काफी सहयोग देते हैं, जैसे--(अ) शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएँ यथा अण्डा 
. मछलोी, दूध आदि वायुयान द्वारा अल्प समय में विश्व के कोने-कोने में पहुँच जाती हैं। 
* (ब) बहुमूल्य वस्तुएँ, जैसे हीरा, जवाहरात आदि वायु परिवहन द्वारा भेजना सुविधा- 
जनक व सुरक्षापूर्ण रहता है । (स) तार द्वारा आदेश प्राप्त करके थोड़ी ही अवधि में 
माल भेज दिया जाता है। (द) समाचारपत्र-पत्रिकाएँ भी वायु यातायात के द्वारा 
' शीक्रातिशीक्र एक स्थान से दूसरे स्थान भेजी जा सकती हैं। (य) एक उद्योगपति 
वाययान द्वारा प्रधान कार्यालय पर से शाखा कार्यालय पर पहुँच “कर उनका उचित 
प्रबन्ध कर सकता है। 

(४) कृषि क्षेत्र में महत्व --कृषि-विकास के क्षेत्र में भी वायु परिवहन का 
योगदान प्रशंसनीय है (अ) वायुयानों द्वारा कीटनाशक पाउडर फसलों पर छिड़क कर 
उसकी रक्षा की जाती है। (ब) हवाई जहाजों द्वारा टिट्टियों के आक्रमण का सफलता- 
पूर्वक सामना किया जाता है। (स) वायुयान खेतों के बोने में सहायता करते हैं तथा 

उनका प्रयोग खेतों में खाद डालने के हेतु भी किया जाता है । 
द (४४) देश की सुरक्षा में महत्व--(अ) देश के अन्दर साम्प्रदायिक झगड़े व 
राजनैतिक उपद्रव आदि की स्थितियों को वायुयान द्वारा पुलिस या सेना को घटनास्थल _ 
पर शीघ्रातिशीत्र भेजकर नियंत्रित कर लिया जाता है। (ब) विदेशी आक्रमणों से 
देश की रक्षा करने में वाधु परिवहन का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि इनके 
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माध्यम से सैनिक क्षेत्र के अस्त्र-शस्त्र तथा भोजन पदार्थ इत्यादि बहुत कम समय में 
भेजा जाता है। घायल सैनिकों को ओषधियों व चिकित्सा-सहायता समय पर पहुँचाने 
और खतरे के समय उनकी प्राणरक्षा करने में भी वायु परिवहन का अद्वितीय योग 
रहता है। वायु फोटोग्राफो द्वारा शत्रु सना तथा उनके गुप्त सैनिक अड्डों का पता 
लगाया जाता है। वायुयान को आधुनिक युग का विजय दूत कहें तो कोई अतिशयोक्ति 
न होगी । 

(ए) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय भावना का विकास---आज वायुयानों के फल- 
स्वरूप एक देश के विभिन्न भाग तिकट आ चुके हैं । विदेशों से सम्बन्ध घटित हुए हैं 
एवं विश्व सरकार की स्थापना के आसार बढ़ हैं। भंतः वायु परिवहन सांस्कृतिक एकता 
व सम्पर्क बढ़ाने में योगदान देता है । 

(०) आपत्ति के समय सहत्व--आपत्ति काल में जैसे बाढ़, भूकम्प और युद्ध में 
वायु परिवहन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब लाखों व्यक्ति बाढ़ में फंस 
जाते हैं तब उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने का कार्य वायुयान ही करते हैं । भारत 
में आसाम के अकाल के समय अकाल पीहछित जनता की रक्षा वायुयान द्वारा यथा- 
समय खाद्यान्न पहुँचा कर की गई थी । द 
क्‍ (शं) अन्य सहत्व--(3) वनों में लगी आग को बुझाने में वायुयानों से बड़ी' 
सहायता लो जातो है। (४) वायु फोटोग्राफी से विविध कार्यों के लिए विस्तृत क्षेत्रों 
का सर्वेक्षण सुविधाजनक हो गया । (४४) विमानों द्वारा मच्छरों को मारकर मलेरिया 
से छुटकारा पाया जा सकता है। (3४) इससे ऋतु-विज्ञान को सहायता मिलती है। 
(४) वायु परिवहन में अन्य मार्गों की भाँति मार्ग-निर्माण में व्यय नहीं करना पड़ता । 


विशेषताएँ 


द वायु परिवहन की कुछ अपनी विशेषताएं हैं जो परिवहन के अन्य साधनों में 
नहीं है--- ये 
..._(;) द्वतगति--वायु परिवहन सबसे अधिक तीब्रगामी हैं। इसकी औसत गति 
500 किलोमीटर प्रति घण्टे तक हो गई है । आजकल इनकी गति ध्वनि की गति से 
. भी दुगनी होती जा रही है । 
(४) भोगोलिक बाधाओं से मुक्ति---वायुयान, स्थल और जल दोनों के ऊपर 
: बिना किसी विशेष बाधा के उड़ जाता है। ऊँची-नीची भूमि, घने वन, मरुस्यल, 
बर्फलि प्रदेश, समुद्र आदि भोगोलिक बाधाएँ उसके मार्ग में बाधक नहीं होतीं । 
४ (7) सागे व्यय में बचत--वायु परिवहन में सड़कों, रेलों अथवा अन्य मार्गों 
द है भाँति मार्ग-निर्माण में व्यय नहीं लगता, क्योंकि आकाश प्रकृति की निःशुल्क देन 
हि क्‍ 

 सीमाएँ.. अप 
उपयुक्त गुणों के होते हुए भी वायु परिवहन को कुछ अग्रंलिखित सीमाएँ 


| है 


भारत में वायु परिवहन * 265 


(3) प्रतिकूल मौसम, जैसे कुहरा, तेज हवा, बादल, अधिक बर्फ आदि वायु 
परिवहन की सेवा की अनिश्चितता को बढ़ाता है । 

द (४) रेलों ओर जलयानों की दुर्घटना की अपेक्षा विमान दुर्घटनाओं की संख्या 
अधिक रहती है। प्रत्येक दुर्घटना के पश्चात्‌ यातायात की प्रवृत्ति घटने की हो जाती 
है। 

(+9) वायुयानों के निर्माण और उन्तकी मरम्मत, कल-पुर्जों, तेल आदि पर 
खर्च अधिक बैठता है, इसलिए वायुयाव का किराया बहुत अधिक होता है अतः केवल 
धनी व्यक्ति एवं मूल्यवान पदार्थ ही, जो अधिक किराया सहन कर सकते हैं, वायुयान 
का उपयोग कर पाते हैं । द 

($ए) तीब्रगति से तकनीकी विकास होने के कारण वायुयान आदि अपेक्षाकृत 
कम समय में अप्रचलित हो जाते हैं । 


.. (९) वायुयान के चलने पर तीज ध्वनि होती है जो कानों को अच्छी नहीं 
लगती |. ः 
(छा) वायुयान अपने देश के वायुमण्डल में ही उड़ सकते हैं । दूसरे देश की 
वायु सीमाओं में उड़ने के लिए उस देश को सरकार से हवाई समझौता करके आज्ञा 
लेनी पड़ती है। फलतः वायु परिवहन कम्पन्ियाँ विभिन्न सरकारों [की दया पर निभर 
हैं। दो देशों में युद्ध होने पर भी वायु सेवा स्थगित करनी पड़ती है । 


भारत में वायु परिवहन का विकास 


भारत में वायु परिवहन अति प्राचीन काल से ही प्रचलित रहा | रामायण में 
श्री रामचन्द्र जी के लंका से पुष्पक विमान द्वारा लौटने का वर्णव मिलता है। आधु- 
निक युग में, भारत में सन 9व। से प्रयोगात्मक उड़ान प्रारम्भ हुई थी, जबकि बम्बई 
व कराची के बीच प्रथम बार उड़ान की व्यवस्था की गई थी। परन्तु भारत में वायु 
परिवहन का वास्तविक प्रारम्भ सन्‌ 927 से हुआ, जबकि नागरिक उड्डयन विभाग 


(लक भडनरनक हम ०+अपलतत- 


(दास 3एॉ2907 (69००४४०४४) कौ स्थापना को गई और कई उड्डयन क्लब 
(7998 0075) स्थापित किए गए। सन्त 929 में ब्रिटेन, फ्रांस व हालैण्ड की. 
साम्राज्य वायु सेवा (४०७7९ ४77 5८०6४) के विमान भारत में भी आने-जाने 
लगे... क द 
भारतीय प्रयास--भारत में वायु परिवहन आरम्भ करने के लिए टाटा बन्धुओं 
ने सबसे पहला कदम उठाया। टाटा एण्ड सन्‍्स लिमिटेड ने सन्‌ 932 में टाटा 
. एयरवेज कम्पनी की स्थापना की जिसने प्रति सप्ताह एक बार करांची ओर मद्रास 


. के बीच वायु उड़ान संगठ्ति की धीरे धीरे ठाढा एण्ड सन्‍्स ने इलाहाबाद, कलकत्ता 


ओर कोलम्बो के बीच वाय परिवहन सेवा शुरू कर दी। सन्‌ !933 में एक दूसरी 


_कपम्क-फ- अंडा: 4तंता: आता + 


भारतीय वाय कम्पनी इण्डियन नेशनल एयरवेज स्थापित की गई। इसके वायुयान 
कर्रावी-लाहोर तक चलाए गए । इन्हीं दो कम्पनियों ने हमारे देश में वायु परिवहन 


गा री 
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की नींव डाली । सन्‌ 936 में एयर सविस आफ इण्डिया (2४7 567ए706 ण 009) 
की स्थापना की गई और इनके वायुयान बम्बई काठियाबाड़ मार्ग पर चलाए गए। 
किन्तु मितव्ययिता की कमी के कारण इस कम्पनी को अधिक हानि होने से इसे सन्‌ 
940 में बन्द कर दिया गया । | 

साम्राज्य हवाई डाक योजना (:एाणरा०8 है॥- ४०7 500९७7०) --भारत प्ें 
वायु परिवहन के विकास के लिए एक नया प्रशंसनीय कदम सन्‌ 938 में साम्राज्य 
हवाई डाक योजना शुरू करना था । इस सेवा के अन्तर्गत साम्राज्य के सभी देशों में 
वायुयान द्वारा डाक पहुँचाने का निश्चय किया गया । इसके अन्तर्गत टाटा एयरवेज 
लिमिटेड तथा इण्डियन नेशनल एयरवेज लिमिटेड के साथ 35 वर्ष के लिए समझौता 
किया गया । सरकार ने टाठा सन्‍स लिमिटेड को 5 लाख रुपए वार्षिक देने की 
गारण्टी दी और इस कम्पनी ने नियमित सागों पर 5,00,000 पोंड भार को डाक ले 
जाने का वचन दिया। इण्डियन तेशनल एयरवेज को लाहौर-करांची मार्ग पर 
,30,000 पौंड वाषिक डाक ले जाने के लिए 3'25 लाख रुपए देने का वचन दिया 
गया । इस हवाई डाक योजना से भारत में वायु परिवहुन के विकास को काफी प्रोत्सा- 
हन मिला | द्वितीय महायुद्ध-काल में साम्राज्य वायु सेवा बन्द कर दी गयी। सन्त 
942 में इन दोनों कम्पनियों को ५४०० ॥7६॥8४907 (४/009772870 के अधीन कर. 
दिया गया । 

द्वितीय महायुद्ध-ह्वितीय महायुद्ध काल में वायु परिवहन को अधिक प्रोत्सा- 
हन भिला । इस युद्ध में समस्त वायु सेवाएँ सरकार तथा सुरक्षा के कार्यों में लग गयीं। .. 
भारत की प्रमुख दो कम्पनियाँ 6 मार्गों पर जहाज चला रही थीं। युद्ध ने फ्लाइंग 
क्लबों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया । इसके अतिरिक्त योग्य छात्रों को एयरफोर्स में 
भर्ती होने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। सन्‌ 940 में श्री ब्रालचन्द हीराचन्द ने 


मैसूर राज्य के सहयोग से बंगलौर में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट कम्पनी की स्थापना की । द 


सन्त 942 में भारत सरकार ने बालचन्द हीराचन्द का हिस्सा खरोद लिया। संक्षेप 
में युद्धकाल में देश के हवाई अड्डों, हवाई स्थलों और पायलटों की संख्या में पर्याप्त 
. वृद्धि हुई सन्‌ 944 में सन्‌ 938 की अपेक्षा यात्रियों की संख्या तथा ढोए गए 
माल को मात्रा में क्रमशः 8 गुनी तथा 3 गुनी वृद्धि हुई । द 
युद्धोत्तर पुनसंगठन नोति---युद्ध समाप्त होने पर वायु यातायात के विकास के 

- लिए 7२८८०॥३४(एए८४0फ ?006ए 8फ0फ0-(ए०छाा((6९७ 00 ए०४-ण्रत्वा' हैएोब्रएंणा 
946 नियुक्त की गई, जिसने वायु यातायात के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सुसाव दिए ।. 
. आझरत सरकार ने इन सुझावों को मानकर और उतके आधार पर परिवहन की उन्नति 
. एवं विकास के सम्बन्ध में अपनी नीति की घोषणा की । समिति के सुझाव इस प्रकार 

 थे:- हट 
() व्यक्तिगत कम्पनियों द्वारा देश की वायु सेवा संचालित की जानी चाहिए। 
.... [) किसी भी कस्पनी को बिना लाइसेन्स लिए इस क्षेत्र में काम न करने 
दिया जाना चाहिए । ; 2 का हे आह 
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(४) कम्पनियों पर ही हाति-लाव का सम्पूर्ण दायित्व होना चाहिए । 

(+ए) आवश्यकता पड़ने पर विशेष अवस्थाओं में सरकार द्वारा कम्पनियों को 
आध्थिक सहायता दी जानी चाहिए । ह 

(४) विशेष परिस्थितियों में सरकार को कम्पनियों के संचालन में भाग लेते 
का अधिकार होना चाहिए।.. क्‍ 

सन्‌ 946 में वायु परिवहुन लाइसेसिंग बोर्ड स्थापित किया गया जो लाइसेन्स 
देने का कार्य करता था । इस बोर्ड की स्थापना के बाद वायु-परिवहन ने काफी उन्नति 
की । इस बोर्ड के स्थापित होने के दो वर्ष के अन्दर ही !! नई कम्पनियों को लाइ- 
सेन्स दिए गए । 

अब सन्‌ 947 में भारत विभाजित हुआ तो ओरिएन्ट एयरवेज अपना हेड- 
आफिस करांची ले गई । एक अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, एक बड़ा हवाई अड्डा एवं छ 
मध्यम व लघु हवाई अड्डे भी पाकिस्तान में चले गए। विभाजन के पश्चात्‌ भारतीय 
वायु परिवहन ने आशातीत उन्नति को । सन्‌ 847 से ।950 तक वायु परिवहन के 
विकास पर 6ः6 करोड़ रुपया खर्च किया गया । 

वायु परिवहन जाँच समिति (6॥7 ॥7०059070 74४४ए (४0070706९)--- 
द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ भारत में वायु परिवहत का विकास बहुत ही अव्यवस्थित 
था । अतः फरवरी सत्‌ 950 में वायु परिवहन जाँच समिति की नियुक्ति की गई । 
इसने अपनी रिपोर्ट में वायु परिवहन की अवस्था को सुधारने के लिए निम्न सुझाव 
दिए--- 

(3) तत्कालीन आवश्यकता को देखते हुए केवल 4 वायु परिवहन कम्पनियाँ 
होनी चाहिए, जिनके मुख्य कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा हैदराबाद में 
- स्थापित हों । द 
(४) अस्थायी लाइसेन्सों की अवधि खत्म होने पर उनका नवीनीकरण नहीं 
किया जाता चाहिए । 

(8) कस्पनियों के भाड़े का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि 
कम्पनियों को अपनी पँजीगत स्थायी सम्पत्ति का !0 प्रतिशत लाभ प्राप्त हो सके । 

..._((ए) वायुयान कम्पनियों के लाभ पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अपना नियन्त्रण 
जारी रखी जाय । क्‍ 
के (९) कम्पनियों को सरकार से मिलने वाली आधिक सहायता सन्त !952 तक 

जारी रखी जाय।. 

... (४) लाइसेन्स-बोर्ड का पुनर्गठन होना चाहिए । ु 
(४४) वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण अगले 5 वर्षों तक स्थगित रखा जाय। 
वायु परिवहन का राष्ट्रीयक्रण--उपर्युक्त रिपोर्ट के पश्चात्‌ भी कम्पनियों 
- की आर्थिक स्थित खराब हो गई, ओर निर्जा कम्पतियाँ स्वेच्छा से एकीकृत नहीं हुई, 
: इसलिए सरकार को गायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा 
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सन्‌ ]953 भें बायु निगम अधिनियम पास किया गया, जिसके हारा वायु 
परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया । राष्ट्रीयकरण के कार्य को सम्पन्न करने के 
लिए दो वायु निगम स्थापित किए गए :-- 
द (अ) एयर इण्डिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन (कं ता [ताशियाबरधं0ान 
(0077००७४००)--अब इसका नाम एयर इण्हिया (677 7079) है । इसके वायुयान 
विश्व के समस्त मुख्य वायु मार्गों पर चलाए जाते हैं । 

(ब) इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ([7तस्‍89 80768 (0790780४00) 
इस निगम की स्थापना 8 वायुयान कम्पनियों को मिलाकर की गई। यह देश के 
अधिकांश प्रमुख केन्द्रों को मिलाता है तथा बर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान और नेपाल 

जैसे पड़ोसी देशों को भी सेवा प्रदान करता है | 


_योजनाकाल में वायु परिवहन का विकास 


, प्रथम पंचवर्षोष योजना--सन्त्‌ !947 से प्रथम योजनाकाल के प्रारम्भ 
तक वायु परिवहन विकास के लिए 6:6 करोड़ रुपए व्यय किए गए । प्रथम योजना में 
वायु परिवहन पर 72 करोड़ रुपए व्यय किए गए । योजनाकाल में हवाई अड्डे संचार 
सुविधाओं और यन्त्र-उपकरण आदि की पूरति पर विशेष ध्यात दिया गया। सन्त 947 
से प्रथम योजना के अन्त तक यात्रियों की संख्या से 34 प्रतिशत और माल के परिवहन 
में ।,700 प्रतिशत वृद्धि हुई । द 

2, द्वितीय पंचवर्षीय घोजना-- इस योजना में वायु परिवहन पर 5.9 
करोड़ रुपए व्यय किए गए । वायुयान के विकास को काफो महत्त्व दिया गया, ताकि 
बढ़ती हुई माँग की-पूति हो सके । बम्बई (शान्ताक्रज), कलकत्ता (दमदम) और दिल्‍ली 
(पालम) के हवाई अड्डों पर विस्तृत कार्यक्रम प्रारंभ किए गए तथा उन्हें जेट वायुयानों 
की सेवा के योग्य बनाया गया । इसके अतिरिक्त, वायु सेवा सम्बन्धी प्रशिक्षण व्यवस्था 
का केन्द्रीयकरण इलाहाबाद में किया गया । 

3. तृतीय पंचवर्षीय योजना--इस योजना में वायु परिवहन पर 49 करोड़ 


रतन क कल हत «०५7 #५०घ ०७) 


रुपए व्यय किए गए । तीसरी योजना में विद्यमान घावन-पथों (ए०७०५७) का प्रेंसार 
करने, टैक्सी पथ, एपरान' (77००) अड्डों के सीमांत भवन एवं अन्य तकनीकी इमारतें 
बनाने और घावन-पथों पर प्रकाश का स्थायी प्रबन्ध करने के कार्यक्रमों को प्राथ- 
मिकता दी गई। तृतीय योजना के प्रथम दो वर्षो में एयर इण्डिया इन्टरनेशनल की 
शत की वृद्धि हुई । इण्डियन एयरलाइन्स के ये आँकड़े क्रमशः 20% तथा !8% हैं। 
| 4, वाधषिक योजनायें (87४०० ?]905 ]966-69)--इन योजनाओं में 
. वायु परिवहन पर 70 करोड़ रुपए व्यय किए गए । द 


5. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में वायु परिवहन--इस योजना में 202 करोड़ ण 


5 रुपए वायु परिवहन पर व्यय किए गए हैं जिसमें से 72 करोड़ रुपए नागरिक उड्यन 
विभाग पर, 55 करोड़ रु० इंडियन एयर लाइन्स पर, 60 करोड़ रु० एयर इण्डिया 


ख् 
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पर तथा ]5 करोड़ रु० भारतीय ऋतु सूचना विभाग पर व्यय किए गए। योजना- 
वधि में बम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली और मद्रास के चार अन्तर्राष्ट्रीय विमान स्थलों पर 
विमानों के अवत्तरण पथ, सीमान्त भवन एवं संचार सुविधाओं को उन्नत किया गया। 
. आन्तरिक वायु सेवाओं के लिए विभिन्न विमात घाटों के विकास के लिए भी प्रयास 
किया गया । 

पाँचवों योजना---इस योजनावधि में दिल्‍ली और बम्बई के हवाई बड़डों पर 
अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र और उसी स्तर की सुविधाएँ बढ़ाई गई । कलकत्ता और मद्रास के 
वर्तमान हवाई अड्डों की इमारतों का विस्तार किया गया। सुदूर पूर्व मार्ग पर नई 
जम्बूजेट सेवायें प्रारम्भ की गई । इस योजना में विशाल वायुयानों के खरीदने का कार्य 

भी किया गया । 

ः स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात वायु परिवहन ने काफी प्रगति की है जिसे निम्न 
सारणी में प्रदर्शित किया गया है-- 





वायु परिवहन की अनुसूचित सेवाएं 
वर्ष. उड़ान (करोड़ 3 .... माल एवं डाक सेवा 
| कि० मी०) (लाखों में)... (वनों में) 
947 पक |। 5 4,560 
[97 3 5 9 कह ००8 ९६ 52,000 
]973 6*4 37... 6,300 
974 54... 284. ह 59,200 
977 8-0 3 89,300 
[979 .  - 8.2. . 6556. 4,000 
980.. 8*4 कि / के 28,000 


छठी योजना में वायु परिवहन के विकास पर 850 करोड ८० व्यय करने का 
प्रस्ताव रखा गया है। इस ( !980-85 ) व्यय का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार 


है :-- 








क्षेत्र .... पन्व्यिय (करोड़ रु०) 
], एअर इण्डिया हक लजश्ा7 : 
2. इण्डियन एअरलाइन्स 272 
इण्टरनेशनल एअरपोर्ट स अथॉरिटी ऑफ इण्डिया . ॥4क] 
सिविल एवियेशन डिपाटमेंट द ः 43 
5, तृतीय स्तर वायु सवाए....  र-<र्र्र्र्र् ।7 
20 कक कि कि कक कल धर 


... छठवीं योजना में वायु परिवहन विकास नीति के प्रमुख उद्देश्य अग्नलिखित 
प्रकार हैं :-- 


270 ही ह भारत में वायु परिवहन 


() अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अतिरिक्त क्षमता विकसित करना, जिससे 
कार्य के चरम घण्टों में कार्य को सुविधा से किया जा सके, (2) कार्यशाला एवं रख- 
रखाव की सृविधाओं में वृद्धि करना, तथा (3) हवाई क्रष्टों पर सुरक्षा प्रदान उप- 

रणों में वृद्धि करना । छठवीं योजना में एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम उत्तरपूर्वी क्षेत्रों में 
संचार की अच्छी सुविधाएँ विकसित करने की दृष्टि से तृतीय स्तर वायु सेवा का 
विकास करना है । 


वायु परिवहन की वर्तमान स्थिति 


देश में वायु परिवहत की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है 
]) इण्डियन एअरलाइन्स--इण्डियन एअरलाइन्स देश भर में तागरिक वायु 
यातायात को संचालित करती है। वर्तमान समय में भारत के 70 नगर इण्डियन 


एअरलाइन्स की सेवाओं से वायु-मार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। 3 मार्च, 98। को. 


इण्डियन एअरलाइन्स के पास 49 वायुयात थे । जिनमें 8 एअर वस, 9 बोइजड्ु-- 
737, 8 फोकर---27 तथा ]4 एच० एस०---748 वायुयान शामिल थे | 

(2) एअर इण्डिया--इस निगम का कार्य पाँच महाद्वीपों में फैला हुआ है । 
सन 987 में एअर इण्डिया की उड़ानों पर 46 स्टेशन थे। 3] माच, 98] को 
इसके पास !7 बोइजड् जहाज थे । 

3) बायुदुत--यह संस्था पूर्णतः: सरकारी है और इसने अपना कार्य 26 
जनवरी, 98। से प्रारम्भ किया है। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य उन छोटे 
शहरों व तगरों को शीघ्र परिवहन सेवा प्रदान करता है जो इण्डियन एअरलाइन्स से 
सम्बन्धित नहीं हैं । इस समय यह तोन क्षेत्रों के 40 स्थानों को सेवा प्रदान कर रही 
है जिसे अब 33 स्थानों तक बढ़ाया जा रहा है। यह उत्तरी-यूर्वी क्षेत्र में लुधियाना 
से दिल्‍ली, चण्डीगढ़, देहरादून व कूल तथा पूर्वी क्षेत्र में कलकत्ता, जमशेदपुर, रांची 
. पटना, मुजफ्फरपुर व राउरकेला आदि की सेवा प्रदान कर रही है । 

(4) हवाई अड्डे---इस समय देश में 49 हवाई अड्डे हैं जहाँ से यात्री व 
माल लाने या से जाने की सुविधा प्राप्त है। इसमें से 4 हवाई अड्डे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई... 
अड्डे हैं : (3) सान्‍्ताक्रज (बम्बई), (7) दमदम (कलकत्ता), (४7) पालम (दिल्ली), 
व (7ए) मीनमबाकम (सद्रास) । इनके अतिरिक्त 22 बड़े, 20 मध्य-श्रेणी व 43 

छोटे अड्डे हैं । 
द (5) उड़ान एवं सलाइडिंग क्लब--इस समय देश में 20 उड़ान क्लब 
. (ए9णढ 0095), 5 उड़ान प्रशिक्षण केन्द्र, 8 ग्लाइंडिग क्लब तथा 7 ग्लाइंडिग 
. विस्स हैं। ये उड़ान क्लब वायु परिवहन के संचालन में शिक्षण के महत्त्वपूर्ण केन्द्र हैं। 


हे . इनके अतिरिक्त इलाहाबाद में नागरिक उडुयन प्रशिक्षण केन्द्र भी है। 


. (6) विमान निर्माण--सन्‌ 964 से हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक लि० वायु सेना ._ 
.. ओर नागरिक उड्यन दोनों के लिये. विमान निर्माण का कार्य कर रही है । इस समय 
.. इस कम्पनी की 6 राज्यों में ! फेक्टरियाँ हैं। क्‍ 
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(7) अन्तर्राष्ट्रीय समझौते--अब तक 39 देशों के साथ वैमानिक समझौते 
किये जा चुके हैं जिनमें से कुछ प्रमुख देश इस प्रकार हैं-“-अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, 
श्रीलंका, फ्रांस, जापान, पाकिस्तान, स्वीडन, स्विट्जरलेण्ड, ईरात, संयुक्त राज्य 
अमरीका, बिटेन, रूस, इटली, हंगरी, पश्चिमी जमंती, मलेशिया, संयुक्त अरब गण- 
राज्य आदि । हा 


वायु परिवहन की समस्याएं 

भारत में वायु परिवहन की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं--- 

., आर्थिक समस्याएँ--आर्थिक दृष्टि से वायु परिवहन को तिल्‍त समस्याओं 
का सामना करना पड़ता है-- 

द () वित्तीय संसाधनों का अभाव--नये-नये प्रकार के वायुयानों का आविष्कार 
एवं उनका विकास भारत से लिए वित्तीय संकट बन गया। अभी कुछ समय पूर्व बोइंग 
747 खरीदने पर काफी व्यय किया गया था ओर अब जम्बो जेट खरीदने पर पुन 
करोडों रुपये खर्च किया जा रहा है। भविष्य में किसी अन्य प्रकार के वायुयात की _ 
आवश्यकता होगी । इन सबका निर्माण भारत में न होने के कारण इन पर विदेशी 
मुद्रा व्यय करनी पढ़ती है जिसकी हमारे यहाँ पहले से ही कमी है। 
रा (४) अधिक किराया--भारत के अंदर एवं बाहर जाने के लिए इंडियन एयर 
लाइन्स एयर एवं इंडिया के किराये इतने अधिक हैं कि अधिकांश व्यक्ति इसकी सेवाओं 
. का लाभ तहीं उठा पाते हैं। किराया अधिक होने के दो कारण हैं--(क) अधिक 
संचालन व्यय तथा (ब) पूर्ण क्षमता का उपयोग न हो पाना । फलत: वायु परिवहन 
कछ सम्पन्न व्यक्तियों के लिए ही रह गया है और लोकप्रिय एवं विकसित नहीं हो सका 
हैँ । 

($9) प्रतिस्पर्धा--आंतरिक वायु परिवहन की दृष्टि से तो भररत में इंडियन 
 एयरलाइन्स का एकाधिकार है किन्तु विदेशी श्रतिस्पर्धा की समस्या अत्यन्त भयावह 
रूप धारण किये हुए है । सीमित साधन एवं ऊंचे किराग्रे के कारण एयर इंडिया अत- 
राष्ट्रीय स्तर पर पीछे 

. 2 प्रशासनिक एवं प्रबन्धीय समस्याएँ--प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय दृष्टि से 
वायु परिवहन को निम्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है--- । 
..._() दोहरी प्रबन्ध व्यवस्था--देश में वायु परिवहन का प्रबन्ध दो निगमों-- 
इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया के हाथ में होने से अनावश्यक रूप 
. से प्रबन्ध व्यय बढ़ जाता है। दुहरी प्रबन्ध क्षमता का कुप्रभाव कार्य क्षमता पर भी 
.. पड़ता है| 
..._ (४9) सुविधाओं का अभाव--भारतीय हवाई अड्डों पर आधुनिक सुविधाओं 
का अभाव है जिसके कारण वायु परिवहन की ओर कम यात्री आकर्षित होते हैं । 


(ल्‍४) प्रशिक्षण और अन्वेषण का अभ्ाव--भारत में वायुयान चालक प्रशिक्षण. 
केन्द्र बहुत कम हैं और प्रशिक्षण भी काफी महंगा पड़ता है। अतः देश में चालकों का... 
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अभाव बना रहता है और यह कमी हड़तालों में भी सहायक होती है। अच्वेषण कार्य 
भी नहीं के बराबर है । द 
((ए) हड़तालें--प्रशासनिक असमर्थता एवं अन्य कारणों से वायुयात चालक 
एवं अन्य कर्मचारी प्रायः हड़ताल करते रहते हैं । अनेक बार तो तालाबन्दी की नोबत 
आ गई और वायु सेवाओं को महीनों बन्द रखना पड़ा । इस प्रकार यात्रियों को अनेक 
असुविधाओं का सामना करना पड़ता है । क्‍ 
(४) ओऔपचारिकताएँ--पर्यटकों को हमारे देश में कस्टम, आवास तथा 
स्वास्थ्य अधिकारियों की औपचारिकता के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ती है। 
इसका वायु परिवहन के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। 


अन्य समस्याएं 


($) सीमित क्षेत्र--भारत में वायु परिवहन की सेवायें अत्यन्त सीमित हैं। 
आज भी ऐसे अनेक औद्योगिक एवं व्यापारिक केन्द्र हैं, जहाँ हवाई अड्डे नहीं हैं । 
(४) वायुयान दुर्घटनाएँ एवं अपहरण--वायुयान दुर्घटना एवं अपहरण भी 
वायु परिवहन के विकास में गतिरोध उत्पन्न करते हैं। 
(४) उड्यन क्लबों फी कम्तो--वर्तमान समय में देश में कुल 25 उुयन 
बलब एवं !45 ग्लाइडिंग क्लब है | यह संख्या अत्यन्त न्यून है । हा 
सझाव--भारतीय वायु परिवहन की विविध समस्याओं के समाधान के लिए 
कुछ सुझाव इस प्रकार है-- द 
(3) बायुयान का अधिकाधिक यन्त्रीकरण किया जाय, वायु-यातायात नियंत्रण _ 
प्रणाली को सुधारा जाय, राडार यन्त्र आदि स्थापित किये जाय । द 
(9) वायु परिवहन सम्बन्धी शोध-कार्य को प्रोत्साहन दिया जाय, ताकि 
भविष्य में इस सेवा को सस्ता बनाया जा सके । द 
(॥$' सरकार को निगमों के लिए पर्याप्त वित्त का प्रबन्ध करना चाहिये । 
($४) कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों का विकास 
किया जाना चाहिये तथा नये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने चाहिये । द 
(०) बायु परिवहन की दुर्घटनाओं को कस करने के प्रयत्न किये जाने चाहिये। 
(शो) भार-वाहक विमानों को संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये । 
(४7) पर्यटकों के लिए अन्य देशों की भाँति हमारे देश में भी विभिन्न औप- 
चारिकताओं को कम कर देना चाहिए । 
(सं॥) भारत में वर्तमान दो निगमों के स्थान पर एक ही निगम बनाया जाय 
जिससे कि संचालन व्यय में कमी हो । द 
(+४) वायु परिवहन को लोकप्रिय बनाने हेतु किराये को बरें कम को जानी 


फ 


चाहिए । द 
. (») बायुयानों के निर्माण के लिए एक से अधिक कारखाने की आवश्यकता 


है । 
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(अं) मरम्मत कार्यों के लिए भी विशेष कारखानों की व्यवस्था की जानी 
बाहिए | 
(<) देश में विशेषज्ञों की एक समिति का निर्माण करके वायु परिवहन को 
लाभदायक बनाने की चेष्टा की जानी चाहिए। 


भारत में वायु परिवहन का भविष्य 
भारत में वायु परिवहन का भविष्य उज्ज्वल है। इसके पक्ष में निम्न तथ्यों 
का उल्लेख किया जा सकता हैं-- 
क्‍ (अ) अनुकूल भोगोलिक स्थिति--भोगोलिक स्थिति तथा प्राकृतिक रचना 
: एवं जलवायु के आधार पर यह ह॒ढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि वायु परिवहन के 
विकास के लिए यहाँ पर्याप्त क्षेत्र है, क्योंकि भारत एक अत्यन्त विशाल देश है जिसके 


.. अनेक राज्यों का क्षेत्रफल योरोप के कई देशों से अधिक है । पूर्वी गोलाउं में भारत की 


लगभग मध्यवर्ती स्थिति है। यहाँ की जलवायु मातसूनी है। अभी भारत को अपनी 
“ प्राकृतिक स्थिति का अनुकूलतम' लाभ उठाना है । 


(ब) शान्ति व सुरक्षा--हमारा देश अत्यन्त विशाल है, इसलिए वायु परिवहन 


.._.की सहायता से सीमित संख्या में सेना रखकर देश में आन्तरिक शान्ति स्थापित की 


जा सकती है। देश में प्राकृतिक प्रकोष जैसे अकाल, बाढ़, महामारी आदि होते ही 
. रहते हैं, ऐसी परिस्थिति में वायु परिवहन का उपयोग “रामबाण” सिद्ध हुआ है तथा 
. होता रहेगा। 

(स) विशाल व्यापार सम्भावनाएँ--अब हम वायु सेवाओं की विविध 
व्यापारिक संभावनाओं के प्रति भी आगरूक हैं, जैते--(7) हीरा, सोना-चाँदी, सर- 
कारी कागजात आदि बहुमूल्य वस्तुओं का सुविधाजनक यातायात; (7) नाशवान 


... बस्तुओं के व्यापार में वृद्धि; (४7) कुशल प्रबन्धकों की सेवाओं का व्यापार उपयोग व 


(१४) मुल्यों में स्थिरता लाना आदि। इस प्रकार बढ़ती हुई व्यापारिक सम्भावनाओं 
के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में वायु परिवहन का भविष्य 
अत्यन्त उज्ज्वल है । 


(द) कृषि व उद्योग के क्षेत्र में उपयोग--कृषि व उद्योग के क्षेत्र में वायु... 


_ परिवहन का बढ़ता हुआ उपयोग भी इस बात का सूचक है कि हमारे देश में इसका 
भविष्य आशामय है । भारत में विमानों का उपयोग फसलों के रोग निवारण, नहर 
.. पुल, बाँध, सड़कों से सम्बन्धित सर्वेक्षण करने व उद्योगों के प्रबन्ध हेतु किया जा _ 
- रहाहै। द 
मई परीक्षा-प्रश्न "6 हा 
!, भारत में वायु परिवहन के महत्व तथा विकास पर एक संक्षिप्त निबन्ध 
. लिखिए । हु 8 2 द 
भा० या०--8 
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2. भारत में वायु परिवहन के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं ? इनके विकास के 
सुझाव दीजिए । ्््ि ४. 

3, योजनाकाल में वायु परिवहन के विकास का वर्णन करते हुए इसकी वर्त- 
मान स्थिति पर प्रकाश डालिए । द 

4. भारतीय वायु परिवहन की प्रमुख समस्याओं का विवेचन कीजिए तथा 
उनके समाधान के लिए उपाय कीजिए । क्या भारतीय वायु परिवहन का भविष्य 
उज्ज्वल है द 


